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भूमिका 
सिद्धास्त में संकट 


राज्य-विषयक किसी भी मिद्धांत को जगर पसीने संदर्भ में ते रेखा जादे तो वह समझ 
में नही जा सकता । आदसी जो कुछ राम्य के बारे मे मोचता है, यह सब उसकू उस अनुभव 
का मनिष्कर्य होता है, जिससे होषर उसे गुड़ रा पढ़ता हैं। सेच्ट ्ारणोलों स्यू के हत्वाकारइड 
में 'विग्विमी * के लेखक मे िगिर्प (विरिश औपनिवेशिक सामने के प्रति विरोध) 
को जरत दिया, पयरिटस-विड़ोह़ मे हॉब्स को सामाजिक सांति के भृत्र की लोज के लिए 
प्रेरिक किया, !६८८ की शानदार कासि का सहाश पाकर लाक में भाषह अपनी आात 
बोौहरायी' कि सप्ताट की दाकिल अपनी प्रज्ञा की अहमति पर आधारित होती 
है । हूमों, हीगल, ध्ीन--ममी न अपने-अपने थृन क॑ स्लानलिक वातावरण को सार्यऔम- 
“सार्मकाशिक मरय की गरिमा से सहित कर ने का प्रथत्त किया। और जितना ही ताजूफ समय 
होता हैं, सार्भौमता पर उतना ही स्‍क्यादा जोर दिया जाता है। आदमी अपनी 
/ किताधारा को पहला दिलाने के लिए अधिराम संचर्ष करता है कि कही ऐशा से हो कि जिस 
- डक को बह माग्यता दिखाना चाहता है, उसके विरोधी उसी का निषेध करने में सफल 


शाज्य- 


इस तरह में देखें तो हमारा अपना युभ भी पहुले के यूनों से भिन्न नहीं । यह बड़ी 
संकटमय संक्रांति का यून है--- १५वीं और १८वीं सती के अन्त में जैसा हुआ था, आज भी 
एक मयी'सभाज-ब्युवस्था अस्तित्व में आने के लिए भोर संघर्ष कर रही है। पुराने मृल्यों 
की व्यवस्था छिप्र-भिप्रे हो चूकी हैं, और गये मुल्यों के निर्धारण के सिद्धांत अभी तक तय 
नहीं होपाये। जैसा कि ऐसे हर सौफ पर होता है, सनीधियों ते राजनीति की नीभों का अब- 
लोफत किया है और राज्य के स्वकूप और कुत्पों की फिर से व्यास्या करने की कोशिसल की 
हैं । वाइ:विधाद का एक घटाटोप-मा छाया हुआ है भो फांतिन्युग के अभ्युदध का धोतक 
हैं। कहीं लड़ाई के इंके बज रहे हैं, कहीं ऐसी शांति है जिसका लड़ाई से भेद कर पाते 
आमान काम नहीं ! एक बढ़ा अवर्दस्त आधिक संकट--अविसकी इतिहास में कोई मिसाल 
'मही--सभी कौ अपने प॑जों में जकड़े हुए है; रूस में समाजवादी राज की नीच पह चकी है 
दूरपर्ष में एक मय, आफामक साम्राज्य का उदय हुआ है---इन सब घटनाओं ते आदमी 
घुमस्थाओं पर फिर से सोचने के लिए विवज्ष कर दिया है जो मष्किल से एक पीढ़ी 
परकुल तय की हुई सी मारूम पड़ती थीं; मानो उस पर झगड़े की कोई ग्ष्जाइश ही 
भाज जो मसला सामने है वह राज्य के रूप का मामूली सा मसझा,नहीं; स्वयं उसके 
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स्वरूप और प्रकृति का मसला है। मेरे खयाल से हम इस विवेचना की अहमियत और 
गहराई को तब तक अच्छी तरह नहीं समझ सकते जब तक हम यह न महसूस करें कि 
यह ऐसा संकट हैँ जिसमें समाज-रचना के चरम तत्त्व का प्रइन निहित है । 

राजनीति का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो इससे अछूता हो । हम यहाँ कुछ ज्वलन्त 
उदाहरण ही लें-राज्य के हस्तक्षेप की सीमाएँ, लोकतंत्रीय परिकल्पना की मान्यता, 
शासन-योजना में कार्याग का स्थान, प्रशासन और विधान-प्रक्रिया में विशेषज्ञ और इतर 
जनों का परस्पर संबंध, सामान्यतः विधि का स्वरूप और घिहेषतः अन्तर्राष्ट्रीय घिधि का 
स्वरूप, राजनीति में विवेक का स्थान, नेताओं का काम--ये सभी सवाक्ष ऐसे, है जिनके 
पुनर्मृल्यन और पुनराख्यान की ज़रूरत है। इन सभी के देखे, हम अभी एक ऐसे युग के 
प्रस्थान-विन्दु पर ही हैं, जो निस्संदेह राजनीति-दर्शन के इतिहास में निर्णायक महृत्त्व का 
युग साबित होगा । और अभी घिश्वासपूर्वक यह भी नही कहा जा सकता कि कितनी स्थि- 
रता प्राप्त की जा सकेगी । उदार राज्य के विचार को प्रौढड अभिव्यक्ति का रूप पाने में 
कोई तीन सौ साहू ऊगे थे---और उसका बोलबाला रहा सौ वर्ष से भी कम | अभी तक तो 
हम अपने इस युग के बारे में बस यही निश्चयपूर्वक कह सकते हैँ कि उदार राज्य के सिद्धांतः 
को जो चुनौती दी गई है, उसका दो ट्क फ़ैसका' होकर रहेगा। इस तरह के कोई साफ़-साफ़ 
सबूस नहीं, जिनसे पता घर कि विजय किस पक्ष की होगी । 

हमारा अपना युग ऐसा युग है जिसमें संक्रांति काछ का एक खास तरह का विश्रम 
चिन्तन की एक प्रमुख विशेषता बना हुआ हूँ । तये सामाजिक दर्शन की आवाज़ बड़ी बुलरन्द 
हैं, देवदूतों की कमी नहीं । प्रतियोगी सिद्धांतों के इस घटाटोप का में तो थोड़े से स्थान में” 
वर्णन मी नहीं कर सकता; सही ग़रूत का मूल्यांकन तो दूर की बात है । इस अध्याय में में, 
जितना साफ़-साफ़ मुझसे बन पड़ेगा, यह बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे साभने जो 
उभर कर आता जा रहा है, वह मूल मसला हूँ क्‍या 7--और फिर"अन्वेषण के चार 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संदर्भ में में उसके स्वरूप को समझाने की चेष्टां करूँगा। ये चाह क्षेत्र 
हें“ (१) क़ानून की प्रकृति; (२) बहुलूधाद; (३) छोकतंत्रीय राज्य पर भाषात: 
और अन्त में (४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उदय से---जिनके साथ सौभाग्य या दुर्भाग्यवद, 
हमारा सबका भाग्य बेंधा हुआ है---पैदा होने वाठी खास समस्‍यायें । 

कलर है 

कम-से-कम असल भसऊका बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है; चुनौती दी गयी है राज्य 
के उदारवादी सिद्धांत को। इसमें माना गया है--और इसे यह रूप तीन सदियों के तर्क- 
वितक॑ के बाद मिला हँ---कि किसी भी राजनीतिक समाज में, जहाँ सराजकता से बच 
हो, एक सर्वोपरि सत्ता होनी चाहिए जो सभी को आदेश दे---आदेश के किसी से नही । 
यह सत्ता प्रभु-शक्ति-संपन्न होती है और इसका प्रयोग किया जाता हुँ राज्य के नाम पर उध 
सरकार द्वारा जिसको झासन का झंचालन-मार सौंपा गया हो । इस कुक्ति केःऔचित्य की 
अवधारणा अरूग-अछूग अपनी-अपनी थी। मोटे तौर पर हम कह सैकत है कि ख़ुद्धे के 
ज्यों-ज्यों सार्वभौम मताधिकार पर आश्रित उदार लोकतंत्र पावत्ात्य भ्रम्यर्ता 
उद्देश्य बना, यह दलील पेश की गई कि राज्य का भाज्ञाकारिता प्राप्स अशोक: 





हि 'हॉजभीति के मद सत्य 


तीन कृत्पों के सपादनल पर निर्भर है --( १) बड़ सुख्यवस्था सवापित ११. (+) बह झाति- 
पूर्ण परिवर्तन के उपाय दे और (3) वह एसा कुछ कर कि माँग की पुष्टि बदे-मे बह थै माने 
पर हो मक । 
इस विचार से अमसह्मसि भी थी ही--सिद्धांस के प्रति भी और उसके विग/्धों 
केभी। लेकिन अधिकाश में सहमति भी इसी विचार के प्रति थी। पिछले बीस बर्षों में 
आधान पर आपधास भी इसी विजार की लीबा पर विय गयष है जोर इसने ध्यापक रूप से किये 
गये हैं कि इसके प्राधास्य के हाये पर भी अब सम्दह किया जा सकता हैं। आपास का मश्य 
आधार इस बात का नियेध तहीं कि रो ज्य-दाक्लि ब्यसम्णा का इबापन करती है->-देस बात 
को तो सभी माजले है | इलील यह दी जाती # कि राज्य के व्यवर्या बताये र्खन मे जो 
कुड़ प्राप्स होता हे उससे छासिपर्ण परियसस को कोई शाह सही सिकल्लली और माँग की 
परितुष्टि बह में बह पं मान पर नहीं है। पाती । 
 यकित यह ही जाती हैं वि असल में किसी भी राजनीलिक समाज मे राज्य ही दबाव 
हालने की स्व स्थ शक्ति होती हैं लेकिन हर अगन्‍्य उस समाज मे उसको उपयोग किया 
झाता हैं उन लोगों के हिती की रक्षा और पोपचण के लिए मिनक अधिकार में उत्पादन के 
मापन हाव हैं । राज्य बा-सब्धी की 7क विशध कूयवरणा बनाये रखने की सफण्पना प्रकट 
करता हैं ० -उसक लिए बह देश्ाव दस्त की अपनी स्ोच्य हॉक्यि का प्रयोग करना है | 
अम्ने में, देखा जाये तो यह शक्ति सिहिस रहती है. शाम्य की रखान्मेसाओं थे। जब कोई 
हा शाह नहीं रह जाती तो उत्पादन -माघनों का स्थामित्यथ करने बाणों की भकत्पता उस 
“बूर धोपने के लिए, जो इससे बंचित होते हैं, इस शक्ति का उपयोग दिया जाता है । 
पज्य-कफ्ति को. चाहे किन्‍्हीं दार्शनिक प्रयोजनों मे मंहित किया माय, स्वल्म्व मत्य यहीं 
हैँ । किसी पफत दबाव कम हैं। सकता हैं, किसी वक्‍त श्यादा---यहु इस बाल पर निर्भर है 
कि समाज की आधयिक दद्या को द आते हुए स्वामित्व के विशेषाधिकारों से ब चित जनों की 
भौलिकें मुख-सम्‌ृद्धि के लिए कितनी गियायले दी जा सफली है। लेकिन जिम गाज्य में 
उत्पादन के साथनों पर निभी स्वामि/्य हो, बह अपनी निहित प्रकृति के बश-«मैंने क्पर- 
जो उदुह्य गिताये हैं उसमें से दुसरे और तीसरे की उपलब्धि नही कर सकता । 
वह बालिपृर्ण पर्चितंग का तरीका नहीं देला । जिस लोगों के पास स्वामिश्य के 
'विज्वेयाधिकार होते है, १--अैसे-जैसे उसमें एकब्रारणी संकोच होता है--उस्महें पूर्व 
बत्‌ बनाये रखने का प्रयत्त करते हैं और जो उससे वंचित होते है, वे छोग निश्चय ही उसका 
विरोध करते हूँ क्योंकि उसकी अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने की आशा फलवती नही होती । 
यूज़के किए सिर्फ़ एक ही रास्ता होता हूँ कि वे इस निराशा से बच मर्क और वह रास्ता है 
राज्य-सबिति को हथिया कूने का ताकि उसका उपयोग बर्गे-संबंधों की पुमर््याक्या के लिए 
/ किया जातक । इसमें शक नहीं कि सिद्धांत कप से यह काम सार्वभौस मताधिकार पर 
। हड्िमानिक॥ पड़ति में क्षांतिपूर्वक भी हो सकता है। असल में इतिहास का साक्ष्य 
औशब कभी ईंस तरह की पुनर्ष्यास्या का प्रयत्त हुआ है संपत्ति के स्वामियों ने 
किआहकान की चेष्टा की. है क्योंकि अपनी संपत्ति के बरू पर थे राज्य 
॥ राज्य-कषिति के उपयोग के संबंध में मतों के असामंजस्य का 
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फल होता हूँ क्रांति । यह प्रवृत्या उन उद्देदयों को यथावत्‌ रखने और बदले का संघर्ष होता 
है जिनकी ओर राज्य-शक्ति उन्मुख रहती है । जब तक राज्य-शक्ति का प्रयोग विधिक 
'उपधारणाओं की समप्टि की पुप्टि के लिए होता रहेगा---जो वर्ग-संबंधों की किसी व्यवस्था- 
विशेष को जड़ बना डालते हैं; और स्थिति यह रहेगी कि वे लोग, जो समझते हैँ कि उससे 
पोषित विद्येषाधिकारों से उन्हें कोई फ़ायदा नही, उनके आथिक और मनोवेज्ञानिक प्रि- 
णामों को अन्यायपूर्ण मानते हँ---तब तक यह संघर्ष अनिवार्य है। (चाहे उसका नतीजा 
कुछ भी क्यों न हो ।) 

दूमरे, इस संदर्भ में राज्य यथासंभव बड़े से बड़ पैमाने पर माँय का परितोप कराने 
का साध्य भी पूरा नहीं कर सकता। विधिक उपधारणाओं की दृष्टि से परितुष्ट माँग 
कारगर माँग होती है और उसका स्वरूप समाज-विदशेष में संपत्ति की प्रणाली पर निर्भर होता 
हैं । पूजीवादी राज्य की तरह जहाँ उत्पादन का मूल प्रेरणा-हेतु लाभ कमाना होता हैं, 
वहाँ वितरण की प्रक्रिया में न तो (अ) जितनी कुछ आम खुब्नहाली है, उस पर बराबर 
का दावा होगा; और न ( आा) प्रतिफलों में अन्तर होने का कोई ऐसा सविवेक आधार होगा 
जो एऐसे 'श्रेयस' के अनकल हो, जिसमें उन सभी की खदहाली निहित हो, जिनके प्रति 
भेद-भाव बरता गया हैं । संक्षेप में, ऐसे समाज में वितरण का न्याय से कोई निहित संबंध 
नहीं होता। केकिन इसका मतरछूव यह हुआ कि ऐसे समाज में राज्य की दबाव डालने की 
हवित का प्रयोग माँग के परितोष को लेकर भेदों को बढावा देने के लिए किया जाता हैं, 
जो अन्याय हो सकती है और प्रायः होती है। इस स्थिति का एकमात्र उपचार राज्य को 
हथिया लेना और उसके पदचात्‌ उसकी विधिक उपधारणाओं की पुनर्व्याख्या करना ही है| 

जैसा कुछ में समझता हूँ राज्य के श्रेण्य सिद्धांतों को पिछले वर्षो में यही चुनौती दी 
गई हैं । इसकी सामान्य रूप-रेखा पहले-पढ़ल मार्क्स और एंगेल्स ने निर्धारित की और 
रुनिन की कृति स्टेट एण्ड रवोल्यूडन' (राज्य और क्रांति) में उसका श्रेण्य'थुनराख्यान 
हुआ। जहाँ तक मुझे मालूम हे इसके प्रतिपक्षियों ने अभी तक इसका कोई समुचित उत्तर 
नहीं दिया है। (जैसे मिसाल के तौर पर) वोजाँक ने राज्य के आदर्शवादी सिद्धांल्‍-का जो 
प्रसिद्ध निबन्‍न्धन किया वहु हमारे सामने के किसी प्रत्यक्ष राज्य की अपेक्षा एक संभाव्य 
कल्पनाश्रित राज्य का ही सूत्र बन कर रह गया है। एल.टी. हॉबहाउस द्वारा अभिव्यक्त 
उदार और प्रति-आदर्शवादी मत यह मान लता है--परन्तु साबित नहीं .करता--कि 
समय मिलने पर सामाजिक संघर्ष के मामलों में विजय हमेशा विवेक की ही द्ोगी,। 
ऊंकिन न तो बोजाँक का ही मत ऐसा है और न हॉबहाउस का जो भविध्य-कथन की वेज।निक: 
रीति का परितोप करता हो । मोद तौर पर, राज्य के माव्सवादी सिद्धांत से उसकी प्रवृति 
और क्रिया-कलछाप की ऐसी व्याख्या दी हैं कि हम निश्चयपूर्वक उसकी भावी, गतिविधि 
बतला सकते है। मेरा अपना विचार हैं कि हमारे इस युग की समस्याओं के सूचक के रूप मेँ 
मंदान इसी सिद्धांत के हाथ है । 

निष्कर्ष यह निकला किल्राज्य के श्रेण्य-सिद्धांतों के हिमायतिक्लों को दह साबित करना 
चाहिए कि उनकी अपनी कल्पना में स्थित आदर्श राज्य ही नहीं वरन्‌ हमारे फिर-पूरिधि 
इंगलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और अमरीका आदि वास्तविक राज्य--अगर उनके विश 
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सबंधों को यथावत ही रहने दिया जाये---सबस बड़े पेमात पर माँग का परितोष करने में 
प्रकृत्या समर्य है और इसी आधार पर अपने प्रजाजनों की निष्ठा प्राप्ण करने का उन्हें नेलिक 
अधिकार हूँ । मेरी समझ में नही आता कि हिंदेलरबादी जमंनी में कुछ छोगो के लिए या 
फ़ासिस्ट इटली में किसी समाजवादी के लिए यह कहना कंसे यक्लियुक्त हो सकता है; 
वह तलही मान सकते कि राज्य क॑ घोषित प्रयोजनों में कोई ऐसे आशय निहित है जिनका संबंध 
उनके वास्तविक हित से ही। बात यह हैं कि कोई रब सदस्य राजनीतिक समाज के साध्यों 
का निष्कर्व उसके प्रयोजनों की धोषणा के आधार पर नहीं लिकाछता, बल्कि उसके असली 
रूप के बारे में अपने अनभव क॑ आधार पर उसे परखता हैं। इस दृष्टि से, जेसा में पहुले 
कह चुका हूँ, हम एसी मनोवैज्ञानिक रिर्थात में हैं--जिसकी तुलना सामन्सी युग के अन्त से 
अथवा फ्रांसीसी क्रांति के युग से की जा सकती है “जब लोग समाज की नीय के पुनरनिर्माण 
का प्रयत्न करते है। तब की भौति अब भी से लब तक सा सही कर सकते जब सके उसके वर्ग- 
संबंधों की पुन््यख्या न करे और उनकी पुन््यस्या सब तक तही की जा सकती जब तक कि 
राज्य-दाक्ति पर अधिकार न ही तयो कि पुनर्थ्याख्या क॑ साधन उसकी दबाव डालने की शक्ति 
में ही निहिन होते हैं । 
निवनम... हम न 
में समझता हैं, हमारे सामने जो आम समस्या है, वह यही है । अब में अपने तर्क 
के परिणामों को विधि की प्रकृति की समस्या पर छागू करना चाहता हैं। विभिन्न विधि को 
नियमों की समृप्टि के रूप में देखता है जा उस सभी के लिए आाध्यकारी होत है. जो उसके 
क्षेत्र में आते हैँ । बह वाध्यकारी क्‍यों हैं “इसके अलग-अछग जवाब दिये गये 
“हैं । हॉब्स और अस्टिन के मुताबिक उसका आधार सियमों का प्‌ष्ठ-यीपण करने वाली 
दाक्ति थी; दबाव डालने वाली अनृशारित जिसका प्रयोग कोई और चारा न रह जाने पर, 
उनके विश्द्ध किया जा सकता हैं जो उसका अतिक्रमण करें। उन्होंने विशुद्ध कानून के एक 
आत्मावलम्बी सिद्धांत की स्थापना का प्रयल किया--जैसा हमारे अपने युग में कंल्सन ने 
किया.है:--जिसमें कही इतनी भी दरार ने हो कि आचार अथवा समाज-दास्त्रीय विचार 
किसी ओर से प्रवेश पा सकें। इस मत के अनुसार कानूस को स्थाय से बिल्कुछ अलग कर दिया 
गया--हुस आधार पर कि इस न्याय की अवधारणा के साथ ऐसी अविधिक अवधारणाओं 
का समावेश हो जाता है, जिनका कामून की प्रकृति से कोई मेल नहीं । इस मत के मुताबिक, 
कामून की सत्ता का स्रोत अन्ततः एक श्र खका की चरम इकाई---राज्य--होती है और यह 
इकाई ऐसी उपभारणा है, जिसका परीक्षण संभव नहीं क्योंकि सता का सबोपरि ओत होने 
के नाते उस पर शंका नहीं की जा सकती । 
विधि के ऐकान्तिक सिद्धांत की उपधारणाओं को माँत के तो मैं समझता हूँ कि वह 
अक़ाट्य है पर में यहु भी मानता हूँ कि उसकी कसौटी तर्क है, जीवन नहीं । हम जानते हैं 
कि असल में किसी भी समाज का क़ानूब उसकी सामाजिक दक्तियों के वेश की अभिव्यक्ति 
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का संबंध बराबर घनिष्ठतम होता"गया है और औपचारिक अवधारणाओं का विधि-दास्त्र 
पूर्ववर्ती युग के कुछ अखाड़ियों को छोड़ किसी का परितोष नहीं करता । 

इसकी जगह क्‍या होनी चाहिए ? क़ानून को बाध्यकारी मानते हु-+-इसलिए कि 
वह उपयोगी होता है अथवा इसलिए कि उसमें विवेक मृत्तिमन्त होता है या इसलिए कि बह 
खास-खास नियमों में समाज क॑ आम साध्यों की अभिव्यंजना करता है। या कारण यह हो 
सकता है कि उसमें व्यवहार की उन रीतियों की खोज रहती है, जिनका पालन करने से 
माँग का अधिकाधिक परितोष होगा । इस अध्याय में जो दृष्टिकोण है, उसके अनुसार 
इनमें से एक भी जवाब संतोषजनक नहीं । अगर कहें कि क्रानन उपयोगी है तो फ़ौरन सवार 
होता है, किसके लिए उपयोगी हैँ ?' और यह हमेशा ऐसा सवार होता है, जिसके भाँति- 
माँति क॑ जवाब हो सकते है । यह कहने से कि उसमें विवेक म्‌त्तिमन्त रहता है, यहु प्रश्न 
उत्पन्न होता हूँ कि उसमें किसका विवेक मूत्तिमन्त है ? यह कहते हैं कि उस में समाज के 
सामान्य साध्यों की अभिव्यंजना रहती है तो तुरन्त सवाल उठता है कि किसके द्वारा सावित 
साध्य ?' संक्षेप में, पग्-पग पर यह स्पष्ट है कि कानून का आदर्श प्रयोजन और उसके 
वास्तविक प्रयोजन--जैसा कि उनका वे अनुभव करते है जिन पर वह लागू होता है-- 
आवश्यक रुप से एक नहीं होते । । 

लेकिन क़ानून का सामान्यतः पालन होता हूँ । इस सामान्य पालन की बात का कया 
समाधान हूँ ? क्या इस का कारण डर है या आदत अथवा सहमति या उपादेयता ? इसमें 
शक नहीं कुछ हृद तक ये सभी बालें सच है । केकिन इन्हें कारण के रूप में पेश करने से विधि 
की प्रकृति समझ में नहीं आती । इसे समझने के लिए हमें सत्ता की प्रकृति को समझना 
पड़ेगा जिस पर वह अवलम्बित होती है । हकीकत में वह राज्य की दबाव डाऊने वाली 
सर्वोपरि सत्ता ही होती हे क्योंकि क़ानून का उल्लंघन हो तो उसे रोकने या दण्हित करने 
के लिए इसी शक्ति का आह्वान करता पड़ता है । केकिन अन्ततोगत्वा राज्य का उद्देश्य 
होता हूँ समाज में वर्ग-सम्बन्धों की किसी प्रणाली विशेष को बनाये रखना; जिन कानूनों 
के पीछे वह दबाव डालने वाली सर्वोपरि शक्ति का बल छऊगा दे उनका भी यही सॉथ्य 
होगा । अतः क़ानून ऐसे नियमों की समष्टि हँ जो राज्य के उद्देध्य की पूर्ति की भोर उन्मुंझ 
रहते है । नियमों का पालन इसलिए होता हैँ कि प्रायः जो उन से विमत होते हूँ वे ऐसी 
स्थिति में नहीं होते कि उन की पोषक सत्ता को चुनौती दे सकें | 

में जो सवाल कर चुका हूँ उनके जवाब इस दृष्टिकोण से दिये जा सकते हूँ । सामन्‍्ती 
राज्य में क़ाभून क़ानून इसलिए बनाया जाता है कि वह भूमि के स्वामियों के लिए उप- 
योगी होता हू ; विवेक जो उसमें मू्तिमन्त है, वह उनका विवेक हैं; समाज के जिस सामान्य 
साध्य की वह पूर्ति करना बाहता हैँ'सो उनकी इस धारणा के अनुसार है कि वह सामाग्य, 
साध्य क्या होना चाहिए; व्यवहार की जो रीतियाँ वह लागू करना चाहेगा वह उनकी 
ही घारणा पर आधारित होंगी कि माँग का अधिकाधिक परितोष कैसे हो ? ब्रिटन की 
तरह के पूंजीवादी समाज में क़ानूछ का सार प्रधानतः सम्पत्ति के स्कमियों को मर्जी से 
निर्धारित होगा । सोवियत रूस की भाँति समाजवादी समाज स्रें कानून का सार-शक 
इस तथ्य के आधार पर निर्धारित होगा कि उत्पादन-साधनों के-मामयन्य स्वामित्व मै के; 
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के हित सम्पूर्ण समाज के हित के माहहत ही ।.' 
विधि-शास्त्र के क्षेत्र में हाल के काम से इस मत को एस, दर्जा मिल गया हूं जिससे 
पिछली पीढ़ी अपरिचित थी। एक मार्क की मिसाल ले--निरंघाज। के प्रयोग में, चौदहवें 
संशोधन की व्याख्या में, औद्योगिक पहयन्त्र को जिड़ा की श्रेणी मे समाविष्ट करने में 
अबाध भाषण और अप्रतिबन्ध मिलने-जलने से सम्बन्धित हम्य के बारे में अमरीकी 
अदालतों की कार्यवाहियों मे सर्वत्र यहीं धारणा व्याप्स ह--जो प्रायः न्यायाधीशों में 
व्यक्तिगत रूप में लेलनावस्था में नही होती--तिः असल में कानून का प्रयोजन विद्यमाल 
वर्ग-सम्बन्धों को बनाये रखना होता हैँ: उसके भोषिश आदर्श बाड़े कुछ भी हो । कानून 
में यह परिलक्षित होता है कि राज्य की दबाव डालने की सर्वोर्पार हाकिंत का प्रयोग इसी 
साध्य के लिए होता हैं, किसी और के लिर नहीं। इसमें द्ाक सही कि सिद्धान्तों के स्थूल 
विवरण के तौर पर अमरीकी सायिधानिक कानुस काफ़ी परिव्ंसशील हैं । जब जज इसे 
लागू नही कर पाते तो आम तौर से उसमें ऐसा विचार व्याप्त होता हैं जो कानून की त्ुटियों 
की राह से कर्ग-सम्बन्धों में किसी परिवसेन के समावेश को रोकता हैं । 
बिटेस के आरे में भी यही बाल सच हैं । श्रमिक संघ कानन की व्याख्या, कामगारों 
के मुआवजे में सम्बन्ध रखने बारा अधिकांश कानून; सलाह्षी सम्बन्धी कासूत, ओछने 
और मिलने-जुलने के स्वासड्य से सम्बन्धित कासन (श्वास तौर से इन पिछले कुछ ताजुक 
बर्षों में) >हन का अर्थ व्यायाधीशों के इस विष्वाम पर आधारित होता हैं कि 
विधमान समाज-व्यवस्था (यानी वर्ग-सम्भन्धो की बतेमान प्रणाली ) अनाये रखी जाती 
चाहिए । मूल रुप में देखें, तो क़ानून की सिर्फ़ मा्क्सआदी व्याक्या ही उसके तस्‍्तवों को 
आलोकित कर सकती है। यानी जब तक वर्गहीन समाज न हो सब तक क़ानून के सामने 
बराबरी नहीं हो सकती---अगर होगी तो बहुत ही संकुतित औपचारिक अथ में । जिस 
समाज में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता हैं उसमें क़ानून की अधोषित 
' झान्यता यह होती है कि वर्ग-सम्बन्धों की प्रणाली को बनाये रखता अनिवायय है ताकि 
निजी स्वामित्व के विधपाधिकार उनके स्वासियों के पास अक्षुश्ण बने रहे । 
यह भी कह दिया जाये कि दीनों में से किसी भी जात से यह निष्कर्ष बेकार नही 
हो जाता। कातून का जानकार 7 कविता की खोज में रहता हैं जिम के फलस्वरूप एक 
ऐसी विधि-व्यवस्था का निर्माण होता हैं जिस में आम्तरिक मुक्तियुक्तता हो--जिहा 
“विधि का इतिहास इसकी एक दिलचस्प मिसाल हैं । छेकिन एकवियता की खोज की 
उपादान पर प्रतिक्रिया के बावजूद किसी भी समाज में किसी भी अक्स उसके प्रयत्तों को 
असली रूप में ढालते हूँ उत्पादन के सम्बन्ध ही---यहु सिताग्त अभिवायय है । ने वह मिध्कर्ष 
'इस ज्रात से अपनी मान्यता सो देता है कि अधिकांश अन्य लोगों की तरह विधिज्ञ भी 
जिन नियमों का विकास करते है उन्हें उन में समाज की भराई दीखती हे । समाज की 
भछाई वें खोजते हैँ अपनी समझ के अनुसार; और भराई के बारे में उनकी अपनी समझ 
भर के अनुरुप होती है जो उत्पादन-सम्क्धों के बीच उन्हें प्राप्त होता है। 
बींलिता के निर्माताओं, चीफ़ जस्टिस मार्यार, बैरोन-बामबेल और लाड्ड फारवेल 
वििमे-साने पर उन के जाधिक दर्शन की स्पष्ट छाप है | इनमें से प्रत्येक ते 
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अपनी सुयोग्यता के अनुसार क़ानून की सेवा की लेकिन प्रत्येक ने उसमें बर्गंगत पूर्व 
मान्यताओं का समावेश किया जिन में वे बंधे हुए थे । कभी-कवाद श्री जस्टिस होम्स जेसा 
कोई बिरला व्यक्ति उन सीमितताओं से ऊपर उठने की असाधारण शवित-का परिचय 
सकता है। लेकिन हमारे यहाँ न्‍्यायांग की नियुवितयों और तरविकयों के तरीके को देखते 
हुए कहा जा सकता हूँ कि ऐसे असाधारण व्यक्ति अक्सर इतने सफल वकील नहीं होते. कि 
कभी जज की कुर्सी तक पहुँच पायें। 

अतः ठीक जैसे राज्य-विषयक सिद्धांत में संकट-काल छाया हुआ है वैसे ही कानून 
विषयक सिद्धांतों में भी है। उसके विशिष्ट अवस्थानों में एक भी ऐसा नहीं जो बिना 
चुनौती पाये निकल गया हो । खास बात ध्यान देने की यह हैँ कि मुल्य समस्या से निपटने 
के लिए क़ानून के उदार सिद्धांत--जो क़ानून के नये समाज-शास्त्रीय संबंधों का उपयोग 
करते ई--पराने सिद्धांतों की अप्रेक्षा कम' असहाय नहीं । उदाहरण के लिए डढीन पाउण्ड 
ने बड़े अध्ययन के बाद उत्साहवेक क़ानून के 'इंजीनियरी' सिद्धांत का सुझाव दिया है । 
इसकी परिभाषा उसने यों दी हूँ : “मानव-सकल्पनाओं के अमूर्त सामंजस्थ,की बात न सीधें 
बल्कि मानव हितों की मूर्त सिद्धि या' ब्धि का विचार करें ? ”* रूकिन डीन पाउण्ड उस 
समाज के अनिवार्य परिणामों से इस 'मूर्त सिद्धि या लब्धि' के सम्बन्धों का कहीं विचार 
नहीं करने जिस की वर्ग-सं बटना में मानव-हितों' की ऊब्धि या सिद्धि उन्हीं तक सीमित 
रह जाती हैं जो कारगर माँग पेश कर सकते ईैं--यानी संपत्ति के स्वामियों तक। असछ में 
कोहूलर की तरह मूल में उसका समूचा दर्शन एक हीगठी युकित है. कि क़ानून में उस रहस्य- 
मय तत्व “व 4 पूण की भावना---का संनिवेश रहना चाहिए। लगता है वह मानों कानूर्स 
को एकदम अद्यतन रखना चाहते है लेकिस वह इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाये कि 
यह भी समस्त हीगली दर्शन की तरह से किसी भी समय किसी भी समाज की यथावत्‌ 
स्थिति को रीतिबद्ध करने जैसा हैं । मार्क्स की भाँति डीन पाउण्ड ने यह नही देखा कि विधि- 
सबंध वर्ग-संबंधों में आबद्ध है और ऐसा करके उन्होंने इस समस्या का अनिवार्य समांधान 
सो दिया कि किन्ही खास बर्ग-संबधों के समाज में अथवा ऐसे समाज में जहाँ एक वर्ग का 
दूसरे पर आधिपत्य न हो कौन-से 'मानव हिल की 'सिद्धि या छूब्धि' होगी । 

न4 इष्टिकोण में निन्‍य ही विषरेंषण का एक भिन्न तरीका अपनाया गया है । 
बह, हमेशा कानून को वर्ग-सम्बन्धों की एक खास प्रणाली की हिमायत करने बाले राज्य के 
संदर्भ में लता हैं और सदा इसी संदर्भ में उसे अपने आवश्यक तत्व का सूत्र मिलता है । 
इस संत के अनुसार कानून व्यवहार के वे नियम है जो समाज की वर्ग-संघदना के प्रयोजनों 
को आरक्षित रखते है और जिन का, अगर जरूरत प है, तो राज्य की दबाव डालने की एवित 
द्वारा पालन कराया जाये। जब तक कि उत्पादन के सम्बन्धों द्वारा समाज की समस्‍्त 
सम्भाव्यताओं का छाभ उठाया जा सकता हो तब तक उनका पालन होता हैं ; जब उत्पादन 
की हक्तियों का झुपादन-संबंधों से इंद्र होता हैं और इस प्रकार का छाम उठाना सभव 
नहीं रह जाता तो उन्हें चुनौतीश्दी जायेगी। जब भी यह ढंढ़ पैदा होता है.; कानून की लोगों 


उपॉम्लक्षकााम५.. मकामील क्ष उरआारकक ामगरेकर 


१. ल्पिरिंट ऑफ़ दी कॉमन सॉ>नपू० १९५॥ 





१४ राजनीति के भूल तत्व 


के प्रति शंकाएँ उठने लगती है । उनके पुनर्तिर्माण लिए *संघर्ष होता हैँ और अगर कानून 
को चुनौती देने वाले अपने प्रयत्न में सफल हो जायें तो थे समाज की विधिक उपधारणाओं 
की पुनर्व्याख्यन के लिए राज्य-शवित का उपयोग करत हूँ। न्यायिक जिन्ताघारा की गति 
को---उसकी आधारभूत रूपरेखा में--हुक इसी अवधारणा के आधार पर समझाया 
जा,सकता हैं । 
अलमाकक. हूँ... सारवभाका 
युद्ध और उसकी तात्कालिक विभीषिकाओं के दौरान में कुछ विज्ञारकों ने--- 
जिल्‍्हें प्रायः बहुलवादी कहते है---राज्य की प्रभुसता पर आक्षेप किया था। इस वाद को 
सूत्रबद्ध करने में कदाजित्‌ मेरा योग किसी से कम ने था। अबः मेरे लि! यह बताना 
अप्रासंगिक ने होगा कि,उस आप का स्वरूप बया था और बहू किस प्रयोजन से किया 
गया था | 
, उसके मूल में दो चीडें थी। राज्य कानूती सर्वदवितिमला का दावा करता था और 
बह दस आधार पर अपने नागरिकों से अपने प्रति निष्ठा का दावा करता था कि वह अपने 
प्रादेशिक अधिकार-सेत्र में ममाज के समग्र हिल का प्रतिनिधिरव करता है। बहुलवादियों 
ने कहा कि कानूनी सर्वंशवितमला एक कतई औपचारिक अवधारणा हे, जो अक्सर यथार्थ 
में बेका २ होती ६ और उन्होने शक्ति दी कि लागरिक की निष्ठा पर राज्य का दावा आपूर्य 
मान्य नहीं हो सकता जयोकि असल में आदमी की निष्ठा एकमृखी तो होती नहीं अनेक- 
फसेली होती है; उनके सामने अकसर ऐसे विकल्प आ जाते है जब कि उ.हूँ राज्य को औप- 
छारिक प्रमुखता और प्राधान्य दिये बिता फ़ैसले करने पहले है। अतः बहुलबादियों ते तक॑ 
दिया कि राज्य भाहे कितना ही गौरव और पाक्ति-संपन्न हो, वहू बस समाज की अनेक 
संथाओं में, से एक है और अनुभव की बात यह है उस की शक्तियों की भी सीमाएँ होतीं हैं : 
यह सीमावन्दी होती हैं राज्य के साध्य प्रयोजन और उस प्रयोजन के बारे में आदमी की 
अपनी परल के संबंध के आभार पर । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य आज्ञा- 
कारिता पाने का हकदार इस आधार पर नही कि वह संकल्पना करता हैं बल्कि इस आधार 
पर है कि अपने अनुभवों से जनित माँगों के परितोष के लिए प्रयत्नशील छोगों के तजुरें के 
संपर्क में आकर वहू बया संकल्पना करता हैं ” 
इतिहास की बात है कि कुछ हद तक तो यह बहुलवाद स्पस्टनया युद्ध-काल में राज्य 
की मोछोह् ' सरीक्ती माँगों की प्रतिक्रिया के रूप में जन्मा था| कुछ कारण यह भी था 
कि यह महसूस किया गया कि राज्य के प्राधान्य के दावे का मतरूब हमेशा सरकार की 
प्रमुता होता है और सरकार जिन लोगों से मिलकर बनती है वे अच्यृत नहीं होते; उनके 
राई मात्र इसने बड़े दावे के किए पर्याप्त आधार नहीं समझे जा सकते। बहुलवाद 
के आविर्भाव में धर्म और राज्य तथा अमिक॑ संघ और राज्य के इंद़् पर और व्यक्ति. 
जैसे सैलिक-सुंवा का अपने अन्तरतम से विरोध करने वाले व्यक्ति--श्तभा राज्य के ढूंद्र 
् पैलिहासिक ,चिदकेषण का हाथ रहा है । 





अभिका * श्पु्‌ 


अब मेँ सोचता हूँ कि बहुलवाद में ये बातें सही थीं कि(१)राज्य के संबंध में कोई 
विशृद्ध कानूनी सिद्धांत राज्य के समुचित दर्शन का आधार नहीं बन सकता ; (२) नेतिक 
अधिकार या राजनीतिक बृद्धिमत्ता के बल पर राज्य किसी अन्य संथा की अपेक्षा हमारी 
निष्ठा पाने का अधिक हक़दार नहीं है; और (३ ) उसकी प्रभु-सत्ता मूल में उस शक्ति की ही' 
अवधारणा होती है जो दबाव का प्रयोग करके वैध बनाई जाती हूँ और यह दबाव-दक्ति 
अपने आप में नैतिक दृष्टि से तटस्थ होती है । एक सावयव पूर्णंता के रूप में समाज बहुल- 
वादी होती है; राज्य की पृंजीभूत शक्ति, जिसे हम प्रभु सत्ता कहते हँ--बॉडिन के शब्दों में 
सबको आदेश देने और किसी से आदेश न पाने का क़ानूनी अधिकार---इस बात से एक- 
वादी बन जाती हूँ (जैसे कि श्रेण्य विधि-सिद्धांत में ) कि प्रायः सदा ही उसकी संकल्पना के 
पीछे अपनी आज्ञा मनवा लेने की दबाव-शक्ति का बल रहता हैं ! 

अब मेरे सामने बहुलवाद की कमजोरी भी एकदम स्पष्ट है। इससे घर्ग-सम्बन्धों की 
अभिव्यक्ति के रूप में राज्य के स्वरूप को काफ़ी अच्छी तरह नहीं समझा । उसने इस बात 
पर भी काफ़ी जोर नहीं दिया कि उसे निश्चय ही अखंडित और अनुत्तरदायी प्रभुत> की 
माँग करनी होगी क्योंकि और कोई ऐसा रास्ता नहीं कि वहू समाज की विभिन्न विधिक 
उपधारणाओं को निर्बारित और नियंत्रित कर सके । उन्हें निर्धारित और नियंत्रित करने , 
से ही वर्ग संबंधों की किसी प्रणाली विशेष के प्रयोजनों को समझा जा सकता है । अगर 
राज्य प्रभुता-संपन्न न रहे तो वह उन प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की स्थिति में भी नहीं 
रह जाता । अतः उसके प्राधान्य का दावा अनिवार्यतः इसी आधार पर होता है | हीगल 
जैसे दाशनिकों ने उसे जिन नेतिक विशेषताओं से मण्डित कर दिया हैं वे किसी भी देदा- 
काल में उत्पादन संबंधों की अभिव्यक्ति के रूप में राज्य जो साध्य-पूत्ति करता हैँ उसके 
संरक्षक मुलम्मे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । 

यह बात समझ लेने के बाद--मेरा यह मत है कि--बहुलवाद का प्रयोजन एक 
व्यापकतर प्रयोजन में सन्निहित हो जाता हूँ । जैसा मैंने यहाँ कहा है अगर सच यही है कि 
राज्य अनिवायतः उस वर्ग का उपकरण भर हैँ जिसका उत्पादन-साधनों पर स्वामित्व 
होता हैँ तो बहुलवादी का लक्ष्य वर्गहींन समाज होता चाहिए । वैसा हो तो उसकी सर्चों 
परि दबाव-शक्ति के लछिए कोई गंजाइदा नहीं क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तब ऐसे 
समान का भावन' करना संभव हो सकता है जिस में (अ) सामान्य हित पर आदमी का 
बराबर दावा हो और (आ) उस बराबर दावे का तकाज़ा हो तो घिभेद इस तरह किया जा 
सकता हैँ कि जिन के विरुद्ध विभेद किया जाये उनका हित जिन के पक्ष में विभेद किया 
जाये उनके छित्त में ही संनिविष्ठ हो। ऐसे समाज में हम संपत्ति पर आश्रित उन दढुंद्रों को 
दूर कर सकते है जों --जैसा कि जेम्स मेडीसन ने समझा और कहा था--“कलह के एक 
मात्र असली कारण होते है । ये ही ढंद्व राज्य-दबाव के इतने घिशाल उपकरण को आम- 
तौर से जरूरी बना दढ्व॑ते हैं। अगर द्वंढ का असली आधार इस प्रकार दूर हो जामे तो एम 
सामाऊिक पंगठन का भावन किया जा सकता हे जिस में समाज के सल्छे सांधानिक श्वकैप 
को संस्था के रूप में अभिव्यक्ति मिले। और ऐसे सामाजिक संगठन में , सत्ता बहुदुक्षदी 
हो सकती हे--हूप में भी और अभिव्यक्तित में भी। बड़े घड़े संस्थागत परियगीशी 





श्द राजनोतिं के मूल तत्व 


प्रत्याशा तुरन्त दृष्टिगोचर हो उठती हैँ । कब 

इस दुष्टिकोग से जो समस्याएँ पैदा होती हैँ उतकी सविस्तार विवेचना करने के 
लिए यह उपयुक्त प्रसंग नही है । मेरे लिए शायद इतना कह देना काफ़ी है कि में अब मह 
समझ्षता हें (जहाँ सक, कम से कम, मेरा अपना संवंध हूँ) कि राज्य और क़ानून के प्रति 
बहुलवादी दृष्टिकोण माक्सवादी दृष्टिकोण की स्वीडकृ।ल के मार्ग का एक अवस्थान था। 
माक्सवाद के ही सहारे में फ़ासिस्ट देशों की जेसी राज्य-मंरचना को समझ-समझा सकता 
हूँ। वह अपने दबाव-संयतर के डा थे में व्यक्ति को संपूर्णल: कवस्तित कर लेता चाहता है--- 
वहाँ राज्य नग्न और निर्लज्ज रूप में ठीक बढ़ी है जो बह बिटेन और अमरीका जैसे पूँजी- 
वादी लोकतंत्रों में प्रकछृप्न और विनत रूप से है । उसकी शविस को सीमित करने के छिए-.- 
जैसा कि बहुलवादी जाहते पे--हुमें समाज की वर्ग-संब्रटता सलब्ट करती होगी क्योकि 
राज्य तो समाज में केवल उस वर्ग का कार्योपकरण होता है जिस के अधीन 
उप्पादन के साधन हुआ करते है। जब इस मा में बर्ग-समाज का ही तिरोधान हो जागेगा 
तो हक सं्वोपरि ददाव-साचन के रूप में राज्य की जरूरत हो ने रह जायेगी--माषर्स 
के शब्दों में वढ़ 'क्षीण हो जावेगी ।' यह हो गया तो सता के स्वरूप और उसके नियत 
कानून दोनों में ही मौलिक परिवतन होगा । 


अफदारकाधबन तर कुल 


युद्ध-काल में यह ब्यापक मान्यता थी कि छोकतंत्र की सावंभौम लब्धि आदमी का 
सबसे बढ़ा राजनीतिक उदृ्य हैं; लड़ाई के बाद कोगों के मत पर से इस भावना का 
साप्राज्य धटता जा रहा है। आज राजनीतिक सिद्धांत में जो से भ्रम फैला हुआ है उसका 
कारण काफ़ी हद तक यह हैं कि हमार जम।न के मानसिक वातावरण के इस परिवर्तन से 
जो समैस्याएँ पैदा हुई है उनका सद्दी-सही शब्दों में आस्यान नहीं किया जा सका। लोगों से 
एक औपचारिक राजनीतिक लोकतंत्र को अपने आप में अच्छा मान कर स्वीकार करने 
की. अपेशा की गई है और इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि बहु औपचारिक 
राजनीतिक लोकतंत्र किस प्रकार के ज।टेल आद्थिक संबंधों में आवड़ है | 
सोवियत कूस को छोड़कर अधुतिक संसार के प्रत्येक राज्य में राजनीतिक विष्छेषण 
का आरम्म विद यहू अनिवार्य तथ्य है कि वहाँ पूजीवादी उत्पादन-पद्धति का प्रसार है । 
उआदन-साधनों के स्वामी कुछ गिन-चुने लोग होते है। एक ओर तो आधथिक दागित का 
यह इतना संकृचित आधार हैऔर दूसरी और इसके बिल्कुछ विपरीत राजनीतिक शक्ति 
का इतना व्यापक आधार जो---इंगलैंड और अमरीका की तरहु---प्रामः सार्वभौम मताधि- 
कर पर अधख्ित होता है। यह अन्तर बढ़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलूम यह है कि 
पुँजीवादी समाज में उत्पादन के प्रेरक-हेतु उस सैद्धांतिक साथ्य से मेरू नहीं खाते 
जो' लोकतंत्र का रूक्य होता है । पूंजीवादी समाज में उत्पादन का प्रेरक-हेतु होता है छाम- 
अंपाधन- के स्द्वामी का छाम । कोकतंत्र में नागरिक अपनी राजनीतिक शक्ति के 
विकिकती भौतिक, खुशहाकी बढ़ने के लिए राज्य-सत्ता का उपयोग करना चाहता 
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जब तक पूजीवाद के फैलाव का दौरदौरा जारी रहा तब तक तो आथिक अल्प- 
तंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र का यह गठबंधन सुचारु रूप से चलता रहा ब्रिटेन और 
अमरीका में उसे जो सफलताएँ मिलीं सभी को विदित हँ---यहाँ इनके वर्णन की जरूरत 
नही । लेकिन आम तौर से पिछले तीस वर्षों में---और विशेषत: लड़ाई के बाद से पूंजीवाद 
के संकुचन का दौर शूरू हो गया हँ और इस दौर से अब बाहर निकल पाने की न तो उसमें 
सामथ्यं ही प्रतीत होती है और न वेसी कोई संभावना ही हैँ । उसकी उत्पादन-दाक्ति बढ़ती 
चली जा रही है--उसकी मानों कोई सीमा नहीं; उसकी वितरण-हाक्ति बराबर कम 
कारगर होती जा रही है । स्वामित्व की प्रणाली का-जिससे उत्पादन-संबंध जनित होते हैं-- 
उत्पादन की शक्तियों से विरोध है । हमारे पास जो साधन मौजूद है अगर उनका पूरा-पूरा 
लाभ उठाना हूँ तो सामन्‍्ती यूग के अन्त की तरह से वर्ग-संबंधों की पुनव्यस्या करना 
आवश्यक हो गया हें। 

परन्तु यहाँ पूंजीवादी लोकतंत्र की कठिताइयाँ उभर कर सतह पर आा जाती हैं । 
पूजीवादी का सरोकार तो लाभ हैँ से, जनता का ध्येय है मौतिक खुशहाली । जब आर्थिक 
प्रणाली के संकोच से मुनाफ़ा कमाना सीमित हो जाता हूँ तो इसका फल होता हैँ एक तो 
बेरोजगारी और दूसरे रहन-सहन के स्तर का नीचा होना । कुछ अरसे तक तो इसे सुलढा 
जा सकता है । छेकित कभी न कभी जनसाधारण अपनी राजनीतिक शक्ति का सहारा केकर 
यह आग्रह करता है कि उसकी भौतिक खुशहाली बढ़े और उसे प्राप्त करने को वह वर्ग- 
संबंधों पर आक्रमण करने के लिए मजजूर हो जाता है। तब उनकी राजनीतिक दाक्ति 
स्वामिवर्ग की आर्थिक शक्ति के लिए एक चुनौती सी हो जाती हैं। स्वामि-वर्ग के पास तब « 
एक तो यह रास्ता है कि वहु राज्य की घिधिक उपधारणाओं की पूनर्व्याख्या में शांतिपूर्यक 
सहयोग करे या फिर लोकतंत्र-प्रणाली का दमन करे जिस में जनता की मत शक्षित से उनके 
विश्येषाधिकार खतरे में पड़ जाते हूँ । 

लोकतंत्र-प्रणाली के दमन का क्या मतलब होता है, फ़ासिज्म- का अम्युदय 
इसका एक उदाहरण हूँ, जेसे इटली और जमंनी में । बहुमत का यह फ़ैसला करने का 
अधिकार नष्ट हो जाता है कि वह कंसे शासित हो । श्रमिक वर्ग की निजस्विक संस्थाओंः- 
अमिक-संघ, सहकारी समितियाँ, समाजवादी दरू---का तह्ता पलट दिया जाता हैं । 
फ़ासिस्ट पार्टी--अक्सर बड़े बड़े व्यापारियों और राज्य की रक्षा-सेनाओं से गठबंधन 
करके---तब इस स्थिति में होती हैं कि आथिक दाक्ति के आधिपतियों के स्वार्थ-साधन 
के लिए राज्य का संविधान बदल डाले । तानाशाही की स्थापना होती हैँ और हाँ, एछान 
तो बराबर यही किया जाता हूँ कि जो कुछ किया गया है सारे समाज की भछाई की दृष्टि से 
किया गया हूँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उस के नतीजे हमेशा (१) विरोधी तस्वों 
' के बलपूर्वक दमन पर अवलरूम्बित होते हैं और (२) जनता के रहन-सहन का स्तर मिड 
जाता हैं। फ़ासिस्ट,तानाशाही आतंक डालने की सीधी-साधी युव्ति द्वारा जनता को अधिक 
भौतिक समृद्धि की अंपनी माँक छोड़ देने पर विवद्ा कर देती है और इस प्रकार पूंजीवाद 
और लोकतंत्र का विषम गठबंधन कर देती है । इस प्रक्रिया को भली माँति समझने के किए 
इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी हे कि इस के अधीन भी पूंजीवाद के विश्िष्द ! 
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यथावत्‌ रह जाते हैं । 
इस दृष्टिकोण से हमारे ज़माने में लोकतंत्र की समस्या अपेक्षाकृत सरल हैं । ऐसा 
कोई अकाट्य भबूत नहीं जिस से पता चले कि शासन की प्रणाली के रूपमें बढ़ अतीत की 
अपक्षा किसी तरह कम कारगर हैं । हआ असल में यह है कि पूंजीवाद के सिकुदने के दौर 
में दाखिल हो जानते से एक और तो आधिक अल्यतत्र के और दूसरी ओर राजनीतिक छोक- 
तंत्र के साध्यों का परस्पर विरोध उभर कार जीवन्स रूप था गया है । इस बिरोध से स्वासि- 
वर्ग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। के छोकलंत्र प्रणाली को इसी आलोक में देखने ऊूगते हैं। 
उनका आग्रह हैं कि प्‌जीवाद का जो सेच्य साध्य है लोकसंत्र उसके अनरूप रहे । मे समझते 
हैँ कि ये सब अस्थायी है और इसी विश्वास पर बलिदान की माँग करते हैं; जब उनके 
अस्थायी स्वरूप पर संदेह होने लगता हैं तो वे जिस आलोचना या आक्षेप से डरते हूँ उसे 
दबाने के लिए राज्य-गजिति का प्रयोग करते लगते हैं । अगर इन कार्यवाहियों से भी उस 
सरक्षा की जहें नहीं जमती-- जिसको खनौती दिये जाने का उन्हें डर रहता है--सो इटली 
और॑ जर्मनी की,तरह वे खुले तौर पर राजनीतिक लोकतंत्र में विश्वास त्याग देते है । 
खरी बात कही जाये तो निम्समंदह यह सियिति उनसे सबसे कही अधिक जटिल है जौ 
मैने अबतक सामने रखने को प्रयत्त किया है--विशेषनः अपने मनोब॑शानिक पहलओं में । 
छेकिन में समझना हूँ अपनी स्थझ रूप रेखाओं में यह लोकतंत्र की बर्लमान समस्या की 
कुंजी है । १९२७ के जिटिश श्रमिक संघ कानन संशोधन अधिनियम जैसे विधान इसी के 
आपार पर समझे जा सकते हैं; था प्रैजीडेंट कम वेस्ट का इतला कुछ बिधान असांविधानिक 
'भोधित करने के लिए सर्वोच्च स्यायालय का उपयोग भी इसी के सहारे समझ में आ सकता 
हैं। जब श्री जत्टिस राबदू से १९३४ का रेलरोड रिटायरमेंट एक्ट इस बिना पर असांविधा- 
लिक धोथित कर सकते है कि पाँच संशोधन के अधीन “प्रयोग में छाये जाने वाछे साधनों 
का दॉक्ति के प्रतीयमान प्रयोग से काफ़ी संबंध" नहीं, तब असल में “काफ़ी” और 
“अतीयमान के बारे में काग्रेस की बजाय वे अपनी भारणा को मान्यता दे देते हैं; इन 
वाब्दों हारा कांग्रेस की सत्ता को तो सकी्ण बनाया जाता है और अदालती व्याख्या को 
और अधिक छट दी जाती हैं । इस बात को दूसरी तरह से कह सकते है ' श्री जटिस्स 
राषट स्‌ का तर्क मह है कि पाँचतें संशोधन की इसारत वैसी हो जैसी वह स्वयं भाहते हैं; 
रैक के हिस्मेदार अपने कर्मचारियों को पेंशन देने से बच जायें जाहे मझे ही कांग्रेस की मान्यता 
हो कि उन्हें यह कानूनी जिम्मेदारी सँमाऊ लेनी चाहिए । इस दृष्टि से सर्वोच्च 
स्थायाऊप का काम यह हो जाता है कि बह जनता की भौतिक खुषहाली बढ़ाने के वैधातिक 
प्रमत्नों के परिणाम से पूंजी के अधिसियमों की रक्षा करे। प्रैज्ीडेंट रूजवेल्ट के संपूर्ण 
विधान को हें तो उसके प्रति अदालतों के रख का बर्णन मोटे तौर पर इस तरह किया जा 
सकता है कि उनका आग्रह है कि राजनीतिक लोकतंत्र पुजीवादी समाज की आदतों मे 
कोड. रिटाधरमेंट बोर्ड बनाम सात्टन आर० आर० (१९३५) २९५ यू० 
३-८ । इस. विषय सें प्रो० ही० और" पॉचेल की अत्यन्त तीखौ टिप्पणी 
जिकिरीकू-->मवभ्यर, १९१५ । 
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कोई खास छेड़छाड़ न करे। इस रुख का महत्व इस' लिए और ज्यादा है कि प्रैज़ीडेंट रूज़- 
वेल्ट ने उन आदतों के उच्छेद का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए सिफ़े 
वे ही रियायतें दीं हैं जो उनके ख्याल से, पूँजीवादी समाज की स्थिरता को भी बनाये 
रखेंगी। मूलतः सर्वोच्च न्यायालय का कथन यही है कि कि जब भी वह उचित समझे काफ़ी 
के बारे में अपनी धारणा के बजाय प्रैज़ीडेंट की अथवा कांग्रेस की धारणा को स्वीकारा जा 
सकता हूँ । संक्षेप में, लोकतंत्रीय अभियान के जिस प्रयत्न को वह पसन्द न' करें उसी के 
विरुद्ध वह पूंजीवाद की रक्षा-प्राचीर बन सकता हैं । 

जिदेन की स्थिति तत्वतः तो यही है, परन्तु उसका रूप भिन्न है। वहाँ श्रमिक पार्टी 
की समस्या ह जब कभी भी उसे हाउस आफ़ कामन्‍्स में बहुमत प्राप्त हो तो बहू लोक- 
तंत्रीय शासन की वेधता क़ायम' रखे--चाहे वह समाजधादी विघान का प्रयत्न भी भछे 
ही करता हो । उसके विरोधी ऐसे प्रयत्न के ख़िलाफ़ ताज की, हाउस आफ़ लाड्स' की 
और पूंजी-निवेशी-वर्ग की शक्ति संघटित करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह बड़ा गंभीर 
प्रदन है कि श्रमिक पार्टी---सरकार के रूप में---इन शक्तियों के गठबंधत़ कर लेने पर 
इन्हें चुनौती दें कर सफल हो सकती है या नहीं । इसी के समानान्तर स्थिति फ्रांस में है--- 
बारीकियों में भक्े फ़क॑ हो और यद्यपि स्केण्डिनेविया में समाजवादी सरकारें हैँ पर महत्व 
की बात यह है कि उन में से किसी ने समाजवादी विधेयक आदि छागू करने का साहस 
नहीं किया। युद्धोत्तर अनुभव से एक बात तो साफ़ हो गई है--पूँजीवाद लोकतंत्र को दबाने 
के लिए तैयार हैँ, उसके अन्तर्गत वर्ग-संबंधों की प्रणाली में स्वामित्व को प्राप्त विशेषा- 
घिकार तजने को नहीं । असलियत तो यह हैँ कि आधुनिक इतिहास में अब तक कोई भी 
राज्य कांति के बिना अपना वर्ग-आधार बदल नहीं सका। लोकतंत्र में संकट-काल इसलिए 
है कि पूंजीवादी संकुचन के इस दौर में लोकतंत्र के साथ उसका संश्रय संपत्ति के स्वामियों 
के लिए खतरनाक हँ--वे अद्वीत की तरह अब भी अपने विशेषाधिकारों के लिए "लड़ना 
पसन्द करते हैं, समपंण कर देना नहीं। १९१० के बाद के सोवियत रूसी इतिहास से इस 
व्याख्या को और भी बल मिल जाता हूँ ।१ 

पिन ॒ 

युद्ध के बाद अत्तर्राष्ट्रीय विधि की मुख्य समस्याएँ ऐसी हैं, जो आदिक संबंधों में 
निद्वित हैँ। वेश्ञानिक प्रगति, विशेषतया, संचार साधनों की अद्भुत में प्रगति के कारण सारा 
संसार एक इकाई बन गया है; और ऐसी परिस्थिति में किसी राज्य का जीवन ऐसा नहीं 
हो सकता जिस का प्रभाव केवल उसी तक सीमित रहे । चाँदी के संबंध में अमरीका की नीति 
से चीन की आर्थिक स्थिति का निर्धारण हो सकता है; टंगस्टन पर कनाडा का एकाधिकार 
होने से इस बात का निर्णय हो सकता है कि जर्मनी की पुनएदास्त्रीकरण-नीति प्रभावशाझी 
रहेगी या नहीं; और ब्रिटेन द्वारा सोने को अपनी मुद्रा का आधार बनाने की पद्धति छोड़, 


टाढ 





१. थहाँ जिन समस्याओं फर संक्षे। में विचार किया गया हैँ. अपने “डेसोक्रेसी इन ऋाइ- 
सिस' (१९३३) और 'स्टेट इन वियोरी एल्ड प्रेक्टिस! (१९३५) में मेने शनका जिक्षण 
विवेचन किया हूं। 


हे २ ० राजनीडि के मूल तत्त्त 


देंने से या उसकी' सीमा-दाल्क संबंधी नीति से स्केण्डेनेविया के देशों के आधिक जीवन का 
निबटारा हो सकता है । आज के युग में सभी राष्ट्र एक दूसरे पर इतने निभर हो गये हैं 
कि विदेशों के. साथ संबंधों के क्षेत्र में प्रभुता के सिद्धात के परिणाम उस काल की अपेक्षा 
सर्वथा भिन्न हैँ जब कि ग्रोटियस और उन के दिष्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय विलि की आधार- 
शिला रखी थी । 
आज का विश्व स्प्रमुत्व-संपन्न राज्यों में बेटा हुआ हे जिस में मे प्रत्येक, वास्तव 
में स्वयं उस नीति का निश्चय करता है जो उसे अपनानी हो । शांति रखना था पद्ध करना, 
सैन्य संगठन का आकार, विशीय और आधिक तीति, औपनिव शिक बिस्तार के संबंध में 
अपना रवैया, इत्यादि, ये सब ऐसे विषयों के उदाहरण है जिन के संबंध में कोई राज्य 
अपनी संकल्पना से अधिक किसी अन्य की संकल्पना को नहीं समानता । तो फिर अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि क्या हैं और यह कहाँ तक राज्यों के छा! अवश्यंपालनीय है ? अन्लर्राष्ट्रीय विधि 
की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती हैं कि यह ऐसे नियमों की समध्टि है जो राज्टों के 
परस्पर संबंधों पर लागू होते है और इस की अवश्यंपालनीयता इस बास पर निर्भर हैं कि 
राज्य उन नियमों को मातने के लिए तैयार हों। यदि यहाँ यह आपत्ति की जाय कि अन्तर्रा 
प्टीय विधि के संबध में ऐसा दुष्टिकोण अपनाने का अर्थ यह है कि ऐस सनिद्चित नियमों 
के अस्तित्व को ध्यान में नहीं रखा जाता जिन्हें सभी राज्य अवश्यपालनीय समझते हैं 
तो इस का उत्तर यह हैं कि सभी बातों पर विचार किया जाय सो अन्नतोगत्या हम इसी 
परिणाम पर पहुँचेंगे कि राज्य यह समझते हूँ कि वे जब भी घाहें उन दायित्यों का परित्याग 
'कर सकते है ओ उन्होंने अपने ऊपर लिए हों। कुछ स्याय-संबधी नियम है, जिन्हें, गौण 
मामलों में राज्य इसलिए स्वीकार कर लेते हैँ कि उन के लिए ऐसा करना सुविधाजनक है 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इन नियमों के अस्तित्व के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
का दर्जा तेसा हो जाय दि: इस पर राज्यों की संकल्पना का प्रभाव ही ते पह सके । यह इस- 
लिए कि जैसा जापान ने मांच रिया के संबंध में और इटली ने एबीसीसिया के मामले में 
स्पष्ट .कर दिया है--वे अन्तर्राद्रीय विधि की खासिर अपने उन हिसों का बलिवान नहीं 
करना चाहते जिन्हें वे अपने प्रभु अधिकार समझते है। वे इस बात को सही मालते कि अन्त" 
राष्ट्रीय विधि की मान्यता उन की संकल्पना से ऊपर है । ऐसा कोई सर्वांगीण समुदाय नहीं 
जिस का अपना क़ानून हो और जिस के अधीन उनकी विधियाँ हों। अस्तर्रप्ट्रीय ड्लिषि 
की, मान्यता इस बात पर निर्भर हे कि राज्य उस का छागू होना मान जायें। 
में समझता हूँ कि राष्ट्र संध (लीग आफ़ नेद्ान्स ) के अस्तित्व मा इस बात से भी 
यह दृष्टिकोण निरर्थक सिद्ध नहीं होता कि कम से कम जब तक बड़े-सड़े यद्ध निश्चित रूप 
से उद्‌्वेध घोषित न कर दिए जायें, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय जीवन असंमष है । महू इसलिए 
कि पिछले सोलह वर्ष के अनुभव से यह बिल्कुरू स्पष्ट हो गया है कि लीग आफ़ नशन्स 
सर्वप्रभुत्व-सम्मन्न राज्यों के सह-अस्तित्व से मेंछ नहीं ख्लाती और इस बात का कोई 
ही मिछता कि ये राज्य अपनी प्रभुता छोड़ने के'लिए तैयार हैं। सच तो यह है 
की कक की रका के किए अपनी प्रमुता की जरूरत हैँ जिन का संवर्धन करना या 
जि किक मुंद्ध हारा ही संस है । इस संग में कुछ स्पष्ट उदाहरण है । 





भूमिका « २१ 


जापान-जमंनी, इटली और हंगरी की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैँ और वह समय आयगा 
जब वे दूसरे राज्यों पर इतना दबाव डालेंगे कि उसका निबटारा तलवार के जोर से ही 
हो सकेगा। हाल ही के अनुभव से यह बात निश्चित रूप से मालूम हो गयी है कि ये देश अपनी 
बातें मनवाने के लिए क़ानूनी दायित्वों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ चाह उन में कितना ही 
नेतिक सार क्‍यों न हो । संघ को इस का उत्तर सामूहिक सुरक्षा के आधार पर ऐसी कायें- 
वाही का घिरोध कर के देना चाहिए; परन्तु मांचरिया और एबीसीनिया की घटनाओं 
से स्पष्ट हो गया हूँ कि सामूहिक सुरक्षा में इस बात की परिकल्पना की जाती हूँ कि ऐसा 
अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय होगा जो किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध >्रभावशाली इकाई के रूप में 
कार्यवाही के योग्य हो और इस के लिए तैयार हो । संघ का जो ढाँचा आज है उस के अन्तर्गत 
ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती । ऐसी संभावना के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की 
बाध्यकारी शक्ति भी' उतनी ही कम या उतनी ही अधिक हैँ जितनी उस' आक्रमणकारी 
की जो उसका उल्लंघन करता हुँ। यह सत्ता-लोलपता पर आधारित राजनीति का काम 
है, जिस में राज्यों के आज के संबंध परिलक्षित होते है, और ऐसी राजनीति से समाज की 
व्यवस्था इस प्रकार की नहीं हो सकती कि जिस में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का दर्जा उन राज्यों 
पर निर्भर न हो जो इसे मानते हों । 

सच तो यह हैं कि विधि की धारणा में ही यह बात निहित है जो इस के अन्तर्गत 
रहते हों वे अपनी संकल्पता पर निर्भर किये बिना उसे मानने के लिए बाध्य हों और यदि 
वे इस के सिद्धांतों का उल्लंघन करें तो इस के लिए उन्हें दंड दिया जाय--जहाँ तक 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संबंध है, स्थिति ऐसी नहीं है, सिवाय इस बात के कि अलग-अलग 
राज्य कुछ दायित्वों को अपने ऊपर लें और उन्हें अपने लिए बाघ्यकारी मानें । इसलिए, 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन उपधारणाओं पर आश्रित है, जो वास्तव में विधिक न हो कर 
अधिन्यायिक हैँ। उपधारणाओं को सान लिया जाय, तो उन के जो भी परिणान निकलते 
है, वे वास्तव में विधिक हैं; परन्तु जहाँ तक इन तत्वों के साथ राज्यों का संबंध है, राज्य॑ तो 
प्रभुता संपन्न हैं और जब भी महत्वपूर्ण मामलों में वे उपधारणाएँ पूर्णतया विधिक स्वरूप 
प्राप्त करने रूगते है तो वे निष्प्रभाव हो जाते हैं । 

ऐसा क्यों है ? में समझता हूं कि हम राज्य के स्वरूप को समझ लें तो हमें इस का 
उत्तर मिल जायगा। चूँकि राज्य का अस्तित्व वर्ग-संबंधों की एक व्यवस्था विशेष की रक्षा 
करने के लिए है, वह उन में निहित परिणामों से बच नहीं सकता । यदि कोई समाज हाम 
कमाने की भावना पर जीता है और अपने पोषण के लिये विदेशी बाजारों पर निर्भर रहता 
है तो उसकी भराई इसी में है कि वह विदेशी बाजारों में अपनी पहुँच की रक्षा करे और 
उसका संवर्धन करे । तब वह साम्राज्यवाद के जटिल जाल में फेस जाता है जिस का अर्थ है 
कि उपनिवेश्ञ प्राप्त किये जायें; प्रभाव-क्षेत्र हों और साथ ही इन की रक्षा के लिए मेना 
और नौसेना हो । पंसार के कम उच्चत क्षेत्रों की संख्या जितनी कम होती जाती है, विदेशी 
मंडियाँ हथियाने के लिए राज्यों की होड़ बढ़ती चली जाती हूँ । राष्ट्रों के बीच 
बौद्धिक संपर्क पर इसी प्रयोजन का रंग चढ़ जाता है। राजनीतिज्ञों की संकल्पना 
से ूमभग निरपेक्ष रह कर, जिस का ज्वलुंत उदाहरण १९१४ का युद्ध है, उ्देष्थाँकिआड 





श्र राजनीति के मल तस्व 


संघर्ष का निबदारा शांतिपर्वक बातचीत कर के नहीं किया जा सकता । इस व्यवस्था का 
अनिवार्य परिणाम यह है कि कभी ने कभी तो युद्ध छिड़ ही जायेगा और यह याद रखना 

चाहिए कि युद्ध राज्य की प्रभता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य को उसकी प्रमुता से वंचित करन का अर्थ 
यहू है कि उस से उस तर्क को बलपुर्वक लागु करने के शवित छीन ली जाय जो उस की अर्थ- 
व्यवस्था में निहिल है। भारत और मिस्र में ब्रिटन, मोरक्कों और ह£न्वचीन में फ्रांस 
और कोरिया तथा मांच्रिया में जापान का बना रहता केवल इसी संदर्भ में मभव है । यह 
इसलिए कि प्रभुता का अर्थ है दबाव दाल सकते की सर्वो कण शव्ति, और इस के बिना राज्य 
उस संकल्पना को छाग नहीं कर सकता जिसे लागू करने के लिए वह उनसे बर्ग-संबंधों के 
कारण विवश हो जाता है जि कहें बनाए रखने के छिए उस का अपना अस्तित्व है । परन्तु, 
वर्ग संबंधों के परिणामों के होते हुए, वढ़ ऐसे उद्देश्यों की पृछति भी चाहता है जिन की पूर्ति 
या रक्षा उनकी खातिर युद्ध किये बिना नहीं हो सकती; और युद्ध करने का अधिकार 
बनाए रखने के लिप उसे प्रभूता बनाए रखनी पढ़ती हैं । परन्खु यदि उसकी प्रभता बनी 
रहे तो वह बिना अपनी मर्जी के अन्लर्राष्ट्रीय कानून के किसी नियम से बाँचा नहीं जा 
सकता । क्योंकि अगर वह इस तरह बँंधा हो तो वह़ परिभाषा के अनुसार सर्वप्रभुत्व-संपन्न 

ही ने रह जायेगा | 

इस दृष्टिकोण से दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक भोर सो इसका अर्थ यह है कि आधुनिक 
राज्य के बर्ग-सबधों के होते हुए, प्रभावशाली अन्यर्गप्ट्रीय समृदाय के आादर्षा की प्राप्ति 
“असंभव है । राष्ट्र मंध जैसे निकाय का संगठन और कृत्य आंशिक और अपूर्ण रह जाना 
अवश्यंभावी है। यह केवल इस लिए है कि अपने उद्देश्यों की पू्लि के लिए, उसे इस योग्य 
होना चाहिए कि वह अपने सदस्य राज्यों की प्रमुता का अतिलंघन कर सके । वह ऐसा 
नहीं कर सकता चुँकि यदि देश अपनी प्रभूता का त्याग कर दें तो वे उन वर्ग-संबंधों को 
बनाएं रखने योग्य सही रहेंगे जिन के लिए वे दबाव डालने की सर्वोज्च दाकित का प्रयोग 
करते है| दूसरे इस दृष्टिकोण का अर्थ यह हैं कि अस्लर्गाप्ट्रीय विधि की अनशास्तियाँ भी 
आंशिक और अपुर्ण ही रहेंगी क्योंकि उन का छागू हो सकता उन छोगों की सम्मति पर 
निर्भर हैं जो उन के लछाग होने के संबंध में कानून का उल्लंघन करते है| दूसरा तरीका यह 
है कि जब अतिक्रमण करने बाला सम्मति देने से इस्कार करे तो उस के विश्द्ध शवित का 
प्रयोग किया जाय, जिससे कि अन्य राज्य क्‍शिन्नकेंगे जैसा कि मांचूरिया और एबीसीनिया 
के मामलों में स्पष्ट हो गया है । राज्यों की प्रभुता के मिराकरण को छोड़ और कोई 
उपाय नहीं जिस से कि अम्तर्राष्ट्रीम विधि का उस से कुछ अधिक बमाया जा सके जिसे 
ने विध्यात्मक मैतिकता का एक उपभेद कहा है और प्रभुता के मिराकरण के 

किए आधनिक जगत के आर्थिक दांभे में ऋेति कानी पड़ेगी । 
यहू कि्कर्ष इस बात से भी निरर्थक सिद्ध नहीं होता कि अन्तर्ईाष्ट्रीय विधिज्ञों के 
कम्स्रदाय ते इस उपधारणा पर अस्तर्राष्ट्रीय विभि की मींव नए सिरे से रखी है 
किक ते ऊपर है। जिन उपभारणाओं को उन्होंने माना है, उन्हें देखते हुए 
शवों हैं.परन्तु वे जययार्थ हैं। वास्तव में देशा जाये तो यह समस्त 
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उक्ति कामनात्मक है। जब तक*राज्य प्रभुता-सपन्न रहते हैं, सर्वोपरिता' का प्रइन ऐसा 
है जिस पर वे स्वयं निर्णय कर सकते हैं। युद्ध के बाद के अनुभव से यह बात' निश्चय ही 
स्पष्ट हो गयी है कि यदि किसी राज्य को यह महसूस हो कि ऐसी सर्वोपरिता को मानने 
से उन हितों के लिए खतरा पैदा हो जायगा जिन्हें वह आधारभूत समझता हूँ, तो वह (यदि 
ऐसा कर सकता हो तो) इस की उपेक्षा करेगा । इस में संदेह नहीं कि यह बात सच है 
कि आधुनिक राज्यों में से स्पेन ने अपने संविधान में यह लिख दिया हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि देशीय विधि से ऊपर है। परन्तु इस बात को समझना भी महत्वपूर्ण हैं कि पहुली बात 
तो यह कि स्पेन एकमात्र राष्ट्र है जिस ने ऐसा किया हैं और दूसरी यह कि जिन राज्यों 
ने केलोग-ब्रायंड सधि या वैकल्पिक खंड पर हस्ताक्षर किये हैं, उन में से अधिकतर ने 
कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निबंबनों के साथ हस्ताक्षर किये हैं जिन का अर्थ वास्तव म॑ यह है 
कि वे अपना यह अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं कि उचित परिस्थितियों में चाहें 
तो युद्ध कर सकें या मध्यस्थ द्वारा निर्णय करवाने से इनकार कर सकें। इस का अर्थ यह है 
कि उन्होंने ऐसे मामलों के संबंध में अपनी प्रभुता का निराकरण कर द्विया है जिन्हें के 
इस योग्य नहीं समझते कि उन के लिए लड़ा जाय परन्तु सभी आधारभूत विषयों के संबध 
में उनकी प्रभुता आज भी वैसी ही बनी हुई है जेसी कि पहले थी । 

हम यह मान लेते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य आथिक मामलों में अन्योन्याश्रित 
हू फिर भी स्थिति असंतोषजनक है। असंतोषजनक इस लिए है कि हम ऐसे संसार में रह 
रहे हैं जहाँ उत्पादन-सम्बन्ध उत्पादन की शक्तियों के विपरीत हैं। जो प्रभुता प्रारम्भ में 
आचरण के मध्यकालीन सिद्धांतों के बंधनों से बुर्जुजा समाज को मुक्त करने का महत्वपूर्ण 
प्रयोजन पूरा करती थी, आज बुर्जुआ समाज के अन्तविरोधों की अतिमा को रोकने का काम 
करती हैँ । आज के युग में महान राज्य की प्रभुता उसके साम्राज्यवाद की रक्षा की प्रविधि 
हैं । वह साम्राज्यवाद इस के अपने आंतरिक सम्बन्धों का प्रतिफछ है और इस के फ्ेत्र में 
कारगर माँग का वितरण होने के कारण उसे मुनाफ़ा कमाने के लिए दूसरे देशों की मंडियाँ 
हथियाने के लिए होड़ लगानी पड़ती है। राज्य की प्रभुता उस जोलिम का कवच है। इसलिए 
वह जिस अन्तर्राष्ट्रीय विधि को स्वीकार कर सकता है, उस में साम्राज्यवाद के तर्क-संगत 
परिणामों के कारण बाधा पड़ती रहती है और वह निष्प्रभाव बन जाती है। वह किसी भी 
महल़्॒पूर्ण कृत्य का नियंत्रण, सशस्त्रीकरण का पैमाना, युद्ध करने के अधिकार, उपनिवेश्ों 
और प्रभाव-न्षेत्रों पर प्रभुत्त और सीमा-शुल्कों, मुद्रा-पअवासन, श्रम की परिस्थितियों आदि 
पर अपनी दाक्ति त्याग नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने का अर्थ यह होगा कि उस के अपने क्षेत्र 
में उत्पादन के वे संबंध खतरे में पड़ जायेंगे जिन की रक्षा के लिए उसकी प्रभुता है। परल्तु 
कोई अन्तर्राष्ट्रीय समदाय---और फलत' ऐसे समुदाय का क़ानूत---तव तक वास्तविक और 
प्रजावपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि वहू अपने अंगभूत राज्यों की संकल्पना पर निर्भर 
रहे बिना इन कृत्यों भर नियंत्रण न रख सके। सारे संसार में एक बाज़ार हो, इस के आवश्यक 
प्रतिफलों के लिए यह आवद्यक है कि हम प्रत्येक राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही का 
अभिषेध कर सकने की शक्ति से आगे बढ़ें । और सच तो यह है कि हम तब तक इस शक्ति 
से परे नहीं जा सकते जब तक कि राज्य प्रभुता-संपन्न रहता.है। और जब तक, सॉवियत 
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रूस को छोड़, बाकी देशों में समाज की बर्गं-सरचना आज जैमी बनी रहती है तद तक हम 
राज्य को उस की प्रमुता से वंचित नहीं कर सकते | 
आज के यग में और विशेषकर यृद्धोतर काल में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विकास इस 
बात का प्रशंसनीय उदाहरण है कि वकीलों ने एकबिधता की उते उपधारणाओं से सेल 
रखने का प्रयत्न किया है जिन में संगति हो सकते की समावना मानी ही सहीं गयौ। 
ऐसे प्रयत्त का सब से अच्छा उदाहरण इ लें में लाइटरपैट, और उधर आस्ट्रियमन 
सम्प्रदाय का है ।' प्रत्येक ने यह चेष्टा की है कि अम्सर प्ट्रीय विधि को ऐसे दिश्वाया 
जाय मानों वह वास्तव में एक विधिक व्यवस्था है और इस के लिए उन्होंने इस 
विधि में ऐसी शक्ति होने की बात कही है कि इस के अधील रहते बाले अपनी संकल्पना 
द्वारा बाध्य है। दोनों में से प्रत्येक ते बहुत से उदाहरण इफर्‌3 किये हूँ --अभ्तर्शाष्ट्रीय 
सुविधा-मारों का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण इृष्टात है--जिस से उसकी बात टीक सिद्ध 
होती दिलाई पड़ती है। परन्तु एक महत्व१ण॑ बात के कारण मे प्रपत्त अमफल रहे है। गिन 
उपधारणाओं पर यह सिद्धांत खड़ा किया गया है मे इतने ध्यापक नहीं है कि उस पर 
इतने बड़े सिद्धांत की आधार-शिला रखी जा सकती हो । सभव हैं कि किसी समय कोई 
राज्य अपने ऊपर लिए गये दायित्वों को स्वीकार मे करे और इस उस समय यह प्रतीत, 
होता हू कि उस दायित्व की बैधता यही है कि बह आरमसिर्शीत है। जब ऐसी रियति होती 
है तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अन्तर प्ट्रीय विधि की अमुभास्तियाँ अपूर्ण 
हैं। वे उसी हुद तक प्रवर्ती है जिस हुई तक कि राज्य उन्हें प्रथर्शी अनागा चाहें और यह 
, इच्छा इतने तावितिशाली तत्वों पर आधारित है कि अभ्तर्शप्टीय विधि देशीय विधि की 
सरह पूर्ण और आत्म-निर्भर ध्यवस्था जहीं बन सकती | 
इस अपर्याप्तता का कारण तो सीधा सादा है। विधि उसे सर्यधों का आलंचन नही कर 
सकती सिन्हें कागू करने के अभिप्राय से वह बनी है । इस की चरम उपधारणाएंँ कभी- 
आत्मनिर्णीत नहीं होतीं वल्कि उस अर्ध-व्यवस्था से जमित होती है जिस की अभिव्यक्तित 
विधि है। यदि किसी अर्थ-व्यवस्था कौ प्रेरक-काक्ति उत्पादन के साथनों के व्यक्तिगत 
स्वामित्व से होने बाले काम पर निर्भर है तो उस राज्य की प्रभुता द्वारा उत्पादन-संबंध 
उसी प्रयोजन को ध्यान में रख कर निश्चित किये जायेंगे। राष्ट्रीय क्षेत्र की तरह अन्तर्रा- 
'ीय क्षेत्र में भी, राज्य के प्रभृत्व में रहने बालें समाज की आइतों को इसी प्रयोजड्र के 
खतुकूल बनाना पड़ेगा । उन आदतों को बदलने के लिए उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्शंत 
करना पड़ेगा जिन पर वे आधारित है । कम से कम अब तक सोवियत कस को छोड़, किसी 
आधुनिक राज्य में वह परिवर्तन लाने की चेष्टा नहीं की गयी है । इसका परिणाम यह है 
-  ै देखिए उनकी पुस्तकों प्राइवेट को एनाफ़ो शीश इन इन्टरनेशनज को १९२४ 
ओर दी फपक्त आफ को इत दी इन्टरनेझनक कम्शूलिटी | १९३५) ; आर्टियन सम्रदाथ 
लि ाआालु में देशिए विशे कर ए० बेरड्रॉस की 'विए एन्हीत दे रेशटशीख़न वेल्टवि्क्स' 
करी समस्या के सम्बन्ध में देखिए मेरी पुस्तक 'स्टेड इन वियूरी एंड 
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तर्राष्ट्रीय विधि के जानकारों का माध्यम ऐसा सीमित है कि उसमें उसका काम अपूर्ण 
अनिवार्य है और इसका कारण केवल यह है कि वह जिन उपधारणाओं' को लेकर 
है, वे स्वयं एक पूर्ण पद्धति के रूप में नहीं है । वह संपूर्णता छाने के लिए उसे ऐसे 
की ओर देखना पड़ेगा जिन्होंने विधि की उपपत्तियों को बिल्कुछू उसी प्रकार पूरी 
स्वीकार किया हो जैसे कि कोई नागरिक नागर समुदाय में करता है । उसकी जोखिम 
हीं से प्रारम्स हो जाता हु कि उत्पादन के वत्तंमान संबंधों के अन्तगेंत स्थिति न तो 
है और न हो सकती है। इस में संदेह नहीं वह जिस अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रवर्तन 
' है, वहू उन प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त है जिन्हें पूरा करना उस का ध्येय है परन्तु इस 
पधारणाओं को नग्री आवश्यकताओं के अनुकूल छाने के लिए हमें अपनी अर्थ- 
'की नींव में ही आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा । 
#«०« ००० 
राजनीति-शास्त्र में जिस संकट काऊ का मैंने विवेचन किया है, वह विचार करने भर 
'दूर नहीं होगा, उन घटनाओं के घटने पर ही विचार सामने आयेगे जिन्‌ से वे जन्म लेते 
जिस उदार विचारधारा को अमरीका और बाकी विश्व में चुनौती दी जाती है, उसे 
हासिक परिपाएर्व में देखा जाय, तो वह किसी अर्थ-व्यवस्था विशेष की अभिव्यक्ति 
' बन कर रह जाती है, जिस पर यह स्वयं निर्भर है। उस व्यवस्था ने उत्पादन साधनों 
व्यक्तिगत स्वामि.व को अपने जीवन की धरी मान लिया था और इसी साध्य की पूर्ति 
लिए उस्तते पहुछे अपनी मब्यकाछीन युग की संस्कृति और फिर राजनीतिक सस्थाओं 
तंरबता को, जिप ने ततकालीत संपार का स्वरूप ही बदल डारा । ऐसे व्यक्तिगत - 
मित्व पर जोर देने के कारण ही उसने इस सा वय की साधना के छिए सार्वजनिक और 
दितगव विधि को नो रबो । विवारवारा के रूप में इस की भान्‍्यता इस बात पर निर्भर 
'कि हस में उत्पादन को दा क्तियों का ऐसा प्रयोग करने की शक्ति हो जिस से कि चहअपने 
मने आने वाछी माँगों की अधिकाधिक पूर्ति कर सके । जब तक यह उस झर्ते को पूरा कर 
कती थी--यद्यपि वास्तव में यह विशिष्ट परिवेश के कारण सीमित सिद्धांत मात्र ही थी 
हुँ अपने को सार्वभौमिक कह सकती थी और ऐसी मानी जाती थी । परल्तु ज्यों ही उत्त 
ँगों को पूरा करने की इस की शक्ति कम हो गयी---मोटे तौर पर यह तभी हुआ जब 
तक़ो उत्पादन और वितरण को दाकितयों में द्ंद्ध पैदा हुआ और विचारधारा के रूप में 
से की पर्याप्तता पर उन सभी छोगों को संदेह होने छूगा जिन की इस के प्रवर्सन_ से 
पैतिक छाम्र उठा सकने को आशाएँ पूरो नहों हुई । े 
इस में संदेह नहीं कि इसे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई ; इस बारे में भी मतभेद 
मी गुंजाइश नहों कि इस के कारण समो जगह जोवन के मानकों में सुधार हुआ है । परन्तु 
(के मार इस के मौतिक विरोधों का थुग आया तो उस संस्थागत व्यवस्था का संकुचित 
और औपवारिक स्व्रहप स्पष्ट हो गया जित पर वह आधारित थी। सभी के लिए मता- 
घैकार के आधार पर भी इस के राजरीतिक लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं ब-+- 
और सच तो यह है कि ऐसा कहा सी कभी नहों गया--कि स॒रर्वंजनिक कल्याण में छिल्सा 
पासे का सभी का अधिकार है। राजनीतिक छोकतंत्र द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सका था 
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वह इस कारण सीमित था कि एक आधिक अल्पतत्र के हाथ में यह शक्ति थी कि बह ऐसे 
विशेषाधिकार प्राप्त कर सकता था जो जनसाधारण के क्राभ उठा सकने के दावे से 
कहीं ऊँचे थे। और फिर इस व्यवस्था में कान के सामने बराबरी व्यवहार में उसननी नहीं 
थी जितनी कि उपचार में और इस का कारण केवल यहू था कि कातन के सिद्धांतों की 
आधारशिला--चाहे सचेत रूप में ऐसा न रहा हों---पड़ पूर्व -भारणा भी कि व्यक्तिगत 
स्वामित्व को रक्षा करना ही कानून का आधारभूत प्रयोजन है । सक्षप्र में, उदार राज्य में 
विवेक और सहिए्णुता इस स्पष्ट दा्े पर ही बरतों जाती थी कि इस से राज्य की आजिक 
नींव के छिए खतरा उत्पन्न नहो हीगा । 
परन्तु विवेक और सहिष्णुता सो मानवों के दृष्टिकोण है। वे उस परिवेश पर निर्भर 
है जिस के सबंध में मानवों को सुदृढ़ मावताएँ हो । उस का प्रमुस्य तभी तक रहता है जब 
तक कि उन्हें बनाते वाल उचित प्रस्याशाओं को पूरा करने है। जब मे प्रत्याशाएँ ही हॉबा- 
डोल हों तो विवेक और सहिष्णुता के पति होगो का रखैंया बे सा ही रहता है जैसा कि पहले 
यूगों में रहा है। सही और गलत के संबध में उनके विधार समाज के बीच उन की स्थिति 
सहीं उत्पन्न होते हैं और जब इस स्थिति और इस से जनित बद्धसृल स्वभावों को खतरा 
देदा हो जाय तो वे सही और ग्रछत के सबंध में अपने विद्या रों के लिए लड़ने मरने को तैयार 
हो जाते हैं। आज के युग में उदारबादिता को उसी कारण में चुनौतों ही जाती है, जिस 
कारण से कि प्र हवीं शताब्दी के अस्त में जागी रदारी व्यवस्था को चमौती ही जाती थी । इस 
में जो वर्ग-संबंध रहते हैं, उन के होते हुए इस में उत्पादन को आक्लियों से पर्याप्त लाभ नहीं 
, उठाया जा सकता । इस प्रकार जब इसे शुनौती दो जाती है तो यह अपनी रक्षा करती है 
और उन दाजितयों, जिन की प्रतितिषि यहू है और इस पर आक्रमण काने बाली शक्तियों 
में संघर्ष के कारण राज्य-सिद्धांत में संकट उत्पन्न हो गया है जिस का विश्लेषण यहाँ पर 
कियाचाया हूँ । 

* अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस संकट का क्‍या परिणास होगा । स्पष्ट ही है 
कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर हैं कि पूजोमाद में संभल जाने की गिहित क्षक्तियाँ उस 
से अधिक हैं या नहीं जो भव तक देखने में आईं है, बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर है 

कि सोवियत रुस में जो प्रयोग हो रहा है, उत्त मे उचित समय में उस के सागरिकों का जीवन- 
स्व॒र पूंजीवादी व्यवस्था के जीवन-स्तर से टक्कर ले सकता है या नहीं । यह भी निश्चित 
है कि यदि पूँजीवादी व्यवस्था को उदार विचारों का कोई चित बचाए रखना है तो उसे, 
अपने साम्राज्यवादी अवस्थान में, युद्ध के ख़तरे से बचना होगा । यह इसलिए कि यृद्ध के 
कोरण सामाजिक जीवन का संगठन ऐसा अनम्प हो जाता है कि इस के आते से व्यक्तिगत 
“अहिकुरों की धारणा जीवित नहीं रह सकती । यदि युद्ध छिड़ जाय, तो उत्पादन के साधनों के 
पपनितंगत स्वामित्व को ऐसी फ़ासिस्ट तानाझाही में ही बनाए रखा जा सकता हैं जो उतनी 
ही जितना कि बुरे से ब्रा पोर्वात्य निर कुश संत्हों सकता है (फिर भी, यह कहा 
जाय कक इस में मी संदेह है कि ऐसी ताताशाही काफी देर तक स्थिर रह सकती है । 
आआ  औहुस के उत्पादन-संजंधों का उत्पादन की झवितियों के साथ बैसा ही अन्त- 
सा िधदीह बच्तमान संकट का कारण हैं। यह तो स्पष्ट ही दवाभ पर भाभा- 
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रित सरकार होगी और इसलिए यह सरकार की कसौटी पर परी नहीं उतर सकेगी 
जो कि यह है कि किसी न किसी अवस्थान में दबाव की प्रक्रियाओं को सहमति की अक्रियाओं 
में बदल दे । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह रूपान्तरण केवल ऐसे युगों में होता हैं जब कि 
उत्पादन-संबंधों और उत्पादन-शक्तियों में अनुरूपता रहती हू । फ़ासिर: राज्य में कोई 
ऐसी बात निहित नहीं है जिस से इस अनुरूपता को लाया जा सकता हो । इसलिए ऐसे 
राज्य के प्रादर्भाव से आर्थिक शक्ति के स्वामियों को थोड़ी देर साँस लेने का मौका मात्र 
ही मिरूता हैं और उस के बाद उन्ह नयी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह इसलिए 
किशक्त इसी शर्ते पर रहती है कि जिन के हाथ में वह हो वे जनसाधारण का 
अधिकाधिक भौतिक कल्याण करे । किसी भी फ़ासिस्ट व्यवस्था में ऐसा होता संभव नहीं 
है क्योंकि यह जिन प्रमेयों पर आधारित है उन का जनकल्याण के इस संवेधन से कोई 
मेरू नहीं है। इस व्यवस्था का स्वरूप ही ऐसा है कि यह विद्येषाधिकारों की रक्षा के लिए 
उस पूंजीवादी उपक्रम की अवनति को रोकने का एक प्रयत्न मात्र हैं, जो कि ह्ास के 
अन्तिम अवस्थान में प्‌ वे गया है । 

इस परिस्थिति में आश्चर्य की कोई बात नहीं है । हमारे यग की सारी विशेषताएँ 
हासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था के अन्तिम अवस्थान की द्योतक हैं । स्वीकृत मूल्यों में शंका, 
शासक -वर्ग में विध्वास का अभाव, परम्परागत सत्ता के प्रति बढ़ता हुआ विरोध, नयी 
आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक नये सिद्धांतों का प्रतिपादन, अर्थात्‌ पुरानी व्यवस्था 
के आधार पर कुठाराधात---ये बातें सधघारताद और फ्रांस की क्रांति के लक्षणों में थीं और 
और उसी प्रकार हमारे युग की भी छाक्षणिक विशेषताएँ हैं। उस समय भी आज की तरह 
परम्परागत सामाजिक अनुशासन--जों कि वर्म संबंधों की व्यवस्था का दूसरा नाम है--- 
वैज्ञानिक खोज के संपूर्ण उपयोग में निरोध का काम देता था। उस समय भी आज की तरह, 
यहू अनुरूपता गहरे सामाजिक प्रतिरोधों को जन्म देती थी जिस का परिणाम व्यापक संधर्षे 
के रूप में प्रकट होता था । उस समय भी आज की तरह समाज का एक उदीयमान वर्ग 
परम्परागत उपायों के आधार पर जीविका कमाने वालों को उन की स्थिति में निहित 
विज्ेषाधिकारों से वंचित कर के आक्रामक की तरह आगे बढ़ता था । आज की तरह उस 
मुग्र में भी, जिन्हें अधिकारों से बंचित किया जाता था वे अपने दावे की सच्चाई में इतना 
अधिक्‌ विदवास रखते थे कि वे झुकने की बजाय संघर्ष करना अधिक अच्छा समझते थें 
जसा कि उन्होंने सदा ही समझा है। संक्षेप में, सुधारवाद से फ्रांस की क्रांति तक की ऐति- 
हासिक प्रगति मध्य वर्ग द्वारा सपूर्ण राजनीतिक दर्जा प्राप्त करने का इतिहास है। मध्यवर्गं 
अपनी प्रगति के साथ-साथ राजनीतिक और विधिक दर्शन में अपने दावों की पूृत्ति के 
अनुकूल परिवर्तन करता गया । एक बार राज्य पर उस का आधिपत्य हो गया तो इस से 
यह चेष्टा की, जैसी कि सभी वर्ग करते हैं, कि इस के साम्राज्य की सीमाएँ अनम्य और 
अल्ण्ड बन जायें। लूगुमग साठ वर्ष तक यह इस प्रयत्न में सफल रहा क्योंकि यह मजदूरों 
का अधिकाधिक भौतिक कल्याण कर सका था । यही कारण है कि इस काल में इसमें सुरक्षा 
और आत्म-विद्वास की मावना रही । परन्तु पिछली पीढ़ी में, और युद्ध के बाद और भी 
लेड़ी से, इसकी यह योग्यता क्षीण होती गई है कि यह अपने और मज़दूर दोनों के दामों. की 
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पूत्ति कर सके । वास्तविक हास के साथ ही साथ उस व्यवस्था में शंका भी बढ़ती चली गई 
हैं जिस पर कि उसका जीवन निर्भर है। एक वैकल्पिक सामाजिक परिकल्पना सामने आई 
है, जिसने जैसा कि सोवियत रूस में, स तस्त्र राज्य का रूप घारण कर लिया हैं। रूस जोवन 
के एक नये ढंग का प्रतीक है, जिसको आधारशिला से परम्परागत व्यवस्था की सर्वोपरिता 
को खतरा पैदा हो गया है। उसको चुनौती से उस व्यवस्था में असुरक्षतता और खतरे की 
वह भावना पैदा होतो है, जिसके कारण कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अपनी रक्षा के लिए 
हथियार उठाता है । राज्य के सिद्धांत में जो संकट उत्पन्न हुआ है, बहु परम्परा और प्रयोग 
के उस संवर्ध को सद्धांतिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्‍त्र और कुछ नहीं है । 

यह संघर्ष राज्य के सिद्धांत में संकट के रूप में केवल इसलिए प्रकट हुआ है कि जब कोई 
नया वर्ग सता हथिपाने के लिए आगे आता है, तो यह अनिवार्य है कि बहु राज्य पर अपने 
साध्यों की पूत्ति के लिए अधिकार जमा लेगा। इस प्रकार समाज में चरम सत्ता उसके हाथ 
में आ जाती है, अर्थात्‌ इस प्रकार वह सब पर शासन कर सकता है और किसो के द्वारा भी 
शासित नहों होता । राज्य को शक्ति हाथ में आने का यह मतलब है कि नये प्रयोजनों के 
लिए समाज को विधिक उनवा रणाओं को तये घिरे से परिभाषा करने की सत्ता मिल जाती 
है। ये मूल रूप से सदा ऐसे सिद्धांत होते हैं, जिनसे इस बात का निर्धारण होता है कि सामा- 
जिक उत्पादन का वितरण कैते होगा । वे उन अनुशाल्वियों से संबद्ध होते हैं, जो समाज में 
दबाव डालने की सर्वोच्च दावित्र हैं और जिन्हें छागू किया जा सकता है । आज के युग में 
विधि-दर्शन पर वाद-विवाद चल रहा है जिसकी उप्रता से किसी हुई तक यहू बात ठीक ठोक 
मारूम हो जाती है कि राज-दाग्ति को परम्परागत धारणा के लिए कितना खतरा है। 
जैसा कि सदा से होता बरा आया हैं, विभि-संबंधी विभारों के लिए चुनौती क्रांतिकारी युग 
की झोतक है। इस युग के विधि-शार्त्रियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यहू है कि उन्हें उस 
समैस्याणओं के प्रति अपनी जिम्मदारी समझने की जरूरत है, जो उसके सामने आती हैं | 
यह इसलिए कि उस समस्या का आर्य क्या है, इसे यथार्थ रूप में समझ कर ही हम अन्थकार- 
यूग.की मुसीबतों से बच सकते है । 


लण्डर स्कूल आफ़ इकमॉमिक्स हेरोल्ड जे ० सात्कौ 
एण्ड पोलिटिकल साइंस 
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दुनिया के लिए एक नये राजनीति-दर्शन की आवध्यकता है। बैंथम और हीगरू ने 
पिछली दाताब्दी में सामाजिक चिन्ता-घारा के जो क्षितिज निर्धारित किये थे, उसका 
आधार-पटल दूसरी दिशा की ओर धूम चुका है। हमारे चरम उद्देश्य उनसे भिन्न भके ही 
ने हों पर हुमें जो उपादान उपलब्ध हैं और जो भानदण्ड हमारी जिन्दगी के आधार बन 
गये है थे आज जितने विस्तृत और व्यापक हैं उतने पहले कभी नहीं थे---इसे चाहे सौभाग्य 
ममझिए, चाहे दुर्भाग्य । सब से बड़ी बात तो यह है कि हुम पूर्ववर्ती विचारकों की सरकता 
में विष्वास लो बैठे है। हम ने यहाँ तक मानना शुरू कर दिया है कि जो समाज-सिश्धान्त 
जटिलताओं से कतराता है बहु उन तथ्यों के प्रति भी ईमानदारी नहीं बरतेगा जिसके सारा- 
लेखन का उसमें प्रयत्न होता है। बेंयम दादनिक था--हस संसार से वहु उपराभ के चुका 
था | जब तक उसकी मान्यताएँ उसे अपना आचार्य मानने वाछ़े कुछ इले-गिने जिज्ञासु 
विवेकबादियों के परीक्षण पर आखजित रहीं, उसके लिए आचरण की एक सार्वभौम संहिता 
निर्धारित कर देता आसान काम था। हीगलू के लिए भी प्रशियाई राजतंत्र को काऊ-सतत्व 
की जरम अभिव्यक्ति के रूप में सार्वभौम बना देता सरल था : इस सिलूसिसते में हमें मह 
याद रखना चाहिए कि उसके युग में महत्वपूर्ण समझी जाने वाली संकल्पनाओं की संस्या 
अपेक्षाकृत बहुत कम थी | रूसो और कार्ले मावर्स के विषय में भी यही सच है। एक ने इस 
तथ्य को भली प्रकार समझ लिया था कि राज्य द्वारा साधारण से साधारण आदामियाँ के 
व्यक्तित्वों को स्थान दिलाना कितना महत्वपूर्ण है लेकिन जब उसके सामने उस अन्तदुं प्टि 
को संस्था के रूप में क्रियान्वित करने की समस्या आई तो उसका समाधान बस्तुतः समस्या 
से कतराने के बरावर ही था। फिर, माष्स ने अदम्य उत्साह के साथ अमीर-गरीब के 
विभाजन की बाल॒ही भीत पर आधारित राज्य की कमजोरी का दिग्दशंन कराया । 
परन्तु उसने जिस पुननिर्माण का सुझाव रखा वह मुख्यतः अनिवाय संघर्ष की भविष्यवाणी 
थी और जिस समाधान की उसने कल्पना की वह उपचार की अपेक्षा एक अबूझ्न सूत्र ही 

अधिक था। 
हमारे कार्य में एक साथ ही विविधता अधिक है और ऋजुता कम | जिस दुनिया 
में आज हम रहते हैं उसमें बहुत सी मान्यताएँ ऐसी हैं जिनके लिए उन्नीसवी सदी को संघर्ष 
करता पड़ा था: वे आज इतनी साधारण छऊूगती हैं कि हमारे छिए यहू अनुभव करना 
मुश्किल है कि उनमें कितना नसापन है और उनके कारण उस युग में कितना रोष पैदा 
हुआ होगा । कम से कम पश्चिमी, यूरोप के लिए कोकतन्त्रीय शासन-़्यवस्था आज एकं 
सामान्य और भतकर्ये वस्तु हो गयी है | जहाँ तक सिद्धान्त की बात है राजनीतिक दाषित 
जन्म या सम्पत्ति पर विभित नहीं होती बरन्‌ आवमियों के व्यक्तित्व पर होती है। इसका 


“९ राजनीति के मूल तत्त्व 


यह मतलब नहीं कि जन्म का कोई महत्त्व ही नहीं होता; इसका यह अर्थ भी नहीं कि 
सम्पत्ति राज्य में अतुल प्रभाव का अपेक्षाकृत निश्चित आधार नहीं होती । इमका अर्थ 
सिर्फ़ इतना हैं कि अब हमें इस मान्यता की स्वीकृति के लिए संघर्ष नही करना पहला कि 
साधारण आदमी में भी नागरिक गुण सहज रूप से विद्यमान होते हैं। निश्चय ही «हू एक 
ऐसी सिद्धि है जिस पर शंका नहीं की जा सकती । हमारे युग का कोई भी राजनीतिज्ञ बाहे 
उसकी विचारधारा कुछ भी हो, 'जंगलियों की जमात' की चर्चा करने का साहस नहीं 
कर सकता । राजनीतिक सिद्धान्त में आज यही 'जंगलियों की जमात' सत्तारुठ़ है | परन्तु 
दाक्ति किन साध्यों की ओर उन्मुख हो इसका निश्चय करके दाक्ति की अधिकृति को छाभ- 
कर बनाने की समस्या अभी बनी हुई है, और इससे भी कठिन समस्या यह है कि इन साध्यों 
की सिद्धि के छिए कौन से उपाय अपनाये जाये । 
बैंथम के अनुयायियों ने जिस आश्ञावादिता के साथ इस प्रदन का समाधान डूंढ़ा था, 
स्पष्ट है, वह हमें छोड़ देनी होगी । उन्हें इसमें कोई संदेह ने था कि मतदान का अधिकार, 
मानव के नैसगिक विवेक से संयुक्त होकर, एक ऐसे राज्य का निर्माण करेगा जहाँ प्रयत्न 
का प्रतिफल स्वातन्त्य और समानता के रूप में अवश्य मिलेगा । अब हमे ऐसा कोई आ- 
इवासन नहीं । बड़े लम्बे अनुभव से हम ने यह सीखा है कि राजनीति में विवेक का जितना 
महत्व हम सो ने बैठे है, उससे कहीं कम है | हीगल द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक 
परिष्ठा और सरकारी क्षमता का एक सरल समीकरण भी शायद उनके पदु दिष्यों तक को 
आदवस्त नहीं कर पायेगा; राजनीति-विद्या का मुगीन सामाजिक गठन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। निएवय ही हमारा कार्य यह है कि काम-काज के परिणालत में विवेक को यथा- 
सम्मव अधिक से अधिक महत्व दें : दो ही विकल्प हैं--या तो हम अपनी सम्पला को घोजना- 
बद्ध करें था विनादा के लिए तैयार हो जायें । परन्तु चाहे हम व्यापक से व्यापक मानों को 
आधार बना कर सोच-विचार कर लें, नतीजा यही निकलता है कि चुनाव के समय इस 
महत्त्वपूर्ण घटना को निश्चित दिक्षा देने वाले समूचे नर-तारी वर्ग को राजनीतिक-क्रिया- 
कुलाप की परिधि में न छाया जाये। वे अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझ तक 
नहीं पाते और भदि उनके मन में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट धारणा होती भी है तो वे यहु 
निर्णय कर पाने के अभ्यस्त नहीं ड्रोते कि जो समाधान सुझाये जा रहे है वे बस्तुत: उनकी 
संकल्पनाओं की समुचित रूप से पूर्ति करते भी है या नहीं ! 
».. छोकतस्र-शासन निश्चय ही इस अर्थ में राजनीतिक संगठन का अन्तिम रूप है 
कि जिन लोगों ने एक मार शक्ति का उपयोग कर लिया है वे बिना इन्द्र के उसका समर्पण 
नहीं कर सकते । पर यह बात भी उतने ही निदचयपूर्जक कही जा सकती है कि छोकतन्त्र- 
शासन उतना स्तवन का विषय नहीं, जितना विषेषण का । हमें अब भी यह जानना बाकी 
है कि उसके क्रियान्वय से सम्बन्धित परिकल्पना क्या है और कौन-सी संस्थाएँ अपने प्रयोजन 
को सफलतापूर्वक अन्तर्भूत कर सकती हैं। हमें इस अनुभव की 'मुमिका में ये सब बातें 
| होंगी कि आधुनिक राज्य का प्रशासन एक प्र:्रविषिक मामछा है और ऐसे छोगों 
कृत बहुल कम है जो उसके रहस्यों में पैठ सकें । जिस प्रकार राजतंत्र की 
घ्ू को दृढ़ निकालना होती हूँ जो अपने विधिष्ट गुणों और सहज स्व्तियों 
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द्वारा राज्य का मंगल कर सके, उसी प्रकार लोकतन्‍्त्रीय शासन की ऐसे छोग़रों को खोज 
निकालने की समस्या कुछ कम गम्भीर नहीं जो उसके रचना-विघान के प्रयोग में दक्ष हों । 
आधुनिक मानों के अनुसार चलायी जाने वाली किसी भी शासन-व्यवस्था के अन्तगत 
विशेषज्ञों का एक ऐसा वर्ग होता है जो अपार जन समुदाय के तोष के लिए काम करता है 
और यह जन-समुदाय हर चीज़ को परिणाम की कसौटी पर परखता हँ--जिन प्रक्रियाओं 
से वे परिणाम निकलते हैं उनकी उसे कतई परवाह नहीं होती, यहाँ तक कि उनमें उसकी 
कोई दिलूचस्पी भी नहीं होती । अत: अगर हम राजनीतिक संगठन की ऐसी योजना चाहते 
हैँ जो इस मूल शर्त को पूरा करे कि परम शक्ति उनमें निहित रहे जिन्हें उसके उपयोग की 
बारीकियाँ समझने की न तो फ़र्सत होती है, न इच्छा तो स्पष्ट है कि हम सीधे राज्य के 
आधार की विवेचना पर पहुँच जाते हैं ।. _ 
२ 
जज की दुनिया का आदमी अपने आपको किसी न किसी सरकार की सता के अधीन 
रहता हुआ पाता है और उसकी आज्ञा पालने की विवशता उसके अपने स्वभावगत तथ्यों 
के कारण पैदा होती-है-+ बात यह है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी हैं जो समुदाय का निर्माता 
होता है; उसकी आनुवंशिक सहजवृत्तियाँ उसे अपने साथियों के संग रहने के लिए प्रेरित 
करती है । रेगिस्तानी द्वीप में पड़ा हुआ कोई कूसो अथवा स्तम्प पर ठेंगा हुआ. सेष्ट 
साइमन स्टाइलाइट्स सरीखा कोई बिरछा व्यक्ति भले ही उन सामान्य मनोवेगों का--- 
जिनके कारण वह मनुष्य कहलाता है--उल्लंघन कर के पर आम आदमी के लिए 
विवेकपूर्ण अस्तित्व की शर्तें है दूसरों के साथ रहना । 
बस, सबसे पहले इसी तथ्य में शासन की आवश्यकता निहित है । यदि शांतिपूर्ण 
संसर्ग की वृत्तियों को जीवित रखना हैं तो यह ज़रूरी है कि कुछ बातों में आचरण-सम्बन्धी 
एकरूपता बनी रहे । सभ्य समाज का क्रियाककाप इतना विविध और इतना जटिल होता. 
हैं कि उसे मनोवेगों की अन्ध प्रेरणा पर नहीं छोड़ा जा सकता और हर आदमी पर यह 
भरोसा भी कर लिया जाय कि वह बौद्धिक दृष्टि से एकविध आचरण करेगा तो भी एक * 
ऐसे प्रथासिद्ध मानक की आवश्यकता है ही जिसके आधार पर समाज---अपमे संगठित 
रूप में--सही और ग्रलत का विभेद करने के लिए सहमत हो जाये । वस्तुत: जब तक लोग 
परस्पद् प्रतिकूल इच्छाओं की सिद्धि के लिए अलूग-अरूग दिशाओं में चरूते रहेंगे, 
दाशेनिक मत-बैविध्य का सिद्धांत असंभव है । सामान्य जीवन के धांतिपूर्ण निर्वहण के 
लिए जो प्रयत्न करने होते है वे इप बात की अनुज नहीं देते कि उन मामलों में कोई “ 
व्यक्तिगत निर्णय किये जायें जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए अनिवार्य मानता है 
अर्थात्‌ एक विद्येष स्थल तक पहुँचने के बाद स्वेच्छा से कार्य करना व्यावहारिक नहीं रह 
जाता और नैगमस सम्यता की यह एक आवश्यक छत हो जाती है कि क्रिया-कलाप का 
एक सामान्य रास्ता अनिवाय रूप से स्वीकार किया जाय । 
स्वेच्छा से काम न कर पाने का यह अभाव सतंत्रता को आमित नहीं कर देवा 
वरन्‌ यह तो पृक-फ्रथमिक-सुरकप- है-+- एक बार यह मान लेने प्र कि कोई आदमी काने 
आपकमें पूर्ण नहीं ऐसे नियमों का होता ज़रूरी हैं जिनसे उसकी साह चर्य'प्रवृत्तियाँ छा सिल हों । . 


डं राजनीति के मल तस्व 


उसकी स्वतंत्रता मुख्यतः इन नियमों के पालन से ही पैदा होती है। वे उसकी निजी सुरक्षा 
की दार्तों की सीमायें निर्धारित करते हैं। वे उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन के भमौतिक-- 
साथ ही आध्यात्मिक--मानों का निर्वहण और पोषण करते है। उनके बिना वह 
अनिश्चितताओं का शिकार रहता हैं जो कि उद एकरुपताओं से कही-अधिक भयंकर 
होती है जिनके द्वारा उसके अनुभवनसमुद्र को बाँधा जाता है। ऐसा कोई समाज नही जहां 
व्यक्ति उसकी परम्परा को अन्तिम रूप से अपनी व्यव्ि गत परम्परा के अनुसार ढारू 
ले । सभी जगह ऐतिहासिक परिवेश उसके तत्वों को ढालता है और उसकी सम्भावनाओं 
की सीमायें बाँधता है। आकाश-कुसुम की कामना तो कोई कल्पना-छोक का निवासी ही 
कर सकता हैं। 
वास्तव में, मनुष्य स्वतंत्र पैदा नहीं होता और उसका जो अतीत रहा है उसकी 
क्रीमत उसे इस रूप में चुकानी पड़ती है कि वह सब जगह बन्धनों में देंध कर रहे । बन्धनो 
से. अवश्यम्भावी मविति की मरीचिका उन छोगों को 'सझात नही कर सकती जो उसकी 
स्थिति की अच्छी तरह धैर्य के माथ जांच-परसख करते है । बड़ 7क ऐसे समाज में जन्म 
लेता है जिसकी संस्थाएँ अधिकांश में उसके व्यक्तिगत नियंत्रण से परे होती हैं। वह जाने 
लेता हैं कि उसके भाग्य में जो कुछ भी बदा है उसकी स्थूल ऋूपरेंखा अनिवा।तः इन्ही 
संस्थाओं द्वारा निर्धारित होगी । कुसनिम्बय व्यक्तियों का कोई वर्ग यदि घैये के 
साथ सम्मिलित प्रयत्त करें तो वढ़ उन संस्थाओं का स्वरूप अदल डालते से सफल भले 
हो जाय पर जो व्यक्ति अपने संग्री-साथियों में दुर रहता है बड़ तो किसी भी तरह उनका 
नियन्ता नहीं हो सकता । सच तो यह हैं कि अधिकाश छोगो की क्षमताओं का औोत तो 
केवल जीने के प्रयत्नों में ही सूख जाता है, जीवन को समझने का प्रयास तो उन्हें ऐसी 
जबटलताओं के बीच के पहुँचेगा जिनमें पैठने की दाक्ति उनमें प्रायः नहीं होती हैं और 
अंवकाद तो बिल्कुल भी नहीं होता । यह सान छेना एक भयानक मूल हैँ. कि सामान्य मनुष्य 
कम से कम क्रियात्मक रूप से और अविकल एक राजनीतिक प्राणी होता है । उसके जीवन 
का जो सन्दर्म बहुमत के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण होता है, वह है उसका निज का सन्दर्भ । 
वह अपने पड़ौसियों के विषय में सबत होता है, वह उस मुझ तथ्य को कभी हृदयंगम नहीं 
कर पाता कि दरमसल उसके पड़ोसी ही समूचा संसार है। वह अपनी संकल्पनाओं को 
उ+ संस्थाओं ,की संकल्पताओं के अनुकूल ढालता है जिनका वह कभी विवेधन-किलेषण 
तक नहीं करता, वहु उ न संकल्पताओं की जाँच-परणख तक नहीं करता ताकि अपनी संकरल्प- 
नामों का उनके साथ विवेकपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सके । यह जड़तावदा सरकारी आज्ञाओं 
का पान करता है, उसके प्रतिरोध में मी किसी विकल्प-सिद्धि की विवेक-पुष्ट इच्छा 
निहित नहीं रहती वरन्‌ प्राय: एक अन्ध-रोष ही होता है। किसी भी वृत्ति का अमाव इतना 
अधिक नहीं जितना राज्यनविषयक उस भावना का जिसके फलस्वकूप हाञ्स, रॉक, 
- रूप कुर्व मास सरीखे कतिपय विधारक अपने सहवर्तियों को+ अपनी चिन्ताधारा के 
आ तक उठा लाते हैं। बहुतों में तो उसकी अभिव्यक्ति को समझने की दिलचस्पी 
कक होता है.। सामाजिक जीवम की विदेषता ही यह है कि कुछ इने-गिते 
वि अनेकों बिता सोचे-वित्ारे पान करते हे । जब हमारा जीवन 






सामाजिक संगठन का प्रयोजन घ्‌ 


असामान्य अनचाहे अनुभवों से अकस्मात, आक्रान्त होता हैं तब कहीं हमें यह अहसास 
होता है कि हम कितने व्यापक अनुशासन में जकड़े हुए हैं । 

एक तरह से देखा जाय तो जो कोई सभ्यता की जटिलता को स्वीकारता है उसे 
यह अनभिज्ञता काफ़ी-कुछ मानवीय लगेगी । अमरीका का गृह-युद्ध ऊंकाशायर के कपड़ा 
तैयार करने वाले नगरों में मुखमरी का कारण बन सकता है: आकाश (ईथर ) के स्वरूप 
का अन्वेषण करने वाले भौतिकीवेत्ता के प्रयत्न लन्‍न्दन और नन्‍्यूयार्क के बीच की दूरी कम 
कर सकते हैं। जमनी की साख-व्यवस्था को धक्का लगने का परिणाम यह हो सकता है 
पेरिस के सट्टा-बाज़ार में घबराहट फैल जाय । जिस गति से परिवर्तन होता है वह भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं । सामन्तिक जापान पछूक मारते आधुनिक राज्य का रूप के सकता है । 
ऐसे लोग भी जीवित हैं जो रेल को एक अविद्वसनीय आविष्कार मानते थे और ऐसे छोग 
भी मर नहीं गये जिनके जाने अनिवायें शिक्षा व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर एक गम्भीर 
आपात हूँ । 

मृख्य मतलब यह है कि विज्ञान ने हमारे जीवन के मानों को ही बदकू डाला है। 

एक शताब्दी से कम में ही हम ऐसी दुनिया में पहुँच गये हैं जिसका सम्पूर्ण ताना- 
बाना उस दुनिया से नितान्त भिन्न है जो वाटरलू-युद्ध के बाद हमारे पुरणों ने देखी थी । 
अब हम उन निराकुल गाँवों में नहीं रहते जहाँ किसी रलन्दनवासी आगन्सुक को दूसरे ही 
रोक का प्राणी समझा जाता था। गत युग में जहाँ रोग-शमन के लिए प्रार्थनाएँ और मस्त्र- 
प्रयोग होते थे, वहीं आज' हम, यदि बुद्धिमान हों, तो सुक्ष्मदर्शी यन्त्र और आरोग्य-विज्ञान 
के ज्ञाता इंजीनियर की सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। आज हम जीवन की आवश्यकताओं 
के लिए पूरी तरह भपती ही उत्पादन-व्यवस्था पर निर्भर भी नहीं रह सकते । इस विशाल 
और महान्‌ समाज का सदस्य अपनी आँख के एक इद्ारे पर दुनिया के किसी राष्ट्र द्वारा 
निर्मित वस्तुएँ पाने का आदी हो गया है। रन्दन से पेरू की समुद्र-यात्रा की बात परे बहू 
उतना भी सोच नहीं करता जितना एक शतान्दी पहले उसके पूर्वज पेरिस या रोम जाने 
की बात पर किया करते थे । समूचा संसार संकुचित होकर कम से कम अन्तर-निर्भरता 
की एक इकाई अवश्य बन गया है: टोकियो के राजनीतिज्ञ ऐसे सामाजिक फैसले करते हैं 
जो न्यूया्क के लिए शिकागो या वाशिगटन में किये गये निर्णयों से किसी तरह कम महस्व- 
पूर्ण नहीं होते । और इस भौतिक अन्योन्याश्रय को सहारा मिलता हुँ आरधिक ज्यवस्था का; 
जिसका वर्णन-मात्र ऐसा ग्रन्थिल हैं कि विशेषज्ञ भी न तो उसके स्वरूप के बारे में एकमत 
हैं और न उसके कार्यान्‍्वय के परिणाम के सम्बन्ध में । े 

यह दुनिया बहुत बड़ी है | इसमें खतरों की सम्भावनाओं से घिरे रहने पर भी हमें 
अपनी राह बनानी है । जिस सरकार की आज्ञा का हम अनुवर्तन करते है उसकी कार्य- 
प्रणाली का आधार यह सिद्धांत है कि उसकी संकल्पना में ही किसी न किसी प्रकार हम 
सबकी संकल्पनायें,अन्तर्भूत होती हैं। उसका दावा हैं कि निराच्छन्न चेतना के क्षणों में 
हम जिस व्यक्तिगत साध्य को अपनी कल्पना में मूर्तिमन्त पाते हैं उप्तका समग्रतः अन्तर्माव 
चाहे उसके सामान्य साध्य में मले ही न हो, परन्तु उसकी-स्थूल रूपरेखा उसमें अवश्य 
निहित रहती है। सम्यता में आस्था होने का मूल कारण हमारी, यह मान्यता है कि उसकी. 


६ राजनोति के मूल तरज 


संघटना और कांर्य-प्रणाली के सहारे अधिकाधिक मानव अपनी सर्वोच्च निहित शक्तियों 
के उत्कृष्टतम रूप की सिद्धि कर लेते हैं। यह कार्य-प्रणाली जितनी असफल रहेगी, उतनी 
ही हम अपनी निहित शक्तियों की, उनके उत्कृष्टतम रूप में, सिद्धि नहीं कर पायेंगे । 
इस पृष्ठभूमि में देखे तो स्पष्ट है कि सम्यता का भविष्य बहुत-कुछ हुंद तक इस बात पर 
निर्भर है कि हममें उसकी संस्थाओं के परिचालन की कितनी योग्यता है । उनके स्वरूप 
के सम्बन्ध में हमारी अभिज्मता का अनुपात वही होगा जिस अनुपात में हम उनकी कम- 
जोरियों को देख-समझ पायेंगे । आज हम एक सदी पहले की तरह यह सोचकर संतृष्ट 
और आश्वस्त नहीं रह सकते कि हमारी भूले चाहे कुछ भी हों, प्रगति तो हम निरन्तर करते 
ही जायेंगे। हमारी सम्यता सदूभावना के नही अपितु भय के सूत्र द्वारा आबढ़ है। राज्यों की 
प्रतिद्न्द्विता, वर्ग-युद्ध, वर्ण-संघर्ष--हमारी सम्यता इनकी विभीषिकाओं से आवृत्त है, 
उसका भविष्य विनाश की ज्वालाओं से त्रस्त है। मनुष्य के लिये अपने साभ्य की बेदी 
पर अपने बन्धुओं के कल्याण की बलि चढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं | सम्मानित और 
निःस्वार्थ जनों ने अन्य लोगों के साथ अपने सम्बन्धों का विषछेषण करके प्रायहा: यह 
नतीजा निकाला है कि आधुनिक सम्यता की नींव में बदी का तत्व है । विज्ञान ने भले ही 
हमारे लिए सृजनात्मक जीवन के उपकरण जुटा दिये हों परंतु हम जान गये है कि मे ही 
उपकरण विनाश के साधन भी है। यह सम्भव नही छगता कि समाज संघर्ष के साध्य के 
प्रति अपनी इस भक्ति के कारण, किसी सान्वित रूप में, बच सकेगा । 

इस प्रकार की परिस्थितियों में आधुनिक राजतीति का अध्ययन शान्ति की गति की 
विवेचना किये बिता नहीं रहू सकता । हमें यह जानता है कि क्या बीज आदमी की निष्ठा 
को शान्ति के प्रसार और परीक्षण से बाँध कर रख सकती है : निष्क्रिय कप से नहीं बरन्‌ 
उत्साहपूर्वक । हमें ऐसे उपाय ढूंढने हैं जिनके द्वारा उसके मानव-सुछभ मनोबेगों का परि- 
तोषु एक ऐसे धरातऊल पर हो सके जो समप्टि-जीवन की समृद्धि में योग दे । हम अपना 
अध्ययन राज्य से आरम्भ इसलिये करते है कि उसकी संस्थाओं की ही पृष्ठभूमि में मानव 
जीवन का सन्दर्भ बड़ी दुढ़ता से प्रतिष्ठित है। कोई भी कार्य-क्षेत्र ऐसा तहीं जो, कम से कम 
सिद्धान्त रूप से, उसके नियंत्रण की परिधि में न आ जाया हो । आधुनिक राज्य सरकार 
और प्रज़ा में विभाजित एक प्रादेशिक समाज हैं जो अप। नियत भौतिक लेत्र में अन्य सभी 
संस्थाओं से ऊपर समझा जाता है। वस्तुतः वहू समाज की संकल्पना का अन्तिम विधि- 
विहित आश्रय है। वहू अन्य सभी संगठनों का पृथ्ठाधार प्रस्तुत करता है। वह मानवीय 
क्रिया-कलाप के उन सभी रूपों को अपनी सत्ता के अधीन कर छेता है जिन पर नियन्त्रण 
रखना वह वांछनीय समझता हैं । साथ ही इस स्वोच्चयता की यहू विशक्षित युव्ति 
हैक़ि जो कुछ भी उसके नियंत्रण से मुगल होता है, वह भी उसकी अनुजञा के द्वारा ही । 
राज्य महू इजाजत नहीं देता कि कोई आदमी अपनी बहुन से विवाह करे और उन्हें अपने 
चाक, मामा या बुजा की सन्‍्तान से विवाह करने की आजा है तो वह भी राज्य की ही 
थे राज्य समाज की मेहराब का संधि-प्रस्तर होता है। जिन असंख्य मानवों के 

हक उसके हाथ में होती है उनके जीवन के रूप और तत्त्यों को वही ढालता है। 
जि महू नहीं कि राज्य एक अपरिवर्ततशीरू संगठन है । वह हमेशा 
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चिरन्तन विकास के नियमों से शासित रहा है। सम्पत्ति के नये रूप, धार्मिक विश्वास के 
स्वरूप-परिवर्तेन, उनके मानवीय नियन्त्रण से परे पहुँचने के समय की मौतिक परिस्थितियों- 
इन और ऐसी ही अन्य बातों ने उसके तत्त्वों को प्रभावित किया है । उसके रूप भी अचरू 
नहीं । उसका रूप राजतन्त्रीय भी रहा है; अभिजात-तन्त्रीय भी और लोकतन्‍्त्रीय भी; 
उस पर अमीरों का भी प्रभुत्व रहा है और गरीबों का भी । विधिष्ट कुल में जन्म घरण 
करने के कारण भी मनुष्य ने राज्य पर शासन किया है और घामिक समागम में अपनी 
स्थिति के कारण भी ! 

राज्य के सम्बन्ध में, इतिहास के अवलम्ब से, इतना ही कहा जा सकता है कि उसमें 
यह एक अजीब सी बात हमेशा घटित हुई है कि असंख्य जन-समुदाय एक छोटे से 
निकाय के प्रति अपनी निष्ठा निवेदित करता आया है । सुकरात के समय से अब तक के 
विचारक इस अद्भुत व्यापार का कारण समझने-समझाने का प्रयत्न करते भाये हैं । 
कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य अपने स्वामियों की आज्ञा का पान इसलिए करता 
है कि कुछ इने-गिने छोगों की अपनी आज्ञा-पालन कराने की संकल्पना में काफ़ी-कुछ 
हद तक समष्टि की यह संकल्पना ही परिलक्षित होती है। कहा जाता है कि राज्य का 
आधार सहमति है परन्तु अगर सहमति का मतलब आज्ञाओं की निःचेष्ट स्वीकृति और 
बिना जाँच-परख उनका पालन करने से कुछ भी अधिक है तो स्पष्ट हैँ कि राज्य के इति- 
हास में अभी तक कोई ऐसा युग नहीं रहा जिसके सम्बन्ध में यह बात सत्य हो । हम हाम्स 
के इस विचार को प्रत्यक्ष मात कर स्वीकार नहीं कर सकते कि मनुष्य डर के मारे राज्य 
की आज्ञा पाछता है| कुछ हुद तक यह ख़ास-खास क़ानूनों के प्रति आदमी के रवैये को 
प्रभावित कर सकता है---यह ठीक है । परिणामों को अच्छी तरह तोलने पर हो सकता 
' है में किसी के क़त्ल का इरादा छोड़ दूं पर में अपने बच्चों को जिस प्रयोजन से स्कूल 
भेजता हूँ वह भय पर आधारित स्वार्थ से कहीं अधिक जटिल होता है । इससे तो सर 
हेनरी मेत की यह स्थापना सत्य के कहीं अधिक निकट है कि राज्य स्वभाव के आधार 
पर निर्मित होता है पर इसमें भी उन भ्रवृत्तियों की विवेचना नहीं हो पायी जो स्वभाव . 
में समाविष्ठ हो जाती है और किस हद को पार कर जाने पर उनका उल्लंघन सम्भव हो 
जाता हँ---जैसे कान्ति-कालीन फ्रांस में । और अगर बेंथम और उपयोगितावादियों की सरह 
हम इक्त सब की आधार-भूमि उपयोगिता को मान लें तो यह समझने-समझाने की कठि- 
नाई पैदा होती है कि राज्य-विद्ेष किसके लिए उपादेय है और (क्रान्ति से पूर्व के रूस 
की तरह) उसकी उपादेयता का स्वरूप आज्ञाकारिता के बजाय असहमति की भावना . 
को क्यों नहीं उद्दीप्त करता ? 

आज्ञाकारिता की समस्या का उत्तर तो यह है कि जो सिद्धान्त केवछ विवेक के 
आधार पर उसका समाधान देने की कोशिश करते हैं वे सही रास्ते से दूर जा पड़े है--- 
क्योंकि कोई भी आकढ्मी विशुद्ध रूप से विवेकशील प्राणी नहीं होता । राज्य ने निष्ठा 
की जड़ें सदेव ही मानव-स्वभाव"की समस्त जटिलताओं और प्रंथियों में पायी हैं और 
आज्ञाकारिता-विषयक सिद्धान्त को अगर सत्य कास्पर्श करना है दी. उसे राज्य के इतिहास 
के हर यूग में उन्हें अछग-अलग तोल कर देखना होगा-। ऐसी साझ्माजिक स्थिति में जहाँ 


८ | राजनीति के मूल तत्व 


चिन्तन भी खतरे का कारण बन सकता था, हाब्स के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह 
मानव के क्रिया-कलाप का चरम सूत्र भय में खोजता । ऐसे ही अठारहवीं सदी के नीति- 
वादी ने यदि परोपकार-भावना को मानव के कार्यों का मूल स्रोत माना तो इसमें कुछ 
भी आइचर्य नहीं । सच तो यह है कि इस प्रकार की भिन्न-भिन्न शक्षितययों को सामाजिक 
दृष्टि से प्रमुख मान लेने का कुछ भी लाभ नहीं है । मनुष्य से राज्याजञा का पालन कराने 
में क्रियाशीरू रहने वाले स्फुट मनोवेग---चाहे वे किसी प्रकार के है--उतने ही अयभा् 
होते हैं जितनी उनमें गर्भित रहने वाले तथ्यों की व्याख्या : ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि 
विषयक सिद्धांत अग्नि के स्वरूप की व्याख्या के रूप में बेकार होगा। मनुष्य मनोवेगों के 
पुंज के रूप में हमारे सामने आता है और ये मनोवेग संयुक्त होकर एक मम्पूर्ण व्यक्तित्व 
के रूप में क्रियाशील होते हैं। वह अपने संगी-साथियों के साथ रहना चाहता है । 
गिरजे बनाता है ताकि उनके साथ मिलकर उपासना कर सके, क्लब बनाता है जहाँ वह 
मौन शांति का उपभोग कर सके । वह प्यार करता है, विवाह-वन्धन में बँधता है, अच्चों 
को जन्म देता है, दुनिया की तरह-तरह की माँगों के विरुद्ध वह उनके स्वार्थ की पूरे जोर- 
शोर से रक्षा करता हैं। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासाएं उठेंगी और उसकी जिज्ञासा 
प्राय: रचनात्मकता में प्रतिफलित होंगी---विलियम जेम्म ने ठीक ही कहा है कि यह 
रचतात्मकता आदमी की सहज और अदम्य सहजवृत्ति है, जैसी मधुमक्खी और ऊदबिलाब 
में! । वहू अजेन का प्रयत्त करता है और संचायक का यह उत्साह अधिकतर छोगों में के 
ही रुप धारण कर लेता हु जो समाज द्वारा सबसे अधिक महत्यपृर्ण समझे जाते हैं। 
असुरक्षा के प्रति अरुचि-मावनता, अपना घर बनाने की इच्छा, जन्म-स्थान छोड़ अबुझ 
क्षेत्रों में पैठने की उत्कंठा, एक अहेरी का-सा आवेग--जों उसे प्रेग्लि कर अफीका के 
रेगिस्तान तक में घसीट ले जा सकता है अथवा अपेक्षाकृत कम रोमानी होने पर जासूसी 
कथाओं में आचूड़ डूब कर परितोष पा सकता है : ये सब ऐसी स्पृहाएँ है जो हमारी संस्थाओं 
के ताने-बाने में समाई हुई हैं । इंसान एक युयुत्सु प्राणी है: विनाश के इस हेतु की फलद 
क्रियान्विति का कोई न कोई मार्ग दंढ निकालने का कामस वंत्र विद्यमान है। वह अपने 
परिवेद्द का स्वामी बनना चाहता है, अपने वर्ग का नेतृत्व चाहता है छेकित उपयुक्त परि- 
स्थितियाँ प्राप्त होने पर समर्पण में भी वह आनन्द-छाभ करता है जिसका, सैनिक संगठन 
की तरह, भरपुर लाभ उठाया जा सकता है। वहू एक वुधा प्राणी है: जैसा कि केवलिन 
में प्रमाणित किया हूँ वहु जान-बूझ कर अपनी शक्ति का अपव्यय करने पर आमसादा रहता 
'है---अक्सर चाहता है कि उसे निश्चित उपछब्धियों के बजाय क्षणिक प्रदर्शन की कसौटी 
पर परसा जाय । मजदूर पियानो खरीदेगा जिसे बहू बजाना तक नहीं जानता--- 
“इसलिये कि वह आदरणीयता का सूचक समझा जाता है| सामाजिक नेता अपनी आम- 
_उनी फ़ैशन के आदमखोर देवता की मेंट सहूर्ष बढ़ा देगा हालांकि उससे वह अपने बाल- 
<चुक को पढ़ा-ललिखाकर समाज के लिये उपादेय बना सकता है। - 
.. अब, प्यास, सेक्स (मैथुन), वस्त्र-आवास की आवश्यकता--ये सब मानव की 
हि कम आकल जरूरतें हैं जिनमें और कमी नहीं की जा सकती । और सब-कुछ 
वालों परिणत हो सकता है, जितना विविध समाज का इतिहास है । 
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हम तो बस इतना ही निरचयपूर्वक जानते हैं कि उसकी कुछ ज़रूरतें अवदय हैं। अगर समाज 
को जीवित रखना है तो इनमें से कुछ को--जैसे भूख को---हम आम तौर से अस्वीकार 
नहीं कर सकते; अन्य आवश्यकताओं का सामना हम ऐसी जटिल भ्रतिचेष्टाओं से कर 
सकते हैं कि उनकी मूलवर्ती यथार्थ इच्छा बिल्कुल प्रच्छन्न रह जाय । पर सबसे ज़रूरी 
तो हमारे लिये यह समझ लेना है कि हमारी संस्थायें इस मनोवेग-समष्टि का प्रत्युत्तर 
है । उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती---उन्हें तो अगर समझा जा सकता है तो उनकी 
घोर जटिलताओं में ही । 

राजनीति-दर्शन की संघटना के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि मनुष्य मनोवेगों 
का पूंज मात्र न हो, विवेक का भी. अधिष्ठाता हो । वहू अपने आचरण की भी विवेचना 
कर सकता है, असामंजस्य को परल सकता है, साध्य और साधन को परस्पर-सम्बद्ध कर 
सकता है अर्थात्‌ वह अपने कार्य-कलाप के परिणामों का विश्लेषण करते हुए अनिष्टों 
का परिहार कर सकता है: ऐसे आचरण-सिद्धान्त का समावेश करके जिससे उसके 
आत्म-परितोष की प्रत्याशा बढ़ जाय | पशु-पक्षी तो उस सिद्धांत को संयोग से पा 
जाते हैं पर मानव सोच-समझ कर और विचार करके उसे खोज निकाह सकता है । यहीं 
से समाज-हित की भावना का समावेश होता है । यह बात साफ़ तौर से समझ छी जानी 
चाहिये कि हित या तो समाजोन्मुख होता है अन्यथा हम उसे 'हि6त' नहीं कह सकते । 
अगर आदमी को अपने साथियों के साथ मिरूकर रहना है तो यह जीवन की एक आवदयक 
शर्ते है वह जो कुछ भी हस्तगत करे उससे देर-सबेर दूसरों का भी हित होना ही भाहिये। 
अंतः हमारे मनोवेगों की गतिमत्ता जब किसी तोषप्रद कार्य में पर्यवसित होती है उस समय 
हमारे स्वभाव को जो अन्विति प्राप्त होती है, लगता है उसी में समाज-हित सनश्निहित है । 
हमारे आस-पास के असंख्य मानवों के जीवन में क्रियाशील रहने वाली मानव-प्रकृति की 
शक्तियों का यही समुचित समाधान है । इस हित का सार-तत्व बदलता रह सकता है: 
परिवर्तनशील परम्परा एक युग से दूसरे युग में बदलती चली जाती.है। ज्यों-ज्यों हमारे 
ज्ञान का संवर्द्धन होता है, कम-से-कम सिद्धांत रूप में, हम उस प्रतिचेष्ठा की पद्धति और 
कियत्चा को अधिक बुद्धिमानी से संगठित करने के योग्य होते जाते हैं। यह जरूरी है कि 
जो एकान्विति उपलब्ध हो उसकी बारीकी से जाँच-परख की जाय ताकि कहीं ऐसा न हो कि 
हम झूछ को सच मान बंठें । मिसाल के लिये, निरन्तर नयी-नयी चार-सौ-बीसी कम्पनियाँ 
शुरू करते रहने से अन्ततः सम्पत्ति-उपार्जन की इच्छा फलीभूत नहीं हो सकती | जरूरत 
तो बल्कि इस बात की हैं कि हमारी प्रवृत्ति में शक्तियों का संतुलन-सा रहे ताकि जब , 
उपलब्धि हो जाय तो संताप देने वाली कमी का दबाव हल्का हो जाय और इससे भी अधिक 
निश्चित रूप से यह कि हमारी पहल करने की क्षमता का निरन्तर परितोष होता रहे । यह 
सवाल किसी परिवेश की उपलब्धि कर लेने का नहीं जिसमें अगतिश्लीर प्रवृत्तियों का तोष 
हो जाय । जिन परिस्थितियों का भी हमें सामना करना पड़ता है उत्तमें से हर एक आर्विर- 
कार अभूतपूर्व ही होती है--- प्रयोग जीवन की आवश्यक शर्त है। कोई भी हितकर घटना 
कभी दुबारा नहीं घटा करती; इसलिए इस परिवर्तंनशील संम्तार”में अगतिशीलता का 
अवश्यम्भावी परिणाम है विनाश---हम जो अन्विति चाहते हैं'वह ऐसी होगी जो बुद्धि के 
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अवलूम्ब से भविष्य के गर्भ में भी झाँक ले और अतीत की भी स्विवेक व्याख्या प्रस्तुत करे। 
उपयुक्त विवेचन में बेंथम के सिद्धांत को युग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल 
ढाल लिया गया है---यह बात बिलकुल साफ़ हैं। बेंयम के समान ही यहाँ इस बात पर जोर 
दिया गया है कि समाज-हित समन्वित मेघा का फल है, कि राह की कठिनाइयाँ चाहे 
कितनी ही अगम क्यों न हों हमें साध्य को लक्ष्य में रखकर ही अपना मार्ग निर्धारित करना 
चाहिये । इस बात में भी यह विवेचन बेंथम के अनुकूल है कि समाज-हित का अर्थ है दुःख 
का निवारण और सुख की सिद्धि--यश्वपि यहाँ इसका आधार ब्रेंघम से भिन्न है। अभावों 
के परिहार के लिये उपाय खोजने में यह विवेक का प्रयोग करता है और अभावों की कोटि 
निर्धारित करने के लिए यह कसौटी अपनाता है कि उसकी पूर्ति हो जाने पर समाज के स्थायी 
सुख की वृद्धि में कितना योग मिलेगा | उपयोगितावादी दृष्टिकोण से इसमें एक अन्लर है 
कि यह मनोवेग के आत्मसुखवादी स्वरूप को नहीं स्वीकारता और न सुख्य-तुःख के विशद 
आकलन को ही मानता हैं---जो यद्यपि औद्योगिक क्रांति की दब्दावली में मंवेशित है 
तश्नरापि जिसने वास्तव में प्रेरणा प्राप्त की है इंजीलवादी मान्यताओं से । हमारा मत 
तो यह है कि एक विस्तृत काल-पट पर देखें तो व्यक्ति-हित का समिप्ट-हित से विच्छेद 
करने में किसी का कल्याण नहीं ; दूसरे---विवेक का मूल्य इसमें निहित है कि उसके 
द्वारा मनोवेगों का तत्कालीन और भावी सामंजस्य किस हद सके सम्भव हो सकता है 
क्योंकि अगर ऐसा न हो तो वे भीतर ही भीतर संघर्परत रहकर उस साध्य का निष्पादन 
नहीं होने देते जो हमारे अपने लिये भी श्रेयस्कर हो और दुसरों के लिए भी। इस प्रकार 
समाज-हिल हमारे व्यक्तित्व को ऐसे ढंग से अनुशासित करता हैं कि हम उन भीड़ों को 
खोजने रूगते हैं जो हमारे सेव्य महान्‌ समुदाय को समृद्ध करने में योग दे सर्क । 
अररामकलमक ड्लै लिन नन 
'इस प्रकार के दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते है कि राज्य में क्या प्रयोजन 
संनिविष्ट है। इस पहल से देखा जाय तो वह एक ऐसा संगठन हो जाता है जो असंख्य मानवों 
, द्वारा बड़े से बड़े पैमाने पर समाज-हित की सिद्धि किये जानें में साधक होता है । जाहिर 
हैं.कि उसके कार्य ज़रूरी तौर से आचरण मेंअ घिक से अधिक एकरूपता छाने तक सीमित 
होंगे और उस्तका नियल्तरण-क्षे त्र अनुभव के अनुसार घटता-बढ़ता रहेगा | जीवन के कुछ 
ऐसे प्रत्यक्ष क्षेत्र भी हैं जहाँ वह अपना क्रदम रखने की जात सोचेगा भी नहीं ।« राज्य 
इस बात को बढ़ावा देगा कि पड़ौसी एक दूसरे के प्रति शिष्टता बरतें--वे एक खास 
,निम्ततम सीमा से नीचे न उतरें क्योंकि शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये उसकी 
आवदधयकता है परन्तु राज्य बेलग्रेविया के जोन्स को मजबूर नहीं करेगा कि वह ब्रिगस्टन 
के राबिन्सन को खाने पर आमल्त्रित करे---बाहे श्रीमती राबिस्सन की सामाजिक स्पहययें 
कुछ भी हों। इस बात की सम्भावना दिन-ब-दिन कम होती जा रही है कि नागरिकों की 
प्रतमिक राय के आधार पर विशेष भ ण्डार खोले जायेंगे ; दुःखब अनुभव के बाद उसने 
त लिया है कि जहाँ घामिक असहृष्णिता है वहाँ समाज-कल्याण की बात सोची 
| सकती । वह किसी न किसी रूप में---पानी, शक्ति, परिवहन आदि 
जा  कलाज्िकालिक निमंत्र/ करता जा रहा है : उसके सदस्यों की खुशहाली 
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बहुत हद तक इन्हीं पर निर्भर होती है परन्तु साथ ही वह इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा 
है कि सुगन्धि और सौन्दर्य-प्रसाधन जैसी चीज़ें बनाना कुछ हद तक वैयक्तिक उद्यम 
पर छंड़ा जा सकता हैं। वह क्‍या हैं और क्या करता है---यह उसके भावी इतिहास से 
निर्धारित होगा । 

अस्तु, राज्य मानवीय क्रिया-कलाप के समूचे विस्तार को अपनी परिधि में बाँध - 
लेने की कोशिश नहीं करता । राज्य और समाज में एक अन्तर है। राज्य समाज-व्यवस्था 
का मूल मंत्र दे सकता है पर वह उससे अभिन्न कभी नहीं हो सकता । राज्य को समझने के 
लिये यह मूल बात है कि इस भेद के अस्तित्व का अनुभव किया जाय । राज्य की कार्य- 
प्रणाली के विषलेषण से यह स्पष्ट हो जाता है ; निर्देश-सूत्र के रूप में राज्य की संकल्पना 
सरकार की ही संकल्पना है ; जिन लाखों-करोड़ों छोगों को वह संगठित करना चाहता 
हैं वे अनेकानेक आवश्यक फ़ैसलों को अच्छी तरह सोच-विचार कर साफ़ तौर से समझ 
नहीं सकते ; वे ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि अस्पष्ट रूप से इंगित कर दें कि वे 
घटनाओं को अमुक दिक्षा में अग्रसर होते देखना चाहते है । वे चाहते है' कि म्रकान बनें, 
पर जो नीति उनके निर्माण के मूल में होती है वह दो करोड़ लोगों द्वारा निर्धारित नहीं की 
जा सकती । मात्रा कि अगर हम विदछेषण करें तो आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचेंगे 
कि राज्य के वास्तविक शासक अज्ञेय होते हैं; पर देनन्दित सत्ता का वैध सूत्र उन्हीं के 
हाथ में होता है जो क़ानून बनाते हैं । ऐसे राज्य की कल्पना ज़रूर की जा सकती है जिसमें 
समूत्रा नागरिक-समुदाय फ़ैसले करने में भाग ले जैसे प्राचीन एथेन्स में राज्य के सदस्यों 
को हाट-माजार में इकट्ठा करलिया जाता था। परन्तु चार, सात या दस' करोड़ लोगों 
तक के किसी आधुनिक राज्य के लिए निरन्तर इस तरीक़े पर चलते रहना असम्भव है । 
अतः व्यावहारिक जीवन में, राज्य के क्रिया-कछाप का प्रभावी सूत्र उन्हीं थोड़े से लोगों 
के हाथ में रहुता है जिनके फ़ैसले मानने के रिए समाज क़ानूनी तौर पर बाध्य होता है । 
के समूचे समाज के शासक भी होते है और न्‍्यासधर भी । यह उनका कार्म हूँ कि समाज 
की जरूरतों को पहचानें और उन जरूरतों को कारगर संविधियों के रूप में परिणत करें। 
राज्य का प्रयोजन उन्हीं में साकार रूप प्राप्त करता है| 

परन्तु जो प्रयोजन उनमें निविष्ट होता है और उस प्रयोजन को जो मूर्त रूप वे देते 
हैं, उनमें प्वेद है। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की संस्थाओं को उचित बताने वाले दार्शनिक 
सिद्धांत में और उस सिद्धांत की यथार्थ क्रियान्विति में अन्तर था। क़ानून की बात थोड़ी 
देर के लिए छोड़ दें तो राज्य की आज्ञा पालने का हमारा दायित्व उसी हद तक है जिस 
हुद तक राज्य अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है और उस सिद्धि के निर्णायक हम है। 
वहू क्या है और कया बन जाने की उसमें वास्तविक सामथ्थ्य है--इनका भेद हमारे जीवन 
के अन्दरुनी ताने-बाने में अंकित है। हमें राज्य को आज्ञा का पालन इसलिये नहीं करना 
चाहिये कि सिद्धांत रूप से,उसका प्रयोजन बड़ा स्तुत्य हैं बल्कि इसलिए कि हमारा विश्वास 
होता है कि वह उस प्रयोजन को व्यावहारिक रूप देने के लिये सच्चा प्रयत्न कर रहा है । 
इस प्रकार सत्ता अपने आप में नैतिक दृष्टि से निष्पक्ष होती है ; उस पर जो पक्षपात्त का 
रंग चढ़ाता है वह है उसका कृतित्व । हमारी निष्ठा अन्ततः हमग्नेशा द्वी आदर्श के प्रति 
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होती हैं; और हमें बांधने वाली कानूनी सता के प्रैति हमारी बफादारी का आधा? यह 
है कि हंमें उसके प्रयत्वों में क्या तत्त और प्रयोजन मिलते हैं। ु 

इसके अतिरिक्त, राज्य जो कुछ करता है वह हम सभी के | लाए महत्वपूर्ण होगा है । 
अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब तक हम हर तागरिक के सामाजिक मृख्य की आपूर्य 
जानकारी न मान लें, तब तक राज्य हर हालत में लोकनजबांदी ही होगा। हाँ, इस बाल पर 
मतभेद ज़रूर होगा कि छोकतन्त्रवाद है क्या ? यहां कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ यह है 
कि हर तर-नारी को, राज्य के सम्बन्ध में अपना जोकुछ भी अतुभव हो, उसके अनुसार 
कार्य करने का पूरा अधिकार है। राजतन्त्र या थोड़े-से लोगो के शासन के खिलाफ जो कुछ 
भी कहा जाय उस सबका सार यह है कि आदिर में जाकर दोनों लिजी हिल को ही समाज- 
हित मान बैठते हैं। बालियों के अठावा और कोई वर्ग अपने अतृभव को पकका तहीं समझ 
सकता । पाप्लर का निर्णय भी उतना ही अहम और आशु-सम्पाथ है. जिसता अफेयर 
का | राज्य का जो प्रयोजन होता है कियान्विलि के दौरान में सभी पर उसका असर? पहला 
"है इसलिए, उसके काम में सभी की बराबर दिलबस्पी होती है। इतिहास ने निर्धाल्स झप 
से हमें यह सबक सिखाया है । जिन वर्गों को सत्ता में कोई हिम्सा-आँट नहीं मिलना, उसके; 
लाभ में भी कभी कोई साझीदारी नहीं हुआ करती । सामाजिक दृष्टि से लाभ उठाने बालों 
की--अर्थात्‌ राजनीतिक संस्थाओं के सचलत में जिनके व्यक्लिस्व को पूर्ण परिलृष्टि हो 
जाती हो उतकी--संख्या सीमित करने का परिणाम जग में हमशा यही हुआ है कि उससे 
जिसे भी वंचित रखा गया उसने राज्य की जड़ों पर आपात किया हैं। आदमी-आदमी 
के स्वभाव में जो आधारमूत साम्प है उसके कारण यह इच्छा सभी की होती हैं कि उनकी 
जरूरतें एक खास कम से कम स्तर तक अवश्य पूरी हों। और जब हम इस एक-मैंसे कम 
से कम स्तर का उल्लेख करते हैं तो इसमें सता में भागीदार होते की बाल आपमे आप 
आ जाती है जिससे कि वे अगनी इच्छाओं की पूति में बाथा ने आने दें । 

अत: राज्य के कार्य-कछाप में सबकी बराबर दिलचस्पी होने में ही उसके उत्तरदायी 
होने की बात विवक्षित है । उसके पास शब्ति होती है, सो उसके साथ ढालें भी जुड़ी 
होती हैं। उसके पास शक्ति होती है क्योकि उसके कुछ कर्लब्य भी होने है। राज्य का 
अस्तित्व इसलिये होता है कि व्यक्त अपने उत्कृष्टलम स्वकृप की सिद्धि कर सके... 
कम से कम इसकी आशा तो हो । उसकी जांच की कसौटी यह तहीं कि बह सिद्धांल कप में 
क्या है बल्कि यह कि वह व्यवहार में करता बया है ? इसके अनुसार औजिश्य के आधार पर 
राज्य की नैतिक परीक्षा की जा सकती है। उसके निर्णयों को आपूर्य सही मानकर नहीं चला 
जा सकत । उसके आदेक्षों की पृष्ठभूमि में यह प्रयत्न होता है कि उन सनोवेगों कौ अभि- 
व्यक्ति निरन्तर सम्मव हो सके जिनसे समप्टि-जीवन समृद्ध होता है। इस सम्बन्ध में उसके 
अधिकारों की अतिरंजता करना खतरनाक है। कोई भी राज्य अपने निवासियों को सीधे 
एकवारणी ऐसी राहु नहीं छे जा सकता कि वे जीवन के श्रेष्ठ तस्दों को 75हज ही जान-समझ्न 
का: परन्तु जो प्रभाव राज्य हाल सकता है उसको कम करके कूतना भी उतना ही 
 आसक है। उदाहरण के लिए जो राज्य अपनी धिक्षा-पद्धति का विकास ऐसे हंग से 
आपके वा्णरिकों को गुलाम नहीं, इंसान समझा जाय और जैसा कि प्लेटो 
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की तमन्ना थी, उसमें दिक्षा-मंत्री का महत्व युद्ध-मन्त्री से कहीं अधिक हो, व्वह कम-से- 
कम एक ऐसा परिवेश तैयार ज़रूर कर सकता है कि उसके सदस्यों को जीवन के उत्कृष्ट 
तस्‍्वों के समझने और ग्रहण करने में कोई बाधा न हो । अतः उसके आदेशों की जाँच- 
परख उसके अधिकारों को पृष्ठभूमि में रखकर करनी चाहिये। अपने कार्य-कलाप द्वारा 
जिस सिद्धि की वह संकल्पना करता है, उसी में राज्य का सच्चा प्रयोजन अन्तहित रहता है। 
राज्य के कार्य-कलाप का विवेचन करने के लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक 
है कि राज्य वास्तव में है क्या ? और यहाँ सामाजिक संस्थाओं के समूचे सोपान-तन्‍्त्र और 
राज्य को एक दूसरे का पर्याय समझने की तात्विक ग़रूतफ़हमी से हमें बचना चाहिए । 
राजनीतिक क्रिया-कछाप के विषय में सच्चा सिद्धान्त वही हो सकता है जिस में उन मनुष्यों 
को सम्मुख रखा गया ही जो उसकी दैनन्दिन प्रबन्ध-व्यवस्था के संचालक होते हैं। कहने 
का मतलब यह है कि राज्य-विषयक सिद्धान्त “मूलतः सरकारी कार्य-कलछाप का सिद्धान्त” 
होता है और उसे समझने के लिए हमें निस्‍्सन्देह ही उस पर पड़ने वाले सभी प्रभावों का 
विवेचन करना चाहिए । उसमें जिस संकल्पना की अभिव्यक्ति होती है, ही सकता है कि' 
बह उन सभी संकल्पनाओं से अधिक व्यापक हो जिन से आम तौर पर हमारा वास्तां 
पड़ता हूँ । परन्तु बह समूचे समाज की संकल्पना नहीं होती । समाज, कला, धर्म, व्यक्ति 
और राजनीति के हितों को, जो सम्यता के संघटक तत्व होते हैं, घुलछा-मिकाकर एक श्रेणी 
में नहीं बाधा जा सकता । राज्य की संकल्पना सम्पूर्ण का केवछ एक विशेष पहलू होती 
है। और यह पहल बहुत ज़रूरी और महत्त्वपूर्ण होता है--ठीक वैसे ही जैसे कंकाल 
हरीर का | पर उसका समाज की संकल्पना के साथ अभेद नहीं होता जिस प्रकार से प्राण 
हरीर के अवरूम्य कंकाल में प्रतिष्ठित नहीं होता । 
(, और, वास्तविकता यह है कि राज्य उस सार्वभौमता का दावा भी नहीं कर सकता 
समाज के साथ उसका तादात्म्य कर देने से उपकक्षित होगी । धर्म ने न केवल राष्ट्रीय 
सीमाओं का क्रमण करने के वरन्‌ प्रतिष्ठित समाज-व्यवस्था के भी परे जाकर विदव-आदर्श . 
की अभिव्यंजता के अपने अधिकार पर हमेशा जोर दिया है। अंग्रेज़ रोमेन-कैथोकिक अपनी 
धर्म-निष्ठा को अपनी राजनीतिक वफ़ादारी के दायरे में बेंघा हुआ नहीं समझता । अन्त- 
रष्ट्रीय श्रम-संध (लेबर-इण्टरनेशनलू ) भादि संस्थाओं के विषय में भी यही सत्य है । 
उसके ज्दस्य एक खास हद तक राज्य के प्रति वफ़ादारी की बात मानते हैं; परंतु उनका 
जोर इस बात पर है कि वे उस सिद्धान्त के प्रति भी निष्ठावान्‌ हैं जिस के अनुसार अधि- 
कार ऐसी संस्था में मूतिमन्त होता है जिस की पहुँच राज्य की चौह॒दी के बाहर भी हो । 
वे राज्य की संकल्पना से सहमत हों---यह हो सकता है पर अगर कहीं संयोगवश उनकी ' 
उससे असहमति हो तो राज्य को यह चरम मैतिक अधिकार नहीं कि उनसे अपनी आजा 
का पालन करा के। उनकी चरम आशाकारिता अधिकार की उस अवधारणा के प्रति है 
जिसे राज्य मूर्त रूप देने का प्रयत्व करता है पर जिसकी व्यंजना में, हो सकता है, वह बुरी 
तरह असफल रहे । ५ 
अतः लगता है राज्य की संकल्पता का मतलब है सरकार की संकल्पना क्योंकि उसी 
सत्ता के आदेशों को नागरिक-निकाय स्वीकार करता है। साफ़ है कि इस संकल्पना में, 
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चाहे वह कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, कोई विशेष नैतिक दावा निहित नहीं । निस्सन्देह 
यह संकल्पना ऐसी है जिससे एक विचित्र विभूतिमय शक्ति संसकत' होती है परन्तु उस 
शक्ति का प्रयोग हमेशा ही एक नैतिक मसला होता हैँ और उसके सम्बन्ध में जो निर्णय 
किया जाता है वह हम में से हरेक का निर्णय होता हैं। यानी नागरिकता का मतलब है 
 समाज-हित में हमारी प्रबुद्ध मति का योगदान । हो सकता है अपनी प्रबुद्ध मति के आधार 
पर हम राज्य का समर्थव करें; पर हो सकता है उसका विरोध भी हमे करता पड़ जाये । 
राज्य की संकल्पना व्यक्ति-विशेष की संकल्पना तभी तक हे कि वह उमके क्रियान्यय के 
पक्ष में स्वतन्त्र रूप से अपना निर्णय दे । उसकी मांग की विवेचना करके मैं यह निष्कर्ष 
निकालता हूँ कि मेरा दायित्व क्या है और अगर ऐसा सही तो वह सच्चे अर्थ में दायित्व है 
ही नहीं । मेरा समर्थन स्वतन्त्र रूप से मिलना चाहिए क्योंकि अगर महीनालत का सबिवेक 
संतुलन करने के लिए मुझे दण्डित किया जाये तो स्पष्ट है कि देर-सबेर कभी ते कभी मैं 
ऊपर से किये गये फ़ैसलों का निशचेता, मौन गृहीता बन कर रह जाऊँगा और उन गुणों 
"को खो बैदगा जिनके कारण मैं आदमी कहलाने का हकदार हूँ । में राज्य का अंग अवधय हूँ 
पर में उसके साथ तदात्म नहीं । सामाजिक संगठन के किसी भी उपयुक्त सिद्धान्त को शुरू 
में ही यह बात मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति ससीम है। अगर वह समवाय का एक 
सदस्य है तो उससे बाहुर भी उसका अस्तित्व है और वह उसके कार्यों पर निर्णय भी 
देता है । 
सामान हैँ 2८मन७ 
यह तो हुआ राज्य के सम्बन्ध में विशुद्धतः यथार्थवादी दृष्टिकोण---अब यह बिदले- 
घण करना भी समीक्षीन होगा कि इसके विरोधी दृष्टिकोण में क्या तत्व समाबिध्ट हैं। 
मोटे तौर पर यह मत तब से चला आ रहा है जब पूनान में राज्य और समाज का समीकरण 
किया गया था और परवर्ती पीढ़ियों में रूमों, हीगल भौर बोजाँके से इसका पुनर्व्यस्यात 
' किया है। वह व्यक्ति में उस सच्ची संकल्पना को खोजता है जिसकी सब तथ्यों की अवगति 
होने की दक्शा में वह निस्सन्देह् ही अभिव्यंजना होता क्योंकि अगर हम में से हरेक यह 
हिसाब लूगा पाये कि उसे ग्रछती की क्या क्रीमत चुकानी पड़ेगी और विस्सारपूर्वक 
अर्थ और परिणाम की विवेचना कर पाये तो निश्चय ही हम सही रास्ता ही अपनायें । 
जब हमारी यह सच्ची संकल्पना हमारे कार्यों में मूलिमन्स होती है तभी हम अपने सच्चे 
स्वरूप को उपलब्ध कर पाते हैं। इसके साथ ही समाज के हर सदस्य में संकल्पना एक ही 
जैसी हैं और उस समानता का कारण यह है कि मूल में हम में से हुर एक की सच्ची संकल्पना 
एक आम संकल्पना का ही अंग है जो राज्य में अपने सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्स कर छेती है। 
इस तरह देला जाये तो राज्य हम सब की समष्टि का सर्वोच्च अंग है | जो कुछ वह है और 
जो कुछ वह करता है उसमें वही परिऊक्षित होता जो हमारा ध्येय होगा बणतें कि हमारी 
स्‍ल्लोमी-सेकल्पनाओं में से अस्थायित्व, तात्कालिकता और असंगत्ञि के तत्वों को निकारू 
«७ जाए। तात्पर्य यह कि ग़छत दिशा में खलने और «ाऊूत चीज़ों की कामनाएँ करने के 
अीककफिफते अनभवों के बाट अन्त में हम व्यक्तिदा: चिर और स्थागी साध्य की इच्छा करने 
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विचार-क्रम की इस स्थिति मेंपहुँच जाने पर अब राजनीतिक दाग्रित्व'की समस्या 
आसानी से सुलझाई जा सकती है । हम राज्य की आज्ञा' का पान इसलिए' करते हैं कि 
अन्ततः उसमें हमारा ही सच्चा स्वरूप परिलक्षित होता है । जैसे-जैसे सामाजिक सम्बन्धों का 
स्वरूप हमारी पकड़ में आता जाता है हमारी अपनी संकल्पना और राज्य की संकल्पना का 
अभेद भी स्पष्ट होता चल जाता है । जो कुछ वह करता है उसमें सदेव उस कल्याण-कामना 
की अभिव्यंजना रहती है जिसकी सिद्धि के लिए, सब तथ्यों की अवगति होने की दक्षा में, 
हम स्वयं भी प्रयत्नशील रहें। जब हम राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं तो दरअसल हम 
खुद अपनी ही आज्ञा पाठते हँ---बल्कि हम अपने उस श्रेष्ठतम स्वरूप की आज्ञा का अनु- 
सरण करते हैं जो हमें अपने सहचारियों से एक करता है और समष्टि का अंग बनाता है। 
इस प्रकार राज्य वह सार्वेजनीन सत्ता है जिसमें हममें से हर एक व्यक्ति के रूप में, अपना 
स्वरूप लाभ करता है । एक ओर जहाँ हमारा ज्ञान और उसके आधार पर निर्मित संकल्पना 
अपने क्षेत्र और प्रयोजन में सीमित होते हैँ, राज्य विविध मेघाओं का संघात होता हैं जिन 
के पारस्परिक समाधान से सामाजिक संगठन का चरम स्वरूप विकसित होता है| इस सन्दर्भे ' 
में,स्वतंत्रता राज्य में अन्तर्भूत सहज स्वरूप की एक प्रकार की स्थायी संरक्षिका होती है और 
ऐसे समय जब विवद्वता की भावना से मेरा दम घुटा जा रहा हो तब भी, हो सकता है, 
वास्तव में मे बिल्कुल स्वतन्त्र होऊँ । 
इस दर्लीऊ में निस्सन्देह बड़ा आकर्षण है और खास तौर से रूसो ने इसे जो रूप 
दिया उसका राज्य के कार्य-कलछाप के आधार-तत्त्वों पर गहरा प्रभाव पड़ा । पर सब से 
पहले इस बात पर जोर देना बहुत ज़रूरी हैं कि राजनीति के किसी भी सच्चे सिद्धान्त 
की सब से बड़ी कसौटी है उसकी अस्वीकृति । उसे मान लेने में, कम से कम अंतिम रूप 
में, जो-कुछ निहित हैँ सो है संकल्पना-तंत्र का निष्क्रिय हो जाना । अगर बाहरी दुनिया के 
साथ अपने सम्पर्क में यानी स्वानुभव में नागरिक को अपने निर्णयों के सूत्र नहीं मिलते तो ' 
रचनात्मक दुष्टि से, व्यक्ति के रूप में, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि वही 
(अनुभव-जन्य विवेक ) एक ऐसी अनुपम वस्तु है जो उसे अन्य प्राणियों से अलूय करती हैं। 
जो कुछ वहु है सो केवल इसलिए नहीं कि दुनिया से उसका सम्पर्क है जिसमें औरों के साथ 
' यह भी रहता है बल्कि सबसे ज्यादा इसलिए कि वे सम्पर्क ऐसी राहों से स्थापित होते हैँ 
' जिसे सिर्फ़ वही जान सकता है । कहने का तात्पय यह कि उसका सच्चा स्वरूप वह हैं जो 
अपने संगी-साथियों से विविकत रहता है और अपने एकान्त चिन्तन का फल सामान्य हित 
के लिए अपण कर देता है जिसे समष्टि रूप से भी वे उपलब्ध करने के लिए प्रवत्नशीरू 
रहते हैं । 
इस सिद्धान्त की एक-एक मान्यता को हम अलग-अलग करके लें। दलील यह दी 
'जाती है कि अगर में अपने आचरण में निरन्तर इतना विवेकशील रहूँ कि साध्य और साधन 
में हमेशा परस्पर पूर्ण सामंजस्य रहे तो मेरा जो स्वरूप विकसित होगा वही मेरा सच्चा 
स्वरूप है। परन्तु वास्तव में मुझ में ऐसे किसी स्वरूप का अस्तित्व नहीं और अगर होता 
'मी तो इसकी सम्भावना नहीं कि मैं उसे पहचान पाता । अपने सहयोगी-वर्ग पर---जिसका 
:मैं अंग हँ----मैं जो प्रभाव डालता हूँ उनकी समष्टि ही मेरा सच्चा स्वरूप है । ये प्रभाव 
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समष्टि सं भ्रम में डाल देने वाली विविधता से युक्त कृत्यों द्वारा उद्भूत होती है---जिनमें 
कुछ सत्‌ होते हैं, कुछ असत्‌ और कुछ न सत्‌, न असत्‌ । कुछ की स्मृति मुझे कृतज्ञता से 
भर देती है; अन्य मनोदशा-जनित होते हैं--शायद क्रोध के आकस्मिक आवेश् से, जो 
खेद का स्थायी कारण होता है । पर वे सब मिलकर मेरा वह स्वरूप बनाते है जो मुझे मेरे 
_ पास-पड़ौसियों से सम्बद्ध करता है और में जो कुछ भी हूँ उसके प्रकृत अनुभव से जो बाहर 
भी प्रतीत होते हैं वे केवल इसलिए कि अभिजञात एकरूपता से युक्त प्रत्याशा किसी-किसी 
मौक़े पर सामान्य सिद्धि में विफल रहती हैं। 
यह कहना भी सच नहीं कि इस सच्चे स्वरूप की जो संकल्पना होती है यह समाज 

के हर सदस्य में एक-सी होती है। प्रत्येक राजनीति-दर्शन का श्रीगणेश इस मान्यता के साथ 
होता है कि मानवीय संकल्पनाओं में अगम-अमित विविधता होती है । उनमें कोई अबि- 
च्छिन्नता नहीं होती | इच्छा के सामान्य विपय भी होते है। नगर-प्रशामक कम म्युनिसिपलक 
दरों की कामना भी वैसी ही तीव्रता से कर सकते है । वित-मंत्री यह चाहना कर सकते है 
कि उन्हें अप्रत्याशित अभिशेष का वरदान भिले। परन्तु हर तगर-प्रशामक और हर वित्- 

“मंत्री दूसरे से भिन्न अपनी विशिष्टता से युक्त होता है। जिन विषयों से उनका सामना होता 

है उनका एक जैसा ही असर उन पर पड़ सकता हैं। उन विषयों से जो इच्छाएँ जागूत होती 

वे सभी में एक ही रूप में प्रदीम्त हो सकती है। लेकिन सम्बद्ध संवेदना और सम्बद्ध इण्छा 

मिलकर एक हीं सं कल्पना उत्पन्न नहीं करती और अगर करती है सो विशुद्ध छाक्षणिक 

अर्थ में । ये संकल्पनाएँ एक ही सामान्य प्रयोजन की ओर उन्मुख होती हैं परन्तु 
केवछ संकल्पित वस्तु के तत्व को छोड़ कर और हर तरह से इन में बिभेद ही 
होता है । 

अगर समाज के हर सदस्य की संकल्पना ही अलग-अलग है सब तो यह बात और भी 

साफ़ हैं कि उस की समप्टि में हक' और 'समान' संकल्पना का उद्भव नहीं हो सकता । 

आधुनिक जीवत के स्वरूप पर जो भी व्यक्ति नज्भर ढालेगा उसे सब से बड़ी और मार्क की 
बात॑ यह दीख पड़ेगी कि उसमें अनेकानेक संकल्पनाओं का अस्वलित्य है जिन का कोई सामान्य 
प्रयोजन नहीं जो उन्हें एकरूपता की ओर ले जाए । किसी अच्छे रोमन कैथोलिक के लिए, 
जो चर्च की सदस्यता को बन्धन-मुक्ति की शर्त मानता है, उसकी संकल्पना ही उसके 
अस्तित्व का सब से सच्चा अंश होता है और धर्म-नरपेश समाज के सदस्य की मंकल्पना 
से उसकी कोई समानता नहीं होती | औसत अंग्रेज बैंकर की संकल्पना और थई इण्टरनेशनल 
(तृतीय अन्तर्गाष्ट्रीय सम्मेलन ) के उ्ेष्यों के संवर्धन में प्रयत्तशील साउथ बेल्स के साम्य- 

वादी की संकल्पना में कोई भी सम्बन्ध दुष्टिगोचर नहीं होता | इनकी एक-दूसरे पर प्रति- 
क्रिया निस्सन्देह होती है। उनके संघर्ष के फलस्वरूप प्रत्येक के उद्ेष्य के जेय तस्‍्यों का 
पुनराख्यान किया जाता है। पर कहीं भी किसी भी वक्‍त वे एक सामान्य व्यााक प्रयोजन 
के अंग नहीं होते जो क्रिया-कलाप की पृथुल घारा में अन्तर्भूत विविध प्रयोजनों के मूल में 
६त रहता है। यह सच है कि राजनीति में हमारे सामने जो सैकल्पनाएँ आती हैं उनके 
में हुई इनके एकत्त्व का ही उल्लेख करते हैं। हम रूढ़िवादी (कंजरबेटिव) पार्टी 
| इंबक्रेण्ड की संकल्पना, एंग्लीकन चर्च की संकल्पना का जिक्र करते हैं। परन्तु 
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एकत्व का यह विधान ऐसे ढंग से संगठित संकल्पनाओं की स्वीकृति है कि उनकी प्रबल 
प्रवीति हो--किसी ऐसी' संकल्पना की नहीं जो अपनी अंगभूत अरूग-अलग संकल्पनाओं 
से ऊपर और भिन्न हो । यह एकत्व मेरे द्वारा उस पद्धति का अभिज्ञान हैं जिससे वे 
सब संकल्पनाएँ परस्पर-सम्बद्ध हैं जिनका सामना मुझे करना पड़ेगा । 
पारिभाषिक हाब्दावली में कहें तो यह एकता विषय की नहीं, विषयी की हैं। यह 
एकता उस अर्थ में नहीं जैसे हम कहें कि मेरा व्यक्त्वि, या ब्राउन अथवा जोन्स का व्यक्तित्व 
एकान्वित है। संसृष्ट व्यक्तित्व और उसमें अन्तर्भूत संकल्पना इस माने में सच्ची है कि वह्‌ 
जिन संकल्पनाओं के प्रति क्रियाशील होती है उन्हें उससे भिन्न कर देती है जेसी कि वे पहले 
थीं। पर फिर भी जिस अनन्य-सामान्यता के कारण मैं दोष जगत से भिन्न हूँ उससे उसका 
अभेद नहीं हो जाता । इंगलेण्ड की एकता उस ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार है जो असंख्य 
संकल्पनाओं को एक ही दिद्ला में प्रेरित करती है; उसका कारण उनके संदलेथ से निर्मित 
कोई रहस्यमय अधि-संकल्पना नहीं । 
समान संकल्पना की इस धारणा को अस्वीकार कर देने का स्वतंत्रता की समस्या पर्‌ 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर मेरी सच्ची संकल्पता प्रतीयमान संकल्पना नहीं बल्कि 
राज्य में सन्निविष्ट समान संकल्पना ही है तो रूसो के सुप्रसिद्ध वाकमंश के अनुसार मैं विवश 
होकर भी स्वतंत्र हो सकता हें । जो मेरी सच्ची कामन्य-हैं उसे अभिव्यक्त कर देना ही 
अपने सहज-सच्चे रूप को प्राप्त कर लेना है और.अपर्न सहज-झूप को प्राप्त कर लेना ही स्व-. . 
तंत्रता का सार तत्व है। परन्तु यदि आठः को जीवित रखने के लिए कोई 
भूत तथ्य है तो वह है बल का अप्रमोंग । यहाँ जिस विचार का विरोध किया जा रहा है 
| अनसार जब कटघरे मंडे हुए केदी को दासता-नी-“चे 'कै लिए दण्डित 
' किया जाता है तो अन्क्रतः उस जप विवशता का कोई बोझ नहीं झेगी। दरअसल अगर उसे 
समस्त आधारभुक्व/तथ्यों का ज्ञान होता तो वह स्वयं बंदी किये जाने की ही 
संकल्पना कुरता । फिर भी सचाई निएचय ही कि स्वयं मेरे ही द्वारा अपने 
ऊपर छुर्मीये गये नियंत्रण में और दूसरों के ऊपर लगाये गये नियंत्रण में आकाश- . 
ज्लि का अंतर है। अगर प्ैं अपनी इन्छा से चौबीस घण्टे तक तम्बाकू का सेवन नहीं 
करता तो मैं अपने ऊपर जो सं हूँ उसमें यह नहीं लगता कि मेरी आजादी' पर 
किसी ब्ररहू की आँच आयी है. मेने अपने आप ही मनोवेगों में एक विशेष सामंजस्य पैदा 
45 की संकल्पना की है.और अगर वह सामंजस्य सफल नहीं होता तो मैं अपनी संकल्पना 
के तत्त्वों में फेर-बबर्कु कर सकता हूँ : दूसरे शब्दों में मे मनोवेंगों के संतुलन में---जो 
मेरा अभीष्ट ढैट-फेरबदल कर सकता हैं । परन्तु अगर मैं अपनी इच्छा के अतिरिक्त 
शवित द्वारा तम्बाकू का सेवन न करने पर बाधित होता हूँ तो वह और यह एक 
न होगी । अतः बरू-प्रयोग का मतलब है बाहर से थोपा जाना--ऐसे मानों में 
जिसका स्वतंत्रता से किसी तरह कोई मेल नहीं बेठता; जो उसके बिल्कुल प्रतिकूल है 
क्योंकि स्वेच्छित मानकर कोई उसका स्वागत नहीं करता । यह व्यक्ति के लिए ऐसी 
अनिवार्य पराधीनता का अनुभव है जिसे वह स्वेच्छा से कम्मी भी सहने को तैयार 
नहीं होगा । 
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किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि बल का प्रयोग ग़लन है | कुछ नियम एसे है---जैसे 
स्कूल में उपस्थिति का नियम--जिनका पालन मुझे करना ही चाहिए, भले ही मे उन्हें 
पसन्द न करूँ क्योंकि जाहिर है अगर हर आदमी परिणाम से बख़बर होकर अपने हर सनो- 
वेग का अनुसरण करे तो व्यवस्थित सामाजिक जीवन असम्भव हो जायेगा । इसका मतलब 
थह हुआ कि बल का प्रयोग केवल उन्हीं दिशाओं में करना चाहिए जहाँ समाज की सामान्य 
भावना उस प्रकार के आचरण के पक्ष में हो जिस के लि! किसी को विवश किया जा रहा 
हु । पर इसका अर्थ यह भी है कि कुछ सीमान्तिक अवस्थाओं में मं यह भी फ़ैसलछा कर 
सकता हूँ कि में कानून का उल्लंघन करूँगा और उसके लिए जो कुछ दण्ड मिलेगा उसे भुगत 
लेगा। यही एक रास्ता है--कम में कम अन्ततः यही एक रास्ता हैं--जिससे में समाज के 
जीवन में अपने व्यक्तित्व का अनन्य-सामान्य योगदान कर सकता हूं। छूथर इसलिए छूथर 
है कि उसने वार्म्स में रोमन चर्च की अवज्ञा की थी, नेविल बशिग्प जब अपने देश के विरुद्ध 
लड़ा तो वह किसी तरह कम सच्चा नागरिक ने था क्योंकि वह उसे प्यार करता था। दर- 
असल मेरी स्वतंत्रता शेप समाज के साथ मतभेदों पर ज्ोर देने में और उन मतभेदों 
के आधार पर काम करने में निहित है। उनसे से कुछ--हों सकता है अधिकाश---ऐसे 
तुच्छ हों कि वे संधर्ष के निमित्त नहीं बन सकते पर जिन्हें में मौलिक मानता हूँ उनका 
समर्पण किसी ऐसी संकल्पना के समक्ष कर देना, जिसके साथ स्पस्टेल, मेरी संकल्पना की 
कोई तद्गपता या साम्य नहीं, व्यक्तित्व का दूट जाता है--उसका परिसोध नहीं । 
समान संकल्पना की धारणा से भी कम मान्य यह सिद्धान्त है कि वह राज्य में 
साकार रूप अ्रहण कर छेती है। इस दलील को डा० बोजौके के शब्दों में पेश किया जाये 
तो यह है कि राज्य का समस्त कार्य-कलाप, मूरू में, समाज की सचक्ष्दी संकल्पना की ही क्रिया- 
न्विति होती है। परन्तु अगर इसका मतलब यह है. कि अन्सतः सामाजिक जीवन किसी 
एकाकी' और विवेकशील मस्तिप्क को तर्क-पद्धलि के अनुसार व्यवस्थित कार्यवाहियों 
का प्रतिफल है तो यहू स्थापना हर उस त्य के प्रतिकूल है जो हम अपने रोजाना के अनुभव 
में देखते है । हमारे अं,र-पास की वस्नारं---प्रधाएँ, सस्थाएं, आस्था-विधवास सब----अह़े 
अव्यवस्थित, अर्धचेतन ढंग से विकसित होते है । विचार रा तत्य भी उसमे प्रायः रहता 
है पर समूचा परिवेश उससे अवगत नहीं होता । अगर कोई व्यक्तित सभ्यता पर छागू होने 
वाले अनुशासक सिद्धान्तों की कोई प्रणाली हूंढ़ निकाले तो वह निश्चय ही कोई बड़ा,आशा- 
वादी होगा । जिन राहों पर हम चलते है, वे प्रायश: सायोगिक अनुभव का ही परिणाम 
होती हैं और हम उन्हें सढ़ी दिशा के संविवेक अनुसन्धान की गरिमा से विभूषित नहीं 
कर सकते । 
वे किसी संयुक्त संकल्पना के प्रयत्नों पर भी आधारित नहीं होती । असल में जिस 
चीज का अस्तित्व है वह है संकल्पनाओं का आदचर्यकारी पुज जो एक-दूसरी पर किया- 
प्रतिक्रिया करती रहती हैं। वास्तव में जिसे हम राज्य की संज्ञा देते है वह चरम निर्देश का 
प्र है: वह जिन भाघारों को उचित समझता है उनके अनुसार जैनले करता है। वहू 
न्वत संकल्पना नही जिसमें मेरी संकल्पना सब होगी जब में कोई किताब 
सी पुस्तक-विक्रेता की सूची में देखी है। इस मामले में मै उसकी क्रीमत 
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और उसे हस्तगत करने की वांछनीयता को तोलकर देख लेता हूँ और पाता हूँ कि एक ओर 
का यानी उसे प्राप्त करने की वांछनीयता का पलड़ा निरचय ही भारी हैं। लेकिन राज्य के 
किसी काम करने में परिस्थिति इतनी सरल नहीं होती । जब इंगलेण्ड ने १९१४ में युद्ध 
की घोषणा की तो मंत्रि-परिषद्‌ ने बहुमत से यह फैसछा किया कि एक तो उन्हें फ्रांस और 
बेल्जियम के आक्रमण का प्रतिवारण करना चाहिए और दूसरे यह कि ऐसा करने में अपन 
सह-नागरिकों का योग भी उन्हें मिल सकेगा । असल में उन का यह फ़ेसला कोई एकान्वित 
कार्य न था लेकिन विभिन्न संकल्पनाओं की विविध कोटियों में ऐसा सामंजस्थ था कि उन 
का प्रयत्न एक ही लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन्मुख हो। अन्विति उनके द्वा रा' लक्षित वस्तुगत 
प्रयोजन में थी और नियमत: युद्ध घोषित करने का फ़ैसला आसान-सा है क्‍योंकि उसमें 
निहित भावुकता की छाया में दृष्टिकोण के भेद घुल जाते है। अगर हम किसी देशीय विधान 
को ले---जैसे बीमा-अधिनियम आदि कों---तो यह बात साफ़ हैं कि उसके पीछे जो 
संकल्पना अन्तहित है उसे बनाने में विविध प्रभावों समझौतों, संशोधनों और तरह- 
तरह के दबावों सभी का हिस्सा रहता है जिस से ज़ाहिर होता है कि उसके उद्भव- 
सूत्र कितने उलझे हुए और संकुलित है। संक्षेपत:ः सामाजिक शक्तियों का स्वामित्व हथि- 
याने के लिए एक दूसरी से संघर्ष करने वाढी असंख्य संकल्पनाओं में से जो एक स्वीकार 
कर ली जाती है वही राज्य की संकल्पना होती है। वह स्वेच्छित कभी नहीं होती---इस 
अर्थ में कि उसका निर्धारण हमेशा विवेकयुक्त तथ्यों के आधार पर होता हो । वह एकाकी 
भी कभी नहीं होती---इस माने में कि जिन पर वह छागू होती ह उनका सर्व-सम्मत फ़ैसला 
ही उसका बरू होता हो | प्रायः वह सद्भाव से दीप्त भी नहीं होती---जैसे फ्रांस में १२/तन 
उप्रवस्था। और अगर स्थिति यह है तो जब तक हम राज्य की संकल्पना के अमल में लागे 
जाने पर उसके नतीजों का अनुमान न लगा लें तब तक उसे किसी विशिष्ट नेतिक गुण से 
विशेषित करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अगर उसमें सदाशय कल्याण़कर परिणामों 
से संसकक्‍्त है तो वह सद्‌ संकल्पना है परन्तु उसकी असली कसौटी यह' नहीं कि सिद्धान्त- 
रूप में उसका आधारभूत प्रयोजन क्या हे बल्कि यह कि व्यवहार-रूप में उसके लिए 
प्रयत्न किस हुद तक किया जा रहा है । 
नल 

राज्य-विषयक क्रियात्मक सिद्धान्त की अवधारणा प्रशासकीय दब्दावली में की 
जानी चाहिए। उसकी संकल्पना उन थोड़े-से गिने-चुने लोगों का फ़ैसछा होता है जो निर्णय- 
करने की वैध शक्ति के अधिष्ठाता होते हैं । वह शक्ति संगठित कैसे की जाती है--यह 
समस्या रूपगत अधिक है, तत्वगत उतनी नहीं । जारवादी रूस की तरह उसका संगठन 
इस प्रकार हो सकता हैँ कि वह उस लक्ष्य की सिद्धि न कर पाये जिसकी उपधारणा सिद्धान्त 
में उसके लिए रहती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शक्ति सदा ही एक न्यास की 
तरह होती है और उसके घारण करने के लिए हमेशा ही कुछ शर्तें साथ में जुड़ी रहती है । 
राज्य की संकल्पना की जाँच-परख वे सभी छोग कर सकते हैं जो उसके फैसलों के दायरे में 
आते हैं। उनके जीवन के तत्त्वों को ढालने की जिम्मेदारी उसी पैर है, अतः उन्हें यह हक 
है कि उसके प्रयत्नों के पर्याप्त-अपर्याप्त, अच्छे या बुरे होने के बारे मे अपनी राय जाहिर 


बे राजनीति के मूल तत्व 


करें । असल में इस तरह का निर्णय करना उनका फ़र्ज है क्योंकि इतिहास हम यह साफ़ 
सबक सिखाता है कि लोगों की ज़रूरतें उसी हद तक जानी और मानी जायेंगी जिस हद 
तक वे अपने आप को बलात अर्थवेत्ता दे पाये। राज्य और हम एक नहीं--जहाँ हम 
राज्य के कृत्यों के साथ अपना अभेद स्थापित कर लें वहाँ बात और है । ज्यों-ज्यों वह 
ह हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की अभिव्यंजना करता जाता है त्यों-त्यों हमारे और 
उसके बीच भेद मिटता जाता हैं। वह हमारे ऊपर शक्ति का दबाव डालता है जिससे कि 
व्यवहार की ऐसी एकरूपता स्थापित की जा सके जिसके कारण हमारे व्यक्तित्व की समृद्धि 
सम्भव होती है । वह व्यक्तियों का एक समुदाय है जितके कृत्य उस लक्ष्य की ओर 
उन्मुख होते हैं यानी मोटे तौर पर जब हम उन सूत्रों को जाते लेते है जिन से सरकारी 
क्रिया-कलाप को प्रेरणा मिलती है तव हम राज्य की संकल्पना के सूत्रों से भी अभिन्न हो 
जाते हैं । 
परन्तु चैंकि वे सूत्र अपने आप में न अच्छे होते है, न बुरे इसी प्रकार राज्य की 
'संकल्पना अपने प्रकृत स्वरूप में नैतिक दुष्टि से उभय-सामान्य होती है। उसके सदस्यों 
से उसे स्वीकृति मिलने के विविध असंख्य कारण है। कुछ तो उसका अनुसरण हस विश्वास 
से करते है कि अमुक काम ठीक और समीचीन है। कुछ ओरो में, उस कत्य के प्रति ऐसी 
क्षीण भावना का उदय होता है कि उदागीनना उन में ने समथन का स्वर जगाती है, ने 
विरोध का । अन्य लोग--जैसे १००२ के शिक्षा-अधितियम के साथ हुआ--उसमका 
सक्रिय विरोध करते हैं क्योंकि वे ममझते है उस कृत्य विशेष में सला का सुरुपयोग किया 
जा रहा है। जो चीज हमेशा हमारे सामने होती है वह है कार्यवाहियों का एक लौसा जिनके 
सम्बन्ध में हमें अपने निर्णय करने होने हैं। सरकार के सदस्यों की सकस्यनाएँ एक होकर 
' फ़ैगछा करती है और वही जब दैनिक प्रशासन में क्रियान्विति पाने ऊगती है तो राज्य की 
' संकल्पना का रूप हे लेती हैं। 
इस तरह के दुष्टिकोण में कम से कम एक सब से बडा गण है --यथार्यवाद का । 
इसमें वह स्वीकार किया गया है कि कृत्यों के निमितत व्यक्ति होते है और इसमें इस बात पर 
“जोर दिया गया है कि उन व्यक्तियों के बारे में उनके सह-सागरिकों द्वारा जाँच-परणल और 
छानबीन की जा सकती है | इममें यह बात भी पहले से ही नहीं मान छी जाती कि उनके 
सारे कृत्य सही और न्यायोत्रित ही होंगे। यह बाल भी यहाँ पहले से स्वीकार भहीं कर 
ली गयी कि छानबीन करने और उन्हें स्वीकृति देने के कर्तव्य पर जन-समुदाय चलेगा ही । 
उसकी थुक्ति तो सिर्फ़ यह है कि सरकार के कृत्यों का आधार उनका परिश्रम करने का 
दायित्व है जिससे राज्य के नागरिकों को अपने उत्कृष्टतम आत्म-कूप की सिद्धि का पूरा 
अवसर मिले इसी से सरकार की नीति को नैतिक अवलम्ब मिलता है। पर यह ऐसी 
परिकल्पना है जो ऐतिहासिक अनुभव से ही सत्य सिद्ध की जा सकती है। सरकार की' 
शक्ति उसी हृद तक सरकार का अधिकार है जहाँ तक वह उसका उपयोग सामाजिक जीवन 
छुत्कष के किए करती है । हर सरकारी भोषणा के पीछे एक प्रश्न वाचक चिह्न रूगा 
'फ़रैसछा करना नागरिक का काम हू कि उस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से 
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इस प्रवृत्ति का सब से बड़ा फ़ायदा यह हैं कि इसमें व्यष्टि के व्यक्तित्व को बहुत 
महत्त्व दिया गया हैं। राज्य सामाजिक अनुभव का फल भोगने का प्रयत्न करता है तो 
यह स्पष्ट है कि अनुभव की सब से विशद और व्यापक व्याख्या जो उसके सामने हो उसी' 
के अनुसार उसे अमल करना चाहिए। वह किसी ऐसे सूत्र की भी उपेक्षा नहीं कर सकता जिस 
में कहीं कि प्री इंगित या विचार का बीज भी विद्यमान हो। लछोकतंत्रीय सरकार की सच्ची 
स्थिति यही होती है । अगर समाज के हर वयस्क सदस्य को आत्म-अभिव्यंजना का मार्ग 
निर्बाध मिल जाये तो कम से कम उसकी सिद्धि की राह तो खुली होती ही है । इसमें दो तथ्य 
निहित हैं। एक तो यह कि किसी भी राज्य का स्वरूप इस बात पर निर्भर होगा कि उसके 
लोग अपने जीवन की अर्ववत्ता का मर्म किस हद तक सचेष्ट रूप से राज्य के प्रति निवेदित 
करते है। दूसरे यह कि राज्य की ओर से सब से पहली कोशिश इस बात की होनी चाहिए 
कि अपने सदस्यों को ऐसी स्थिति में छाए जहाँ उनके लिए अपने अनुभव का विश्लेषण 
रचनात्मक रूप से सम्भव हो सके । उदाहरण के लिए जिन लोगों की ज़िन्दगी रोटी की दैनिक 
कशमकश में गृज़रती है वे व्यापक रूप में इस बात को समझ-समझा नहीं सकते कि उनकी 
रोटी सड़ेंगले अनाज से क्यों तैयार की जाती है । हर राज्य अपने नागरिकों के सहारे 
पर जीता है और उसका उपयोग वह तभी कर सकता है जब उसके सम्बन्ध में राज्य को 
स्पष्ट जानकारी हो । 

इस प्रकार राज्य व्यक्तियों का एक संगम है जिसका लक्ष्य हैं सामान्य जीवन की 
समृद्धि । चर्च, मज़दूर-सभाओं आदि के समान यह भी एक संस्था ही' हैं । उतके और इसके 
बीच अन्तर यह है इसके प्रादेशिक परिवृत्त में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस की 
सदस्यता अनिवार्य हु और आखिर में, अगर ज़रूरत पड़ ही जाये, तो वह अपनी प्रजा से 
बलात अपने प्रति दायित्व पूरा करा सकता है। पर इसका नेतिक स्वरूप किसी भी अन्य 
'संथा से भिन्न नहीं; वह उसी गम्भीर शर्ते पर निष्ठा का हठात्‌ आदान करता हैँ जिस पर, 
आदमी अपने मित्रों से उसका आदान करता हूँ। उसे परखने की कसौटी यह है कि बहु अपने 
सदस्यों को कौन-सी ऐसी चीज़ें दे पाता है जिन्हें वे अच्छा समझते हों । उसकी जड़ें उनके 
मन-मस्तिष्क में बिखरी होती हैं। अन्ततः उसे समर्थन मिलने का आधार वह सैद्धान्तिक 
कार्यक्रम नहीं जिस की घोषणा वह करता है वरन्‌ यह है कि आम नागरिक इस बात को 
हुदयंगम कर के कि उसकी संकल्पना के प्रति वफ़ादार होना उनकी सुख-समृद्धि की एक 
बड़ी श्रूरी हा्त है। उसे यह आश्वासन देना चाहिए कि उसी सुख-समृद्धि की रक्षा में 
वह संलग्न है । उनकी भक्ति और निष्ठा पर उसका नैतिक दृष्टि से कोई दावा नहीं जब 
तक उन्हें उसकी उपलब्धि का प्रमाण न दिया जाये। 

एक और दृष्टि से देखा जाये तो दूसरी संथाओं के विषय में दिये जाने वाले निर्णय 
की अपेक्षा राज्य-प्रयत्न-विषयक निर्णय का स्वरूप अधिक मौलिक होना चाहिए। उसके 
अधीनस्थ कार्यों की व्यापकता, उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले 
अधिकारों की प्रभूत मात्रा और आदमी की सुख-समृद्धि में अंतर छा देने की उसकी 
सामर्थ्य---इन सब के कारण राज्य के कार्यों को ऐसी सघन महत्ता प्रपप्त हो जाती है जो 
किसी भी अन्य संस्था को नहीं दी जा सकती । अगर मैं चर्च की निषधाज्ञाओं का पालन नहीं 
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करता तो मैं ,कभी भी उसे छोड सकता हूँ। जिन की दोस्ती मेरे लिए बहुत माने रखती 
है वे मुझे सामाजिक बहिप्कार से दण्डित कर सकते हैं | मुझे अवक्रोभ की धमकी दी जा 
सकती है जिसके कारण मै काँप उठूँ। पर कम-से-कम जहाँ तक जागतिक और स्थूल परि- 
णामों का सम्बन्ध हैँ अपने सामान्य आचरण में विधि-व्यवस्था की समस्त शक्ततियों द्वारा 
मेरी रक्षा की जायेगी। यही बात किसी और संस्था के बारे में---जिसका में सदस्य बनना 
चाहँ---सच है। वह अपना क्षेत्राधिकार मानने पर मुझे विवश लहीं कर सकती । किसी- 
किसी मौक़ो पर में अपने कार्यों में उसके हस्तक्षेप के विरुद्ध समाज की शबिनियों-साधनों 
का आवाहन भी कर सकता पररतु राज्य का मामला बिल्कुल अलग है। उसके फंसलों से 
असहमत होकर मैं बिना दण्डित हुए नही बच सकता। मुलत: में उसके क्षेत्राधिकार से अपने 
आप को अछग नहीं कर सकता । आज दुनिया का जो स्वरूप संघटित हुआ है उसमें मैं उसके 
बनाये हुए न्यायाधिकरणों के अछावा और बही अपनी शिकायस नहीं ले जा सकता। 
मैं जो जिन्दगी जीता हूँ उसके प्रकृत परिवेश में यही निर्णय का अन्तिम अधिप्ठान है। जाहिर 
है, इस तरह उसकी संकल्पना का जो महत्व मेरे लिए है वढ़ किसी भी अन्य संस्था की 
संकल्पना का नहीं । वह चाहे तो मेरे अस्तित्व की जड़े खोद कर फेक दे; बड़ भाहे तो मुझे 
घर्माचरण की इजाज़त देने से भी इन्कार कर दें, वह मुझ्ते अपना जीवन ऐसे यद में होम देने 
पर विवश कर सकता हैं जिसे मे नैतिक दृष्टि से अन्यायपृर्ण मानता छोऊ। वह मेरे लिए 
बौद्धिक शिक्षण के वे साधन अलम्य बना सकता है जिन के ब्रिता आज की दुनिया में मैं 
अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता । ऐसी पृष्ठभूमि से, शक्लि की कीमल यह सो होनी 
ही चाहिए कि उसके प्रयोग में विशेष साजधाती अरली जाए । 

यह भी निश्चय ही स्पष्ट है कि जब तक यह सावधानता सुमंगठित और व्यवस्थित 
न हो, तब तक आज के युग में उसका कोई महत्व नही । अगर आधुनिक राज्य का विस्तार 
पाचीन एथेन्स से अधिक ने होता तो प्रत्येक लागरिक यह आछया कर सकता था कि बहु 
अपनी आवाज़ सत्ता के अधिप्ठान तक पहुँचा सकता है | हम लोगो के साथ यह सम्भव नहीं 
है। दूसरों के साथ मिलकर वह ऐसा दबाव अवध्य डाल सकता है जिसके फलस्यवकूप अंत 
में दूसरी ओर से समन्वय का हाथ बढ़ाया जायें। लेकिन सब से जल्दी की और जरूरी तो 
यह बात है कि राज्य के रुप इम तरह की मंघटना ग्रहण करें जिससे सरकार की सत्ता, 
हर विन्दु पर, उत्तरदायी बनायी जा सके । यहाँ हप्तारी पद्धलि अधिकांशलः इतिहास के 
अनुभव का अनुसरण करेगी। सरकार के आचरण के कुछ ऐसे हंग रहे है जिनें किसी तरह 
माना नहीं जा सकता क्‍योंकि यह सिद्ध हो गया है कि 'उश्रदायिर्व की भावना से उनकी 
असंगति है। उदाहरण के लिए, उन श्पों की यही स्थिति थी जिन में केवल एक सीमित 
वर्ग को मताधिकार प्राप्स था आदमी का यह स्वभाव होता है कि बह थोड़े ही समय में 
अपने निजी हित को दूसरों की खुशहाली का पर्याय समझने लगता हैं। जब सक सामान्य 
सुस-समृद्धि के विषय में उनकी अवधारणा पर कोई बाहरी रोक न हो लख तक इस बात 
की सम्भावना रहती है कि कही उसका दुरूपयोग ने हो | दूसरे ठाडदाँ में हम कह सकते हैं 
कि क्त्ता मि्र्भतः प्रयोगकताओं के लिए खतरनाक होती है और उसको अनाये रक्षने 
कुछ भी युव्तियां पेश की जायें पर इस आत के भी कारण मौजूद हैं कि 
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उसका दुरुपयोग न होने देने के लिए,कुछ सुरक्षणों की व्यवस्था की जाये । 

ऐसे सिद्धांत में अराजकता का कम से कम अंकुर अवश्य रहता है। पहली बात तो 
यह है कि यह एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है । इसमे मेरे मनोवेगों के समुचित परितोष को 
संस्था के औचित्य की कसौटी बना दिया गया है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि 
अगर राज्य का अस्तित्त्व दूसरे लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए है, तो वह भेरे हितों 
की रक्षा करने के लिए भी है और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह मेरे ऊपर इस बात 
की नैतिक ज़िम्मेदारी डाल देता है कि में इस बात का पता छरुगाऊँ कि उसके ऐसा न कर पाने 
के हेतु क्या है । इसके बाद इसका भी यहाँ आग्रह है कि अपनी खोजबीन के नतीजों के आधार 
पर आवश्यक कदम भी मुझे उठाने ही चाहिएँ। यानी अनुषंगतः यह विश्लेषण मुझे नैतिक 
दृष्टि से इस बात पर मजबूर कर दे सकता है कि मैं राज्य-सत्ता के उच्छेद का प्रयत्त करूँ । 
अगर में यह समझता हूँ कि राज्य की शक्ति का उपयोग उन साध्यों की उपलरूब्धि के लिए 
नहीं हो रहा जो उसकी प्रवृत्ति में निहित हैं बल्कि ऐसे साध्यों के लिए हो रहा है जिनकी 
उससे कोई संगति नहीं तो नागरिक की हैसियत से उस बोध के परिणाम-स्वरूप उसका प्रति- 
क र करना मेरा कतंव्य हो जाता है। मैं राज्य का सदस्य इसलिए हूँ कि मय अपने संगी/ 
साथियों के में भी अपने उत्कृष्टतम स्वरूप की उपलब्धि कर सकूँ। अगर मैं आइवस्त हूँ 
कि राज्य यथाशक्ति अपना कतेव्य पूरा करने का प्रयत्त कर रहा है, तो मुझे प्रतिरोध नहीं 
करना चाहिए; और जो खोज-बीन की जायेगी, उसके फलस्वरूप अधिकांशतः निःसंदेह 
यही बोध होगा । मुझे उस हारूत में भी प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, जब मेरे पास इस 
विश्वास के लिए काफ़ी आधार नहीं कि मैं जिस परिवर्तन की हिमायत कर रहा हूँ, उससे 
मेरे द्वारा भावित साध्य की सिद्धि होने की सम्भावना है; इसके अतिरिक्त, मुझे इस सम्बन्ध 
में भी निश्चिन्त होना चाहिए कि अपने साध्य के लिए मैं जो साधन प्रस्तावित कर रहा हूँ, 
वे कहीं सिद्धि की प्रक्रिया में उसका तात्त्विक स्वरूप ही तो नहीं बदल डालेंगे। प्रायः ऐसा. 
हुआ है कि लोगों ने मंगल-कामना से प्रेरित होकर सत्ता हस्तगत' करने का प्रयत्न किया है 
और बाद में लक्ष्य-च्युत होकर उसे धारण किये रहने के लिए ही उसका उपयोग कर उठे 
हैं। परन्तु मेरे द्वारा भावित नागरिकता--उन एहतियातों के दायरे में रहते हुए ही--या 
तो एक नैतिक साहसोद्यम है, वरना फिर कुछ भी नहीं । उससे मुझे सही-ग़छूत का अपना 
बोध मिलता हैं। जब मेँ उसके नैतिक निशचयों के अनुकूल रह कर कार्य करता हूँ तो मैं 
उसके प्रयोजन को सच्चे तौर पर आगे बढ़ाता हूँ । 

यही बात एक और तरह से भी कही जा सकती है। नागरिक के रूप में समाज पर 
मेरा यह दावा हूँ कि दूसरे लोगों के साथ वह मेरे मी उत्कृष्ट आत्म-हप की सिद्धि कराये । 
इस दावे में यह बात आ जाती है कि उन चीज़ों की उपलब्धि मुझे करायी जाये जि ।के बिना 
-श्रीन के शब्दों में--.मैं अपने नैतिक रूप का पूर्णोत्कर्ष नहीं कर सकता । तात्पर्य यह कि 
समाज के सदस्य के रूप में कुछ अधिकार मुझमें निहित हैँ और समाज के आधारभूत उपकरण 
के रूप में मैं राज्य को इंसी बात से परखता हूँ कि वह मेरे लिए उन अधिकारों का सार-तत्त्व 
उपलब्ध करने के लिए क्‍या ढंग अपनाता है। हाँ, राज्य के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं, 
जिनसे उनका प्रति-संतुलन हो जाता है । मुझे अधिकार इसलिए मिलते है कि समष्टि- 
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क्र 

जीवन को समृद्ध कर सकूँ। परन्तु यदि उन अधिकारों को व्यवहार-रूप नहीं मिल पाता 
तो में इस परिकल्पना के आधार पर राज्य का परीक्षण करने का हकदार हूँ कि वह समप्टि- 
कल्याण से इतर किन्ही साध्यों की ओर उन्मुख है। मैं उसकी सत्ता को उत अधिकारों की 
उपलब्धि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति मानता हूँ। उसके नैतिक स्वरूप को जानने 
का अधिकार मेरे पास यही है कि वह उन अधिकारों को कहाँ तक अक्षुण्ण बनाये रख पाता 
है। अगर मै देखता हूँ कि राज्य ने दूसरों को भरा-पूरा और समृद्ध अस्तित्व दिया है शक 
जानने का प्रयत्न मेरे लिए न्याय्य है कि उस भरे-पूरे और समृद्ध अस्तित्व का रास्ता मेरे लिए 
भी खुला है या नहीं । थोड़े में कहें, तो राज्य के विरुद्ध भी मेरे पास अधिकार इसलिए डर 
कि मैं नागरिक हूँ। मुझे किसी भी क्षण उन सब क्षमताओं और गक्यताओं में पूरा लाभ 
उठाने का हक़ है, जो मेरे नैतिक पक्ष को उनसे मिल सकता है; मुझे हक है अपने आवेग। 
के सबसे अधिक सन्तोषप्रद समन्वय का, जो में सिद्ध कर सकूँ। बिना उस अधिकारों के मे रा 
अस्तित्व अपनी सारी अर्थवत्ता खो बैठता है--अगर उसका कुछ अर्थ रह जाता है ते 
केवल एक गुलाम की हैसियत से---अतः जो राज्य मुझे वे अधिकार नहीं दिला सकता, 
वह मेरे निकट कोई माने नहीं रखता । 

इस तरह देखा जाये तो अधिकार राज्य की आधारशिला होते है । ये वे भाव है 
जो राज्य-सत्ता के उपयोग को नैतिक छाया से भूषित कर देते है और वे इस दृष्टि से नैस- 
गिक अधिकार हैं कि अच्छे जीवन के लिए वे अनिवार्य है जिस हद तक ये अपरितृष्द रहते 
हैं, उसी ह॒द तक मै, व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी, अपने साभी-संगियों 
की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाता हैं। जो राज्य उनकी उपेक्षा करता है बह अपने 
नागरिकों के हुदयों में अपनी जड़ें नहीं जमा पाता। नागरिकों के उसे जानने का माध्यम 
उसके द्वारा अधिकारों का अनुपोषण और आगे चलकर जैसे-जैसे वढ़ 'उन अधिकारों को 
ज्धिकाधिक सारशील बनाने का प्रयत्न करता है, वैसे-ही-वैसे वढ़ उनकी निष्झा-भावना को 
जीतता जाता है । वे वस्तुगत भी हैं और प्रकृतिगत भी--इस अर्थ में कि वेजानिक अन्वेषण 
द्वारा सही रहन-सहन के लिए उनको आवश्यकता निदर्शित हो सकती हैं और इस मत की 
पुष्टि की जा सकती है कि सामाजिक क्रिया-कलाप काफ़ी-कुछ उसकी पूल की चेष्टा 
करता है । 

' - यहाँ जिस अवधारणा की रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है, उससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि अधिकारों के विषय में यह दुष्टिकोण कार्यात्मक है। अधिकार हमें इसललि॥ प्राप्त 
नहीं हूं ते कि वे हमारे व्यक्तिगत आनरद के माध्यम बनें । हम उसकी 'उपलछ्धि केश 
इसीलिए नहीं करते कि हम स्वयं ही अपने लिए और अपने आपमें साध्य है। अधिकार हमें 
प्राप्त होते हैं: इसीलिए कि हमारा हर पक्ष सामाजिक उपलक्षणाओं से परिय्याप्त है । हम 
जो कुछ भी करते हैं, हमारे आस-पास के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा है। हमार सुख-दुःख 
सच्चे बर्थों में ऐतिहासिक घटनाएँ हैं---राजनीति के विस्तीर्ण ताने-बाने में उनका अस्तित्व 

3आुफ़े ही खो जाय पर सामूहिक रूप से देखा जाये तो उसके भविष्य कै लिए उनकी महत्ता 
सिदिख् है। अधिकारों के कार्यात्मक सिद्धांत से अभिप्नाय यह है कि हमें ऐसे अधिकार दिये 
कक काने इत्यों द्वारा सामाजिक पराम्परा को अधिकाधिक समृद्ध बना सकें। 










सामाजिक संगठन का,प्रयोजन श्प्‌ 


हमें अधिकार होते हैं---इसलिए नहीं कि हम कुछ ग्रहण करें, बल्कि इसलिए कि हम कुछ 
काम करें। हम मानते हैं कि सामाजिक समृद्धि के भण्डार में हमारा योगदान बराबर- 
बराबर नहीं होगा पर फिर भी यह अनिवाय है कि उस योगदान के साधन तो होंगे ही । 
कुछ तो नि:संदेह ही मंजिल तक अपना रास्ता बनाते चले जायेंगे, चाहे उनके मार्ग में कितनी 
ही बाधायें क्यों न हों। और लोग अपने संगी-साथियों के अपार समूह में कोई भी ऐतिहासिक 
वेशिष्ट्य प्राप्त नहीं कर पायेंगे चाहे उन्हें कितने ही अधिकार दे दिये जायें। परन्तु किसी 
भी समाज की आखिरी कसौटी यह है कि वह रचनात्मक सेवा के रास्ते उन लोगों के लिए 
किस प्रकार से प्रशस्त करता है, जो उनसे छाभ उठाकर सचमुच कुछ करना चाहते हों । 
मोटे तौर पर यही वह कसौटी थी जिस पर फ्रांस १७८९ में और रूस १९१७ में खरे नहीं 
उतरे। जिन अधिकारों को वे मान्यता देते थे उनका उनके अधिकांश नागरिकों के जीवन से 
कोई सम्बन्ध न था।। जब राज्य को ललकारा गया तो नागरिकों पर एक ऐसे ताने-बाने 
की रक्षा के लिए निर्भर नहीं किया जा सकता था जो उनके हितों की व्यवस्था से नितान्त 
असम्बद्ध था। 


यह अधिकार-विषयक सिद्धान्त उन शक्तियों की आधार-भूमिका प्रस्तुत करता हू, " 


जिनसे राज्य को विशेषित किया जाता है । वह एक प्रभुत्व-सम्पन्न संगठन कहलाता है 
यानी अन्ततः उसे अपने कार्य-कलाप की परिसी मा निर्धारित करने का अधिकार है! यहाँ 
जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार इस दावे की कसौटी नितान्त' व्याव- 
हारिक है। हमें देखना है कि राज्य को किन अधिकारों से सम्पन्न होना चाहिए और राज्य- 
दर्शन में जो साध्य निहित है, उसकी पृत्ति के किए उसे उन शक्तियों को किस प्रकार व्य- 
वस्थित-संगठित करना चाहिए । किसी भी सामाजिक संस्था की कसौटी कोई निरपेक्ष 
तक नहीं जिसे पहले से ही शुद्ध मान लिया गया हो वरन्‌ उस मान्य तर्क के विपय में संस्था 
के सदस्यों का अनुभव ही उसकी कसौटी है। इस पहल से देखा जाये तो यह याद रखना 


ज़रूरी होगा कि हर दावे का अपना एक ऐतटिसिक परिवेश होता है। तथा, अन्य बातों 


की अपेक्षा उसी के आलोक में उसके तत्त्वों को समझना-समझाना अधिक सरल और सही 
होता है । यह बात याद रखना भी बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ जिन कारणों का खंडन किया 
गया हैं, उन्हीं को आधार बनाकर अगर यह मान लिया जाये कि राज्य--किसी अजीब 
रहस्यमय तरीक़ से--हमारे श्रेष्ठतम अंश का मूर्तिमस्त रूप है, तो प्रभुता शब्द से द्योतित॑ 
आम सत्ता का विश्लेषण उतना गभीर नहीं रहता, जितना यह मान हेने पर होता है कि वह 
उसी छोटे-से मानव निकाय की संज्ञा है, जिसमें उसकी संकल्पना को कार्यान्वित करने की 
वास्तविक शक्ति सन्निहित होती है । समाज की वही व्यवस्था सबसे अच्छी होती है,जिससे 
सरलल्‍ू-अकुटिल मन के लोगों की नस्ल तैयार हो जाने की सबसे अधिक आशा हो । हो सकता' 
है कि इस तरह की कोशिश के लिए नियंत्रण का एक ही अन्तिम केन्द्र अनिवाये हो | यह भी 
सम्भव है कि शक्ति के प्रयोग पर नैतिक बन्धनों के साथ ही प्रशासकीय बन्धन भी शामिल 
हों। यह निविवाद हैं कि कोई भी व्यक्ति जो शक्ति को निसर्गतः एक न्यास की तरह मानता 
है, इसी मत का अनुसरण करेगा : शक्ति एक ऐसा न्यास हैं जिसकी बराबर सतर्कता 
से जाँच-परख होती रहनी चाहिए क्योंकि उसका कभी भी दुरुषयोग हो सकता है। अगर 
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राज्य को जानने की कसौटी यही है कि वह अधिकाटों का किस हद तक अनुपोपण कर पाता 
है, वो जाहिर है कि उसके लिए उसके पास शक्ति भी होनी ही चाहिए पर यह खतरा हमेशा 
मौजूद रहता है कि जो शक्ति कल्याण की सिद्धि लिए होती है, समर्थता के कारण 
उसी का प्रयोग ध्वंस के लिए भी किया जा सकता हैं| सदाशयता का आवज्वासन अब 
काफ़ी नहीं रह गया है। सिहासन पर आसीन हो शासन की बागडोर संभालने वालों की 
परख दीन-हीन और साधारण आदमी के उन्नयन के आधार पर ही की जा सकती हैं। 
एक और बात यहाँ कह दी जानी चाहिए । इस प्रकार की स्थापना इस मान्यता 
पर आधारित है कि औसत आदमी एक राजनीतिक प्राणी होता है। इसमें यह युक्ति भी 
आ जाती है कि ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि वह राज्य के कार्यो में दिलचस्पी लेने 
लगे, और उस दिलचस्पी का संयोग ऐसी विवेक-शक्ति से हो जाये जो राजकाज के लोक- 
तंत्रीय सचालन के लिए उचित और आवश्यक हैं। किसी भी राजनीतिक विवेजना में यह 
बात शुरू मे ही मान लेनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी-बड़ी मान्यताएँ हैं। आधुनिक समाज 
की समीक्षा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे छोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनमें राज्य 
“की समझ का अभाव होता है । वे बड़ी धृप्टता से निजी हित के संकुचित दायरें में आबद्ध 
रहते हैं। इतना ही नहीं कि वे सामाजिक प्रवृत्ति की सामान्य धारा को समझने और परक- 
ड़ने का प्रयत्न नहीं करते, वे यह भी नही जानना चाहते कि वे जिस स्थिति विशेष में हैं, 
वहीं से होकर वह धारा किस प्रकार बहती है। सामाजिक संघर्ष को वढ़ एक ऐसा नाटक 
समझते हैं, जिसमें उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं । उनको ने तो उसके अभिनेताओं में 
कोई दिलचस्पी होती है, न दुश्यों में | वे तो सिफ़े यह चाहते हैं कि राजकीय हस्तक्षेप के 
कारण उनके निजी मामलों में किसी तरह के बाधा-बन्धन पैदा न हो पाये । 
ऐसी स्थिति का इन दो में से एक मतलब हो सकता है: इसका या तो यह मतलब 
हो सकता हैं कि हम एक ऐसा मानव-निकाय खोज निकाल सकते हैं जिन्हें राज्य का अभि- 
भावकत्व--एक स्वाभाविक बात मान कर--सौंपा जा सकता है । इस मत के अनुसार 
अरस्तृ द्वारा प्रशंसित स्वामी-दासस-म्बन्ध इस कठिनाई का आदर्श समाधान हो सकता है । 
पर सच तो यह है कि हम 'प्रकृत' स्वामी और 'प्रकृत' दासों को नहीं ल्लोज निकाल सकते 
“उसका एक ही तरीक़ा हैं कि हम प्रयोग करें और ग़लती करने पर फिर नये प्रयोग करें 
और इसी पद्धति में लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था का मर्म निहित है । दूसरे, यह बात साफ़ 
है कि आदमी के निजी मामलों का अप्रत्यक्ष रूप से ही निरन्तर सार्वजनिक प्रभाव पहता 
रहता है; उनको बाधा-बन्धन से मुक्त रखा जा सकता है तो सिर्फ़ राजनीति पर ध्यान 
देकर उसकी उपेक्षा करके नहीं। शायद इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है समझ का । 
आधुनिक राज्य की संघटना ऐसी जटिर और ग्रंथिल होती है कि बड़े लम्बे अध्ययन 
के बिना उसके रहस्यों में पैठा नहीं जा सकता है। परन्तु अगर हम नागरिकता 
का अनुशासन मानें, जिसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कम-से-कम उसकी 
स्थूछ रूप-रेखा उन सबके लिए सुबोध हैं जिनकी स्वयं. जीवन में कुछ दिलचस्पी हो । अतीत 
हमारी ग़लती यह रही कि हम साम;/न्‍्य मानव और सामान्य समाज के बीच विरोध की 
; आये हैं जिसके फलस्वरूप दोनों की ही हानि हुई है। सचाई यह है कि हम राज- 
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नीतिक मामलों में इस क़दर डूबे रहते है कि उसका विस्तार हमारे जीवन के घनिष्टन्रम तत्त्वों 
तक होता है-हम चाहे इस बात को जानें या न जानें । अगर कहीं वह विविक्त होने की आशा 
कर सकता है, तो केवल निर्णय करने में हालाँकि उसके परिणाम भी ऐसे होते हैं, जिनका 
सामाजिक महत्त्व होता है। 

वास्तविकता तो यह है कि इन्सान क़दम-क़दम पर राजनीतिक फ़ैसले करता हैं 
और उसके सामने असली समस्या सिर्फ़ यह है कि उसका फ़ैसछा किस सत्ता को अम्युद्दिष्ट 
किया जा सकता है। जटिलता का मतलब निस्संदेह यही है कि केवल बड़े-बड़े मसलों पर ही 
उनका निर्णय माना जा सकता है और निश्चय ही यह भी कि निर्णयाधीन मसलों को बराबर 
अधिकाधिक सरल रूप देते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र का अर्थ है प्रत्यायुक्ति 
द्वारा अभिजात-तन्त्र । पर यह प्रत्यायुक्ति वाली बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है। दायित्त्व के परि- 
वेश में ही आदमी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और उत्कर्ष हो पाता है । गेटे की उक्ति 
हैं: आदमी का चरित्र संसार-सागर की आकुल तरंगों पर ही ढलता है । जीवन के पूर्ण 
प्रकर्ष के लिए उसका नियंत्रण आवश्यक है; उसे नियंत्रित करने के छिए अपने सह-वागरिकों 
को यह समझाना ज़रूरी है कि हमने जीवन में जो अनुभव किये हैं, उनसे हमें किन सत्यों 
का साक्षात्कार हुआ है । आज सभ्यता का सबसे बड़ा कार्य लोगों को इस तरह प्रशिक्षित 
करना है कि वे अपने अनुभव के विवक्षित अर्थों की समंजस अभिव्यंजना कर सकें । 


अध्याय-२ 
प्रभ - सत्ता 


विजन 4 नल 


उद्युपुनिक राज्य प्रमृत्व-सम्पन्न राज्य होता है। इसलिए अन्य समुदायों के होते 

हुए भी वह सर्वथा स्वतन्त्र होता है । वहु उनमें अपनी संकल्पना के ऐसे तत्त्वों का निवेश 
कद पकलाह व सकता है जो किसी बाहरी झक्ति की संकल्पना के प्रभाव से मुक्त हों। इसके 
अन्तर्गत जो क्षेत्र आता हैं, उसमे वह सर्वोपरि होता है । उस क्षेत्र के सब छोगों 
और संस्थाओं को वह आदेश देता है, किसी से आदेश ग्रहण नहीं करता । उसकी संकल्पना 
पर किसी तरह की.कोई विधिक सीमाएँ नहीं होतीं । अश्षिय की घोषणा कर देने मर से 
यह मान लिया जाता है कि उसका जो.कुछ प्रयोजन है वह ठीक ही है । 

"परन्तु प्रभु-सत्ता-विषयक इस सिद्धांत के कम-से-कम तीन पहलू ऐसे हैं जिनसे इसकी 
सावधानी के साथ जाँच-परख की जानी चाहिए। सबसे पहले तो इसके ऐतिहासिक विदले- 
बण की जरूरत है। आज राज्य का जो स्वरूप हमारे सम्मुख है, वह उसने काल की चपेट 
से बचे रह कर प्राप्त नही कर लिया : वह जो कुछ है सो ऐतिहासिक विकास के फलस्वरूप 
ही । उस 22228 के सहारे, उसकी वर्तमान जक्ति का स्वरूप भी , समझा जा सकता है 
“और अन्त में, उसके संभावित भविष्य के विषय में कुछ इंगित भी मिल जाते है। दूसरी बात 
यह हैँ कि यह एक विश्वि:सिद्ांत हैं। यह एक संकल्पना विशेष की अभिव्यंजना को ही न्याय 
उतना देता है देता है --+ बिना यह देखे-भाले कि उसके तथ्य क्‍या हैं। जैसा हम देखेंगे, इस तरह की 
परिभाषा का अपना एक अतर्क्य तर्क होता हैँ पर जिन मान्यताओं को आधार बनाकर 
उसका विकास करना पडता हैं, उसके कार यह राजनीति-दर्शन के लिए महृत्वहीन हो 
हो जाती है। ः 

, तीसरे, प्रभु-सत्ता का आधुनिक सिद्धांत राजनीतिक संगठन का सिद्धांत है। जूसमें इस 
बात पर ज़ोर दिया गया हैँ कि हर समाज-व्यवस्था में अम्युरेश का कोई ऐसा केन्द्र होना 
“चाहिए जो सबसे ऊपर हो; कोई ऐसी सत्ता जो पारस्परिक विवादों में अधिकार पूर्वक अपना 
निर्णय दे, जिसका पालन हो । यह युव्ति दी जा सकती है कि राजनौतक दृष्टिसे इस मत 
की सत्यता वास्तव में संदिग्ध ही हैं और कम से कम इस बात की सम्भावना तो हो ही सकती 
है कि इसके बड़े खतरनाक नैतिक परिणाम हों । यहां यह कहा जा सकता है कि अगर प्रभु- 
' सत्ता की समूची अवधारणा का ही परित्याग कर दिया जाये तो राजनीति-विज्ञान का अभित 
“हित हो | हमारी जो विचाय॑ वस्तु है सो है शक्ति और शक्ति के स्वरूप में जो कुछ महत्व- 
पूरे है, वह है उसका सेव्य साध्य और यह कि उस साध्य की लब्धि में वह कैसे प्रवुत्त होती है। 
ये दोनों साक्ष्य के प्रश्न हैं और विधिक संघटना से जनित अधिकारों से सम्बद्ध अवध्य हैँ, 
रत स्वतंत्र हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे मार्गों की विविधता असीम हो सकती है जिनके 
के के प्रयोग का आयोजन किया जाये: अत: यटि ऐलिबड्रासिक टह्िट से देखें तो 
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22 मन इनमे समन उन्हीं विविध मार्गों में से एक है “शक्ति के विकास-कम का एक संयोग-साज्,.. 
उपादेयता अब अपनी प्राकाष्ठा तक पहुँच चुको हैँ। मानवता के हित आज एक 

सर समानरूप हो गये है--अतः हमारे साम संमानुरूप हो गये है---अतः हमारे सामने समस्या अब यह हो गई हैं कि आधुनिक 
राज्य को मानवता के हितों की ओर किस तरह प्रवृत्त किया जाये । उस साध्य के लिए 
हम किस मत का अनुसरण करते है---इसका महत्त्व अपेक्षाकृत बहुत कम हैं, जब तक कि 
हम इस विषय मे आश्वस्त है कि उस साध्य का सचमुच परितोष हो रहा है । 

प्रादेशिक और सर्वशक्तिमान राज्य का जन्म (वीं शताब्दी के धार्मिक संघर्षों 

से हुआ। उससे पूर्व समची पाइचात्य सुभ्यताको एक ही राष्ट्रमंडल माना जाता था. जिलमें समची पावचात्य सम्यताको ए ष्टमंडल मा 
अभ-सत्ता का, इस गडद के आधुनिक अर्थ में, कोई अस्तित्व न था । कम से कम सिद्धांततः 
चरम-शक्ति न्याय-दृष्टि के स्वामित्व में थी और पोप तथा सम्राट को उसका मूतिमन्त 
रूप माना जाता था। दोनों शक्तियों की मुठभेड हुई और रोम की आसच्न॒वर्ती, ब्विज्य, 
साप्टीयता के वि पयता के विकास के स्यथ-साथ चेतिक पतन का उ ही जाने के कारण, अकारथ 
थी. अने ने हठवश सुधार की माँगों पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया था; उसके 

विरुद्ध जो आवाजें उठाई गई, उनमें राष्ट्रीय राज्य के जन्म की सम्भावत्य निद्वित थी | 
जबूलूथर ने ईवब-प्रेरित चूर्ज के विरुद्ध आवाज़ बुलत्द की तो उसे राज्य के ईश्वरीय तत्त्व 
का बलपूर्वक आख्यान करना पड़ा ताकि एक ध्स-निरपेक्ष संस्था का हस्तक्षेप करने का. 
, अधिकार स्पष्ट हो जाये । यूरोपीय नरेश उसका मत मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और 
जब उन्हें पुनर॒त्यित चर्च की ओड, से ललकारा' गया तो उन्हें अपने पक्ष का सबसे सरल 
सैद्धांतिक औचित्य यही दीख पड़ा कि उन्होंने अपनी प्रभु-सत्ता पर और उसमें निहित संयुक्त 
निष्ठा पर ज़ोर दिया। नरेश को राज्य का साकार रूप माना जाने लगा । जो कुछ उसने 
चाहा, वही उचित हो गया क्योंकि वह उसकी चाहना थी। मध्ययुग की तरह उचित का मतरूब 
सा्वभौम न्याय का एक विशेष पहलू नहीं रह गया; इसका मतलब हुआ वह जो राजनीतिक 
संघटना में एक केन्द्र से उदभूत होती है और अपने प्रबकू ऐक्य के कारण समुदाय की आक्रम- 
शक्ति को बल और निरचायकता देता है । बाडिन के 'रिपब्लिक में, जिसमें प्रभु-सत्ता के 
द्धांतू की संबंप्रथम-आधुत्तिक ढंग से विवेचना की गई है; थह-बमत-स्पष्ट हो जाती है कि 
उस पीढ़ी के लिए यह दुष्टिकोण कितना अहुम और आवश्यक था। बाडिन ने युद्ध के यूगे 
में दांति की यक्ति पेश की थीष जिसकी लाठी उसकी भैंस---नगन्तव्य के लिए सीधा प्रशस्त 
मार्ग है। अगर छोगों को प्रभु-संस्था की संकल्पना को सर्वोच्च समझ॑ कर मानने के लिए 
राज़ी किया जा सके, तो विरोध पक्ष के बड़े-बड़े दावों का आधार ही खत्म हो जाता हु और 
| हेनरी चतुर्थ फिर फ्रांस को वह समृद्धि दे सकता है जो धार्मिक संघर्ष के कारण खतरे में पड़ 
गई। 

इस तरह प्रभुता-सुम्पन्न राज्य ने अपने विकास के साथ यह सिद्ध कर दिया कि धार्मिक 

दाढ्रों की. अपेक्षा धर्म-नरपेक्ष व्यवस्था उच्चतर है| उसने प्रोहित व का दबा कर मुत 

सत्ता की स्थिति में पहुँचा दिया --उसी स्थिति में जहाँ से अन्धकार यूग के पश्चात्‌ स्वयं 


दा उभर प्राग्य था । बाडिन की दलील है---और यही दलील इसी प्रकार 
के बिघटन-युग॒ में बाद में हॉन्स ने दी थी---कि अगर राज्य का अंस्तित्त्व बनाये रखना हो 
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तो हर संगठित राजनीतिक समुदाय में एक निरि रा मुदाय में एक निश्चित प्रच्य-होनी चाहिए जिसकी आज्ञा 
का न केवल अपने आप पालन हो, बल्कि जो-अपवे-अप, में सत्ता की पहुँच के बाहर भी हो । 
हॉब्स की यूक्ति की जड़ यही थी। राज्य की संकल्पना या तो सब कुछ हो या फिर कुछ भी 
न हो । अगर उसको चुनौती दी जा सकती है तो अराजकता की संभावना स्पष्ट ही है। 
रूसो और चीफ़ जस्टिस मार्शल ने भी अपनी-अपनी तरह से यही बात कही हैं। उतका कथन 
है कि प्रभुता-सम्पन्न-जन उसके उपकरणों की कारगर शर्त द्वारा अपमानित होना बस्कव्त 
नहीं कर सकते । अगर उसे उन सबके भाग्य की बागडोर सँभालनी है, तो विद्रय ही उसकी 
_संकल्पता अनभिशंसलीय- होनी चाहिए । हमें उस वातावरण को भुला नहीं देता चाहिए 
जिसमें न केवल प्रभत्त्व के सिद्धांत का जन्म हुआ, बल्कि जिसमें अपने विभिन्न उन्नायकों की 
वाणी द्वारा उसे नया बल और नयी स्फूत्ति मिलती आयी हैं । बॉडिन से हीगल तक ऐसा 
वातावरण हमेशा ही संकट का काल रहा है, और सदा यह प्रतीत हुआ हैं कि अगर राज्य 
को उसके सदस्यों की समन्वित निष्ठा न मिली, तो उसका घ्वंस हो जायगा । वह निष्ठा 
/'मिल सकती है अगर विधिक वरिष्ठता प्रभुता-सम्पन्न अधिकरण में प्रतिष्य्ति हो ! 
जब तक धार्मिक असहिष्णुता यूरोप का स्वभाव था तब तक दमित अल्पसंख्यकों के लिए 
यह बात मानना बड़ा मुश्किल था कि विधिक वरिष्ठता में नैतिक सत्ता की बात भी निह्चित 
है। लेकिन सहिष्णुता का उदय होने के साथ-साथ वह कठिनाई खत्म हो गई । घामिक विभेद 
तो अब स्थायी रूप से जाने-पहिचाने जा चुके थे अतः अब केवल राज्य ऐसी संस्था रह गया 
जिसका अपनी चौहददी में बसने वालों पर वैसा ही दावा था जैसा कर्भी भर्म की था। 
लगता था कि आखिर एक ऐसा आधार मिल गया है, जहाँ पर नागरिकता के अधिकार 
रखने वाले सभी लोग समान रूप से मिल सकते हैं। प्रतीत होता था कि कम से कम उस 
भूमिका में न कोई यहुदी है, न कोई यूनानी; न कोई बन्धन-पग्रस्त है, न कोई बन्घन-मुक्त । 
' सामाजिक बन्धनों की चरम अभिव्यक्ति एक ऐसे राज्य में हुई,---खास तौर पर जैसे-जैसे 
लोकतंत्रीय सरकार के रूप विकसित होते गये--जिसका स्वरूप अन्य संस्थाओं की तरह 
पक्षपातपूर्ण न था। राज्य ने अपने विशाल बाहुओं में सभी छोगों को बाँध लिया था क्योंकि 
वह साहचर्य का एक अनिवार्य रूप था। उसकी प्रभुता को सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च मानना 
आसान था। 
इस उन्नयन का एक और भी कारण था। सुधार आन्दोरून के दबाव से जूब पोपतन्त 
को सावंभौम क्षमता की स्थिति से खदेड़ दिया गया तो उसने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बना कर 
उसकी क्षतिपूरत्ति करनी चाही। प्रवासी फ्रांसीसियों के लिए फ्रांस के बादशाह का जो स्थान 
था जेसुइटों के अनुसार रोमन कैथोलिक मतानुयायियों का वही संबंध पोष से था। 
वास्तव में, उस दावे के पीछे सर्वोपरिता के कुछ धुमिल अवशेषों का अस्तित्व था और उनका 
क्िरोधान तब हुआ जब धर्म-निरपेक्ष राज्य के स्थायित्त्व को सखेद स्वीकारा गया । असल 
महत्त्व तो इस धारणा का था कि प्रभुता-संपन्न सत्ताओं के अधिकारियों के बीच काम-काज 
निर्यंमत के लिए नियम होना आवश्यक है । ग्रेटियस ने बड़े प्रभविष्णु ढंग से घोषणा की 
पं एप्टो के बीच की भूमि भी करार का विषय हो सकती है और जैसे राज्य की संकल्पना 
9 मान्य होती है, वैसे ही यह भी नैतिक दृष्टि से किसी प्रकार कम मान्य 
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नहीं । यह बात हर कह बह का जपन राजन ममिकणों के उस सम पर प- 
कर सकती है और वह यह काये अपने अधिकरणों के द्वारा सम्पन्न करेगा। 
और १७वीं शताब्दी के दोरान में जब राज्य राजनयिक संसगे की स्वाभाविक और अन्तिम 
सरणि बन गय”, और इस तरह उनकी प्रवासी प्रजा के अधिकारों को पक्का सुरक्षण मिला, 
तो उनके प्रभुत्त्व के क्र की आखिरी कड़ी भी पूरी हो गई | इसके बाद, कम-से-कम कानून 
की दृष्टि से, उनकी संकल्पना पर कोई बाहरी रोक न रह गईं। उनकी स्वीकृति ही अन्‍्तर्रा- 
््रीय कानून की स्वीकृति थी और उस स्वीकृति में यह बात निहित थी कि उन्होंने जिस तरह 
बेरोकटोक स्वीकृति दी है, उसी तरह उसे वापस भी लिया जा सकता है । संक्षेप में, जिसे 
राष्ट्रों की बिरादरी' कहा गया उसका अभिप्राय मध्यकालीत रेसपब्लिक | क्रिश्चियाना 
' (ससीही गणतंत्र ) का पुृत्रगेंठन न था--अगर यह मतलब था तो केवल लक्षणा द्वारा। 
मानवता के स्वीकृत अधिकार केवल वे ही नियम बन गये, जिनका पालन करने के लिए 
राज्य सहमत हो गये और ये नियम ऐसे थे जिन्हें जब चाहें तब तोड़ने के लिए क़ाननी तो ५ 
से वे प्री तरह आज़ाद थे--जैसा कि १९१५ में बेल्जियम के मामले में हुआ था तो, यह 
क्रम बिल्कुल पूरा हो चुका था | अब कोई भी व्यक्ति अपने कतंव्य और अधिकारों का ब्यौरा 
उस सरकार द्वारा प्रवतित आदेशों और निषेधों की सूची में पढ़ सकता था जिसके अधीन वह 
बसता हो । देह में वह उन अधिकारों का उसकी संविधियों में सन्निवेश करा सकता था, 
विदेश में वह उन विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता था जो उसके कौशल ने दूसरे 
राज्यों के सौजन्य से हथिया लिये हों । 
फिर भी इस सब में जो बात किसी प्रेक्षक का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं 
>वह यह कि इसमें निरपेक्ष नहीं, वरन्‌ ऐतिहासिक तक परिलक्षित होता हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 
सौरं पर, ऐसी निष्ठा के संगठन की बात सोच पाना मुश्किल नहीं जो राज्य की सीमाओं 
को राँघ जाती हों | उदाहरण के लिए, मुठठी भर लोगों के हाथ में छड़ाई छेड़ देते की ताकत 
: दे देता उन लोगों को कालू-विसंवादिता प्रतीत हो सकती है जो युद्ध के भीषण परिणामों की 
: ऋल्पना कर सकते हैं । जब अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य की प्रभुता स्वीकार की गई थी, 
'सब ऐसी कोई सत्ता विद्यमास न थी, जिसे उस तरह का नियंत्रण सौंपा जा सकता हो । अब 
कस बात पर कम-से-कम मतभेद तो हो ही सकता है कि राज्यों से उच्चतर किसी ऐसी सत्ता" 
'की बात विज्ञारी जाये जिसे राष्ट्र-हित से अधिक व्यापक क्षेत्र वाले मामलों के नियमन का 
, भार सौंपा जा सके । युद्ध के मामले को लें तो यह बात साफ़ हो जाती है. और, मिसाल के 
'तौर पर उन देशीय जातियों के मामले को ले सकते है, जिनकी सारी चतुराई झोषण में आधु- 
“मिक व्यापारी की प्रतिभा के सामने अकारथ हो जाती हैँ। कहने का मतरूब यह कि जहाँ 
कहीं भी एकान्वित और अन्तर-निर्मर दुनिया के हितों को देखते हुए आचरण के एक अच्त- 
रष्ट्रीय मानक की ज़रूरत महसूस हों, वहाँ मिल कर उसकी संघटना करने और मिल कर 
'जसे लागू करने की बात सोंची तो जा ही सकती हैं। यह हम आगे चल कर विचार करेंगे 
कि इस तरह की धारणा का विवक्षित अर्थ क्या है ? यहाँ तो इतना स्पष्ट कर दैना ही काफ़ी 
“है कि इसमें, कम-से-कम अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष में, राज्य की प्रभुता खत्म होने की बात भी निहित 
:हैं। इससे राज्य को राज्यों के समाज की सिर्फ़ एक इकाई के रूप में' देखानाया है और उस ' 
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राज्य-समाज की संकल्पना ऐसी प्रक्रिया से निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी बात पत्थर 
की लकीर नही मानी जायेगी । ज्यों-ज्यों इस सिद्धांत को अधिकाधिक मान्यता मिलती जाये, 
इसके अनुसार किसी विसंवादी राज्य के व्यक्ति-तागरिक का यहाँ हर फर्ज होगा कि वह 
अपनी दे ष्टि को देश-ज्क्ति की भावाच्छन्न धूमिलता के पार ले जाकर मंष्प के किसी मसले 
को्‌ देखने-संमेलन का प्रयत्न करे । हो सकता हैं कि तब वह यह घोषणा कर दे कि प्रस्तुत 
मम मे उसके मत से राज्य-समाजकी संकल्पता का पालन करना ही उसका सब बुड़ा 
कतंव्य है । 
राष्ट्र के ही स्तर पर सोचे तो भी तक का क्रम इममें कुछ खास भिन्न नहीं होगा । 
राज्य के कार्य-कलछाप का अगर अध्ययन किया जाये तो उसे शक्िति-प्रयोग की सीमितताओं 
के इतिहास पर ही मुख्य रूप से केन्द्रित होना पड़ेगा । जो प्रभुता के केवल सैद्धांतिक तस्‍्वों 
का उपयोग करते है, वे देर-सबेर उससे वंचित ही कर दिये जाते हैं। राज्य व्यक्तियों 
के भाष्यम से ही काम-काज चलाता है। उसके प्रभुवा-मम्पन्न अधिकरण के रूप में 
कार्य करने वाली सरकार अगर निरन्तर निरपेक्षता के लिए प्रयत्नशील रहती है 
तो ऐतिहासिक दृष्टि से, उसके स्थायित्व की कभी कोई आशा नहीं हो सकती। 
१७वीं शताब्दी के इंगलैण्ड का गृहन-युद्ध और क्रांति १३८९ का फ्रांस और १९१७ 
का रूस--सभी प्रभुता की समस्या को समझने के लिए सूत्र के समान हैं। छूपता 
है कि उनका सबक यही हैँ कि हर कार्य के लिए सत्ता का संगठन नियम के 
अनुसार ही किया जाना चाहिए और यह कि समुदाय की आजाकारिता सरकार के 
प्रति उसी हालत में निवेदित होती है जब कि वह उन नियमों का पालन करे । (सका मतलब 
यह हुआ कि जब शक्ति अनेक लोगों में अधिष्ठित हो तो वह प्रणाली को लेकर ही मर्थादित 
नहीं होती बल्कि उन लक्ष्यों की दृष्टि से भी मर्यादित होती है जिनकी ओर उसे निर्देशित 
किया जा सकता हूं । हू क्ञोकत के करी प्ट से प्भु-मता सदा ही अपने परिवेश के 
अनुसार सीमित होती हैं। सुरक्षित वह तभी रहती है जब उसका 'उपयोग इस तरह 
'ज्ुम्मेदारी के साथ किया जाये। लेकिन प्रभू-सत्ता की परिभाषा यह है कि वह असीम होती 
हैं और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती । इस तरह उसकी परिकल्पना का तक उसके 
'अनुभव के बिल्कुल प्रतिकूल है । 
यहाँ एक और दिरूचस्पी की बात का उल्लेख कर दिया जाये | प्रभु-सत्त के सिद्धान्त 
को ढालने में जिनका सब से प्रबल योग रहा है याती बॉडिन, हाठ्स, रूसो, बेंथम और 
आस्टिन में से एक आस्टिन को छोड़ बाकी सभी उस समय अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
कर रहे थे जब संघानीय राज्य के स्व रूप का अन्वेषण पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं हुआ 
था। वे या तो, बॉडिन की तरह नरेश की असीम शावित की मात सोचते थे अथवा बेंधम . 
के समान विधानांग की असीम शक्ति का विचार किया करते थे और रूसो की तरह 
वे किसी भी ऐसे कृत्य को विधिवत मानने से इन्कार कर सकते"थे जो केवल एक प्रतिनिधि- 
अविकरण द्वार सम्पन्न हुआ हो । उनकी मान्यताओं को संयुक्त राज्य अमरीका जैसे राज्य 
करने की कठिताई स्पष्ट ही है। कांग्रेस एक मर्यादित संस्था है जिसके अधि- 
सी से व्यास्यात है, इसी तरह से विभिन्न राज्य संविधान की परिधि में 
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अच्छी तरह से जकड़े हुए है और संविधान के संशोधन में भी यह शर्त है कि कोई भी राज्य, 
बिना उसकी अपनी मर्ज़ी के, सेनिट में अपने बराबर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा' 
सकता । इस लिए सिद्धान्त रूप से देखा जाये तो अमरीका में कोई अधिकरण प्रभुता 
सम्पन्न नहीं; सर्वोच्च न्यायालय के जजों से भी ऊपर संविधान के संशोधन होते हँ---तो 
जाहिर है कि वे अम्युद्देश के उपान्त्य अधिकरण हुए । अतः एक अजीब ऐतिहासिक अनुभव 
ने ऐसा राज्य बनाने के साधन प्रस्तुत किये हैँ जिसमें प्रभू-सत्ता की अवधारणा ही नवारद - 
हैँ । हाँ, जैसा कि कुछ जर्मन सिद्धान्तवादियों ने किया है, हम प्रभु-सत्ता के सिद्धान्त को 
इतनी प्रभु महत्ता दे सकते हैं कि हम यह कहें कि जिस समाज में इसका अभाव हैं उसे 
हम राज्य की संत्रा ही नहीं देंगे । किन्तु जो राजनीति-दर्शन अमरीका के राज्य कहलाते 
के अधिकार को ही स्वीकार नहीं करता वह वास्तविकता के जगत में शायद स्वीकार्य नहीं 
' हो सकता । 
जाता शा 
प्रभु-सत्ता के कानूनी पहुलू की सब से अच्छी परीक्षा जाव आस्टिन द्वारा उसे दिये» 

गये रूप के एक वक्तव्य से हो सकती है। उसने दलील दी कि राज्य के क़ानूनी विश्लेषण 
में सब से पहले यह दढ़ निकालना जरूरी है कि समाज-विशेष में वह निश्चित वरिष्ठ सत्ता 
कौन-सी है जिस की आज्ञा का जनसमुदाय स्वभावतः पाछन करता है । वह वरिष्ठ 
सत्ता किसी और उच्चतर सत्ता की आज्ञा का अनुसरण न करती हो---यह ज़रूरी हैं। जब 
जब हम उस सत्ता का पता पा लेते हैं जिसके आदेशों का स्वभावतः पालन होता है और 
जिसे किसी से आदेश नहीं लेना पड़ता तो वही राज्य में स्थित प्रभु-सत्ता हुईं । स्वतंत्र 
राजनीतिक समुदाय में वह प्रभु-सत्ता निश्चित और निरपेक्ष होती है । उसकी संकल्पना 
पर कोई सीमाएँ नहीं होतीं क्योंकि अगर उसे कृत्य करने में नियंत्रित किय्रा जा सके तो 
' बहू सर्वोपरि नहीं रह जायेगी---उस हालत में वह नियंत्रक सत्ता के अधीन होगी। उसकी * 
” संकल्पना अविभाज्य होती हैं क्योंकि यदि कुछ व्यक्तियों और कुछ कृत्यों- * ऑ अधि- 
कार पूर्णतः: और अविलोप्य रूप से किसी निकाय को सौंप दिये जायें तो प्रभु-सत्ता की 
सावंभौम सर्वोपरिता खत्म हो जाती है और फिर वह परिभाषा के अनुसार प्रभु-सत्ता 
नहीं रह जाती । यह भी साफ़ है कि उसकी संकल्पना अन्य-अ्रेषणीय नहीं है क्योंकि अगर 
कोई प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता अपने प्रभुत्व से वियुक्त हो जाती है तो फिर अपनी मर्ज़ों से उसकी 
पुनररात्ति नहीं कर सकती । अतः सीधी बात है कि क़ानूत प्रभु-सत्ता की संक्रल्पना ही है । 
बह प्रजा के छिए कुछ कृत्य-विद्येष करने अथवा न करने का आदेश है और उस आदेश का 
पालन न करने का फल होता है दण्ड मोगना। विहित' क़ानून की सीमितताएँ प्रभु-सच्या 
पर छागू नहीं होतीं क्योंकि वही उसका सृजन करती है । अतः क़ानून के क्षेत्र में, जैसी कि 
हॉब्स की खरी उक्ति है, अन्याय्य आदेश जैसी कोई चीज़ नहीं होती । चूँकि प्रभु-सत्ता के 
ऊपर कोई सीमितताएँ लागू नहीं होती अतः उसे जो कुछ वह चाहे उसकी संकल्पना 
करने का क़ानूनी तौर पर हक हूं । 
क्‍ इस मत की तिहरी उपलक्षणाओं को ज़ोर देकर प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा 

आस्टिन के अनुसार राज्य एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक निश्वायक सत्ता अधिकार 
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के चरम स्रोत के रूप में कार्य करती है। दूसरे, उसकी सत्ता मर्यादित नहीं होती हैँ । वह 
मू्खतापूर्ण काम भी कर सकता है, बेईमानी भी अथवा, नतिक शब्दावली में, अन्याय भी 
कर सकता है । जहाँ तक कानूनी सिद्धान्त की बात है उसके कृत्यों के स्वरूप का कोई महत्त्व 
नहीं । यदि वे ऐसी सत्ता से उद्भूत हुए हैं जो आदेश-विद्येष देने में सक्षम है तो वे ही कानून 
हैं। तीसरे, आदेश क़ानून के सार-तत्त्व का होता है। कुछ काम आप को करने ही चाहिएँ 
कुछ नहीं करने चाहिएँ। दोनों दिशाओं में दायित्व निभाने में कोई चूक हुई कि दण्ड मिला । 
अपने संकुचित क्षेत्र में आस्टिन का मत कुछ निश्चित मान्यताओं से उद्भूत तथ्यों 
का सही विहलेषण है । अगर विधिज्ञ प्रभु-सत्ता को सिर्फ़ आदेश के एक रूप की तरह से 
महत्त्वपूर्ण समझता है तो जाहिर है कि उसी पहलू को लेकर विचार करने का उसको हक़ 
है। इसके आगे वह यह भी मान सकता है कि प्रभु-सत्ता के अधीन जो शक्ति है वह असीम 
है और शक्ति से वही अ्थ समझना चाहिए जिसका प्रयोग आधुनिक और अपेक्षाकृत 
व्यवस्थित राज्यों के न्‍्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता है। किन्तु ये मान्यताएँ आधुनिक 
“शाज्य की सफ़ाई के रूप में राजनीतिक प्रयोजन के लिए उसे निरर्थक कर देती है । यहाँ 
यह साफ़ है कि प्रभु-सत्ता ऐसे कार्य में लगी है जिसे आदेश का रूप देना बिल्कुल भी उचित 
नहीं होगा । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि वास्तव में किसी भी संगठन के अधीन 
असीमित शक्ति नहीं होती और जब तक हम इस बात को अच्छी तरह नहीं समझते कि 
प्रभु-सत्ता ऐसी चीज़ें क्यों चाहती और करती हैं जिन की इच्छा मूलतः क़ानून की दृष्टि 
से उससे अवर संस्थाओं से उद्भूत हुई हो तब तक हम समाज के स्वरूप को 'भली भाँति 
हृदयंगम नहीं कर पायेंगे । 
जाँह तक ऐतिहासिक पहल का सवाल हैँ सर हेनरी मेन ने यह बात काफ़ी हद तक 
सिद्ध कर दी कि आस्टिन का सिद्धान्त इतना कृत्रिम हैँ कि वह बेतुकेपन की सीमा को 
' छू लेता है। संसदस्थ बादशाह की,प्राच्य देव-तन्त्र की और प्राचीन एथेन्स के छोगों की प्रभु- 
सत्ता की किसी तरह से कोई तुलना करना उचित नहीं । न यही आवश्यक है कि एक निर्णय- 
क्षम प्रभु-संस्था हमेशा हो ही--जैसा अमरीका के मामले में हम अभी देख चुके हैं। किसी 
भी प्रभु-सत्ता के अधीन कहीं भी असीमित शवित नहीं रही और जहाँ उसके द्वारा दबाव 
डालने की कोशिश की गयी वहीं उसके फलस्वरूप कुछ सुरक्षणों की व्यवस्था करनी पड़ी 
है। टर्की के सुल्तान के लिए भी, जब उसकी ताक़त का सितारा अपनी पूरी बुरून्दी पर था, 
कुछ रुढ़िगत नियम छागू थे जिनका पारून करना उसके लिए करीब-करीब अनिवार्य-सा 
ही था। क़ानून की दृष्टि से सामाजिक क्रिया-कलाप का कोई ऐसा क्षेत्र न था जिसमें वह 
परिवर्तन न कर सकता हो, व्यवहार में उसके बने रहने का कारण यह था कि उसने उन 
प्रिवर्तनों को छागू करने का कभी संकल्प नहीं किया वरना हो सकता था यह सिद्ध हो 
जाता कि वह आस्टिनी विधि-शास्त्र में भावित प्रभु-सत्ता से अछूय कुछ नहीं । 
, इसके अलावा क़ानून को केवछ एक आदेद सानना--न्यायज्ञ के लिए भी--परि 
को सौजन्य की हृदतक खींचना है। क़ानून में एक प्रकार की एकरूपता होती है जिसमें 
!कहतत्व क़रीब-करीब आँखों से भोझल ही हो जाता है। जैसे, यह बात सभी कारगर 
> मे सत्य हूँ। जब छाडे चांसकर को निदेदा मिलता है कि अगर चाहे तो 
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घर्माधिष्ठाताओं के उपहारों को, जिनके संरक्षणफ-अधिकार उसके पास होते हैं, बेच 
सकता है तो यहाँ संविधि निस्सन्देह क़ानून ही है परन्तु आदेश का तत्त्व बहुत ही 
अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। लार्ड चांसछकर को कुछ करने का निदेश नहीं 
मिलता; जब तक वह कोई कार्यवाही न करे उस पर किसी तरह का कोई दायित्व 
नहीं और अगर वह अधिनियम की शर्तों के प्रतिकूल कार्य करे तो उसकी व्यवस्था 
सिफ़ इतनी हैँ कि अदालत संरक्षित पदार्थों की बिक्री रह समझ ले। एक मताधिकार- 
अधिनियम द्वारा औरतों को वोट देने का हक मिला : उसे आदेश का रूप देकर प्रस्तुत 
करना निदचय ही बड़े चक्‍करदार मार्ग का अनुसरण करना है । इसमें आभार का कोई 
प्रश्न नहीं हैँ---पुनरीक्षक बैरिस्टर के औरतों को वोटरों के रूप में स्वीकार करने के कत्त॑व्य 
को ही अगर हम आभार मानें तो बात और है। शेली के मामले में नियम पर जितना वाद- 
विवाद हुआ उतना शायद किसी और क़ानून पर नहीं हुआ। उस नियम में सिर्फ़ यह व्यवस्था 
है कि जब कोई सदुश मासका विचार के लिए सामने आये तो कुछ शब्दों का एक 
विशिष्ट अर्थ ही ग्रहण किया जाये | आदेश की धारणा आनुषंगिक और अस्त्यक्ष है और 
दण्ड के विचार का अभाव तो द्रष्टव्य ही हैं --अगर वह है है भी तो बड़े ही प्रच्छन्न रूप से । 
और प्रत्यायुक्त सत्ता के प्रयोग को आस्टिनी परिभाषा के परिधि से बाँधा जा' सकता 
है---यह समझ पाना कुछ कठिन-सा ही है। सेना की पेंगन और वेतन शाही अधिपत्र 
द्वारा नियमित होते हैं। यह एक सक्षम सत्ता द्वारा दिया गया आदेश है पर युद्ध-मन्त्री को 
उसका पालन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। 

दरअसल आस्टिनी मत का सब से अधिक सटीक उदाहरण है संसद में बादशाह 
की स्थिति । जैसा कि डाइसे ने अपने एक श्रेश्य विश्लेषण में बताया है वहाँ से उद्गत प्रत्येक 
आदेश का अदालतों की मार्फ़त लागू किये जाकर पालन होगा । पर सभी जानते हैं कि संसद _ 
में बादशाह को आस्टिन द्वारा भावित अर्थ में प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता मानना बेतुकी-सी बात हैं 4 
कोई भी संसद रोमन कैथोलिकों को मताधिकार से वंचित करने अथवा श्रमिक संधों के 
अस्तित्व का निषेध करने का साहस नहीं कर सकती । अगर यह ऐसा करे तो वह संसद , 
नहीं रह जायेगी । कहने का मतलूब यह हुआ कि कानूनी तौर पर असीमित शक्ति व्यवहार 
में ऐसी शक्ति हो जाती हैं जिसका उपयोग कुछ खास परिस्थितियों के अधीन होता है और 
उनसे हर पीढ़ी अच्छी तरह परिचित रहती है । यहां प्रभुत्व-सम्पन्न संसद की, अपने संघटक 
अवयवां के प्रति, आज्ञाकारिता की मात्रा शायद उससे कहीं अधिक है जितनी उन अवयवों 
की संसद के प्रति--उदाहरण के लिए अगर कई उपचुनाव हो जायें तो उनसे बड़ी 
आदइचर्य जनक तेजी के साथ प्रभु-सत्ता की संकल्पना और प्रकृति में अन्तर पड़ सकता है । 
यानी विधित: सर्वशक्तिमान सत्ता के पीछे झाँक कर चुनाव-मण्डल का अस्तित्व देख लेना 
विशेष कठिन नहीं जिसकी सम्मतियों और इच्छाओं के प्रति अधिकाधिक आदर प्रदर्शित 
करना चाहिए। यह अधिकाधिक मान देने की धारणा महत्त्वपूर्ण है । ज्यों-ज्यों समुदाय 
सरकार पर दबाव डालने के इरादे से संस्थाओं में संगठित होता जाता है त्यों-त्यों प्रभुता- 
सम्पन्न अंग, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, एक मशीन का रूप लेता चला जाता है और यह 
मशीन उन फ़ैसलों को अंकित करती रहती है जो कहीं अन्यत्र हुआ करते हैं। इस तरह 
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आस्टिनी प्रबन्ध के रूप तो यथावत्‌ सुरक्षित रहते हैं वर उन्हें बनाये रखने के लिए सार- 
तत्त्व का समर्पण कर देना पड़ता है । 
कहते है संधानीय राज्य मे प्रभु-सत्ता के लिए अन्वेषण करने का उद्यम करीब-क़रीब 
निरर्थक ही होता है पर यह कठिनाई संघानीय राज्यों तक ही सीमित नही है । उदाहरण 
के लिए, आस्टिनी अर्थ मे बेल्जियम को प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य कहा भी जा सकता है या 
नहीं--यही बात संदिग्ध है । संविधान मे हर बेल्जियन नायरिक को कुछ विशिष्ट अधि- 
कार दिये गये हैं। वह जैसे मुनासिब समझे धर्माचरण कर सकता है; उसकी सम्पत्ति बिना 
समुचित क्षतिपूर्ति के नहीं ली जा सकेगी; उसे आज़ादी से मिलने और एकत्रित 
होने का अधिकार है बशतें कि वह साथ हथियार न लिये हो और खुले में जमा न हो । यह 
बात भी बिल्कुल सच है कि ये और ऐसे अन्य अधिकार बेल्जियन विधान-सभा द्वारा 
संशोध्य है लेकिन संविधान मे परिवर्तत करने से पहले यह ज़रूरी है कि एक विधान-सभा 
का फ़ैसला चुनाव-मण्डल द्वारा इस कार्य के लिए पुन्निर्वाचित नयी सभा द्वारा पुप्ठ किया 
जाये । इस बात की कोई गारंटी नहीं कि नये सदन अपनी बैठक में--जिसमें दो-तिहाई 
संदस्यों की उपस्थिति और उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई संख्या का परिवर्तन के पक्ष में 
वोट देना आवश्यक है--सांविधानिक परिवर्तन को स्वीकृति दे ही देंगे । इतना ही नहीं 
इस बात तक की कोई गारंटी नही कि नयी विधान सभा की संघटना वही होगी जो पुरानी 
की थी: सिद्धान्त-रूप में संशोधन में परिवर्तन करना असम्भव ही मिद्ध हो सकता है । इस 
पृष्ठभूमि में देखें तो लगता हैं कि या तो बेल्जियस अपने घरेलू मामलों में प्रभुता-मम्पन्न 
राज्य नहीं है--यद्यपि जहू तक अन्तर्राष्ट्रीय कानन का सम्बन्ध है वह प्रभु राज्य है; अथवा 
उसकी प्रभुता चुताव-मण्डल में प्रतिष्ठित है। परंतु हर चुनाव मण्डल एक निर्णय-अक्षम 
निकाय होता है जो क़ानूनी तौर पर अपने अधिकरणों और अभिकर्ताओं की मार्फ़ल काम 
करने के लिए बाध्य होता है और आस्टिन के अनुसार प्रभु-सत्ता का व्यावर्तक धर्म यह है 
कि वह निर्णय-क्षम हो और उस पर कोई मर्यादाएँ न हों । 

' प्रोफ़ेसर डाइसे ने प्रभुत्त की धारणा को दो भागों में विभकत करके इस तरह की 
कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने सुझाया कि संसदु-स्थित बादशाह 
को क़ानूनी और चुनाव-मण्डल को राजनीतिक प्रभु-सत्ता माना जाये । परन्तु इसका छूटते 
ही यह निष्कर्ष निकलता हू कि प्रभुत्व की धारणा विभाज्य है जो मूल परिभाषा के नितान्त 
प्रतिकूल है । स्वयं आस्टिन का यह सुझाव मान लेने से भी बात बनती नहीं कि इंगलैण्ड में 
प्रभु-सत्ता चुनाव-मण्डल ही हैं और वह शक्तियों का प्रयोग प्रतिनिधियों के माध्यम से करता 
है। पहली बात तो यह है कि बादशाह और हाउस आफ़ लाई स, किसी ऐसे अर्थ में जो सही 
ओर बनुगुण माना जा सके, लोक अर्थात्‌ कॉमन्स के प्रतिनिधि नहीं और जब आस्टित यह 

; सीड़ देते हैँ कि प्रभुता-सम्पन्न चुनाव मण्डल 'एक या अनेक न्यास बना कर' अथवा निरपेक्ष 
/ और-लिस्पबन्ध रूप से' अपनी सत्ताको प्रत्यायुक्तकर सकता है तब वह यह भूल जाते हैं कि 
८ कलैंगमन से उस की परिभाषा में यह अथ॑ निहित है कि सत्ता का अन्य-प्रेषण सम्भव नहीं हैं । 
9009“ पुपाव-मण्डल केवल एक न्यास बना देता है तो वह प्रभु संस्था नहीं होगा। अगर वह 
शिलाक प्रभु संस्थाका निर्माण करदे तो बहू स्वयं प्रभुता-सम्पन्न नहीं रह जायेगा। 
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प्रभू-सत्ता ३७. 


आस्टिनवाद हमें आख़िर में जिस भूलभुलैयाँ में ले पहुँचता है उसका निष्कर्ष यही 
है कि आधुनिक राज्य में लोक-प्रभुता का सिद्धान्त निहित है । यह बात शुरू में ही साफ़ 
कर देना अच्छा है कि इस मत को सुनिश्चित और स्फुट रूप देना सम्भव नहीं है । जनता 
इस दृष्टि से शासन नहीं चला सकती कि वह बराबर एक इकाई की तरह से काम करते 
नहीं रह सकती और आधुनिक राज्य का काम-काज इतना जटिल होता है कि हर बात को 
जनमत के लिए पेश करते रहकर भी उसका संचालन नहीं हो सकता । अगर लोक-प्रभुता 
का अथ्थ केवल जनमत की सर्वोपरिता है तो यह संक्षेपण निश्चय ही घोर दुव॒ त्ति का परि- 
चायक है। हमे यह मालम होना ज़रूरी है कि जनमत कब 'जन' है और कब मत”? लोकेच्छा 
की जानकारी हासिल करना सदा ही बड़ा नाजुक काम होता है जिसके परिणाम में घोर 
अनिश्चितता जुड़ी रहती है। अगर हम इसे संस्थाओं के रूप में आबद्ध करना चाहें--जैसे 
अमरीकी संविधान में कुछ धारणाएँ आधारभूत बनाने का प्रयत्न किया गया था--तो हो 
सकता हूँ जनमत का अभिषेक करने के बजाय हम जो कुछ असल में करें वह उससे बहुत ही 
भिन्न हो : उदाहरणाथ्थ, नौ में से पाँच जजों को जो उचित लगे उस पर अमल करने (और 
जनमत को कार्यान्वित करने में आकाश-पाताल का अन्तर है) । और अगर १७९१ के 
फ्रांसीसी संविधान की तरह हम यह कहें कि विधानमण्डल औरबादशाह जिन शक्त्तियों 
का प्रयोग करेंगे उन सब का स्रोत राष्ट्र है तो छोक-प्रभुता एक उपचार मात्र बन कर रह 
जायेगी । तब एक ओर तो हमे रूसो की इस युक्ति का सामना करना पड़ेगा कि सर्वोपरि 
सत्ता को वियुक्त करना उससे वंचित होना है और दूसरी ओर बर्क और मिल के इस मत 
का कि सप्रतिबन्ध समादेश प्रतिनिधि के नैतिक चारिज्य के लिए घातक होता है। असल में, 
लोक-प्रभुता के सिद्धान्त का सार यही प्रतीत होता है कि जिसे प्राथमिकता और प्राधान्य 
मिले वह समष्टि का हित होना चाहिए, समुदाय के किसी वर्ग-विशेष का नहीं और प्रच्छन्न 
रूप से इस बात पर भी ज़ोर दिया गया हूँ कि इस सामान्य हित का प्रवत्तेंक ही राजनीति में 
“शिव की कसौटी है। पर यह तो बहस खड़ी करना हुआ, उसे निपटाना नहीं । क्योंकि असली 
समस्या इस मत के सार-सत्त्व की घोषणा करने की नहीं, उसकी सिद्धि की है। 

इस प्रकार की कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में प्रभुत्व के कानूनी सिद्धान्त को राज- 
नीति-दर्शन के लिए मान्य बनाना असम्भव है । हमारे सामने जो प्रत्यक्ष तथ्य है वह है राज्य 
का अहि तव और उसके अस्तित्व की बात को आधार बना कर हम आगे यह विवेचन कर 
सकते हैँ कि उसके अधिकरण कौन-से हैं और उसके प्रयोजन को व्यवहार-रूप देने के लिए 
वे किस प्रकार काम करते हैं। आस्टिन की तरह प्रभु-सत्ता का पता छलगांनें का प्रयास कठिन 
और प्राय: असम्भव उद्यम होता है। वह प्रभु-सत्ता को पहले ही ऐसे गुणों से विभूषित मान 
लेता हैँ जिनका वास्तव में प्रयोग नहीं हो सकता । वह आवश्यकीय उपबन्धों के अर्थ को 
इस हद तक संकुचित कर देता है कि अगर उन तत्त्वों को अंगीकार कर लिया जाये तो वह 
समाज के अस्तित्व के लिए ही घातक होगा । इसमें सन्देह नही कि राजनीति-दशैन के लिए 
राज्य के जीवन में क़ानून को एक महत्त्वपूर्ण हेतु मानना ज़रूरी है। लेकिन उसे यह बात भी 
बराबर याद रखनी होगी कि क़ानन के स्वरूप को समझने और ग्रहण करने का तरीक़ा या 
तो वैसा ही होगा जैसा मोण्टेस्क्य ते सुझाया है अन्यथा उससे सहाय॑ता मिलने के. बजाय, 






३८ राजनीति के मूल तत्त्व 


धोखा खः जाने की ही अधिक सम्भावना है | राजनीति के अध्येता की दृष्टि में क़ानून 
सामान्य सामाजिक परिवेश पर निर्मित होता है। किसी काल-विशेष में राज्य के जो आ- 
वश्यक सामाजिक सम्बन्ध होते है, उन्ही की अभिव्यक्ति कानून करता है । जो अधिकरण 
उसे क़ानन घोषित करता है वह, राजनीति की दृष्टि में उन शक्तियों से बहुत ही कम 
महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने उसे उस खास तरीक़े से कार्य करने पर मजबूर कर दिया हो । 

लजनी छक पश्राहत रे 

यहाँ हम ने प्रभु-सत्ता के राजनीतिक स्वरूप के विवेचन की सीमा का स्पर्श कर लिया 
है । मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी राज्य में ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिस पर किसी तरह 
की कोई सीमाएँ और मर्यादाएँ न हों । पर यह याद रखना आवश्यक है कि असीमित सत्ता 
कहीं विद्यमान नहीं । उन हज़ारों विविध प्रभावों पर बराबर ध्यान रखता चाहिए जिनका 
प्रभु संकल्पता का स्वरूप ढालने में हाथ रहता हैं। यहाँ हम सिद्धान्त की अपेक्षा वास्तविकता 
की बात ही अधिक कर रहे हैं और किसी एक फ़ैसले के स्रोत को भी खोज निकालने का 
प्रयत्न अगर हम करने लगें तो हम में से अधिकांश इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि किसी भी 
समाज के सच्चे शासकों का पता गाना असम्भव है--जैसा जान शिपमन ग्रे का मत था। 
कोई भी तथ्यपरक विश्लेषण शायद यह कह कर सन्तोष कर लेगा कि व्यवहारतः राज्य 
की संकल्पना वह है जो उस चौहदी को निर्धारित करती है जिस के पार अन्य संकल्पनाएँ 
नहीं जा सकती । असल में राज्य की संकल्पना सरकार की संकल्पना ही होती है क्योंकि 
शासित नागरिकों द्वारा वह अंगीकार की जाती हैं । 

जाहिर हैँ कि इस पृष्ठभूमि में राज्य की संकल्पना अनुत्तरदायी संकल्पना नहीं हो 
सकती । वह एक छोटे-से मानव-निकाय के निर्णय से अधिक नहीं, जिसे एक व्यवस्थित 
तरीके से सत्ता की बागडोर सौंप दी गयी हो । वह जिसे ठीक समझते हों वह समाज की' 
'ठीक' की धारणा के प्रतिकूल हो---यह भी हो सकता है। हो सकता है वह ऐसी मान्यताओं 
पर आधारित हो जो ऐतिहासिक अनुभव से मेल न खाती हों । हो सकता है उसमें राज्य 
के साध्य को जान-बुझ कर पलटने का प्रयास हो । इसीलिए अधिकांश आधुनिक समाज इस 
निर्णय पर पहुँचे हैँ कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर सरकार के सत्ता-धारण की 
एक खास अवधि के बाद उसके बारे में पुनविचार हो सके । जिस समुदाय के वे भाग्य- 
विधाता होते हैं उसे यह फ़ैसछा करने का मौक़ा मिलना चाहिए कि वह शासकों के' रूप में 
एक भिन्न मानव-निकाय को तो नहीं चाहता है। कहने का मतरूब यह हुआ कि सत्ता घारण 
करने का स्थायी अधिकार किसी को नहीं, हर सरकार को उन लोगों का निर्णय शिरोघाय॑ 
करना पड़ता हैँ जो उसके कामो का' फल भुगतते है। इस समर्पण का कारण यह सीधा-सा 
ऐतिहासिक तथ्य है कि निरुपबन्ध क्त्ता--चाहे अन्ततः ही सही--उन लोगों के लिए 
: हमेशा विनाशकारी सिद्ध हुई हैं जिन पर उसका प्रयोग किया गया है । 

इस तरह एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप को समाज के फ़ैसले के हवाले कर 

ने क़ी धारणा में दो बातें निहित हैं। एक तो यह कि इस हवाले करने की पद्धति की अमित 
है जिस ढंग से जनता का निर्णय उपलब्ध किया जाये वह ऐसा होना चाहिए कि 
नयकमिव्यक्ति हो जाये। दूसरी बात यह है कि अपने कार्य-काल में हर 


कक 





जम, 
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सामान्य सरकार यथासम्भव निदचय ही इस तरह काम करेगी कि छोक-निर्णय का पलड़ा 
इसी के पक्ष में झुका रहे । लेकिन यह कहने का मतरूब तो यह हुआ कि उसकी संकल्पना 
अधिक अंझों में बाहरी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मिसाल के लिए, ब्रिटेन की सर- 
कार अंग्रेज-समाज के हर कसाई को सामन्‍्त की उपाधि से विभूषित कर सकती है पर 
वह यह सोच कर ऐसा नहीं करेगी कि विरोधियों द्वारा निश्चय ही उस पर जो उपहास 
और लानत-मलानत की वर्षा होगी वह उसे आच्छन्न और अभिभूत कर देगी। अतः ज्यों 
ही हमें यह मालूम हो कि कोई सरकार इतर संकल्पनाओं के अनुपालन की आवश्यकता से 
परिचालित है--हमें दो सवालों के जवाब खोजने चाहिएँ । एक तो हमें यह जानना चाहिए 
कि उस राज्य में सरकार की संकल्पना असल में किन संकल्पनाओं से निदेशित होती है । 
इसके अलावा हमें यह जानना चाहिए कि अगर राज्य के साध्य की काफ़ी हद तक पूर्ति करनी' 
है तो सरकार की संकल्पना के लिए कौन-सा परिवेश आवश्यक है । 

दूसरे सवाल पर पहले विचार करना बेहतर होगा । हम ने पहले कहा है कि हर व्यक्ति 
को यह आशा करने का हक़ हैं कि राज्य अपने कामों द्वारा ऐसा परिवेश पैदा करेगा जिसमें 
उसके लिए अपना उत्क्ृष्टतम स्वरूप पा लेने की कम से कम सम्भाव्यता तो हो। अगर कोई 
राज्य, इस दिशा में अपने सदस्यों में विभेद करने के लिए सत्ता का प्रयोग करता है तो उस 
मूल शर्ते का ही निषेध हो जाता है जो सरकारों को कानूनी रूप देती है। अतः यह आवश्यक 
हो जाता है कि सब से पहले वैधता की दर्तों को सरकारी सत्ता की प्राथमिक मर्यादाएँ 
मान लिया जाये । हृम्त उन्हें स्वीकार करते हैं अधिकारों की एक व्यवस्था का रूप देकर 
जिस का मतलब यह है कि कुछ ऐसी मांगें रखीं जाती हैं जिन की पूर्ति अगर न हो तो राज्य 
का प्रयोजन सिद्ध होने में बाधा पड़ती है। बाद में, हमें उन माँगों के स्वकूप का भी विवेचन 
करना पड़ेगा | फिलहाल यहाँ इतना कह देना ही काफ़ी हैं कि हर सरकार को अपनी कार्ये- 
पद्धति में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति-जीवन के दैनिक स्वरूप में उनका - 
सन्निवेश हो जाये । इस तरह हर सरकार का निर्माण एक आनुषंगिक नैतिक दायित्व की 
भूमिका पर होता है । उसके काम उसी हृद तक ठीक होते हैं जिस हृद तक वे अधिकारों को 
बनाये रखने में सफल होते हैं। जब वह उनकी ओर से उदासीन हो जाती है या उनकी 
सीमितता से ही अपना नाता जोड़ लेती है तो अपने सदस्यों की निष्ठा-भावना पर उसका 
कोई दावा नहीं रह जाता । 

और जब हम इस तरह की अवधारणा से हट कर राज्यों के वास्तविक स्वरूप की 
ओर दृष्टिपात करते हैं तो यह धारणा भी स्वयं प्रभुता के विधिक सद्भान्त से कोई कम 
अमूते नहीं ऊूमेगी क्योंकि हो सकता है जो अधिकार पहले दिया गया हो उसे बाद में मानने 
से इन्कार कर दिया जाये । सरकार, चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से, उसके ठीक और 
बृद्धि-सम्मत होने पर शक कर सकती है और उसे संविधि का रूप देने से इन्कार कर सकती 
हैँ और चूंकि हर सरकारूअपने एक इशारे से देश की फ़ौज का बड़े से बड़ा हिस्सा चाहे जहाँ 
ला जुटा सकती है अत: इसी बात की सम्भावना अधिक है कि वह शायद अपने इन्कार पर 
बराबर डटी रहे---हाँ, कोई सफल ऋान्ति हो हो जाये तो बात दूसरी हैं। पर इससे उसकी 
कार्यवाही ठीक और विधि-युक्‍त नहीं हो जाती । इसका मतलब सिर्फ़ यह है कि समाज की 
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गुरुतर भौतिक शक्ति अपने उचित कार्य सम्पन्न नहीं कर रही । उस इन्कार के कारण प्राय: 
बंड़े जटिल होते है पर अकसर हमेशा ही वह 'सत्‌ ' विषयक ऐसे दृष्टिकोण से उद्भूत होता 
है जो राज्य के एक अंग के सिवाय और किसी को उस के लाभ में बराबर का साझीदार 
होने का अवसर नहीं देना चाहता। अगर निषेध का यह दौर काफ़ी समय तक चलता रहे 
तो उसके फलस्वरूप विरोध पक्ष का उदय होता हैं और उसका तब तक विकास होता 
चला जा सकता है जब तक कि वह इतना शक्तिशाली नहीं हो जाता कि स्वयं सरकार का 
रूप ले ले। आदर्श सत्‌' की यह ऐतिहासिक प्रकृति होती है कि वह तब तक शक्ति संचय 
करता चला जाये जब तक कि, अन्त में, वह मात्र एक आदरों न रह जाये । 
परन्तु जो सत्‌' व्यवहार-रूप पाने के लिए प्रयत्नशील है वह वैसी को री और निरर्थक 
चीज़ नहीं जो उपर्युक्त निषेध में निहित प्रतीत होती हैं। अधिकारों की व्यवस्था दो तरह 
से सम्भव है और उनमें से प्रत्येक सरकार के कामों पर एक मर्यादा होती हूँ। एक रास्ता 
तो यह हो सकता है कि राज्य के संविधान में उनका उल्लेख हो जाये यानी प्रभु-सत्ता को 
कुछ क़ास तरीकों से काम करने के लिए विवद्य कर दिया जाये । वह बेल्जियम की तरह 
धार्मिक स्वतन्त्रता को सीमित करने में असमर्थ हो; अथवा जैसे इंगलेण्ड में रूढ़ियों के कारण 
वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को साधारण नागरिकों से भिन्न श्रेणी में न रख सकती हो । 
इस प्रकार हर सरकार को कुछ ऐसे क़ानूनों के अधीन रखा जा सकता है जिन्हें बदलने 
में वह वास्तव में अशक्त हो | और ये क़ानून सामाजिक संइलेष की जड़ों में जितने गहरे उतरे 
हुए होंगे, सरकार उन्हें बदलने में उतनी ही अधिक अशक्त होती है | इसका अभिप्राय यह 
होना चाहिए या नहीं कि सांविधानिक और साधारण संविधियों में क़ानून द्वारा स्वीकृत 
अन्तर है--जैसे अमरीका में; जिन में से प्रथम में परिवर्तन करने की क्षमता में सरकार 
के लिए अनेक बाधाएँ होती हैं---यह ऐतिहासिक व्याख्या के किए अच्छा-खासा मसला हो 
सकता है। निरचय ही वाक्‌-स्वातन्त्र्य की रक्षा अमरीका की अपेक्षा--जहाँ इस प्रकार का 
अन्तर है---इंगलैण्ड में अधिक हुई है जहाँ इस प्रकार का अन्तर नहीं है। ऐतिहासिक अनुभव 
का निष्कर्ष तो यह प्रतीत होता है कि किसी सरकार का राजनीतिक शब्दावली में आत्मा- 
भिव्यक्ति करने के अभ्यस्त जनमत से जितना ही अधिक सीधा सम्बन्ध होगा उतना ही 
आचरण के प्रत्याशित मानदण्ड के पान से कतरा जाना उसके लिए मुश्किल होगा । 
उदाहरणार्थ, क़ानूनी तौर से संसदस्थ बादशाह जनमत को क्षुब्ध कर सकता, है परन्तु 
व्यवहारतः वह ऐसा इसी प्रच्छन्न शर्त पर कर सकता है कि उसके फरूस्वरूप वहु संसदस्थ 
बादशाह न रहे । अतः जब कभी विधान उस क्षेत्र को अपनी परिधि में बॉधे जो सरकार 
से इतर संकल्पनाओं के लिए आरक्षित होता है तो उसकी शर्त यही है कि उस कार्य को 
ऐसे सम्पन्न करे जिससे उसे उन संकल्पनाओं की सहमति मिल जाये और कहीं वे विद्रोह 
करने के लिए भड़क न उठें। 
लेकिन, दूसरी बात यह है, कि अधिकारों के प्रति किसी सरकार के रुख को उसकी 
“स्कीकृति के आधार पर देखना-समझना उसे उससे कहीं अधिक स्वतन्त्र मानना है जितनी 
केशव आय: होती है। लोग राज्य के सदस्य होते हैं पर वे अन्य असंख्य संस्थाओं के भी 
कि का न केवल अपने अनुयायियों पर जोर होता है वरन्‌ वे स्वयं 
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शासन के संचालन में भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती हैं। सारी स्वैच्छिक 
संस्थाएं इस बात की कोशिश में रहती हैं कि समस्याओं के जो विशिष्ट समाधान उनके अपने 
ऊपर लागू होते हैं वे ही आम समाधान माने जा कर सरकार द्वारा अंगीकार कर लिये जायें। 

ये अल्पसंख्यकों की संकल्पनाएँ है जो विधान के माध्यम से बहुसंख्यकों की विधितः घोषित 
संकल्पनाएँ बन जाना चाहती हैं। १९०६ का व्यवसाय-विवाद-अधिनियम (ट्रेड 
डिस्प्यूट्स एक्ट) इस बात का उदाहरण है कि वे क्या-क्या कर दिखा सकतीं हैं या एक 
दूसरे क्षेत्र में मेहनतकश-शिक्षासंघ जैसी छोटी-सी संस्था ने जिस तरह राज्य द्वारा अपने 
सिद्धान्तों को मनवा लिया है वहु इस बात की असाधारण मिसाल है कि जनमत की शक्ति 

संगठित होकर किस प्रकार सफलता की मंजिल पा सकती है। यह बात सिर्फ़ इंगलूण्ड पर 
ही लागू नहीं होती। अमरीका का राष्ट्रीय उपभोकता-संघ एक के बाद एक राज्य को यह 
मानने पर मजबूर करता चला गया है कि भज्जदूरों के काम के घण्टे नियत हों और 
स्त्रियों के छिए कम से कम मज़दूरी निश्चित हो। ये ऐसी मिसालें हैं जहां सीधी 
कार्यवाही द्वारा सरकार की संकल्पना बदरूवा डाली गयी है। लेकिन विभिन्न संघ अपने. 
खुद के कार्य-क्षेत्र पर अपना जो नियंत्रण रखते हैं वह भी सरकारी सत्ता की परिसीमा के 
रूप में किसी तरह कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 

किसी भी समाज-विशेष को अच्छी तरह समझने के लिए यह नितान्त आवश्यक है 

कि उसकी प्रकृति मूलतः संघानीय मानी जाये। उसके कुछ कार्य ऐसे होते है जिन में समाज 
के हुर सदस्य की दिलचस्पी होती है; उसके ऐसे भी कार्य होते हैं जिनका स्वरूप प्रधानतः 

विशिष्ट होता हैं। पहली तरह के सामान्य कार्य राज्य के होते हैं हालांकि इसका मतलब 

यह नहीं कि दोनों का संगठन एक ही तरह का होता है। दूसरे प्रकार के कार्यों में राज्य की 

दिलचस्पी उसी हद तक होती हैं जिस हद तक उनके परिणाम समाज के शेष अंश को 

प्रभावित करते हों। इस पृष्ठभूमि में देखें तो किसी राज्य को चर्च के मताग्रहों में दखल देने 

का हुक नहीं है । मिसाल के तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च यह कह सकता है कि उसके 

समागम से बाहुर के छोग काय-मोक्ष के अधिकार से वंचित हो चुके हैं परन्तु जब तक वह 
भर्मान्वेषण आदि द्वारा इस प्रमेय पर अमर नहीं करता कि वे जागतिक अस्तित्व में भी हेय 
हैं तब तक उस विश्वास को बदल डालता राज्य की शक्त्त के परे हैं। संक्षेप में, किसी ऐसे 
आचरण म्रें हस्तकषप करना राज्य की क्षमता के बाहर है जिसका परिणाम सामान्यतः सभी 
को प्रभावित न करता हो । अगर कोई क्वैकर (सोसायटी आफ़ फ्रेण्डस का सदस्य ) ऐसे 
समाज में, जहाँ अनिवार्य सैनिक भर्ती का नियम है, फ़ौजी नौकरी के नैतिक दृष्टि से 
गलत होने का प्रचार करने छुगे तो राज्य को अधिकार हैं कि वह उस दुराग्रही व्यक्ति विशेष 
को दण्ड दे, पर सोसायटी को दण्डित करने का उसे कोई हक़ नहीं | अगर इंगलैण्ड में बसे 
हुए विदेशी यहूदी बाइबल के तलाक-क़ानून के अनुसार आचरण करना चाहें तो राज्य को 
अपने विवाह-कानून भंग”करने वाऊे अपराधी व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार हूँ पर 
उसे यहुदी-सभा को दण्डित करने का अधिकार नहीं । इस तरह की संथाएँ उसके सदस्यों 
के लिए उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि राज्य स्वयं । उनकी जो कमी है, और जो राज्य 
और उनके बीच अन्तर है, वह यह कि वे अपने सदस्यों को शारीरिक दण्ड देने का अधिकार .. 
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नहीं रखती | वे जुर्माने कर सकती हैं; आध्यात्मिक दण्ड का विधान कर सकती हैं; समाज 
से उनका बहिष्कार कर सकतीं हैं। यहाँ उनकी सत्ता वैसी ही पूर्ण और मौलिक है---और 
होनी भी चाहिए---जैसी स्वयं राज्य की । अगर राज्य इनमें किसी तरह से दखल देता हूँ 
तो उसके प्रायः सही या प्रत्याशित परिणाम नहीं निकलते । बात यह है कि अपने क्षेत्र में ये 
संथाएँ राज्य से किसी प्रकार कम प्रभुता-सम्पन्न नहीं--हाँ, इसमें यह बात निहित अवश्य 
है कि उनकी प्रभुता भी वैसे सीमित है कि कोई व्यक्ति-सदस्य उनके फ़ैसले मानने से इन्कार 
करता है या उन्हें अंगीकार करता हैं । 

यह बात भी हमें भूल नहीं जानी चाहिए कि जब हम सरकार की संकल्पना' की चर्चा 
करते हैं तो हमें पहले से ही एक ऐसी कृत्रिम एकता को मान बेठे है जिसका वास्तव में कोई 
अस्तित्व नहीं--ख़ास तौर से अगर हमारी चर्चा का आधार लोकतन्त्र-राज्य हैं। सचाई 
यह है कि कोई सरकार एक ही मानव-निकाय के हाथों में काम-काज का सम्पूर्ण संचालन ले 
लेने की कोशिश नहीं करती केंद्रीकरण कम-बढ़ती हो सकता है---जैसे फ्रान्स और अमरीका 
“इसके दोनों ओर-छोर है पर यह बात अधिकाधिक मानी जानी लगी हैं कि जब तक सत्ता 
के विसारण द्वारा उत्तर-दायित्व की व्यापक भावना पैदा नहीं की जाती तब तक कुशल 
प्रशासन असम्भव है । जो छोग दूसरों की संकल्पना कार्यान्वित करने से अधिक कुछ नहीं 
करते वे जल्दी ही उस प्रक्रिया की ओर से भी उदासीन हो उठते हैं जिसके वे स्वयं 
अंग होते हैं। जब वे स्वयं उस संकल्पना को ढाले जिस पर अमर किया जाना है तभी उनका 
काम सच्चे माने में सृजनात्मक होता है। जिस स्थानीय सत्ता को ग्ररूतियाँ करने का अधि- 
कार हो' वह ज्ञायद उस स्थानीय सत्ता से अधिक उपयोगी काम कर सकती है जो केंद्रीय 
संस्था की संकल्पना को कार्यान्वित भर कर देती हो । हाँ, ऐसे विषय खोजने पर तय 
किये जायेंगे जिन मे ग़छूतियाँ की जा सकती हैं । उदाहरण के लिए किसी नगर को यह 
फ़ैसला करने का मौका देना ठीक हैँ कि वह नगरपालिका की बिजली चाहता हैं या नहीं; 
यह फैसला उस पर छोड़ देना अनुचित है कि वह कोई शिक्षा-प्रणाली चाहता है अथवा नहीं। 
कहने का तात्पय॑ यह है कि ऐसी सेवाओं में---जिन में सिर्फ़ स्थानीय दिलचस्पी ही अन्तर्भूत 
हो, केन्द्रीय सरकार के बीच में पड़ने के अधिकार का जितना कम प्रयोग हो उतना ही उसका 
अच्छा उपयोग हुआ समझना चाहिए । मूर्त उदाहरण देकर कहें---मानचैस्टर की' द्ामवे 
व्यवस्था समुचित है या नहीं इस पर संसदस्थ बादशाह को ध्यान केन्द्रित करने की कभी भी 
ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके ठीक-ठीक काम करने में एक छोटे-से वत्त के हितों का 
सवाल हूँ, व्यापक हित का नहीं । मतरूब यह कि व्यवहार-रूप में हम प्रादेशिक कार्यों की 
एक व्यवस्था निर्धारित कर सकते हैं जिसमें उत्तरदायी शासन प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञात ढंग यह हू कि केंद्रीय सरकार स्थानीय क्षेत्रों के अधिकारियों को ही पक्‍्की-यूरी तरह से 
सत्ता सौंप दे । 

यह बात सिफ़ प्रादेशिक क्षेत्रों के बारे में ही सच नहीं है । ग़ैर-प्रादेशिक ढंग के 
 कक्यों को भी उत्तके आन्तरिक जीवन का नियंत्रण सौंप देना सम्भव है। यह बात इंगलैण्ड 
हल वेंकेकल ओर डाक्टरी जैसे पेशों के बारे में सच है। वे अपनी योग्यताओं का नियमन स्वयं 
आती भेदोमें दाखिल होने के नियम बनाना उनके अपने हाथ में है। वे व्यावसायिक 
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आचरण के अपने मानदंड स्वयं ही बनाते हैं पूव॑-निर्धारित पद्धति के अनुसार वे ही उन लोगों 
का भी चुनाव करते हूँ जिन्हें खास अवधि तक इन नियमों का परिपालन करना होता 
हैं। और इस प्रकार की संगठन-पद्धति में यह बात बिल्कुल आधारभूत होती है कि उनके 
फेसलों के विरुद्ध अपील का कोई रास्ता न हो। मिसाल के लिए अगर बैरिस्टरी का कोई 
" उम्मीदवार अपने एक इम्तहान में असफल हो गया हैँ तो किसी अप्रकृत घटना के सम्बन्ध 
में पूछ-ताछ करने के अछावा और किसी वकालूती कार्य के लिए राज्य की अदालतों के द्वार 
उसके लिए उन्मुकत नहीं। ऐसे वृत्तिगत स्वशासन के अन्तग्गंत क्षेत्र बराबर बढ़ता जा रहा 
है। हर व्यवसाय में उसी में काम करने वाले लोग अपने रीति-रिवाज बना रहे हैं। ऐसे उद्योगों 
की कल्पना भी सहज ही की जा सकती है जिन्हें अनेक विविध विषयों पर अपने लिए विधान 
बनाने की सत्ता सौंप दी जायेगी और राज्य उस विधान-प्रक्रिया के नतीजों को पक्का 
मानेगा । इस प्रकार कतंव्यों के संक्रमण के पक्ष में वे ही सब बातें कही जा सकती हैं जो 
प्रददेशिक विकेन्द्रीकरण के बारे में। उससे उत्तरदायित्व की संगठित भावना का उदय होता 
हुँ; वह स्व-शासन का प्रशिक्षण होता है। वह अधिकारों के प्रबन्ध का भार उन्हीं पर डाल 
देता है, जो उन अधिकारों के परिणामों का सीधा अनुभव करते हैं। 
हाँ, यह बात सच भी है और महत्त्वपूर्ण भी कि इस प्रत्यायुक्त सत्ता के पीछे राज्य की 

चरम आरक्षित शक्ति होनी चाहिए। छेकिन उन परिस्थितियों को समझ लेना' भी किसी 
तरहू कम ज़रूरी नहीं है, जिनसें उस आरक्षित शक्ति को क्रियात्मक रूप दिया जाता है। 
यह ऐसी संकल्पना नहीं जो किसी हीनतर संकल्पना के विरुद्ध अपनी कानूनी क्षमता के प्रद- 
हॉन मात्र के लिए प्रयुक्त की जा रही हो | इस संकल्पना का प्रयोग इसलिए होता है कि किसी 
प्रत्यायुक्त सत्ता के नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर देने वाले सरकार को इस 
बात पर राजी कर पाते हैं कि उस विषय में वह या तो जाँच-पड़ताल करे या फिर स्वेच्छा से 
परिवर्तन छाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ भी सरकार की संकल्पना अधिक अंझों में' 
विरोधी मतों के बीच समझौता ही होता है और ऐसे समझौते में शायद ही कभी इस कार्य 
का सीधा नियंत्रण सरकार के हाथ में रहता हो। इसका मतलब बल्कि यह है कि वे लोग, 
जिनकी मंत्रणा पर सरकार भरोसा करती है, किसी चालू योजना के अधीन समुदाय के 
सामाजिक हितों को समुचित रूप से सुरक्षित नहीं समझते और परिवतेन ऐसे नये प्रयोग ' 
की दिशा में उन्मूस होता है, जिसके विषय में उम्मीद होती है कि शायद सामाजिक हितों की 
अधिक पूर्णता से सिद्ध हो सकेगी । 
ु इस प्रकार के परिपादर्व में, प्रभुत्व-सिद्धांत अपने राजनीतिक पहलू में उससे बहुत 

ही भिन्न स्वरूप घारण कर लेता है जो उसके परम्परागत दावों में निहित है। यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि अगर राज्य को एक नैतिक इकाई के रूप में बने रहना हैं तो उसका निर्माण 
उसके सदस्यों की संगठित मौन स्वीकृति की आधार-भूमि पर होना चाहिए। लेकिन इसमें 
सरकारी आदेशों की अवेक्षीं उनका दायित्व हो जाता है और फिर उसमें आज्ञोल्लंघन का 
अधिकार निहित है । हाँ, उचित यही है कि इस अधिकार का उपयोग राजनीतिक आचरण 
के उपायों पर ही हो । अगर विद्रोह जनता का एक निश्चित स्वभाव बन जाये तो कोई भी 
समदाय अपने प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर सकता ; परन्तु यह बात भी उतनी ही सच है कि जब 
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चाहिए। बल्कि हमें संगठन की एक ऐसी पद्धति खोजनी चाहिए जो आदर्श पर मर-मिटने 
की शक्ति को ऐसी धाराओं में मोड़ दे जिनसे समूचे समाज का मंगल हो । अयत मनोवेगों 
पर आधारित कार्य मूल में ही हमेशा समाज-विरोधी हुआ करते हैं और जो नीति अपना 
काम साधने के लिए इस प्रकार के अयत आवेगों का प्रयोग करती है, वह सदैव समाज-मंगल 
की विरोधिनी होती हैं। इसीलिए, उदाहरणार्थ, जो लोग सरकार की आज्ञा का पालन इस 
कारण करते हैं कि उसने युद्ध घोषित कर दिया है, उनका कोई नैतिक अस्तित्त्व नहीं रह 
जाता। वे जर्मन जिन्होंने बेलजियम को पददर्छित किया था, वे हंगेरियन जो सिर नवाये 
अपने उदार, सह-तागरिकों को निर्ममतापूर्वक जिबह होते देखते रहे थे, निश्चय ही उन गुणों 
को खो चुके थे जो इंसान को इंसान कहलाने का अधिकारी बनाते हैं। यह कह देना भी कोई 
समाधान नहीं हैं कि विरोध करना कठोर दंड का आवाहन करना है। रॉयर कॉलड्ड ने ठीक 
ही कहा था कि कि मर-मिटनया भी एक समाधान है, और वे छोग जो, खास तौर पर संकट 
के समय, अपने स्वभाव के एथेनेसियस तत्त्व का सोत्साह परितोष करते है, सम्यता के सच्चे 
सेवक हो सकते हैं। ॥ 
बाहरी तौर पर देखें तो निश्चय ही निरपेक्ष और स्वतंत्र प्रभुता-संपन्न राज्य की 
अवधारणा की मानवता के हितों से संगति नहीं बैठती---वह सरकार के प्रति अपने सदस्यों 
से निरुपबन्ध निष्ठा की अपेक्षा रखता हैं और अपनी शक्ति के बल पर उसका परिपालन 
' कराता है। अगर हम राजनेतिक दायित्व का नैतिक दृष्टि से उपयुक्त सिद्धांत चाहते हैं 
तो हमें इस समस्या का हल दूसरे दृष्टिकोण से खोजना होगा। सृजनात्मक सम्यता में राज्यों 
के अलग-अलग होने की ऐतिहासिक घटना का नहीं, वरन्‌ दुनिया की अन्तर्‌-निर्भरता के 
वैज्ञानिक तथ्य का महत्त्व हैं। विश्व ही वह सच्ची इकाई है जिसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। 
आज्ञाकारिता का सच्चा दायित्त्व मानव मात्र के समग्र हितों के प्रति हैं। माना कि यह खोज 
पाना कठिन है कि उस हित की स्थिति कहां और किस में है; यह भी माना कि भाॉंति-भाँति 
के जटिर राग-दवषों से वह समाच्छन्न हो जाता हैँ--पर इससे तो वह दायित्व और भी सच्चा 
तथा आशु-सम्पाद हो जाता है | हमारे सामने समस्या यह नहीं कि मानवता के हितों का 
इंगलैण्ड के हितों से कैसे सामञ्जस्य बैठाया जाये--हमारी समस्या तो इस प्रकार काम करना 
हैं कि हंगलैण्ड की नीति में आप से आप मानवता की खुशहाछी का अन्तर्भाव हो जाये। 
अगर इसी साध्य की हमें सिद्धि करनी है तो ऐसे कृत्यों को जटिल इकाई मानना पड़ेगा जिनमें 
से कोई भी, उसके शासन के लिए, राज्य के प्रति चरम निष्ठा की भावना से सीमित नहीं है। 
, हाँ, यह बात हम मान सकते हैं कि किसी क्षेत्र-विशेष को---निश्चित कर्तेव्य के दायरे में रहते 
हुए---स्वशासन अधिकार की जितनी अधिक से अधिक मात्रा हमें दे सकते हैं, उसका प्रबन्ध 
उतना ही अच्छा होने की अ दवा की जा सकती है, लेकिन यह बात भी निश्चित है कि किसी 
भी कृत्य को पक्के ढंग से पूर्ण सत्ता के साथ प्रतिष्ठित वहीं किया जा सकता है। उस कृत्य 
में कहीं न कहीं उन लोगों के हितों में जो परिणाम के भोक्‍ता होते हैं, और उनके हितों में 
जो उसके निमित्त होते हैँ, समन्वय करना अनिवार्य हैं। एक सरल-सी मिसारू छीजिये-- 
किसी गिरजें का प्रबन्ध हम एकान्त रूप से उसके पादरियों पर नहीं छोड़ सकते अथवा 
कोयला-लानों का प्रबन्ध पूरी तरह सनिहों पर नहीं छोड़ा जा सकता अन्तर्राष्ट्रीय तथ्यों 
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के क्षेत्र में, हम इंगलैण्ड या फ्रांस पर यह बात नहीं छोड़ सकते कि वे अपने अपने रहने के ढंग 
की फैसला निरपेक्ष रूप से स्वयं करें । ऐसी समस्याये भी हैँ जिनका असर मानवता पर 
इतना महत्त्वपूर्ण होता है कि किसी राज्य पर हम यह बात नहीं छोड़ सकते कि वह जो बात 
चाहे, उसका हल निकाल ले और उसे अपना ले। उदाहरणार्थ, स्वतंत्र प्रभुत्त्त संपन्नता की 
धारणा के अनुसार फ्रांस को छूट है कि वह जब और जैसे चाहे, जर्मनी पर धावा बोल सकता 
है और उसका दो ही तरह से प्रतिकार हो सकता हँ---एक असहमति प्रकट करके : किन्तु 
उससे असलियत नही बदल सकती; दूसरे युद्ध करके जिससे सम्यता का नाश' होता है । 
एक बार हम यह समझ लें कि सभी व्यापक समस्याओं में दुनिया की सुख-समृद्धि एक और 
8:80 ज्य हैं तो उनका समन्वित चिन्तन सामाजिक शांति की पहली शर्त हो जाती है। 
सचण्डाय माजतोों ने पश्चकयं "िंए 

इस दृष्टि से देखें तो अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष में स्वतंत्र प्रभुता सम्पन्न राज्य की धारणा 
मानवता की सुख-समृद्धि के लिए घातक होती है । एक राज्य दूसरे राज्यों के प्रति अपने 
पारस्परिक संबंधों मे कैसा आचरण करे--यह मामला ऐसा नहीं जिसका निर्णय अकेले 
उसी राज्य पर छोड़ दिया जा सके | वह तो एक के बाद एक सत्यानासी युद्धों का विकट और 
अनन्त रास्ता है: आधुनिक युग में बेल्जियम का धर्षण इसका सबसे दारुण नैतिक परिणाम 
है। राज्यों का सामान्य जीवन ऐसा मामला है जिसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति होना 
ज़रूरी है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय सुख-समुद्धि की किसी भी योजना में अन्तर्राष्ट्रीय शासन की 
बात तत्त्व रूप से निहित है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय शासन में राज्यों के समग्रतः एक ऐसी सत्ता 
के मातह॒त कर देने की बात निहित हैं जिसमें हर एक की अपनी राय तो होगी पर जिसमें 
वह राय निर्णय का एकाधिकारी स्रोत कभी नहीं होगी। इस अवधारणा को संस्था का रूप 
देने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्‍या है-इस पर बाद में विचार किया जायेगा। यहाँ तो यह मान 
लेना काफ़ी है कि राज्य-प्रभुत्व के तिरोभाव की शर्तें पूरी हुए बिना राज्यों के लिए विवेकमय 
जीवन असम्भव है । इंगलैण्ड को यह तय नही करना चाहिए कि उसे किन शस्त्रास्त्रों की 
जरूरत है, कि वह क्या सीमा-शुल्क लागू करेगा, कि वहू किन आवासियों को अपने यहाँ 
आने देगा। ये मामले राष्ट्रों के सामान्य जीवन को प्रभावित करते हैं और इनमें उनका 

, प्रबन्ध करने के लिए एक संयुक्त विश्व बनाने की बात निहित है । 

इस मत की विरोधी यूक्ति अन्ततः नै राश्य की युक्ति है। इसमें यहू बात मान ली गयी 
है कि आदमी हमेशा ही उस छोटी-सी परूटन को अन्धाप्रेम देता रहेगा जिसमें वह जन्मा है 
और यह बात भुला दी गयी है कि अपक्व राग अब ऐसे उपकरणों से खेलता है, जिनका प्रयोग 
अत्यधिक खतरनाक हैं। इसमें किसी को सन्‍्देह नहीं कि विश्व के हितों का ऐसी संस्थाओं में 
पर्गंबसान कर देना कठिन कार्य हैं जो उसके हितों की अभिव्यक्ति कर सके । लेकिन ऐसे 
राज्यों का इतिहास भी पढ़ने को नहीं मिल सकता, जिन्होंने अपनी निजी सुख-समृद्धि को 
ही सर्वोच्च साध्य माना हो और इस बात का अहसास न किया हो कि एकान्त निर्णय की 
शक्ति का निषेध करना ही हमारे सामने सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर मानव को मानव के 
कद्दू समाज में बसना है, तो उसे सहयोगितापूर्ण साहचर्य की आदतें सीखनी होंगी । उन्हें 
अपनी छोटी-सी पक्टन को मानवता की बृहत्तर सेना का अंग मानना होगा । उन्हें इस बात 
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की आदत डालनी होगी कि तात्कालिक और अस्थायी लाभ को स्थायी हितों में समाहित 
कर सके जो कि केवल शांति से उपलब्ध होता है। अन्तर्राष्ट्रीय संसर्ग मे हिसा द्वारा पायी 
हुईं विजय, कम से कम बहुत लम्बे अरसे तक, स्थायी महत्त्व की शायद ही होती हो। १८७१ 
में एलसेस रारेन को बलपूर्बेक अपने में मिला लेने से जर्मनी का कोई हित नही हुआ; बोस्निया 
और ह्जेंगोविना पर प्रभुत्व जमा कर आस्ट्रिया के हाथ भी कुछ नहीं लगा । इस तरह के 
आचरण से जो परम्परायें स्थापित की जाती हैं, अन्ततोगत्वा नैतिक दृष्टि से जितनी 
विनाशकारी होती हैं भौतिक दृष्टि से भी उतनी ही घातक होती हैं। उनकी जड़ में यह घारणा 
दोती है कि एक राज्य प्रभुता-सम्पन्न है, दूसरे नहीं। जैसा हॉब्स ने कहा था, उनमें यह बात 
आपूर्व स्वीकार कर ली जाती है कि संगठित राष्ट्रों के बीच की सम्बन्ध-भूमि 'सबका सबसे 
युद्ध की नीति पर आश्रित है । यह मान लेना उस विवेक को तिलांजलि दें देना है, जो 
आदमी को अपने सहचर--पशु---से अछूग करता है अथवा यह कहें कि उसे ऐसे साध्य के 
लिए स्चेष्ट करना हैं जो पशु और मानव के बीच का भेद मिटा डालेगा। बृहत्तर समाज में 
क्रिया-कलाप उस हद तक फैलता-बिखरता चला जाता है जब तक कि टोक़ियो और, 
पेरिस एक ही समुदाय के शहर नहीं हो जाते--इसमें राज्यत्व का संगठन उसी समुदाय के 
लिए किये जाने की बात निहित हैं। विश्व-राज्य में-वह चाहे जैसे भी बने और उसमें चाहे 
जिस हद तक विकेन्धीकरण की व्यवस्था हो---अलरूग-अलछूग प्रभुत्त के लिए कोई गुंजाइश 
नहीं हैं। वे काम जिनका असर बुहत्‌ समाज के जीवन पर पड़ता हैं, सभी लोगों की मर्जी 
से और संगठित निर्णय से संपन्न होने चाहिएँ । 
नमक ० जा 

जब हम राज्यों की बाह्य प्रभुता के स्थान पर आन्तरिक प्रभुता की ओर दृष्टिपात 
करते हैं तो हमें और भी जटिल स्थिति का सामना करना पड़ता है। अपने सदस्यों के ऊपर 
राज्य की सत्ता की समस्या, बहुत हद तक, संकल्पनाओं के प्रतिनिधित्व की समस्या हैं। ' 
अग्र सामाजिक संस्थाएँ मुझे इस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करने देती हैं कि मेरे जीवन में 
मतोवेगों का संतोषजनक संतुलन हो जाता है तो सृजनात्मक दृष्टि से, मै स्वतंत्र हूँ। छेकिन 
जाहिर है कि अगर केवल व्यक्ति के रूप में देखा जाये तो मेरी संकल्पता उन असंख्य प्रति- 
योगी संकल्पनाओं के तूफ़ान में खो जाती है जो अपनी-अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्नशीरू 
रहती हैं। इसीलिए लोग संस्थाएँ बनाते हैं ताकि उसमें समन्वित संकल्पनाओं की सामूहिक 
दाक्षित से उन्हें आत्म-निर्णय का अवसर मिल सके । उनका अस्तित्त्व उन प्रयोजनों की पूर्ति 
के लिए ही होता है, जो किसी खास मानव-निकाय द्वारा समान रूप से अनुभव किये जाते 
हैं। वे कामों में सहारा भी देते हैं और स्वयं भी सम्पन्न करते हैं। अतः राज्य में अभिव्यक्ति 
पाने वाली संकल्पनाएँ दो तरह की होती हैं। एक तो एक चरम इकाई के रूप में स्वयं व्यक्ति 
की संकल्पता--यह सार्वभौम इकाई है जिसका हर काम और हर आशय अपना विशिष्ट 
होता हैं। दूसरे किसी खास संथा के सदस्य के रूप में व्यक्ति की संकल्पना जहाँ वह 
उसके माध्यम से किसी निश्िचत प्रयोजन की पृत्ति के लिए रत रहता है। . 

यहाँ दो बातों को अच्छी तरह समझ लेना महत्त्वपूर्ण है। उस संस्था का, जिसका कोई 
आदमी सदस्य हो, संपूर्ण वर्णन-निरूपण कर देना उस आदमी का वैसा वर्णन-निरूपण नहीं 
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हो जाता | यह कह देना कि जोन्स वेस्लेयन-वैरिस्टेर है और रिफ्रार्म क्लब तथा ऐंसिएंट 
आड्डर आफ ओॉडफैलोज़ का सदस्य है, जोन्स की समग्र प्रकृति का विवेचन कर देना नहीं है । 
हमें उस जोन्स का भी ध्याव रखना पड़ेगा जो अपने जीवन के विविध पहलओं से एक ऐसे 
स्वरूप का विकास करता है जो उनके बीच सामअ्जस्य पैदा करते हैं या करने का प्रयत्न करतें 
हैं। जो जोन्स यह अनुभव करता हैँ कि उसका कुछ अंश इन सभी संथाओं में रहता है, जो 
उनके माध्यम से अपनी आशा-आकांक्षाओं की राहें बनने की केशिश्षञ करता है--वही 
असली जोन्स है और वह स्वरूप केवल उसका अपना है । 

वह जो-जो संबंध और संपर्क क्ायम करता है, सो उसी आन्तरिक एवं अविलेय 
व्यक्तित्व के परितोष के छिए । निस्‍्संदेह उसकी संकल्पना उन असंस्य अकूग-अलग कारय। से 
मिल कर बनती है, जो वह करता रहता है। फिर भी वह उन सबसे ऊपर और अनर्तलिमूत 
रहती हैं और न केवल कार्यो को, वरन्‌ उनसे प्रभावित समाज को भी, इस कसौटी पर परखती 
है कि वे फलस्वरूप जीवन को किस हद तक संतुष्ट और समन्वित रूप दे सकते हैं । 

और न किसी एक संथा की संकल्पना को ही अस्तिम संक्रलपना बनाया जा 
सकता है | मिसाल के लिए बार (वकील-संध )को अपने पूर्ण नियंत्रण का अविकार सौंप 
देना आदमी के एक पहल को उसका समग्र स्वरूप ढालने का अधिकार दे देना है । आदमों 
सिफ़ बैरिस्टर ही तो नही होता ! पूर्ण मानव के रूप में विकास करने के चरम साध्य के साथ- 
साथ कृत्य-विशेष तो सदा ही एक संकीर्ण प्रयोजन होता है। अतः हमें ऐसी भमिका खोजनी 
है. जिसमें मानव-संकल्पनाओं को सार्वभौम निर्णय के केद्रों के रूम में अभि्यवित का अधि- 
कार है--विशिप्ट निर्णयों के केद्रों के रूप में नहीं, जिनके संबोग से उनका निर्माण 
होता है । 

इस तरह से कहा जाये तो मसला आवश्यकता से कुछ अधिक ही सरल हो जाता है । 
जिस जोन्स को सावंभौम घरातरू पर संकल्पना करनी है, हो सकता है कि वह दरअपरू 
अपने किसी विशेष पहल में निहित अभिभावी महत्व की भावना से अपने आपको मुक्त ने 
कर सके । अन्य किसी की योग्यता का इतना गहरा प्रभाव नहीं जितना अपने सन में झाँक 
लेने और अपने प्रयत्नों की समष्टि को एक व्यवस्थित पूर्णता के रूप में देखने की योग्यता का 
और सामाजिक तक के आधार पर सोचें तो उसमें मंगल तभी हो सकता है, जब उस पूर्णता 
के अंध अपने संगी-साथियों की खुशहाली पर समपित हों । किसी कार्यरत संया के प्रयोजन 
में जो हेतु विद्यमान रहते हैं उनकी जटिलता के कारण यह योग्यता और भी दुर्लभ हो जाती 
हैं। जिन संथाओं का स्वरूप विशुद्ध रूप से उपार्जनरी रूगता है वे समाज- 
कल्याण के सम्बन्ध में प्रायः ऐसा दृष्टिकोण बना लेती हैं जिसमें उनका प्रबन्ध भूज को समस्या 
तक सीमित हो जाता है। अगर राजनीतिक संघ का मतलब किसी ऐसे निकाय तक है, जो 
आदसियों के व्यक्तिगत संबंध मात्र से जन्य कार्यों को सम्पन्न करता हो तो विशुद्ध राजनीतिक 
संथा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं क्योंकि वे संबंध समाज की झमूची व्यवस्था के दबाव 
मै क़दम-क़दम , पर प्रभावित और रंजित होते रहते हैं। आर्थिक और सामाजिक तथ्य, 
बौद्धिक और ध्षामिक विचार जाने-अनजाने हर दौर में उन्हें प्रभावित करते रहते हैं। 
किक, सा्व प्रौस धरातल की चर्चा हमने की है, वहू, जहाँ तक विशुद्ध रूप में 
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उसके अस्तित्व का सम्बन्ध है, एक कपोल-कल्पना मात्र है। वहाँ जिस संकल्पना को अभि- 
व्यक्ति मिलती है, वह व्यक्तिगत निर्णयों से, जिनसे उसके प्रेरक हेतुओं को अपना अन्तिम 
स्वरूप मिलता है, बिल्कुल ऊपर और असंपृक्‍त हितों की ओर ही निदेशित नहीं हो सकती-- 
और यह स्वाभाविक भी है । अतः रूसो के अर्थ में सामान्‍य संकल्पना जैसी कोई चीज़ हो ही 
नहीं सकती | 

परन्तु चूँकि हम इस आददों-रूप में सामान्य संकल्पना की बात अस्वीकार कर देते 
हैं, इसलिए हम इस नतीजे पर नहीं पहुँच जाते कि साहचर्य की एक प्रणाली को ही एक ऐसा 
तरीक़ा मान लें, जिसमें और जिसके द्वारा समाज के साध्य की सर्वश्रेष्ठ रीति से सिद्धि हो 
सकती है। हम यह मान सकते हैं कि हर संथा को समाज-व्यवस्था के आचरण को प्रभा- 
वित करने का मौक़ा मिलना चाहिए। किन्तु जहाँ ऐसे आदेश जारी होते हैं जिनके आधार 
पर--जब तक कि वें वापस ही न ले लिये जायें--समूची समाज-व्यवस्था का स्वरूप 
निर्णीत होता है; हमें समता के घरातल पर अवेक्षा के लिए उन्हें ग्रहण करना पह्ुैछ। 
यानी समाज के देखें हुर एक आदमी का किसी भी दूसरे आदमी के बराबर महत्त्व , 
होना चाहिए। अगर वह संकल्पना, जो संस्थाओं के बीच सामञ्जस्य पैदा करती है, उन्हीं 
के संयोग से निर्मित हो तो यह समता असम्भव होगी। एक खनिहा खनिहे की हैसियत से 
समाज को जिस हद तक प्रभावित कर सकता हैं, उस ह॒द तक एक हीरातराश' एक हीरा- 
तराश की हैसियत से उसे प्रभावित नहीं कर सकता । साहचर्य को इस प्रकार महत्त्वपूर्ण 
बनाने की समस्या, कि उन्हें एकता के सूत्र में ढालने वारी संस्था में न केवछ समुचित वरन्‌ 
उससे भी अधिक स्थान मिले, एक अबूझ समस्या है। न जोन्स की संकल्पना द्वारा लिखित 
वस्तु उसे इस तरह मिल सकती है कि वह उसके एक-एक अंश को ले और उन्हें अपने-अपने 
क्षेत्रों में फ़ैललों को प्रभावित करने की शक्ति दे दे क्योंकि उसके लिए महत्त्व तो इस बात का 
है कि उन अंझों का समन्‍्वय किस तरह किया गया हैं। उसकी प्रकृति का किस हद तक 
परितोष हुआ है, इसका फ़ैसछा उनके परस्पर-संबंध पर निर्भर है, अलूगं-अलग होने 
पर नहीं । 

अतः सामाजिक संगठन के शासन के सम्बन्ध में कोई भी समस्या सामने नहीं आती । 
एक ओर तो समाज में हर कार्य के छिए---अर्थात्‌ उसमें निहित प्रयोजन विशेष की सिद्धि. 
के लिए---सरकार बनाना खासा आसान है। केकिन किसी भी आदमी का क्रिया-कलाप 
सिरे एक कार्य तक सीमित नहीं होता | जिन सेवाओं को निष्पन्न करने में उसका कोई हाथ 

नहीं होता, उनके प्रयोक्‍ता के रूप में उसके हितों की सुरक्षा भी आवश्यक हैँ। दूसरे शब्दों में 

. कहा जाय तो उपभोक्ता के रूप में उसकी रक्षा करनी ज़रूरी है। 

कार्यों का समन्वय करने के क्षेत्र में इस साध्य की पूत्ति के लिए, राज्य को क्रियाशील 
होना चाहिए | उसे उनके जीवन की परिस्थितियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए 
कि राज्य का हर सदस्य उद्र चीज़ों की समुचित लब्धि के बारे में आश्वस्त रहे जिनके बिना 
वह आदसी के रूप में अपने काम-घधंधे पूरे नहीं कर सकता । कम से कम एक नीचे से नीचे 
. स्तर पर जहाँ आदमी आदमी बराबर होने के नाते उनकी जरूरतें एक-सी हैं, उन्हें पूरा करने 
के लिए नियंत्रण का एक ही केन्द्र होता अनिवायें है। इसका मतरूब-यह तही कि राज्य स्वयं 
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नियंत्रक निकाय के रूप में, ऐसी ज़रूरतों की पृत्ति की सीधी व्यवस्था करेंगा। मतलब सिर्फ़ 
यह है कि अभीष्ट सेवायें निष्पन्न करने वाले कार्यों का निदेश वह इस ढंग से करेंगा कि उनकी 
पूत्ति के लिए कारगर परिस्थितियाँ पैदा हो जायें । 

इस पहल से देखा जाये तो राज्य स्पष्ट ही एक छलोक-सेवा निगम होता है । यह हर 
अन्य संस्था से भिन्न है--सबसे पहला अन्तर तो यह है कि यह ऐसी संस्था है जिसमें सद- 
स्यता अनिवार्य है। दूसरे, इसका स्वरूप मूलतः प्रादेशिक है। उपभोक्ताओं के रूप में आदमी 
के हित अधिकांशत: प्रतिवेश-विषयक हित होते हँ----ये बहुत कुछ हद तक विशिष्ट स्थ;न पर 
परितोष चाहते हैं: और एक ख़ास धरातल पर उसके सदस्यों के हित एक जैसे होते है । 
खाना-कपड़ा, रहने का स्थान, शिक्षा सभी को चाहिए। राज्य वह निकाय है जो उपभोक्ताओं 
के हितों को ऐसे ढंग से व्यवस्थित करता है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, वे उन्हें मिल जायें | 
राज्य में वे सब आदमी हैं--उनके सबके दावे बराबर महत्त्व के हैं। वकील, खनिहा, कैथो- 
लिक, या प्रोटेस्टेण्ट, मालिक-मज़दूर आदि के भेद उनमें नहीं। समाज-सिद्धांत की 
 दृष्ठि में वे महज़ आदमी है जिन्हें अपना उत्क्ृष्टतम स्वरूप विकसित करने के लिए कुछ ऐसी 
सेवाओं की ज़रूरत होती है जो वे स्वयं निष्पन्न नहीं. कर सकते | जाहिर है, इस तरह का 
काम अन्य कामों की अपेक्षा महत्तर हो जाता हँ--वाहे उसका किसी भी प्रकार सम्पादन 
किया जाये । जिस धरातरू पर आदमी को आदमी की तरह से रहना होता है, उसका नियं- 
त्रण राज्य करता हैं । प्रशासनिक-दब्दावरी में कहें तो वह ऐसी सरकार है, जिसका क्रिया- 
कराप उसके सदस्यों की आम जरूरतों के अनुसार ढलता है। उन आम ज़रूरतों को पूरा 
करने के लिए उसे एक खास हुद तक अन्य संघों का भी नियंत्रण अपने हाथ में रखना पड़ता 
है जिससे उनकी पूृत्ति के लिए अभीष्ट सेवायें प्राप्त हो सकें । कोई कार्य--जैसे शिक्षा 
अथवा कोयरऊ की व्यवस्था आदि--समाज को जितना ही अधिक प्रिय होगा, उतना ही 
'. उस पर अधिक नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी । अर्थात्‌ हर कृत्य उपभोक्ता के हित में 
इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उसे पूर्ण नागरिक जीवन बसर करने का अवसर 
मिल सके । हर आदमी के लिए---अगर वह इंसान बना रहना चाहता है तो---दैनिक परिश्रम 
की एक हद होती हैँ : कोई चोबीसों घंटे काम में जुता नहीं रह सकता। आमदनी का भी एक 
खास स्तर होना चाहिए जिससे नीचे किसी की आमदनी न॑ गिरने दी जाये---तभी हर आदमी 
एक अच्छे नागरिक की तरह से रह सकता है । समग्र समाज अपने सामान्य साध्य की पूर्ति 
के लिए जो धरातल अनिवार्य समझता है, उस पर आम ज़रूरतें हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य का नियमन रहता है । 

समाज में राज्य का यही कार्य है। वह नागरिकों के रूप में लोगों के हितों की रक्षा करने 

वाली संस्था है---उनके प्रतिफलात्मक प्रयासों की बारीकी में वह नहीं जाता; उसे तो उस 
स्थल रूप-रेखा से मतलब है, जिसके भीतर रह कर वे प्रयास किये जाते हैं। परन्तु राज्य और 
सरकार का स्पष्ट भेद हमें समझ लेना चाहिए। राज्य-कत्य की परिभाषा करना सरकार के 
अधिकारों की परिभाषा करना नहीं--वह तो केवल उस प्रयोजन की परिभाषा होगी, 

पृत्ति सरकार का साध्य होता है। यहाँ आन्तरिक प्रभुता की समस्या अत्यंत प्रखर॒, 
#रिसासने जाती है। यह यक्ति दी जा सकती है कि--जेम्स के शब्दों में---राज्य 
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में सनृष्य के सार्वभौम पहलू का सन्निवेद रहता है, इसलिए उसके अभिकर्त्ताओं की *आज्ञा 
अपने आप में पर्याप्त होती चाहिए। यह भी दलील देना संभव है कि राज्य के नाम पर उन 
अभिकर्त्ताओं द्वारा जो भी क़दम उठाया जायेगा, वह अन्तत: राज्य और कृत्य-विशेष के बीच 
का प्रदन होगा, अत: उनकी आज्ञा पर्याप्त नहीं हो सकती क्योंकि उसे अन्तिम मान लेने 
का सतलूब तो उन अभिकर्ताओं को अपने ही मुकदमे में निर्णायक बना देना होगा । आच्त- 
“रिक सत्ता के संगठन में मुख्य समस्या निस्संदेह यही है। जैसी कि यहाँ दलीलें दी गई हैं, 
अगर राज्य के स्वरूप को देखे वह्‌ और संस्थाओं जैसा ही है--चाहे उसका क्षेत्र भले ही बड़ा 
और भिन्न हो---तो उसके अभिकर्ताओं की मर्ज़ी पर यह छोड़ देना कि वह जो कुछ चाहें 
कदम उठायें, उतना ही असम्भव है जितना कि वकालतपेशा लोगों को उनके अपने नियंत्रण 
का सम्पूर्ण अधिकार दें देना क्योंकि इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि राज्य के अभिकर्त्ताओं 
के निर्णय अन्य संस्थाओं के अभिकर्त्ताओं के निर्णयों से इस बात में भिन्न हैं कि वे राज्य के 
सदस्यों की खुशहाली का ध्यान रखने में अद्वितीय हैं । कहने का मतलब यह हुआ कि उनकी 
संकल्पना को पहले ही सामान्य संकल्पना मान लिया गया है और सामाजिक जीवन में हमारे 
सामने जो और संकल्पनायें आती हैं, उनके विषय में हम यह बात नहीं कह सकते। वास्तव 
'भ, बात ऐसी नहीं है। किसी राज्य के अभिकर्त्ता स्वभावत: उसके अन्य सदस्यों से भिन्न 
नहीं होते । वे भी उसी छोभ-लालच के शिकार हो सकते हैं, जिसके और लोग । उनके ग़लूती 
करने के कारण भी वही हो सकते हैं जो औरों के । उनका दृष्टिकोण भी अन्य लोगों के समान 
अपने अनुभव के अनुपात में सीमित होता हैं। वे जिन प्रयोजनों के लिए सत्ता का प्रयोग करते 
हैं, वे अपने परिवेश से ग्रहण की हुई मान्यताओं के द्वारा सदैव सीमित होते हैं। भूस्वामि-वर्गं 
का शासन गाँव के आदमी को दिल से यह विश्वास नहीं करने देता कि उसका हित लोक- 
मंगरू में ही है। जान ब्राइट अपने जीवन के अन्त तक यह नहीं समझ सका कि मजदूरों के 
काम के घंटे निश्चित कर देने में क्‍या तुक हैं। विलियम विण्डहम की समझ में यह बात नहीं 
बैठी कि मज़दूर वर्ग को भी शिक्षा की सुविधायें पाने का अधिकार है । दूसरी स्रंस्थाओं के 
नीच राज्य को प्रभुत्व-संपन्नता की स्थिति में रहने देने का ख़तरा यह है कि वह हमेशा कुछ 
अभिकर्ताओं के माध्यम से काम करेगा और यह जरूरी नहीं कि उन विशेष अभिकर्त्ताओं के 
अनुभव की समुदाय की सामान्य हित के साथ संगति बैठ ही जाये। प्रायः उनका झुकाव 
इस ओर भी होगा कि उनके अनुभव के अनुसार जो कुछ अच्छा हैं, उसी को मानवता की 
आम ज़रूरत समझ्न बैठें क्योंकि जैसा रूसो का कथन हैँ, अपकष की ओर जाना हर सरकार 
की प्रकृत प्रवृत्ति होती है । सत्ता का यह स्वभाव' होता है कि वह अपना प्रयोग करने वाले 
बड़े से बड़े महात्मा को म्रष्ट कर देती हैं। निष्कर्ष यह निकला कि समुदाय की अन्य सब 
संकल्पनाओं के अन्तिस नियंत्रण का अधिकार राज्य के हाथ में दे देने का मतलब दरअसरूू 
कुछ गिने-चुने छोगों को ऐसी सत्ता दे देना है, जिसका दुरुपयोग कठिन नहीं । 

अतः आन्तरिक रूप से हर राज्य एक उत्तरदायी राज्य होना चाहिए । इस प्रकार 
के उत्तरदायित्व को स॒जनात्मक बनाने की समस्या पर दो कोणों से दृष्टिपात किया जा 
सकता है । राज्य के अतिरिक्त अन्य करणों का संगठन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 
अन्तिम फैसले करते के लिए वे राज्य के साथ मिलकर एक समन्वित निकाय का रूप ले 
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सकें । स्थूल रूप से यह मत वही ह जो श्रेणि-सभाजवादी सिद्धान्त द्वारा प्रस्तुत किया गया 
हैं। परन्तु इसकी कठिनाइयाँ अगम हैं । सब से पहले तो यही सवाल आता है कि क्या ऐसी 
कारणिक इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो अन्य इकाइयों से समनुप्रात रखते हुए एक 
समुचित ग्रतिनिधि निकाय के निर्माण में सहायक हों । ऐसी संस्था बनाई जा सकती है जो 
उत्पादकों के किसी वर्ग-विशेष की जरूरतों का काफ़ी हद तक अन्तर्भाव कर ले पर यहाँ 
समस्या बिल्कुल दूसरी है--यहाँ समस्या हैँ एक करण को दूसरे के मुकाबले में कम या 
अधिक महत्त्व देने की ताकि उनके बीच एक उचित उमानुरूप् सम्बन्ध स्थापित हो जाये। 
यह किया जा सकता है या नहीं--इसमें बड़ा शक है । मिसाल के लिए, जिसने जर्मन 
आर्थिक परिषद्‌ के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को अच्छी तरह देखा-समझा है उसे 
अनायास यह विश्वास होने छग्ंगा कि उसमें जो स्थल सामंजस्य बरजबस लाया गया हैं उसके 
कारण ही वह अयर कुछ काम कर सकती है तो केवल एक सलाहकार संस्था के रूप में--- 
इससे अधिक कुछ नहीं । खास औद्योगिक मसलों पर सलाह देने के माध्यम के रूप में तो 
उसका कुछ उपयोग प्रतीत होता है पर उसके पास इतनी नैतिक सत्ता नहीं कि वह समूचे 
उद्योग-जगत्‌ की ओर से साधिकार कुछ कह सके । 
इंगलेण्ड में श्रमिक संघों के वियय में भी यही बात सच है । कोयले से सम्बन्ध रखने 
वाले सभी मसलों पर अपने सदस्यों की ओर से बोलने के बारे में खनिहा-मंधान (माइन्स 
फ़ैडरेशन) के अधिकार पर कोई सन्‍्देह नहीं करता परन्तु इस बात पर शक करना ठीक ही 
है कि श्रमिक संघ कांग्रेस के प्रस्ताव एक संकुचित और औद्योगिक क्षेत्र के बाहर,अपने विविध 
अवयवों की बाध्य करने की सामर्थ्य रखते हैं अथवा नहीं । इसी प्रकार यह समझना भी 
बड़ा मुश्किल हैं कि कोई निकाय, जिसमें व्यापारी और श्रमिक-संघवादी दोनों शामिल हों, 
कैसे कोई लाभकारी सामान्य औद्योगिक विधान बना सकता है---खास तौर से अगर वे 
दोनों बराबर अनुपात में शामिल हों जो कि पूँजीवादी शासन में अनिवार्य प्रतीत होता है। 
परन्तु यहाँ एक और बात ध्यान देने की हँ---उस समस्या को हम छोड़े ही जा रहे है: किसी 
औद्योगिक इकाई की वास्तविकता का उसके अन्तगंत आने वाले काम-धन्धों के प्रति पुरा- 
पूरा न्याय बरतते हुए उनके साथ कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है। उदाहरण छीजिए-- 
, किसी चिकित्सा-संघ में प्राधान्य निस्सन्देह सामान्य व्यवसायियों का ही रहेगा लेकिन उनको 
कोई हक़ नहीं कि नर्सों, दन्‍्त-चिकित्सकों, मालिश-विश्येषज्ञ स्त्रियों और चटकी हुई हड्डी 
को ठीक करने वालों के हितों से सम्बद्ध मामछों में भी अपनी राय को ही निश्चन्त ज्ञान 
का अन्तिम उच्चार मानने का हुठ करें। 
दूसरे शब्दों में कहें तो व्यावसायिक संगठनों का महत्त्व इस बात में है कि वे उस 
कला-छिल्प की विशेष समस्याओं को सुलझाने में क्या योग देते हैं, इस बात में नहीं कि वे 
आम सामाजिक सवालों को सुरूझाने में कया मदद दे सकते हैं। जैसे ही ये मसले सामने 
आते हैं, किसी खास व्यवसाय के लोग या तो अपने कछा-शिल्प की दृष्टि से उनका निराकरण 
'करने को अग्नसर होते हैं अथवा अधिक व्यापक दुष्टिकोण से उन्हें सुलझाने की कोशिश 
करते है ।' पहली अवस्था में उनके निर्णय को विद्येष मान्यता नहीं दी जा सकती और दूसरी 
। के छुछ कछा-दिल्प के सदस्यों की. हैसियत से नहीं बोलते । अतः व्यावसायिक संस्थाओं 
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का महत्त्व हैं केवल कारणिक समस्याओं का सुलझाने के लिए--किन्तु प्रकृत्या ही वे आम 
मसलों को हल करने के लिए नहीं बनाई जातीं : उनसे सुलटना तो समूचे समाज का हीं 
काम है । 
इस सवाल में जो दूसरी समस्या अन्तर्भूत है वह संघटना की समस्या से किसी तरह 
. कस जटिल नहीं । अगर हम यह मान भी लें कि सन्‍्तोषजनक कारणिक प्रतिनिधित्व प्राप्त 
किया जा सकता है फिर भी राजनीतिक राज्य के साथ उसके सम्बन्धों का विकास करने 
का सवाल तो रह ही जाता है। सब से पहले तो यह फ़ैसला करने का सवाल उठता है कि 
उनके बीच विषय-वस्तु की सामान्य चौहदी कैसे निर्धारित की जायेगी। यह स्पष्ट रूप से 
एक न्यायिक मामला हैँ जिसका निपटारा करने के लिए अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय 
जैसीकोई संस्था ही सब से अधिक उपयुक्त हो सकती है । इस पृष्ठभूमि में, अन्तिम निर्णय 
करने की क्षमता निर्वाचित सभाओं को नहीं होती वरन्‌ किसी नियुक्त निकाय को होती है 
जो यह फ़ैसछा करता है कि अमुक संविधि शक्ति-परस्तात्‌ हैं अथवा नहीं । बात यह है 
कि निर्वाचन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में हम इतना जान गये हैं कि सब से नाजुक सामाजिक 
कामों का फ़ैसछा करने वाले छोगों का चुनाव उसके संयोग पर छोड़ देने की जोखिम नहीं 
उठा सकते । 
इस कठिनाई को हल करने के लिए श्री कोल का सुझाव हैं कि क़ानून और पुलिस का 
काम “अत्यावश्यक” कारणिक संगठनों के योग से बने हुए संयुक्त निकाय के नियन्त्रण सें 
दे दिया जाये। पर इससे तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। कौन से कारणिक संगठन 
“अत्यावद्यक' है? हस प्रकार के संयुक्त निकाय की सदस्य-संख्या क्या होगी ? क्‍या वे वोट 
डाल कर सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों का चुनाव किया करेंगे ? नामज़दगी करने का 
अधिकार किसे होगा ? स्पष्ट है कि जैसे ही हम राजनीतिक राज्य को खनिहा-संघ' वाले 
स्तर पर ले आते हैं, सामाजिक संगठन में प्रत्यक्ष सुगमता का अवसर समाप्त हो जाता हैं 
और अगर राज्य को लोकतंत्रवादी बना रहना है तो उसका असंदिग्ध महत्त्व है'। क्योंकि 
कोई भी शासन-पद्धति, जिसे आम निर्वाचक समझ नही पाता, देर-सवेर उन लोगों द्वारा 
निश्चय ही भ्रष्ट कर दी जाती है जो उसके माध्यम से अपना मतरूब साधने का रहस्य 
जानते हूँ । 
सामाजिक संगठन में करणों के स्थान से सम्बन्धित कोई भी ऐसा मत अगर पूजीवाद 
के महत्त्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में नहीं रखता तो वह अपूर्ण है। अगर सब उद्योगों का समाजी- 
करण हो जाये तो, जहाँ तक संघटना का प्रइन है, उनका प्रबन्ध कम से कम सापेक्षिक दृष्टि 
से एक सीधा मामला होगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि हमें लगभग हर महत्त्वपूर्ण 
उद्योग मालिक और मेहनतकश के दलों में बँटा हुआ दिखाई देता हैं और जब तक क्रान्ति 
का ज्वालामुखी ही न फट पड़े इस बात के कोई आसार नहीं दिखाई पड़ते कि निकट भविष्य 
में उनमें से अधिकांश निजी,उच्यम के क्षेत्र में से निकल जायेंगे । और अगर स्थिति यह है 
तो हर ऐसे उद्योग के प्रबन्ध में जिसका संचालन सरकार के हाथ में नहीं---मालिक और 
मेहनतकदा के दोहरे प्रतिनिधित्व की आवश्यकता तो अतक्य है ही और यह भी ज़ाहिर है 
कि सब उद्योगों से प्रतिनिधि लेकर जो कारणिक सभा बनेंगी उसकी जटिलता उसके 
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कुशल संचालन के लिए शायद घातक हो । 

” दूसरे शब्दों में जब आदमी आदमी के रूप में वोट देता हैं और मताधिकार ज़रूरत 
समझ कर ही पूर्व-स्वीकृत होता है तो काम करने में आसानी हो जाती है । जहाँ तक प्रभाव 
का सवाल है, धनवान मालिक ।नेस्सन्देह अकेले मज़दूर से अधिक शक्तिशाली होता हैं; 
पर सरकार के देखें जब वे अपने में एक इकाई है तो उन दोनों का धरातल एक ही है । पर 
जब मताधिकार का पूर्वाधार विभेद हो, साम्य नहीं तब उसके रंगों की विविधता इतनी 
अनेकमुखी होती है कि उसके आधार पर बना हुआ निकाय बेहद जटिल और बेसेंभाल 
होने के कारण किसी काम का नहीं रह जाता। श्रमिक-संघ कांग्रेस की तरह से वह या तो 
कुछ गिनी-चुनी बड़ी-बड़ी संस्थाओं के हाथ में चला जाता है जो उसकी नीति का संचालन 
करती हैं अथवा थोड़े-से लोगों के किसी गुट के हाथ में जो किसी अमरीकी पार्टी के 
अधिपतियों' की तरह चुनावों में अपना उल्लू सीधा करने की कला में निष्णात होते हैं। 

हबप (कतरपायी २) के १००१४] --६-- 

“अगर यह युक्ति मान्य है तो हमें उत्तरदायी राज्य की आधारशिलाएँ खोजने के 
लिए दूसरी दिजश्ञाओं में अन्वेषण करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह समझ लेना ज़रूरी 
हु कि सत्ता को सीमित करने के लिए दायित्व के विभाजन का फल यह भी हो सकता है कि 
उसका सम्पूर्ण विनाश हो जाये । अमरीका की तरह अधिकारों को अलरूगर-अरूग करके 
उसका विभाजन करने का मतरऊूब उससे बिल्कुल कतरा जाना भी हो सकता है। किसी भी 
सफल प्रशासन में यह जरूरी है कि जारी किये हुए आदेशों का ज्नोत अन्ततः एक छोटा- 
सा गूठ हो । उसके दायित्व का आश्वासन तीन तरह से प्राप्त होता है। सबसे पहली बात 
तो यहू कि सत्ता-च्यूत करने के समुचित तरीक़ों से उसे कारगर बनाया जाता हैं। दूसरे, 
उसके चारों ओर बिखरे हुए संगठित पराम्ञ के सूत्रों से और तीसरे यह नितान्त आवश्यक 
हँ कि जिन्हें राज्य के कृत्यों पर अन्तिम निर्णय देना है वे पूर्णतः ऐसी स्थिति में हों कि अपने 
फ़ैसलों को सुगम और संवेद्य बना सकें। कहने का सार यह है कि राज्य के अंगभूत नागरिकों 
के बीच शिक्षा और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से बहुत गहरी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। 

इस मत के अनुसार, राज्य की संकल्पना का उन संकल्पनाओं से विधिक समन्वय 

. नहीं हो सकता जिनका क्षेत्र वास्तव में उसके अपने क्षेत्र से कम होता हैं। नैतिक समन्वय 
तो हो सकता है पर विधिक समन्वय असम्भव हैँ क्योंकि राज्य अपने अभिकर्ताओं के माध्यम 
से व्यावसायिक जीवन का ढंग निर्धारित करता है। और हम राजनीतिक राज्य की प्रत्यक्ष 
प्रशासन-क्षमता चाहे कितनी ही क्यों न घटा डालें पर यह सही है कि एक बार जब उस पर 
उन सेवाओं की व्यवस्था का भार डाल दिया गया जिनकी आदमी को आम ज़रूरत होती 
है, तो उसके निकट उनके हित जिस हुद तक घरोहर का रूप ले लेते हैं उसकी समता--- 
कम से कम ऐहिक अर्थ में---कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती । आधुनिक राज्य से अन्त- 
रॉष्ट्रीय मामलों का अंतिम नियन्त्रण अगर हम निकाल भी दे तो आन्तरिक मामलों का 
जितना नागरिक क्षेत्र रह जाता हैँ वह भी, सरसरी तौर से देख ने पर ही, अमित-अपार 
फगता है। शिक्षा, सावंजनिक स्वास्थ्य, आवासन, व्यवस्था बनाये रखना, उस स्तर- 
४ विशेष पर व्यवसायों का नियमन जिसके नीचे उनका चला जाना छोक-हित के लिए हानि- 
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कर हो--मोटे तौर पर इन कार्यों का उल्लेख कर देने से ही स्पष्ट है कि सरकार,की राय 
का अपने खास तरीक़ से विशिष्ट महत्त्व है। व्यवहार-रूप में, सरकार जिसका सर्वेक्षण 
करती है वह है नागरिक के रूप में व्यक्ति का हित---इस बिन्दु पर वह सेवाओं का उत्पादक 
नहीं रह जाता, वह जीवन बसर करता हैं और उस उत्पादन के प्रतिफल से अपने जीवन को 
साथ्थंक बनाने का प्रयास करता हैं। 

ह यहाँ यह दलील दी जाती है कि जब तक श्रम-विभाजन हैं और उसके फलस्वरूप 
कोई भी व्यक्ति आत्म-निर्मर नहीं हो सकता, तब तक उत्पादन और उपभोग को एक ही 
धरातल पर नहीं रखा जा सकता । मोटे तौर पर कहें तो नागरिक के रूप में उपभोक्ता 
के हितों की रक्षा सर्वोपरि है । उत्पादक करणों को स्वयं अपना शासन चलाने की छूट देने 
में विकेन्द्रीकरण चाहे जितना आगे चला जाये परंतु किसी न किसी हद पर पहुंच कर इन 
की संकल्पना उन लोगों की सं कल्पना के अधीन हो जाती हैँ जो अवकाश के समय जीवन को 
एक कृत्य-विशेष की पू्ति की बजाय कला बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । 

इस दृष्टिकोण को समझने के लिए अच्छा यह होगा कि हम पहले अकेले नागरिक 
को लें और उसके सम्बन्धों से समुदाय का निर्माण करें। वह दूसरे लोगों की सेवाओं पर - 
जीता हे---उसके निकट उन सेवाओं का अस्तित्व इसलिए है कि उसका अवकाश अधिक 
आनन्ददायक और फलप्रद हो सके । जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत है वे अगर पूरी-पूरी मात्रा 
में उनसे प्र।प्त हो जायें, तभी वह उसके प्रकृत मनोवेगों की पूर्ति हो सकती है यानी उसके 
देखे उपभोक्ता का पहल ही सर्वोपरि है । उसके पूर्ण परिषोष के लिए जो वह्‌ उपभोग करता 
हैं उसका महत्व है, जो वह उत्पादन करता है उसका नहीं। यह सच है और इस बात पर 
पूरा जोर दिया जाना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए उत्पादक का पहलू ही आधार- 
भूत है । कलाकार, राजनीतिज्ञ, जन्मजात लेखक, प्रशासक, अध्यापक---ये सब अपना 
सत्स्वरूप अपने नित्य कृत्य में ही पाते है जिनसे उन्हें आजीविका प्राप्त होती है। सामाजिक 
संगठन का कोई भी ऐसा सिद्धान्त पूर्ण नहीं हो सकता जो उस सुजन-वृत्ति की अभि- 
व्यक्ति के लिए काफ़ी गूंजायश रखने का प्रयास नहीं करता | 

फिर भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है जिनके लिए उत्पादन का प्रयास एक 
ऐसे छापे की तरह होता हो जिस पर उनका व्यक्तित्व अंकित हो जाये। ऐसी सभ्यता में 
जो बड़े पैमाने के उत्पादन पर आधारित हो--जैसे हमारी अपनी सम्यता--अधिकतर 
छोग अनिवार्य रूप से अपने व्यक्तित्व के उत्कृष्टतम पक्ष को उन क्षेत्रों से बाहर ही पाते हैँ 
जिनसे वे अपनी रोज़ी कमाते हैं। खाते में लिखत की नकल करने वाला क्लक, अख़बार 
के लिए टाइप व्यवस्थित करने वाला मुद्रक, रसोईधर से मेज पर और मेज से रसोईघर 
में प्लेटें लानें-ले जाने वाला अनुचर, विशाल काय पोत के इंजन में इंधन झोंकने वाला--- 
इन सब का असली स्वरूप तब देखने को नहीं मिल सकता जब वे अपने देनिक श्रम में रत 
होते हैं बल्कि तब देखा जा सकता है जब उन का दिन भर का काम पूर्ण हो चुकता हैं। और 
उनके लिए अवकाश में जो अवसर प्राप्त होता हैं वही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। वे चाहते 
यह हैं कि उत्पादक प्रयास में उनकी कम से कम शक्ति खर्च हो और उसके'फलस्वरूप' उसके 
मनचाहे उपयोग के लिए अधिक से अधिक साधन उन्हें प्राप्त हों । उनके जाने समाज को 
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परखने की कसौटी यही है कि वह इस साध्य की पूर्ति के लिए क्या करती है | सरकार 
उत्पादन में शामिल पक्षों के बीच विवाचक बन जाती है--यह अपने आप में कोई साध्य 
नहीं, वरन्‌ उस साध्य का साधन मात्र हैँ जिसके लिए आदमी उत्पादन करता है। 

इसका मतलब यह कतई नहीं कि आदमी को उसके देनिक श्रम में मशीनों का परि- 
चालक मात्र समझा जा सकता है या समझा जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह 
ज़रूर है कि अगर हमे अपनी सभ्यता को वर्तमान पैमाने पर बनाये रखना हैं तो यह समझ 
लेना चाहिए कि औद्योगिक संगठन का रूप चाहे कुछ भी हो, उन लोगों की संख्या अनिवायंत्त: 
थोड़ी ही होगी जिन्हें अपने दैनिक कार्य में सृजनात्मक वृत्तियों के प्रस्फुटन का अवसर मिल 
सके। अगर यह बात मान भी ली जाये कि शिल्पकार को अपने प्रयत्त के फलस्वरूप सन्तोष- 
राभ होता है तो मशीन प्राविधिकी इस आशा को भी नप्ट कर देती है कि कोई काम नित- 
चर्या की पुनराव॒त्ति से अधिक कुछ रह जायेगा। हाँ, ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जिन्हें-किसी 
न किसी स्तर पर---उद्योगों को दिल्ला देने की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है और उधर वह 
शिल्पकार भी हूँ, जो किसी के अधीन नहीं होता और जो कुछ गिने-चुने लोगों की रुचि का 
परितोष करके आजीविका कमाता हैं। परन्तु ऐसे लोगों की अगर हम आम आबादी के 
अपार समूह से तुलना करें तो वे सागर में बूंद की तरह नगण्य ही प्रतीत होंगे। ये बड़े गहरे 
असन्तोष के निमित्त हैं; और अगर उत्पादक पुनर्गठन के पहलू से देखें तो सामाजिक 
परिवर्तन मुख्यतः नेत त्व के मनोवेगों को परितुप्ट करने का ही प्रयास है. जिसके लिए वर्तमान 
प्रणाली में काफ़ी गुंजायश नहीं है । औरों को काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती, काम के 
परिणाम में होती है। वे समर-तन्त्र की बारीकियों से भतछब नहीं रखते, विजय के फल पर 
उनकी नज़र रहती है। अतः उनके अनुसार राज्य को परखने की कसौटी यह है कि उसकी 
विजय साधारण है या विपुल । 

तो निष्कर्ष यह कि राज्य अपने सदस्यों की ओर से उपभोग के मार्य व्यवस्थित करके 
उनकी सेवा करता है । इस साध्य की पूर्ति वह कुछ तो करों से प्राप्त रक़म के सीधे व्यय 
द्वारा करता है और कुछ चीज़ों के उत्पादन की परिस्थितियों को नियमित करके । उसे कई 
ढंगों से अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता हैं। सबसे पहले तो यही व्यवस्था है 
होती है कि राज्य के संघटक अंगों द्वारा उसकी सरकार बरखास्त की जा सकती है । यह 
काम कई तरीक़ों से सम्पन्न किया जा सकता है। कार्य-काल सीमित हो सकता है; विधान- 
मण्डल लोकमत के दबाव से स्वयं कार्याग को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर सकता है हालांकि 
वेसे वह कार्याग से ही निर्देशित होता है। कार्य-काल को सीमित करने का मतलरूब यह है 
कि एक निश्चितत अवधि पूरी हो जाने पर राज-काज के वध निदेशकों को निर्वाचक- 
मण्डल के चुनाव का सामना करना पड़ता है और उसमें, आम तौर से, आधुनिक सम्यता 
की छत्रछाया में रहने वाले अधिकांश समुदायों की वयस्क जन-संख्या का समावेश हो जाता 
है और जिन राज्यों में व्यवस्थित दासन एक स्वाभाविक बात बन गई है वहाँ इस परीक्षा 
से अबर बचा जा सकता है तो क्रान्ति की जोखिम उठा कर ही । अत सत्तारूढ़ रहने के छिए 
झरकारों को, वरसस्‍्तविक महत्त्व की सीमाओं के भीतर, लोकेच्छा के आगे सिर नवाना 
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परन्तु छोकेच्छा का आदर करना एक अस्पष्ट सी बात है और वह किस हुद तक 
कारगर है, यह स्वभावतः इस पर निरभर है कि छोकमत किस ह॒द तक संगठित है और अपने 
संगठन के द्वारा सरकार को अपनी संकल्पना से किस हद तक अवगत करा सकता हैं। विधान- 
सभा में उस मत का परितोष करने की समस्या पर हम बाद में विचार करेंगे; ज़ाहिर है 
जिन तरीकों से वह निर्वाचित होता है उनका बेहद महत्त्व है। यहाँ यह कह देना ही पर्याप्त 
' है कि निर्वाचन का मतलब यह नहीं कि अगर मैं जोन्स को चुनता हूँ तो मैं यह समझता हूँ 
कि मेरी संकल्पना ही उसकी संकल्पना में मूर्तिमन्त है, मतकूब केवल यह है कि मैं विश्वास' 
करता हूँ उस अवधि में, जिसके बाद मुझे फिर उसके करे-धरे को परखने का मौक़ा मिलेगा, 
वह उन्हीं नीतियों के पक्ष में वोट देगा जिन्हें मोटे तौर पर मैं भी स्वीकार कर 
सकता हूँ । 

लेकिन यह बात साफ है कि अगर मुझे उसके क्रिया-कलहाप पर निर्णय देना है तो 
मुझे इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरा निर्णय उचित और सार्थक हो । दूसरे शब्दों में, 
नागरिक की शिक्षा आधुनिक राज्य का प्राण है। छोकतन्‍्त्री सरकार के हिमायतियों तक 
को उसके काम के ढंग से जो निराशा हुई है वह अधिकांश में इस कारण कि उसे अपने 
कृत्यों को समझने की शिक्षा कभी नहीं मिली । सामाजिक-सैद्धान्तिकों ने व्यवस्था बदल कर 
जिन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है उनमें से अधिकतर कठिनाइयाँ व्यवस्था 
में दोष होने के कारण उतनी नहीं जितनी इस कारण कि उसे जिस जनसंख्या से वास्ता 
पड़ता है वह ज़िन्दगी के अस्तित्व को जाने बिना ही ज़िन्दगी की राहों से गृज़रती जाती है । 
जो बच्चे चौदह वर्ष की उम्र में, जब ज्ञान की समस्या का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाता, 
कारखानों में झोंक विये जाते है उनसे आधुनिक औद्योगिक जीवन की परिस्थितियों में उस' 
भ्रन्थिल प्रतिधि (टेकनीक ) को, परिचालित करने की तो कौन कहे, समझने की भी अपेक्षा 
नहीं की जा सकती जिस पर उनकी सुख-समृद्धि आधारित होती हैँ । छोकतन्त्र के जो दोष 
हैं वे अधिकांश में छोकतंत्र के अज्ञान के कारण ही हैं और उस अज्ञान की जड़ों पर कुठारा- 
घात करने का मतलब हैं उन दोषों की नींव हिला देता । जब तक वह अज्ञान रहेगा तब तक 
यह अनिवारय है कि केवल ज्ञान-विलासी ही अपनी इच्छाओं को कारगर कर सकेगा या 
करने में समर्थ होगा । जो राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा के बराबर अवसर नहीं दे पाता 
बहू अमीरों के क़ायदे के लिए गरीबों को पीस रहा है । आखिर आधुनिक राज्य में अकेले 
आदमी की आवाज तो नक्‍्कारखाने में तृती की तरह ही होती है---जब तक वह उन लोगों 
के साथ मिलकर काम नहीं करता जिनके हित उसके अपने हितों से बँधे हुए हैं । 
उदाहरणार्थ--अकेला मज़दूर सामान्य तौर पर काम की उचित शर्तों के लिए मालिक से 
सफलतापूर्वक बातचीत नहीं कर सकता : सौदे की शक्ति की समानता संविदा-स्वातंत्र्य 
की आवश्यक भूमिका हैं। सौदे की शक्ति की समानता केवछः साहचर्ये द्वारा उपलब्ध 
हो सकती है। जो व्यक्ति किसी को आर्थिक स्वामी बता कर भी अकेले सब से अलग खड़ा 
रहना चाहता हैं वह परितोष के उस स्तर का विनाश करता हैं जिसे पाने की उसके संगी- 
पाथी आशा कर सकते हैं। वह ऐसे जलाशय का काम करता है जिससे विद्युत-शक्ति छेकर 
एक निम्नतम आवश्यक स्तर के विरुद्ध प्रतियोगिता की जाये : ग्रैर-सरकारी उद्यम जैसी 


५८ राजनीति के मूल तत्त्व 


प्रणाली में तो यह बात और भी अधिक सच है क्योंकि वह बेरोजगारों का एक दल बनाये 
रखने के लिए विवश करती है जिन्हें वक्‍त पर काम में झोंका जा सके । अगर काम- 
काज की अच्छी परिस्थितियाँ बनाये रखना हो तो श्रमिक-संघवाद का अनिवार्य रूप से 
स्वीकार किया जाना जरूरी है और इसका मतलब यह हैं कि वह साहचर्य-अ्रष्ट मजदूर 
तिरोहित हो जाता है जिसे कोई अग्रिय कल्पना महंगे से महंगे बाजार में अपना श्रम बेचने 
के लिए स्वतंत्र मान बैठती हैं। जो मजदूर अपने संगी-साथियों के कन्धे से कन्धा मिला कर 
नहीं चलता वह दरअसल जीवन के उचित स्तर की ओर जाने के अपने रास्तों का स्वयं 
विध्वंस करता हैं। 

दूसरी ओर, आधुनिक व्यवसायों की अराजकता उनकी परिस्थितियों से ठीक तरह 
जूझने के प्रयास के लिए घातक है। कारखानों की सफ़ाई-सुधराई में विषमता, लेखा-पालन, 
मूल्य-अंकन, बिक्री के तरीके, उत्पादन की प्रविधि के अनुसन्धान, काम पर रूगने और 
तरक्की पाने और उद्यम के निदेशन में मजदूरों के कुछ हृद तक हाथ बेंटाने--इन सब में 
पाई जाने वाली विविधताएँ उद्योग के समुचित संचालन के लिए घातक हैं। उत्पादन में 
अपने योगदान के फलस्वरूप मजदूर जो कुछ हिस्सा पाने की आशा कर सकता है उसे 
घटाने के लिए ग्टबन्दियाँ होती हैं; उपभोक्ता से अधिक से अधिक दाम ऐंठने के लिए जाल 
रचे जाते हैं। अभी ऐसा कोई अभिसन्धि होना बाफ़ी है कि किसी उद्योग का ऐसा रूप दिया 
जाये जिससे साव॑ जनिक सेवा के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाये। यह स्पष्ट प्रतीत होता 
हैं कि अगर राज्य और उद्योग के सम्बन्धों को उचित भूमिका पर प्रतिष्ठित करना है तो 
सरकार के साथ संगठित और संगत परामर्श के लिए हर व्यवसाय की अपनी संस्थाएँ होनी 
चाहिए । कोई भी ऐसा निकाय जिसमें एक ओर हर मड़दूर और दूसरी ओर हर मालिक 
शामिल न हो उस मत का सम्‌चित प्रतिनिधान नहीं कर सकता जिसकी अभिव्यत्रित के 
सहारे सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है। इसमें प्रभावशाली लोगों को सत्ता के 
ज्नोतों तक पहुँचने की छूट भी रहती ही हूं और उसका कभी भी दुरुपयोग हो 
सकता हू । 

' आधुनिक समाज में हम उद्योग के ऐसे संगठम की कल्पना कर सकते हैं जो उसके 
काम-काज को वैधानिक सरकार का स्वरूप और दायित्व प्रदान करे । उसके कुछ मानक 
होंगे---सांविधिक और पारम्परिक---नजिनकी उसे रक्षा करनी होगी; कुछ ऐसी सरणियाँ 
होंगी जिनके द्वारा उन्हें छागू किया जायेंगा। इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा 
सकता कि उन सानकों का अपनी पक्की परिभाषा के अनुसार अनुपोषण हमेशा राज्य का 
ही मामला होता है क्योंकि उन्हें लागू करने के माध्यम चाहे कुछ भी हों, उनका अनुपोषण 
उपभोक्ता के हितों की' रक्षा के छिए ही किया जाता हैं। उतका मतलब यहू जरूर है कि 
प्रचलित शब्दावली में कहें---किसी भी व्यक्ति को मनचाहे ढंग से अपना काम करने की 
छूट नहीं दी जा सकती है। नागरिकता के सन्दर्भ में ही उसकी क्रियान्विति के तरीके 
लिर्धारित होते हैं और वह सन्दर्भ परिसीमित होता है राज्य द्वारा । अतः समस्या ऐसी 
क्ुर्रुणियाँ ढूंढने की हैं जिन के द्वारा औद्योगिक करणों और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों 
कं के सागरिक हितों की निरन्तर अभिव्यंजना होती रहे । 





>> तन 

इस साध्य की ओर जाने के तीन साफ़ रास्ते हैँ। आधुनिक राज्य की पहली सबसे 
बड़ी आवश्यकता हैँ परामर्श की संस्थाओं का संगठन करना। वर्तेमान प्रणाली की कमज़ोरी 
और उसके अनुत्तरदायित्व की एक असली जड़ यह है कि सरकार उस संस्था से परामझे 
करने के लिए विवश नहीं होती जो किसी संविधि से प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व 
करती हो वरन्‌ केवछ उनसे परामर्श करती है जिनके, अपनी किसी कार्यवाही के प्रति, 
विरोध को वह महत्त्वपूर्ण समझती हो । यहाँ जैसी रूपरेखा दी गयी है अगर वैसा सांविधानिक 
रूप उद्योग को दिया जाये तो यह सम्भव हो सकता है कि किसी नीति को संविधि का रूप 
देने से पहले आधिकारिक निकायों को उनसे मन्त्रणा करने पर विवश किया जा सके । 

इस तरीक़ के जो फ़ायदे हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 
उसकी' लपेट में आने वाले हितों की सरकार तक पहुँच हो जाती है और वह कारगर भी हो 
सकती है। यानी उनकी संकल्पनाओं का कम से कम आधिकारिक आख्यान तो हो ही जाता 
है। वे एसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ वे सविस्तार यह जान सकते हैं कि सिद्धान्त रूप से 
सरकार के सम्मुख प्रयोजन क्या हैं ? इस तरह सरकार जो क़दम उठाती है उसका वे” 
अधिक प्रबलता से समर्थन या विरोध कर सकते हैं। अपनी जानकारी के बल पर वे विश्वास 
के साथ बाहर की जनता से भी अपील कर सकते हैं । विश्वस्त आधार पा कर वे घिधान- 
मण्डल में सरकार के समर्थकों और विरोधियों पर प्रभाव डालने का भी प्रयत्न कर सकते 
हैं। वे मन्‍्त्री को वास्तविक महत्त्व की सूचना दे सकते हैं जिससे उसे अपने प्रस्तावित विधेयक 
का ब्यौरा तैयार करने में सहायता मिले । उसकी सम्भावित क्रियान्विति के सम्बन्ध में वे 
सुझाव दे सकते हैं। संक्षेप में, नीति के विविध पहलुओं पर वे विशिष्ट ज्ञान की राशि-सी 
प्रस्तुत करते है जिसका सही तरीके से उपयोग करने पर सरकारी कार्यों के इदे-गिर्द उत्तर- 
दायित्व का वातावरण पैदा होता हैं । अगर मन्त्री उनकी राय पर काम करता है तो कम . 
से कम इतना तो निश्चय हूँ कि वह अनुभव की नींव पर भवन बना रहा है। अगर वह उन 
की राय का तिरस्कार करता हैं तो एक प्रतिपक्ष और उसके परिणाम-स्वरूप होने वाले 
खण्डन-मण्डन का---जो लोकतंत्री शासन का प्राण है--जन्म होना कतई निरिचत हैं । 

यहाँ जो मसला हमारे सामने हैं उसे एक और ढंग से प्रस्तुत करना उपयोंगी होगा। 
आधुनिक सरकारों का उत्तरदायित्व अधिकांश में आत्मनिष्ठ उत्तरदाग्रित्व है। उसकी जो 
व्याख्या दी जाती है वह किसी संगठित रूप में उन हितों द्वारा नियन्त्रित नहीं होती जिन पर 
उसका सीधा असर पड़ता है। वैसा नियंत्रण तभी हो सकता हैं जब उन हितों की किसी 
संस्था की मार्फ़त निर्णय के अधिष्ठान तक तुरन्त ही पहुँच हो सके। ऐसी सरकार की स्थिति 
जिसे सलाहकार समितियों को बुलाना पड़ता है, जिसे उन समितियों के सामने अपनी 
प्रस्तावित नीति रखनी पड़ती है, जो संगठित संस्थाओं के प्रवक्‍ताओं की आलोचना सुनती 
है, उस सरकार से बहुत/भिन्न होती है जो, अमरीका की तरह, एक निश्चित अवधि के लिए 
सत्तारूढ़ होती है अथवा जो, इंगलैण्ड की तरह, आम चुनाव का डर दिखा कर अपने समर्थकों 
को चुपचाप हाँ' करने पर मजबूर कर सकती है। उत्तरदायी बनाने के लिए सत्ता का 
विभाजन करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो अम्युद्देश के उन अवयवों को सान्वित करना है 


६० राजनीति के मर तत्त्व 


जिनके स्ममने उस सत्ता को सिर नवाना पड़े ।* 

* कोई भी सरकार साधिकार बोलने वाले मानव-निकायों के सम्पर्क में आकर उनके 
विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती । विधान-सभा का कोई भी सदस्य यह जान 
कर कि किसी सरकारी फ़ैसके पर विशेषज्ञों में व्यापक विरोध पैदा हो गया है यह महसूस 
किये बिना नहीं रह सकता कि बिना सोचे-विचारे वोट देकर उसने असंगत काम किया है। 
अगर राज्य का क्रिया-कलाप प्रबुद्ध छोक-चेतना के बीच सम्पन्न होना है तो यह आवश्यक 
है कि उसे सत्ता के अधिष्ठान तक प्रवाहित होने के छिए सरणियाँ मिलें। किसी पत्र-पत्रिका 
में चिट्ठी छपवा देना, कोई छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करा देना, आम सभा कर लेना 
निस्सन्देह किसी विचार-विशेष को प्रस्तुत करने के उपयोगी तरीके हैं पर सीधे सरकार 
की संकल्पना तक उनकी पहुँच नहीं होती । यह ज़रूरी नहीं कि इसके फलस्वरूप सरकार 
उसका कुछ निराकरण करे ही करे अथवा अपनी बात समझाने का नैतिक दायित्व पूरा 
करे--वैसे ये उत्तरदायी काम के मूलाधार हैं। और इस तरह के सलाहकार-निकायों का 
वातावरण आधुनिक मंत्रि-परियद्‌ आदि से बहुत ही भिन्न होता है। वहाँ मन्त्री को ऐसे 
प्रश्नों पर भी सोचना पड़ता हैं जिनका लोक हित से कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं होता । 
उदाहरण के लिए, वह कहेगा कि वह फ़ौज में अनिवार्य भरती की व्यवस्था नहीं कर सकता 
क्योंकि उसका मतरूब होगा राजनीतिक आत्मघात : निष्कर्ष यह कि वहाँ मूल समस्या 
यह नहीं कि अनिवार्य भरती उचित है अथवा नहीं; वहाँ तो सरकार का जीवन ही सर्वोपरि 
कल्याण होता है। मंत्रि-परियद्‌ में मंत्री को उन हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है जिनका 
जरूरी तौर पर लोक-मंगल से सामंजस्य नहीं होता । उसे यहु रुपाल रखना पड़ता है कि 
पार्टी की एकता भंग ने होने पाये, कि किसी शक्तिशाली सहयोगी को इस्तीका देने 
से रोका जाये और भी व्यक्तिगत सम्बन्धों में सैकड़ों ऐसी अजीब-अजीब घटनाएँ होती है 
जो उसका ध्यान दूसरी ओर आदक्ृष्ट करती हैं। विशेषज्ञों की सलाहकार-समिति में--- 
जिसका स्वरूप किसी स्थायी संस्था जैसा होता है---इस तरह के अन्तराय नहीं हुआ करते । 
उनके विचार-विम् के मूल में विषय-विद्येष के सिद्धान्त हुआ करते हैं; पहले से ही किन्हीं 
व्यक्तिगत विचारों का लगाव उसमें नहीं होता । मंत्री का वास्ता प्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्कों 
से होता है और वोटों से केवल अप्रत्यक्ष रूप से । उसे तर्क का सामना तक॑ से करना पड़ता 
है । उसे उनके प्रति उत्तरदायित्व की शिक्षा मिलती है जिनकी इच्छाएँ उसकी संकल्पना 
को ढालती हैं। 

इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे कि इस तरह की सलाहुकार संस्थाएँ क्या-क्या 
रूप ग्रहण कर सकतीं हैं। पर यहाँ यह विवेचन कर देना उपयुक्त होगा कि राज्य की सरकार 
को सिर्फ़ परामर्श के लिए मजबूर करने और फ़ैसछा करने का काम उसी पर छोड़ देने की 
धारणा उन प्रणालियों से अच्छी क्यों समझी गई है जिनमें सत्ता या तो कारणिक निकाय 
के साथ संयुक्त कर दी जाती है--जैसे श्रेणि-समाजवाद में---अथवा जैसे जमंन आथिक 
परिषद्‌ में सछाहकारी का सिद्धान्त तो रहने दिया जाता है लेकिन उस सिद्धान्त को एक 
"को संस्था के रूप में विकसित किया जाता हैं बजाय इसके कि सरकार की विभिन्न इकाइयों 
जीमाप अकग-अक्य सलाहकार-निकाय जोड़ दिये जायें । श्रेणि-सिद्धान्त में जार कठिनाइयाँ 





अमु-सत्ता ६१ 


हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि परामर्ों की उचित इकाइयाँ खोज लेना तो व्यवहार 
रूप से सम्भव है पर शासन की व्यावहारिक इकाइयाँ ढूँढ़ पाना व्यवहारत: असम्भव है । 
और दूसरे यह मान लेने का कोई कारण नहीं कि उन सब श्रेणियों को संगठित कर उत्पादन 
के पूर्ण नियंत्रण से सम्पन्न एक कारणिक निकाय का रूप दे देने पर उसका स्वरूप हाउस 
ऑफ़ कामन्स आदि से बेहतर होगा । मंत्रियों की तरह श्रेणी के अधिकारियों का रुझान 
भी नोकरशाही और रूढ़िवादिता की ओर हो जाये तो वे अब की तरह ही अपने संघटकों 
से सम्पर्क खो बैठेंगे। बहुसंख्यक-दासन में जो जोखिमें हैं बहुत-कुछ वे ही उसमें भी रहेंगी । 
और, जैसा कि शायद श्री कोल का विचार है, प्रत्यावाहन * का तरीक़ा काम में लाने से 
भी इनमें से किसी दोष का निराकरण नहीं हो सकता । उसकी क्रिया-पद्धति के अनुभव से 
सीधा सबक यह मिलता हैं कि वह निर्वाचित व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना घटा 
देता है। वह उन्हें उन हितों के अधिकाधिक आधीन बना देता है जिन्हें वे शक्तिशाली 
समझते हैं। वह उनके फ़ैसलों को ऐसे प्रेरक हेतुओं के दबाव से एक ओर को झुका देता है 
जो उतने ही अनुचित और अपर्याप्त होते हैं जितने वे हेतु जिन पर उनके वर्तमान निर्णय 
आधारित होते हैं।अमरीका की तरह वह ऐसे लोगों की एक हेड़ की हेड़ पैदा कर देती है जो 
पद-लालसा के तले सिद्धान्तों को कुचलने को तैयार रहते हैं। तीसरे, ऐसा कोई उपाय नहीं 
जिससे श्रेणि-कांग्रेस और प्रादेशिक सभा के क्षेत्रों के बीच विभेद-रेखा खींची जा सके | 
उनमें जो भी छोगों से कर वसूछ करेगी, वही देर-सवेर दूसरी से प्रबलतर हो जायेगी । 
भौथे, अगर विभाजन न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर होगा तो एक ओर तो दोनों 
निकाय नियुक्ति के विवादास्पद क्षेत्र बन कर रह जायेंगे और दूसरी ओर जज सामाजिक 
शक्ति के चरम अधिष्ठाता बन जायेंगे। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास से सबसे 
स्पष्ट निष्कर्ष निस्सन्‍्देह यही निकलता है कि संविधियों की व्याख्या करने के लिए तो जजों 
का बड़ा महत्त्व है पर जब वे यह निरचय करने रूगते है कि संविधियाँ बनाई जायें या नहीं - 
तो वे मंगल के बजाय अमंगल की अधिक करते हैं। यह तो असल में सामुदायिक संकल्पना 
की जगह सामाजिक न्याय की अपनी धारणाओं को प्रतिष्ठित कर देने जैसा है ? 

जर्मन पद्धति पर आपत्तियों के मूल में और तरह के विचार हैं। आर्थिक परिषद्‌ 
विशुद्ध रूप से एक सलाहकार-निकाय है। इसे बने केवलर तीन वर्ष हुए हैं। यह बात तो 
साफ़ हो ही गई है कि उसने जो सबसे अच्छा काम किया है सो सामान्य विषयों के नहीं 
वरन्‌ विद्ेष विषयों के क्षेत्र में और पूरे अधिवेशन में नहीं वरन्‌ विभिन्न समितियों के 
सौहादंपूर्ण विचार-विमर्श द्वारा । उसकी कमजोरियाँ अनेकमुखी हैं। अपनी पहलक़दमी की 
दाक्ति के कारण उसका झुकाव विधान के लिए अधिकाधिक सुझाव देने की ओर होता हैं 
और उन्हें अमल में लछाने की ज़िम्मेदारी उस पर होती नहीं। इसके फलस्वरूप मंत्रियों 
पर अतिरिक्त काम का बहुत अधिक बोझ बढ़ जाता है। उसके सामने पेश होना और 
बोलता, इस बात की जानृकारी कि उसकी कार्यवाहियों 'रीखस्टाग” (विधान-सभा) की 
अधिकार-सीमा का हमेशा उल्लंघन करती रहती हैं, दस्तावेज और सूचना के विषय में 


१. यह अगर सम्भव होगा भी तो बहुत ही सीसित अर्थ सें--देखिए अध्याय ८ 


दर राजनीति के मूल तत्त्व 


उसकी अमित भूख को शान्त करता---ये सब “प्रशासन के काम में रोड़े ही होते हैं । 
यह बात तो स्पष्ट मालूम पड़ती है कि जब कोई प्रस्तावित विधेयक आथिक परिषद्‌ के पास 
भेजा जाता है तो समिति-विशेष अपनी खास जानकारी से मंत्री की सहायता कर सकती है 
पर यह बात नहीं जँचती कि सम्पूर्ण परिषद्‌ ही यह कार्य सम्पन्न करती है। अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता के कारण वह मंत्रियों और उनके अन्य अधिकारियों को सहायता के बजाय प्रति- 
योगिता की निमित्त ही रूगती हैँ । पार्टियों के अभाव में वह निर्णय की ऐसी संगठित एकता 
नहीं पा सकती जो प्रतिनिधि सभाओं की सफलता के लिए अनिवार्य होती हैं। हो सकता 
है रैथेनो की यह बात ठीक हो कि हमें छोक-रुचि के सिद्धान्त से मुक्ति पाकर योग्यता के 
सिद्धान्त की ओर बढ़ने की ज़रूरत है । परन्तु यह याद रखना ज़रूरी है कि लोकतंत्र में 
सर्वोपरि सिद्धान्त स्वशासन का ही है और उसका मतलब यह है कि आखिरकार अन्तिम 
फैसले निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा ही किये जाने चाहिएँ | योग्यता अपेक्षित है निर्वाचित 
व्यक्तियों को सलाह देने में और दस में से नौ मामलों में वह सलाह आम' नहीं, विशेष 
होनी चाहिए। यानी ज़रूरत इस बात की है कि योग्यता संकुचित क्षमता के क्षेत्र से संयुक्त 
हो; अन्य विशेष ज्ञान के साथ उसका समाहरण करके एक ऐसी एकता का विधान करने 
से क्या लाभ जिसमें कार्य निष्पन्न करा लेने की शक्ति न हो । इसके अतिरिक्त यह भी 
ध्यान देने की बात हैं कि आर्थिक परिषद्‌ के पूर्ण अधिवेशन में जो बहसे होती हैं, उनकी 
प्रवृत्ति वर्ग-आदश्शों के सशक्त प्रतिपादन की ओर ही अधिक होती है, विवादास्पद सूत्रों का 
सावधानी से अनुशीलन करने की ओर कम । यह भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि इस 
तरह की संस्था के कारण उस प्रवृत्ति के विकास का बड़ा अवसर हो जाता है जिसे 
फ्रांसीसियों ने पापेरासेरी' (दीघंसूत्रता) नाम दिया है। अगर आ्थिक परिषद्‌ इसी 
तेज़ी से अपने विचार्य विषयों की संख्या बढ़ाती रही जो जल्दी ही बह वक्‍त आ जायेगा 
जब राज्य के हर विभाग को सिर्फ उस की विभिन्न समितियों द्वारा माँगी गईं सूचनाएँ देने 
के लिए खास दफ्तर खोलने पड़ जायेंगे। राज्य जितने अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है 
उत्तकी आखिर कोई हद तो होनी ही चाहिये और उसके अन्वेषण क्षेत्र की उचित चौहही 
यह है कि सरकार की संकल्पना से सम्बद्ध नीति से उसका सीधा सम्पर्क होना चाहिए । 
आज की प्रणाली से प्रायोजनाओं की संख्या इस क़दर चली जाती है कि उन में से अधिकांश 
का अस्तित्व केवल शून्य में होता है--जैसे किसी अमरीकी विधान-मण्डरू के विधेयक । 
हम चाहते यह हैं कि सरकार उन प्रायोजनाओं को समझाने और निर्श्रान्त रूप से प्रस्तुत 
करने का दायित्व पूरा करे जिन पर विधान-मण्डल में बहस हो रही हो या होने वारी हो । 
अतः सार्वभौम मताधिकार के आधार पर बनी हुई प्रादेशिक सभा ही समुदाय के 
भीतर संकल्पनाओं के संघर्यों का अन्तिम फ़ैसला करने का सबसे अच्छा उपाय प्रतीत होता 
हैं। वह सभा कम-से-कम सिद्धांततः अनुत्तरदायी ढंग से काम नहीं कर सकती । पहले तो 
उसका जन्म ही निर्वाचक मंडल की संकल्पना से होगा और वह जितना प्रबुद्ध होगा उतना 
ही अधिक विधान-मंडल द्वारा उसकी इच्छाओं का परितोष होगा । दूसरे समुदाय की संग- 
"को संकल्पताओं के आधार पर काम करने से पहले उनसे परामर्श करने की झनिवार्येता 
कि जल ही#/उत्कर कार्याग अदालतों में उसी तरह उत्तरदायी होगा, जैसे अन्य नागरिक ॥ 





प्रभु-सत्ता रे 


अगर इन नियंत्रणों के साथ-साथ क्षेत्र और कामों का विकेन्द्रीकरण भी हो जाये तो 'राज- 
नीतिक सत्ता को कानून द्वारा जितना परिसीमित किया जा सकता है, उतना परिसीमन" 
उसका हो जायेगा । यः 
__८-_ १५ रतिब“ब5; तट 
. इस युक्त में ही यह धारणा भी निहित है कि समूचे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने 
वाली कोई भी अकेली संस्था व्यक्ति के अपने उत्कृष्टतम स्वरूप को प्राप्त करने के अधि- 
कार का समूचित सुरक्षण नहीं कर सकती--चाहे श्रेणिसमाजवाद की तरह वह ॒उत्पा- 
दकों का प्रतिनिधित्व करती हो अथवा किसी प्रादेशिक सभा के समान उपभोक्ताओं का । 
यह उन लोगों को जो किसी विशेष हित की उपलब्धि चाहते हैं, एक ऐसी संस्था में संगठित 
करके ही किया जा सकता है जो मौका आ पड़ने पर, सरकार की संकल्पना का विरोध 
करने को भी तैयार हो। जिस राज्य के नागरिकों का शासकों के प्रति ऐसा रुख होता है कि 
उसमें आलोचनात्मक भावना होती ही नहीं, वहाँ अधिकार सुरक्षित रख पाना बड़ा कठिन 
काम है । कभी-कभी अकस्मात्‌ आक्रमण कर देने के रवैये में शायद अव्यवस्था फैल जाने 
की सम्भावना निहित है लेकिन सरकार भी हमेशा सतर्क रहती हैं कि उसके बारे में लोगों 
की क्‍या राय है और जो लोग राज्य के आसन्तरिक जीवन में, संगठिव विरोध के बजाय चिर- 
न्तन शांति का रास्ता पसंद करते हैं, वह कभी न कभी स्वतंत्रता की आदत खो बैठेंगे क्योंकि 
अन्ततः सरकार को उत्तरदायी बनाने में उन कानूनों का उतना हाथ नहीं होता, जिनका उन्हें 
पालन करना पड़ता है, जितना उस चारितश््य का जिसका उन्हें सामना करना होता है | 
इस प्रयोजन के लिए राजनीति-दर्शन के आचार्यों ने जो संतुलन और नियंत्रण बताये हैँ, 
उन सबसे अधिक कारगर और प्रभावशाली प्रबुद्ध और संगठित छोकमत होता है । अगर 
सरकार को ऊंचे स्तर पर क़ायम रहने के लिए बाध्य न किया जाये तो वह अपकर्ष की ओर 
जाने लगती है; इसी प्रकार जब उसे अनम्य और उद्बुद्ध लोक-चेतना से वास्ता पड़ता है 
तो उसका स्वयं उन्नयन होने लूगता है । * 
राजनीतिक उत्तरदायित्व के घटना-विधान की इस धारणा में यह अनिवायें 
है कि हर राज्य में एक उत्साही और स्वतंत्र न्‍्यायांग हो। संविदा-भंग या जिह्य के लिए 
सरकार पर भी अदालतों में उसी प्रकार दावा किया जा सके जैसे समुदाय के किसी अदना 
से अदना सदस्य पर। जजों की नियुक्तित भी अगर कार्याग द्वारा होती है तो उन्हें हटाने 
की दाक्ति उन्हें नहीं होनी चाहिए; न कोई ऐसा प्रशासंकीय क़ानून हो सकता है जो यह अनुज्ञा 
दे कि विधियों की मान्य व्याख्या सरकारी अधिकारियों द्वारा की जायेगी। हक्तियाँ भी 
ऐसी हों जिनका उद्गम सीधा संविधियों से होता हो---ख़ास तौर पर ऐसे समय में जिसने 
प्रशासकीय स्वेच्छा का बड़ा व्यापक प्रसार होते देखा हैं। उनका उपयोग इस तरह होना 
चाहिए कि औचित्य के सामान्य नियमों का ठीक-ठीक पालन हो जाये। यह सवाल बड़ा 
नाजुक है कि उसमें संविधान, में अधिकार-विघेयक के समावेश की बात आ जाती है या नहीं- 
जबकि वें अधिकार विशेष कार्यविधि द्वारा ही उपलम्य हों । अधिकार-विधेयकों ने अमरीका 
में निएचय ही इस प्रयोजन की पृत्ति की है कि उन्होंने लोगों के मनों में यह याद ताजा रखी 
हैं कि जो चीज़ें बहुमूल्य हैं, उनके लिए उन्हें लड़ना पड़ा है और आगे भी संघर्ष करना पड़ 






च्ड राजनोति के मूल तत्त्व 


सकत। हैं। वे ऐसे आचरण की परम्परा बनातें हैं जिसके अन्तर्गत आने वाली प्रवृत्तियाँ बहु- 
मूल्य है। यह इतना कहाँ देना पर्याप्त है कि यह सिद्धांत कि कोई आदमी अपने मुकदमे में 
निर्णायक नहीं हो सकता, सरकार पर भी उतना ही लागू होता हैं जितना कि समुदाय की 
किसी संस्था पर। जब न्यायांग को विद्येष प्राधान्य दिया जाये तभी वह उस आज़ादी के 
अभिभावक का काम कर सकता हैं जिसमें थोड़ी सी भी परम्‌खापेक्षिता आ जाने का 
मतलब यह हू कि उसका तुरन्त ही अतिक्रमण किया जा सकता हैं । 

यहाँ दो और बातों का सबसे अधिक महत्त्व है। उत्तरदायित्व की मंजिल पर पहें- 
चने के लिए आलोचनात्मक प्रचार की सड़क से गुजरना पड़ता है। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता 
उस बात पर निर्भर हैं कि ---और किस हद तक निर्भर है, यह हम अब अनुभव करने हछगे 
हैं--कि उसे जो खबरें दी जाती है, वे किस कोटि की हैं। राष्ट्र के अश्ञबारों को, यह आज़ादी 
होनी चाहिए कि वह जैसे उचित समझें, सत्ताधारियों पर आक्रमण कर सकें, जो कुछ चाहें, 
छाप सके, चाहे जिस कार्यक्रम का अनुमोदन करें--बस, प्रतिबन्ध एक ही हो कि अपलेख- 
विषयक क़ानून भंग न किया जाये । सही और सच्ची खबरें पाने की व्यवस्था कैसे की जाये- 
इस सवार पर बाद में विचार किया जायेगा। लेकिन जिसने यह देखा है कि अखबार अपने 
मालिकों की इच्छा के अनुकूल जनता के मन को मोड़ देने में कितने अधिक समर्थ होते है, 
वह अनुमान कर सकता है कि सरकार और प्रेस का गठबन्धन लोकतंत्रीय शासन के लिए 
कितना अधिक प्राणांतक हो सकता है। 

दूसरी बात भी इससे किसी तरह कम महत्व की नहीं । हमने प्रादेशिक राज्य की 
भारणा को इस आधार पर न्याय्य ठहराया है कि वह जीवन के उस धरातल को व्यवस्थित 
करने का सबसे सीधा तरीक़ा है, जहाँ सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में लोगों के हित अपेक्षा- 
कृत एक-से होते है। कहने का मतरूब यह है कि प्रादेशिक राज्य सिद्धांत रूप में और किसी 
संथा की अपेक्षा उपभोक्ताओं के हितों की अधिक अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। लेकिन 
इसकी एक अ नेवार्य शर्तं यह है कि मोटे तौर पर, समुदाय में आर्थिक समानता पाई जाती 
दो । क्योंकि अन्ततः धन के स्वामित्व का मतलब है कि उपभोग के लिए उत्पन्न की गई चीज़ों 
के संबंध में निर्णय की शक्ति से सम्पन्न होना और अगर समाज आज की तरह कुछ इने- 
गिने अमीरों और पर्याप्तता के सीमान्त पर संघर्ष करते हुए अपार जनसमूह में विभकत रहे 
तो जाहिर है कि राज्य का झुकाव ग़रीब नागरिकों के हितों के विरुद्ध ही रहेगा, चाहे उसका 
सैद्धांतिक प्रयोजन कुछ भी क्‍यों न हो । उन्हें वह सब कुछ नहीं मिक्त पाता, जिससे ज़िन्दगी 
जीने योग्य बनती है । उनके घर दड़ब्रों-जैसे होंगे, उनकी शिक्षा निम्त कोटि की होगी। 
उनकी रहन-सहन की परिस्थितियाँ उन्हें कभी भी वह मानसिक स्फूत्ति नहीं दे सकतीं जो 
भौतिक सुख से जनित होती हैँ । जो राज्य स्थायित्व की आशा करे, उसे कम से कम रोटी 
की समस्या का समाघान तो करना ही पड़ेगा । 
इसमें छगगता है कि या तो साम्यवाद का कोई रूप आ ज़ायगा, अथवा गैर-सरकारी 

उद्यम्न पर कोई इस तरह का नियंत्रण जो उसके काम करते रहने से जनित हर प्रकार के 

न्‍ प्रिश्राम का अन्त कर दे | रूस के अनुभव से हमने यह समझा है कि साम्यवाद की 
नकदी से होने की कोई आशा नहीं; लोग अपनी संपत्ति समपित कर देने से मर जाना 


प्रभु-सत्ता दप्‌ 


कहीं प्यादा अच्छा समझेंगे । समता की ओर उन्मुख सामाजिक परिवततन तो मन्दे--और 
कदाचित्‌ दु:खद प्रयोग का ही परिणाम होगा : ऐसा प्रतीत होता हैं। कम से कम निकट 
भविष्य में धन के साधनों के सामुदायिक स्वामित्व के कोई आसार हमें नज़र नहीं आते । 
लेकिन अगर शासन में नैतिक औचित्य बनाये रखना है, तो हमारे सामने धन के उत्पादन 
और वितरण का इस प्रकार नियंत्रण करने की समस्या अवश्य हैं कि वेयक्तिक हितों के 
योग के सुखद परिणाम को समुदाय का आम हित न मान लिया जाये, बल्कि वह ऐसा स्वी- 
कृत न्यूनतम स्तर हो, जिसमें हर नागरिक बराबर का हिस्सेदार रहे । 

समानता के दृष्टिकोण की तात्तिवक उपलक्षणाएँ क्या हैं---इसकी विवेचना हम बाद 
में करेंगे । जहाँ तक राज्य का सम्बन्ध है, इसका मुख्य निष्कर्ष यह सिद्धांत हैं कि संपत्ति- 


विषयक सभी प्रणालियाँ उसी हद तक न्याय्य हैं, जहाँ तक वे अमल में, नागरिक की हैसियत' 


से, हुर नागरिक की व्यूनतस आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अतः कोई भी ऐसे कानूनी 
अधिकार नैतिक दृष्टि से मान्य नहीं हो सकते जो उस आवश्यकता की पृत्ति में योग देने से 
उत्पन्न न होते हों | मैं जो सेवाएँ करता हूँ, उसके फलस्वरूप ही मुझे वह मिलना चाहिए, 
जिसका मैं उपभोग करता हूँ । राजनीतिक न्याय की दृष्टि से, राज्य साध्य की पूर्ति के लिए में 
जो व्यक्तिगत प्रयास करता हूँ, उसका जो कुछ आध्िक मूल्य वह निर्धारित कर दे वही 
मेरी संपत्ति है । अतः जाहिर है कि बिना कतंव्य के संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता । 
में कुछ करता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ रखने का अधिकार है; किसी और ने कुछ किया हैं 
इसलिए मेरा किसी चीज पर स्वत्व है--यह नैतिक दृष्टि से ग़छत है । उस राज्य में न्याय 
नहीं जो अपने कुछ सदस्यों से तो, उनके जीवन की क़ीमत के रूप में, परिश्रम कराता है और 
दूसरों को उस परिश्रम के सहारे जीने देता है, जिसके करने में उनका कोई योग न हो । 
अतः राज्य में संपत्ति के आधार पर विशेष प्रतिनिधित्व मिलना न्‍्यायोचित नहीं--जैसा 


कि बर्क का विश्वास था। वहाँ एक ही प्रतिनिधित्व के लिए स्थान है और वह है आदमियों - 


का प्रतिनिधित्व और जहाँ तक आम जरूरतों का संबन्ध है, उन्हें बराबर समझे जाने का 
अधिकार हैं। इसका यह मतलब नहीं कि इंटकार को वही पुरस्कार या वही सम्मान प्राप्त 
होगा जो किसी महान्‌ कराकार को । पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि सामाजिक संगठन 
से हम जिन मानवीय मनोवेगों का परितोष करने की आशा कर सकते हैँ उनका सर्वत्र 
समान महत्व है---चाहे वे इंटकार में हों अथवा कलाकार में । राज्य की सफलता का 
मापदण्ड यह है कि उस समानता को व्यवहार-रूप में सिद्ध करने की उसमें कितनी शक्ति है । 
एक आखिरी बात और कह दी जाये । राज्य किसी न किसी रूप में एक अनिवार्य 
संगठन है---यह बात दैनिक जीवन में मानव-स्वभाव का अध्ययन करने वाला कोई भी 
व्यक्ति मानेगा। किन्तु उसकी अनिवायंता स्वीकार करने का मतलूब यह नहीं कि उसे किसी 
तरह की नैतिक प्र धानता पाने का अधिकार हूँ क्योंकि आख़िर को राज्य अपने आप में कोई 
साध्य थोड़े ही है । वह तो स्राध्य की ओर ले जाने के लिए साधन मात्र है: साध्य की पृत्ति 
तो मानव-जीवन को सम्पन्न और समृद्ध बनाने में ही होती हैं। उस साध्य के लिए 
राज्य क्या-कुछ करता है, इसी पर उसकी शक्ति नर्भर है और इसी पर उसके प्रति नागरिकों 
की निष्ठा । दूसरे शब्दों में, हम राज्य की प्रजा है सो उसके प्रयोजन क़ी पूर्ति के लिए नहीं, 
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अपने ही प्रयोजन की पूर्ति के लिए। मंगल की सिद्धि का मतलब यह है कि जन-जीवन को 
आनन्द की उपलब्धि हुई है अन्यथा वह बेकार हैँ। अतः सत्ता को इस आनन्द का यथासंभव 
व्यापक से व्यापक प्रसार करने का प्रयथल करना चाहिए । 

अगर हम राज्य की छत्र-छाया में मानव-व्यक्तित्व का निर्बन्ध विकास होते नहीं 
देखते तो हमें उस पर सन्देह करने का पूरा हक़ है । उस विकास के मार्य में बाधा डालने वाली 
हक्तियों को पराजित करने के लिए यदि वह सच्चेष्ट होकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं 
करता तो हमें उसकी अभिशंसा करने का हुक है। अन्ततः मानव-मन अपने सर्वोत्कृष्ट स्व- 
“कप की सिद्धि के अतिरिक्त और किसी दिशा में केद्धित नहीं हो सकता । किसी हीनतर 
आदर के प्रति उसकी निष्ठा नहीं हो सकती । सत्ता की विकृति से जनित भौतिक और आध्या- 
त्मिक दासता से मुक्त होने के लिए जब वे सविवेक प्रयत्न करते है तभी उनकी नागरिकता 


का सच्चा उपयोग होता हैं । 


अधिकार 9९ 


स्तर से बराबर नीचे बना रहता है जिन्हें, किसी खास समय पर, लोग सम्प्राप्य समझते हों 
तो कभी न कभी उसकी नीवों पर आघात करने का प्रयत्न ज़रूर किया जायगा । ऐसी अधि-” 
कार-विषयक घोषणा न तो ऐसे वास्तविक अधिकारों की सूची ही प्रस्तुत करती है जिन्‍्हें 
मान्यता मिलनी चाहिये, न उन संस्थाओं का ही उल्लेख करती है जिनके माध्यम से उन्हें 
हस्तगत किया जा सकता है । यह युक्ति महत्त्वपूर्ण ज़रूर है पर उतनी अतर्क्य नहीं जितनी 
प्रतीत होती है । हालाँकि हम बिलकुल सही-सही इस बात का पता नही छगा सकते कि किस 
धरातर पर अधिकारों की माँगों की परितृप्ति हो ही जानी चाहिये पर इतिहास के अध्ययन 
से हम कम से कम यह तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि अमुक अधिकारों की मान्यता का 
दावा किया जायगा। यद्यपि हम निरचयपूर्वक उन संस्थाओं का निर्देश नहीं कर सकते 
जिनके द्वारा उन्हें मान्यता मिल ही जायगी । पर हम कम से' कम यह तो मान ही सकते 
कि कुछ विशेष संस्थाओं के बिना' परितोष चाहने वाले अधिकारों को कभी उसकी प्राप्ति 
नहीं ही पायेगी । अर्थात्‌--विधि-पक्ष में हम कभी राज्य-प्रयोजन की पूर्ति का आश्वासन 
नहीं दे सकते हैं पर कैस से कम निषेघ-पक्ष में हम उन परिस्थितियों की ओर इंगित अवश्य 
कर सकते हूँ जो इस पूर्ति के अवसर मार देती हैं । 
सबसे पहले तो हस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि अधिकार केवल---या अधिकांश 
में--लिखित अभिरेख पर आश्रित नहीं होते । काग्रज़ के फटे-ठठे टकड़ों से, निस्संदेह, 
उसकी अनतिक्राम्यता बढ़ जाती है--परलन्तु इस कारण उनकी सिद्धि निश्चित नहीं हो 
जाती | अमरीकी संविधान के पहले संशोधन में क़ानूनी तौर से वाक्‌-स्वातन्त्रय और 
दान्तिपृर्ण सम्मिकन का अधिकार दिया गया है, चौथे संशोधन में नागरिक को यह 
कानूनी आइवासन हूँ कि सम्भाव्य वाद की लिखित आज्ञा के बिना उसके घर की तलाशी 
नहीं छी जायगी; आठवें संशोधन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था हैं कि नागरिक से बहुत 
अधिक जमानत नहीं मांगी जायगी । फिर भी असाधारण आवेश के एक ही सप्ताह में कार्याग- 
सत्ता ने इन सब संशोधनों को वृथा कर दिया" और पंद्रहवें संशोधन पर जिसमें दक्षिण 
के संकर-नागरिकों के किए राजनीतिक समानता की व्यवस्था की गयी थी--न तो कभी 
कार्याग ने अमलू[किया हैं, त अदालतों ने। इंगलैंड के एक्स पार्टी ओ ब्रायन' * और फ्रांसके 
“ध्लपर्ड केस * को लीजिए---इस तरह की घटनायें यह सिद्ध करती हैं कि अधिकारों का 
निर्वहण अभ्यास और परिपाटी का ही सवाल अधिक है, लिखित कानून की औपचारिकता 
का उतना लहीं । अगर कार्याग ने किसी क़ानून का स्पष्ट उल्लंघन किया है तो इस बात 
को लेकर उसकी आऊोचना और टीका-टिप्पणी कर पाना हमेशा महत्वपूर्ण होता हैं और 
लिखित क़ानून हमेशा छोगों को यह स्मरण कराता है कि उसे भी अपने अधिकार के लिए 
संघर्ष करना पड़ा था| लेकिन, आखिर में, दृढ़ चुनौती ही ग्रैर-कानूनी आचरण के लिये 
कृतनिए्वय सरकार के मनसूबों को घूल में मिला सकती हैं। नागरिकों का सबसे बड़ा 
सुरक्षण उनकी अपनी गौरव-स़ावना होती है, क़ानून के निष्प्राण अक्षर नहीं । हु 
|. हे. तु० एल० पोस्ट--दी डिप टेंशन्स डिलिरियम 
२. (१९२३) २ के. बी. १३,३६१ 
३, सिरे १९१० पृ. १०२९ 
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“अभीष्ट सुरक्षा शक्तियों के उस वियोजन में भी नहीं मिल सकती जिसे लॉक और 
मौण्टेस्व्यू दोनों स्वतन्त्रता का मूलमन्त्र समझते थे । इस श्रेण्य सिद्धान्त में सत्य का सार 
निहित हैं कि न्‍्यायांग जितना अधिक स्वतन्त्र होगा, उतना ही अधिक समुचित अधिकारों 
का सुरक्षण होगा लेकिन चूँकि न्‍्यायांग की नियुक्ति भी अन्ततः कार्याय द्वारा ही होती है 
अतः उसकी स्वतन्त्रता प्रायः वैसी अडिग होती नहीं । शक्तियों का वियोजन अत्येक 
सत्ता के अपने नियत क्षेत्र से बाहर फैलने पर रोक ज़रूर रखता है पर वह यह निश्चित 
नहीं कर देता कि जो नियत शक्तियाँ हैं वे किस तरह की हैं और किस हृद तक हैं। राज्य की 
शक्ति को प्राय : जिन तीन भागों में बॉटने की परिपादी है, उनकी सीमायें भी सही तौर पर 
निद्िचत नहीं की जा सकतीं । जजों को क़ानून बनाने होते हैं; जब विधानांग किसी पद पर 
नामज़दगी की पुष्टि करते हैं तो वे कार्याग के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं; और आधुनिक 
कार्यांग की अध्यादेश शक्ति न केवछ विधानांगीय है वरन्‌ उसका इतना अधिक प्रसार 
हो गया हैं कि शायद संसद की शक्ति भी उसके सामने हेय हैं: अमरीकी संविधान की 
सैद्धांतिक बारीकी से शक्तियों का वियोजन करना तो उन्हें स्पष्ट करने के बजाय और 
आच्छन्न कर देता है। अधिक से अधिक वह क्षमताओं की एक अनुक्रमणी-सी बन जायगी 
लेकिन उसका उपयोग कैसे होता है यह तो राज्य के तत्कालीन वातावरण पर भी 
निर्भर होगा । आधुनिक इठली के विधानांग ने ही म्‌सोलिनी में कार्याग और विधानांग 
दोनों को एकान्वित कर दिया था | 

संक्षेप में, अधिकारों की सिद्धि की समस्या पर विचार करने का सबसे अच्छा तरीका 
यह हैं कि हम उन खास अधिकारों को ही लें। फिर हम उनका समाहार करके राज्य की 
दक्ति पर प्रतिबन्धों का एक अनुक्रम तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से कई प्रयोजन सिद्ध 
होंगे : सबसे पहले तो उससे यह निर्देश होगा कि समुदाय में व्यक्ति का स्थान क्या है। 
उससे यह भी पता चलेगा कि अगर जन-कल्याण में उसे अपना योगदान करता है तो उसे 
क्या-क्या मिलना चाहिये । दूसरे, स्वातन्त्य और समानता का मतरूब समझने का प्रयत्न 
भी हम इस तरह कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि हमें इन-इन अधिकारों का निर्वाह 
करना हैं तो हम यह भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उत अवधारणाओं में कौन- 
, सी विध्यात्मक संस्थायें निहित हैं। और तीसरे, विशेष-विशेष अधिकारों की रूप-रेखायें 
प्रस्तुत करने में, कम से कम मोटे तौर पर, राजनीतिक संघटन के अभीष्ट स्वरूप की ओर 
भी इंगित हो ही जाता है। उस रूपरेखा के आधार पर हम यह सोच सकते हैं कि राज्य की 
समन्वय-दाक्ति को किस ढंग से क्रियान्वित किया जाए। हम देखेंगे कि इस पृष्ठभूमि में 
राज्य अनिवार्यत: एक समुदाय के निमित्त समुदाय होता है। सौपानिक संघटना का 
चरम विन्दू नहीं। यह ऐसा निकाय नहीं जो अन्य निकायों को जीवन दे; उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों में उसका प्रधान स्थान है तो सिफ़े इसलिये कि नैतिक अधिकारों के आधार पर 
नमरिक उसको वैसा मानते हैं फलत: उसकी सत्ता इस बात पदू निर्भर हो जाती हैं कि यहाँ 
अधिकारों की जिस व्यवस्था की रूपरेखा दी गयीं हैं उसका वह कैसे पाकून करता है । 
है उत: उन्तका उदसव राज्य से नहीं, उसके साथ होता हैं ।यह पहली दार्त है| जिस पर उसका 
नं तो कम से कम अच्छा-बुरा होना तो निर्मर है ही । अस्तित्व के उस पर 
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निर्भर होने की बात हम इसलिये नहीं कहते कि कोई राज्य जारवादी रूस की तरह न्यौंय को 
उठाकर ताक पर रख सकता है और फिर भी बिना किसी गम्भीर चुनौती के बहुत समय 
तक सत्ता धारण करता हुआ जी सकता है। 

अब हम एक बार यह याद कर लें कि अधिकारों के जिस सिद्धांत को अब हम मू्ते 
अभिव्यक्ति देना चाहते हैं उसमें क्या-क्या समाविष्ट होगा। कहते हैं कि राज्य सरकार और 
बजा में बँटा हुआ एक प्रादेशिक समाज होता है । उसका अस्तित्व, उसके द्वारा सत्ता का 
प्रयोग, उसकी निष्ठावत्ता की माँग---सब इसलिये है कि नागरिक अपने जीवन में जितना 
अधिक से अधिक अपना अभ्युदय कर सकते हों, करें । इसीलिये उन्हें अधिकार होते हैं । 
अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई नागरिक अपना यथासम्भव उत्कर्ष नहीं 
कर सकता। अतः जाहिर है कि वे क़ नून के चेरे नहीं, उसकी मूलभूत शर्तं हैं। क़ानून उन्हीं 
की सिद्धि का प्रयत्न करता हैं। इसलिये संस्थायें उसी अनुपात में अच्छी या बुरी होती है 
जिस अनुपात में वे अधिकारों के प्रयोजन को प्रोत्साहित करती या न करती हों । उन 
अवधारणाओं के मूल में समाज-विषयक जो धारणा है सो ससीम प्राणियों के एक समवाय 
की है जिनमें हर एक की अपनी विशिष्टता है और उस शिष्टता के नाते ही हर एक का 
अपना मूल्य और महत्व |: ऐसे समाज में अपनी अभिव्यक्ति चाहता है जिसकी घनता 
उसके विशिष्ट व्यक्तित्व नें में समो लेना चाहती हैं : अपने अधिकारों को बनाये 
रखकर ही वह जैसे-तैसे 55८ । मार्ग बनाता है। अधिकारों का स्वामित्व 
उसका/कीईसौपचारित् कोरा दार्वा नहीं होता । वे इसलिये होते हैं कि विविध जनों 
के परितोष से सामाजिक'प्रयास और भी समृद्ध बने। उसके कुछ कत्तंव्य होते हैं इसीलिए 






अधिकारे ० कक ही कारणिक समाज है जिसमें उसकी संघटना की परख 
यह है कि वह करे कफ हे ॥ और सेवा का मतलब हैं व्यक्तिगत सेवा | प्रत्येक 
पीढ़ी में प्रथिके धाणौ, और सचेतन प्रयास के फलस्वरूप ही हमारी सामाजिक 
परम्परा की होती है ॥ हम जो हैं, वह हमारे लिये काफ़ी नहीं; हम जो हो सकते 
हैँ, यही हमारी सफलता'की कसौटी है । हम अपकी शक्तियों से प्रयोग करते हैं । हम ऐसा 
परिवेश तैयार करते है जिनमें उन दाक्तियों को, ह हे श[“अधिकाधिक परितोष का अवसर 
मिले । हर सागरिकर का काम पाने की झषिव रा । वह ऐसी दुनिया में पैदा हुआ हैं, 
जिसका अगर संगत संगठन हो, तो वह प सीना हा कर ही पेट पाल सकता हैं। समाज उसे 


था फतित्वे के साधनों तक उसकी पहुँच नहीं है 


अपना कर्तव्य पालने क/मौका देता है। # ॥॥| 
बनाती है, उसे उससे वंचित किया जा रहा 


वो जो चीज़ उसके व्यक्तित्व की के रे भूरे 
है। इसका मतलूम यह नहीं कि £ विशेष काम पाने का ही अधिकार है। एक 
प्रधानमन्त्री को जिसका तख्ता पलट दियेपेश्मी हो, उसी तरह का काम पाने का अधिकार 
नहीं होता । समाज हर आदमी को यह वरण करने का मौका नहीं दे सकता कि वह 
अमुक तरह का प्रयास करेगा । वह 88 ऐसे व्यवसायों को भी अनुचित महत्व नहीं दे 
सकता जो पारितोषिक की विशिष्ट से युक्त होते हैं। समाज अपने जीवन के लिये 
कुछ खास चीज़ें और कुछ खास तरह की सेवायें चाहता है। काम पाने के अधिकार का 
भतकूब उस चीज़ों और उन सेवाओं का एक हिस्सा निष्पन्न करने में संलग्न रहने के अधि- 
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कार से अधिक और कुछ नहीं। अतः, विकल्प॑तः, जो अपने हिस्से का काम निष्पन्न करने 
'का अवसर नहीं पाता, उसे उस अवसर के मुताबिक पारितोषिक पाने का अधिकार है। 
और यह बात साफ़ है कि कोई भी समाज रूम्बे अरसे तक अपने सदस्यों के किसी बड़े 
अंश को इतना पारितोषिक देने की सामथ्यं नहीं रखता; अतः, राज्य की अवधारणा का 
एक अभिन्न तत्त्व है बेरोजगारी के विरुद्ध आइवस्ति का सिद्धांत । हमें साल पर सारू अपने 
उत्पादन का कुछ न कुछ हिस्सा बचाकर भी रखना चाहिये ताकि आड़े वक्‍त में जो छोग, 
स्थायी या अस्थायी रूप से, काम करने के अवसर से वंचित हो गये हैं वे कहीं जीवन के 
साधनों से भी वंचित न हो जायें । आइवस्ति की इस प्रणाली को सबसे अच्छी तरह 
तरतीब देने का तरीका क्या हँ--यह ब्यौरे की बात है, सिद्धांत का सवाल नहीं । मूछ 
बात तो यह मानने की है कि अपना सर्वोत्कृष्ट स्वरूप पाने के लिये आदमी को काम 
करना ज़रूरी हैं और काम के अभाव में उसके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था होनी ही 
चाहिये जब तक कि रोज़गार पा कर उसे फिर से काम में जुट जाने का अवसर नहीं 
मिलता । यहाँ हमारा अभिप्राय समाज के लोह पर जोंक की तरह जीने वालों की हिमायत 
करना नहीं हैं बल्कि यह मानना भर है कि कार्य करना सामाजिक जीवन की प्रवृत्ति में 
निहित हैं । 
आदमी को सिर्फ़ काम करने का ही अधिकार नहीं है; उसे अपने परिश्रम के लिए 

समुचित वेतन पाने का भी अधिकार है। अपने काम के एवज में उसे इतना प्रतिफल भिलना 
चाहिये कि वह रहन-सहन का खास स्तर बनाये रह सके क्योंकि उसके बिना सृजनात्मक 
नागरिकता असम्भव है । इस तरहकी धारणा में कोई रक़म निश्चित नहीं की जा सकती; 
उसे खाना चाहिये जिससे वह शरीर से स्वस्थ रह सके; उसे कपड़ा और रहने की जगह 
चाहिये जिससे वह अपना जीवन कम से कम उस स्तर पर आरम्भ कर सके जहाँ उसे अपनी 
सारी शक्तियाँ केवल शारी रिक आवश्यकतामों पर ही केन्द्रित नहीं कर देनी पड़ें । उसको 
वे छोटी-मोटी सुख-सुविधायें चाहियें जो जीवन को विकृत अभावों के ओछे परितोष से 
कुछ अधिक बना देती हैं। समुचित वेतन के अधिकार का मतरूब यह नहीं कि सबकी 
आमदनी बराबर हो पर उसमें यह ज़रूर निहित हैं कि कुछ छोगों के लिए उसका अतिरेक 
होनेसे पहले सबके लिए पर्याप्तता होनी चाहिये। आज की दुनिया में यह विषमता है कि 
एक ओर तो ऐसे नर-वारी हैं जिन्होंने कमी अच्छा घर, अच्छा स्ाना-पीना नहीं जाना, 
ऐसे कपड़े नहीं पहने जो हवा-पानी के अभाव से उनकी रक्षा भी कर सकें और दूसरी ओर 
दे हूँ जिन्होंने अपनी किसी ऐसी आवश्यकता को अघा कर पूरा किये बिना नहीं छोड़ा जो 
सम्पत्ति के स्वामित्व से पूरी की जा सकती हो---पहू विषमता सचमुच बड़ी असझ है ! 

कम से कम नैतिक दृष्टि से यह दलील कि संसार की उत्पादकता इस अधिकार की 
सिद्धि असम्भव बना देती है इस माँग का कई जवाब नहीं । आँकड़े देकर यह साबित करना 
छो कि उद्योग के उत्पाद को बराबर-बराबर बाँट देने से भी कामगार* की हालत कुछ 
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सुधरेगी नहीं, उत्पादन की वर्तमान प्रणाली को अभिशंसित करना ही है । इसका मतलूब 
तो यही है कि हमें अपने साध्य के लिये जो तरीका अपनाना है वह आज के तरीक़े से भिर्न 
होना चाहिये; इसका मतलब यह भी हैं कि हमें उत्पादन के साधनों का पुनर्गठन करना 
चाहिये ताकि वे आदमी की माँग को पूरा कर सकें। और यह भी स्पष्ट है कि इस अधिकार 
की सिद्धि में आबादी की गम्भीर समस्या भी गुम्फित है। अगर हमें अपनी जरूरतें प्री करनी 
हैं तो मैल्थ्यूस* के शैतान' को बाँधना पड़ेगा | हमें अपनी आबादी को उसी अनुपात में 
बढ़ने देना चाहिये जिस अनुपात में हम उस बढ़ी हुईं संख्या' के लिये रहन-सहन के उचित 
स्तर की व्यवस्था कर सकते हों । यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि आबादी की 
समस्या का रहन-सहन के स्तर से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । जहाँ आबादी का.अतिरेक 
है, वहाँ मानव के अभाव भी बड़े दारुण हैं। जब जीवन का स्तर विशुद्ध भौतिक क्षुधा की 
निवृत्ति के लिये पर्याप्त हो जाता हैँ तो बाल-बच्चों की संख्या आर्थिक उठ्ेग का निमित्त 
नहीं रह जाती | अतः यह निष्कर्ष तकं-संगत प्रतीत होता है कि हम जितनी जल्दी इस 
पर्याप्तता का अधिकार स्वीकार कर हछेंगे उतनी ही जल्दी हम उसके निर्वेहण की सबसे 
कारगर परिस्थिति पा सकेंगे । 
लेकिन कहा जा सकता है कि मान लीजिए हम किसी तरह आबादी की' समस्या से 
जूझ भी लें तब भी यह सन्देहास्पद हैं कि औद्योगिक उत्पादकता इस समुचित स्तर की 
समस्या का निराकरण पाने के लिये काफ़ी होगी । इस शंका का कस से कम दोहरा जवाब 
देना पड़ेगा । अब तक हमारा औद्योगिक संगठन कभी भी इस तरह की माँग को पूरा करने 
की दृष्टि से नहीं किया गया । उसके रचना-विधान का मन्तव्य हमेशा पूँजीपति का परितोष' 
करना रहा है ; उसने सेवा का कत्तेंव्य पूरा नहीं किया, बस उपार्जन का काम किया है । 
जब तक हम अपनी उद्योग-व्यवस्था को लाभ के बजाय उपयोग के लिये संगठित न करें तब 
तक हम नहीं जान सकते कि उसकी क्षमतायें क्या हैं। मिसाल के लिये, अगर कोई ब्रिटेन 
के कोयला-उद्योग के तथ्यों का अध्ययन करे तो स्वामित्व की मौजूदा प्रविधि में जो बर- 
बादी होती है, उसे देखकर सहम जायगी | साधारणतः कहा जा सकता है कि जो आज के 
व्यापारी के बिखरे-बिखरे और अस्त-व्यस्त स्वरूप को समझता हैं वह यह भी अच्छी 
' तरह जानता हैँ कि वैसा आदमी अपने कार्य का उच्चित सम्पादन करने में प्रायः असमर्थ , 
होता है । वकीर और डाक्टर से हम उसकी दक्षता का सबूत माँगते हैं पर व्यापारी' से 
कोई माँग नहीं की जाती : इतना भर देखा जाता हैं कि वह सम्पत्ति का स्वामी है और चाहे 
तो उधार उग्ा सकता हैं | डाक्टर को अपनी प्रैक्टिस अपने पुत्र को सौंप देने की इजाजत 
हुम तब तक नहीं देते जब तक कि वह आवश्यक योग्यतायें प्राप्त न कर ले ; लेकिन व्यापारी 
का लड़का अपने बाप के काम-काज का उत्तराधिकारी हो ही सकता हैं । उसकी बुद्धि 
उस काम के उपयुक्त है या नहीं, वह काम को अच्छी तरह समझता है या नहीं--इस पर 
“कोई ध्यान नहीं दिया जाता | हम पूंजी को ऐसे उत्पादन में प्रवाहित करने के लिए कोई, 
शं १. टासस राबर्ट मेल्थयूस (१७३३-१८३४)--जिसने कहा था कि हमें आबादी 
को जीवन के साधनों से अधिक तेज़ी से नहीं बढ़ने देना चाहिये। 
२. बयथ और 'राउनद्री आवि के अन्वेषणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हूँ। 
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क़दम नहीं उठाते जो समाज के लिये ज़रूरी हो | हम इस बात का भी कोई प्रयत्न नहीं करते 
कि जो शारीरिक परिश्रम करते है वे भी उत्पादन मे दिलचस्पी लें---इसके कुछ अपवाद 
जरूर हैं और वे आदरास्पद हैं । अब हम यह महसूस ज़रूर करने लगे हैं कि उत्पादन- 
प्रक्रियाओं पर अगर अनुसन्धान किये जायें तो उनमें निश्चय ही सुधार हो सकते हँ---जैसे 
विज्ञान ने आधुनिक यूद्ध की ध्वंस-शक्ति को बढ़ा दिया है । संक्षेप में, जब तक उद्योग के 
स्वरूप और संघटना पर अब से कहीं बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किये जाते तब तक उससे 
जिस कार्य की पूर्ति की आशा हम कर सकते हैं वह यही कि जो लोग उसके परिणामों पर 
ज़ीते है उन्हें रहन-सहन का उचित स्तर उपलब्ध हो । 
ब्रस इतनी-सी ही बात नहीं है। अगर यह बात सच होती कि उद्योग की उत्पादकता 
से सब नागरिकों के लिए समुचित जीवन-स्तर की आशा नहीं की जा सकती तो हम 
ऐसी दुविधा में फेंस जाते जिसका समाधान ढूंढने का साहस शायद हॉन्स राजनीति-दर्शन 
के इतिहास में ही कर पाता; क्योंकि उस हालत में समाज की परिपाटी या तो नैतिक 
प्रयोजन से विहीन उपार्जन का अन्ध संघर्ष भर बन जाती हैं या फिर उन लोगों का चुनाव 
किसी संगत सिद्धांत पर किया जाता जिन्हें पर्याप्तता का वरदान देना हो । पहली अवस्था 
में समग्र राजनीति -दर्शन वथा है। हाँ, राजनीति की करा अवश्य हो सकती हैं जिसका 
स्वरूप बहुत-कुछ मैकियावेली के सूत्रों जैसा होगा । दूसरी अवस्था में, वर्तमान प्रणाली 
अपने आप में ही अपनी अभिशंसा का आधार बन जाती है । कोई भी आदमी गम्भीरता 
से यह दावा नहीं कर सकता कि आधुनिक राज्य में पारिश्रमिक का किसी खास 
व्यवस्थित आधार पर वितरण होता है । आम तौर से वह प्रकृति, योग्यता या सेवा किसी 
का भी प्रतिफल नहीं होता । आदमी सफर इसलिये होते हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता 
के वरण में दूरद्शिता से काम लिया है ! ---अथवा इसलिये कि उन्होंने जिस चीज़ का 
उत्पादन किया है वह संयोग से जनता की कमी को पूरा करती हैं। मेरेडिथ जैसे महान्‌ 
कृुलाकार'और सर जोजफ़ बीचम जैसे औषघ-निर्माता को जो अत्यन्त नगण्य और अपर्याप्त' 
पारितोषिक प्राप्त हुआ वह इस बात का सबूत है कि मूल्यांकन की मौजूदा पद्धति सुथरे- 
निखरे विवेक पर आधारित नहीं हैँ । 
वस्तु-स्थिति वास्तव में यह है कि सामाजिक संगठन के सचेष्ट नियंत्रण का हमने 
इतना कम प्रयत्त किया है कि इस बात की छान-बीन ही कभी नहीं की कि उसमें 
क्या सिद्धांत निहित हैं। अगर हम यह मानकर चले कि हमें एक अवधि-विशेष में या तो 
आदमी के मूल मनोवेगों का परितोष कर देना होगा, अन्यथा सर्वनाश के लिए तैयार हो 
जाना पड़ेगा तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें उत्पादन-प्रक्रियाओं की व्यवस्था उन मूल 
'मनोवेंगों के परितोष का प्रयोजन सामने रखकर ही करनी चाहिए। इसके लिए हमें आधु- 
/निक व्यवस्था की अराजकता ख़त्म कर ही देनी होगी । व्यक्तिगत और निजी हितों की 
प्रतियोगिता से सुव्यवस्थित समाज का विकास नहीं हो सकता । समाज के अभावों से 
. फ्रायदा उठाकर अगर अनुचित रक़में ऐंठने के षड़यंत्र रचे जायेंगे--जैसा हाल ही में हमें 
५ सविस्तार॑ ज्ञातं हुआ है *--तो हमें ऐसी सेवा कभी उपलब्ध नहीं होगी जिसमें पूरा-पूरा 


3 सम ०॥४७-+रा सा <३०५& कक २५०-क्रादइ बा वास | (४५५४८--4++-मनन«- सार 5उ पा उन नए -पर पर पकलाउलधा भार वरफपस ० छा जाअ्ष्सिरी ९ कर पकपर 2 रआन्‍# कर 
पमसनः-लक शान <साय रन किक+ पतन पु +> अत रू 


आफ़ दी कमेंटी आन ट्रस्ट (ग्रेट ब्रिटेन), १८१८ 
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न्याय बरता जाये । या तो राज्य को अपने नागरिकों के हित के लिए औद्योगिक शक्ति का 
नियंत्रण करना होगा वरना औद्योगिक शक्ति अपने अधिष्ठाताओं के हित के लिए राज्य 
को शासित कर उठेगी। जन-साधारण की पहली ज़रूरत तो यह है कि उन्हें अपने प्रयत्न 
के लिए उचित प्रतिफल पाने का अधिकार हो । अतः औद्योगिक संगठन का पहला सिद्धांत 
संस्थाओं की ऐसी व्यवस्था करना है जो इस साध्य की ओर उन्‍्मुख हो । 

ऐसी संस्थाओं के क्या-क्या रूप हो सकते है---इस प्रइन पर हम बाद में विचार 
करेंगे। यहाँ तो इसकी कुछ प्रत्यक्ष संभावताओं की ओर इंगित कर देना भर काफ़ी होगा । 
औद्योगिक कार्यो के मानकों का संरक्षक राज्य को समझना चाहिए। पूँजी की क्रियाशीलता 
पर कम से कम इस हद तक राज्य का नियंत्रण रहता चाहिए कि वह छाभ की दरों को 
बेतन की समुचित दरों पर निर्भर बना दे । जिस प्रकार कड़े क़ानून से खाने-पीने की 
अशुद्ध चीज़ों की बिक्री रोकी जाती हैं उसी तरह कड़े क़ानून बना कर इस बात का इंतजाम 
किया जाना चाहिए कि रहन-सहन के उचित स्तर के लिए जितना जरूरी हो उससे कम वेतन 
किसी को नदिया जाये। ग्रेट ब्रिटेन * की ट्रेड बोर्ड प्रणाछी और अमरीका * के न्यूनतम वेतन 
विधान के रूप में कम से कम इस सिद्धांत को मान्यता मिलना शुरू तो हो ही गया है । 
सिद्धांत रूप में इसका मतलब संविदा-स्वातन्श्य के क्षेत्र को एक खास हद तक सीमित कर 
देना है। सर फ्रेडरिक पॉलक के दाब्दों में उद्योग बड़ा खतरनाक व्यापार है जिसमें कुछ 
दर्तों के आधार पर ही प्रवेश किया जा सकता है । लोग प्रतिफल के उस स्तर के ऊपर ही 
काम करने के लिए या काम का पारिश्रमिक देने के लिए सहमत हों जिसे राज्य अपने #ृत्यों 
की मिष्पत्ति के लिए आवश्यक समझता है। जाहिर हैं कि यह निम्नतम स्तर देश-काल के 
अनुसार अरूग-अलूग होगा हालाँकि यह आशा की जा सकती हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण 
के विकास के साथ-साथ जिस राज्य की औसत सबसे अधिक होगी, वही समूची सभ्यता 
के लिए आम औसत मान लछी जायगी । रेकिन कोई राज्य व्यापारियों को ऐसा उद्यम नहीं 
करने देगा जिसकी क़ीमत नागरिकता की आवश्यक परिस्थितियों की बलि चढ़ाकर ही' 
चुकाई जा सकती हो | श्रमिक को अपनी मज़द्री मिलनी ही चाहिए क्योंकि वह भी आदमी: 
है। उसे उतना पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए कि वह भी इंसान बन सके । 

* यह कह देना ज़रूरी है कि इसमें अदायगी की पद्धति की एकरूपता या प्रविधि की, 
समानता कहीं भी निहित नहीं । मन्तव्य सिर्फ़ इतना हैं कि औद्योगिक काम के आधार- 
रूप में समुचित वेतन के सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो जाये | हो सकता हूँ अगर प्रयत्स के लिए 
पर्याप्त प्रेरणा-हेतू मौजूद हो तो उस स्तर के ऊपर वेतन की असमानता की माँग की जाये । 
निरचय ही अभ्यास के कारण शायद यह ज़रूरी होगा कि एक लम्बे अरसें तक उन लोगों 
को अलग दरें दी जायें जो विदिष्ट योग्यता से संपन्न होंगे । हमें ज़रूरत जिस बात की हूँ 
वह यह कि जहाँ भी व्यवहाय हो, कम से कम शारीरिक परिश्रम के क्षेत्र में, हर कामगार 
१. डॉरोथी सेल्स--दी ब्रिटिश ट्रेड्स सिस्टस । 

२. तु० स्टैठेलर बनामें ओहाइ” में प्रो० फ्रेंककर्टर के वाद-सार में संगृहोत साक्य-- 
स्यूयार्क में नेशनल कन्ज्यूमस लीग द्वारा प्रकाशित । 


"कक परम पक मकर रमकनपक, 
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को इतना मूल वेतन दिया जाये जो उसके रहन-सहन के उचित स्तर को क्रायम रखे और 
आसत से ऊपर किये गये काम के लिए खंड-दरों के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाये। उस 
हालत में सबसे ज़्यादा महत्व एक ऐसी निष्पक्ष सत्ता ढँढने का है जो वह स्तर क़ायम करे। 
मालिक की मर्ज़ी पर यह बात नहीं छोड़ी जा सकती क्योंकि उसका हित तो इस बात में 
है कि यह स्तर अधिक से अधिक ऊँचा रहे | कामगार पर भी इसे नहीं छोड़ा जा सकता, . 
क्योंकि वह कम से कम स्तर रखवाना चाहेंगा। कोई बाहरी संस्था होनी चाहिए जो अनु- 
संधान द्वारा कोई ऐसा आधार दढूँढ निकाले जिससे हर आदमी को उसकी शक्तियों के 
अनुसार प्रतिफल दिलाने का प्रयत्न किया जा सके | लेकिन उन शक्तियों को--जहाँ 
उनका विशेष अतिरेक हो--उसी हालत में परितृष्ठ किया जा सकता है जबकि पहले 
सबकी आम जरूरतों को पूरा कर दिया गया हो । 
समुचित वेतन के अधिकार की एक स्पष्ट परिणति है काम के उचित घंटे नियत 
कराने का अधिकार । आदमी को जो चीज़ नागरिक बनाती है वह है विचार। अतः उसे 
परिश्रम .का वक्‍त इस तरह निर्धारित करना चाहिए कि सृजनात्मक कार्यों के लिए भी 
वह अवकाश पा सके । आदमी जितनी शक्ति खर्चे कर सकता हैं उसकी एक मनोवैज्ञानिक 
सीमा है---राज्य, अपने हित की दुष्टि से, उसे जितनी शक्ति खर्च करने दें सकता है उस- 
की भी एक सीमा है: नागरिक सीमा । जो लोग मशीन पर काम करने में अपनी शक्तियाँ 
खर्च करते है वे---जैसा अरस्तू ने कहा था--जीवन के महत्तर और उदात्त कार्यों के 
मतलब के नहीं रह जाते जब तक कि उन्हें काफ़ी अवकाश न दिया जाये जिसमें वे मशीन 
के परिचाऊक भर न होकर कुछ और हो सकें | १९वीं शताब्दी के आरम्भ में जैसा प्राय: 
हुआ करता था, दिन के अधिक हिस्से में हडडी-तोड़ परिश्रम करते रहने के परिणामों का 
अस्वेषण करने से यह स्पष्ट हो गया है कि उसमें व्यक्तित्व कितना कुंठित हो. जाया करता 
है | दिन भर की मेहनत के बाद थके-माँदे स्त्री-पुरुष जब घर लौटते तो उनमें सोचने- 
विचारने की क्या, अनुभूति की भी क्षमता नहीं रह जाती थी । मशीनें ही उनकी 
मालिक थीं। कोई ऐसा अवकाश न था जिसमें वे अपना आपा पा लेते। अनन्त श्रम का ही 
जीवन वे जानते थे। परिश्रम के ठीक-ठीक घंटों की माँग बौद्धिक भूमि में विचरने के 
अधिकार की माँग है। वह जाति की बौद्धिक परम्परा को पाने का गुर है । 
इस अधिकार के विश्लेषण में उचित' की व्याख्या नियत नहीं है; उसके तत्व काल- 
विश्षेष में उत्पादन की प्रविधि' पर निर्भर होंगे। आज के जटिल संसार में आदमी दिल में 
ज़्यादा से ज़्यादा आठ घंटे से अधिक शारीरिक परिश्रम करके अपने आस-पास की दुनिया 
और ज़िन्दगी को समझने की उम्मीद नहीं कर सकता। मशज्ञीनों के आविष्कार में जैसे-जैसे 
उन्नति होगी यह आठ घंटे का वक्‍त घटा देना नि३चय ही संभव हो सकेगा । क्योंकि उद्योग 
में-विज्ञान का प्रयोग शुरू हुए अभी सिर्फ़ डेढ़ सौ वर्ष ही तो हुए है। लेकिन यहाँ स्थिति के 
. चाहे जितना सुधरने की आशा कर हें, काम के अधिक से अधिक नियत समय की घारणा 
तो अनिवाये हैं ही । आदमी चाहे लिखे या चित्रकारी करे, शासन चलाये या अध्यापन 
करे अथवा दस्तकारी के काम में भी गा हो---जहाँ वैयक्तिक तत्व महत्त्वपूर्ण होता है--- 
_ ह. अपनी सृजनात्मक शक्तियों के प्रति जागरूक रह सकता है; वह कहीं भी 
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रहे और कुछ भी करे जी-तोड़ परिश्रम का साघातिक प्रभाव उस हालत में तिरोहित हो, 
जाता है जबकि उसके फलस्वरूप उसकी सामाजिक उपादेयता बढ़ती जाये । पर जहाँ' 
उसका क्षेत्र मशीनी नितचर्या की आवृत्ति तक सीमित हुआ तो यह साफ़ प्रकट हो जाता 
हैं कि ऐसा परिश्रम उस आनन्द सें विध्त बन जाता हैं। वह अपने साथ प्रयोग करने में 
समर्थ नहीं रहता । उसे बाहरी दुनिया रहस्यमय नहीं छगती जिसकी तहों में पैठने की 
वह कोशिश करे । वह तो अपनी संवेदनाओं को जड़ बना देना चाहता हैं; कोई ऐसे साधन 
दूंढना चाहता है जिससे वह अपनी मेहनत का दर्द भुला सके---और इसके लिए वह 
सौंदर्य के साम्राज्य में झाँकने नहीं जाता । औद्योगिक क्रांति के आरिम्भक काल में फ़ैक्द्री- 
कामगार का वर्णन जिसने पढ़ा हो वह जानता है कि उसका अवसाद कैसी पाशविक 
अशिष्टता और अरलीलता में अभिव्यक्त हुआ करता था---ये उन स्व॒तन्त्र और सूक्ष्म 
संवेदनाओं को मार देती हैं जिन का विकास उसी व्यक्ति में होता है जिसकी सृजनात्मक 
वृत्तियों को फलने-फूलने का अवसर मिले । 

लेकिन उद्योग-पक्ष में, काम के घंटे नियत कर देना और प्रयत्न का प्रतिफल जीवन 
की मूल जरूरतों के लिए पर्याप्त कर देना ही काफ़ी नहीं हैं। आदमी के पास ये दोनों 
अधिकार हों फिर भी वह अपनी नौकरी की परिस्थितियों में बेतरह जकड़ा और बँधा 
रह सकता हैं । आधुनिक राज्य में अधिकार-विषयक किसी भी सिद्धांत को बड़े पैमाने 
के उद्योगवाद के परिणामों को भी ध्यान में रखना होगा | यह ख्याल रखना होगा कि 
व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था--जिसके परिणामों का विश्लेषण हम बाद में करेंगे--- 
उद्योग-व्यवस्था का नियंत्रण पूंजीपति के हाथ में दे देती हैं और वैसा व्यक्तिगत स्वातन्त्रय 
संभव नहीं जैसा तब था जब अकेला दस्तकार अपना अछूग काम करता था और खुद ही 
अपना मालिक होता था । इस पृष्ठभूमि में, हमें सावधान रहना है कि कहीं पूँजी का स्वा- 
मित्व तानाझाही में न बदर जाये । राजनीतिक सत्ता के विकास के साथ-साथ जैसे 
सत्ता के प्रयोग पर प्रतिबंध रूगते गये हैं, वही बात आ्थिक सत्ता पर भी लागू होती है । 
कहने का मतल्‍रूब यह कि जैसे राजनीति के प्रबंध से सरोकार रखने का हमें अधिकार है 
वैसे ही उद्योगों के प्रबंध से भी । लिकन ने जिस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग किया था उतने 
ही गंभीर और महत्वपूर्ण अथे में हम दोहरा सकते हैं कि आधा बंधन-ग्रस्त और आशा मुक्त 
रहकर कोई राज्य जी नहीं सकता । अगर नागरिक को ऐसी स्थिति में पहुँचना है कि वह्‌ 
अपनी स्वतन्त्रता का पूरा उत्कर्ष कर सके तो औद्योगिक इकाई की हैसियत से उन फैसलों 
में हाथ बँटाने की शक्ति किसी न किसी तरह उसे मिलनी चाहिए जो उसके उत्पादक- 
रूप को प्रभावित करते हैं। 

हमें उसकी शक्ति का अनुचित उत्कर्ष नहीं करता चाहिए । दुनिया का काम तो 
किसी न किसी तरह चलना ही है; जो व्यक्ति अपने दैनिक काम में सच्चा महत्व पाने की 
आशा कर सकते हैं उनकी उंख्या उससे कहीं कम हैं जितनी कि कुछ लोगों की कल्पना है । 
हाँ, पूँजी के स्वामित्व से जो असीम शक्ति मिल जाती हैं उसका निराकरण हम अवश्य 
कर सकते हैं । हम यह कर सकते हैं कि जब किसी कामगार को निकाछा जाने वाला हो तो 
कार्यवाही करने से पहले विचार-विमर्श करना पड़े । हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हूँ 
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कि उत्पादन की प्रविधि में परिवर्तन करने से पहले भी इसी तरह विचार-विमर्श करना 
ज़रूरी हो जाये। हम उद्योग के प्रबंध के लिए ऐसी संस्थाएँ बना सकते हैं जिनमें काम- 
गारों के भी प्रतिनिधि हों और ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उद्योगों के तरीक़े का फ़ैसला 
करने से पहले उनसे भी सलाह ली जाये । उद्योगों के संचालन से हम कुछ मानक ग्रहण- 
कर उन्हें सावंभौम बना सकते हैं और उन्हें नियत करने में जितना उचित समझे उतना. 
हिस्सा कामगारों को दे सकते हैं। आज औद्योगिक प्रक्रिया में जो कुछ भी बचत होती हूँ 
उस सबका वारिस औद्योगिक पूँजीपति हो जाता है; हम उसकी इस शक्ति को दूसरा रूप 
दे सकते हैं जिसमें उसे अपने योगदान के अनुसार एक नियत मुआविज़ा मिले जो कि संबद्ध 
पक्षों की सहमति से निश्चित किया जाये । जिस तरह सरकारी बंधपत्रों के धर्ता का 
सरकार की नीति पर कोई नियंत्रण नहीं होता इसी तरह यह भी संभव है कि औद्योगिक 
उद्यम में पूँजी कर्ज देने वाले को कोई दखल न देने दिया जाये। यहाँ इस बात पर हम जोर 
दे रहे हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति की मौजूदा प्रणाली में औद्योगिक संचालन की वर्तमान प्रविधि 
कतई निहित नहीं हैं और यह प्रविधि---सबसे अधिक भाड़े पर खरीदने और बेसूद मेहनत 
लेने के अमर्यादित अधिकार के कारण--दासता के एक प्रच्छन्न रूप से अधिक कुछ 
नहीं । उद्योग में प्रतिनिधि शासन का अधिकार ऐसे मार्ग प्रशस्त करने का अधिकार है 
जिनके द्वारा जीवन के आवश्यक परिश्रम के बीच कामगार का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पा 
सकता हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में औद्योगिक स्वायत्तता के रहते राजनीतिक स्वतन्त्रता 
नहीं बनाये रखी जा सकती और यह बात तब तो और भी साफ़ है जबकि राज्य-नीति के 
तत्व अधिकांशत: स्वामित्व-प्रणारी द्वारा नियंत्रित हों । 
नागरिकता की परिभाषा इस तरह की गयी है कि वह सार्वजनिक हित में किसी 
की प्रबुद्ध मति का योगदान है । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि नागरिक को ऐसी शिक्षा 
पाने का अधिकार है जो उसे नागरिकता के कत्तंव्य पूरे करने योग्य बनाये । उसे ऐसे उप- 
करण' मिलने चाहियें जिनसे जीवन को' समझना उसके लिए संभव हो सके, उसके जो 
अभाव है, उसके अपने जो अनुभव हैं उनको वह सार्थक अभिव्यक्ति दे सके। आधुनिक 
राज्य में इससे अधिक मौलिक कोई विभाजन नहीं कि एक ओर तो वे हैं जिनका ज्ञान के 
. भण्छ़ार पर आधिपत्य हैं और दूसरी ओर वे जो अज्ञान के अन्ध कार से घिरे हुए हैं। अन्त में, 
शक्ति उन्हीं के चरण चूमती है जो विचार सकते हैं और विचारों को प्रहण कर सकते 
हैं। माना कि ऐसी योग्यता के क्षेत्र में बडी व्यापक असमानता है छेकिन फिर भी शिक्षा 
का एक ऐसा निम्नतम' स्तर नियत होना चाहिए जिसके नीचें औसत बुद्धि के किसी आदमी 
को नहीं रहने दिया जाये । जब तक में राजनीति की प्रक्रियाओं को भली-माँति सविवेक 
समझूंगा नहीं तब तक यही होगा कि जो बातें मेरी ज़िन्दगी को प्रभावित करती हैं उन पर 
अमल हो जायेगा और मुझे अपनी संकल्पना को उसके परिणाम में सन्निविष्ट करने का 
भी अवसर नहीं मिलेगा । सोफ़िस्ट एण्टीफ़ोन ने कहा था > सबके ऊपर मैं शिक्षा को 
स्थान देता हूँ। आज की दुनिया में जो नागरिक दिक्षित नहीं, वह निश्चय ही दूसरों 
लित गलाम रहेगा | वह अपने सहकारियों को आइवस्त नहीं कर सकता । वह अपने स्वभाव 
जा शामीहस निदेशित नहीं कर सकता जिन पंर चलने की उसमें सबसे अधिक क्षमता 
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होती है। वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण उत्कर्ष नहीं कर सकता । वह एक ऐसे कुंठित-विकास 
व्यक्ति की जिन्दगी जियेगा जिसके विवेक ने उसके मनोवेगों को सृजनात्मक प्रयोग की 
राहों पर कभी प्रेरित न किया हो । 

शिक्षा के अधिकार का मतलब प्रत्येक नागरिक के लिए समान बौद्धिक शिक्षण 
- का अधिकार नही है। मंतव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक की क्षमता का पता लगाया जाये 
और जिस तरह की क्षमता उसमें विद्यमान हो उसी के अनुकूल अनुशासन में उसे प्रगति 
.करने दी जाये। मेरेडिथ और क्लर्क मैक्सवेल को एक-सी शिक्षा देना बेवकुफ़ी और समय 
का दुरुपयोग मात्र है । छेकिन यह भी स्पष्ट है कि अगर हर नागरिक को सम्यता के 
आवश्यक बौद्धिक उपकरणों का प्रयोग करने योग्य बनाना है तो उसे एक निम्नतम स्तर 
से नीचे किसी तरह नहीं रहने दिया जाना चाहिए। उसे निर्णय करने की शिक्षा मिलनी 
चाहिए । उसे साक्ष्य को विवेक की तराजू पर तोलने का अभ्यास कराया जाना चाहिए । 
उसके सामने जो विकल्प रखे जायेंगे उनमें से अपना चुनाव करना उसे आना चाहिए। 
उसे यह अनुभव करने का मौक़ा देना चाहिए कि यह ऐसी दुनिया हैं जिसमें वह अपनी 
बुद्धि और संकल्पना के उपयोग से अनायास ही उसके तत्त्वों और रूप-रेखाओं को ढारू 
सकता है। 

और यहाँ यह कह दिया जाये कि आधुनिक राज्य जिन स्तरों पर पहुँच पाये हैं 
उनकी परीक्षा से पता चलता है कि वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं । जिस बच्चे को चौदह वर्ष की 
उम्र मेंही किसी उद्योग में झोंक दिया जाता है उसे सामान्यत : वे उपादान कैसे प्राप्त 
हो सकते हैं जो उसकी व्यक्तिगत मेधा' के उचित उपयोग के लिए आवश्यक हैं जबकि 
उन उद्योगों का संगठन ही ऐसा होता है जहाँ सिवाय संचालनकर्त्ताओं के प्रायः और किसी 
की बौद्धिक सृजनात्मकता को फलने-फूलने का अवसर नहीं मिलता। हो सकता हैं 
कोई आरा दिमाग अपनी शक्ति पहचान भी न पाये क्‍योंकि उसे कभी इतनी शिक्षा ही 
नहीं मिली कि वह उसके प्रति सचेत रहे । चाहे कुछ शिक्षा मिले या न मिले, प्रतिभा तो 
हमेशा ही अपनी सहज दीप्ति में चमक उठती है परन्तु औसत आदमी की मेधा तभी- 
फलवती हो सकती है जब उसे बड़ी सावधानी से पोषण मिलता रहे । 

कहा जाता है कि लोकतंत्र-व्यवस्था वह है जहाँ औसत नागरिक की संकल्ए-, , 
के लिए सत्ता के स्रोत तक सीधे पहुँचने के मार्ग प्रशस्त हों । अतः राजनीतिक 
दाक्ति के प्रति भी उसका अधिकार होता है। इसके तीन व्यृत्पन्न अधिकार कहे 
जा सकते हैं। पहला तो वोट देने का अधिकार है--चाहे जैसे उसकी व्यवस्था की जाये । 
हर बालिश नागरिक को यह मत देने का अधिकार है कि वह किन लोगों द्वारा शासन कार्य 
सेभालरा जाना पसन्द करेगा। इसमें स्पष्टतः ही संस्थाओं के वरण का अधिकार भी निहित 
होगा । मताधिकार का आधार औद्योगिक हो सकता है या भौगोलिक--जैसा हेंगर 
चाहता था नागरिकों की स्वेन्छा से भी उनके वर्ग बनाये जा सकते हैं। मैं बाद में यह बताऊँगा 
कि अन्तिम राजनीतिक फ़ैसलों के प्रयोजन के लिए भौगोलिक वर्गीकरण सुर्वेश्रेष्ठ है-- 
यहाँ तो यही स्थापना कर देना काफ़ी है मताधिकार पर सभी का एक-सा दावा है। संपत्ति, 
जाति, धर्मं अथवा स्त्री-पुरुष होने के विभेद के कारण किसी नागरिक पर अपने शासकों 
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के वरण में हाथ ब॑ टाने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अगर कहा जाये कि उसका चुनाव 
अक्सर ग़लत होता है तो जवाब है कि लोकतंत्र प्रयोग और अनुभव के रास्ते ही आगे बढ़ता 
है । अगर कहा जाये कि उसके पास प्राय: इतना ज्ञान नहीं होता कि समझ-बूझकर अपना 
चुनाव कर सके तो जवाब है कि तब फिर राज्य को उसकी ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिए कि उस ज्ञान तक हर नागरिक की पहुँच हो सके । क्योंकि जेसा हम' पहले , 
ही कह आये हैं, जब वोट देने वालों का वर्ग सीमित होता है तो जिस कल्याण की सिद्धि 
होती है उसमें प्रायः उनका कोई हिस्सा नहीं रहुता जिन का मतदाताओं में नाम नहीं होता । 
ऐसी कोई कसौटी तैयार नहीं की गई कि हम मताधिकार को इस ढंग से सीमित कर सकें 
कि उसके स्वामित्व और नागरिक गुणों को बराबर-बराबर तोल लिया जाये । उसे संपत्ति 
के स्वामियों तक सीमित कर देने से उनकी भयंकर क्षति हुई जिन के पास संपत्ति न थी। 
किसी जाति या धर्म तक सीमित कर देने का मतलब हमेशा ही उस जाति या धर्म को विशेषा- 
घिकार देना हुआ है। मिल की शिक्षा * की कसौटी का भी-केवल साक्षरता को छोड़कर--- 
किसी ऐसे गुण से संबंध नहीं जिसे हम अभीष्ट समझते हों । हो सकता हैं कोई इतिहासकार, 
जो किसी पुराने घोषणापत्र के विश्लेषण में अत्यन्त निष्णात और कुशल हो, जब शुल्क-सु घार 
के सवाल पर विचार करने बैठ तो उसमें प्रत्यक्ष दर्शन की शक्ति का नितांत अभाव दीख 
पड़े । हो सकता है जिस वैज्ञानिक की खोजों के फलस्वरूप समुद्री तार-व्यवस्था का विकास 
हो वह, जब अपने विचारों" के व्यावहारिक अभिव्यंजन का सवाल आये, तो बिलकुर 
बेकार साबित हो । आज हमें मानव स्वभाव के संबंध में जो जानकारी है उसके अनुसार 
'निएचय ही हमें किसी आम तरह के प्रतिबंध ऊूगाने का कोई हक़ नहीं है । 
लेकिन वोट देने का आम और असीमित अधिकार मान लेना भर काफ़ी नहीं है । 
में वोट देता हैँ ताकि अपने शासकों को स्वयं चुन सकूँ | में दुष्टिकोणों में भेद करके अपना 
फ़ैसला करता हूँ क्योंकि मुझे एक घरातल तक उन्हें समझने और परखने की शिक्षा 
मिली हूँ । लेकिन जिस तरह से चुनने वाले समुदाय के किसी विशेष वर्ग के ही सदस्य 
नहीं हो सकते उसी तरह जो चुने जाते हैं वे भी सदस्यों के किसी वर्ग विशेष के हीं व्यक्ति 
नहीं हो सकते । सबसे बड़ी बात तो यह हूँ कि हमें ऐसे शासकों की झरूरत होती है जो 
“्यापक्रतम अनुभव से संपन्न हों । कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग के लिए सफलतापूर्वक क़ानून 
नहीं बना सकता--दरअसल, किसी भी वर्ग में ऐसी विशेषता नहीं होती कि वह दूसरे वर्ग 
का विधान बनाये । सी मितता का अभाव पहले के युगों से आज कहीं अधिक आवश्यक 
है---इसका सीधा-सा कारण है कि जनसाधारण को सत्ता सौंप देने का अनिवार्यतः यह 
अर्थ है कि विधान के परिणामों की पहले से कहीं अधिक कड़ी जाँच-परख हो । और यह 
भी स्पष्ट हैं कि सत्ता-प्रयोग में हाथ बटाने का अधिकार सीमित करने का, कम से कम 
अन्त में, यही मतलब होता हूँ कि सत्ता के लाभ में हिस्सा पाने वालों की संख्या सीमित 
, कर दी जाये। मिसाल के छिए, धर्म अननुवर्तियों (नान कन्फ़रॉरमिस्ट्स) को मताधिकार- 
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सूची से बहिष्कृत करने की ब्रिटेन के प्राने विश्वविद्यालयों के स्वरूप पर निरिचित छाप 
पड़ी हैं । इंगलैड में भूस्वामि-वर्ग की राजनीतिक प्रवृत्तियों ने उसकी कर-प्रणाली पर गहरा 
प्रभाव डाला है। ऐतिहासिक अनुभव की पृष्ठभूमि में, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार 
चुनाव के अधिकार का तर्कसंगत परिणाम होता है । 

इसका यह मतलब हरगिज्ञ नहीं कि कोई भी आदमी, चाहे उसमें योग्यताओं का 
कसा ही अभाव हो, बिना शत अपने आप को चुनाव के लिए पेश कर सकता है। जैसा कि 
हमने बार-बार कहा है अभिकार हमेशा कत्तंव्य-सापेक्ष होते है और ऐसा कोई कारण प्रतीत 
नहीं होता कि प्रतिनिधित्व के काये में जो कुछ निहित है उसमें उसे ग्रहण करने की शर्तों 
का उल्लेख क्‍यों न हो । जब तक निर्धारित सीमाएँ आबादी के विभिन्न वर्गों पर असमान' 
दबाव नहीं डालती तब तक वे अपनी रक्षा में समर्थ हो सकते हैं---अगर उनका लक्ष्य 
संबद्ध कार्य में सूधार करना हो । एक उदाहरण से यह बात साफ़ हो जायेगी । अंग्रेज़ी 
अभिजात-वर्म में अपने पुत्रों को छोटी उम्र में हाउस आफ़ कामन्स में भेजने की परिपादी 
रही है । उन्हें प्रायः कोई शिक्षण नहीं मिलता, उनका रुझान नहीं देखा जाता ,लेकिन 
परिवार का प्रभाव किसी न किसी तरह उसे संसद तक पहुँचाने के साधन ढूंढ निकालूता 
है। इस प्रणाली से कुछ सच्चे फ़ायदे हुए हैं--फॉक्स और पिट कनिष्ठ के दृष्टान्तों को देखें 
तो रूगता है कि इस प्रणाली से कोई लाभ न हुआ हो, ऐसी बात नहीं है । छेकिन अगर 
मान लीजिए किसी स्थानीय सार्वजनिक संस्था में तीन वर्ष तक कार्य करना हाउस आफ़ 
कामन्स में चुने जाने की एक शर्ते बना दी जाये तो यह चुने जाने के अधिकार पर हमला 
करना नहीं होगा । यहू कहना बिलकुल मुनासिब होगा कि केन्द्रीय विधान-सभा में काम 
करने के नतीज इतने महत्त्वपूर्ण होते हैं कि प्रतिनिधि बनने का दावा स्वीकार किये 
जाने से पहले उस दिशा में रुझान और अनुभव के प्रमाण पेश किये जाने चाहिएँ। इस 
तरह का प्रतिबंध समुदाय के सब सदस्यों के लिए बराबर होगा, उससे किसी ख़ास वर्ग 
को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा । अगर इस तरह से किसी अधिकार के प्रयोग में सुधार किया जा 
सकता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि इस तरह उसे सेकमज़ोर या नष्ट कर दिया गया 
है। लोकतंत्र कुशल सेवा के सिद्ध सूत्रों की कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकता । उसके 
जीवन का आधार ही यह है । यही राजतंत्र या अभिजात-तन्त्र से उसका भेद है--ये अपने . 
क्रियान्वय में रहस्य के तत्व का कुछ सन्निवेश कर लेते हँ---लोकतंत्र में वैसा नहीं होता । 
मिसाल के लिए, १८ वीं सदी के फ्रांस की तरह राजतन्त्र अपनी संस्थाओं के लिए 
लोकप्रिय हो सकता है--भले ही वे काल-कवलित हो चुकी हों; कारण यह है कि छोग 
उनके बारे में तथ्यों से अवगत नहीं होते। वह लोकेच्छा के क्षेत्र में अपनी नींव नहीं 
डालता जब कि लोकतंत्र का आधार लोक-विदलेषण की ज़रूरत के कारण ही सहज 
उद्घाटित होता है । अतः नागरिक के अधिकार अनिवायंतः समुदाय की जरूरतों से 
परिसीमित होते हैं जिस का वह अंग हैं। वह यह माँग ज़रूर कर सकता है कि यह 
परिसीमन सब पर बराबर लागू हो। 

दासक चुने जाने के अधिकार में राजनीतिक पद के लिए चुने जानें का अधिकार 
भी निहित है। ध्यान देने की बात है कि हम यह नहीं कहते कि वोढ देने के अधिकाक्षका 
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मतलब राजनीतिक-सभा के प्रतिनिधि से कुछ अधिक चुनने का अधिकार हैं । इस तरह 
चुने जाने के बाद प्रशासन का सदस्य चुने जाने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं हो 
सकता परन्तु लछोकतंत्र-प्रणाली के अनुभव के आधार पर बहुविध निर्वाचिका-शक्ति में 
विश्वास दृढ़ नहीं होता | इस तरह का सीधा शासन-चाहे लोगों के चुनाव में हो या कानूनों 
के---तगर-राज्य के सीमित क्षेत्र में भले ही कुछ सफल हो सका हो। वहाँ यह संभव है कि, 
कोई आदमी अपने पड़ौसियों का सुपरिचित हो--वहाँ यह भी हो सकता हैँ कि पर्याप्त 
घनिष्ठता के कारण उसकी सही और सच्ची परख हो सके । आधुनिक विस्तार के राज्यों 
पर यह बात लागू नहीं होती। अमरीकी राष्ट्रमंडल के जनमत के परिणामस्वरूप भी 
ऐसा शासक चुना जा सकता है जिसकी विशेषताएँ उसके भावात्मक नहीं, अभावात्मक 
गूण हों । इस प्रणाली से कोई लिकन भले ही उभर कर सामने आ जाये; पर वह संयोग 
की बात होगी, योजना का फल नहीं । आधूनिक राज्य का शासक उन लोगों द्वारा चुना जाना 
चाहिए जो उसकी बुद्धि से परिचित हों, जिन्होंने दैनिक राजनीति के घनिष्ठ साहचर्य 
में उसे परखा हो। वे भी ग्ररूतियाँ कर सकते हैं जैसा कि लार्ड मॉडरिच के दृष्टांत से 
साबित होता है । लेकिन प्रत्यक्ष तरीके की अपेक्षा अप्रत्यक्ष तरीक़े में गुण के पहचाने जाने 
की अधिक गुंजाइश है । यह बात अमरीका के उन राज्यों ने कतई सिद्ध कर दी है जहां 
न्‍्यायांग का चुनाव जनता द्वारा होता है । और चूँकि वे उन लोगों के निर्वाचक हैं जिन में 
से नेतागण चुने जायेंगे अतः प्रतिबंध कोई ऐसी सीमितता नहीं जिसमें कुछ लोगों के छिए 
कोई विशेषाधिकार निहित हो। बराबरी तो वहाँ है पर उस जगह तक पहुँचने बाली राह 
की बड़ी अगम चढ़ाई होती है । 

जिस राजनीतिक व्यवस्था की धुरी नागरिक का अपने अभावों को अभिव्यवित देने 
का अधिकार हैं, वहाँ स्पष्ट ही उसकी अभिव्यंजना के सुरक्षण की ज़रूरत भी है। यानी उसे 
वाक्‌-स्वातंत््य होना चाहिए और वह सब कुछ जो वाक्‌-स्वातंत््य को कारगर करता है। 
इस स्वातन्त्य के अधिकार का सार क्या हैं ? इसका मतलब सिर्फ़ यह तो नहीं हो सकता 
कि आदमी जो कुछ कहता है, उसमें उसकी रक्षा की जाये क्योंकि विचार का तो कार्य से 
इतना घनिष्ठ संबंध हैं कि उससे विच्छेद नहीं किया जा सकता। इसका मतरूब यह भी.नहीं 
हो सकता कि व्यक्तित के रूप में उसकी रक्षा की जाये, क्योंकि जो वह कहता है, उसमें से 
बहुत-कुछ जो महत्त्वपूर्ण है, दूसरों के साथ उसकी बातचीत से उदभूत होता है । जाहिर है 
वाक्‌-स्वातंत्र्य ऐसा अधिकार है, जिसकी परिभाषा उसके साध्य कृत्य के आधार पर होनी 
चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा है, आदमी की नागरिकता जनहित में अपनी प्रबुद्ध मति का योग 
देने के कर्तव्य में निहित है। अगर विचार की अभिव्यक्तित ही दण्डनीय हो जाय तो वैसा 
योगदान वह नहीं कर सकता । किसी खास काले में ग़लत समझे जाने वाले मत के दमन का 
अनौचित्य समूचे इतिहासमें सबसे साफ़ और बड़ा मसला है । झूढ़ियों और परिपाटी के अदृश्य 
बंधन आदमी को मौलिकता की राह से भटका देने के लिए प्रयय: हमेशा ही काफ़ी होते हैँ 
जब तक कि कोई आदमी असाधारण गुणों से ही सम्पन्न न हो । आदमी जो सोचता है, वह 
कहने की छूट उसे देना तो उसके व्यक्तित्व को पूर्ण अभिव्यक्ति का अन्तिम और एकमात्र 
कतार और: उसकी नागरिकता को नैतिक औचित्य का एकमात्र साधन देना है । अन्यथा 
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कार्य करने का मतलब है या तो यथावत्‌ स्थिति चाहने वालों का समर्थन और इस.प्रकार 
लोगों के कार्य-कलाप को प्रच्छन्न--अतः खतरनाक--रूप लेने पर विवश करना अथवा 
ऐसे अनुभव का दमन करना जिसे सार्वजनिक रूप से अपने अर्थ की व्याख्या करने का उतना 
ही अधिकार है जितना किसी अन्य को। 

आम तौर से अब पाइचात्य जगत, राजनीति-क्षेत्र से बाहर, वाक्‌-स्वातंत्र्य को स्वी- 
_* कार करने लूगा हु। आज कोई आदमी क़ानूनी दंड के भय के बिना नास्तिक हो सकता है, या 
आवतेवादी हो सकता हैं। पर इस बात को अच्छी तरह नहीं समझा जाता कि जब तक किसी 
राज्य का किसी धर्म-विद्येष से संबंध है, तब तक पूर्ण घारमिक सहिष्णुता उसमें कैसे हो सकती 
है! क्योंकि उस हालत में, क़ानून चाहे कुछ भी हो, पर उन लोगों को निश्चय ही विशेषा- 
धिकार प्राप्त होंगे, जो राज-धर्मं के अनुयायी है । राज्य द्वारा किसी धामिक सिद्धांत पर अपनी 
स्वीकृति की मोहर लगा दिये जाने का मतलूब है उसे विशेषाधिकार दे देना चाहे वह किसी 
संस्थाका रूप ले या न के । अगर इंगलैण्ड के चर्च का राज्य से विच्छेद हो जाता तो उस्रका धर्मे- 
ज्ञान आकसफ़ोर्ड और कैम्ब्रिज में वैज्ञानिक मत के सामने नहीं टिक सकता था; और न समुदाय 
की शिक्षा-प्रणाली में आथिक विश्वास के एक ही रूप को विशेष स्थान प्राप्त हो सकता था। 
राज्य-धर्म को किसी-न-किसी रूप में विशेषाधिकार ज़रूर मिल जाते हैं, और जब तक राज्य 
नास्तिकवाद से रेकर जराथुस्त्रवाद तक हर प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण के प्रति उदासीन 
न हो तब तक किसी भी नागरिक को धार्मिक विदवास की सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती । 

इस अधिकार को मान्यता देने में द्वत्द का असली निमित्त राजनीति-्केत्र में है । 
आधुनिक राज्य कुछ इस तरह की बात मानने लगता हैं कि जो विचार वर्तमान व्यवस्था 
पर आपात करें, वे ऐर-क़ानूनी हैं और उनका दमन किया जाना चाहिए। इस दमन के विविध 
कारण दढ़ निकाल लिये जाते है। कभी-कभी उस विचार को इस आधार पर दण्डित किया 
जाता हैं कि वह अपने आप में बद समझा जाता है; कभी उसका इसलिए दमन होता है कि 
वह राज्य की संघटना के लिए खतरनाक बताया जाता हैं, कभी यह कारण पेश किया जाता 
है कि उससे अव्यवस्था फैलने का डर हैं। यहाँ हमें इन विचारों की अभिव्यक्ति---चाहे वे 
एक नागरिक द्वारा किये जायें या नागरिकों के एक वर्ग द्वारा;-और उनके सार-तत्त्व को 
क्रियान्वित करने के लिए किये गये प्रकट कार्य का अन्तर,अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 
इसके बाद लड़ाई या ऐसे ही किसी संकटकाल में विचाराभिव्यक्ति के नियंत्रण की शक्ति 
के महत्त्वपूर्ण सवाल पर हमें अछूग से विचार करना चाहिए। विचार और कार्य के संबंध 
का प्रदन विचार के स्वरूप के सवाल से बिल्कुल अलग है । हमारे अपने युग में, असामान्य 
काल की जरूरतों का ऐसा स्फुट निदर्शन हुआ हैं कि उन पर विचार करने से आम समस्या 
पर भी विशेष प्रकाश पड़ जाता है। 

मै यहाँ जिस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ. वह यह कि जहाँ तक राज्य का' सवाल है उसकी 
ओर से नागरिक पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरों के साथ मिल कर, अपने विचार प्रकट 
करने में किसी तरह का कीई बन्धन नहीं होना चाहिए । वह भले ही समाज-व्यवस्था के 
घोर अनौचित्य का प्रचार करता फिरे, वह सदस्त्र क्रांति ह्वारा उसका तछ््ता घलटने की सॉँग 
करे; वह ज़ोर-जोर से यह कहता फिरे कि राजनीतिक प्रणाली पूर्णता का ईश्वरीकरण हैं; 
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वह कहे कि मेरे विचारों से जिनके विचार मेल नहीं खाते, उनका खूब अच्छी तरह दमन 
होना चाहिए। वह चाहे स्वयं व्यक्तिगत रूप से इनकी घोषणा करे अथवा दूसरों के साथ मिल 
कर----उनकी अभिव्यक्ति चाहे कोई भी रूप ले, पर उसे बिना किसी विध्न-बाधा के बोलने 
का पूरा अधिकार है । उसे अधिकार है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए 
प्रकाशन के चाहे जिन साधनों का उपयोग करे | वह उसके लिए कोई इश्तहार छापे, या 
पुस्तिका अथवा अखबारों में छपवा दे, वह व्याख्यान के रूप में भी उन्हें पेश कर सकता है. 
अथवा आम सभाओं में उनका ऐलान कर सकता है । वह इनमें से कोई या सभी काम कर 
सकता है और इसमें राज्य की ओर से उसकी रक्षा होनी चाहिए---यह अधिकार तो स्व- 
तंत्रता का मूलाधार हैं । 

ज़रा विकल्पों पर विचार कीजिये । सामाजिक संस्थाओं की टीका-टिप्पणी में कम- 
ज़्यादा का ही भेद हो सकता है । अगर में क' को हिसक कांति का प्रचार करने से रोकता 
हूँ तो मैं अन्त में उसे यह प्रचार करने से भी रोकूंगा कि वर्तमान समाज-व्यवस्था का दैवी 
उद्गम नहीं हैं। अगर म॑ यह मानने लगूँ कि रूसी साम्यवाद राजनीतिक दृष्टि से गहंणीय हैं 
तो मे आगे यह भी मानने लगूँगा कि रूसियों को अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाने के लिए जो कक्षाएँ 
होती हैँ, वे एक तरह का साम्यवादी प्रचार है । सामाजिक विषयों के बारे में कमी कोई 
इतना आइवस्त नहीं हो सकता कि सरकार के लिए राज्य के नाम पर उनकी निन्‍्दा करना 
वांछनीय समझा जाये । पिछले कुछ वर्षों के अमरीकी अनुभव से यह बात बहुत ही साफ़ हो 
गई है कि विहित सत्ता में विभेद करने की कभी इतनी बारीकी नहीं होती जिससे इस बात 
का अच्छी तरह निश्चय हो सके कि जिस विचार को दबाया जा रहा है उसी से मौजूदा 
अव्यवस्था पैदा हो सकती है । जिन छोगों को अपने अनुभव के अनुसार सोचने से रोका जायेगा 
वे जल्दी ही सोचने के बिल्कुल ही अयोग्य हो जायेंगे । जो लोग सोचने की क्षमता खो बैठते 
है, वे सच्चे मारते में नागरिक भी नहीं रह जाते। जो उपादान' उनके अनुभव को कारगर 
बनाने वाल्य होता है, वह अप्रयोग से जंग खाने और लुप्त होने लूगता है । 

यह कह देना भी इसका कोई जवाब नहीं कि इस तरह तो जीत का सेहरा अव्यवस्था 
के ही हाथ रहेगा । अगर हिसा की हिमायत करने वाले विचार राज्य को इतना प्रभावित 
कर सकते हूँ कि उसकी नींव हिला दें तो समझना चाहिए कि उस राज्य की प्रकृति के मूल 
'में ही कुछ गड़बड़ हूँ । आदमी जिन बातों का अभ्यस्त होता है, उनसे ऐसी मजबूती से 
चिपका रहता है कि हिंसा में उनसे जो अचानक अछूग हट जाने का भाव निहित है वह किसी 
बद्धमूल रोग का सबूत हूँ । आम आदमी को अव्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं होती 
जब वह उसका स्वागत करता है---जैसे क्रांतिकालीन रूस में ; या उसके प्रति उदासीन रहता 
है--जैसे सिनफ़ियन आयरलुंण्ड में, तो उसका कारण यह समझना चाहिए कि राज्य की 
सरकार उसका अनुराग लो चुकी हैं और कोई भी सरकार अगर अपनी प्रजा का अनुराग खोती 
है तो नैतिक निमित्त से । सच तो यह है कि राज्य जिस हद तक अपनी सत्त की आलोचना 
करने देता हो, समझ लेना चाहिए कि उसी अनुपात में समुदाय की निष्ठा उसे प्राप्त है । 
प्रायः हमेशा ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति का परिणाम यहीं होता हैं कि जिस परिस्थिति की टीका- 
फशियणी की. जाती है, उसमें सुघार होता है जो इस बात का प्रमाण हैं कि उसका उपयोग 
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ठीक हो रहा है--ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहाँ दमन की नीति सफल रही हो.। और 

आज़ादी से बोलने पर जब भी प्रतिबन्ध लगा है, तब प्रायः हमेशा ही उस आन्दोलन ने प्रच्छन्न 

रूप ले लिया हूँ । वाल्टेयर के अकादमी में चुने जाने से वह फ्रांस के लिए खतरनाक नहीं हुआ 

था, उसे खतरनाक बनाया उसकी इंगलेण्ड की की समुद्र-यात्रा ने । लेनिन ड्यूमा में रह कर 

जारवादी रूस के लिए जितना खतरनाक होता, उससे कहीं अधिक खतरनाक वह स्विट्जर- 
" रुण्ड में हो गया । वाक्‌-स्वातंत््य, जिसमें सम्मिलन-स्वातंत्र्य भी निहित है, असंतोष का 

अनायास विरेचन करता है और आवद्यक सुधार की मूल शर्ते है। सरकार अपने समर्थकों की 
' प्रह्यंसा की अपेक्षा विरोधियों की आलोचना से सदा ही अधिक सीख सकती हैं। उस आलो- 
' चना का गला घोंटने का सतरूब अन्ततः अपनी क़ब्न अपने आप ही खोदना होता है। 

. दो सम्बद्ध सवालों पर थोड़ा और प्रकाश डालने की ज़रूरत है। वाक्‌-स्वातंत्र्य का 
मतरूब आम विषयों पर अपने विचार प्रकट करनें की आज़ादी है। इसका मतलब है कि राज्य 
की सरकार में नियंत्रण की सभी शक्तियों का अभाव । पर इसका तात्परय यह नहीं कि आप 
इस तरह का वक्त आध्लेप कर सकते हैं कि जोन्स ने अपनी सास का क़त्ल किया हैं या यह कि 
अगर न्याय हो तो राबिन्सन ग्बन का अपराधी ठहरेगा। जिन बयानों पर नियंत्रण न होने 
की माँग करने का मुझे अधिकार हैं, वे या तो आम बयान हो सकते हैं या व्यक्तिगत बयान 
जिनका सार्वजनिक महत्त्व तात्कालिक और प्रत्यक्ष हो। वाक-स्वातंत्य के अधिकार का मत- 
लब यह नहीं कि आपको चाहे जिसकी चाहे जैसे बदनामी करते फिरने का अधिकार हैँ 
मुझे किसी व्यक्ति को वही और उतनी ही तकलीफ़ देते का अधिकार है, जो छोक-मंगल की 
दृष्टि से अपेक्षित हो ! जाहिर है कि अगर किसी व्यक्ति पर मैं उस शक्ति का दुरुपयोग करता 
हूँ तो उसे इतना अवसर होना चाहिए कि वह अदालत में जाकर उसका निराकरण कर सके । 
उसे अपने अन्तरंग व्यक्तित्व की हित-रक्षा का उतना ही हक़ है, जितना मुझे उस पर हमला 
करने का और इस तरह के मामले मे हम दोनों के विवाद का फ़ैसला किसी औसत जूरी की 
सामान्य बुद्धि द्वारा हो जाना चाहिए। यह भी कह दिया जाय कि यह प्रतिबन्ध आम सवालों ._ 
पर लाग्‌ नहीं होगा, जैसे ईदवर-निन्दा अथवा अदलील साहित्य का प्रकाशन । ये ऐसे सन्देहा- 
स्पद मामले है, जिनमे सही निर्णय की कोई कसौटी नहीं हो सकती । नाटकों के सेंसर में 
मिसेज वारेन्ज़ प्रोफ़ेसन' पर प्रतिबन्ध रछगाया जा सकता है और साहित्य-नियंत्रण में बोके- 
नियो का सार्वजनिक पुस्तकालय से बहिष्कार किया जा सकता हैँ । मस्तिष्क को राजकीय 
अनुज्ञा द्वारा कस कर प्रतिबन्धों में बाँध देने से उसके उन्मुक्त प्रयोग पर प्रत्यय करना ही 

अधिक बूदिमानी हैं । 

मैंने कहा है कि वाक्‌-स्वातंत््य के अधिकार के साथ आम सभा करने और इकट्ठे 
बैठने-उठने की आज़ादी का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। इनमे से हर पहलू पर दो शब्द कहना 
जरूरी है । आज की दुनिया में कोई व्यक्ति अपने संगी-साथियों के बीच काम किये बिना 
अपने विचारों का प्रभाव उन पर नहीं डाल सकता । अधिकांश मामलों में इस प्रकार काम 
करने से किसी तरह के नकसान की गृन्जाइश नहीं होती । ऐसे मामलों की बात और है 
जैसे साम्यवादियों का-जहाँ समागम का लक्ष्य ही स्थापित शासन-व्यवस्था-को हिसा द्वारा 
उखाड़ फेंकना होता है अथवा जैसे मुक्ति-सेना (सैल्वेशन आर्मी) का मामला जिसके 
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आरम्भिक दिनों में सम्मिलन-स्वातंत्य के अधिकार मे सदा ही शांति भंग होने की बात 
शामिल रहती थी । इनमें से कोई भी अधिकार आज खतरे से उतना खाली नहीं, जितना 
दस बरस पहले मालम पड़ता था। मिसाल के लिए, अमरीकी संविधि-पुस्तक विविध 
राजनीतिक दलों के विरुद्ध संविधियों से भरी पड़ी है और ऐसी राजनीतिक संस्थाएँ तो 
और भी बहुत ज्यादा है जिन्हे आम स्थानों पर सभा करने का निषेध है। मेरा मत है कि 
किसी उचित राज्य-सिद्धांत में इस तरह के प्रतिबन्धों का कोई स्थान नहीं है । साम्यवादी 
होते के नाते लोगों के समागम पर क़ानूनी प्रतिबन्ध रूगा देना उन्हें मिलने-जुलने से रोक 
नहीं सकता; इसका फल तो सिफ़े इतना ही होता है, साम्यवादी सरगर्भियां ऐसा रूप ले 
लेती है, जिनका पता लगाना भी मुश्किक हो जाये । किसी सभा पर इसलिए रोक लगाना 
कि उससे शांति भंग होने की आशंका है दरअसलर शक्ति के आसन पर कायरता का 
अभिषेक कर देना है। और ध्यान देने की बात है कि अंग्रेज़ी कानून ने इस धारणा को माना 
हैं कि कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसलिए ग़ैर-कानूनी नहीं हो जाता कि उससे छोग अव्यवस्था 
फैलाने के लिए उत्तेजित होते हैं। 
अगर कोई संथा राज्य का तख््ता पलटने का ही रूक्ष्य बना ले, और उसी दिशा में 
कार्य करना चाहे तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है । इस मसले से पैदा होने वाली समस्‍यायें 
राजनीति-सिद्धांत की अपेक्षा राजनीति-कला के क्षेत्र की ही अधिक हैं। हर सरकार यह 
मान सकती हूँ कि हमने यहाँ जो रूपरेखा दी है, उसके अनुकूछ अधिकार-व्यवस्था के वृत्त 
में रहते हुए---उसका निरन्तर सुव्यवस्थित अस्तित्व वांछनीय है; फलत: उसी वृत्त में, हर 
सरकार को अपनी रक्षा के लिए क़दम उठाने का हक़ हैँ । अतः उसे किसी भी ऐसे दर को नष्ट 
कर देने का अधिकार है जो तत्काछ और निश्चित रूप में उसकी सत्ता हडप लेने की कोशिश 
में है। छेकिन अपने विशुद्ध कार्यकारी-पक्ष में, कोई सरकार इस बात की एक मात्र निर्णायक 
नहीं हो सकती कि उसकी कोई कार्यवाही ठीक है या ग़लूत । उसे हमेशा प्रमाण पेश करने के 
लिए मजबूर किया जाना चाहिए---ओर सो भी पूरे-पूरे न्यायिक सुरक्षणों के अधीन । 
यह मान लेने का कोई भी कारण नहीं कि मसले के इस पहल पर, कार्यांग का निर्णय ठीक 
होगा--अगर ऐ सा हूँ तो विचारवात नागरिकों के किसी तिकाय का निर्णय भी उतना ही 
ठीक होगा । कसौटी यह होनी चाहिए कि कार्याँग न्याय, ऊूय को यह विश्वास दिला सके कि 
'अमुक संथा के बने रहने में तुरन्त ही ग़ैर-कानूनी कार्यवाहियों के होने का खतरा है। यानी 
ऐसे आचरण का प्रमाण्य खतरा होता चाहिए; किसी की ऐसी राय भर होता काफी नहीं 
कि इस तरह का आचरण किया जा सकता है । अगर कोई १७९४ के देशद्रोह-विषयक 
मुकदसों का अध्ययन करे---अथवा और भी अच्छा हो अगर अमरीका में १९१७ में जासूसी 
विषयक अधिनियम के अधीन चलाये जाने वाले मुकदमों का हाल पढ़े, ---तो वह समझ्े 
सकता है कि इस मामले से कार्याग को अनुचित छूट देने में कितना खतरा है। " संकट-काल में 


१. तु. पी. ए. ब्राउत--दो फ्रेंच रिव्योल्शन इन इंगलिश हिस्दी--विशेषतः 

अध्याय-६, दूसरों अर जे० हा हेण्ड रोज्ष--रहाइफ़ आफ विलियम पिट । जासुसी- 
_किषयंक अधिनियम के लिए देशविये---शेफी और पोस्ट--१९१७ और १९१९ के त्रीच 
आिकारोका में बाक्‌-स्वातंत्रय के सम्बन्ध में उन्नीस सो से अधिक मुफदसे हुए । 








अधिकार ९७ 


न्यायिक सुरक्षण बहुत ही हल्का सुरक्षण होता है पर फिर भी कम से कम सुरक्षण तो बह हैं 
ही । हम नहीं चाहते कि कोई हड़बड़िया मंत्री तुरन्त यह मान बैठे कि टाल्स्टायन अराजकता- 
वादियों का समाज शायद कोई नया हिंसात्मक षड्‌ यन्त्र रच बैठेगा । हम उन चमत्कार-प्रिय 
नागरिकों को कोई ढील नहीं देना चाहते जो रूढ़ि-मुक्त विचार की हर गतिविधि को चौंक 
कर देखते है और उसे किसी निविवेक आक्रांता के मन्तव्य को गृप्त रखते का आवरण मान 
बैठते हैँ । राज्य को निस्संदेह आत्म- संरक्षण का अधिकार है पर उसे कार्यवाही करने की 
छूट तभी दी जानी चाहिए जब उसके लिए सचमुच कोई खतरा हो । 
कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध या ऐसे ही किसी और संकट के समय ये परिकल्पनायें 
असंगत हो जाती हूँ । स्पष्ट ही है कि गृह-युद्ध के समय, जब देश में ही सशस्त्र सेनाए राज्य 
पर अधिकार कर लेने के लिए जूझती है, ये परिकल्पना छाग नहीं हो संकती---इनके लागू 
न होने का यही पर्याप्त कारण हैं कि कोई उनका पालन ही न करेगा। हिंसा विवेक को कभी 
अपना काम नहीं करने देती और राजनीति-दर्शन अविवेक के युग के लिए कोई परिकल्पना 
नहीं दें सकता | असल में, क्रांति का मतलब होता है अधिकारों की किसी भी चालू प्रणाली 
का स्थापित हो जाना । जो कोई सत्ता शक्ति को हथिया लेती है वह---जब तक कि नौमरिकों 
को फिर से अपने नये शासक चुनने की इजाज़त नहीं दी जाती--अपने काम ताकत के बल पर 
पूरे करती है; उन अधिकारों के बल पर नहीं जिनका प्रतिनिधित्व उसे करना होता है । 
आधुनिक युग की हर क्रांति के इतिहास से यही बात स्पष्ट होती है। क्रांति के बारे में यह बात 
तो पहले से ही समझ लेनी चाहिए कि विवेक की साम-दक्त में विश्वास खो जाता है। * ऐसी 
परिस्थितियों में अधिकारों के प्रति आदर-भाव की आशा करना वृथा हैं। लेकिन असफल 
क्रांति सबसे अधिक कठित और नाजुक नयी समस्‍यायें खड़ी कर देती है--जैसे सरकार का 
विद्रोहियों के प्रति और क्रांति का दमन करनेवालों के प्रति व्यवहार क्या हो ? 
यहाँ निश्चय ही कुछ नये विचार उभरते हैँ । जो सरकार आक्रमण से राज्य की सफ- 
लतापूर्वक रक्षा करती है, वह अपनी अधिकारों की प्रणाली को वांछततीय सस्झेगी ही । 
तब, अगर उस प्रणाली में न्यायिक संरक्षण के इस तरह के तत्त्व विद्यमान हैं जैसे अंग्रेज़ों के 
विधि-शासन के आग्रह में, तो यह तुरन्त स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी कार्यों का स्वरूप 
उस सिद्धांत के नियंत्रण के आधीन हो जाता है । उस हालत में जो क़ानून तोड़े जाते हैं, उसके 
लए या तो दण्ड दिया जाये या क्षतिपृत्ति मिलनी चाहिए और कभी ऐसे भी मौक़े होते 
! कि क्षतिपूत्ति भरने से इन्कार कर दिया जाना चाहिए। और सबसे अधिक ज़रूरत तो 
(स बात की है कि सैनिक-क़ानून की नग्न शक्ति से दीवानी अदालतों की सर्वोपरिता पर 
गैर दिया जाये | इस दृष्टि से वुल्फ दोन केस * और एकतरफ़ा ओ' ब्रायन ? के आदेश 
गधिकार की धारणा पर स्थित राज्य की विशिष्टताएँ हैं । क्योंकि अगर ऐसा न हो तो नाग- 


१. तु. द्राट्स्को--“दि डिफेन्स आफ टेररिज्म---और देखिये सेरा कम्युनिज्म-- 
'ध्याय ४ और ५॥ 

२. राबटंसन--सेलेक्ट कांस्टिट्यूशइनल डाक्यूमेंट्स---प० ३५४ | ' 

३- पूर्वोद्ठित कृति 
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रिक कार्याग की सत्ता के सामने अद्यक्त होता है---हाँ, अगर विधानांग द्वारा कार्याग के 
अवक्रमण की अनहोनी घटना घटे तो बात दूसरी है पर अधिकत्तर नियंत्रण की ऐसी कोशिशें 
बहुत देर से हुआ करती हैं। जो कार्याग संविधान द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों का प्राय: निलूम्बन 
कर सकता है. --जैसे यूरोपीय यद्ध के दौरान में इंगलेण्ड में साम्प्राज्य-रक्षा अधिनियम 
(डिफ़ेंस आफ़ दि रेल्म एक्ट ) के अधीन, उसकी अपेक्षा उस कार्याँग द्वारा अधिकारों के तत्त्व 
का पालन किये जाने की कहीं अधिक आशा होती हैँ जिसका स्वतंत्र-बुद्धि न्यायांग द्वारा 
बराबर अवेक्षण होता है । उन प्रतिभूतियों के अभाव में जो खतरा निहित हूँ, उसे हंगरी का 
१९१९ के बाद का अनुभव स्पष्ट कर देता हैं। 
युद्ध-काल में वाक्‌-स्वातंत््य की समस्या से कुछ और ही वित्ारणीय बातें सामने 
आती हैँ । लेकिन सबसे पहले इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि लड़ाई की छोटी या बड़ी 
होने का इस मसले पर कोई असर नहीं पड़ता । दक्षिण अफ्रीका में बोअर जैसे छोटे राष्ट्र 
से संघर्ष होने के समय अंग्रेज़ नागरिक के जो अधिकार और कतंव्य होंगे, जर्मनी जैसे प्रथम 
कोटि के शक्तिशाली देश से लड़ाई होने पर भी वे पूर्ववत ही रहेंगे। जैसा मै बराबर कहता 
आ रहां हैँ, उसका काम सार्वजनिक हित में अपनी प्रबुद्ध मति का योगदान करना है। 
कहने का मतलब यह कि अगर बह ठीक समझता हैं तो लड़ाई का समर्थन करे और नहीं 
तो उसका विरोध करे । उसकी नैतिक स्थिति इस बात से नहीं बदल सकती कि कार्याग ने 
एक ऐसा साहसोद्यम आरम्भ किया है, जिसमें विचार की एकता सामरिक सफलता के लिए 
आवश्यक है । किसी भी कार्याग को नागरिकों की सम्मति की उपेक्षा करके अपने रास्ते 
पर बढ़े चले जाने का अधिकार नहीं । उसकी कार्यवाहियों को प्रभावित करने के लिए वे 
सम्मतियाँ सामने आनी चाहिएँ। ऐसे समय, जब नागरिकता का कर्तव्य पूर्ण करना सबसे 
जरूरी होता है, उन्हें दण्डित करना राज्य की; नैतिक नींव के रिए घातक हैं। जेम्स रसेल 
लॉवेल की तरह अगर कोई यह समझता है कि युद्ध हत्या का पर्याय है तो ऐसा कह देना उसका 
कतंव्य है--उसके इस वक्‍तव्य का समय चाहे जितना असुविधाजनक हो। यह सोचना 
सकारण होगा कि ऐसे वक्‍त में उस सम्मति के तत्त्वों पर शायद अधिक गौर से विचार किया 
जाये और दूसरे पक्ष में क्या कहा जा सकता है ? कहते हैं प्रतिकूल मत व्यक्त करने से युद्ध 
को सफलतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ती है। छेकिन इससे तो एक नहीं, अनेक मसले पैदा हो 
'जाते हैं। प्रतिकूल मत'का अर्थ क्या है? लड़ाई छेड़े जानेका विरोध,या उसके तरीकोंका अथवा 
उसके साध्य का ? पिछले यूरोपीय युद्ध मे लड़ाई के विरोधी इन्हीं विचारों के अनसार अलूग- 
अलरूग दलों में विभक्‍त थे। स्थल या नौसेना के कमांडरों की आलोचना करना क्या लड़ाई 
के संचालन का विरोध करना हुआ ? अगर एक राजनीतिज्ञ, जो सरकार के अधीन कोई पद 
धारण न किये हो, यह समझता है कि कार्यांग की राजनयिक नीति का परिणाम घातक होगा, 
तो क्या उसे अपनी बात व्यक्तिगत रूप से जिस-तिस से कहते रहना चाहिए कि कहीं 
अपना विचार सार्वजनिक रूप से प्रकट करने में राष्ट्रीय एकता को आधात न पहुँचे ! अगर 
किसी व्यक्ति का यह विश्वास हूँ कि बातचीत द्वारा शान्ति युद्धभूमि में विजय पा लेने से कहीं 
अभिमत है क्योंकि उसमें असंख्य जानें जाती हैं, तो क्या उसका अपने सह-नागरिकों के प्रति 
किए कर्तेग्य नहीं, जिन्हें वह विजय की कीमत चुकानी पड़ेगी ? अतः यह घात साफ़ तौर से 
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प्रकट हैं कि युद्ध काल मे सम्मति को इस तरह सीमित कर देता कि उससे युद्ध के संचालन में 
बाघा न पड़े सबसे पहले तो कार्यांग को चाहे जैसे काम करने की छूट दे देना है और दूसरे, 
यह मान लेना है जबतक सेनायें लड़ाई के मैदान मे है तब तक किसी का कोई नेतिक दायित्त्व 
नहीं । यह तो असंभव स्थिति हैं। जिस किसी ने युद्धकाल में सावधानी से सरकार के रंग- 
ढंग देखें हों, उसे इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि आलोचना की सबसे अधिक ज़रूरत 
तभी होती है। और आलोचना को सीमित करने का मतलब है उसका गला घोंटना। जिस 
कार्याग को मनमाने ढंग से हर कार्य करने की छठ मिल जायेगी, वह स्वभावतः वह सब 
बेवकूफियाँ करेगा जो तानाहशाही में की जाती हैं। वह अपने कार्यों का अद्ध-देवी स्वरूप 
मानने लगेगा। वह जनता को कोई ख़बरें नहीं मिलने देगा, जिसके आधार पर उसकी परख 
होती है। वह अपनी प्रचार कला के सहारे अपनी यथार्थ स्थिति को छिपा कर उसे ग़रूत रूप 
में पेश करने का प्रयत्न करेगा जिसके फलस्वरूप--जैसा श्री कॉर्नफोर्ड ने कहा था--वह 
अपने मित्रों को ही धोखा दे पाता है, शत्रुओं को नही । किसी सुझाव को वह सुनने को तैयार 
नहीं होगा; पूछ-ताछ को वह वृथा बवाल समझेगा; सत्य की उपेक्षा करेगा। सक्त तो यह 
है कि युद्ध-काल में कोई कार्याग उसी हद तक नैतिक आचरण पर स्थिर रह सकता हैं जिस 
हृद तक उसकी नीति के हर पहल की परीक्षा और आलोचना होती रहे । और अगर संघर्ष 
भीषण हो तो आलोचक को दण्डित करना राज्य की नैतिक जड़ों को विष से सींचना है। 
अतः युद्ध-काल में वाक-स्वातंत्र्य में वे ही सब अधिकार निहित हैं जो शांति-काल म 
हीते है । बल्कि युद्ध-काछ में उनकी पूर्णता परिलक्षित होती है-राष्ट्रीय संकट का समय ऐसा 
समय होता है, जब अपना साक्ष्य देना नागरिक का कतंव्य होता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
उनका काम अप्रिय साबित होगा, पर उसका जवाब यह हैं कि जब अधिकारी सूली पर चढ़ाने 
को तैयार न हों तब शहादत के लिए आगे बढ़ना बड़ा आसान हैं। अगर राज्य की युद्ध 
छेड़ने की नीति में उसके आम नागरिक की सहमति नहीं है तो उसे लड़ाई लड़ने का कोई 
अधिकार नहीं । अगर नागरिकों का एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा लड़ाई का विरोध करता है 
तो भी वह नीति कम-से-कम सन्देहास्पद अवदय है। अगर विरोधियों की संख्या थोड़ी 
ही है तो सफलता के लिए उनके दमन का प्रयास करने की ज़रूरत ही क्या है ? दूसरे शब्दों 
में, सही रास्ता पाने का एक ही ढंग है और वह है स्वतंत्र विचार-विमर्श और संकट-कालू 
गो, जब सही-ग़रूत को पहिचानने की शक्ति क्षीण हो जाती हैँ, इस स्वतंत्रता की माँग को 
और बल देता हू । 
वरसाई-सन्धि के निर्णायक तत्त्वों में से एक की ओर निर्देश करके शायद उपर्युक्त 
गत को उदाह्ृुत किया जा सकता है। यह प्रायः स्वीकारा जाता है कि उसकी सबसे बुरी बातें 
न गुष्त संधियों का परिणाम थीं जिनमें अमरीका को छोड़ अन्य मित्र राष्ट्रों ने, अमरीका 
युद्ध में शामिल होने से पहले ही, अपने आपको बाँध लिया था। १ इसके अतिरिक्त न्यायपूर्ण 
ति के लिए अमरीका में जितनी व्यापक इच्छा थी, उतनी और कहीं नहीं; पर साथ ही 
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१०० राजनीति के मूल तत्त्व 


युद्ध को पूरे जोर से चलाने में बाधा मानकर शांति के संबंध में विचार करने पर जितना 
कठोर प्रतिबन्ध वहाँ था, उतना और कहीं नहीं । उन नाजुक वर्षों में अगर शांति के संबंध 
में खुलकर और कारगर विचार-विमर्श हो पाता तो शायद प्रैज़िडेट विल्सन की उदार 
वृत्तियाँ, प्रबुद्ध नागरिक-मत के समर्थन का अवलम्ब पाकर, उनकी विभीषिकाओं को कम 
कर पाती । १९१७ की दूसरी कांति में पेटोग्राड में जारी किये जाने के बाद ये गुप्त संधियाँ: 
अमरीकी अखबारों में प्रकाशित की गई----अगर खुल कर विचार-विमश होता तो उनकी 
अपर्याप्ततायें उभरतीं और शायद प्रैज़िडेंट के लिए संभव होता कि उनमें बुराई का जितना 
कुछ तत्त्व था, उसका कुछ निराकरण करते । पर स्वतंत्र विचाराभिव्यक्ति के दमन ने उन्हें 
छिपाने में धूम्रावरण का काम दिया और प्रैज़िडेंट विल्सन को पैरिस पहुँचने के पहले उनके 
अस्तित्व का ही पता नहीं चला । तब तक जो परिणाम हो चुके थे, उन्हें मिटाया नहीं जा 
सकता था। मतलब यह है कि अनियंत्रित शक्ति उस वातावरण को ढकने में घूमिल् पट का 
काम करती है जिसमे सत्य स्वत' स्फुट हो उठे । ऐसी हालत में सरकारें अपना कर्तंव्य नहीं 
निभा सकतीं क्योंकि उन्हें उनका फ़र्ज बिताने के साधनों का अभाव होता है । 

मैने कहा है कि वाक-स्वातंत््य ऐसा अधिकार है, जिसे लड़ाई भी नष्ट या कम नहीं 
कर सकती । परन्तु उस अधिकार के इस पहल की एक विशेष स्थिति पर विचार करना महत्त्व- 
पूर्ण है। मान लीजिए कोई विदेशी सेना बेल्जियम पर हमला कर देती हैं। उस समय भाषण- 
स्वतंत्रता का प्रयोग राज्य के अस्तित्व के लिए ही घातक हो सकता है। तब क्या हमले का 
होना इस सामान्‍य नियम का अपवाद है ? पहले यह कह दें कि अन्ततः युद्ध और लोकतंत्र- 
दासन की संगति नहीं बैठती । दंद जिन भावों को जन्म देता है,वे विवेक की स्थिति बरदाश्त 
नहीं करते और ख़तरा जितना ही सर के निकट मेंडरा' रहा होगा, उसके दमन की साँग भी 
उतनी ही अधिक होगी । आक्रमण इस स्थिति का आत्यंतिक उदाहरण है । 

जब जर्मनी की तोपें लीज के चारों ओर से उसके रक्षा-मो्रों पर दनादन गोले 
बरसा रहीं थीं, उस समय १९१४ के महायुद्ध की शरूआत के बारे में विचार करते रहना 
तो कल्पना की कसरत भर होती । पर १९१४ में बेल्जियम निर्दोष था। १८७० में फ्रांस का 
दोष बिस्मार्क से किसी तरह कम न था। कोई फ्रांसीसी यदि इसे अपना कतंव्य समझता तो 
नेपोलियन तृतीय के अन्ध देश-प्रेम की भत्सना करना उसके लिए नैतिक दृष्टि से उचित 
होता । उसे तेजी से शांति स्थापित करने पर ज़ोर देने का अधिकार था। अगर वह चाहता 
तो जूलेस फ़ावरे की असामयिक बातचीत की निन्‍्दा करने का उसे अधिकार था। इनमें से 
हर हालत में क़ानून का संरक्षण पाने का भी उसको अधिकार था कि क्‍योंकि वह अपने 
जाने सार्वजनिक हित में अपनी प्रबुद्ध मति का योगदान ही करता होता। सामने ख़तरा जितना 
विषम हो, उतनी ही अधिक इस बात की ज़रूरत होती हैँ कि सरकार व्यापकतम उपलब्ध 
सम्मति की नींव पर अपना विचार स्थिर करे। उस सम्मति पर जितना ज़्यादा ध्यान दिया 
_जाकस, उतनी ही सरकार को नागरिक सहायता अधिक मिक़ने की आझ्ा होगी । अन्ततः 
“- विदेशी अत्याचार के विरुद्ध सबसे समर्थ साधन स्वाभिमानी नर-नारियों की राज्य के प्रति 





कटृ।स्पाही है। 
2कोचुन के संरक्षण की बात मैं कर चका हूँ । अधिकार की नींव पर स्थित राज्य की 
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घारणा का यह अभिन्न तत्त्व है कि नागरिक को पूरे न्यायिक सुरक्षण प्राप्त हों। अगर उस 
पर कोई अभियोग लगाया गया है तो उस पर इस तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि 
अगर वह निरपराध हो तो उसकी निर्दोषिता को उभरने का पूरा अवसर हो ---अतः उसे बिना 
मुकदमा चलाये जेल में नहीं डाला जा सकता।* अगर उसका किसी से झगड़ा होता है तो 
. भ्यायिक उपचार का रास्ता उसके लिए खुला होना चाहिए। जिस राज्य की अदालतों 
तक लोगों की पहुँच नहीं हो सकती, जो तेज़ी से और सविश्वास अपना काम नहीं करतीं, 
वह सच्चे माने में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। बाद मे मैं कुछ ऐसे रूपों का विवेचन करूँगा 
जो इन परिस्थितियों के लिए अनिवाय हैं । यहाँ मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि राज्य 
अपने नागरिकों के लिए न्याय की जो व्यवस्था करता है, वही राज्य-जीवन के अच्छे-बुरे 
होने की परख है। न्याय ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भेद-भाव न बरता जाये। ऐसा न 
हो कि वह अमीरों की अपेक्षा गरीबों के प्रति अधिक निर्मम हो। वाइटचेपल के किसी निवासी 
के जिस कृत्य को वह ओछी चोरी की संज्ञा दे, केनसिंगटन के किसी निवासी के उसी कृत्य 
को मानसिक रोग कह कर न टाल दे। जिन पर अपराध करने का अभियोग हो उनकी' सफ़ाई 
के लिए पूरे साधन भी उसे जुटाने चाहिए। वह अपने अधिकारियों के कामों को दूसरों से 
किसी भिन्न कोटि में न रखें। उसे अपनी आदालतों में स्वयं ही जवाबदेही करनी पड़े । 
राज्य की प्रभुता का मतलूब यह कभी न हो कि वह क़ानून से परे है। चाहे प्रभु-सत्ता के नाम 
पर ही क्‍यों न किया जाय, अपक्ृत्य अपकृत्य ही रहेगा। न्यायांग इस योग्य होना चाहिए 
कि व्यक्ति व्यक्ति में भेद-भाव किये बिना अपराध की हर शिकायत को निबेर सके । 'संक्षेप में, 
क़ानून का शासन मौलिक है; और क़ानून के शासन का मतलब ही यह है कि कोई व्यक्ति 
और कोई पद---चाहे वह कितना ही ऊँचा क्‍यों न हो---वहाँ अपवाद-स्वरूप नहीं माना 
जायगा । । 
इस सिद्धांत के दो स्पष्ट निष्कर्ष हैं। पहला है न्‍्यायांग की सच्ची स्वतंत्रता । क़ानून 
बनाने और उसे लागू करने में वे अपने अन्तःकरण के अतिरिक्त और किसी के प्रति उत्तरदायी 
नहीं होंगे। कार्यांग उनके निर्णयों को पसंद करता हो, इसीलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकना 
चाहिए। उनके किसी निर्णय ने जनता की किसी सनक को ठेस पहुँचायी हो तो भी वे बदले 
नहीं जा सकते। क़ानून का निष्पक्ष क्रियान्वय और किसी तरह उपलब्ध नहीं किया जा 
सकता में बाद में इसका दिग्दर्शन करूँगा कि थोड़े समय के लिए नियुवितयां करके अमरीका 
की तरह जजों को छोकमत के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयत्त एक घातक भूल हैं। चुनाव 
किसी सरकार के सब सदस्यों के लिए सर्वोपरि अचूक उपचार नहीं है और जब अधिकारों 
की संरक्षा की ज,नी है, तो सबसे पहली जरूरत यह है कि उन्हें अधिक सुरक्षण दिये जायें 
जिन्हें अधिकारों के आइवासन की रक्षा करनी हूँ । 
दूसरा निष्कर्ष यह है कि न्‍्यायांग और कार्याग को मिला देना स्वीकार्य नहीं । प्रशा- 
सक जो क़ानून लागू करेगा,, उसकी स्वयं ही व्याख्या करे---इस खतरे से हर नागरिक को 
पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए। इतिहास की बात है कि जब क़ानून की व्याख्या करने की 
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१. अतः बन्दी-प्रत्यक्षीकरण अधिनियम अधिकारों का मूल हूँ । 
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शक्ति उन्हीं हाथों में सौंप दी गई है, जिनमें प्रशासन की-तब इस संयोग का परिणाम हमेशा 
अत्याचार के रूप में प्रतिफलित हुआ है । प्राच्य निरंकुशता का यह विश्विष्ट लक्षण था | 
ब्रिटिश भारत जैसी प्रायः निष्पक्ष दफ्तरशाही में भी वह गंभीर आपात्तियों से मुक्त नहीं 
रहा ।* जब प्रशासनीय विषय स्वभावतः जटिल हो---जैसे किसी नगरपालिका में मुनासिब' 
गैस-दर नियत करने का प्रयत्न किया जाय---तब जो उस सेवा के प्रशासक हों, वे ही न्याय . 
निबेरने वाले कभी नहीं होने चाहिए चाहे भले ही वे साधारण अदालतें न हों। आधुनिक राज्य 
के जटिल स्वरूप को देखते हुए विशेष विषयों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना भी 
आवश्यक हो सकता हैं। हल चाहे कुछ भी हो, अधिकारों के परितोष के लिए न्यायिक 
शक्ति का अलग और सर्वोपरि होना बिल्कुल अनिवार्य है। अन्यथा राज्य का प्रशासक- 
वर्ग जिन नियमों से शासित होगा, वे उन नियमों से बिल्कुल भिन्न होंगे, जिनके अधीन 
उनके सह-नागरिकों को रहना पड़ता है। वे अपने ही मामले में निर्णायक बन बैठते हैं और वे 
न्याय करने का चाहे जैसा घोर प्रयास करें पर अपने और दूसरों के बीच वे दोनों पलड़ों 
को संतुक्तित नहीं रख सकते । 

अभी यह विचारना बाकी है कि संपत्ति के अधिकार जैसा भी कोई अधिकार होता है 
या नहीं। अगर सम्पत्ति इसके लिए ज़रूरी हैं कि आदमी अपना यथासंभव उन्नयन कर सके तो 
इस अधिकार का अस्तिःव स्पष्ट ही है छेकिन यह भी ज़ाहिर है कि इस प्रकार के अधिकार 
पर बड़े कठोर प्रतिबन्ध भी अपेक्षित हैं। जैसा मैने पहले कहा है, अधिकार कतंव्य-सापेक्ष 
होते हैं। मोटे तौर पर अगर मेरी संपत्ति में जो सेवा करता हैँ, उसके लिए आवश्यक है 
तो मुझे उसका अधिकार है | जो कुछ मेरे पास है, उसका स्वामित्व अगर छोक-कल्याण 
के पोषण की दातें के रूप में उससे संबद्ध दिखाया जा सके, तो मुझे उसे अपने पास रखने 
का अधिकार है। दूसरों के प्रयत्त के फलस्वरूप कोई चीज़ सीधे मुझे प्राप्त हो जाये तो वह 
कभी न्यायपूर्ण स्वामित्व नहीं होगा । अगर दूसरे छोगों का' व्यक्तित्व सीधे मेरी संकल्पना 
के बदलने पर निर्भर है, अथवा दूसरे शब्दों में नागरिक की हैसियत से उनके अधिकार मेरे 
इस अकेले अधिकार का मुह जोहते हैं, तो स्पष्ट है कि जल्दी ही उनका अपना कोई व्यक्तित्व 
ही नहीं रह जायेगा ! इस पृष्ठभूमि में, किसी व्यक्ति को उससे अधिक सम्पत्ति रखने 
का अधिकार नहीं जो उनके मनोवेगों के समुचित परितोष के लिए आवश्यक हों । उस हृद 
से आगे समुदाय के हित में बह अपने व्यक्तित्व का योगदान नहीं करता, अपनी संपत्ति के 
स्वत्व का करता है। उसका पथ-दर्शेन उसके अपने नहीं, संपत्ति के हितों द्वारा होने 
लगता हैं। वह अपना सर्वोत्कृष्ट स्वरूप पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, वरन्‌ अपनी संपत्ति 
की मार्फ़त ऐसा प्रभाव अजित करना चाहेगा जिससे वह और भी सुरक्षित हो जाये। इसके 
अपवाद ज़रूर हैं और अरस्तु ने जिन रक्षा-उपकरणों की सिफ़ारिश* की थी, उनके महत्व 
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का जितना विदलेषण हुआ है, उससे कहीं अधिक होना चाहिए । लेकिन अधिकारों कीं आम 
प्रणाली में उपार्जेन के मनोवेग के प्रति जो प्रतिक्रिया होती हैं, उसमें आवश्यक रूप से किसी 
स्तर की अपेक्षा नहीं होती---उपार्जान का उत्साह ही उसकी सीमा होती है। उसकी प्रतिष्ठा 
उसके अंगीभूत व्यक्ति के कार्य की पृष्ठभमि में होती है । 
किक. (म 

इस प्रकार लैस होने पर नागरिक कम से कम आत्म-सिद्धि की प्रत्याशा लेकर राज्य 
के सम्मुख आ सकता है परन्तु इन अधिकारों को अनिवाय भर मान लेना एक बात है, उनकी 
क्रियान्विति की व्यवस्था करना बिल्कुल दूसरी बात और इससे ही समुदाय में राज्य की 
स्थिति की मुख्य समस्या पैदा होती हैं। क़ानूनी तौर पर तो इस बातसे कोई इनकार ही नहीं 
कर सकता कि आदमियों के किसी भी संगठन में कोई न कोई ऐसा निकाय होना चाहिए जो 
स्वीकार किये हुए आम नियमों का पालन कराये । जैसा उपर्यक्त विवेचन द्वारा दिग्दशित 
किया गया है, उन नियमों का संबंध समुदाय के सदस्यों के लिए सभ्यता के एक कम से कम 
स्तर की प्रतिष्ठा करने से है । वे उन्हें जीने की कला के प्रति सचेत करने का प्रयास करते 
हैं। पर यह कहना एक बात हुई कि आम नियमों का परिपालन कराने वाले एक निकाय का 
होना ज़रूरी है और यह कहना बिल्कुल दूसरी बात हुई कि वह निकाय राज्य ही है । 
व्यावहारिक प्रशासनकी दृष्टि से सरकार ही राज्य हँ---जैसे इंगलैण्ड में दैनिक कृत्योंके लिए 
संसदस्थ बादशाह ही राज्य होता है । अगर उसे विधिके अनुसार अपने कृत्य संपन्न करने हों 
तो उसका आधार यही होना चाहिए कि वह निरन्तर अधिकारों की सिद्धि की ओर अग्रसर 
हो । वह उन परिस्थितियों का निर्धारण करता है जिनमें अन्य संथाएँ क्रियाशील हो सकती 
है क्योंकि उसका हृक्ष्य, उन संस्थाओं के माध्यम से, नागरिक को अपना यथासंभव उन्नयन 
करने का अवसर देना होता है । वह अमर्यादित शक्ति का प्रयोग नहीं करता---एक निश्चित 
कर्तव्य की परिधि में आबद्ध शक्ति का ही वह प्रयोग करता हैँ । वह उस धरातल की रक्षा 
करता है, जिस पर लोगों के हित---और इसलिए उनके अधिकार भी--स्थूलतः समान 
होते हैं। उसी साध्य के लिए वह दूसरे वर्गों की कार्यवाहियों को समन्वित करता है | 

इस पहलू से देखें तो जो राज्य दृष्टिगोचर होता है उसका समुदाय से अभेद नहीं । 
यह जो राज्य है वह, उदाहरणार्थ, रोमन कैथोलिक चर्च को विधमिता के लिए किसी को , 
मौत के घाट उतारने से रोक सकता हैं वह रोमन केथोलिक चर्च को पोप की 
अच्युतता के मताग्रह को छोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। वह जोन्स को अपने बच्चों की 
शिक्षा के सिलसिले में इस विश्वास पर अमल करने से रोक सकता है कि अज्ञान बड़ी 
नियामत है पर वह अपने सदस्यों के किसी भाग या वर्ग को खर्च आदि के या किसी और 
आधार पर शिक्षा देने से इन्कार नहीं कर सकता। वह ऐसा विधान नहीं बना सकता 
कि अपने सदस्यों के लिए ---अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से--काम या निर्वाह-वृत्ति की 
व्यवस्था करनेकी जिम्मेदारी से अपने आप को बरी कर ले। वह तब तक किसी संस्था 
की कार्यवाहियों पर आक्षेप या आक्रमण नहीं कर सकता जब तक वह किसी न्‍्यायारूय 
' में यह साबित न कर सके कि वे कार्यवाहियाँ अधिकारों की उस प्रणाली के नितान्त 
प्रतिकूल हैं जिसका पोषण करना उसका काम है। समुदाय में राज्य भी अन्य संस्थाओं 
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की तरह एक कार्य विशेष की पूर्ति करता है--- उस कार्य के स्वरूप के अनुसार ही उसकी 
दाक्तियाँ नियत होती हैं। अत: वह समाज में आरक्षित-शक्ति नही हैं । उसकी संकल्पना 
(जिसका व्यवहारतः मतलब होता है केन्द्रीय विधान-मण्डल की संकल्पना) विशेष या 
अन्योपरि अधिकार से समावेशित संकल्पना नहीं होती । अतः मैने अधिकारों की जिस 
प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की है वैसी किसी प्रणाली को लागू करने से पहले बड़ी सावधानी | 
से उन बातों की आयोजना कर लेना ज़रूरी हैं जिनके अधीन राज्य-सत्ता का प्रयोग 
होता है । 
ये शर्तें आम तौर से तीन होती हैं । राज्य विकेन्द्री कृत राज्य होना चाहिये। जो अवयव' 
शक्तित के अधिष्ठाता होते हैं, वे राजनीतिक संघटना में एक ही जगह केन्द्रित नहीं होने 
चाहियें । स्थानीय बातों पर स्थानीय नियंत्रण ही होना चाहिये । केद्ध की ओर से निरी- 
क्षण भले ही होता रहे लेकिन, मिसारू के लिए, जिन समस्याओं के नतीजों का सम्बन्ध 
मुख्यतः: लूंकाशायर से है--जैसे वहाँ कलछा-वीथि की स्थापना हों या नहीं--उनका' 
फ़ैसला"मी वहीं होना चाहिये, वाइटहाल में नहीं । और यह भी आवश्यक है कि स्थानीय 
सत्ता की शक्ति का स्वरूप सामान्य होगा, वह केन्द्रीय सरकार की निर्दिष्ट प्रत्यायुक्ति 
द्वारा सीमित नही होगी। मिसारू के लिए अगर हन्दन काउण्टी क्रॉसिल अपने स्कूलों 
के बच्चों को शेक्‍्सपीयर के नाटक दिखाने के लिए ले जाने पर पैसा खर्च करना चाहती हो, 
तो उसका अपना संकल्प वैसा करने के लिए पर्याप्त क़ानूनी अधिकार होना चाहिये । 
उधर, स्थानीय सत्ता का प्रयोग उस क्षेत्र को भी आक्रान्त न करे जो स्पष्टत: ही केसर का 
हो--उदाहरणार्थ, क़ानून के अधीन विष माने जाने वाले पदार्थों की समेकित सूत्री 
वाइटहाल में ही तैयार की जानी चाहिये--एबरडीन और अबेरिस्विथ में अलग-अरूग' 
नहीं । छेकिन विकेन्द्रीकरण का अप्रितम गुण यह हैं कि वह न सिर्फ़ विविध वस्तुओं पर 
एक-से समाधान को लागू होने से रोकता है वरन्‌ प्रशासन-कार्य के केन्द्रों की संख्या 
बढ़ा कर सरकार के उत्तरदायी कार्य में अधिकाधिक हिस्सा लिया जाना सम्भव बनाता 
हैं। दूसरे शब्दों में, उत्तरदायित्व शक्ति के प्रयोग में निश्चित हिस्सा लेने से उद्भूत होता 
हैँ । अधिकार-प्रणारी को ख़तरे में डाले बिना अगर दाबवित का विकिरण हो सकता हो तो 
उसे एक ही बिन्दू पर केन्द्रित करना सत्ता के दुरुपयोग का द्वार खोलना है । और यह याद 
रखने की बात है कि अगर सत्ता निरन्तर चारों ओर से अंकुझों से घिरी न रहे तो शक्ति का 
दुरुपयोग करना तो उसका स्वभाव ही होता है । 
दूसरे, विशेषतः केन्द्रीय सरकार को ऐसे निकायों से घिरा रखना ज़रूरी है जिनसे 
उसे विवज्ञ परामर्श करना पड़े । इसका मतलब कार्याँग द्वारा विधान सभा से परामदो 
किया जाना भर नहीं हैं । इसका मतलूब उन सभी हितों से संगठित और पूर्व परामर्श हैं 
जिन पर किसी प्रस्तावित फ़ैसले का असर पड़ता हो । उदाहरण के लिए, मान लीजिए 
कोई सरकार अध्यापकों के वेतन में फेरबदल करना चाहती दे, तो उसे सबसे पहुले अपने 
अकात जाँच के लिए उन अध्यापकों के किसी प्रतिनिधि निकाय के सामने रखने चाहियें। 
सी बच ही जरूरी है कि यह परामर्श विदेषोन्मु ख नहीं होना चाहिये । कार्यांग सतर्कता 
काजल अलिविघियों का चुनाव करके हमेशा ही पक्षपातपूर्ण विचार की अभिव्यक्ति 
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करा सकता है । परामर्श का मतलब है सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा नामज़द किये हुए प्रतिनिधियों 
की राय जानना। जैसे, अगर सरकार किसी संरक्षण-शुल्क की वांछनीयता की जाँच करने 
के लिए कमीशन बेठाना चाहती हो, तो सूती कपड़ा उद्योग का प्रतिनिधि स्वयं उद्योग 
द्वारा चुना जाना चाहिये --सरकार द्वारा सिर्फ़ इसी आधार पर नामज़द नहीं किया 
जाता चाहिये कि वह शुल्क-सुधार का हिमायती है । अगर कोई लेबर-सरकार समग्र- 
पूंजी शुल्क के किसी सुझाव की जाँच करना चाहती हो तो उसे कोई ऐसा अधिकोषक 
(बैंकर) नहीं छाँट लेना चाहिये जो पहले से ही उसके पक्ष में हो बल्कि इंस्टीट्यूट आफ़ 
बेंकर्स (अधिकोषक संस्थान) से अपने प्रतिनिधि का नाम सुझाने के लिए कहना चाहिये । 
और परामर्श का परिणाम है--काम के किसी न किसी स्तर पर प्रचार । अगर सरकार 
किसी नीति पर अमल शुरू करती है तो उसे उस नीति को परखने के साधन भी जुटाने 
चाहियें। व्यवस्थित जाँच के द्वारा वह जो सम्मतियाँ उपलब्ध करती है, उनका इस साध्य 
के लिए मौलिक महत्त्व है। अगर उसे अपने नागरिकों की विवेकपर मति को अपने अनुकूल 
बनाना हो तो उसने जो साक्ष्य इकद्ठे किये हों, या जो तथ्य उसके अधिकार में हें उन्हें 
बह अपनी प्रजा के सामने पेश करने से भी इन्कार नही कर सकती । 

इसके अतिरिक्‍्तृ, उसकी शक्तियों के उचित नियंत्रण के लिए दूसरी संथाओं के 
आन्तरिक जीवन में हस्तक्षेप करने की उसकी सत्ता पर प्रतिबन्ध लगाना भी उतना ही 
अनिवार्य है । उस शक्ति के चारों ओर इस सिद्धांत का घेरा होना चाहिये कि हस्तक्षेप 
का आधार उस संथा द्वारा नागरिकता के किसी अनिवार्य अधिकार का अतिक्रमण 
है । अवैध हस्तक्षेप के सबसे अच्छे उदाहरण राज्य और चर्च के सम्बन्धो के क्षेत्र से लिये 
जा सकते हैँ। राज्य को कभी यह क्षमता न होनी चाहिये कि वह धर्म-सिद्धांतों के निपटारे 
में दखल दे। धर्म -निरपेक्ष अदालतों को धर्म-न्यासों की व्याख्या करने की क्षमता से सम्पन्न 
नहीं किया जाना चाहिये | इसके फलस्वरूप वकीलों द्वारा हमेशा धर्मों को संयुक्त हिता- 
धायियों ' का निकाय बना लेने का और उसके सदस्यों को अपनी राय बदलने की शक्ति से 
विद्दीन कर देने का प्रयास हुआ है । धर्म कभी भी कुछ विशेष सिद्धांतों की उपासना में 
अपरिवतंनीय संविदा द्वारा बँधे हुए लोगों का निकाय नहीं होता, उसके प्रयोजन अपने 
सदस्यों के मत और संकल्पना में मूर्तिमन्त रहते हैं। अगर वे बदलते हैं तो प्रयोजन भी 
बदलता हैं और सिद्धांत को अपलूम्ब देने वाली सम्पत्ति क| निपटारा करना स्पष्ट और 
निर्भ्मान्त रूप से धर्म के विहित अधिकारियों का काम है । यह बात, कम से कम जहाँ तक 
मृत व्यक्ति की सम्पत्ति से सम्बन्ध है, बिल्कुल स्पष्ट है, अंग्रेज़ी अदालतों ने जैसे फ़सले 
दिये हैं वैसे फ़ैसले देने का मतरूब तो धर्म को मूल स्वामित्व-प्रलेखों की चारदीवारी से 
बाहर निकल्‍ूने का अधिकार न देना हैं। औद्योगिक निकायों पर भी यही बात लागू होती 
है। अगर संघ अपनी निधि अपने सदस्यों को राजनीतिक विधान-मंडलों में रखने पर खर्च 





१. देखिये---फ्री चर्च आफ़ स्काटलैंड केस रिपोर्ट पृ. २२३; और समग्र प्रइन पर 
देखिये कैनेडियन ला टाइम्स जिल्द ३६ पृष्ठ १९०) में धर्म-न्यासों की अन्वर्थक व्याख्या 
पर मेरा लेख । 
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करना चाहें तो राज्य को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । संथाओं का कोई 
काम तब तक शक्ति-परस्तात्‌ नहीं हो सकता जब तक कि जो कुछ वे करतीं है वह 
स्पष्ट रूप से उनका अपना काम हो और उन अधिकारों पर कोई असर न पड़ता हो जिनकी 
रक्षा राज्य को करनी होती है, और इस प्रश्न का उत्तर कि संथा का कार्य क्‍या हैँ, सैद्धांतिक 
प्रयोजनों की जाँच-परख करके नहीं वरत्‌ उस अवयव के अवेक्षण द्वारा दिया जाना चाहिये 
जिसमें उसके नाम पर कार्य करने की क्षमता होती है ।* 
यहाँ हमारे सामने एक ऐसी समस्या आती है जो राजनीति-विज्ञान के क्षेत्र में किसी 
भी अन्य समस्या से कम कठिन नहीं । में कह चुका हैँ कि सरकार अपने सेव्य प्रयोजनों 
द्वारा भर्यादित होती है । उन प्रयोजनों के परे जाने का उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं है । 
उदाहरण के लिए, वाक्‌-स्वातन्त्य के अधिकार को आक्रान्त करने का उसे हक़ नहीं, उस 
मालिक को बचानेका हक़ नहीं जो कामगारों से रोज़ बेहद अधिक वक्‍त काम लेता हैं ॥ 
लेकिन,उसके क्ृत्यों की--चाहे वे भावात्मक हों या अभावात्मक--जाँच-परख कंसे हो ? 
क्या अमरीका की तरह इसका उपचार यह हैं कि लिखित संविधान में तद्दिषयक आधार- 
भूत नियमों का पहले से ही भावन कर लिया जाय और शक्ति के अस्थायी धारकों के लिए 
उसमें परिवर्तन करता मुश्किल कर दिया जाये ? आस्ट्रेलिया और अमरीका की तरह 
तरह क्या न्यायांग को सांविधानिक अधिकार का अभिभावक बनाना और उन्हीं देशों की 
तरह उसे यह अधिकार प्रदान करना ज़रूरी हैं कि उसका उल्लंघन करने वाले विधानांग 
के अधिनियमों को रह कर दे ? था इसका श्री कोल वाला समाधान ही ठीक है जो शायद 
दबावक क्षेत्राधिकार के प्रयोग के किए कोई विद्येष अवयव बनाना पसन्द करेंगे और उसमें 
किसी न किसी तरह राज्य के अतिरिक्त अन्य करणों के प्रतिनिधियों को भी जगह देंगे । 
लाडे ब्राइस ने जिन्हें नम्य' और अनम्य संविधानों की संज्ञाओं से अभिषद्वित 
किया है उनके गुणों की आपस में तुलना करने का' प्रयास असम्भव है । गुणों का सन्तुलन 
हमेशा राज्य-परिपाटी के उन तत्त्वों पर निर्भर होता है जो अन्यत्र लाग्‌ नहीं होते । अनम्य संर- 
चनाओं के बहुत बड़े फ़ायदे हैं । उनके फलस्वरूप हम विधानांग की शक्ति की सही-सही 
, सीमायें निर्धारित कर सकते हैं। उनके कारण जनमत के किसी आकस्मिक झ्ौंके से वहू 
चीज़ पलटने से बच सकती है जिसे, दूर की बात सोचें तो, बनाये रखना महत्त्वपूर्ण होता है । 
उनके कारण जन-सामान्‍्य संस्थाओं के स्वरूप को आसानी से पहचान छेते हैं वे निश्राँत ढंग 
से मौलिक महत्व की चीज़ों पर जोर देते * और जब निर्णायक महत्व की वस्तु पर गम्भीर 
हमला भी हो--जैसे अमरीकी संविधान के आठवें संशोधन द्वारा--तो उसके आवश्यक 
१. में समझता हूँ इस सिद्धांत से उत्पन्न अल्पसंख्यक-अधिकारों की समस्या को चर्च 
अपने संविधान में यह व्यवस्था करके आसानी से सुरक्षण प्रदान कर सकते हैं कि सैद्धांतिक 
विच्छेद होने की अवस्था में उन्हें चर्च की सम्पत्ति में आनुपातिक हिस्सा पाने का अधिकार 
होगा । 
0४ अाइस को स्तुत्य टिप्पणियाँ देखिये--स्टडीज़ इन हिस्द्री एण्ड जूरिसप्रूडेंस ॥ 
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समझे जाने के तथ्य के कारण एक तो उस हमले का दबाव उससे कम हो जाता है जितना 
शायद अन्यथा होता और दूसरे उसके हिमायतियों को पावनता की दलील पेश करने के 
लिए परम्परा में महत्त्वपूर्ण आधार मिल जाता है। 

परन्तु यथार्थ ऐतिहापिक अनुभव में लिखित संविधान द्वारा दिये गये सुरक्षण उतने 
सीधे और सरल होते नहीं जितने प्रतीत होते हैं। एक युग में जो चीज़ें आधारभूत प्रतीत 
होती हैं, वे ही दूसरे में अनावश्यक लगने लगती हैं लेकिन संविधान में उनका प्रतिष्ठित 
होना कदाचित्‌ एक वांछनीय परिवर्तन के लिये घोर बाधा बन जाता है। दूसरे, संविधान 
की व्याख्या की ज़रूरत पड़ती हैं। अगर फ्रांस और बेल्जियम की तरह वह काम विधानांग 
प्र छोड़ दिया जाय तो उसका मतलब हुआ शक्ति के धारकों के हाथ में ही उसे सौंप 
देना । अगर अमरीका की तरह वह काम न्यायांग पर छोड़ दिया जाय नो नौ मेंसे पाँच जजों 
कासंविधान पर यथार्थ नियंत्रण हो जाता है और एक भी जज के मर जानें का मतलूब 
व्याख्या' का पूरा' सन्‍्तुलन ही बदल जाना होता है । पहले और चौदहवें संशोधन के अर्थ 
के बारे में अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय में बड़े आइचर्यंजनक मतभेद रहे हैं और न्यून- 
तम वेतन क़ानून को अमल में लाने से रोकने में चौदहवें संशोधन का उपयोग इस बात को 
साबित करता हैँ कि एक ऐसी स्थिति होती है जब न्यायिक व्याख्या का अर्थ, वास्तव में, 
राजनीतिक ज्ञापना ' ही होता है । संक्षेप में, अमरीकी प्रणाली का सार तो यह है कि विधान 
की रीति उन लोगों के चारिश्य पर निर्भर है जिनकी सर्वोच्च न्यायारूय में नियुक्ति होती 


है । 

इस सब का अर्थ यह नहीं समझता चाहिये कि नम्य संविधान प्रणाली की गम्भीर 
आलोचना नहीं हो सकती । अगर हम ब्रिटिश संविधान को नम्यता का मुख्य---आजकलरू 
प्रायः एकमात्र--उदाहरण माने तो कुछ विशेष बातें स्वत: उभरती हैं। अंग्रेज़ी संविधान 
की नींव है संसद की असीमित प्रभुता । उसमें आधारभूत क़ानूनों जेसी कोई चीज़ नहीं । 
राजगद्दी के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाली संविधियाँ भी उसी तरह" बदली 
जाती हैं जैसे मादक पेय की बिक्री को नियमित करने वाली संविधियाँ । अतः निष्कर्ष 
यह कि राज्य-सरकार की शक्ति पर हंगे प्रतिबन्धों को एक ही नज़र में नहीं समझा जा 
सकता । कभी वे बन्दी-प्रत्यक्षीकरण अधिनियम की भाँति किसी संविधि में सन्निहित 
रहते हैँ, कभी एष्टिक बनाम कैरिंगटन की तरह किसी अदालती फ़ैसले में । कहने का 
तात्पय यह कि अनम्य संविधान में निर्देश का एक ही केन्द्र न होने से सत्ता के अर्थ का ग्रहण 
कठिन कार्य हो जाता है। उसमें अधिकारों की आदशे प्रणाली का निर्वेहण--यह हम 
हम मान लेते हैं कि राज्य में ऐसी प्रणाली अन्तर्भूत है--समुदाय में दो में से किसी एक 
शर्त के पूरी होने पर निर्भर है।*राजनीतिक शक्ति किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में हो 
जो शिक्षित भी हो और ईमानदार भी; सर्वोपरि शक्ति अपने हाथ में रखते हुए भी नाग- 
रिक ऐसे झासन चन पायें जिनमें राज्य के सैद्धांतिक साध्य को प्राप्त करने की उत्कण्ठा 


१. तु० कार्डोजो-यथोक्‍त; ब्रुक्स एडस--सेण्ट्रेलाइज्ञेशन एण्ड दी लॉ । 
२. आइस---पुदद्धत कृति, पु. १६० 
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हो । यथार्थ में, ब्रिटेन में अधिकांशतः इनमें से दूसरी शर्ते ही अभी अमल मं॑ छाई जा 
सकती है । 

परन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है इसमें जिस तरह की शक्ति का मन्तव्य है वह 
भावात्मक संस्थाओं के कतई परे की बात है यद्यपि भावात्मक संस्थायें महत्वपूर्ण हो सकती 
है। शासक किस कोटि के हूं ---यह बात राप्ट्र के सामान्य सामाजिक चारित्र्य पर ही हमेशा 
निर्भर होती है; और हम चाहे जैसे प्रतिबन्धों और सन्तुलनों का आविष्कार कर लें, उस 
चारिव्य का निश्चय समुदाय की समस्त शवितयों के दबाव से ही होता है । दूसरे शब्दों में 
कहें तो राज्य में उसका समग्र परिवेश ही प्रतिबिम्बित होता है, उस परिवेश का कोई खास 
हिस्सा नहीं । सत्ता सीमित करने के साधन और उपाय ढूंढ॒ निकालना आसान है, साध्य 
प्रयोजन के रूप में भव्य आदर्झों की कल्पना कर लेना तो और भी सहज है--जैसे जमंन 
राष्ट्रमण्डल के नय संविधान में । लेकिन चाहे कितनी ही संस्थायें बना ली जायें, उस प्रयो- 
जन की सिद्धि तब तक सम्भव नहीं हो सकती जब तक कि आम' आदमी इतना शिक्षित 
न हो कि उसका अर्थ समझ सके और तब उसे अमल में छा सके और साथ ही जब तक 
समृदाय में आर्थिक शक्ति की प्रायः समानता न हो । अगर ये परिस्थितियाँ आम तौर से 
पायी जाती है तो अधिकार-प्रणाली के कार्य-रूप में परिणत होने की भी सम्भावना हो 
सकती हैँ । उत्तके बिना कोई भी विध्यात्मक अधिकार संस्थाओं का रूप पाकर सुरक्षित 
नहीं हो सकते । मिसाल के लिए हम उद्योग में स्वशासन को ऐसा स्वरूप नहीं दे सकते कि 
वहु संविधियों की कसौटी की तरह प्रयकत किया जाने बारा अधिकार बन जायें । काम 
करने के अधिकार जैसे किसी अधिकारसे भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । उनके संरक्षण 
की व्यवस्था हमें राज्य में नहीं खोजनी चाहिए वरन्‌, जैसा में बाद में दिखाऊँगा, उस दबाव 
में खोजनी चाहिए जो अन्य संस्थाओं द्वारा राज्य पर डाला जाता है । 

पर, यह बात उन अधिकारों के मामले में सही नहीं जिनका सार-तत््व रूपरेखा में 
ही गर्भित होता है, विस्तार में नहीं । हम मतदान और वाक-स्वातन्ध्य आदि के अधिकारों 
का सुरक्षण कर सकते है--कम से कम उस वक्‍त तक तो कर ही सकते हैं जब तक कि 
ऋंति की घटना सब अधिकारों को अस्थायी रूप से निष्किय नहीं कर देती । १६७९ के 
बन्दी-प्रत्यक्षीकरण-अधिनियम को ले लीजिए । हर कोई मानता है कि संविधि-पुस्तक में 
उसकी मौजूदगी त्रास के ऐसे उफान के प्रति मुख्य संरक्षण है जैसा कि पिट फ्रांसीसी ने 
ऋँति में प्रदशित किया था। इस तरह की विशेष महत्वपूर्ण संविधियाँ बनाना सम्भव है--- 
विशष कार्यविधि द्वारा उनका विलरूम्बन किया जा सकता है: वे चाहे भले ही इतसे अधिक 
बहुमत द्वारा सम्पन्न हो सकते हों जितना कि अब अमरीका की सैनिट द्वारा संधियों के 
लिये अपेक्षित हैँ । उनके पास होने और लागू होने के बीच कुछ अनिवार्य देरी भी छूग सकती 
हैं । अगर वे पास हो जायें तो उनसे पैदा होनेवाली समस्याओं को निपटाने के छिए एक 
, किल्लेष प्रशासकीय अदालत बनाई जा सकती हैं। इन अधपिकारों को आक्रान्त करने का 
दक़ढे इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि क्षतिपूर्ति भर कर पिण्ड छूड़ा लेने की आदत पर 
चलना कार्याम के लिए अत्यन्त कठिन हो जाय । में नही समझता कि जन-निर्देश से इस 
कासके में, कोई खास सहायता मिल सकती है । राज्य के नियंत्रक हितों को जो साधन 





अधिकार १०९ 


मुहय्या होते हैं, उनके कारण कार्याग के एलानों से औसत जनता के घबरा जाने और 
सहम जाने की बहुत ही सम्भावना होती है । असली ज़रूरत दो चीज़ों की है । एक ऐसा 
अन्तराल होना चाहिये जिसमें सत्ता की आलोचना की सुनवाई हो ही जाय । इस बात का 
आश्वासन होना चाहिये कि विधान-सभा में बहुमत होना भर शक्ति के दुरुपयोग का 
आधार नहीं हैं । इन प्रतिबन्धों के अलावा दुरुपयोग के विरुद्ध मुख्य सुरक्षण हैं लोक-शिक्षा 
के स्तर विशेष द्वारा जनित संयम-भावना एवं अधिकारों के अन्याय्य अतिक्रमण के खिलाफ़ 
राज्य से इतर संगठित दलों की कारगर विरोध-शक्ति । 
श्री कोल ने जिस मत पर ज़ोर दिया है उसकी भी अपनी आकर्षकता है। सम्प्राप्य 
आदर्श के रूप में राज्य मे एक समेकित हित की कल्पना कर लेना एक बात हैं पर आधुनिक 
राज्य उस समेकित हित का ही प्रतिनिधित्व करते है---यह मान लेना बिल्कुल दूसरी बात 
ही नही है, यथार्थ में निराधार भी हैं। जीवन की लब्धियों में लोगों को जो हिस्से मिलते 
है उनमें जब तक इतनी व्यापक विषमत! रहेगी तब तक तो स्पष्ट ही हित का मौलिक 
असामंजस्य होगा; और आधुनिक राज्य की विधि-संस्थाये---ख़ास तौर से उसके सम्सत्ति- 
विषयक क़ानून--तो लूगता हैं मानो इस असामंजस्य को बड़ाने के लिए ही बनाये गये हें । 
अतः श्री कोल की तरह यह चाहना स्वाभाविक है कि समुदाय की दबाव-शक्ति का 
प्रयोग करने वाला कोई अवयव हो जो राजनीतिक संस्थाओं में उसके विधितः केन्द्रण 
को रोके | मैं श्री कोल से सहमत हूँ कि सामाजिक विकास के मौजूदा अवस्थान में दबाव 
डालने की शक्ति का केन्द्रण निश्चय ही राज्य के रूपान्तरण में बाधा का काम 
करेगा। में यह भी मानता' हूँ कि आज राज्य का जो स्वरूप है वह एक ऐसी संस्था का नहीं 
जो दावा कर सके कि वहु अपने सदस्यों के हितों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है ॥ 
खरी बात तो यह है कि उसके पलड़े अमीरों के पक्ष में और गरीबों के प्रतिकल झुके हुए हैं । 
लेकिन मैं यह नहों समझता कि समाज के मुझ्य कार्यो का प्रतिनिधित्व करने वाले 
सर्वोच्च निकायों की संधुक्त सभा, * वास्तव में हमारी समस्या को सुलझा सकेगी क्योंकि 
असली समस्या किसी ऐसे अधिकरण का काग़्ज़ पर निर्माण भर कर लेने की नहीं हैँ बल्कि 
उन कार्यों में सन्‍्तुलन करने की है जिनसे उसकी संघटना होती है। खानें खोदना एक अनि- 
वाये कार्य हैं; इसी तरह चिकित्सा का कार्य भी | हम यह फैला कैसे करेंगे कि ऐसी सभा में 
इनमें से हर एक के कितने कितने सदस्य हों । अपने पास-पड़ौस के लोगों के बीच उन्हीं 
से सम्बद्ध होने के नाते आदरमियों के जो हित है--जैसे जलू-निकास की किसी कारगर 
व्यवस्था के लिए प्रयत्न करने वाले लोगों के---उनका सन्तुलून उन हितों से कैसे किया 
जायगा जो अपने पड़ौसियों के बीच और उनसे अलग विभिन्न व्यवसायों के सदस्थ होने के 
नाते उन्हीं लोगों के हित होते हैं ? जैसा मैंते पहले कहा यह असम्भव प्रयास होगा । 
इसका मतलब यह होगा कि आदमी के उस पहलू को समन्वय का आधार माना जाय जिसमें 
“उपभोक्ता को हैसियत से उसक्की ज़रूरतें प्रायः अपने सहचारियों से मिलती-जुलती होती 
हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि उस पहलू को इस दृष्टि से प्राधान्य प्राप्त है कि उसके प्रति 


१. सोशल थियरी--पृष्ठ १३५ 
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विशेष निष्ठा अपेक्षित है । इसका यह अर्थ नही मानो आदमी के विभिन्न कार्यों के बीच 
अनिवार्यतः विवाचन करने की शक्ति से वह सम्पन्न हैँ । इसका सिर्फ़ इतना ही मतलब है 
कि अगर आवश्यक सुरक्षण प्राप्त हों तो, सुविधा की दृष्टि से, समुदाय के आम नियमों 
के परिपालन का प्रबन्ध किसी जटिल संस्था की अपेक्षा किसी सरल संस्था द्वारा शायद 
अच्छी तरह हो सकता है । 

सच तो यह है कि श्री कोल का जो लक्ष्य हँ--सत्ता का व्यापक विकिरण--- 
बह जितना श्री कोल मानने को तैयार हैं उससे कहीं आसान ढंग से सिद्ध हो सकता है । 
अभिलेख का अधिकरण विधान सभा ही बनी रह सकती हैं । उसकी शक्ति कम कर दी 
जायगी --- (१) प्रादेशिक और कारणिक विकेन्द्रीकरण द्वारा; (२) उसके चारों और 
अनिवार्श़़ और पू्व-परामर्श के अधिकरण बनाकर । (३) ऐसी व्यवस्था करके कि वाक्‌- 
स्वातन्त्रय आदि अधिकारों को|आकान्त करना बड़ा दुरूह कार्य हो जाये । समुचित शिक्षा- 
प्रणाली और बदली हुई सम्पत्ति प्रणाली की पृष्ठभूमि में इनके द्वारा प्रवृत्त अधिकारों के 
लिए इतनी पूर्ण प्रतिभृति मिल जाती है जितनी भावात्मक संस्थाओं के द्वारा इन के क्रिया- 
न्वय की आशा हो सकती है। प्रादेशिक सिद्धांत की मौजूदा विकृति को रोकने की चिन्ता में 
उसमें निहित स्पष्ट प्रशासन-सुविधाओं का समर्पण कर देना ज़रूरी नहीं हैं। आवश्यक यही 
है कि प्रादेशिक एकता काम करने की स्वतन्त्रता और वैयक्तिक स्वाघीनता को न मार दे । 
दबाव डालने की शक्ति घटा देने भर से ही राज्य उत्तरदायी नहीं हो जाता | पर यह्‌ 
समस्या अब भी ज्यों की त्यों रह जाती है कि दबाव डालने की दाक्ति का प्रयोग किस 
सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा । इस सिद्धांत की अलग-अलग व्यास्यायें हो सकती हैं 
और ऐसी पार्टियाँ भी खड़ी हो सकती हैं जो इसके अत्यन्त प्रतिकूछ विचारों का समर्थन 
करेंगी । मैं समझता हूँ यह बात महत्व की है कि इस प्रश्न पर श्री कोल के तकों और 
युक्तियों में कहीं भी पार्टी की समस्या का कोई निर्देश नहीं किया गया और मेरे विचार 
में इसके कारण की खोज हमें इस तथ्य में करनी चाहिये कि उनकी स्थापना सरलता 
और सुबोधता के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण गुणों से युक्त निर्वाचन-योजना के लिये अगम है । 
राज्य को उत्तरदायी बनाया जाता हैं उसकी समन्वय -दक्ति को न्याय की धारणाकों से 
अवगत करा के। सामुदायिक संइलेष की संघटना करने वाले हितों के लिये सीधे उपयम्य 
बनाकर उसमें राज्य को अपनी भूमिका पूरी करने का अवसर दिया जाता हैँ | तब वह 
अनेक के स्वरूप से प्रतिभासित होने वाली इकाई बन जाती हैं क्योंकि अनेक उससे तदात्म 
होकर उसे रूपान्तरित कर देते हैं । 

इतना सब-कुछ सिर्फ़ इस बात पर ज़ोर देने के लिए कहा गया कि--जैसा कि 
एलेक्ज़ैण्डर हँैमिल्टन ने कहा था--किसी समुचित सिद्धांत के उपादान मानव-स्वभाव 
मैं ही पाये जा सकते हैं । शायद हमें यह मान लेना चाहिये कि हमारी सर्वश्रेष्ठ योजनायें भी 
अत्याशित छाभप्रद नतीजों की बहुत थोड़े अंजों में ही निष्पत्ति कर सकती हैं । यह भी 
: ऋुम्ारा आग्रह होना चाहिये कि मौजूदा प्रणाली की बदलने की कोशिश्ञों में नये-नये तत्त्वों 
' का समावेश होगा जिनमें ऐसे समंजन करने पड़ेंगे जिनका पहले से कोई आमास नहीं हो 
कला! 0 क्रेक्िन, कम से कम, निकट भविष्य के लिए तो यह बात स्पष्ट ही प्रतीत होती है 
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सम्बन्ध नहीं । वह ऐसी प्रणालियों में उत्पादन का प्रवाह मोड़ दे सकते है जो मात्र ब॑रबादी 
के लिए ही उल्लेखनीय हों । वे स्थिति, पर इतने हावी हो सकते हैं कि चाहे जैसी ख़बरें 
प्रकाशित हों, वे राजनीतिक संस्थाओं के कार्य-कलाप को अपने उद्देश्य साधने के लिए 
प्रभावित कर सकते है । वह सम्‌दाय की आथिक शक्ति को इस ढंग से लगा बिठा सकते 
हँ कि वह उनके लिए विशनाशकारी हो जिनके पास अपने श्रम के सिवा और कुछ बेचने को 
नहीं है । उदाहरणार्थ फ्रांस के लौह-उद्योगपतियों की यह चाह कि वह यूरोप के भारी उद्योगों 
को अपने अधीन कर लें, आगामी पीढ़ी को युद्ध के मैदानों में मरने के लिए झोंक सकती है। 
जहां पर सम्पत्ति की दष्टि से बड़ी असमानतायें है, वहां सदैव ही व्यवहार में भी असमान- 
तायें होंगी। राजनीतिक प्रक्रिया के परिणामों में आदमी के समान हितों को तभी मान्यता 
मिल सकती हूँ जब कि कोई भी ऐसा आदमी नही जो अपनी धन-सम्पत्ति के कारण घटनाओं 
के प्रवाह को प्रभावित न कर सके । इसका सबसे निश्चित मार्ग है. धन-सम्पत्ति की ऐसी 
असमानता का तिरोभाव जिसके कारण सम्पत्तिशाली लोग शक्ति के साधनों को. 
अन्यायपूर्वक जैसे चाहें ढाल लें। ह 

मोटे तौर पर मेरा कहना यह है कि सम्पत्ति की घोर असमानतायें स्वतंत्रता ' 
की प्राप्ति को असंभव कर देती हैं । इसका अर्थ है उन लोगों करी शारीरिक और मानसिक 
परिस्थितियों को मनमाने ढंग पर चलाना जो वैसे भाग्यशाली नहीं हैं। इसका अर्थ हैं 
सरकार के साधनों और शक्तियों क्रा उनके अहित में नियंत्रण । बड़े निगमों का अमेरिका 
की विधान-अ्रणाली पर फ्रशाव् इस प्रकार के नियंत्रण का बड़ा उदाहरण है। 
जिस बौद्धिक वातावरण का सामना इन्हें करना पड़ता है उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो 
तरीके ये अपनाते हैं वह भी कम हासिकारक नहीं । यह शिक्षा-प्रणाली को अपने हित के 
अनृकूल ढाल लेते हैँ । पारितोषिकादि प्रदान कर ये सम्पत्तिहीन बुद्धिजीवी को अपनी 
सेवा में जुटा लेने योग्य हो जाते हैं, क्योंकि न्यायांग प्रायः सवेतन एडवोकेटों में से चुना 
जाता है, इसलिए कानूनी निर्णय भी इन्हीं के अनुभवों को परिलक्षित करेंगे। “गिरजाघर 
भी इसी प्रकार का उपदेश देंगे जिसमें यह झलक होगी कि वे सब धनवानों की सहायता 
पर निर्मर करते हैं। 

इसलिए राजनीतिक समानता तब तक यथार्थ नहीं जब तक वह स्पष्टतः आथिक 
समानता प्रदान तहीं करती; अन्यथा राजनीतिक शक्ति की अनुचर हुये बिना न रहेगी । 
मुख्यतः इस निर्भुरंता की स्वीकृति ऐतिहासिक विकास की व्याख्या के कारण है और वह 
वास्तव में उतनी ही पुरानी है जितनी की वैज्ञानिक राजनीति की उत्पत्ति । अरस्तू ने प्रजा- 
तंत्र और गरीबों द्वारा ग्ासन के मध्य अल्पतंत्र और धनिकतंत्र के समीकरण की ओर 
इद्यारा किया था । आथिक असमानता को दूर करने के लिए संघर्ष रोमन इतिहास की 
कुंजी है यही इंग्लैंड के कृषि-सम्बन्धी असंतोष की जड़ में भी हैं। यह जोन बाल के उपदेशों 
में हैं और मोर के युटोपिया (स्वप्न-छोक) में हैं और है हेरिग्टन लिखित ओशियाना में । 
समाजवाद का प्रारंभिक इतिहास बृहद्रूप में इस ज्ञान का लेखा-जोखा हैं कि सम्पत्ति 
का श्रम-दक्ति के सिवा दूसरे कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाना राज्य के लिए हानिकर है । 
इसी ज्ञान को माकसे ने कम्यूनिस्ट घोषणा-पत्र' में आधुनिक संसार के सबसे शक्तिशाली 


१३० राजनीति के मूल तत्त्व 


राजनीति दर्शन के रूप में आधार बनाया, हालांकि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या 
कार्य-कारण श्रृंखला में एक कड़ी पर अधिक जोर देने वाली बात है, पर यह साधारण 
आदमियों के अनुभवों से बहुत ही घने रूप में सम्बन्धित कड़ी हैं। यह अपने इस आग्रह में 
आत्यन्तिक रूप से सही है कि या तो सम्पत्ति राज्य के अधीन हो अन्यथा सम्पत्ति राज्य पर 
हावी हो जायेगी । 

जैसा मेडिसन ने लिखा था, ' “गृटबन्दी का एक मात्र स्रोत सम्पत्ति है । परन्तु यह 
प्रकट हैं कि आदमियों के मध्य भेदों को आथिक सम्पत्ति के इन्द्र पर आधारित' करना, 
सुनियोजित राष्ट्मंडल की संभावनाओं को नष्ट कर देना हैं। यह तो आदमियों के उन 
गुणों, ईर्ष्या, अक्खड़पन, घ॒णा, दंभ को उत्तेजित करना है जो सामाजिक एकता के उत्थान 
को रोकते है । वह उनके दोनों हितों के आधार पर स्थित प्रतियोगिता के स्थान पर उनके 
अलमगाव पर आधारित प्रतियोगिता पर जोर देना हैं। ज्योंही हम सम्पत्ति की समानता को 
मान लेते हैं, सामाजिक संगठन के हमारे तरीके हमें आदमियों की जरूरतों के सारतत्व' 
को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान देने योग्य बना देते हैँ। ज्योंही हम सभी के 
मताधिकार का तक मान लेते है, हम इस प्रयत्न के प्रति बंध जाते हैं, क्योंकि चरम 
राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण जन साधारण को सौंप देने का अर्थ मोटे तौर पर इस बात 
को स्वीकार कर लेना है कि राज्य के अधिकारियों का उपयोग अपनी ज़रूरतें पूरी करनेके 
लिये होना चाहिए। यदि उन्हें संतुष्ट किया जाना है तो उसमें यह सम्मिलित हैं कि सत्ता पर 
प्रभाव का वितरण इस प्रकार करना है कि जिससे इसके परिणामों से जीवित स्थितियों के 
समाज के सदस्यों में संतुलन बना रहे । अर्थात्‌ इसका मतलब है कि मुझे अपनी सामाजिक 
आवश्यकताओं को समाज-कल्याण के साथ इस प्रकार तोलना चाहिए कि उस मूल्यांकन में 
नागरिक की प्राथमिक ज़रूरतों को बराबर सहत्व मिले और वह मूल्यांकन तब तक प्रभाव- 
हीन रहेगा जब तक मेरी शक्ति मेरे व्यवितत्व का फल न होकर मेरी सम्पत्ति का फू 


परन्तु आर्थिक दाक्ति में प्रतीयमान समानता का अर्थ सामान्य सम्पत्ति की प्राय: 
समानता से कहीं अधिक है । इसका मतलब है कि वह सत्ता जो उस शवित का प्रयोग 
करती हूँ प्रजातंत्री शासन संचालन के नियमों के अधीन होनी चाहिए। इसका अर्थ हूँ 
औद्योगिक संसार में निर्बन्ध और अनुत्तरदायी संकल्पना को भंग करना। इसमें ऐसे सिद्धांतों 
प्र निर्णय आधारित करना सन्निहित है जिनकी व्याख्या की जा सके और यह भी कि उन 
सिद्धान्तों का उस किसी भी उद्योग से जो सेवा वह प्रदान करता चाहता है क्या संबंध है । 
एक चिकित्सक की सत्ता जो एक छूत के रोग से ग्रस्त घर को अलग-अलूग करने का आदेश 
दे, समझ में आने वाली बात है, वह अपनी सत्ता को जन-स्वास्थ्य बनाये रखने के प्रसंग से 
सुंबंधित किये हुए है। परन्तु एक काम देने वाले की सत्ता एकमात्र स्वार्थ से प्रेरित होने के 
और किसी भी उद्देश्य से समझ में आने वाली बात नहीं; उनकी मांगों की जांच-पड़ताल नहों 
की जा सकती। वह उस पद से संबंधित' उसकी योग्यता से परखी नहीं जा सकता । उनका 
/आँपने नौकरों की खुशहाली से भी कोई सम्बन्ध नहीं । यदि एक मेहनतकश अपने मालिक 
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द्वारा उत्पादित माल में खोट मिलाने से इन्कार करता है तो उसे निकाला जा सकता है । 
यदि वह हिसाब किताब में झूठे इन्दराज नहीं करता, उसे दण्ड मिल सकता है भले ही 
इस हिसाबी गड़बड़ी के कारण सरकारी आय को ही हानि पहुँचती हो, जिसका बोझ एक 
अंश में वह स्वयं भी वहन करता है । कहने का अर्थ यह है कि संसार में ऐसी सत्ताओं 
जो जन-प्रसंग से किये जाने वाले निरन्तर कार्यों के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं 
और उन सत्ताओं में जो वेसे ही निरन्तर व्यक्तिगत और अनुत्तरदायी संकल्पना द्वारा 
जनित हैं, बहुत बड़ा अन्तर होता है । 
यह दूसरे प्रकार की सत्ता समानता की नागरिक उपलक्षणाओं के लिए घातक है । 
यह औद्योगिक सम्बन्धों को विषाक्त कर देती है । यह मालिक और नौकर की स्थिति ऐसी 
कर देती है मानों उनके बीच लड़ाई होने ही वाली हो । सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह 
उस स्थान पर तो असहनीय हो जाती है जब कि कोई ऐसा काये बीच में हो कि जहां 
समुदाय के जीवन के लिए सेवा का चालू रहना अत्यन्त आवश्यक हो । कोयला, विद्युत्‌ शक्ति, 
यातायात, बैंकिग, गोशत और घरेलू जिन्सों का संभरण निजी उद्योगों की कृपा' पर 
छोड़ दिया जाना भावी संतति के लिए कल्पना से परे की चीज़ होगी, ठीक उसी तरह जिस 
तरह आज हम' यह सोच ही नहीं सकते कि राज्य की फ़ौजे भी व्यक्तियों के हाथ में सौंप 
दी जायें। वे उसी प्रकार के कड़े नियमों के अधीन होनी चाहिए जितनी कि दवायें हैं, मात्र 
इस कारण कि वे राष्ट्रीय जीवत के लिये किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसका तात्पयं॑ 
यह कदापि नहीं कि सरकार के सामने सीधे कार्य करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं । 
इसका अर्थ है अनिवार्य उद्योगों के छिये विधान-नियोजन और उद्योगों में भी विधान के 
संभावित रूपों में इतनी ही विविधता है जितनी कि कहीं और हो सकती है । 
किसी अगले अध्याय में इसका विवेचन करूंगा कि किस प्रकार के विधान क्या- 
क्या उपयोगी रूप ग्रहण कर सकते हैं। यहां पर केवछ इस' आवश्यकता पर ज़ोर दे देना 
पर्याप्त है कि उद्योगों में आदमियों के बीच सम्बन्धों में इतनी स्वतंत्रता हो कि निर्णयों के 
इ्रमाव-क्षेत्र में आनेवाली किसी भी संकल्पना को तुच्छ नहीं समझा जायगा। इसका यह 
धर्थ नहीं कि प्रत्येक संकल्पना को समान' महत्व का समझा जायगा; प्रकट हे कि सभी' 
_नुष्य समान रूप से आदेश देने के अधिकारी नही । परन्तु इसका यह तात्पय अवश्य हैं 
के जो सत्ता का प्रयोग करते हैं उनका पदेन मंत्री की नाईं या श्रमिक संघ कार्यकर्ता की 
गई किसी आदेश की जो वह जारी करते हैं, जवाबदेही के लिये खड़ा किया जा सकता 
'। यदि मुझे इसका ज्ञान है कि में सत्ता के ज्लोत तक पहुंच सकता हूं तो मेरी स्वतंत्रता 
' कोई बाधा नहीं । एक श्रमिक संघ के सदस्य अपने को स्वतंत्र” समझते हैं 
रोंकि वे उन लोगों द्वारा शासित होते है जिन्हें उन्हीं ने चुना है और जो उनके ही 
ते उत्तरदायी हैं। ऐसा उस प्रसंग में नहीं हो' सकता जहां सत्ता अपनी प्रकृति से 
' अवैधानिक हो--जसे आधुदिक उद्योग में परिष्ठा की असमानता, परिष्ठा से जनित 
कत व्यक्तित्व के हितों से असम्बद्ध होती है। मेहनतकश एक ऐसे सोपानतंत्रमें फंस' 
ता हैं जिसे कोई आध्यात्मिक मान्यता नहीं। विश्वविद्यालय का अध्यापक, डाक्टर, 
गिल सभी सोपान-तंत्रों में फंसे पड़े हैं, परन्तु ये समानता प्रस्फुटित करते है क्योंकि ये 
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सहयोग द्वारा स्थापित हैँ। उनके सदस्य यह अनुभव करते हैँ वह अपने क्रियाशीरू 
जीवन की परिभाषा मे योगदान देते हैं। हम उद्योग में व्यवसायिक मानक तबतक 
नहीं प्राप्त कर सकते जबतक हम वहां ऐसे सिद्धान्तों के लिए भी स्थान न निकाल लेंजो 
वर्तमान अनुत्तरदायी एकतंत्र को नष्ट कर दें। 
लक बा, (किम मत 

अब तक मैने स्वातंत्रय और समानता की धारणाओं का विवेचन इस रूप में किया 
है मानो वें ऐसी समस्‍यायें उठाती है जिनका निदान एक ही राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत 
हो सकता है । परल्तु वास्तव में ये समस्‍यायें प्रादेशिक सीमाओं से परे दूर-दूर तक फैली हैं। 
जैसा कि मैने पहले विवेचन किया हैँ विश्व सहयोग आज उस सीमा तक बढ़ आया ह 
जहाँ पर कि हमें समग्र सम्यता के लिये विधान बनाना चाहिए। इसलिए हमें सामान्य रूप 
से संसार से संबंधित मामलों में ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो अफ्रीका में बान्ट्‌ और प्रशान्त 
में मलेनिशियनों के साथ-साथ अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जनता पर भी लागू हों, इस प्रकार की 
विषम्ृताओं की उपस्थिति में स्वातंत््य और समानता का क्‍या अर्थ हैँ ? जावा में रहने 
वाला डच आदमी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग तमाम शक्ति' को धन एकत्र करने के कठिन 
परिश्रम में लगाने में मानता है जो स्थानीय कामकरों के संभरण पर आधारित हैँ । जावा 
निवासी स्वतंत्रता का यह अर्थ समझता हैं कि उसे कभी-कभी इतना शारीरिक प्रयत्न करना 
पड़े जिससे कि चाह मर खाद्य मिल जाय और फिर उसे सूरज की रोशनी में लेट कर 
आराम करने के लिए छोड़ दिया जाय | इन दोनों आवश्यकताओं में किस प्रकार समझौता 
हो सकता है ? उदाहरण के लिए हम किस प्रकार आदवासन दें कि उष्ण अफ्रीका में 
काले और गोरों के बीच बराबरी का बर्ताव हैं जबकि हम आरम्भ ही असमान शक्ति से 
करते हैं? हम योरुपीय राज्यों के एक सम्मेलन में किस प्रकार यह सुनिश्चित करें कि स्विट- , 
जरलैंड के हितों या इंग्लैंड, या रूस, या फ्रांस के हितों के समान ही विचार किया जायेगा ? 

वर्साई संधि के समय तक सामान्य तरीका यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में 
सभी राज्यों की समानता मान ली जाती थी और प्रत्येक राज्य को इस बात' की खोज के 
लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था कि वह जिस तरीके से भी चाहे अपनी मुक्ति का मार्ग 
खोज़ के और पृष्ठभूमि में बल ही साधन के रूप में रहता था जो अन्तिम हल को प्राप्त 
करने में सर्वाधिक सफल हो सकता था । परन्तु यह स्पष्ट है कि महत्त्वपूर्ण मामलों में सभी 
देश समान रूप से सौदा करने में समर्थ नहीं है जैसे कि निकारागुआ और अमेरिका, 
वेनेजुएला और इंग्लैंड के उदाहरण सामने हैँ। कानून की सुन्दरतम कल्पनायें भी एक छोटे 
राज्य को एक बड़े राज्य के बराबर नहीं बना सकतीं । 

समान रूप से महत्व पाने की संभावनायें और फलस्वरूप स्वतंत्रता दो बातों पर 
निर्भर करती है। प्रथम तो यह यूद्ध को गैर कानूनी करार देने पर निर्भर करती है । स्व- 
तुत्रता ज़ैसे विचार नि रर्थक हैं जब तक कि एक राज्य अपन्ने पड़ोसी पर अपना हल थोपने के 
लिए स्वतंत्र है । परन्तु इसके बाद यूद्ध का गेर कानूती करार दिया जाना इसपर निर्भर 

किेसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें बनायी जायें जो किसी भी हमछावर के विरुद्ध विदत् की 

ते की सामर्थ्य रखती हों । यह तब हो सकता हूँ जब यह साब्रित कर द्विया 
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जाये कि ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनायी जा सकती है जो समस्याओं को, जिनके कारण 
युद्ध छिड़ते हैं, ऐसे वाद-विवाद के स्तर पर लें जहां कि उनका विश्लेषण तर्क की कसौटी 
पर हो सके। मेरा विचार है कि इस प्रकार की संस्थायें प्रत्येक राज्य को मतदान के अवसर 
पर समानता प्रदान करके स्थापित' नहीं की जा सकतीं । इस प्रकार की मिथ्या धारणा 
को बनाये रख कर राज्यों का एक ऐसा संघ बनाना असंभव है जो कारगर हो । इसका 
समाधान अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत आनेवाले विषयों को छाट लेने और उनकी 
क्रियान्विति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका ढंढ़ निकालने में निहित है । उदाहरण 
के लिये, यह विचार उदित होगा कि इंगलैड के प्रधानमत्री को अंग्रेज लोग ही चुनेंगे, लेकिन 
ब्रिटिश जल सेना कितनी बड़ी हो यह मसला ऐसा है जिसका फ़ैसला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
हो। फ्रांस यह तय कर सकता हैँ कि उसके स्कूलों में कौन-सी विदेशी भाषायें पढ़ाई जायें, 
परन्तु उसके विदेशी ऋणों का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय रज़ामंदी से तय होगा । प्रत्येक राज्य 
सौदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए आपत्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा, पहन्तु 
निर्णय उसके विरुद्ध कर दिया जायगा तो उसे वह स्वीकार करने पर विवश्ञ होना ही 
पड़ेगा । तब समानता का अर्थ होगा: (१) प्रत्येक विचार-विमशं की प्रणाली राज्य द्वारा 
सभी तथ्यों को पूर्ण महत्त्व देती है, (२) बल प्रयोग पर तो विचार होगा ही नहीं । स्व- 
तंत्रता का अर्थ होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के भीतर के मसलों को छोड़ कर बाकी सब 
चीजों के लिए प्रत्येक राज्य अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकारी है । जैसे कि 
एक व्यक्ति अपने समाज के नियमों से बाहर कहीं स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक 
उसी प्रकार एक राज्य भी अपनी स्वतंत्रता तक तब प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह 
राज्यों के समाज के सामान्य निर्णय की संकल्पना के आगे अपनी प्रभुता पर कुछ सीमाएं 
स्वीकार न करे। 
उचित समझौते की यह आदत धीरे-धीरे ही बढ़ेगी, इस पर ज़ोर देने की कोई आव- 
इयकता नहीं, अभी तो मे सिफ़' यही कहना चाहता हूं कि संसार को एक ऐसा संघानीय 
राज्य परिकल्पित कर लेने में ही समस्या का हल निहित है, जिसके सदस्यों को बराबर मत- 
दान का अधिकार नहीं है । मेरा प्रस्ताव है कि समस्या निर्णय और जांच-पड़ताल की परम्परा 
डालने 'की है और उन विविध प्रश्नों के लिए उचित संस्थायें ढूंढ़ने की है जिनका प्रबन्ध 
इस प्रकार के संघानीय राज्य को करना पड़ेगा । जब एक बार एक बड़ा राज्य अपने विरुद्ध 
देया गया निर्णय मान लेगा तो हम कम से कम इस परम्परा की दाग़बेल डाल चुकेंगे। जब 
एक बार एक बड़ा मसला--जैसे कि देशीय जातियों की सुरक्षा--एक अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता 
(रा अच्छी तरह अधिकारपूर्वक तय कर दिया जायगा, तो हम इस विश्वास की 
भावनाओं का मुहूर्त सम्पन्न कर चुके होंगे। स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ यह रह जायगा कि 
क्रेसी राज्य को अपनी विशिष्ट चीज़ों में ही आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, उस क्षेत्र के 
राज्य के लिए स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपनी दलील पेश करना न कि युद्ध प्रारंभ 
का अधिकार | समानता का अर्थ होगा कि जो समाधान स्वीकृत हुये हैं, वे समस्याओं 
एक क्षेत्र में इस आइवासन के साथ कि उसका प्रत्युत्तर मिलेगा ही जरूरत का सांख्यिकीय 
करने में संलग्त है जैसे कच्चे माल की उपलब्धि के मामले में दूसरे क्षेत्र में दूसका अर्थ 


१३४ ...._ राजनीति के मूल तत्त्व 


होगा उन दूसरे राज्यों की एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में उपस्थिति के कारण प्राप्य सुरक्षा, 
जिनके प्रतिनिधि निर्णय करने मे सहायता करते है । 

जितनी ही अधिक ये समस्याएं अन्तर्राष्ट्रीय सत्ताओं के सामने छाई जायेगी उतना 
ही अधिक उनके बारे में इस प्रकार का व्यवहार किये जाने की संभावना रहेगी । सेराजेवो 
के हत्याकांडों में सविया की जिम्मेदारी का विषय साफ तौर पर ऐसा था जिसकी बौद्धिक 
जांच-पड़ताल की जा सकती थी। आसस्ट्रिया द्वारा उठाये गये कदम ने तथ्यों के संबंध में 
कुछ भी नहीं किया, उसने अपनी शक्ति और अपनी प्रतिप्ठा का प्रयोग करके निर्णय करना 
असंभव कर दिया। अगर जांच-पड़ताल के बाद सर्विया दोपी पाया जाता, तो उसे जो दंड 
दिया जाता वह इस प्रकार आंका जाता कि जिससे दोनों राज्यों की समानता वास्तविक 
बन जाती, हालांकि शक्ति में दोनों असमान थे । और वह ऐसी संस्था के प्रति उत्तरदायी 
रहते जो उन दोनों देशों के बाहर की संस्था होती । यदि वह निर्दोष था तो एक ऐसा विश्व - 
युद्ध.जिसमें आस्ट्रिया-हंगरी की बरबादी हुई, क्या प्रतिष्ठा की एक झूठी धारणा को 
लेकरे भारी मूल्य चुकाना नहीं था ? 

जो व्यक्ति ऐसे झगड़ों की बात करते है जिनको किसी न्याय-संस्था के सुपुर्द नहीं 
किया जा सकता, सम्यता का कोई मरा नहीं करते | वे ऐसी ऐतिहासिक परिस्थिति के 
संदर्भ में बातें करते है' जो आज विश्व के तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाती । यह कहना कि 
अगर कोई राष्ट्र गलती पर सिद्ध कर दिया गया हो' तो उसका अपमान हो गया, वैसी ही 
फूहड़ बात हूँ जैसे कोई कहे कि जो बात युद्ध द्वारा तय होगी उसका परिणाम क्षायद न्याय 
हो । वास्तव में जो शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बच निकलने के लिए प्रतिध्ठा 
की बात को साधन के रूप में पेश करती है प्रायः निश्चय ही गलती पर होगी । जब इंग्लैंड 
के अलबामा कांड को पंच फैसले के सुपुर्दे किया था उस समय उसकी प्रतिप्ठा कम नहीं हो 
गई थी, जिस बात से उसकी' प्रतिष्ठा कम हुईं थी वह थी उसकी प्रशासनिक लापरवाही 
जिसके फलस्वरूप वह घटना घटी । मनुष्यों की तरह राज्य भी तब तक जोर-शोर से अपने 
सम्मान के लिए विरोध प्रकट नहीं करते जब तक कि उनका मामला इतना हल्का ही न हो 
कि वहु और कोई तर्क दे ही न सकें । और यदि यह कहा जाय कि यह समस्या को अति 
विवेकमय बनाना है जिसमें तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं तो हमारा उत्तर होगा कि 
हमारे सामने दो विकल्प हैँ : या तो हम सचेष्ट होकर विवेक का रास्ता अपनायें या फिर 
अराजकता का, जो अपने पास के अस्त्रों से सम्यता को अपनी ही खोजों के ख़ण्डहरों 
के नीचे दबी पड़ी हुई एक कपोल-गाथा बना कर छोड़ दे । 

पराधीन राष्ट्रों के संबंध में परिस्थिति थोड़ी बहुत भिन्न हैं। योरपीय जाति और 
उदाहरणार्थ आस्ट्रेलिया के बुशमैनों के बीच वबाद-विवाद हो तो उन दोनों को कोई भी 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था वास्तविक समानता प्रदान नहीं कर सकती । यहां तो उन सिद्धान्तों 
को खोजने की समस्या है जो यदि लागू किये जाये तो पिछड़ी हुई जातियों को इस योग्य 
कर दे कि वे जीवन से अल्लन्द के वैसे ही साधन प्राप्त करें जो वे चाहें; साथ ही उन्हें बह 

७ सी खा मिक्त सके जो वेशानिक खोजों द्वारा हुम उनको दे सकने योग्य हों । यह तो स्पष्ट 
कि हमें गुलासी और नर बक्ति और कबायली युद्ध पर प्रतिबन्ध लगा ही देना 
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चाहिए। हमें उनके लिए वह भूमि आरक्षित रखनी चाहिए जिसकी उन्हें जरूरत है। हमें 
सड़क बनाने वाले या इसी प्रकार के जन कार्यों से संबंधित बेगार को छोड़ कर सभी प्रकार 
की बेगार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए । हमें कबायली संगठन को उन सभी कार्यो के लिए 
प्रयृवत करता चाहिए जिनके लिए वह प्रकटत: उपयु वत हों। हमें इस प्रकार के अवैध व्यापार 
रोकने चाहिए जैसे शराब की तरह के व्यापार जिनके बारे में हम जानते है कि वे देशीय 
मनोबल को नष्ट कर देंगे, हमें किसी भी व्यापारी को स्थानीय निवासियों से सौदे करने की 
आज्ञा केवल अधिकारियों की देखरेख में ही देनी चाहिए और विशेष रूप से ऐसे समय में 
जबकि प्राकृतिक साधनों का प्रश्न हो और सबसे अधिक यह अत्यन्तावश्यक हैं कि जो इन' 
पराधीन जातिथों के जन सेवा विभाग में प्रवेश करें वे इस विषय में भली भांति प्रशिक्षित 
हों और उनका उक्त ज्ञान तभी वास्तविक हो सकता है जबकि वह मानव-विज्ञान के अनु- 
संधानों से पुष्ट हो। अफ्रीका में ऐसे आदमी को भेज दे ने का कोई उपयोग नहीं जिसने अभी 
यह भी नही सीखा कि उनकी समस्याओं के अध्ययन करने का सही तरीका क्‍या है"। वह 
यह तरीके वहां के योरुपियन समाज से नहीं सीखेगा । वह स्थानीय निवासी से ही भली- 
भांति सीखेगा। यदि उसे वह दृष्टिकोण पहिले ही बता दिया गया हो जो उसकी सहानुभूति 
पूर्ण व्याख्या का मूल मंत्र हैं। स्थानीय निवासियों के अधिकांश रिवाज जो योरुपीय दिमारा 
को विलक्षण लगते हैं; क़बायछी चेतना में गहरी जड़ें बनाये हुए हैं। उनका किसी ऐसे 
(प्टिकोण से बलपूर्वक तालमेल करना जिसे स्थानीय निवासी अगम-अबूझ समझें, उनके 
नेकट उन सब वस्तुओं का विनाश करना है, जो उसके जीवन को अर्थवान बनाती 
ह। इसका परिणाम एक ऐसी मानसिक बीमारी होगी, जो उसको को बरबाद 
+र देगी । 

और न हम किसी राज्य को उसके परमादिष्ट क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण रखने की 

तजज्ञा दे सकते हैं । वह वहां क्या करता है, उसके प्रशासन के ढंग और उसके परिणाम 
न सब बातों के छिए उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए। 
रा विचार हैँ कि इसमें परमादेशक सत्ता द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित करने भर से कुछ अधिक 
[हित है। इसका अर्य है उस क्षेत्र की राजधानी में एक ऐसी संस्था हो--जैसे 

; अन्तर्राष्ट्रीय दृत जो स्थानीय निवासियों के हितों की उसी प्रकार देखरेख करेगा जैसे कि 
सीसी दूत लंदन में फ्रांस-निवासियों के हितों की देखरेख करता हैँ । उसे निरीक्षण करने 
र रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा। उसकी राय परमादेशक दवित के आदेशों से अधिक 
त््व की मानी जाएगी। वह किसी भावी कार्यक्रम को रोक देने, चेतावनी देने और उत्सा- 

प्‌ करने के लिए समय होगा। यह स्पष्ट हैं कि वह कभी ही उस जाति' से संबंधित' होगा 
वहां पर वास्तविक सत्ता का उपभोग करती है । उदाहरण के लिए, जब दक्षिण अफ्रीका 
यह पता होगा कि एक स्वाधीन सत्ता हैं जो उत्तकी हरकतों की रिपोर्ट दे सकती है तब 
हल वार्ट स के जैसे छोक-विद्रोह को पाशविक ढंग से दबा देना उसके लिए निश्चित 

से संभव नहीं रह जायगा। ह 

वास्तव में, इसका तात्पय॑ स्वतंत्रता और समानता के उस अर्थ का परित्याग कर 

ही है जिस अर्थ में पश्चिमी सम्यता इन्हें समझती बूझती है । किसी भी. वास्तविक 
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विश्लेषण में उनका परित्याग करना आवश्यक है । स्थानीय निवासी द्वारा उसकी मांगों 
की प्रतिष्ठापना का जितना भी हम दे सकते है, उतना प्रत्यत्तर देना ही चाहिए; परन्तु यह 
मानना पड़ेगा कि पिछड़ी हुई और अग्रगामी सम्यताओं के बीच मुठभेड़ का अर्थ हूँ कि 
जो आवश्यकतायें प्रस्तुत की जाय॑ं उन पर विशेष ध्यान दिया जाय । मेरा विचार है कि 
यहीं पर इस बात की अत्यन्त सम्भावना है कि जुल या हा्टेन्टौट सुरक्षा की उन परिस्थितियों. 
में जिनकी रूप रेखा बना दी गई है जिसे सम्पूर्ण जीवन समझे गा न कि उस समय जब कि हम' 
इस धारणा पर कार्य करें कि वह पश्चिमी संस्थाओं के प्रयोग के लिए तैयार किया जा रहा 
है । ग्राहम वालस ने जिसे एक्सटर हाल की आशावादी नृवंश विद्या” कहा हैँ वह इन 
प्रदनों पर विचार करने के लिए ऐसा दुष्टिकोण है जो अत्यन्त घातक हूँ । उसके जाने-पहि- 
चाने जीवन को जो चीजें रस-रंग प्रदान करती हैं उनका शुरू में निषेध करके वह स्थानीय 
निवासी के लिए उस सब का नाश कर देता है जो उसके जीवन को अर्थवान बनाये हुए है । 
यह उस्ले एक ऐसे दूसरे जीवन के लिए प्रस्तुत करना चाहता है जिसमें सामान्यतः: उसे कोई 
अर्थवत्ता दिखाई नहीं देगी । इसलिए उसकी स्वतंत्रता उसकी विशिष्ट स्थिति' से संबंधित 
होनी चाहिए। इसका यह अर्थ अवश्य होना चाहिए कि उसे वह सबकुछ दिया जाय जो मूल 
रूप में पश्चिमी आदर्श को विनष्ट न करता हो । सबसे बड़ी बात यह हूँ कि उन आद्ों के 
क्रियान्वय के प्राय: जो प्रतिकूल प्रभाव रहे है उनसे उसकी रक्षा की जाय।* 


जा ० पाक 

स्‍्वातंत््य और समानता का यह दृष्टिकोण सरकार के अधिकार और उन क्रिया- 
तन्त्रों को अत्यन्त महत्व देता है जिनके कारण इसे प्रभावित होने बारे छोगों की इच्छाओं 
के परितोष के योग्य बनाया जा सके । मेरे कहने का यह तात्पयय नहीं कि कोई वैधानिक 
कदम मनुष्यों को समान और स्वतंत्र बना सकता है; परन्तु जब तक ऐसी परिस्थितियां 
नहीं जिन पर यहां जोर दिया गया है तो यह बिल्कुल निश्चित है कि उस विधान का 
प्रभाव अधिकांश को परतंत्र और असमान बनाये रखना होगा। साधारण मनुष्य के व्यक्तित्व 
को रचनात्मक बनाने के लिए यह आवश्यक हैँ कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाय॑ जिनमें 
रचनात्मकतः संभव हो सके । यह तभी हो सकता है जब साधारण मनुष्य यह अनुभव करे 
कि उसकी कुछ सार्थकता है और इसे स्वातंत््य ओर समानता की अनुपस्थिति में उपलब्ध 
करने की आशा हम नहीं कर सकते । जब किसी समुदाय में ऐसी परिस्थितियां मौजूद नहीं 
होतीं जो मनृष्यों के हितों के प्रति विविध प्रतिक्रियाएँ जगाती हैं तो हो सकता है व्यक्तित्व 
के विकास के लिए साधन पास ही मौजूद हों । राज द्वारा लागू की गई समानता का बड़ा 
महत्त्व इ समें है कि वह एक साधारण नागरिक को अपने कार्य-साधन के लिए बल का प्रयोग 
' करने से रोकती हैं और इस प्रकार स्वतंत्रता का उन्नयन करती हैं। बल से मेरा तात्पर्य आव- 
इंयक रूप से शारीरिक हिसा नहीं बल्कि उस विशेष लाभपूृर्म॑ स्थिति का प्रयोग है जो दूसरे 
के अपने सर्वाधिक उन्नयन करने के रास्ते में रोड़े अटकाती है। 


हुस संबंध में जानकारी के लिये एल. ई. बल्फ कृत इस्पीरियलिज्म और 
४४) ओर ई. डी. डिकिन्सन कृत “द क्वालिटी आफ स्टेट्स! बेखें। 


। 
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परन्तु यह भी याद रखने योग्य है कि सरकार के अधिकार में जिस बात से'भी 
बढ़ोतरी होती है वह सदेव ही आ _षंगिक खतरे से व्याप्त रहता है। आधुनिक राज्य में 
व्यक्ति उस प्रशासन यंत्र के सामने, जिससे उसका साबका पड़ता है, अपने को निरीह 
अनुभव करने लूगता है। ऐसा लगता है मानो एक ही केन्द्र की ओर उन्मृख प्रेरणा 
उसी में जाकर समा गई है और उसे उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय करने या उनके करने में भाग 
लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यह एक वास्तविक कठिनाई है। अपने साथी 
के अधिकार से व्यक्ति को मुक्त करने से ऐसा लगेगा मानो हम उसे एक सामूहिक शवित 
के अधीन कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत वह अपने को पहिले से शायद ही अधिक स्वतंत्र पाये । 
यही वह भय था कि जिसके कारण रूसो ने इस पर आग्रह किया कि स्वतंत्रता एक छोटे 
राज्य की ही उपज हैँ और आधूनिक एथेन्स में ही उसे वह क्षेत्र मिला जिसके अन्तर्गत 
लोकतंत्रीय पहलकदमी संभव हो सकती है । 

हम इस प्रकार का विचार ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि आधुनिक आर्थिक संगठन 
के स्वरूप के कारण नगर राज्य कौ प्रणाली की ओर छौटना असंभव हूँ । परन्तु आधुनिक 
आकार के राज्यों में मात्र समानता की उपलब्धि बिना अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण के हानि- 
कारक होगी। यह उस विरोधाभास का समाधान है जो रूसो को सता रहा था। यह मनुष्यों 
को व्यापक संख्या में उन अधिकारों का जिनके वे अधीन है स्रष्टा बना कर विवशता के 
खतरे को दूर करदेता है और उस सत्ता के द्वारा, उनमें जो निहित रचनात्मक शक्ति 
है उस को उन्मुक्त कर देता हैं। कम से कम अन्तिम रूप में उन कानूनों को छोड़ कर 
जो मनुष्य स्वयं अपने लिए बनाते हैं, और सभी कानून निरथेक है। परन्तु अपने 
लिए ही समुचित रूप से कानून बनाने के लिए उन्हें इतना ज्ञान होना ही चाहिए कि उन्हें 
किस प्रकार के कानून बनाने चाहिएँ और किस प्रकार उनका प्रयोग करना चाहिए । 
निस्संदेह, उन्हें किसी न किसी में विश्वास करना ही पड़ेगा; कलाकार को किसी पुलिस-जन 
के प्रत्येक कार्य की जांच पड़ताल की कोई कामना न होनी चाहिए । परन्तु वह इतने अभिन्न 
रूप से उस प्रणाली के अंग होने चाहिए कि वे एक-दूसरे का आश्वस्त रूप से विश्वास कर 
सके या यदि इस विश्वास का दुष्प्रयोग हो तो वह उसे ठीक करने के लिए दबाव डालने 
योग्य हों। इस अथ में स्वातंत्र्य वह संगठन है जो दुष्प्रयोगों के लिए रुकावट है; और _ 
दुष्प्रयोग के उदभव क विरुद्ध मुख्य सुरक्षा है शक्ति का इतना व्यापक बंटवारा कि जिसमें 
आज्ञा पालने से इनकार करने की शुरूआत सुनिश्चित और कारगर हो। 

परन्तु सरकारी कार्यवाही अधिक से अधिक जो कुछ उपलब्ध कर सकती है उसका 

तब तक कोई म्‌ल्य नहीं जब तक कि उसके इस कदम के समानान्तर ही व्यवितगत रूप से 
मनुष्यों का प्रयत्न नहीं होता । अन्ततः हमसे से प्रत्येक में इतना काफी बल उग आता हैं कि 
हम अपने लिये सच्चे स्वातंत्र्य का निर्माण अवश्य कर लें। राज्य मनुष्यों के चारित्र्य पर 
इतने निश्चित रूप से निर्मिज्ञ होता है कि उसके कार्यो के प्रति अविकल रूप से निष्ठावान 
रह कर वे ही उसे अपनी इच्छा के अनुकूल ढाल सकते है । यदि मनुष्य उदासीन और 
लापरवाह हैं, यदि वे अपने को संघर्ष से दूर रखने में संतुष्ट ही है, तो कोई भी 
निपुणतम प्रक्रिया अन्ततः दवित का दुष्प्रयोग रोक नहीं सकती । यह थोरो के उस महान्‌ 
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वाय का अर्थ था जिसमें उसने कहा कि था “जो सरकार किसी को भी अन्यायपूर्व क कारा- 
गार में डालती है उसके राज्य में किसी न्‍न्यायी आदमी का स्थान भी कारागार ही है ।”* 
मनृष्यों को यह जान लेना चाहिए कि राज्य द्वारा उठाये गये कदम उन्हीं के अपने क़दम हैं। 
उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वे उसी हद तक न्याय महसूस करेगे जिस हद तक वह अपने 
प्रयत्नों को न्याय बनाने में संलग्न करते हूँ । प्रत्येक मनुष्य यदि उसके पास मस्तिष्क और 
संकल्पना है राज्य के छिए आवश्यक हैं । प्रत्येक मनुष्य राज्य को अपनी आवश्यकताओं 
की वस्तुओं के प्रति तभी उत्तरदायी बना सकता है जब वह जीवन संबंधी अपने ज्ञान को 
केवल उसकी कार्यवाहियों के लिए आधार बनाये । अन्ततः वह सिर्फ स्वतंत्र होने की इच्छा 
करने पर ही स्वतंत्र हो सकता है । कोई भी राज्य इस तक से तभी अनुशासित होगा कि 
उसके लिए महत्व सुनिरिचत करे कि वह (मनुष्य) अपने मस्तिष्क को अधिकृत वस्तुओं 
का एक अंग बना दें । 

परन्तु यदि इस प्रकार व्यवित अपने साथियों के साथ ही अपनी स्वतंत्रता का स्वयं 
स्रप्टा'है तो वह तब तक इसे निर्मित करने के लिए कप्ट नहीं दे सकता जब तक वह उस 
रचनात्मकता के लिए तैयार न हो । उसे साहसिक कदम उठाने से पहिले यह मालूम होना 
चाहिए कि अपने आप को पाने का अर्थ क्‍या है यह ऐसे संसार में जो रूढ़ियों से दवा पड़ा है 
आसान काम नहीं । जब तक व्यवित्त्व के छिए कोई आदर नहीं; तब तक सजग राज्य की 
सत्ता संभव नहीं; परन्तु यह भी है कि जब तक सजग राज्य की सत्ता न होगी व्यवि- 
तत्व के लिए सम्मान भी न होगा । इस चक्रव्यूह को तोड़ने के छिए समानता पर ही बल देना 
होगा। जब दबित का ख्ोत' सम्पत्ति से अलूग कहीं माना जायगा; सत्ता ऐसे सिद्धान्त पर 
संतुलित होगी जिसका आधार सेवा की प्रतिष्ठा होगा । उस स्थिति में राजनेता का प्रयत्त 
होगा साधारण मनुष्य का उन्नयन । एक ऐसे समाज के स्थान पर जो छूट खसोट की रक्षा 
करना चाहता है उस समाज की स्थापना जो नस की आत्मिक विरासत की रक्षा करना 
चाहता हो । हम उस विरासत पाने का आइवासन तो अपने आपको नहीं दे सकते, परन्तु 
हम कम से कम अपने उस लक्ष्य के मार्म को तो खोज ही सकते है । 


अध्याय---५ 
सम्पत्ति 
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मनुष्य की मूल सहज वृत्ति आत्म-परिरक्षण की होती है, क्योंकि उसके लिए भय से 
अपनी रक्षा करना अनिवाय है, इसलिए उसमें उपार्जनशीलूता का गुण विकसित हो गया 
है जो कि अब सभी पदिचिमी संस्थाओं का मू छाधार बन गया है। सम्पूर्ण संसार का विभाजन 
दो तरह के राज्यों भ किया जा सकता है जो उपार्जन की उस भावना के कारण सम्पत्ति 
के स्वामी हैं और कल की आवश्यकताओं के प्रति आश्वस्त है और दूसरे वे जिन के पास 
सम्पत्ति का अभाव है, जिन्हें इस बारे में शंका है कि कल उन्हें जीवन के साधन भी मिलेंगे 
या नहीं । 
बात यह है कि सम्पत्ति अधिकार मे होने पर सर्वोपरि सुरक्षा के रूप में वह प्राप्त 
होता है जो सामंजस्य का साधन है और जिसे वह पाना चाहता है। सम्पत्तिवान पुरुष को 
देश में एक तता होती है । वह भुखमरी के भय से सुरक्षित होता है । उसे ऐसा कोई 
काम स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, जिसे वह नहीं करना चाहता | वह अवकाश ले 
सकता है जिसे अधिकांश मनुष्य आज महत्त्वपूर्ण अवसर समझते है । यदि वह चाहे तो वह 
अपने आप को ऐसे परिवेश से आवेष्टित कर सकता है जो जीवन को एक कलात्मक वस्तु 
बनाता है। वह सिरददं पैदा करने वाली दिनचर्या से बच सकता है और उस बौद्धिक 
क्षेत्र का एक खोजी बन सकता है जहां पर रचनात्मक गुण आत्म-अभिव्यवित' की प्रणालियाँ 
सहज ही खोज लेते है'। वह अपने बच्चों को अभाव के भूत से बचा सकता है। वह उनमें 
ऐसी रुचि विकसित कर सकता है जो रचनात्मक जीवन में सुख प्रदान करें। यदि वह चाहे 
तो पश्चिमी सम्यता की सामाजिक विरासत तक सीधे और तुरन्त पहुंच सकता है । 
मेरे कहने का यह अथ्थं नहीं कि सम्पतिवान्‌ पुरुष के पास आवश्यक रूप से ये वस्तुएं 
होंगी या सम्पत्तिहीन मनुष्य आवश्यक रूप से उनसे वंचित रहता है । जिन्हें सुरक्षा 
प्राप्त है वह बहुधा ऐसे जीवन में मग्त रहते है जिसम कोई अर्थ नहीं और जो गरीब होते' 
हैँ वे जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली अमृल्य वस्तुओं को भी कभी-कभी जान सकते हैं 
परन्तु ऐसे लोग अपवादस्वरूप होते हैं। अधिकांश के लिए ग़रीबी---और अधिकांश गरीब 
रहने पर विवश हँ---का अर्थ है ऐसा जीवन जो छोटी-छोटी वस्तुओं के बीच एक भागते 
हुए क्षण के रूप में बीतता है, प्रेम के पहिले घंटे की तरह जबकि रचनात्मक आवेग को पुरा 
प्रतिफल प्राप्त हो | वास्तव में जो सुरक्षित हैं वह ऐसा जीवन भी व्यतीत कर सकते हैँ 
जो अपने चारों ओर की नमहदी महोगनी की लकड़ी की तरह जड़ और व्यर्थ हो । परन्तु 
कम से कम उनका अस्तित्व भय की विकराल छाया से मक्त रहता है । 
यदि सामान्य रूप में वे अपनी ओर पास की सभ्यता के बारे में जानना चाहें तो वे 
कुछ स्पष्ट तथ्यों से प्र भावित होंगे । उन्हें पता चलेगा कि किसी समुदाय में ऐसे लोगों ढ# 
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संख्या जो बहुत सम्पत्ति के स्वामी हैं सदैव ही कम होगी । उन्हें यह भी पता चलेगा कि 
इस प्रकार का स्वामित्व आवश्यक रूप से कर्तव्यों के पालन या सद्गुणों के अधिकारी 
होने से सम्बन्धित नही । सम्पत्ति का वह स्वामी विश्येष चाल्स द्वितीय की रखेल का भाग्य- 
वान वंशज हो सकता है जिस को ठायन से निर्यात होने वाले सब कोयले की रायल्टी' दे 
दी गई थी; या वह एक कर साहुकार जो अभागों को छूट खसोट कर आजीविका कमाता - 
हो | उसे विदित होगा कि सम्पत्ति का स्वामी होने में पूंजी का नियंत्रण सन्निहित है और 
यह कि अबाघ उद्यम केयूग में पूजी पर नियंत्रण के साथ ही उन लोगों के जीवन निर्देशन 
की शवित भी आ जाती है जो उस पूंजी के उत्पादन में लूगाये जाने पर ही निर्भर करते है । 
वह यह जान जायेगा कि वैज्ञानिक कार में उद्योग के विकास ने पूंजी की शवित को और 
किसी पूर्व युग के मुकाबिले अधिक शवितिवान बना दिया है । कुछ तो इस कारण कि 
उत्पादन की इकाई बढ़ गई है और कुछ इस कारण कि सामाजिक जीवन का स्वरूप और 
अधिक संघटित हो गया है । संक्षेप में उसे यह पता चल जायगा कि व्यवितगत सम्पत्ति के 
युग में र|ज्य अधिकांश रूप में एक ऐसी संस्था बन जाता है जिस पर व्यवितगत सम्पत्ति 
” के स्वामी अधिकार किये रहते हैं और यह कि राज्य उन स्वामियों की संकल्पना और 
उद्देश्य की रक्षा करता है । और बातों को यदि छोड़ दिया जाय तो वह राजनीतिक प्रणाली 
जिसमे अधिकार सम्पत्ति केंके आधार पर निर्धारित हों, ऐसी प्रणाली होगी जिसमें सम्पत्ति 
हीन मनुष्यों को कोई अधिकार नहीं होंगे । 
वास्तव में ऐसी परिस्थितियां भी होती है जिन्होंने स्वामियों को उनके अपने 
अधिकारों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकते को रोका है । संयुक्त होने की शक्ति ने मेहनत 
कशों को इस योग्य कर दिया हैँ कि वे श्रम के घण्टे और तनस्वाह के न्यूनतम मानक 
स्थापित करवा सकें, जो' भले ही नाकाफ़ी हों, फिर भी यह एक वास्तविक लाभ ही है । 
मानवतावादी भाव ने सम्पत्ति के स्वामियों से सुरक्षण ऐंठ लिये है, जैसे कि फ़ैक्टरी ऐक्ट, 
खतरनाक माल पर प्रतिबन्ध और एक सीमित रूप में मिलावट के सम्बन्ध में । प्रत्येक 
पीढ़ी में शिक्षा ने कुछेक को या तो गरीबी की श्रेणी से बच्च निकलने योग्य बना दिया या 
फ़िर अपने ज्ञान को और अधिक रियायतें मांगने के लिए प्रयुक्त करने योग्य बना दिया । 
परन्तु, मूलभूत रूप से, व्यक्तिगत-सम्पत्ति का राज, होने से औद्योगिकवाद की पृष्ठभूमि 
में गरीब और अमीर के विभाजन को बना हुआ हैं और गरीब उन स्थितियों से अलूग 
है, जिन में कि वे अपनी नागरिकता को प्रभावशीर बना सके । 
इस प्रणाली के परिणाम संक्षिप्त में वर्णन किये जा सकते हैं। उत्पादन बिना किसी 
समुचित योजना के और थोड़े तरीके पर चलाया जाता है। समुदाय के जीवन के लिए 
पण्य और सेवायें कभी भी इस प्रकार नहीं बांदी जातीं कि उनका जरूरत से कोई सम्बन्ध 
' ह्ली या वे ऐसा परिणाम प्रकट करें जिससे उनकी अधिकतम सामाजिक उपयोगिता प्रकट 
हो । जब हमें घरों की आवश्यकता होती हैं, हम चित्र-प्रासाद निर्मित करते हैं । हम वह 
संत यू द्धू-पोतों पर व्यय करते है जिसकी विद्यालयों के लिए आवश्यकता हैं। धनवान 
अनुष्य एक मेहनतकश की एक सप्ताह की तनछ्वाह अपने एक ब्याहू पर खर्च कर सकता 
हि अअलकि सेडसतकदा अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाकर स्कूल भी नहीं भेज 





सम्पत्ति १४१ 


, सकता । एक धन-सम्पन्न नवोढा अपनी सा्यकालीन फ्राक पर उन' मेहनतकझशों की जिन्होंने 
उसे बनाया है, एक वर्ष की आय से भी अधिक खच॑ कर सकती है। वास्तव में हमारे यहाँ 

दीनों ही गलत पण्य उत्पादित किये जाते हैं, और जो उत्पादित किये जाते है वे बिना 
सामाजिक आवश्यकता का ध्यान किये हुए वितरित किये जाते हैं। हमारे यहां एक बड़ा 
बंर्ग ऐसा है जो जोंक की तरह आलूस में पड़ा रहता है, जिसकी रुचि के कारण पूजी और 
श्रम का प्रयोग इस प्रकार की आवश्यकताओ के लिए होता है जिनका मानवीय जरूरतों 
से कोई सम्बन्ध नही । नही वह वर्ग बाकी समुदाय से अलग-अरूग रखा जाता है। क्योंकि 
' इसके पास अपनी मांग को छागू कराने की शक्ति है, इसलिए यह उन लोगों में जो उसके 
स्तर पर पहुंचाना चाहते हैँ एक प्रकार की दासीय अनुकरण प्रवृत्ति उभारते है। धतवान 
होना गूण का माप बन जाता है; और धन का पुरस्कार है उन लोगों के स्तर निर्धारित 
करने की योग्यता जो धन एकत्र करना चाहते है । परन्तु वे स्तर नैतिक मन्तव्य के परितोष 
से नही बनाये जाते, वह तो धनवान होने की कामना फलवती होने से बनते हैं। मनुष्य 
सम्पत्ति जुटाना इसलिए शुरू कर सकता है कि वह अपना जीवन अभावों से सुरक्षित रखें, 
परन्तु वे इसे जुटाते इसलिए रहते है कि इसके हाथ में होने के कारण एक विशिष्टता प्राप्त 
होती हैं। यह उनके दंभ और शक्ति लोलुपता को सन्तुष्ट करती है; यह उन्हें इस योग्य 
बनाती है कि वे समाज की संकल्पना को अपने ही सुर में मिला सकें । 

परिणाम वही होता है जो ऐसे वातावरण में प्रतिफलित होगा ही । वे मार और 
सेवायें उपयोग के लिए नहीं बल्कि अपने उत्पादन से सम्पत्ति जुटाने के लिए उत्पादित' 
करते हैं। वे उपयोगी मागों को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं करते बल्गि ऐसी मागगों 
को पूरा करने के लिये करते हैं जो उन्हें रक़॒म दे सकें। वे प्राकृतिक सम्पदा को बरबाद कर 
देंगे । वे पण्यों में मिलावट करेंगे। वे बे ईमान धंधे चाल करेंगे। वे विधान-मण्डलों को भुूष्ट 
कर देगे। वे ज्ञान के स्रोतों को विक्ृत कर देंगे। वे कृत्रिम एकता स्थापित करेंगे कि जनता 
के लिए आवश्यक अपने पण्यों का मूल्य बढ़ा लें। कभी-कभी वह भयानक नृशंसता से 
पिछड़ी हुई मानव-जातियों का शोषण करेंगे । जो लोग उनके द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह 
पर पलते है उनके दिमागों में वे ज़हर भर देंगे । वे विभिन्न तरीकों से तोड़-फोड़ करने 
के लिए उभारेंगे । वह उन हड़तालों पर विवश कर देते हैँ जो समुदाय को गहरा नुक्सान 
पहुँचाती है। और यह इस प्रणाली की बड़ी भारी विडम्बना है कि उसे बढ़ावा देने में जो 
लोग लगे है उनमें से उस प्रक्रिया से जिसका वह समर्थन करते है लाभ पहुंचने की कम या 
बिल्कुल भी आशा नहीं होती । वे चाहें तो राजनैतिक जीवन का सौष्ठव भंग कर सकते 
हैं। जैसाकि अमरीका में है, उसी तरह वे सम्‌दाय की शिक्षा संस्थाओं पर अधिकार कर 
सकते हैँ । वे अपने विचारों की हिमायत के लिए धामिक संस्थाओं को भी विक्ृत कर सकते 
है। परन्तु इतना सब होते हुए भी वह एक सुव्यवस्थित राज्य नही प्राप्त कर सकते । 
यह ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है कि जो समुदाय अमीर और गरीबों में बंटा हुआ है, और 
ऐसी दशा में जबकि गरीब लोग ज्यादा हों, उसकी नीव बालू प्र निर्मित होती हूँ । 

बात यह हूँ कि राज्य का आधार स्पर्धो गटबन्दी का पोषण के गटबन्दी का पोषण करती है । इस प्रकार 


विभाजित राज्य अपने साधनों को धनवान आदमियों की सम्पत्ति को ग़रीब मनष्यों के, 
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हमले से बचाने के लिए इस्तेमाल करने पर विवश हो जाता है। यह व्यवस्था को चरम 
शभ सद्गुण समझने रूगता है | यह इसके बड़े उद्देश्यों की अवहेलना करता है । यह सभी 
के प्रति अपनी समान ज़िम्मेदारी को कुछ लोगों के चाहे हुए विशेष कछाभ को दे सकने के 
प्रयत्न में विकृत कर देता है। वह लाभ उदाहरण के लिए कानून में--साथी-नौकर के 
सिद्धान्त के रूप में हो सकता है जैसा कि इंगलेड में या फिर अमरीका की नाई श्रम-सम्बन्धी 
झगड़ों में निबंधाज्ञा के प्रयोग में हो सकता हैं। यह राजनीतिक शवित में भाग लेने के 
अधिकार को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित कर सकता है जो विशेष सम्पत्ति सम्बन्धी 
योग्यता रखते हों । यह अपना विधान इस प्रकार का बनायेंगा कि जो सत्ता राज्य कर रही' 
हो, उसकी आलोचना करने का अधिकार सीमित कर दे या ऐसे नियम ही न बनने दे जो 
सम्पत्ति की शवित को सीमित करने वाले हों । यह सम्पत्तिहीन वर्गों के लोगों को जान- 
बूझ् कर अज्ञानी रख सकती है, जेसाकि १८१० में विलियम विडहम ने जोर दिया ही था 
कि उन्हें अज्ञानी रखा जाय । यह प्रतिरोध का इतनी विकरालता से दम घोंट सकता है-- 
जैसाकि ज़ारशाही रूस में हुआ था---कि जन-जन काफ़ी रूम्बे समय तक मूक-जड़ता से 
ग्रसित रहे। यह जनता को राजनीतिक शक्ति दे भी सकता हैँ और फिर मत' पर नियंत्रण 
करके अपनी जरूरतों के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल करके उसके सम्पूर्ण प्रयोग को 
निरर्थक कर सकता है| यह नेपोलियन की नाई फ़ौजी अभियानों द्वारा घरेलू मसलों से 
हटाकर आदमी का ध्यान दूसरी ओर फेर सकता हैँ । फिर भी राज्य घतवान और धन- 
हीनों में विभाजित रहता है; और मनुष्य कुछ समय बाद झाांतिपूर्वक सब सह लेने से 
इनकार कर देते है । तब राज्य में संतुलन को बदलते के लिए अकस्मात्‌ क्रान्ति आ 
कूदती है । 

यह प्रणाली, वास्तव में, अपने को दोषयुक्त सिद्ध करने में अत्यन्त सफल है । कभी- 
कभी बचाव का रूप मनोवैज्ञानिकता लिये हुए होता हूँ । यह कहा जाता है कि मनुष्यों को 
साधारणत: श्रम के लिए प्रेरक-हैतु की ज़रूरत होती है । सम्पत्ति जुटाना इसी प्रकार का 
एक प्रेरक हेतु है। यह उनसे काम कराता है और इनके काम करने में समुदाय का भला 
निहित हूँ । परन्तु यहां पर दो म्‌ रथ कठिनाइयां है। श्रम में केवल समुदाय की भलाई ही 
निहित होती है लेकिन तब जब जो उत्पादित किया जा रहा है वह उस भ छाई से सम्बन्धित हो 
और जब बांटा जाय तो भी भलाई ही करे। जो हानिकारक नशीली वस्तुओं का व्यापार करते' 
हैं वे काम करके भछे ही काफ़ी धन बटोर लें, परन्तु वे जो उत्पादित करते हैं वहू समुदाय 
के लिए अच्छा नहीं । इससे भी अधिक अगर में अपने व्यापार में अत्यन्त सफल हूं, तो ऐसा 
हो सकता है कि जो सम्पत्ति मै अजित करू वह मेरी आने वाली सस्तति के दिमाग़ में यही 
भर दे कि काम करो ही नहीं; और सम्पत्ति अजित करने की शक्ति उससे कहीं 
अधिक प्रेरक हेतुओं को हटा दे, जितने कि वह उत्पन्न करती है। सिफ़े यही तथ्य 
कि सम्पत्ति के स्वामित्व की सहज व॒त्ति होती हैँ मनृष्य में यह सिद्ध नहीं ,करता कि 
झसकी मांगों के प्रति उत्तर का वर्तमान तरीका उसके कई तरीकों में से एक के सिवा 
कुछ ज्लोर तरीका विश्लेषण के लिए एक समस्या है न कि समस्या का समाधान । 

(रमीडकादी इसका औचित्य नेतिक आधार पर सिद्ध किया जाता है । यह तके 


कक य कि 5 


सम्पत्ति १४३ 


दिया जाता रहा है कि सस्पत्ति व्यक्ति द्रष्रा किये गये प्रयत्नों का बदला है। एप 
रेल-निर्माता, सेफ्टी रेज़र का आविष्कारक, एक पेटेन्ट दवाई का खोजी--सभी ने कठिन 
परिश्रम किया है और इनकी सम्पत्ति उसी का परिणाम है । लेकिन स्पष्ट है कि कुछ 
अतिरिक्त कारणों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । ऐसे बहुत हैं जो निरन्तर श्रम करते हैं 
पर सदा ही नगण्य रहते हैं; तब सम्पत्ति योग्यता का इनाम हो जाती है; यह तक कि यह 
संयम का इनाम है काफी पहिले अज्ञानियों के सिवा और सभी ने यह कहकर कि यह तो 
बेशर्मी हैं छोड़ दिया है। लेकिन फिर स्पष्ट है कि सिर्फ़ उस विशेष प्रकार की योग्यता का 
प्रतिफल है जो नफ़ा कर सकने की सामथ्यं में निहित होती है; और वह इस समस्या से 
बिल्कुल कतराती हैं कि समाज के लिए इस योग्यता का क्‍या मूल्य है और किस प्रकार के 
प्रयत्न में वह नफ़ा कमाना वांछनीय होगा । 

' यह यह भी जोर देकर कहा जाता है कि सम्पत्ति उन सदगुणों की पोषक है जो 
समाज के लिए अत्यावश्यक हँ--अपने परिवार से प्रेम, उदारता, आविष्कार-वृत्ति, शक्ति । 
परन्तु यदि यह सच है तो यह तक उपस्थित होता है कि मानव समुदाय में से हर | 
समाज-कल्याण के लिये अत्यावश्यक आवेगों को सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहते हैं । 3 
सत्य नहीं है क्योंकि ये गुण व्यक्तियों में मौजूद पाये जाते रहे हैं, जिन्होंने कभी भी सम्पत्ति 
इकटठी ही नहीं की । इस प्रकार से कोई भी दानी तब तक नहीं हो सकता जैसे कि राक- 
फ़ेलर महादशय हुये है जब तक कि उसके पास राकफ़ेलर की नाईं सम्पत्ति न हो; परन्तु 
समाज को इस प्रकार दानी होने की योग्यता का तोल न उस बिन्दु पर पहुंच पाने के मूल्य 
के साथ करना है जहां पर कि इस प्रकार दानी होना संभव है । प्रोफ़ेसर हक्‍्सले ने कभी 
सम्पत्ति नहीं इकट्ठी की परन्तु उनकी शक्ति एक प्राणवान युग मे भी उल्लेखनीय थी । 
न्यूटत और क्लक मेक्सवेल और लाप्लेस जैसे मनुष्यों की आविष्कारिकता उनकी सम्पत्ति 
अर्जन की सहज वत्ति को सन्तुष्ट करने के प्रयत्न का परिणाम नहीं थी। जो ग़रीब.आदमियों 
के जीवन को जानता है ऐसे किसी भी मनुष्य के दिमाग़ में अपने परिवार के प्रति प्रेम का 

' आधार सम्पत्ति के लिये चाह नहीं हो सकता । 
..._ कभी-कभी छाड्ड हा सेसिल की तरह नेतिक आधार के प्रयत्न को बिल्कुल तिलांजलि 
दे दी जाती है और सम्पत्ति सिर्फ़ प्रभावशाली माँग को पूरा करने का एक परिणाम बन 
जाती हैं ।" इस प्रकार का मत किसी भी सामाजिक सिद्धान्त की उपयोगिता से शून्य है 
'कु्नों कि यह स्पष्ट है कि हमें इस पर विचार करना ही चाहिये कि क्या वह मांग पूरी होनी 
ही चाहिये और यह कि उसके पूरे होने के क्या परिणाम हैं। अबीसीनिया में गुलामों की 
प्नंग है, परन्तु मेरा विचार है कि अधिकांश मनुष्य इस पर एक मत होंगे कि इस प्रकार की 
आग को पूरा करने की कभी भी आज्ञा न देनी चाहिये। अश्लील साहित्य की मांग है, परन्तु 
बहुत कम ऐसे छोग होंगे जो उतके व्यापारियों को आदर की दृष्टि से देखेंगे । वेश्याओं की 
फ़िंय है, परन्तु कानून के पास उनके लिये एक निद्विचत उत्तर है जो इस मांग को परितुष्ट 
करके जीते हैं। ला्ड हवा; सेसिल*का सिद्धान्त वर्तमान व्यवस्था से सत का अभेद मानता 
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है---उनकी युक्ति सीधी है कि किसी भी और तरीके से उसका नेतिक औचित्य सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । 

एक ऐतिहासिक तक भी दिया जाता है । कहा जाता है कि प्रगतिशील समाज वे हैँ 
जो व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था के आधार पर बनाये जाते हैं; आमतौर पर पिछड़े हुये 
समाज वही है जो किसी प्रकार के सामूहिक आधार स्थित हैं। मेरा विचार हैँ कि इस 
दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण सत्य हैं । व्यवितगत सम्पत्ति के आधार पर निर्मित 
समाज अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की दृष्टि से उन समाजों से कहीं आगे 
बढ़ गये हैं जिनका कि रूप सामूहिक प्रकार का हैँ और वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिये 
सामूहिक ढंग के सामाजिक संगठन से ज्यादा स्वतंत्रता की छूट हासिल करने योग्य 
बन गये हैं। परन्तु इसका कम से कम अर्थ जरूरी तौर पर यह नहीं कि व्यक्तिवादी 
समाज दूसरे प्रकार के समाजों की अपेक्षा अधिक सुख समृद्धि उपलब्ध कर लेते हैँ; हम 
पिछड़े लोगों की प्रवृत्ति को इतना कम जानते हैँ कि इस प्रकार का साधारण नियम ' नहीं 
बन्ा' सकते । परन्तु इसका यह अर्य अवश्य है कि पश्चिमी सम्यता मेलानेशिया या ब्रिटिश 
विजय से पूर्व के भारत आदि में प्रकृति की क्रत। के कहीं कम शिकार हैं । 

परन्तु ऐतिहासिक तक अ्रमपूर्ण है यदि वह व्यक्तिगत सम्पत्ति के राज को एक 
आसान और अप रिवर्तनीय चीफ़ समझता है । सर्वोपरि, व्यवितगत सम्पत्ति का इतिहास 
उन विभिन्न सीमितताओं का आलेख हैं जो इसकी सपश्निहित दावित के प्रयोग पर रूम रही 
है। यूनात और रोम में गूलामों के रूप में सम्पत्ति रखता जायज़ था,भआाज' वह जायज नहीं है। 
इंगलैंड में बसीयत-सम्बन्धी बातों में काफी अधिक स्वतंत्रता हूँ; फ्रांस में उत्तराधिकार के 
सम्बन्ध में काफी कड़े कानून हैं। मेरिड वोमेन्स प्रापर्टी एक्ट (विवाहिता स्त्री सम्पत्ति 
अधिनियम ) के लाग होने तक पति और पत्नी का भौतिक ऐकात्म्य होने के कारण पत्ति 
को पत्नी की सभी सम्पत्ति पर पूरा नियंत्रण मिल जाता था; आज' वह नियंत्रण पत्नी की 
मर्जी पर निर्भर करता हैं । एक श्रेष्ठ प्रदेश की शक्ति व्यक्तिगत' सम्पत्ति के स्वामी को 
काफी उदार म्‌आवज़ा देने का वचन दे सकती है परन्तु इसका सार यही है कि राज्य 
उचित शर्तों पर नेबोध का वाइनयार्ड अपने अधिकार में ले सकता है। पब्लिक हेल्‍थ 
एक्ट्स (जन-स्वास्थ्य अधिनियम) मुझे अपनी जमीन पर जैसा मैं चाहूं वैसी इमारत 
बनाने की आज्ञा नहीं देते; मेरे लिए स्थानीय अधिकारियों को सन्तुष्ट करता और केन्द्र- 
नियंत्रित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सचमुच व्यवितगत' सम्पत्ति के शासन का 
अर्थ है कि एक मनुष्य वहां तक ही अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है जहां तक कि 
नागरिक कानून उसे करने की आज्ञा देते हैं। और हालांकि उस संकल्पना का दायरा, प्रत्येक 
अन्तःकरण में काफी विस्तृत हू, फिर भी सम्पत्ति के अधिकारों का इतिहास अधिकांश में 
इसकी सीमा निर्धारण का इतिहास ही है । 

यह कहना वास्तव में झूठ नहीं होगा कि ऐतिहासिक तके का अर्थ इससे अधिक 
और कुछ नहीं कि सम्‌चित रूप से स्थित प्रत्येक मनृष्य अपने हित का सब से अच्छा निर्णायक 

' हैं और यह कि समाज की सब से अधिक समद्धि की आशा वहीं हो सकती है जहां उसे 
9७ अपने छित की अभिव्यक्ति का मौका सिले । परन्तु इसका अर्थ होगा बहस को बदल कर 
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औचित्य समस्या पर ले जाना; और फिर ऐसा होने पर सम्पत्ति में सन्चिहित सभी अधि- 
कारों के प्रदनों पर विवाद उठ खड़ा होगा । किसी भी काल में वे अधिकार आमतौर पर 
पूर्ण निरपेक्ष नहीं रहे है। राजनीतिक और धामभिक दर्शन' अधिकांशत: नियंत्रण के ऐसे 
प्रयत्न हैँ, जो मेरे और तेरे के भेद के कारण उत्पन्न ख़तरों को कम से कम कर सकने के 
नियम बनाने के लिए हुए हैं । इन्हीं खतरों के खयाल के कारण अफ़लातून ने व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की धारणा को ठुकरा दिया। न्यू टेस्टामेन्ट और चर्च ने प्रररम्भिक' काल के धर्म- 
गुरुओं के स्टेवार्ड शिप' के विचार पर आग्रह करने के मूल में भी इसी प्रकार की भावना 
छिपी हुईं थी। वास्तव में वह विचार कभी पूर्ण रूप से छागू नहीं किया गया, और मध्य- 
कालीन इतिहास में इसकी दूसरे नये रूप में व्याख्या के कारण यह बस दायित्व पर आग्रह 
भर बन कर रह गया जैसे सक्रिय नियंत्रण का रूप कभी भी नहीं दिया गया, क्योंकि चर्च 
ने संसार से समझौता कर लिया । इसने. अधिकारों के बदले दान स्वीकार किया । इसने 
' कारणों पर आघात करने के स्थान पर लक्षणों का शमन करने का प्रयत्न किया | यह बात 
मानते हुए कि चर्च का प्रारम्भिक काल नाजुक था, यह कहना पड़ेगा कि जिस चर्च में तत्का- 
लीन आशिक प्रणाली पर आघात किया होता, उसे बुरी तरह नष्ट होना पड़ता । और उस 
समय तक जब वह ताकत का स्रोत हो चुका था, उसने ऐसे काफी लोग खोज लिये थे, जो 
अपनी सम्पत्ति खर्च करके मुक्ति खरीदने के लिये तेयार थे। वह उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की जड़ों से बांध देना चाहते थे। आत्मवादी फ्रांन्सिसकनों का दमन इसका सब से बड़ा 
सबूत है। उस कार्य से चर्च ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तराधिकार विहीन मनुष्यों के 
लिए इसके पास दान के सिवा और कोई सन्देश नहीं । 

आधुनिक दृष्टिकोण के लिए विशुद्धतावाद होकर मार्ग था। रोमन चर्च में निगमित 
सत्ता के पतन, तथा मनुष्य द्वारा व्यतीत किये जाने वाले जीवन में आन्तरिकता पर जोर 
देने के कारण उसकी सम्पत्ति की समस्या अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण बन गई। विद्लुद्धता- 
वाद ने मनुष्यों को अपने ही ऊपर निर्भर रहना सिखाया ॥ विशेषकर धामिक उत्पीड़न के 
परिपादव में इसका अथे रहा राज्य द्वारा छागू किये गये सभी नियमों में अविश्वास । इसने 
एक ऐसे दृष्टिकोण को सहज ही पैठ जाने दिया जिसका तक था कि सम्पत्तिवान्‌ होना 
भगवत्कृपा का चिह्न है और गरीबी भगवान्‌ के प्रकोप का सूचक हे। निस्संदेह विशुद्धता- - 
वाद सम्पत्ति के खतरों के प्रति काफी सजग था। इसका फालतू खर्च पर कठिन आघात, 
इसका यह कथन कि धन' का गरीबों पर दमन करने के लिए प्रयुक्त न किया, जैसा कि 
रिचर्ड वेक्सटर कहता था, इस बात' के सबृत हैँ कि यह निविवाद रूप से व्यक्तिवादी नहीं 
था। परन्तु अपनी अनिवायं प्रकृति के कारण यह व्यक्तिवादी हुए बिना न रहसका और 
यह राज्य को स्वार्थं-प्रेरित मनुष्यों का.एक ऐसा निकाय समझने रूमगरा जिसको किसी रोक 
के अभाव में, सफलता प्रयत्न के प्रतिफल, के रूप में प्राप्त होती है। उनके विचार 
राजनीति के उस नये दर्शन से मिलते थे, जिसका सब से उल्लेखनीय व्याख्याकार हॉब्स था। 
उससे लेकर एमडस्मिथ तक भले ही कितने प्रकार की संस्थापक व्याख्या इसकी हुई हो, 
परन्तु स्वार्थ सामाजिक संगठन की कुंजी बन गया। राज्य का रूक्ष्य इस अर्थ में स्वातंत्य 
प्राप्त करना रह गया कि वैयक्तिक संकल्पना के प्रयोग के लिए साफ रास्ता मिल जाके 
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लॉक ने कहा; समान तंत्र नागरिक हितों को बढ़ाने के लिए है और “नागरिक हित से 
मेरा मतलब स्वाधीनता, निकाय की अनतिक्रास्यता और इस प्रकार की बाहरी चीजों जैसे 
धन, जमीन, घर, मेज, कुर्सी आदि और इसी तरह की अन्य चीजों पर अधिकार होना है ।* 
यहां पर अपने साथियों से सहयोग करके बनाई गई नैतिक व्यवस्था के छाभ में व्यक्तिगत 
भाग लेने जैसी कोई बात नहीं । साधारण और व्यक्ति का हित यहां दोनों एक ही हैं, और 
जिससे व्यक्ति का हित होता है, उसी से सामान्य हित का भी उन्नयन होता है। परन्तु 
व्यक्ति-हित की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति पर ही निर्भर करती है, राज्य का सिवा इसके 
और कोई काम नहीं होता कि वह जीत हासिल करने वालों को विजय के हूटे हुए माल को' 
सुरक्षित करे । इस दृष्टिकोण को उस सुखवादी विचारधारा से और भी बल मिछा, जो 
कि उपयोगिवाद की जड़ में समाया हुई थी। संक्षेप में, औद्योगिक कांति ऐसे समय पर हुई .& 
जबकि म्‌ख्य रूप से प्रत्यक्ष हेतुक आशावाद के कारण संपत्ति के अधिकार सामाजिक 
सुरक्षा की आधारशिला बन चुके थे और वे मोटे तौर पर असीमित अधिकार थे । 

'निव्चय ही इस सिद्धांत के प्रति विरोध प्रकट किये गये थे। जब विश॒द्धतावादी अपनी 
शक्ति के शिखर पर थे, उस समय' विस्टेनली और किसान-कम्युनिस्ट अपना यह विश्वास 
प्रकट करने लगे थे कि व्यक्तिगत संपत्ति में अन्याय होता है । रूसो के प्रारम्भिक विचारों 
से प्रभावित मेबली और मोरैली एक साम्यवादी योजना की नैतिक आवश्यकता पर जोर 
देने लगे थे। परन्तु समाज ऊँच-तीच की ऐसी सच्ती में बंघा था कि उनके तकों पर भम्भी रता- 
पूर्वेक विचार करता किसी ने जरूरी नहीं समझा। उसे औद्योगिक क्रांतिऔर फ्रांस की कांत्ति 
दोनों की संय्‌ कत शक्ति की जरूरत थी ताकि यह व्यक्तिवाद की स्थापना को असंभव सिद्ध 
कर सके। एक ने आर्थिक समाजवाद को जन्म दिया और दूसरे ने व्यक्तित्व के संबंध में 
सोचे गये अधिकारों के बारे में एक दृष्टिकोण दिया। उनके संयोग का अर्थ था अधिकारों 
के बारे में उस दृष्टिकोण का उच्छेद, जो संपत्ति को राज्य का अधिकार मानता था। 
फ्रांस में सन्‍त सिर्मों और फोरिये, इंग्लैण्ड में हुक और टाम्सम, ब्रेऔर ओवेन जैसे विचारकों 
के दृष्टिकोण का यही अर्थ है। सम्पत्ति एक ऐसा उत्पादन समझी जाने छूगी जिसमें 
समाज की सभी दाक्तियों के मुकाबले व्यक्तिगत श्रम कम रूगता हो। सामन्तवाद के पतन 
और सत्ता पर मध्यम वर्ग के अधिकार ने शासक वर्य को उस पवित्रता से ध्यूत' कर दिया 
जो उनके साथ सम्बद्ध प्रतीत होती थी । क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने, शायद अ्े-चेतन रूप 
में ही स्वातन्ध्य' की कामना में, समातता की मांग को जोड़ दिया; और समानता की 
व्याख्या किसी रूप में मी की जाय, इसमें संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत में फेर-अदछक करना 
बम्मिलित ही रहता है । वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखना, जिसका कि श्रेष्ठ अर्थ- 
आस्त्रियों ने अपनी रचनाओं में प्रशंसा की थी, उस समय असंभव हो गया जबकि उसे 
बनाये रखने का अर्थ था वर्तमान असमानताओं का बनाये रखना। मंत्र नवीन उद्भाव- 

"जाओके लिए साफ होने लगा। 

>>. ४ + डा कीड/2.ह ललिलन लीक मन कल की डीजी लि मगर कक पड कट लत जब 
१: छू खेटर कन्सनिग ठालरेशन ( ग्रंथावली, १७२७ का संस्करण खंड २ पू. ३२९) 
: रे केंल, हेमनड कृत *द टाउन लेवरर' अध्याय १० 
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१८४८ के आइचर्येजनक वर्ष का सचम्‌च में यही वास्तविक अर्थ हैँ। माक्स और 
ऐंगेल्स, प्रुधो और लूुई ब्लांक अपने विभिन्न तरीकों द्वारा यह मांग कर रहे थे कि उनके 
समय की अराजकता के स्थान पर सुव्यवस्था कायम हो । सुव्यवस्था में दुबारा क्रमबद्ध 
किया जाना शामिल था, और दुबारा क्रमबद्ध करने का अर्थ था अधिकारों की मान्यता । 
पश्चिमी योरोप की सामाजिक व्यवस्था इन नई मांगों से तालमेल करने में धीमी पड़ 
गई । उन्नीसवीं सदी के जो राज्य “व्यक्ति ही सब कुछ है” की भावना से शुरू हुआ था, 
बीसवीं सदी के शुरू में एक ऐसा आधार खोजने रूगा जिस पर कि वह समाजवाद से समझौता 
कर सके | और समाजवाद से तात्पय॑ं था राज्य की उत्पादनशीलता मनुष्यों के प्रकृत अधि- 
कारों की पूर्णता के लिए यू क्त हो । इसलिए आधुनिक राज्य में टेक्‍्स वसूल करने के नियम 
टैक्स दे सकने की योग्यता के अनुसार बनाये जाने की बात मानी गई। इसमें मताधिकार 
लगभग सावंजनीन था। यह जनता को निःश लक शिक्षा--- भले ही वह नीचे स्तर की ही--- 
प्रदान करने का हामी था। इस' ने बीमारी और बेकारी की तकलीफों से बचने के लिए 
व्यवस्था की । इसने चीजों की, घर के पप्यों की तरह और बुढ़ापे की पेंशन को (निगम 
में विचारने वाली समस्‍यायें बना दिया । इन परिवततेनों का विरलेषण उस दृष्टि से सिवा 
और किसी से करना कठिन है कि सम्पत्ति संबंधी धारणा में एक परिवत्तेन हो रहा था। 
मनुष्य अब भी धनवान हो सकते थे, परन्तु राज्य सामाजिक अवसरों में पाई जाने वाली 
असमानताओं को मिटाने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने लगा। 

यह प्रयत्न तब भी जारी था जबकि १९१४ के युद्ध ने सभी सामाजिक पद्धतियों में 
गड़बड़ी फैला दी थी । इसके फलस्वरूप जो परिणाम कहीं भी उभरे हैं, उनसे राज्य के 
कार्यों में बहुत वृद्धि हुई है। समाज के आहत तन्‍्तुओं को बनाये रखना १९१४ के मुकाबले 
कहीं ज्यादा व्यापक और बेहद महँगा उद्यम बन गया; इसमें पहिले जिसे संपत्ति प्रकृत 
अधिकार समझा जाता था, उस पर बड़ा हमछा शामिल था जैसे कि मकान मालिक के 
सामने घर में रहने वाले की रक्षा। परन्तु सर्वोपरि इन सब कार्यों का परिपारवें सामाजिक 
धघारणाओं की बदली हुई तराजू द्वारा ही निश्चित होता था। जिन मनुष्यों को राज्य के 
लिए मर मिटने की आज्ञा दी गई थी, उन्होंने यह मांग की कि वे भी इसमें 
जीवित रह सके । जिन मनुष्यों को यह कहा गया कि वे युद्ध के लिए महत्त्वपूर्ण 
है, उन्होंने इस बात का इसरार किया कि हम शांतिकाल में भी महत्त्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत 
उद्योग को इस बात पर चुनौती दी गई कि उसके परिणामों में इन लोगों का भाग, उनसे 
कहीं अधिक हें. जिन्होंने उनके उत्पादन में श्रम नहीं किया। व्यक्तिगत स्वामित्व से इस 
बात की सफाई मांगी गई कि यह बताये कि उसने उस' धंधे से जो रकम प्राप्त की है, 
उसे देखे, उसे संपन्न करने में उसके योग का क्या अनुपात रहा है। यह तक किया गया कि 
संपत्ति के आधार पर अधिकार स्पष्ट रूप से सनन्‍्तोषप्रद नहीं है । क्योंकि सभी संपत्ति 
समाज के अवलम्ब पर निर्भर करती है, और इसलिए अधिकार समाज द्वारा निर्मित 
होते हैं। परन्तु जो अधिकार सामाजिक रूप से निर्मित होते है, उनका सम्बन्ध सामा- 
जिक जरूरतों से होता है । ये मनुष्य की व्यक्तिगत रूप में जरूरतें होती हैं और आधुनिक 
राज्य में, अधिकांश अपनी जरूरतों को संतुष्ट नहीं कर पाते । संपत्ति के अधिकार जितने, 
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भी व्यापक होंगे, उतने ही असमान वैधानिक लाभ होंगे और संपत्ति और सेवा के बीच 
कम निकट का सम्बन्ध होगा । दूसरे छोगों को अलग अलग करके पण्यों पर नियंत्रण 
करने के संपत्ति जनित अधिकार ने निम्न समस्‍यायें पेचीदा रूप में उत्पन्न कर दीं: (१) 
कौन से पण्य व्यक्ति के नियंत्रण के लिए छोड़ दिए जायें, विशेषकर इन मामलों में जैसे 
बिजली की शक्ति, जो सम्‌दाय के जीवन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है और (२) 
कितने पण्य आदमी के नियंत्रण में छोड़े जा सकते हँ--शर्त यह हैँ कि इस नियंत्रण की 
बात में जो शर्त निहित है, उसके कारण नागरिकृता की आवश्यकताओं तक पहुँचाने के 
बराबर अवसरों पर आधात न पहुँचे । इन सबके सिवा संपत्ति के संबंध में एक ऐसे दार्शनिक 
सिद्धांत की मांग थी जिसके कारण व्यक्तिग स्वाभित्त्व का बचाव करना नैतिक रूप से 
सम्भव हो जाय। इसकी आवश्यकता इसलिए और भी श्षीघ्य थी क्योंकि क्रांतिकारी साम्य- 
वाद के तेजी से उदय ने वर्तमान सभ्यता की समूचे ढांचे की जड़ को चुनौती दें दी थी। 
बीसवीं सदी में रूस, जैसा कि तुरन्त ही देखा गया, उसी तरह महत्त्वपूर्ण होने वाला था, 
जैसे रन्रीसवीं सदी में फ्रांस था। जैसे कि फ्रांस में क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक विशेषा- 
घिकारों मे समानता शामिल हो गई थी उसी प्रकार रूस ने आथिक विशेषाधिकारों की 
समानता की पूर्व सूचना दे दी थी। उस पीढ़ी का मुख्य मसला था सम्पत्ति की ऐसी धारणा 
की खोज जो मनुष्यों के नेतिक ज्ञान को संतुष्ट करती हो । 
जा. आल 
यदि हम मनुष्य को अधिकारों का विषय मान झूें तो सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस 
प्रकार की धारणा की कल्पना की जा सकती है । तब उस सीमा तक पण्यों पर नियंत्रण 
करने का अधिकार है जहां तक कि इस प्रकार नियंत्रण उसे अपना सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त 
करनेके योग्य बनाता है। अर्थात्‌ वह राष्ट्रीय लाभांश के उस' भाग पर अपना अधिकार 
जतला सकता है, जो उसे उन प्रारम्भिक भौतिक आवश्यकताओं अर्थात्‌ भूख-प्यास 
आश्रय की सांग को संतुष्ट करने योग्य बनाता है जिनके संतुष्ट न किये जाने से 
उससे उसके व्यक्तित्त्व का विकास नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि धस प्रकार के भाग की 
मांग और उस भाग के फलस्वरूप पर जो अधिकार प्राप्त होता है, उसे व्यक्तिगत और निर- 
पेक्ष दावा समझना ठीक होगा । यह अधिकार सिर्फ सामुदायिक बोर्ड में स्थान पाने का 
ही नहीं, जैसा कि प्लेटो द्वारा कल्पित राज्य में है । अगर हमने संस्थाओं के विकास से 
कुछ भी सीखा है, तो वह यही है कि एक सी आदतों का छादा जाना हमेशा खतर- 
नाक होता है । साझे जीवन में भाग का यह मतरूब तो नहीं कि वह जीवन एकरूप 
माप पर बना है । इसका मतलब यह नहीं कि एक ही जैसा खाना खाया जाय, एक ही 
जैसे कपड़े पहने जायें और जिन घरों में रहते हों उनमें सिर्फ सड़क के किसी विशेष भाग 
पर स्थित होने का ही भेद हो । जो जीवन हम बितायें, उसमें पसंद की गृंजाइश होनी 
' चाहिए, नहीं तो वह जीवन ही नहीं रहेगा। हमें आत्म-सिद्धि करनी चाहिए और हम आत्म- 
सिंद्धि तभी कर सकते हैँ, जब विभिन्न संभावनाओं में निर्णय करने की गुंजाइश हो । 
इंसलिएं कम से कम संपत्ति के बारे में हमारे दावे का यह मतलब होना चाहिए कि हमें 


९ ७.5: 4 ५ है 


किन कं अधिकार हो । कम से कम उन चीज़ों के चुनने का जिन के द्वारा हम अपनी मांग 
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वास्तविक जरूरतों को नहीं समझेगा। वह समाज को एक ऐसा वर्ग बनाये रखता है जो केवल 
स्वामित्व के बूते पर जीता है, कभी अपने गरीब सदस्यों के दावों का यथोचित' आदर नहीं 
कर सकता । यह इसलिए कि वह वर्ग समाज की संस्थाओं पर अधिकार बनाये रहेगा । 
खर्च करने की शक्ति से जो विशेषाधि कार प्राप्त होते हैँ, वह इस वर्ग को प्राप्त रहेंगे। 
वह रुचि के सानक स्थापित करेगा। वह उस काननी वर्ग को काम देंगे जो किसी भी राज्य 
में लगभग आवश्यक रूप से धनवानों पर निर्भर रहता है ? वह राजनंतिक शक्ति के स्रोतों 
तक तुरन्त पहुँच सकेगा । वह उस वर्ग के लिए आदतें और आदर्श निर्धारित करता है, 
जो घन अपने प्रयत्न से प्राप्त करता हैं । ऐसे छोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण 
समाज में प्रमूखता मिलती हैँ। अपनी प्रतिष्ठा के कारण वह राज्य के लिए परिपादव स्थिर 
करने योग्य होता है । 

समकालीन सामाजिक ढांचे का अध्ययन करके कोई भी इस बात की सत्यता कीः 
पड़ताल कर सकता है । उदाहरण के लिए हमारी संसद में अब भी इस वर्ग के लोग 
आ जाते है क्योंकि राजनैतिक पेशे में उन सबके लिए कठिनाइयां हैं जिनकी जीविका 
का आधारसं पत्ति नहीं हैँ। अब भी शिक्षा का स्तर समाज में माता-पिता के स्थान से निश्चित 
होता है; ईटन और क्राइस्ट चर्च में पढ़ने जाना परिवार की आदत' होती है । सेना में 
बहुत सी सर्वोत्तम रेजीमेंटों में स्थान विशेष तौर पर प्राचीन परिवारों के लिए सुरक्षित 
होते हैं। विकट स्थिति में उनमें से सभी हिम्मत दिखाते हैं; परन्तु वही सब तो ऐसे नहीं 
है जो सैनिक विज्ञान को अच्छी तरह समझ रूते हैं। कूटनीतिक सेवा भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें 
यह छोग बड़ी कठिनाई से प्रवेश कर पाते है' जो एक वर्ग विशेष में उत्पन्न नहीं होते। इस 
वर्ग के लोग घर्माथ कामों में भाग अवदय लेते है। उनके बाज़ार और ब्रिज पार्टियां जिनमें 
कभी-कभी राजघराने का कोई सदस्य आता है, उन्हें यह याद दिला देते हैं कि उनका ग़रीबों 
के प्रति कोई कत्तंव्य है। बह जाड़ों में छक्सर जाकर अपनी बृद्धिजीविता का परिचय देते 
हू, अपना राष्ट्रीय चरित्र वह छोमड़ी और फ़ास्ता के शिकार में रूगे रह कर सजीव रखते 
हैँ। वह वर्ष के सिर्फ ६ महीने लन्दन में रहते हैं। जब वह “शायर में रहने के लिए या टिवि- 
मेरा को आते है, तो छन्दन उन सिर्फ ६० लाख छोगों को छोड़ कर जो उनके लिए 
काम करते हैं, खाली हो जाता है और समाचारपत्रों का एक बड़ा संगठन इसलिए रखा 
जाता है कि इस आवागमन की तस्वीरों से लन्दन निवासियों को उपस्कृत करें। 

मेरा विचार यह है कि कोई भी गम्भीरतापूर्वक यह दावा नहीं कर सकता किइस 
प्रकार का वर्ग समुदाय के लिए किसी भी हृद तक लाभदायक है। ठीक उसी प्रकार जैसे 
कि अठारहवीं शताब्दी के फ्रांसीसी अभिजात वर्ग का इसलिए पक्ष नहीं लिया जा सकता 
कि उनके कुछ सदस्यों ने उच्च आद््यों के प्रति अपने को समपित' कर दिया था। वह ऐसा 
जीवन बिताते है जिसे आचार की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता । और समाज 
, पर उनका बोझ इसलिए ज्यादा होता है कि उनकी खर्च करने की शक्ति के कारण समाज 
करे बहुत सा प्रयत्त उनके लिए निरुद्देश्य सुख-सुविधायें जुटाने के लिए करना पड़ता 
. है! उनका जो बोझ पड़ता हैँ, वह इतना ही नहीं। उनके पास परम्परा का आक- 
कर है ओह इन्होंने अपने प्रयत्नों से काफी आमदनी नकर करने की चेष्टा में उसी प्रकार 
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के और वंसे ही उद्देश्यों वाले जीवन को प्राप्त करने के लिए विवश हो जाते हैं। नगरवा[सियों 
के अपने में शामिल करके ही अभिजातवर्ग अपने को बढ़ाता है। एक पीढ़ी का परचूनी दूसरी 
पीढ़ी में लाडं हो जाता है। इस समाज की चोटी पर एक ऐसे धनिक वर्ग होत है जो 
कुछ काम नहीं करता और जिसे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का ध्यान बिल्कुल ही 
नहीं होता । निस्संदेह ऐसे परिवार हुए है जिनमें अपने आश्वितों की खुशहाली के प्रति 
उत्साह रहा हैं और जो कभी कभी ही देखने को मिलता है। परन्तु समाज का स्वरूप तो इस' 
आधार पर निर्धारित होता हैं कि उसके अधिकतर सदस्य कंसे है न कि अपवादों पर। यदि 
सभी मनुष्यों के लिए समाज में छाभ उठाने के बराबर के अधिकारों की व्यवस्था करनी हो 
तो स्वाभाविक ही हू कि एक वर्मू इस प्रकार नहीं रह सकता कि उसे दुगुना हिस्सा प्राप्त हो । 
यह तभी होता है जब एक वर्ग केवल स्वामित्त्व के बल पर जीता हैं। इसका केवल यही 
परिणाम नहीं होता कि ऐसे लोगों को समाज को योग देने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि 
यह भी होता है कि वे इस बात की जिद करते है कि समाज उनकी जरूरतों को पूरा करने 
के लिए योग दे । ऐसी स्थिति तो इसलिए है वे कि किसी अभिजात कुल में उत्पन्न हुए हैं; 
और उनके माता-पिता चाहे जितने कुलीन क्‍यों न हों, उसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें 
सदा के छिए समाज पर अपना बोझ डालने का अधिकार मिल जाय । हम मिल्टन के 
वंशजों को पालने की किसी स्थायी ज़िम्मेदारी को नहीं मान सकते और किसी भी तके- 
पूर्ण सिद्धांत के आधार पर यह मानना कठिन हैँ कि हम नेरूग्विन के वंशजों को सदा के 
लिए पालने पर बाध्य हों। हमारी सम्पत्ति व्यवस्था ऐसी है जिसका परिणाम न्याय के किसी 
सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसलिए यह संपत्ति के ऐसे किसी सिद्धांत का हिस्सा नहीं 
हो सकती जिसे छोगों का नैतिक समर्थन प्राप्त हो सकता हो। 

निस्संदेह इस तके का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य अपने बेटे-ब्रेटियों के पोषण के 
लिये व्यवस्था करने का अधिकारी नहीं है । यह स्पष्ट ही है कि वे अपने बच्चों की 
सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर ही काम करते हैं। इसलिए ऐसा उचित है कि उसके 
बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण और सहारा मिले, जो उन्हें इस योग्य कर दे कि जब वह जीवन- 
संग्राम में घुर्सें, तो उसकी चोटें झेलने की शक्ति उनमें हो । परन्तु इसका यह अ्थे नहीं 
कि उन्हें इस प्रकार का सहारा मिलना चाहिए कि वह इस संग्राम की सच्चाई से अपने को 
बिल्कुल बचा लेने योग्य हो जायं | औसत मनुष्य की तरह उन्हें भी अपने पसीने से अपनी. 
रोज़ी कमानी चाहिए । उन्हें सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। उसे इस बात का विश्वास होना 
चाहिए कि यदि उनके वयस्क होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाय तो उनकी परिस्थितियां 
ऐसी नहीं होंगी, कि उनका जीवन ओछा और असहनीय हो जाय । निस्संदेह यह स्थिति 
उन सभी मनुष्यों की होती है जो अपने बच्चों के वयस्क होने के पहले मर जाते हैं। परल्तु 
इस ऋर स्थिति के कारण हमें इस बात का अधिकार नहीं मिलता कि जिन छोगों को ऐसी 
सुरक्षा मिलनी चाहिए उनकी संख्या बढ़ाई जाय । यदि आनुवंशिकता, वैधव्य काल में 
आय और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए हो तब तो सर्वथा उचित 
है परन्तु उस समय के बाद सम्पत्ति को बनाये रखना नेतिक दृष्टि से उचित ,नहीं ठहराया 
जा सकता। 


श्प२ राजनीति के मूल तत्त्व 


डर 


 भेरा विचार हैं कि अधिकांश लोग उस सम्पत्ति पर भी आपत्ति नहीं करेंगे, जिसमें 
अत्यन्त निकट की ओर व्यक्तिगत चीज़ें होती है और जिनका मूल्य मुख्यतः भावना- 
प्रधान होता है । किसी मनुष्य की पुस्तकें, चित्र आदि अर्थात्‌ वे चीज़ें जिन पर उनके 
व्यक्तित्व की छाप हो, उसकी ऐसी बहुमूल्य यादगारें है, जिन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए 
राज्य तभी उनकी पड़ताल कर सकता है जब वे कोई निधि स्थापित करने के लिए इस्तेमाल 
की जाती हैं। 
इस पहल से संपत्ति का औचित्य दिखाई देने रूगता है। यदि सम्पत्ति व्यक्तिगत 
प्रयत्न का परिणाम हो, तो उसका अस्तित्व रह सकता हैं। यदि किसी काम के फलस्वरूप 
है, तो उचित है । एक डाक्टर, नाविक, आविष्कारक, या न्यायाधीश सभी की संपत्ति 
एक निद्चत सेवा के निश्चित प्रतिदान की प्रतीक है । इस प्रकार की संपत्ति उचित रूप से 
अधिकारों का पूर्णरूप है क्‍योंकि यह कत्तेव्यों के पालन के फलस्वरूप अजित हुई। यह 
इस कारण प्राप्त होता है कि इसके स्वामी ने समाज में एक कतंव्य का पालन किया है । 
उसने अपने जीवन का मूल्य चुकाया है। उसने अपने बूढ़ा होने से पहल अपने पोषण की 
कीमत समाज को चुकाने की चेष्टा की है। वह सामाजिक संगठन में पराश्रयी होकर नहीं 
रहा है। उसने सारे समाज को समृद्ध करने के लिए अपने प्रयत्नों को औरों के साथ भिलाकर 
नागरिक बनने की चेष्टा की है। उसने उन लोगों की उत्पादनशीरूता को निश्चित रूप 
से बढ़ाया है जो उत्पादन के बल पर जीवित रहते है। वह दूसरे के प्रयत्नों पर बोझ नहीं है। 
परन्तु यह तक देना कि संपत्ति वहां उचित हैं जहां यह कृत्यों का परिणाम 
है, निस्‍्संदेह बड़ी व्यापक बात है। इसमें संपत्ति का दो प्रकार से विश्लेषण किया 
जा सकता है। सबसे पहले संपत्ति की इस कल्पना का मतलरूब है इनाम का सिद्धांत और 
दूसरे औद्योगिक संगठन का सिद्धान्त अर्थात्‌ इसका मतलब है एक ऐसा तरीका जिसके 
द्वारा हम संपत्ति के अधिकारों की सीमाएँ निश्चित कर सकते हैं और एक ऐसा जरिया 
जिससे कि हम ऐसे ढांचे का प्रकार निशिचत कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता सम्पत्ति 
के उपयोग के कारण पड़ जाय। उदाहरण के लिए, क्या कोई मनुष्य अपने प्रयत्न द्वारा 
देश के आथिक जीवन पर वसा संपूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है, जेसा कि जर्मनी में स्व० 
हर स्टित्रेस ने कर लिया था ? क्या इस प्रयत्न का अर्थ परिश्रम होता है या सामथ्ये के रूप 
में प्रयत्न ? क्या हम उन साधनों का पता लगा सकते हैं कि जिनसे हम एक राज के 
परिश्रम और एक बड़े सर्जन के परिश्रम के लिए दिये जाने वाले पारिश्रमिक में भेद कर 
सकते हैं ? क्या हम स्वामित्व के रूप में संपत्ति अर्थात्‌ जब उसको धन में परिवर्तित कर 
दिया जाय ओर पूंजी के रूप में उसे रूगाया जा सके और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के 
रूप में अधिकारों के भेद को आंक सकते है ? अगर मै एक हज़ार पौंड प्रति वर्ष कमाता हूँ, 
और अपनी पसंद के अनुकूल ७५० पौंड में बसर कर लेता हूँ, तो बाकी बचे २५० पौड के 
मालिक होने की हेसियत से जो में पूंजी के रूप में प्रति वर्ष लगा देता हैँ, उस पर मेरा क्या 
अधिकार है ? क्या में किसी ऐसे पण्य से होने वाली आय का हकदार हूँ जो मैं किराये पर 
उठा देता हूं ? क्या वह आय उस जोखिम के अनुसार घटे बढ़ेगी जो मैं उस पं जी को लगाने में 
#छंठाता हैं ?. क्या भें अपनी पूंजी को किसी ऐसे जीवट में लगा सकता हूँ जिससे पूरे देश 
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की जनता के भाग्य की बागडोर मेरे हाथ में आ जाय परन्तु वह मेरे लाभ से कुछ भ्री 
फायदा उठाने की आशा न कर सकती हो, जैसा कि मोरक्‍्को मे मानेसमान भाइयों ने 
किया था ? स्पष्ट है कि संपत्ति के अधिकार इतने सीधे-सादे ढंग से निश्चित नहीं किये जा 
सकते । समस्या का उल्लेख जटिल है क्‍योंकि वह स्वयं जटिल है और उसका उत्तर 
सीधेयादे रूप में दिया जाय तो वह समस्या का उत्तर नहीं होगा। 
अकेले |; हलेलजनन 

व्यावहारिक रूप में कहें तो कहना होगा कि पारितोषिक के सिद्धांतों को चार मुख्य 
श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो साधारण साम्यवादी तक है कि सबकी आय समान 
हो | इसकी ओर से किया जाने वाला तक आमतौर ते उतना दृढ़ माना नहीं जाता जितना 
कि वह है । एक मनुष्य का समाज पर “प्रभाव” अधिकांश रूप से उसकी क्रय-दक्ति पर 
आधारित है; इसलिये, यदि हम समाज तक उसकी पहुँच को उसके पड़ोसी के समान 
ही करना चाहते है तो यह उचित है कि हम उसकी आय उसके पड़ोसी के बराबर कर 
दें । परन्तु, यदि एक बार हम भेद भाव लागू कर देते हैं तो तो फिर उनका आधार एकता 
का होगा। किसी न्यायाधीश की आय और राज की आय में अन्तर मोटे तौर पर उस कौमत 
का अन्दाजा हू, जिससे कि प्रत्येक की सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। सच तो यह है कि 
अमरीका में अच्छे न्यायाधीश ब्रिटेन के मुकाबले काफ़ी कम वेतन पर मिल जाते है और 
एक सफल राज ब्रिटेन के मुकाबले काफी अधिक वेतन पर मिलता है। हमें उस वंशविषयक 
तक न भूलना चाहिए जिसे मि० बनें शा ने इतनी अच्छी तरह प्रमाणित किया है।* जसा 
कि उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “वर्गों के बीच मुख्य भेद व्यावहारिक रूप मे आर्थिक भेद भाव 
है; और कोई ऐसा मौका आ भी जाय कि एक ड्यूक फैक्टरी में काम करने वाली लड़की से 
विवाह कर ले, परन्तु उसकी बहिन स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि वह एक फैक्टरी में 
काम करने वाले से विवाह करेगी । यदि कोई राजकुमारी साधारण नागरिक से विवाह 
कर लेती है तो वह सदेव समृद्ध नागरिक होता है । अपने वर्ग से बाहर शादी करने के बारे 
में चुनाव अधिकांश रूप में धन की दृष्टि से किया जाता हैं। विवाह के संबंध मे अंग्रेजी लाडों 
की अमरीका में एक विशेष कीमत है । आय में समानता द्वारा जैसा कि शा महोदय ने 
कहा है, पूरे समुदाय में सभी लोग एक दूसरे से विवाह कर सकेंगे। इसके बारे में जरा भी 
सन्देह नहीं कि इस प्रकार के विवाहों से नस्ल के गुण मे वृद्धि होगी । 

परन्तु पारितोषिक की समानता में भी कुछ कठिनाइयां हैं, जिनका हमारी स्थिति 
में कोई समुचित उत्तर नहीं है जबकि सभी से परिश्रम की मांग की जाती है जिससे कि हम 
भली प्रकार रह सके तो असमान परिश्रम के लिए समान पारितोषिक प्रदान करने में कोई 
ओऔचित्य नहीं दीखता । कंजूस कंवारों को या धर्मरत चिर-कुमारी को अवश्य ही उतना 
धन पारिश्रमिक रूप में नहीं मिलना चाहिए जितना उन माता-पिताओं को, जिनके पाँच- 
छ: बच्चे हों और न ही हम इस मनोवैज्ञानिक तक की अवहेलना कर सकते हैं कि पर्चिमी 
सभ्यता की आदतों को देखते हुए आपकी समानता केवल क्रांति द्वारा ही संभव 
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(१) दि केस फ़ार इक्वेलिटो--नेशनल लिबरल क्लब प्रकाशन १९१३ 


अशरसमलकनाजा। 


रपट राजनीति के मूल तत्त्व 


है.। और संभवत: उस क्रांति की एक मुख्य विशेषता यह होगी कि फ़ौजियों को सरकार 
है प्रति वफ़ादार बनाये रखने के लिए एक खास दर पर वेतन दे ना होगा । और फिर रूस 
के अनुभव से भी यह साफ़ है कि वह समाज-व्यवस्था, के प्रारम्भिक काल में कम से कम 
आदतों में विभिन्नता को तो छूट दी ही जाती हूँ । यह मानने में कोई तुक नहीं कि वर्तमान 
असमानताओं में अणुमात्र भी तक है । परन्तु हम चाहे कितनी मुस्तेदी से उसको कम 
करना चाहें, फिर भी अभी हम समानता के मार्ग पर पूरी तरह से चल नहीं सकते । 
साम्यवादी सिद्धांत में इस प्रमुख सत्य पर जोर दिया जाता हैँ कि एक ऐसा समाज जो 
मनुष्यों को म्‌ र्यतः उनकी संपत्ति के आधार पर आंकता है, नैतिक दृष्टि से अन्यायोचित 
है, परन्तु आगे आने वाले काफ़ी लम्बे समय तक आंकने का अधिक अच्छा ढंग अन्य किसी 
साधन से मालम करना पड़ेगा | 

साम्यवादी योजना के विरोधी तत्त्व का यह स्वरूप भी कम अनुपयुकत नहीं है 
कि पारिश्रमिक बाजार की सौदेबाज़ी के आधार पर निश्चित किया जाय। हमसे यह कहा 
जाता हे कि संभरण और मांग इस बात की सूचक हैँ। मनुष्य के पास जो श्रम बेचने के 
लिए है, उसकी समाज में क्या कद्र है ? संभरण और माँग की परस्पर प्रतिक्रिया के कारण 
मज़दूर को वया मिलता है। यह बात सबसे अधिक इस बात की सूचक है कि यह पारितोषिक 
दया भावना से मिल जाता है। यदि (१) यह ज़रा सा भी सत्य होत। (२) और नैतिक दृष्टि 
से उचित होता, तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन पहली बात तो यह है कि इससे पहुले कि 
संभरण और मांग सही आर्थों में छागू हो सके, उन सभी तत्त्वों को हटा लेना चाहिए जो 
उन्हें निथ्प्रभाव करती हों । स्वास्थ्य अधिकारियों का पारिश्रमिक ब्रिटिश मेडिक असो- 
सिएहन द्वारा योग्य चिकित्सक के लिए आकर्षक समझे जाने वाले धन के रूप में निर्धारित 
होता है न कि इस दृष्टि से कि एक योग्य चिकित्सक कितने घन पर आकर्षित होगा । जिन 
उद्योगों में न्यास बने हुए हूँ वहाँ मजदूरों की आय बहुधा विशेष तौर पर वहाँ की संभरण 
और मांग की सेवाओं के आधार पर नहीं बल्कि इजा रेदारी से उत्पन्न विशेष स्थिति के कारण 
निश्चित की जाती हैँ । अधिकांदत: न्यायाधीश का वेतन रूढ़िगत होता हैँ । बहुत से 
मनुष्य उस' पद को बड़ा आ्िक नुक़सान सह कर भी इसलिए स्वीकार कर छेंग्रे-- 
जेसा कि काफ़ी करते है---क्योंकि इस पद से सम्मान मिलता है। यदि किसी नौकरी के 
लिये सभी को प्रार्थना पत्र भेजने का समान अवसर हो तो संमरण और माँग ही आय का 
सही सूचक हो सकती है। सच तो यह है कि अधिकतर पदों में एक खास रुढ़िगत जीवन- 
स्तर होता है और उस पेशे की आमदनियां संभवत: गोसिसन कर्व हैं जो उस स्तर की औसत 
के बारे में है। 

पर मैंने यह नहीं कहा है कि बाजार की सौदेबाज़ी नेतिक दृष्टि से योग्यता की 
यथेष्ट कसौटी है । इससे औसत औद्योगिक समुदाय के एक तिहाई छोग लगभग भुखमरी की 
स्थिति में रहते हैँ । उनके लिए इसका अर्थ है, कमज़ोर सेहत, अविकप्तित बुद्धि, दयनीय 
भकातव, और ऐसा काम जिसमें मोटे तौर पर उन्हें अधिकाँशतः दिलचस्पी नहीं होती, * 

१. देखें सारजेंट फ्छोरेंसकृत 'इकनासिक्स आफ़ फटीग एण्ड अनरेस्ट' (१९२४) 

कुष्ठ गेफड मौर वारूस कृत द ग्रेट सोसायटी” पृष्ठ ३६३॥ 
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क्योंकि वेतन का निर्धारण बाज़ार की सौदेबाज़ी पर छोड़ दिया जाता है । 
हमें व्यवसाय बोर्डों और न्यूनतम मजूरी विधान द्वारा उस संतुलन को ठीक करना पड़ता 
है जो कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेने के कारण हो जाता है । बाज़ार की सौदे- 
बाजी का मतलब यह है कि असमानता को देवी बना लिया गया है। वह उन सभी फ़ायदों 
पर जोर देती है जो कि श्रमिकों को काम देने वाल्नों को इस बात से मिलता है कि औसत 
मेहनतकश इन्तज्ञार नहीं कर सकता। इसमें जो प्रतियोगिता है, वह उचित' प्रतियोगिता नहीं, 
क्योंकि इसका मूल तत्त्व हे संविदा की स्वतंत्रता का अभाव क्योंकि संविदा की स्वतंत्रता 
जैसा कि मे पहले कह चुका हूँ, वहीं मौजूद होती है जहाँ सौदा करने की शवित में समानता 
हो। आधुनिक उद्योगों में मुख्य बात यही है कि मालिक और मज़दूर की सौदा करने की 
दवित में समानता है ही वहीं। यह सच है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हैं, जिनमें अधिकांश 
संबंध लगभग बराबरी के होते हैं। परन्तु यह अपवाद है, नियम नहीं । 

संभरण और माँग से यह भी पता नहीं चलता कि पाये गये पारितोषिक में वास्त- 
विक सामाजिक मूल्य कितना है । विज्ञापन व्यवसाय से काफ़ी बड़ी आय की जाती है; 
परन्तु मोटे रूप मे कहें तो विज्ञापन व्यवसाय, आधुनिक उद्योगवाद के रोग का प्रतीक 
है । विक्रय की कला---यदि यह कला है तो--मुख्य रूप से उस योग्यता का प्रतीक है, जो 
यह राय दे सकती है कि कोई पण्य वही है जो सचम्‌च वह नहीं है। और व्यक्तिगत रूप में 
विक्रय कला का मतलब है किसी खरीदार को वह चीज़ बेचने की सामर्थ्यं जिसकी उसे ज़रू- 
रत नहो। न्याय प्रणाली में सुधार से पहले के दिनों में होशियार वकीलों द्वारा की गई आय 
न्याय के लक्ष्य को पराजित करने के प्रयत्न द्वारा कमाय' गये धन का प्रतीक है । गन्दे घरों 
से अपरिमित परिमाण मे धन कमाया गया है, परन्तु समाज ने बार-बार उस आय से कई 
गुना अधिक ख़च उस नुकसान को पूरा करने के लिए किया है, जो इस प्रकार के घरों से 
हुआ । उस महिला ने जिसने “क्यूवी' गुड़िया का आविष्कार किया था, अपने पेटेण्ट 
से बहुत धन कमाया, परन्तु जिस मार्ग से उसका धन आया, उसका सामाजिक मूल्य, 
सब कुछ होते हुए भी, तुरन्त स्पष्ट नहीं है । एक मशहूर गोली बनाने वाले ने साबुन और पानी 
का निद्िचित अनुपात में मिश्रण किया, परन्तु उसके मिश्रण का सामाजिक मूल्य उसकी लाखों 
की आय से कहीं कम था। यह सिद्धांत कि की गई सेवाओं का “मूल्य” कीमत-प्रणाली निर्धा- 
रित करती हैँ, इस तथ्य को भुला दे ता है कि जिस “मूल्य” की बात की जाती है वह प्रभाव- 
शाली माँग का सूचक मात्र है। यह आवश्यक नहीं कि उस मूल्य का संबंध उन मूल्यों से हो 
जो सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे घर, हमारा भोजन, 
कपड़े और स्कूल (पब्लिक स्कूलोंके अछावा ) आज की अपेक्षा बिल्कुल भिन्नहोते। पारितोषिक 
का वर्तमान बँटवारा उन माँगों का, जो वास्तव में प्रभावशाली हैं, एक दिलचस्प द्योतक हे, 
परन्तु इम्र तभी यह जान सकते है कि प्रत्येक माँग और इसलिए प्रत्येक पारितोषिक प्रभाव- 
झील हो, जबकि हम उसकी पड़ताल करे । और तब भी हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि 
जिस माँग को पूरा किया जा चुका है, उसके कारण वह पारितोषिक दिया जाना चाहिए 
या नहीं । वर्तमान व्यवस्था का गुण यह है कि यह नेतिक धारणाओं को अमूत्तें बना कर 
उन्हें सादगी का रूप दे देती हैँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था जीवित रहने की आशा नही कर सकती 
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जो उस तत्त्वों को अमूर्त बना दे जिनके कीरण सामाजिक व्यवस्थाओों को स्थायित्व 
मिलता हैँ । 
और वास्तव में कम से कम अप्रत्यक्ष रूप में हम स्वयं इसकी निन्‍दा करते है। यह इस- 
लिए कि सेवा की ऐ सी श्रेणियाँ है जहाँ हम यह सीचते हैं कि आमदनी के रूप में पारितोषिक 
नैतिक रूप से अपर्याप्त है, और हम उद्योग और पेश्ों कं बीच एक तीखा विभेद करते है 
जो ध्यान देने योग्य है। अगर पे स्वर ने अपनी खोजों के लिए बाजारी कीमत माँगी होती तो 
कोई भी उसका आदर न करता । सर रोनलल्‍ड रास की प्रसिद्धि इस बात पर कम निर्भर 
नहीं कि वहऐसे अनथक प्रयत्न में लगे रहे, जिससे उन्हें कोई भी आधथिक लाभ होने की संभा- 
वना नहीं थी। हम यह महसूस करते हैँ कि महान्‌ आविष्कारक, महान्‌ कलाकार, महान 
राजनीतिज्ञ की सेवाओं का मूल्य केवल नैतिक मुद्रा में ही चुकाया जा सकता हैं; और हम 
इस बात का तो प्रयत्न भी नहीं करते कि उनकी सेवाओं का मूल्य घन के रूप में आँके । 
किसी भी पेश की सामान्य प्रकृति, जो कि उद्योग से भिन्न होती है, यह है कि उसके प्रयत्नों 
का मूल्य उस सेवा के आधार पर आँका जाय जो वह जनता की करता है। इसे योग्यता, 
तरीक़ और निर्मित्त के मानक बनाये रखने होते है । एक खास स्तर पर इसमें निःस्वार्थता 
का तत्व भी सम्मिलित होता है। किसी व्यक्ति को उद्योग मे सिर्फ़ दिवालिया होने के कारण 
या किसी अपराध के कारण ही निकाछा जा सकता है, परन्तु पेशों में कुछ ऐसी बातें होती 
जिनकी वे अनुमति नहीं दे सकते, हालांकि अदालत उन्हें कभी भी अपराध नहीं मानेगी। 
इन चीज़ों का सारतत्व यही हैं कि समाज की मलाई की माँग है कि उन निमिशों को छोड़ 
दिया जाय जिनसे संभरण और माँग के रूप में पारितोषिक के सिद्धांत का समाथान हो 
जायगा। 
मेरा विचार है कि यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं कि जो राष्ट्र १९१४ 
के युद्ध में सम्मिलित हुए, वे व्यापारिक निमित्तों को सीमित करने पर विवश 
हो गये थे। उन भुनाफ़ाखोरों के नाममात्र से ही असम्मानत का बोध होता था, जिन्होंने 
अपने देश की विपदा से खूब सम्पत्ति कमाई । यदि कोई मंत्री व्यापारी के बचाव में 
यह कहता था कि व्यापार की तो यह प्रकृति है कि सस्ते-से-सस्ले बाज़ार में माल खरीदे 
और महंगे से महंगे में बेचे, तो जनता की दृष्टि में उसका आदर कम हो जाता था | * यह 
विचार व्यापक रूप से फैल गया था कि न्‍्यासों और कम्पनियों के गठजोड़ों की कार्यवाहियों 
को उपभोक्ता के हित में सीमित कर देना चाहिये ! प्राथमिकता और कीमत निश्चित 
करने के विचार इस बात की महत्त्वपूर्ण स्वीकृति थे कि बाजार की सौदेबाज़ी, सामाजिक 
मूल्य का माप तो दूर रहा, सभी सामाजिक मूल्यों को नष्ट कर सकती है । जिन छोगों ने 
सम्मान प्राप्त किया, वे वहु लोग थे जिन की संवायें उनके राज्य के साध्य में योगदान के 
रूप में थीं। निःसंदेह वातावरण में युद्ध का एक नाटकीय आज्छाद था। किर भी संघर्ष 
से ऐसे बहुतेरे मनुष्य उभरे, जिनका विश्वास था कि इस प्रकार के सिद्धांत शांति काल में 
भी वैसे ही छागू होने योग्य है। उदाहरण के लिये, पूंजी-कर ऊगगाने की माँग (इसकी आर्थिक 
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वेधता चाहे जो हो) अधिकांश रूप में इसी धारणा के फलस्वरूप की गई कि राज्य, जो 
अपने नागरिकों का जीवन अपने हाथ में रखता है, बहुत बड़े अंश तक उनकी संपत्ति को 
भी अपने हाथ में रखने का अधिकारी है । हम फिर यूद्धपूवं की मानसिक स्थिति में आ गये 
है, तो भी उन संक्रामक वर्षो में व्यापारिक सभ्यता की पूर्वंधारणाओं का व्यक्त होना भी 
काफ़ी महत्त्वपूर्ण है । टाउनी महोदय ने जिसे उपार्जजशील समाज' कहा, उसके प्रति मनष्यों 
में नेतिक भक्ति का अभाव था। लोग डर के मारे तो इसे स्वीकार कर सकते थे परन्तु 
उनकी आस्था इसमें नहीं हो सकती थी। परन्तु ऐसा कोई समाज' स्थिर नहीं रह सकता 
जिसमें लोगों को दृढ़ विश्वास नहो। यही कारण हैं कि हमें पारिश्रमिक के एक 
सिद्धांत की, और इसी कारण जिस' आर्थिक व्यवस्था को हमने उत्तराधिकार में पाया है 
उससे भिन्न एक आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है । 

पारितोषिक का एक तीसरा सिद्धांत और भी अधिक आक्ंक है, और इसकी नींव 
कम से कम नेतिक सिद्धांत पर टिकी हुई है । इसमें समानता के सिद्धांत और इस विचार 
को अस्वीकार किया गया है कि संभरण और मॉग उचित ढंग से नियंत्रण कर सकती हैं। 
इसमें यह माँग की गई है कि प्रत्येक अपनी सामर्थ्यानुसार समाज' को योगदान दे और 
समाज से उसकी जरूरतों के अनुसार पारितोषिक प्रदान करे। यह दावा ऐतिहासिक 
दावा है, और प्रतिष्ठित मनुष्य इसकी ओर आकर्षित हुए है। परन्तु इसका स्पष्ट अवगुण 
यह है किचाहे यह सरल दिखलाई पड़ता है परंतु जाँच करने पर वास्तविकता से इसका कोई 
संबंध नही मिलेगा । सबसे पहिले हम ज़रूरतों को लेते है। जाहिर है कि हम यह नही मान 
सकते कि आवश्यकतायें जितनी महत्त्वपूर्ण लगती है उतनी वे वास्तव में है । हम एक 
कक्‍्लक॑ को इतना पारितोषिक नहीं दे सकते जो उसे शेक्सपियर के क्वार्टों खरीदने की 
साम्थ्यं प्रदान कर दे, चाहें वह कितनी ही तीब्रता से उनको पास रखने की इच्छा क्यों न 
कर रहा हो । जिन ज़रूरतों को हम मान सकते हैं वे सिर्फ़ वही जरूरतें हैं जो सभी मनुष्यों 
के लिये समान हैं । और यहाँ पर भी एक अधिकतम सीमा होगी जिससे आगे हम नहीं 
जायेंगे । एक क्लक जिसके १३ बच्चे है, उसकी मांगें उस क्लक से कहीं ज्यादा होंगी जिसके 
४ बच्चे, हैं, परन्तु उन जरूरतों को बिना भेदभाव किये पूरा करना मूर्खता ही होगी । 
जरूरतों का अर्थ सिफ़ औसत जरूरतें हो सकता है। हमें नागरिकता की कुछ औसत 
माननी पड़ेगी और पारितोषिक के सिद्धांत को उसके सहारे ही स्थिर करना पड़ेगा। इस- 
लिये हमें पारिश्रमिक संबंधी अपना स्तर ऐसे धरातल पर निश्चित करना चाहिये जिसमें 
व्यक्तिगत सनक को ध्यान में न रखा जाय । हमारा प्रयत्न सामान्य पर ही लागू हो सकता 
हैं; और जो विशिष्ट स्थिति में हों वे अपना ध्यान आप रखें। 

दक्तियों की धारणा भी कुछ अधिक सहायक नहीं हैं। यदि इसका अर्थ यह हैँ कि 
प्रत्येक मन्‌ष्य अपना काम यथाशवित उत्कृष्टता से करें तो यह बात ऐसी स्वतः 
सिद्ध है जिससे कोई इनकार नहीं करेगा। क्या इसका अथ॑ यह है कि व्यक्ति का कत्तेंव्य 
है कि अपनी योग्यता के बारे में तब तक प्रयोग करता जाय जब तक कि उसे कोई ऐसा 
काम न. मिल जाय जिससे उसे अधिकतम पारिश्रमिक मिले ? क्‍या इसका यह अथ्थ हैं 
कि अपने विद्योष क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिये न्यूनतम उत्पादन की सीमा निर्चित के, 
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जाय ? क्‍या हम उन लोगों को सज़ा दें जो उस न्यूनतम धरातल से नीचे रहें ? क्‍या 
हम उन लोगों से अधिक उत्पादनशीलता की आश्ञा करें जिनकी उत्पादनकझीलता 
की सामर्थ्य ज़ाहिरा तौर पर अधिक है ? ब्‌द्धिजीवी कार्य के न आंक जा सकने वाले क्षेत्र 
में व्यवित की योग्यता की कसौटी क्या हो ? यदि एक न्यायाधीश मुकदमा सुनने के साथ 
ही निर्णय दे देता है और दूसरा निर्णय सूरक्षित रखकर अदारूत में विलूम्ब करता है तो 
गया हम दूसरे के बारे में यह कहेंगे कि वह अपनी शक्षितयों के अनुकूल आचरण नहीं 
करता है ? संक्षेप में, विशेषकर दिमागी काम की दृष्टि से मनुष्य की योग्यता की कसौटी 
क्या है? क्या हम' उसे उसीके मानदंडों के आधार पर जाँचेंगे या कि किसी सामान्य 
मानदंड से ? यह भी ध्यान देने योग्य है कि' शारीरिक श्रम को मापने का कार्य काफ़ी 
कठिन हैं। उदाहरण के लिये, खान में काम करने वाला मज़दूर किसी कठिन परिस्थिति 
में हो सकता है । हो सकता हैँ वह अच्छी हालत में न हो, उसके खोदे कोयले के टब तब 
न आ पाते हों जब वह चाहता हो। इसी प्रकार कपड़ा मिल में यहीं दशा हो सकती है। 
रोशनी, तापमान, आद्ेता, काम करने की अवधि, आराम करने के समय का होना, सार 
संभरण करने के उचित तरीक़े, मशीनों की अच्छी देखभाल आदि मेहनतकपा द्वारा 
उत्पादित माल के परिमाण में काफ़ी फ़र्क डाल सकते है। उस पर धीौमे काम करने का 
दोष ऊूगाया जा सकता है, जब कि वास्तव में वह दोष उन परिस्थितियों का, हो सकता 
हैँ जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। स्पष्टत: सिर्फ़ एक ही रूपमें मनुष्य की योग्यतायें 
वास्तविक रूप में मापी जा सकती हैं और वह तब जब वह ईमानदारी से इसकी पुष्टि करे 
कि वहू अपने भरसक प्रयत्न से कार्य कर रहा है । परन्तु कोई भी सामाजिक प्रणाली इस 
प्रकौर की विशुद्ध वैयक्तिक कसौटी से संतुष्ट न होगी और यहू तो और भी निश्चय ही 
जब कि हमें यह मालूम है कि बड़े पैमाने पर उद्योग की मशीन औद्योगिकी में मेहनतकणश 
के हितों की सुरक्षा नहीं की जाती | यह इसलिये कि यह प्रकट है कि कोई भी मनुष्य तब- 
तक अपनी शक्ति भर सर्वोत्तम काम नहीं करेगा जबतक उस काम में वहु जी जान से ने 
लगा हुआ हो । 

इसलिये हमें एक अधिक जटिलर दुष्टिकोण की ओर मुड़ना पड़ता है। पारितोषिक 
के किसी भी सिद्धांत के छिये दो जटिल शर्तों का पूरा करना ज़रूरी है : अर्थात्‌ मह व्यक्ति 
को आत्म-सिद्धि के योग्य बनाये और साथ ही यह समाज के आवश्यक कार्य चाल रखे 
और उन्हें विकसित करे। हमें किसी न किसी रूप में व्यक्ति के हितः को समुदाय के अनु- 
कूल बनाना पड़ेगा । इसलिये हमें नागरिकों की जरूरतों को उनके महृत्त्य की दृष्टि से 
पूरा करना पड़ेगा, परन्तु उन माँगों को पूरा करते समय हम सामान्य उत्पादनशीलतत्त्व 
को हानि नहीं पहुँचायेंगें। नि:संदेह हमें ऐसे वर्गों---बच्चों, बूढ़ों, अपाहिजों और सदोष 
व्यक्तियों--जो अपना पोषण व्यय नहीं दे सकते--की' माँगों को पुरा' करना पड़ेगा । 
हमें फ़्जूछ ख्चों और अपराधियों के लिये इस प्रकार प्रबंध-करना होगा कि बुरी से बुरी 
दक्ष में भी उन्हें और पतन से रोका जा सके। स्पष्ट है कि हमारी बुनियादी दर्द 
थह होतो चाहिये कि इससे पहिले कि हम सागरिक न्यूनतम से ऊंची ज़रूरतों के आरे में 
लत । दावरिक त्यनतम से संबंधित प्रत्येक जरूरत को, नर्थात, उसको जो यदि पूरी नहीं 
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की जायेगी तो प्रभावशील नागरिकता प्राप्त करने मे रुकावट रहेगी-- पूरा करना 
आवश्यक होगा । इसलिये पारिश्रमिक में एक ऐसा स्थान है, जिस से किसी भी 
ऐसे व्यक्ति को नीचे नहीं गरने दिया जायगा, जो नागरिक की हैसियत से काम करने 
योग्य है । 
परन्तु, दूसरी बात यह हैँ कि किसी भी व्यक्ति को पारिश्रमिक लेने का तब तक 
अधिकार नहीं होगा जब तक वह कोई ऐसा काम न करे जिसे उपयोगी माना जाता हो । 
वह व्यक्तिगत प्रयत्न के एवज मे वेतन पाता है । वह जो श्रम करता है ऐसा होना चाहिये 
जो राष्ट्रीय धन में वृद्धि करे। उसे इसी शर्ते पर जीवन-यापन के साधन मिल सकते है कि 
वह एक उपयोगी काम करता है । एक बार जब वह आवश्यक माने जाने वाले काम को 
कर देता है उसे एक ऐसा पारितोषक प्राप्त करने का अधिकार मिल जाना चाहिये जिससे 
उसे संपूर्ण रूप से नागरिक बनने के साधन मिल सकें और उसका स्वास्थ्य ठीक रहना 
चाहिये | इससे उसे घर बनाने और इस प्रकार के पारवारिक खर्च बर्दाशत करने योग्य 
हो जाना चाहिये जो समाज नहीं देता। इस प्रकार का पारितोषक उनके मनुष्य होने के 
गण में ही निहित है । 
निस्संदेह यह कहा जाता हैं कि यह आदर्श एक मृगतृष्णा के समान है। बहुत से 
मेहनतकश कस प्रकार बढ़ी हुई श्रम-कीमत पर साधारणतः अपना गज़ारा नहीं कर सकेंगे 
और उस दर पर बे कारों की संख्या में बढ़ोतरी हो जायगी।" परन्तु उन्नीसवीं सदी में 
वेतन का इतिहास वास्तविक वेतन में काफ़ी से अधिक बढ़ोतरी का इतिहास रहा है परन्तु 
बेकारी में भी उसी अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में जितना अधिक वेतन होगा, मेहनत- 
कद के जीवन का स्तर भी उतना ही उत्तम होगा। उसकी माँगों का आकार-प्रकार बढ़ता 
है और समाज का आर्थिक संगठन उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है । हॉब्सन महोदय 
ने यह दिखाया है कि क्-दाक्ति का अनुचित और असमान बंटवारा वास्तव में, बेकारी के 
प्रधान कारण में से एक हैं।* साधारणतया वेतन की दर में बढ़ोतरी से लाभ या ब्याज में 
वृद्धि की अपेक्षा अधिक लाभ होता है और फिर यह उपयोग के धरातलों को एक सा 
करने वाली क्रिया के मूल्यवान परिणामों में से एक है जिसके फलस्वरूप यह व्यापार 
उद्यम का प्रवाह संगठन के उन पहलुओं की ओर जाता है जिसमें बड़े बड़े दोष मुख्य रूप 
से देखे जा सकते है । इंगलैण्ड और अमेरिका में कोयला उद्योग की की गई जाँच या अमरीका 
की रेलों की जाँच से यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि उसमें बहुत अधिक अपव्यय ऐसा 
होता है, जिसे रोका जा सकता है । अकेले थकान के वैज्ञानिक अध्ययन के फलस्वरूप 
ही लागत काफी कम की जा सकती है। जिसे श्रम का लौट फेर कहते हैं उसमें भी स्पष्टत: 
सुधार हो सकता है ।* उत्पादनों को बाज़ार भेजने में भी बचत की काफ़ी संभावनायें 
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हैं,इस संबंध में हाऊ का स्पष्ट उदाहरण कोयले का है ।' ऐसी संभावना है कि मुद्रा और 
उधार को स्थिर करने से भी लाभ की आशा हैँ ।* संक्षेप में, हम जब तक दूसरी दिश्ञाओं 
में क्रीमत कम करने के उचित प्रयोग व कर लें यह नहीं कहा जा सकता कि मजूरी बढ़ाने 
से ख़तरा उत्पन्न हो जायगा। निस्संदेह पारितोषिक के स्तर नावयें जैसे गरीब देश में, 
संयुक्त राष्ट्रअमरीका जैसे अमीर देश के मुकाबले हमेशा नीचे होंगे। लेकिन साधारणतया 
ऐसा समाज जो' अपनी संस्थाओं को बनाये रखना चाहता है, अपनी औद्योगिक स्थिति के 
अनुकूल ही पारितोषिक के स्तर को उच्चतम रखना चाहेगा। और यदि वह बुद्धिमान है तो 
वहु उस सत्र को बनाये रखने को समाज की. उत्पादनशीरूता का पह़िला फ़र्ज समझेगा । 

मैंने एक नागरिक न्यूनतम स्तर के बारेमें लिखा है परन्तु मे यह नहीं समझता कि नाग- 
रिक न्यूनतम स्तर पूरे समुदाय के लिए एक जैसा होगा। हालाँकि इंसान की ऐसी कम से कम 
आवश्यकताएँ है जिनकी संतुष्टि हुर नागरिक को कर सकने योग्य होना ही बाहिए, परन्तु वे 
आवश्यकंताय सभी मे एक जैसी नहीं होतीं । उदाहरण के लिए, एक कृषि मजदूर, खान में 
काम करने वाला या जहाज में काम करने वार खासी को एक बलके या मवन निर्माता को 
नक्शानवीस से अधिक मूल्यवान खुराक चाहिए | प्रत्येक पेशे के लिए जो हम कम-से-कम तय 
करेंगे, उसमे स्पष्टत: वे अन्तर होंगे जो उन पेशों पर आई छागत पर निर्भर करेंगे । और 
यहां यह बाल ध्यान देते योग्य हैँ कि बुद्धिजीवी कार्य कठिन होता ही है, परन्तु किसी भी 
हालत में यह निद्रयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता कि प्रशिक्षण को छोड़ कर इस पर दारी- 
रिक परिश्रम के कार्य से अधिक छागत आती है। निदत्रय ही यदि परिञ्रम बेसन की कसौटी 
है तो यह असंभव नहीं हूँ कि वेसन-पूल्यों की वर्तमान श्रेणी लगसग उसटनी पड़ेगी । 

परन्तु ठीक यहीं पर पारिश्रमिक निर्धारित करने के उचित सिद्धांतों में एक दूसरा 
तत्व प्रवेश करता है। यह बहुत बड़ी बात है कि मेहनतकश को इतना वेतन दिया जाय 
कि उसके परिश्रम की क़ीमत पूरी हो जाय। परन्तु हमें वेतन इस ढंग से देना चाहिए कि हम 
सामाजिक दृष्टि से आवश्यक प्रत्येक पेशे में काफ़ी संख्या में प्रतिमाशील व्यक्तियों को आक- 
बित कर सके ताकि उसको उचित रूप से चलाया जा सके । हमें खान में काम करने वाले 
काफ़ी सज़दूर चाहिए, पर हमें काफ़ी न्‍्यायाधीक्षों और काफ़ी डाक्टरों की भी जरूरत 
है। संभवत: कोई न्यायाधीश-भर्े ही वह कुछ भिन्न तरीकों से काम करे-दरहम के गहरे 
खात गढ़ों मं काम करने वाले मज़दूर वे अधिक कठिन परिश्रम नहीं करता । सदि हम अपने 
पारिश्रभिक का आधार केवल परिश्रम को मानें तो हमें खान मजदूर और न्यायाधीश को 
समान दरोपर वेतन देना चाहिए ; इस निर्णय से किसी भी प्रकार इधर उधर होने का औचित्म 
जरा संभल कर करना होगा। मेरे विचार में सही तरीका इस बात को ध्यान में रख कर 
स्थिति का विदल्षेषण करना है कि हमें कौनसे सामाजिक परिणाम प्राप्त करने हैं। मेरा विचार 


.._१. खान मंत्रालय और कोयला वितरक व्यापारिप्लें के बीच पत्र-व्यवहार देखें---- 

की टाइम्स १९ अप्रेल १९७५४ 

| २. देखें ई० एच० एम० रायड कृत 'स्टेबिलाइलेन (१९२३) और जे० एस० 
कीन्स कृत “सनी रिफार्म' (१९२४) 


सम्पत्ति १६१ 





है कि हमे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक बड़े न्यायाधीश या एक बड़े डाक्टर का समोज 
के लिए मूल्य उतत खान मजदूर से अधिक है जिसका उत्पादन सराहनीय हो । परिश्रम बराबर 
हो सकता है तो हमारे लिए पारितोषिक में किसी प्रकार के अन्तर का औचित्य संभवत: 
इसी बात में है कि इस अन्तर से हमें वह सेवा प्राप्त होगी, जो कि हम काफ़ी,मात्रा में चाहते 
हैं और जो पारितोषिक की समानता होते पर न हो सकती । 

मेरा ख्याल हैँ कि यहाँ हमें इस बात पर ज्ञोर देना चाहिए कि आर्थिक पारितोषिक 
पर बहुत ज्ञोर दिया जा चुका है। * महान्‌ कलाकार, वह चाहे कहीं का हो, आथिक लाभ 
की परवाह किये बिना स्वान्त: सुखाय अपनी साधना में लगा रहता है । ल्योनार्डो, न्यूटन, 
पेस्चर, डाविन जैसे मनुष्य धन संपत्ति नहीं चाहते। महान सैनिक अपना पारितोषिक अपनी 
आमदनी में नहीं बल्कि जनता के आदर मे पाता हैं और वही उसकी प्रतिष्ठा की कसौटी है। 
औसत उच्च नागरिक कर्मचारी व्यापार क्षेत्र में अपने वेतन से कहीं ज़्यादा कमा सकता है 
परन्तु इस चेतना से कि उसके हाथ में एक महान तंत्र है, उसे अपनी कम आय का बहुत अधिक 
प्रतिकर मिल जाता है । औसत आदमी में भी लाभ की कामना अपने आप में संभवत: 
इतनी अधिक नहीं पाई जाती, जितनी की कल्पना हम करते हैं । वे लोग जो धन का 
उपार्जन धन के लिए ही करते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में बहुधा उन मानकों को खोज 
रहे होते हैं, जो व्यापारिक सभ्यता में प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदान करते हैं । 

तो भी. निस्संदेह यह सच है कि धन जीवन के लिए उद्दीपन प्रस्तुत करता है जिन्हें 
योग्य मनुष्य आकर्षण समझते है। प्रत्येक समाज में ऐसे मनृष्य होते है जो ऊँचा स्थान पाने 
के लिए से मिलने वाली समृद्धि के लिए, हर प्रकार की तकलीफ़ और लम्बे अर्से तक प्रशि- 
क्षण की मुसीबत झेल लेंगे। कुछ जीवट के प्राणी ऐसे भी होते है जो इस आशा से ख़तरा उठा 
लेंगे कि उन्हें शायद कभी भाग्य-चक्र समुद्ध बना दे। अतः इस प्रकार के मामलों में इस अपूर्ण 
संसार मे प्रयत्न पर आधारित पारिश्रमिक की अपेक्षा सफलता पर आधारित पारि- 
श्रमिक का ही यथा स्थान प्रतीत होता है । 

इस दृष्टि से हम अधिकांश मनुष्यों के लिए उनके कुल उत्पादन के आधार पर 
पारितोषिक नियत करना चाहिए। और उसका हिसाब इस प्रकार से लगाया जाय कि कम 
' से कम कुशल मे हनतकश भी---जो उद्योग के लिए आवश्यक हो---अपनी न्यूनतम कमाई 
कर सके, जो नागरिकता के लिए ज़रूरी है । ऐसे शारीरिक श्रम को परिमाण के रूप 
में मापा जा सकता है, इससे आगे चलें तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की 
धारणायें आ खड़ी होती हैं । मेरा विचार है कि हमारे पास काम के सिलसिले 
में कोई संतोषजनक और तुलनात्मक कसौटी नहीं है । उदाहरण के लिए, खजाने के 
स्थायी सचिव और हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के काम के बारे में ऐसी कसौटी हमारे पास 
नहीं है । हम केवल इ तना कर सकते हैँ कि पारितोषिक उतना नियत कर दें जिससे हमें 
पूरी-पूरी आवश्यक सेवायँ मिल जाये । उन धारणाओं के आधार पर, जिनकी चर्चा मैं 

१. देखें १९१९ के कोल कमीशन के सामने लार्ड हाल्डेत का साक्ष्य जो 'प्राब्लम 
आफ नेशनलाइजेशन' में उद्धत किया गया हे । 


श्द्र राजनीति के म्‌ल तत्त्व 


पहले इसी पुस्तक में कर चुका हूँ, पारितोषिक के उस परिमाण में वैसी असमानतायें नहीं 
होंगी जो आजकल अमीर और ग्ररीब में पाई जाती हैँ । किसी बड़े वकील को, उपाजनशील 
समाज में छोड़कर और कहीं एक विश्वविद्यालय के अध्यापक से ७ या ८ गनी क्रीमत पर 
नहीं खरीदा जा सकता । और उन्हीं धारणों के आधार पर, अपने समाज को इस प्रकार 
संगठितुकरना अत्यन्त ज़रूरी होगा कि कोई भी मनृष्य, जो उच्चतम प्रयत्न करने में 
समर्थ है, अवसर के अभाव के कारणओं उसे कार्य रूप में परिणित करने के मौके से वंचित 
मे रह जाय । जहाँ तक संगठन में ऐसी व्यवस्था हो, छोग इस प्रतियोगता के प्रारम्भ में एक 
समान होंगे । जहाँ तक विधान द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, धनोपार्जन केवल 
कम पर ही निर्भर करेगा । सभी को उतना पारितोषिक मिलेगा, जो उन्हें भरसक परिश्रम 
करने योग्य बनायगा और अपनी इच्छानसार सर्वोत्क्ष्ट होने के योग्य बनायेगा । पारि- 
तोषिक म॑ अन्तर या तो प्रयत्न के आधार पर होंगे या योग्यता के आधार पर । केकित 
पारितोषिक में इतना अन्तर कभी न होगा कि उससे दूसरे मनृष्य लाभ उठायें। किसी 
को भी बिना व्यक्तिगत काम के धन' नहीं दिया जायगा। कोई भी सामाजिक हित में 
अपना योगदान दिये बिना कुछ कमामेगा नहीं । और क्योंकि सामाजिक जीवन का प्रत्येक 
पहल ऐसे व्यवितयों के लिये खुछा होगा, जो उसका लाम उठाना चाहें, हमें कम से कम 
यह चाहिये कि हम वह वंदानुगत ग़रीबी मिटा दें जो वर्तमान व्यवस्था की मुख्य 
विशेषता है । 

यहाँ पर दो और बातें कह देती चाहिये । प्रत्येक नागरिक जो पारितोषिक अजित 
करता हूँ. वह उसी का होना चाहिये और वह उसे अपनी मर्जी से चाहे जैसे खर्च करे । 
चाहे वह अपने घर के आराम को छोड़ कर कार का मालिक बनना पसन्द करे, जैसा कि 
अमरीका में बहुधा होता है या वह अनेक लब्दन-वासियों की तरह यह चाहे कि एक बाग 
लगाने के लिये वहू रेल का लम्बा सक़र बर्दाश्त करे । आदमी को उपभोग करने के अपने 
निजी मानकों का जितना अधिक प्रयोग करने का प्रतोभन होगा, समाज के लिये उतना ही 
अच्छा होगा । एक चीज़ जिससे हम छोग बचना चाहते है यह है कि एक ही जैसे वालपेपर, 
एक ही जैसी किताबों और आमोद-प्रमोद के एक ही प्रकार तरीकों से भरे पूरे बंगरों की 
की रूम्बी कतारे हों । जीवन एक कला है जिसे हम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं । यदि 
हम अपने साथियों से अछूग करने वाली अपनी अन्दर की चीज़ों को पहिचानना चाहते हैं 
तो अनू भव पूरे तौर पर हमारा निजी होना चाहिये, जिस पर हमारे अनोज्ले व्यक्तित्व की 
छाप हो । यदि यह सच है तो ऐसा समाज बहुत अच्छा हूं जो उपभोग के मानदण्डों पर 
नियंत्रण रखने से कतराता है । यदि मेहनतकश प्यानों खरीदना चाहता है जिसे वह बजा 
नहीं सकता तो यह उसका अपना मामला हूँ। अगर व्यापारी चाहता है कि उसका घर ऐसा 
हो जिसमें अनगिनत हायनागार हों, जिनमें वह रहे भी या नहीं, तो यह उसका और 
'सिरफ़ उसी का मामरछा है। साम्राजिक नियंत्रण की गुंजाइश उत्पादन के क्षेत्र तक ही है । 
अगर बह चाहे, जैसा कि चाह सकता हैँ, कि शराब के उपभोग पर प्रतिबन्ध छूगा दिया 
जाय, तो इसे उसके उत्पादन पर रोक छगा कर कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिये। 
समाज को बचना इस बात से चाहिये कि वह उपभोग के सम्बन्ध में वर्गों के अपने-अपने 
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मानक न हों । यह क़ानून द्वारा जो प्रतिबन्ध लगाये वह सब पर समान रूप से लागू होने 
चाहिये वरना वे अवेध है। मध्यकालीन व्यय विषयक क़ानून: जैसी चीज़ें आज लागू होने 
योग्य नहीं क्योंकि वह ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें लोकतंत्र की परिकरुंपना 
लागू नहीं होती । अगर हमने वास्तव में इन प्रयत्नों को तिलांजलि दे दी है तो भी हमने 
उन्हें वास्तविक जीवन में पूरे तौर से नहीं छोड़ा है। आज भी उपभोग के मानकों में एक 
माँग समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये मौन ढंग से लाग की जाती है और वह है अपनी 
औक़ात पहिचानो ।” यह लाग होने योग्य नहीं, क्योंकि समाज के किसी भी सदस्य का 
अपनी शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त स्थान के सिवा और कोई स्थान नहीं । 

इसके अतिरिक्त पारितोषिक का विचार समान रूप से समष्टिवादी और असमष्टि- 
वादी दोनों प्रकार के समाज पर लागू होता हैं। यह न्याय का एक सामान्य सिद्धान्त हैं जो 
इस बात से उत्पन्न होता है कि मनुष्य साथ-साथ रहते है--बिना इस बात की ओर विशेष 
ध्यात दिये कि उन्हें अपना सामूहिक जीवन किस प्रकार संगठित करना चाहिये । इसमें 
इस बात की पूर्वंधारणा की जाती हैँ कि (१) सभी समानरूप से पूर्ण जीवन के साधन 
खोजने के अधिकारी हैं और (२) यह कि उन साधनों से पूरे समाज के सामान्य हित के 
लिये अन्तर होना लाज़मी है । इस विचार का उद्देश्य मजूरी का ऐसा सिद्धान्त प्रति- 
पादित करना है जिसका आधार सभी की सहमति हो | इसके कारण असुरक्षा और अभाव 
का डर दूर हो जाता है जिसके कारण अधिकतर लोगों का जीवन विषाक्त हो जाता है । इस 
के कारण कुछ लोगों को वे आराम प्राप्त हो जाते हैं जिनकी क्रीमत उस मूल्य द्वारा चुकानी 
पड़ती है जो वे समाज को देते है और वह भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ मूल्य का अनुमान मोटे तौर 
पर ही लगाया जा सकता है । आदर्श तो यह है कि लोग अपने साथियों को सहायता देने में 
सुख मान कर ही भरसक परिश्रम करें। परन्तु साथ ही यह भी तो आदर है कि प्रकृति 
ऐसे संसार का सृजन करती जिसमें दुःख और खतरे का नामोनिशान भी न होता4 अभी 
ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने नहीं आई है । हमारे पास जो कुछ है हम उसे खून पसीना 
एक करके ही कमा सकते हैं। हम ऐसे श्रम-विभाजन द्वारा ही अपनी सभ्यता का पलड़ा 
भारी रख सकते हैं जिसके कारण--तनिक भी असावधानी होने पर---बहुत से लोगों 
का नैतिक स्तर गिर सकता है । हमें अपने आदर्श उन तथ्यों के आधार पर ही निश्चित 
करने चाहिएँ जो हम मालम करं। अन्य किसी हल से अन्ततोगत्वा हमारी प्रगति में 
' सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि हमारी आशाओं पर पानी फिर जायगा । 

(3 लीग, (लव मकी 

सम्भव हैं समाज को कि अपने सदस्यों को न्‍्यायोचित पारितोषिक दे और फिर भी 
सारत: अस्वतंत्र रहे । इससे आसान और कोई काम नहीं कि लोगों को भौतिक आराम के 
बैंदले में अपनी शक्तियाँ छोड़ने पर राज़ी कर लिया जाय। सम्पत्ति के अधिकारों की नींव 
दृढ़ होने के लिए औद्योगिक संगठन का सिद्धान्त भी उतना ही जरूरी है जितना कि पारि- 
तोषिक का । इस में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तित्व की 
धैवतंत्रता हो जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में होती है । इसका यह मतलब नहीं हैकि अनुशासन 
को समाप्त कर दिया जाय । परन्तु इसका यह अर्थ अवंइ्य है कि उद्योग,का प्रयोजन सभी , 
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की भलाई के अनुरूप हो और आदेश उसी प्रयोजन को ध्याव रख कर दिए जाय॑। भलाई 
में केवल उत्पाद ही नहीं, वे तरीके भी आ जाते है हैँ जिससे उत्पाद प्राप्त किया 
गया हो । 

उद्योग में सम्पत्ति का अर्थ हे वह पूँजी जो सूद पर ली जाती हुँ और इसके अधिकारों 
की चर्चा उन शवितयों की चर्चा हैँ जो इसे उधार देने वालों को होनी चाहिए। यहाँ प्रारंभ 
में ही उसपर वह सीमा लागू हो जाती है जोकि पारिश्रमिक के बारे में हमारी धारणा में 
निहित हैं। यह कहा गया है कि व्यक्ति का ऐसे धत पर अधिकार नहीं है जो उसने कमाया 
न हो । इसलिए किसी व्यक्ति के पास ऐसी पूंजी किराए पर देने के लिए नहीं होगी जो 
उसके व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम नहीं है । वंशान्‌गत व्यापारिक उद्यम का न्याय की 
धारणा से कोई सम्बन्ध नहीं हू, क्योंकि उनमें लगा व्यक्ति उससे निवृत्त होना चाहता हैँ 
तो उसका पुत्र उसे सम्भाल लेता है और यह नहीं देखा जाता कि उस पुत्र में सामर्थ्य भी 
है था नहीं । 

सच तो यह हैं कि उद्योग को एक पेशा बनाना चाहिए । इस में सावंजनिक सेवा 
का सिद्धान्त रखा जाना चाहिए | यह ऐसे व्यवितयों का समूह मात्र नहीं होना चाहिए 
जो, मुनाफ़ा कमाने के लिए माल तैयार कर रहे हों। यह ऐसे व्यक्तियों का समूह होना 
चाहिए जो सूक्ष्म काम के कुछ मानकों के अनुसार कुछ कृत्य करते हों. चाड़े उस काम को 
करने में वे बाहुर वालों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से अपने साथियों को बचाते ही हों । 
उन्हें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, जिसका परिणाम सम्मवतः धन के रूप में होगा परन्तु 
वहू सफलता एक अच्छे वकील या कुशर डाबटर की नाई अपने आप को धनी बनाने 
के आधार पर होनी चाहिये । पेशे के विचार में सेवा का भाव अभिन्न अंग के रूप में 
सब्निहित है। परन्तु यह अभी व्यवसाय का अभिन्न अंग नहीं है । हम एक बूट बनाने वाले 
व्यक्कायी को इस प्रकार के चमड़े की किस्मों के प्रयोग पर बाध्य नहीं कर सकते, जिससे 
बूट अच्छे बने । हम इसकी पूछताछ नहीं करते कि सिले हुये कपड़े बेचने वाले ने अपने 
यहां से बेचे जाने वाले सूटों में घटिया माल लगाया है । हम इस प्रकार के व्यापारिक गठ- 
जोड़ और इजारेदारियाँ स्थापित होने देते हैं, जिनका उद्देश्य जनता को बिना उनकी 
जरूरतों की परवाह किये घोखा देना होता है । परन्तु हम न्यायाधीश को न्याय का खोठा 
सिक्‍का नहीं चलाने देते । हम डाक्टरों से यह माँग करते है कि वे कुछ मानकों पर चे। 
उनकी संत की कसौटी उस पेशे से होने वाला आथिक लाभ नहीं होता बल्कि वह साध्य 
होता है जिसकी साधना में वे लोग हुए हुये है और हम यह माँग करते है कि वे अपने निजी 
हित को उस साध्य के अधीन रखें । 

हमें यह बिल्कुल मान लेना चाहिये कि हमारी सफलता सापेक्ष है। हमें यह भी मान 
छेना चाहिये कि किसी पेशे के सबसे निकृष्ट पहल और एक उद्योग के सर्वोत्तम पहल के 
बीच कहीं कोई रेखा आसानी से नहीं खींची जा सकती | उदाहरण के लिये, स्कूल मास्टर 
होना एक पेदा है परन्तु ऐसे अध्यापक भी हैं जो चाह किसी पेशी में हों उसे बदनाम कर देंगे। 
वकाकत एक पेशा है परन्तु ऐसे वकील भी है जो अपने पेट की दृष्टि से हमेशः निक्ृष्ट , 
दिस्कते क्रते हैं। इसी प्रकार ऐसे व्यवसायी भी होते हैं जिनका आदर्श जनता की सेवा 
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करके ही मुनाफ़ा कमाना होता है । तो भी यह साधारण तौर पर सच है कि किसी उद्योग 
का उद्देश्य धन लाभ ही होता है, जबकि यही उद्देश्य एक पेशेवर आदमी के साथ आंशिक 
रूप से होता है क्योंकि पेशेवर के लिये धन-लाभ कार्ये-प्रणाली की दृष्टि से बनाये गये 
किन्‍्हीं नियमों का पाबन्द होता है और उस कार्य-प्रणाली का उद्देश्य होता है समाज-सेवा । 
अगर उद्योग को पेशेवर बनाना है तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनका होना तुरन्त 
आवद्यक बन जाता है । मोटे तौर पर इन्हें तीन बड़े विभागों में बाँठा जा सकता है । 
(१) धन के मालिक के स्वरूप में एक ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि वह एक 
ऐसा व्यक्ति रह जाय जिसे उसके धन के इस्तेमाल के लिए एक निर्चित लाभांश दे दिया 
जाय। अर्थात्‌ वह उस व्यवसाय पर नियंत्रण करने वाला न रह जाय, जिसमें उसकी सम्पत्ति 
लगी हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों के मालिक को आय-व्ययक 
के अधिरेक का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता और वह सरकारी प्रतिभूतियों का मालिक होने 
के नाते सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल की नीति पर कोई असर नही डाल सकता, उसी प्रकार औद्यो- 
गिक पूँजी के मालिक को भी उसकी पूंजी के लिए बाज़ार के दर से लाभांश दिया जययगा 
और उसके अतिरिक्त कुछ भी नही दिया जायगा। वह जैसा कि आजकल आम तौर पर 
होता हैं, प्रबन्ध की विशेष योग्यता के कारण या कीमतों के चढ़ जाने के कारण या इजारे- 
दारी के कारण लागू विशेष सहूलियतों के कारण उद्योग का शेष भागी नहीं रहेगा। (२) 
उद्योग पर किये जाने वाले नियंत्रण के स्वरूप में भी परिवतंन होना चाहिए। जिस प्रकार 
पेशे में नियम, समाज की संकल्पना के अधीन रहते हुए उन छोगों द्वारा बनाये जाते हैं जो 
उसमें लगे होते है, उसी प्रकार उद्योग के नियम उद्योग को चलाने वाले लोगों द्वारा बनाये 
जाने चाहिएँ । निस्संदेह ये नियम ठीक उसी प्रकार नहीं बनाये जा सकते । आवश्यक रूप 
से उद्योग में अपने ढांचे में किसी पेशे के मुकाबिले-जैसे कि कानून का पेशा हँ--सोपानतंत्र 
की व्यवस्था अधिक रहेगी। लेकिन एक बार अगर पूंजी के क्रियाहीन मालिक को हटा दिया 
गया तो उद्योग एक समझ में आने वाली चीज बन जायगा और उसमें काम करने वाले 
प्रत्येक तत्व के काम के आधार पर उसके प्रबंध के लिए नियम बनाये जा सकेंगे। अर्थात्‌ 
हम एक प्रबंधक और मशीन पर काम करने वाले के बीच ऐसा संबंध बना देंगे जिसमें 
कोई तुक होगी क्योंकि प्रत्येक को अपना-अपना काम करना है । परन्तु एक बार भी यदि 
स्वामित्व का तत्व आ जाय तो फिर तालमेल की संभावना समाप्त हो जायगी। और, 
यह सच हे कि औद्योगिक पूजी को बाजार की सही क़ीमत से अधिक देने में ठीक उसी प्रकार 
कोई तुक नहीं, जिस प्रकार कि श्रम को वेतन के रूप इतना देना स्वीकार करने में नहीं है 
जिसे उद्योग बर्दाइत ही न कर सके। हम औद्योगिक संबंधों को उसी सूरत में रचनात्मक 
बना सकते हैं जब सत्ता का प्रयोग कायें के प्रकृत फल के रूप में किया जाय। परन्तु यदि हम 
आज की तरह उद्योग में वह तत्व लाने की चेष्टा करें जिसमें वह तथ्य नहीं है जिसके कारण 
कृत्य का एक विशेष प्रयोजन बनता हैँ तो यह ऐसी बात होगी जेमी कि पुरातन' व्यवस्था 
के फ्रांसीसी किसान को यह कहा जाय कि अभिजात वर्ग-जिसे बिना कत्तंव्य अपने ऊपर लिये 
कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हु---उसकी भलाई के लिए आवश्यक हैँ और उसके उत्पाद का 
अधिकांश उस अभिजात वर्ग को मिल जाना चाहिए। परन्तु किसान, चाहे वह देर में बात _ 
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समझता है, जल्दी ही इस बात पर विश्वास करना बन्द कर देगा। 
हमें औद्योगिक समीकरण में सामाजिक तत्व को पहिले से बड़ा स्थान देना 
चाहिए। मेरे विचार से इसमें तीन बातें होनी चाहिए। सबसे पहिले इसका मतलब है कि जो 
तत्व समुदाय की खुशहाली के लिए आवश्यक है, उनका उत्पादन समाजीकरण के आधार 
पर हो । समाजीकरण से मेरा तात्पर्य राष्ट्रीयररण नहीं हे, हालांकि वास्तव में यह मी 
उसका एक रूप हैँ । मेरा तात्पर्य कुछ अत्यावश्यक चीज़ों के एक प्रकार के उत्पादन से 
हैँ, जिसका एक खासा उदाहरण विद्युत शक्ति है. जिसमें व्यकितिगत छाभ के लिए गुंजाइश 
नहीं रहे। इसके लिए सरकारी उत्पादन की विधि हो सकती है या उपभोक्ताओं की सह- 
कारिता या इस प्रकार का नियंत्रण जैसा कि १९१० के कोयला कमीशन ने खान-उद्योग 
के लिये सुझाया था । तरीक़ा चाहे जो भी हो, मुख्य बात यह है कि उसमें कमाया गया 
लाभ समुदाय को फ़ायदा पहुंचायेगा न कि व्यवसायी को | दूसरे, हसका अर्थ है कि वह 
उद्योग जिसका ममाजीकरण किया जा चुका हुँ और वे जो अब भी व्यक्तिगत प्रबंध के अन्त- 
गत चुल रहे हैं, दोनों में एक विधान को लागू किया जाय। उनमें काम के निश्चित घंटे होने 
चाहिऐं और निश्चित वेतत-दर । प्रबंधकों के निरंकुशा नियंत्रण (जैसा कि कर्मचारियों को 
काम पर रखने और निकालने के सिलसिले में होता है) के स्थान पर कुछ ऐसे तरीके बें 
जाय॑ जितका रूप अधिक जनवादी हो । मशीन औशों गिकीय मौर रोजन्दारी पर काम करने 
के सिलसिले में किये जाने वाले परिवर्तनों को एकलर्फा संकठपना के दायरे से निकारू कर 
प्रतिनिषिमूछक सरकार के दायरे में रखा जाय। तरक्की देता, मिसाल के तौर पर फोरमैन 
का चुनाव, प्रव्धक की सतक पर नहीं, बल्कि योग्यता के किसी स्वीकृत सानदंह 
के आधार पर होना चाहिए और उनकी सम्मति से होना बाहिद जिन पर यह विशेष 
फ़ोरमेन नियंत्रण रखे गा। तीसरे इसका अर्थ है उद्योग के सम्पूर्ण क्षेत्र में योग्यता और प्रचार 
पर ज़ोर । अर्थात्‌ जिस तरह वकालत करने या डाक्टरी पेढ्ा शुरू करने के लिए या लान का 
>यवस्थापृक या जहाज़ का मास्टर बनने से पहिले मनुष्य को योग्यता के प्रमाण-पत्र देता 
आवश्यक हूँ, ठीक उसी प्रकार कारखाने या परचुन की दुकार का अध्यक्ष बनने से पहले 
उसे इसी प्रकार अपनी योग्यता का सबूत देना चाहिए। अग” व्यापार-कारबार को एक 
पेश जैसा सम्मान प्राप्त करना है तो उसके अवसर की असमानता और परिवार पोषण का 
अन्त करना चाहिए। 
प्रचार भी कुछ कम ज़रूरी नहीं हैं । वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में हम धीरे-बीरे 
सीख रहे है कि उत्पादन-लागत और मुनाफ़ की दरों जैसे मामलों में गोपनीयता, उद्योग में 
सार्वजनिक भावना के लिये सांघातिक रुकावट है। व्यापारी का अपने घंधे का अपने ही ढंग 
से प्रबंध चलाने का दावा ऐसा दावा है जो नये ज्ञान और सार्वजनिक मत की उपेक्षा करता 
हैँ । जिस तरह हम कोयला कम्पनियों और कोयला-व्यापारियों से, कपड़े बनाने और सीने 
वाली कम्पनियों और इमारत बनाने वालों से उनकी छाग्रत के प्रकाशन की सांग करते हैं, 
'को यदि हम उद्योग को पेशे जैसा बनाना चाहते हैं उसी प्रकार हमारे पास ऐसे साधन होने 
चाहिएँ जिनसे कि उसमें काम करने वालों की कुअछूता को मापा जा सके। यह सिर्फ़ जनता 
हुक हित के लिये ही ज़रूरी नहीं है। यह मेहनत-कशों के छिए भी जरूरी है जिनकी रोज़ी का 
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जरिया उनको काम पर रखने वाले की मूर्खेता से घपले में पड़ सकता है । उन चालाकी भरे 
हथकंडों को भी रोकना ज़रूरी है, जिनके आधार पर औद्योगिक कारबार ऐसे पैमाने पर 
चाल किया जाता हे जिसमें ठीक ढंग से काम करने पर ख़ासी दर पर ब्याज मिलना असंभव 
है। उस प्रचार को लागू करता और उसके परिणामों के प्रयोग का अर्थ होगा नई औद्यो- 
गिक संस्थाओं का निर्माण । लेकिन' उत्पादन का वैज्ञानिक संग&न और उसका वैज्ञानिक 
आधार पर निर्णय ही हमें इस प्रकार का उद्योग बनाने योग्य बन[येगा कि वह सामाजिक 
जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि उद्योग को उस दृष्टि से देखने का मतलूब-जहाँ सम्पत्ति 
का अधिकार नियंत्रण का अधिकार नही रहता--यह है कि यह रूप परिवतंन कई भिन्न 
तरीक़ों से किया जा सकता है । ऐसे उद्योग हैं जिनमें मालिक व्यवस्थापक भी है और पूँजी 
का मालिक भी ; इनका उल्लेखनीय उदाहरण इ मारती उद्योग है । प्रबन्धक की स्थिति में उस 
के अधिकारों को सीमित करने का यह अथ्थ नहीं कि आप उसे मालिक के अधिकारों से भी 
वंचित कर देते हैं। उसका प्रयोग उसी के उद्योग में परिवर्तित रूप में भी किया जा सकता है-। 
सिफ़े इसलिए क्योंकि उसने इसमें सीधे मेहनतकझ के रूप में अपना स्थान बनाये रखा है। 
इमारत बनाने वालों ने स्वयं इस बात का उल्लेख अपनी १९१९की चिरस्मरणीय रिपोर्ट में 
किया था ।* परन्तु दूसरे उद्योगों में यह स्थिति नहीं हैं। उदाहरण के लिये, कोयला उद्योग 
में, और लोहा उद्योग में यह स्थिति नहीं है । उदाहरण के लिए, कोयला उद्योग में, और 
लोहा और जहाज बनाने वाले उद्योगों में संगठन ने खास तौर पर पिछले वर्षो में काफी भिन्न 
रूप धारण कर लिया है। मालिक और व्यवस्थापक की श्रेणियाँ ज्ञायद ही कमी सम्मिलित 
होती है । मालिक एक पूंजी वाला मनुष्य होता है, जिसका प्राविधिक क्रियायों से कोई संबंध 
नहीं होता। वह तो निष्क्रिय रूप में लाभांश पाता रहता है या अपने लिये और दूसरे लोगों के 
लिये लाभांश पाने की व्यवस्था में छगा रहता है । उसका वहाँ होना मुनाफ़े के लिए है और 
किसी उद्देश्य के लिये नहीं । वह उद्योग की क्रियाओं के प्रबंध में कोई सहायता नहीं कर 
सकता, क्योंकि आज के औसत' कोयला स्वामी की नाई उसने उन क्रियाओं की ज़िम्मे- 
दारी एक सनद-्याप्रता प्रबन्धक के ऊपर छोड़ दी है और स्वग्न॑ उनके बारे में कुछ नहीं 
, जानता। उद्योग में वह अपनी शक्ति यथार्थ संचालक से निर्दशक बन कर मेहनतककों में 
नहीं बाँठट सकता क्योंकि वास्तव में वहाँ बटाने को है क्या ? दूसरे सेवा देने के लिए संयूक्‍त 
हो सकते है । वह वहाँ देने के लिए नहीं लेने के लिये है। उसके साथ कोई संयुक्त नियंत्रण 
'नहीं हो सकता क्योंकि वह नैतिकता की दृष्टि से कारबार के संचालक से संबंधित नही है । 
वह जिस चीज़ को सिर्फ़ माँग सकता है वह हैं उसको देय व्याज | यदि कारबार के संचालक 
में उसका व्यावहारिक दखल उत्पादित वस्तु के लिए ज़रूरी है तो वह, खान-व्यवस्थापक 
की तरह, एक प्रविधिज्ञ है जिसे कारबार के परिवर्तित रूप में खपाया जा सकता है | यदि 
वह केवल एक मुनाफ़ाखो र है, तो।जब तक वह मुनाफ़ा पाता है, उसकी मौजूदगी और नियं- 
त्रण, वास्तव में निरर्थक हैं। 


किले फसल कमन-+म»+मन 


१. देखें “दी इंडस्ट्रियल काउंसिल फार बिल्डिग इंडस्ट्री, गार्टन फाउन्डेशन १९१९ 


श्द्ट राजनीति के मूल तत्त्व 


शायद यहाँ पर यह कह देना उचित है कि पूंजीपति---उद्यमी की सफ़ाई में पुराने 
समय से जो कुछ कहा जाता है वह सिद्धान्त और व्यवहार के एक महत्वपूर्ण श्रम पर आधा- 
रित हूँ । उस सफ़ाई की घुरी यह तथ्य था कि जब तक आर्थिक-शक्तियों का सामंजस्य 
विशेष साध्य की दिशा में करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो श्रम-विभाजन एक 
अव्यवस्था बन कर रह जायगा। संसार आवश्यकताओं का एक गोलमाल है और प्रत्येक 
प्रकार का उद्यम उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिये द्लोतों को प्राप्त करने की होड़ 
में लगा हुआ है । कारोबारी का काम उन ख्ोतों के बेंटवारे का नियंत्रण करना है। वह 
उत्पादन की सभी क्रियाओं में तालमेल रखता है । वह बाज़ार की मांग के नाजुक उतार- 
चढ़ाव से अपनी प्रतिक्रिया मापता है । उसके बिना अकथनीय गड़बडझञाला हो जायगा, क्योंकि 
समाज में जितना अधिक भेद-भाव होगा, उसका क्रियाककाप उतना ही आवश्यक होगा । 
इसलिए वह जो कमाता हैँ वह आवश्यक उत्पादन लागत है क्योंकि यह आर्थिक संगठन के 
स्वरूप में निहित है । इसलिए यह तक दिया जाता है कि उसे बेकाम का कहकर टाल देना, 
उस संसार को जिसमें हम रहते हैं, बिल्कुल ग्रछतत समझना है। 
परन्तु वर्तमान व्यवस्था के कट्टर से कट्टर पक्षपाती अपनी इस सफ़ाई उस आदर के 
पास पहुँच पाने की रूप रेखा से कुछ और कह कर पेश नहीं करता । वह यह मानता है कि 
आवश्यकताओं की ओर तभी उचित प्रतिक्रिया होती है जब परिस्थितियाँ उसके लिए 
उचित हों । कीमत-संबंधी आदर्श संसार में मुनाफ़ा और सामाजिक मूल्य के आनुपातिक 
होंगे। आदर्श संसार में सब प्रकार के स्रोत से जिसमें श्रम भी सम्मिल्त है,पूर्ण रुप में घलाय- 
मान होंगे।और यदि वे इतने आनुपातिक और चरायमान नहीं हैं, तो यह उसका कसूर 
नहीं। वह सभी रुकावटों के बावजूद अपना भरसक प्रयत्न कर रहा है। उसकी क्रियाओं 
को रोकने का अर्थ उस काम के होने में बाधा डालना है जिसके लिये किसी रूप में व्यवस्था 
होनी ही चाहिए। 
यह असंदिग्ध है । मेरी इस आलोचना का तात्पय यह है कि यदि उद्योग की व्यवस्था 
वैसी रहे जैसी आजकल है तो वह सेवा के स्थान पर हाभ का एक ज़रिया ही बना रहेगा। 
क्योंकि वर्तमान व्यवस्था की विशेषता यह है कि मांगों को पूरा करने के संधर्ष में शामिल 
होने वालों की स्थिति एक सी नहीं है । मुख्यतः वह असमान स्थिति समाज के वर्ग पर आघा- 
रित ढांचे का परिणाम है। यह इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश छोग इस स्थिति में नहीं 
होते कि वे अपनी आवश्यकताओं को प्रभावशील माँगों का रूप दे सके | इसलिए जहाँ 
अमीर और ग्ररीब अपनी माँगों की संतुष्टि के छिये कोशिद करते हैं, अमीर की अपेक्षाकृत 
अच्छी आधिक शक्ति उपक्रमी कारोबारी को अपनी व्यवस्था बनाने पर अमीरों की आव- 
इयकता के अनुकूल मजबूर कर देती है। इसलिए कीमत-प्रणाली पर सच्ची उपयोगिता की 
प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि वह उन उपयोगिताओं का प्रतिफल होती है जो आय का प्रतीक 
होती हैं और क्योंकि नक़द आय की प्रत्येक अतिरिक्त, मात्रा” संतु ट प्राप्त करने में 
एक भेदात्मक लाभ है, उपक्रमी कल्याण की दृष्टि से सोची गई वस्तु नहीं प्रस्तुत कर रहा 
बल्कि वह ऐसी वस्तु का संभरण कर रहा है जो वर्गों की अपनी आवश्यकताओं को ज़ोर देकर 
(छश कर सकते की शक्ति पर आधारित है। और इस प्रणाली की अपूर्णता इसके व्यक्तिवाद 


सम्पत्ति १६९ 


के कारण और भी तेज़ हो जाती है । यह इसलिए कि प्रतियोगिता का होना और उसके 
आसपास की गोपनीयता बाज़ार के खतरों और सन्देहों के द्वारा स्थायी ग्रूत अंदाज़ों 
की ओर ले जाती है । व्यवहारतः: इस सच्चाई का तक ऐसे समाज में सही उतरेगा जिसमें वर्ग 
न हों, जिसमें उपभोक्ता की मांगें प्रभावशील ढंग से बराबर हों। बात ऐसी नहीं है । और 
असमानता का परिणाम यह होता है कि जो छोग बड़ी म्‌ श्किल से गृज़ारा करते है उनकी 
अपेक्षा सम्पत्तिशाली वर्ग की माँगें और भी बढ़ जाती है । यह इसलिए कि अर्थ-व्यवस्था 
पर सम्पत्तिवान का असर" निरन्तर ग़रीब के ख़िलाफ़ अपनी प्रभावशीलता का भार 
डालता रहता है । सम्पत्ति और सुरक्षित हो जाती है क्योंकि जितनी अधिक इसकी माँगों 
की पूति होती जाती है, इसके मुनाफ़ के मार्ग उतने ही व्यापक होते जाते हैं । एक ऐसे वर्ग 
की संख्या बढ़ रही है जो धन व्यापार में लगाता है । यह पूंजी के स्वामी से जो व्यवस्थापक 
भी होता है, एक भिन्न वर्ग है । औद्योगिक क्रियाकलाप का मूल वित्तीय बन जाता हैं। लक्ष्य 
सिर्फ अधिकतम मुनाफ़ा होता है, क्योंकि वित्तीय नियंत्रण का यही उद्देश्य होता है। तब 
उपक्रमी दिनबदिन कम्पनी का वेतन-भोगी कर्मचारी बनता चला जाता है। औद्योगिक 
व्यवसाय के निर्देशन में से क्रिया का भाव ल॒प्त हो जाता है। अन्त में वही पूंजी और श्रम के 
बीच झगड़े की असली जड़ होती है । एक विशेष उद्योग के उद्देश्य से सीधे-सीबे सम्बन्धित 
काम और स्वामित्व के बीच नाता टूट जाने का अर्थ होता है कि ऐसा कोई आधार नहीं है 
जिस पर पूंजी और श्रम के उचित संबंधों की संरचना हो सके ।* 

इसलिए जहाँ कही भी निष्क्रिय सम्पत्ति औद्योगिक उत्पादन में नियंत्रक तत्व है, 
इसके अधिकारों का उन्मूलन करके ही न्याय किया जा सकता है। उन्‍्मूठन करना आसान 
बात नहीं और इसके लिये कोई सीधा प्रशस्त मार्ग नही। जिन्होंने यह राय दी है कि सव्वे- 
हारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया-रत हो-उदाहरण के लिये वे इस प्रणाली को 
और अधिक मानने से इनकार कर दें-वे यह भूल जाते है कि आदमी को जीवित भी रहना 
होता है और सिर किसान वर्ग, जो अपना अन्न स्वयं उपजाता है इस स्थिति-में होता हें 
कि किसी भी काल तक इस प्रकार की नकारात्मक दृढ़ता जारी रख सके । निस्संदेह यह 
एक राजनीतिक क्रांति द्वारा भी हो सकता है, जो आनन-फ़ानन में स्वामित्व के अधिकारों 
को नष्ट कर देगी, जैसे कि १७८९ में स्टेट्स जनरल के कारण एक ही बार से सामन्ती-अधि 
कार नष्ट हो गये थे। यह कहना व्यर्थ होगा कि राजनैतिक कांति असंभव है । हम केवल यह 
कह सकते हैं कि अधिक से अधिक यह एक खर्चीला और संदेहपूर्ण साहसिक कार्य होगा, जो 
अन्त में वर्तमान प्रणाली के शिकंजों को उन लोगों पर और भी तेजी से जकड़ देगा जो अभी 
उनसे त्रस्त हैं। और यह भी हो सकता है कि यह इतनी विराट हो कि सभ्यता के पूरे ताने- 
बाने को नष्ट कर दे , क्योंकि वर्तमान क्रांतिकारियों के इस्तेमाल के लिये आज जो अस्त्र हैं 


१. विरोधी दृष्टिकोण के योग्य प्रतिपादन के लिये देखें मि० एच० डी० हेडरसन' 
कृत सप्लाई एंड डिसमांड' (१९२१) परन्तु सि० हेंडरसन अपना ध्यान आदशे स्थितियों 
पर केन्द्रित रखते है और ध्यवहार में उनते उठ आने वालो प्रतिकूलताओं पर विचार 
ही नहों करते । 


१७० राजनीति के भूल तत्त्व 


वे भयानक हानि पहुंचा सकते है | वे इतने आधेक स्थाई रूप से हानिकारक है जितने पहले 
कृभी किसी समय में नही थे। हमें ऋंतिकारी अस्त्रों का प्रयोग करने का अधिकार तभी है 
जब झ्ाांतिपूर्वक मत-परिवर्तन के तरीकों क॑ मुकाबिले हिसा का प्रयोग हो । यह इसलिये 
सम्यता के साधनों का परित्याग केवल तभी करना चाहिए, जब और कोई चाराही न 
रह जाय। 
विकल्प यह है कि धीमे गति से सब कुछ किया जाय, परन्तु संभावना इस' बात 
की है कि यह अधिक लाभदायक होगा । वह यह है कि ऐसे उद्योगों के स्वामियों के अधि- 
कारों को क़ानून बना कर खरीद लिया जाय और उद्योगों के ढांचे का रूप बदल दिया जाय। 
उन्हें तब लाभांश पाने का अधिकार रहेगा, परन्तु वे मुनाफ़ा और नियंत्रण दोनों हीं 
समपित कर देंगे । तब यह एक अंश में मेहनतकशों को मिल जायेंगे, जिसमें शारीरिक श्रम 
करने वाले से लेकर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक तक होंगे और एक अंश में समुदाय 
को, क्योंकि यह अत्यन्त आवश्यक हैं। यहाँ पर इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं 
कि रूप परिवर्तन के बाद उन अधिकारों का बंटवारा कैसे होगा। मेरा रूयाल है कि औद्यो- 
गिक संगठन का कोई ऐसा रूप नही है जो सभी उद्योगों के लिए समान रूप से उपयुक्त हो । 
न हमें यहाँ इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि यह रूप परिवर्तन किस क्रम 
से होना चाहिए । एक बुद्धिमान समुदाय एक-एक करके और क्रम से आगे बढ़ेगा ताकि वह 
अनूभव से सीख सके । ज़रूरत की मुख्य मुख्य बातें काफ़ी सीधी-सादी है, उनको रागू करना 
भछे ही जटिल हो । सबसे पहुले हमें सम्पत्ति अधिकारों के वर्तमान स्वामियों से वे अधि- 
कार खरीद लेने चाहिएँ। फिर किसी व्यवस्था के अनुसार उनमें ऐसी संस्थायें बनानी 
चाहिएँ, जो प्रत्येक विशेष उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप हों । इन तरीकों से हम उत्पादन की 
प्रक्रिया में उत्तरदायित्व की वह भावना भर सकते हैं, जो आजकल नहीं है । हम पूरे के पूरे 
समुदाय को उस प्रक्रिया में भागीदार बना सकते हैं। हम ऐसी संरचना बना सकते हैं जिसमें 
मेहनतकशों को न केवल उत्पादन करने के लिए स्वतंत्रता हो, बल्कि उन सेवाओं का इस्ते- 
साल करने वालों को आलोचना करने और अपनी आलोचमनाओं को प्रक्रिया के संचालन में 
लागू करवा सकने की भी अनुमति हो। वर्तमान व्यवस्था में ये चीज़ें असंभव हैं क्‍योंकि 
वित्तीय काम की भावना के अधीन होने के कारण इसमें सेवा के आदर्श की अभिव्यक्ति 
की कहीं गुंजाइश ही नहीं रह पाती । 
तीन और बातों का उल्लेख किया जा सकता हैँ। मुआवजा अदा करके अधिकारों 
को मिटाने से लगता है कि निष्किय स्वामियों का एक वर्ग पूरे ज़ोर-छोर से बना रह 
जायगा। यह सच है, और शुद्ध तक॑ के अनुसार उसका औचित्य भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । परन्तु समुदाय का जीवन उसके अनुभवों के अनुकूल होना चाहिए न कि शुद्ध 
तक के। अगर मृआवज़ा अदा नहीं किया गया हूँ तो इन कानूनी अधिकारों को एकाएक 
मिटाने का फल शायद उस सरकार पर आक्रमण के रूप में प्रकट हो जो ऐसी चेष्टा कर 
रही हो । जैसा मेक्यावेली ने कहा था, मनुष्य अपने संबंधियों की मृत्यु के लिये ज़िम्मेदार 
व्यक्तियों को क्षमा कर देंगे परंतु संपत्ति छीनने वालों को नहीं करेंगे। वित्तीय प्रत्याज्ाओं के 
करा न होने से समाज का वातावरण अधिक विषाक्त हो जायगा और आखिरकार समुदाय 
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को प्रतिकार मिल ही जायगा। यहाँ पर जिरू व्यवस्था की रूपरेखा बताई गई है, उसमें 
वर्तमान स्वामी को मिलने वाले शुल्क उनके वंशजों को नहीं मिलते रहेंगे; अधिक से अधिक 
उसे वाषिक भत्ता मिलता रहेगा, जो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जायगा। दूसरे, 
यह भी अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि इस प्रकार अधिकारों का अन्त करने की क़ीमत 
आशातीत रूप से एक भार है। अगर ग्रेट ब्रिटेन ने १९१३ में अपने यहाँ के कोयला स्वा- 
मियों के अधिकारों को ख़रीद लिया होता तो यह १९२० में अपनी खानों का क्रय-मूल्य 
कमा चुका होता ।* कोई भी लगाई हुई रक़म जो साख बनाये रहती है नहीं डबती । और 
नई व्यवस्था में परिवतंन होते समय, हमारे पास जितनी अधिक साख होगी, उतनी ही 
अधिक इसके सफलता की आशा होगी । 

दूसरी बात यह कि यहाँ पर जिसकी रूप रेखा दी गई है उसके लिए सरकारी विभाग 
के नियंत्रण का कोई ऐसा नपा तुला पेमाना आवश्यक नहीं है। डाकखाना या टेलीफ़ोन 
सेवा के विरुद्ध दिये जाने वाले तर्क बिल्कुल भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होते । उसका सीधा सा 
कारण यही है कि प्रस्तावित ढांचा इस या उस किसी एक प्रकार के नमूने पर नही बना है। 
हम जो करना चाहते हैँ वह है उन उद्योगों के लिए ऐसे संविधान का निर्माण, जिनमें 
निष्क्रिय स्वामित्व के अधिकारों पर आधारित निरंकुशता सामाजिक उद्देश्य की अभि- 
व्यक्ति को रोकती हँँ। सरकारी नियंत्रण एक ऐसा आवश्यक अवस्थान हो सकता है, जिसमें 
होकर उद्योगों को संचालन के एक और रूप को ग्रहण करना हो । परन्तु जैसा कि आगे चल 
कर पता चलेगा, विभिन्नता की संभावनाये उससे कहीं ज्यादा हैं जितनी कि समष्टिवाद के 
विरोधीगण मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर प्रयोग उसी प्रकार संभव और न्यायोचित हैं 
जिस प्रकार राजनेतिक संगठन के क्षेत्र में होता है। निश्चित है कि यह अनगिनत ग्रलतियाँ 
करेगा। अनिवाये रूप से इसमें उच्चतर कोटि की उस निपुणता और जन भावना की आव- 
दयकता पड़ेगी, जो आज की व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण नहीं रही है । परन्तु बिना पीड़ा 
के प्रसव नहीं होता, और जिनके सामने अधिक अच्छे जीवन की आशा है, उन्हें इसलिए 
एक ओर नहीं मुड़ जाना चाहिए क्‍योंकि सड़क पर ख़तरे हैं। 

तीसरी बात और सबसे म्‌रुय बात' यह ध्यान रखने योग्य है कि वर्तमान व्यवस्था 
छिन्न-भिन्न हो रही है । अब इसमें मेहनतकशों की निष्ठा को आकर्षित करने की शक्ति नहीं 
रही। उन्हें इसमें कोई आनन्द नहीं मिलता । वे अपने प्रयत्नों में न तो दिमाग़ लगाते है और 
नही शक्ति। नियंत्रण में हिस्सा न ले सकने के कारण उन्हें यह सोचने पर बाध्य होना 
पड़ता है कि उद्योग का संचालन एक ऐसे चीज़ है जिसमें उनका कोई भाग नही । उनके मन में 
यह बात घर कर गई है कि उनके स्वामियों के बीच उत्पादन अनुचित रूप से बाँटा जाता है । 
बे काये क्षमता के अभाव को पसन्द नहीं करते जो उन्हें कोयला उद्योग में दिखाई देता 
है । वैज्ञानिक प्रबंध, कुल उत्पादन पर कोई बोनस-व्यवस्था, लाभ में साझेदारी--इनमें से 
कोई भी उपाय सफल नहीं होता । स्वाभिभकत की जडें ही गायब हो गई है । यह व्यवस्था 
अब नैतिक संभावना का स्रोत नहीं रह गई है और चतुर से चतुर तरीके भी इसमें उस प्रेरणा 


१. और यह स्वामित्व के एकीकरण के फायदों में अलग चीज होती । 
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को फिर जीवित नहीं कर सकते जो पहले थी। मुनाफ़ा कमाने वाली प्रवृत्ति का पुराना जादू 
रुप्त हो गया है, जो मकुल्लोच और नासो सीनियर जैसे लोगों की रचनाओं में अब भी 
दीखता है। शिक्षा बढ़ने के कारण अनुभव के मायाजाल से मुक्ति प्राप्त हो गई हैं। आघु- 
निक में हृवतकश वर्तमान व्यवस्था की अमानवीयता और ढोंग से अत्यन्त क्रोधित हो उठा है । 
वह इसके कथनों पर विश्वास नहीं करता । वह इसकी सफलता की गिरावट देंख रहा है । 
वह देखता हैं कि श्रम संगठनों की उत्पत्ति के फलस्वरूप पूंजीपति किले की भीत री गठ़ी की 
ओर प्रयान संभव हो गया है । वह इसकी नीवों को भी. उखाड़ फेंकने की बात सोचने 
लगा हैँ । 
8 | जिम 

यदि यह सच है, तो सम्पत्ति की मुख्य समस्या एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। पुरानी 
व्यवस्था खत्म हो गई हूँ क्योंकि शिक्षा के प्रसार ने उन प्रवृत्तियों का प्रयोग करना असंभव 
कर दिया है जो आधी शताब्दी पहिले इसके चलाने के लिये काफी थी । अधिकांशत: 
यह डर पर आधारित थी और डर पर आधारित व्यवस्थायें अपने मुख मंडल पर अस्थायित्य 
का चिन्ह लिये रहती है । ओवेन और मार्क्स जैसे मार्गदर्शोकों ने पूजीवाद की सफलता 
की चरमावस्था के दिनों में ही, उस घोले--जिसे शा महोदय ने “नैतिक” घोखा 
कहा था--का आवरण उतार फेंका था। समय बीतने पर कुछ ही ऐ मे छोग होंगे जो अपने 
बारे में पूर्णतः चैतन्य होने पर भी इस बात को भली प्रकार न समझ पायेंगे । क्या यहू संभव 
है कि जिन सिद्धान्तों का यहाँ विवेखन किया गया है उनपर आधारित व्यवस्था अपने पूर्व 
गामी से अधिक उचित होगी ? अधिकांशत:ः यह इस बात पर निर्मर करता है कि यह किस 
हद तक औसत मेहनतकदा के लिये सुख की व्यवस्था कर सके ! यह साफ़ तौर से इस बात 
का बहिष्कार करती हैँ कि लास कमाने की प्रवृति ही से वित्तीय काम के लिये एक उद्दीपन 
हूँ, और यह एक छोटे से अंश को छोड़ कर बाकी सब के लिये विशाल सम्प्ति एकत्र करना 
कठिन, बल्कि लगभग असंभव कर देती हूँ । उन दोनों उद्दीपनों ने ही उम्नीसवीं सदी में 
पूजीवार्द को सफलूत। प्रदान की । वहु और एक प्रकार की निर्देयता उसकी सफलता की 
मुख्य विशेषतायें थीं। क्योंकि ऐसे छोग कम ही थे जिन्होंने विलियम मौरिस की तरह यह 
महसूस किया था “जब मैंते अपने काम के लिये करने के सुन्दर धंटों के विपरीत उन 
बहुतेरे छोगों के काम के बारे में सोचता हैँ, जिन को उस काम करने के सिवा और कोई 
चारा नहीं,फिर जिसके लिये कोई प्रशंसा नहीं, इनाम नहीं और जो एकरसतद! की भया- 
बहता से परियृण है तो मुझे बड़ी दार्म महसूस होती है।' कार्ललाइल और अस्वकिन जैसे 
लोगों के प्रतिरोध, डिज॒रायली की 'सेसिरू नामक पुस्तक के चित्रण, १८४० से १८४९ 
के काल में प्रकाशित मेहनतकशों की जीवनियों की अविस्मरणीय कटुता, पूँजीपतियों 
की समृद्धि के अप्रतिहत ज्वार को रोकने में समर्थ न हो सकी । क्या यहाँ पर जिस विज्ञालू 
परिवतंन के बारे में कहा गया है, अध्षंमव आदर्शवाद की साधारण और साफ़-साफ़ 
स्वीकृति है ? 


१: शीमती टाउनसेंड द्वारा लिखित “विलियम मौरिस' (१९१२) में पृष्ठ १२ 
७ पर उद्धृत (फेबियन ट्रेक्ट, संह्या १६७) 
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मोटे तौर पर, इसका उत्तर आम तौर पर विचार के लिये ज़रूरी समझी जाने वाली 
'बातों से कुछ कम ही बातों पर निर्भर करता है । मेरा ख्याल है, बहुत कुछ परिणाम तो 
इसी तथ्य' से निकल आयगा कि आर्थिक संगठन से जहर का स्रोत हटा दिया गया है । 
मेहनत कश को यह महसूस कराना है कि जिन्हें रक़म दी जाती है उन्हें काम करना चाहिये 
ताकि उन्हें रकम दी जा सके, इसी को साफ़ तौर पर प्रकट करना है कि उद्योग बिना 
परिश्रम के प्राप्त वृद्धि नहीं है । पराक्रमी वर्ग का अन्त हर हाल में अच्छा ही होगा । यह 
आविष्कार के किसी भी ऐसे एक स्रोत से, जो साधारण और सभी कार्यकर्ताओं के पूर्ण 
सहयोग को जो उत्पादन में वृद्धि का वास्तविक मार्ग है-क्योंकि आखिरकार, अन्याय 
की भावना किसी को भी अपना भरसक काम करने देने के लिए सांघातिक बन जाती है । 
यह दिमाग और दिल दोनों को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है। यह ऐसी शक्ल प्राप्त करता 
है जो बहुत ही घातक होती है क्योंकि बहुधा अचेतन होती है । मनृष्य नाराजगी के कारण 
अक्सर बुरी तरह से काम करना शुरु करता हूँ और क्योंकि नाराजगी उदासीनता में 
बदल जाती है, इसलिये वह बुरी तरह काम करना भी जारी नहीं रखता | उचित और 
प्रत्यक्ष उद्देश्य को उद्योग में प्रविष्ट कर हम कम से कम नाराज़गी के सब से बड़े स्रोत को 
को निष्प्रभाव बना सकते हैं । 
परन्तु हमें केवल मेहनतकश की नैतिक स्वीकृति ही नहीं पानी, उसकी निरन्तर 
दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए । हम उसे उस तरीक़े से नहीं कर सकते जैसी कि विलियम 
मौरिस की कामना थी। बड़े पैमाने के उद्योग का समर्पण और उसके स्थान पर व्यक्तिगत 
कारीगरों का होना जो अपने व्यवित॒त्व की अभिव्यक्ति करता है । परन्तु हम फिर भी 
बहुत कुछ कर सकते हैँ। शिक्षा, मेहनतकश के कार्य को एक अर्थ प्रदान करेगी। अपने 
और पास के जीवन को समझकर वह मशीन का दास बन कर नहीं रहेगा। हम काम में रुचि 
को कम करने वाले एकरसता के मुख्य कारणों को दूर करने की खोज भी कर सकते हैं । 
फैक्ट्री दल के विकेन्द्रीयकरण से हम यह जान सकते है कि एक आदमी कितना काम करे 
जिससे उसे आपसी व्यवहार में सहलियत हो ।* यह गुण मुद्रण व्यवसाय के लोगों में 
मिलता है, रेजीमेंट प्लाट्न का भी यही आधार है । यही कारण है कि आक्सफोर्ड 
केम्ब्रिज का छोटा सा कामनरूम प्रेरणा के देने में आजू के आधुनिक विश्वविद्यालय 
विशेषकर अमरीका के एक बड़े विभाग से कहीं अधिक सफल है । इस प्रकार से मिल जुल 
कर काम करना वास्तविक होता है और गवं, आत्म बलिदान तथा पहलक़दमी को 
विकसित करता है । आज की व्यवस्था में ये चीज़ नहीं पाई जातीं । ऐसा व्यवित' उत्पन्न 
हो रहा है, जिसे हम निगमीय कह सकते हैं। जिस तरह एक नाविक जहाज की विशेषताओं 
से सुपरिचित हो जाता हँ उसी प्रकार मनुष्य भी निगमीय आन्तरिकता में गर्क हो जाता 
है। उद्योग में स्व-प्रंबन्ध स्थापित करके हम ऐसी संस्थायें बना पाएंगे, जिस से मेहनत- 
कश को यह महसूस हो कि वह नियंत्रण केन्द्र से सीधे साधे सम्बन्धित है । उसके पास उस 
, “स्वतंत्रता” के, जिसे स्टोहक भली भाँति' समझता था, साधन होंगे--ऐसे मार्ग जिन में 
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१७४ राजनीति के मूल तत्त्व 


होकर आन्तरिक स्वतःस्फुरण को अभिव्यक्ति मिलेगी और जहाँ उपयोगी छगे, वहाँ 
प्रतिक्रि]ग भी होगी, उसी तरह जिस तरह गरीब छोग क़ानून की इज्जत 
इसीलिए करते है कि उनमें से अदना से अदना आदमी को भी अदालत में न्याय 
मिलेगा, इसी तरह मेहनतकश यह ध्यान में रखकर काम करने की इच्छा प्रकट करता है, 
कि हो सकता है कभी इसके ज़रिये वह भी शवित के स्थान पर पहुँच जाय। श्रमिक संगठनों 
की सत्ता का यही एक बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है । और फिर उसे इतना दिया जाय 
कि वहू आत्म सम्मान के साथ रह सके क्योंकि यह उन जरूरतों पर आधारित हैं जिन्हें 
उसकी नागरिकता के संदर्भ में पाया गया है । और सब से अधिक, शायद एक तो उसे 
इतना अवकाश होगा कि एक ओर तो उसकी शिक्षा और दूसरी ओर समानता का नया 
परिवेश मिले अगर वह ऐसा चाहेगा तो एक नई प्रतिष्ठा और नई रचनात्मकता का निर्माण 
होगा। पुरानी व्यवस्था में उसे इनमें से बहुत कम चीज़े प्राप्त थी। उनमें से कुछ भी उनके 
पास ज़्यादा तादाद में नहीं थीं परन्तु ये सभी चीजें मनुष्य की मानवीग्रता के लिये घनिष्ठ 
रूप से आवद्यक हैं। यह विश्वास कि वे अपने काम द्वारा उद्योग की सच्ची नागरिकता 
की एक शाखा बना देंगे” कुछ अधिक नहीं हूँ । 

आज मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तत की उतनी आवश्यकता नहीं है जिसका टानी' 
महीदय ने उल्लेख किया था,' जितनी कि मानवीय प्रकृति के तत्वों पर ज़ोर देने की है 
जिनकी आज अवहेलनता की जाती है । कया उद्योग में बौद्धिक कार्य करने वाले को यह नया 
प्रयोजन उसी प्रकार पसन्द आयेगा जिस प्रकार कि शारीरिक श्रम करने वालों को, जैसा कि 
मैंने कहा है ? मुझे इस' बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि ऐसा नहीं होगा। इस 
रूप परिवर्तन में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं जिससे उसकी स्थिति नीची हो । और वैसे 
तो उसकी स्थिति अपमानजनक हूँ ही। आज क्लकों, घूम फिर कर काम करने वाले एजेंटों, 
बीमा-अभिकर्ता को मुश्किल से उतना वेतन मिलता है कि उनमें और कुशल कारीगर के 
बैेतन में कोई अन्तर हो; परन्तु नाकाफ़ी साधनों से जैस तैसे जी पाने के संघर्ष में ही उनका 
जीवन फेंसा रहता है। उन्हें निरन्तर ऐसे काम करने पर मजब्र होना पड़ता है जिन्हें कोई 
भी भरा या दयावान आदमी नहीं करना चाहेगा; और उन्हें जीविकार्जन की लिए जोर- 
जबरदस्ती के हुक्म मानने ही पड़ते हैं। दूसरे लोग अक्सर उन आकांक्षाओं को कोरे पक्ष- 
पात या सीधे सादे परिवार पोषण के सहारे पूरा कर लेते हैं, जब कि वह उन्हें अपने हृदय से 
सटाये ही रह जाता है। परन्तु साधारणतया शराफ़त के कारण वह संगठित नहीं होते । 
वह भी खान प्रबंधकों की तरह आखिरी दिन तक न तो संघवादी भावनायें उत्पन्न कर सकें 
और न ही उचित आत्म-रक्षण का प्रबंध कर सके । उनके बारे में राय उन गुणों से नहीं 
बनाई गई जिनको वे छाते हैं बल्कि इस आधार पर बनाई गई कि वह कमाते क्‍या हैं। वे 
अपने कास देने वालों को अधीन रहे हैं। और अपने अधीनों से काम लेते रहे हैं। वे केवल 
नाम भर के सर्वेहारा रहे हैं। उनमे शारीरिक काम करने वालों में अपने सामान्य हितों को 
_सानने की जौर इस के फलस्वरूप उनके साथ ही अपने दावे को पेश करने की प्रवृत्ति बढ़ती 





१. वी सिशनेस आफ़ एन एक्विज़िटिव सोसायटी (१९३०) पष्ठ ७४ । 


सम्पत्ति १७५ 


जाती है। और उन्होंने इस व्यवस्था के अपव्यय और अपमान के विरुद्ध प्रतिरोध प्रारंभ भी 
कर दिया है, जैसे कि अमरीका में इंजीनियरिंग पेशे वालों ने किया है ।* एक कार्य-प्रधान 
समाज में उनकी स्थिति क्‍या होगी ? वे उसी शक्ति का प्रयोग करेंगे जो उनके काम के 
अनुरूप होगी। वे उसी प्रकार की अपनी विशेष प्रविधि का प्रयोग करेंगे, जिसका लक्ष्य 
उपयोगी संबंध होगा । आज की तरह वे आदेश देंगे पर वे एक सिद्धान्त के आधार पर 
होंगे। आज की तरह ही वे अपने से बड़ों की आज्ञा मानेंगे, परन्तु उनसे बड़े लोग ऐसे होंगे 
जो उनसे सामान्य कार्य में सहयोग करेंगे और संगत योजना के कारण सत्ता का उपयोग 
करेंगे। वे अपनी स्थिति उन्नत करने के लिये ऐसे काम करेंगे जो उस पूरे समुदाय के 
लिये लाभकारी हों, जिसके वे सदस्य हैं न कि ऐसे काम जो मात्र धनलाभ के लिए होंगे और 
सिवा निजी फ़ायदे के और किसी से संबंधित नहीं होंगे । आधुनिक उद्योग के मुट्ठी 
भर दिमागी काम करने वालों की तरह उन्हे बड़ी तनख्वाहें नही दी जायंगी, परन्तु 
उनका वेतन उनकी योग्यता और कार्य के अनुसार होगा और उनकी कार्य-काल की 
गारंटी होगी । और उनके पास भी शारीरिक श्रम करने वाले की तरह ऐसे साधन होंगे 
जिनसे कि वे अपना दृष्टिकोण वहाँ पर प्रस्तुत कर सकेंगे, जहाँ कि वे उसे सुनाना चाहते 
है कि उस पर अमल हो । 
मेरे ख्याल में यह विश्वास करने के काफ़ी कारण है कि इन विचारों के कारण 
दिमागी काम करने वालों को भरसक प्रयत्न करने का उद्दीपन मिलेगा। अगर उद्योग को 
पेशें जैसा ही बना दिया जायगा तो इससे स्वाभाविक रूप से ही उसकी कौशल भावना 
उद्बुद्ध हो जायगी। यह फ़ौज और नौसेना के लिए, अध्यापकों और डाक्टरों के लिए सावें- 
जनिक सेवाओं और उनके विभिन्न रूपों के लिए उचित साबित हुई है । जैसा लाड्ड हाल्डेन 
ने लिखा है,* दिमागी काम करने वाला जब यह “चाहता है कि वह राज्य की सेवा में 
दूसरों से कुछ अच्छा काम दिखाये तो इस भावना की पीछे एक “भ्रबल प्रयोजन”, अपना 
भाग्य बनाने की इच्छा होती है । लार्ड हाल्डेन आगे लिखते हैं, “अगर वह यह समझे कि 
अपनी सार्वजनिक भावना और काम की रूगन के कारण उसे मान्यता मिलेगी और साव॑- 
जनिक भावना और कत्तव्य-निष्ठा उसे दूर करने योग्य बनायेंगी, तो ऐसा कोई त्याग न होगा, 
जो वह न कर सके । यह उस मनुष्य के बारे में सदेव सच होगा जो यह महसूस करता है, 
कि उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है । निसस्‍्संदेह बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ भौतिक 
भूख मिटाने के लिए ही काम करेंगे। इसी प्रकार ऐसे शारीरिक काम करने वाले भी होंगे 
जिनकी सर्वोत्कृष्ट भावना को ये प्रयोजन आक्ृष्ट नहीं करेंगे। संगठन की जो व्यवस्था मन 
वाहे फलों में से आधे भी पा लेती हैं वह भाग्यवान है। परन्तु जिन लोगों ने सर्वोत्तम प्रारं- 
भिक कक्षाओं की पढ़ाने वाले अध्यायों की लगन और ओज देखा हैं और यह भली भाँति 
प्रमझ लिया है कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें ही इस बात का 
अंदाज़ा हो सकता है कि इस प्रयोग से क्या संभावनायें है । हम किसी भी समाज से स्वार्थ 
१. वेस्ट दन इंडस्ट्री शीषक फेडरेटेड इंजीनिर्यारण सोसायटीज्ञ की रिपोर्ट देखे। 
२: दी प्राब्लम आफ़ नेशनलाइज्ञेशन, (१९२१) पु० २०। 


१७६ '.. राजनीति के मूल तत्त्व 


या ढिलाई सिफ़ उन संस्थाओं का पुनर्गठन करके नहीं दूर कर सकते, जो समाज पर हावी 
हैं, परन्तु हम उन्हें इस प्रकार तो पुनर्गंठित कर ही सकते हूँ कि मनुष्यों के दिमाग़ उन गुणों 
की ओर मोड़े जा सकें, जिनकी हमें ज़ रूरत है। हम इस विश्वास से कि जितना उच्च आदर 
होगा उतना ही बढ़िया काम होगा, सेवा के भविष्य को महान साभ्य के लिये प्रयुक्त कर सकते 
हैं। जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में फ़ौजों को देखा है, वह यह मान कर सकते है कि हमारा विश्वास 
उचित ही है। 

कजनतम>क दर जल 


आजकल के युग में सबसे अधिक संदेह तब किया जाता हैँ जब कोई संपत्ति के 
विद्यमान अधिकारों की आलोचना करे । यह ग़रूत है क्‍योंकि यह ध्वंसात्मक हूँ । यह 
निरयंक है क्योंकि यह कोरी आदर्शावादी बात है । यह ग़छूती पर आधारित है क्योंकि यह 
मानवीय स्वभाव के शाइवत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। परन्तु सम्पत्ति के वत्तमान अधिकार 
अन्ततोगत्वा इतिहास में एक अवस्थान मात्र ही हैं। वे पहले जैसे थे वैसे आज नहीं हैं 
और कल भी आज जैसे नहीं रहेंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि सामाणिक संस्थाओं में 
चाहे जो परिवर्तन हों, सम्पत्ति के अधिकार स्थाई रूप से अक्षुण्ण रहने चाहिए। सम्पत्ति 
एक सामाजिक तथ्य है और सामाजिक तथ्यों का स्वरूप ऐसा हैँ कि वे बदलेंगे अवश्य । 
इसने विविध रूप धारण किये हैं और इसमें और आगे परिवर्तन हो सकते हैं। * 

वर्त्तमान व्यवस्था को चाहे जिस दृष्टिकोण से देखिए यह समुचित नहीं है । मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से यह सुमुचित नहीं; क्योंकि इसमें डर का दबाव रहता है इसलिए 
वे गुण प्रयोग में नहीं आते जिनके कारण लोग संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हूँ। यह नैतिक 
दृष्टि से अपूर्ण है क्योंकि कुछ तो उन लोगों को अधिकार दिए जाते हैँ जिन्होंने उनके 
अधिकारी बनने के लिए कुछ नहीं किया है और कुछ इसलिए जब ऐसे अधिकारों का 
परिश्रम से कोई सम्बन्ध नहीं होता, तब सामाजिक महत्व के अनू पात में ये संगत नहीं 
होते। इसके कारण समुदाय का एक भाग बाक़ी समुदाय पर पराश्रयी बन जाता है। इससे 
बाकी समुदाय सम्पूर्ण जीवन बिताने के अवसर से वंचित हो जाता है। आशिक दृष्टि से 
यह पर्याप्त नहीं, क्योंकि इस में जिस धन का सृजन होता हैँ उसका वितरण ऐसा नहीं होता 
कि इस की प्रक्रिया से जीने वालों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा की परिस्थितियाँ बन 
सकें | कुछ इस से घृणा करते हैँ, अधिकतर में इस के प्रति उपेक्षा का भाव है। इसमें वह 
गुण नहीं रहा कि यह राज्य के उद्देद्य की भावना जागृत कर सके और उसी भावना के 
बल पर राज्य समृद्ध हो सकता है । 

व्यक्तिगत समद्धि के विचार में आधारतः कोई बात ग़रूत नहीं है । एक अर्थ में यह 
कहा जा सकता है कि यह व्यक्तित्व की सच्ची अभिव्यक्ति और उसको ऊँचा उठाने में 
सहायक होती है। यदि इस को ऐसा समझना है तो यह समृद्धि ऐसे ढंग से किये गये परिश्रम 
का फल होनी चाहिए जिससे सर्वेसाधारण का कल्याण होता हो। इस का परिणाम इतना 
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नहीं होना चाहिए कि इसका स्वामी केवल स्वामित्व के बूते पर शक्ति का प्रयोग 
करे और इसका परिमाण इतना कम होना चाहिए कि इसका स्वामी अपनी सम्पूर्ण 
अभिव्यक्ति न कर सके । इस का वितरण जितना अधिक समानता के आधार पर होगा, 
नागरिक का योगदान सामाजिक महत्व के रूप में समझा जाने की और उद्देश्य से सम्बद्ध 
होने की उतनी ही अधिक सम्भावना है । इसे कृत्य का परिणाम समझा जाय तो यह इति- 
हास में अपना प्रक्ृत स्थान पा लेती है । फिर यह हमारे दिलों पर हावी नहीं रहेगी। इसके 
आधिक्य से निकम्मापन और अपव्यय नहीं होगा, न गुज़ारे योग्य कमाने की असफलता 
से छोगों म॑ डाक बनेने या औरों के प्रति द्वेष का भाव कभी नही जागेगा। व्यक्ति समाज 
के विरोधी नही रहेंगे; न तो वे उससे छाभ का अवसर छीनने की चेष्टा करेंगे और न उस का 
शोषण ऐसे साध्य के लिए करने की चेष्टा करेंगे जिसे उनकी अन्तरात्मा समाज विरोधी 
और सम्मानरहित काम समझती हो । इससे विविधता समाप्त तो नहीं होती; हाँ, भौतिक 
की बजाय आध्यात्मिक वस्तुओं में विविधता ज़रूर आयेगी। इससे एकीकृत कार्यवाही का 
आवश्यक आधार समाप्त नही होता क्योंकि कृत्य के समन्वय के कारण ऐसा धरातल बन 
जाता है, जहाँ सभी लोग एक से होकर मिल सकते है। इसमें संगठन का ताना बाना किसी 
एकरूप योजना के आधार पर नही बुना जाता। तरीके की विविधता रहेगी । खज़ाने के 
नौकरशाही प्रवृत्ति वाले अधिकारी से लेकर कारीगर तक--जिसके हाथ के बने कपड़े 
शायद कुछ ही छोग पहनना पसंद करेंगे-सभी रहेंगे। इसमें संदेह नहीं कि नेतिक मूल्यों का 
मापदंड वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा भिन्न होगा । इतने बड़े परिवर्तन का यह परिणाम 
अवश्यम्भावी हैँ कि अच्छे और बुरे के संबंध में हमारे विचार बदल जायें। हम रचनात्मक 
काम में छगे कलाकार की बात अधिक सोचेंगे क्योंकि अधिक व्यक्तियों में आत्मा की वह 
शांति होगी जो उसकी क़द्र कर सके। और मेरा विचार है कि हम उस आदमी की बात कम 
सोचेंगे जो इस आधार पर अपने बारे में राय मांगता है कि उसने कितना धनोपारजन किया 
है। संभव है कि प्रारम्भ में यह समाज' भौतिक दृष्टि से निर्धन मालम हो। यह इसलिए कि 
लोगों को नये सिद्धांतों के अनुसार आदतें डालने का प्रशिक्षण देने में समय लगेगा। कुछ यह 
सीखने से इन्कार करेंगे और निस्संदेह अपने प्रयत्नों में वैसी लगन से काम नही लेंगे | संभव 
है कि यह ऐसा समाज बन' जाय जिसमे बहुत कम अमीर व्यक्ति हों। उनके समाज में न होने 
से वह प्रदर्शन लुप्त हो जाथगा, जिसके कारण हमारे सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा भाग 
भद्दा लगता है । परन्तु ऐसे समाज में आध्यात्मिक मूल्यों का बाहुल्य होगा क्योंकि आदमी पर 
आदमी का जुल्म ख़त्म हो जायगा । यह इसलिए-कि भाईचारा तभी हो सकता है जब 
आदमी एक साझे काम में छूंगें और वे तभी मिल कर काम कर सकते हैं जब उनकी 
जीविका के साधन न्याय पर आधारित हों। 
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सोट--सम्पत्ति के वितरण पर आनुबंशिकता के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके लिए 
(४० जे० वेजबुड की दिलचस्प पुस्तक 'दी इकॉनामिक्स आफ इनहेरिटेन्स (१९२९) 
रेखिये । 


अध्याय---६ 
राष्ट्रीवा और सभ्यता 


न्‍न्‍का५४« ५ न 

अगर आज की दुनिया केवल आर्थिक दृष्टि से अपने संगठन का मामला निपटा सके 
तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संक्रमण कोई दुर्गंभ कठिनाई नहीं रह जायगी । साख व्यवस्था 
के फलस्वरूप एक दूसरे पर निर्भरता का कुछ ऐसा प्रसार हुआ है कि उसने सारी भौतिक 
सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है । और आ्िक अनुसंधान द्वारा जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, 
उसे आधुनिक वैज्ञानिक विकास पूरा कर रहा है---विश्ेषतः संचार-साधनों के विकास द्वारा । 
व्यवहार रूप में देखें तो आज मुख्य मुख्य अनिवार्य पण्यों के लिए एक विश्व-मंडी और विदव- 
भाव का अस्तित्व हैँ और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि एक ऐसी संगठित 
व्यवस्था है जिसमें हर क्षेत्र विशेष फ़ायदे की परिस्थितियों में अपने यहाँ जो माल तैयार 
करता है, उसका इसी प्रकार जन्य क्षेत्रों में तैयार होने वाले माल से विनिमय चाहता है । 
१९वीं शती के आरम्भ में उन्मुकत व्यापारियों ने इसी व्यवस्था का भावन किया था। काब्डन 
ने १८४२१ में लिखा था : “उन्मुकत व्यापार व्यवहार को पूर्णता देकर और देशों की 
एक दूसरे पर निर्भरता की सिद्धि करके अनिवार्यतः सरकारों से अपनी जनता को लूड़।ई में 

झोंक देने की शक्ति छीन लेगा। 
परन्तु घटनाओं का प्रवाह इस दिद्या में नहीं हुआ | १९वीं शताब्दी की सबसे बड़ी 
विशिष्टता यह है कि वह राष्ट्रीयता के विकास का युग था और अपने ज़माने की घटनाओं से 
यह प्रकट हो गया हूँ कि उसके प्रभाव का अन्त होने की संभावना अभी कहीं दूर-दूर तक नहीं 
दिखाई पड़ती । मोटे तौर पर, आधुनिक राष्ट्रीयता का उद्भव पोलैण्ड के प्रथम विभाजन 
से पहले नहीं हुआ था और उसकी मूलभूत विचारधारा ने इससे पहले जो-जो रूप ग्रहण किये, 
उनसे सबसे यह भिन्न है क्योंकि यह अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रभुराज्य के अधिकरणों की 
अपेक्षा करती है। अतः उसे आत्म-निर्भरता के आधार की वांछा रही है। उसने हर राष्ट्र 
के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त सरकार चाही है, इतालवी आस्ट्रियाई की सेवा नहीं करेगा, 
इसी तरह बल्गारिया-वासी तुर्कों की सेवा नहीं कर सकता। उसने ऐसी सीमाओं की खोज 
की है, जो सामरिक सुरक्षा का साधन बन सकें ; जन आक्रमण के विरुद्ध अन्तरायक के 
रूप में फ्रांस को राइन ज़रूर ही चाहिए। इसने काल्बटंवाद के सिद्धांतों का पुनरत्थान 
और विकास किया है और शुल्क-व्यवस्था द्वारा हर राष्ट्र को एक संपूर्ण आथिक इकाई बनाने 
का प्रयास किया है। एक बार अस्तित्व में आने के बाद उसका आग्रह यह रहा है कि विकास 
जीवन का सहवर्त्ती हैँ । उपनिवेश, संरक्षित प्रदेश, प्रभाव-क्षेत्र, वैध उमंगों का विस्‍्तार--ये 
झब भावना के अतिरेक की अभिव्यक्ति हैं जिसका मतलब होता है कि वह राष्ट्र प्रौढ़ राष्ट्र 


है 
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है। यह कोई नगण्य बात नहीं कि आधुनिक यूरोप में एक भी ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं 
जिसने कोई उपनिवेश जीता या खोया न हो । हर हालत में उसका फल यह हुआ कि संबद्ध 
क्षेत्र पर स्थायी या अस्थायी संरक्षण कायम हो गया है । इस प्रकार की घटनाएँ भी कम नहीं 
कि ऐसे क्षेत्रों के निवासियों ने---अमरीका की तरह--स्वयं ही उपनिवेशवाद की बेड़ियों 
से मुक्त होने का प्रयत्न किया है और बे राष्ट्रीय राज्य की पूरी सज्जा में उभरे हैंया 
उभरने के लिए सर्चेष्ट रहे है। 

राष्ट्रीयता की परिभाषा आसान नहीं है क्योंकि अतीत के गर्भ में ऐसा कोई स्फूट 
तत्त्व दीख नहीं पड़ता जहाँ से उसका इतिहास शुरू हुआ माना जा सके। अमरीका की प्रखर 
राष्ट्रीयता ने साबित कर दिया है कि जातीयता का महत्त्व संदिग्ध है और सच तो यह है कि 
प्राचीनतर यूरोपीय राष्ट्रों में कोई भी गंभीरतापूर्वक जातीय विज्लुद्धता का दावा नहीं कर 
सकता : भाषा अतर्क्य महत्त्व का तत्त्व है पर विविध भाषाओं की कठिनाई स्विट्जरलेण्ड 
के मार्ग में बाधा नहीं डाछ सकी । राजनीतिक निष्ठा से भी कोई बात हल नहीं होती । 
१९वीं शती का इतिहास अधिकांशतः राष्ट्रीयता की दृष्टि से निष्ठा के परिवर्तनों का ही 
इतिहास है । राष्ट्र को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के प्रति सचेत बनाने के लिए एक मातृभूमि 
भी होना आवश्यक हे लेकिन यहूदी इस बात के साक्ष्य हैं कि राष्ट्रीयता की भावना के लिए 
उस पर आधिपत्य होने की बजाय उसकी पुनराप्ति की उमंग ही शायद अनिवायं है। 

मोटे तौर पर राष्ट्रीयता का विचार-जैसा कि रेनाँ ने एक प्रसिद्ध निबन्ध में जोर 
देकर कहा है-मूछलतः मानसिक है । उसमें एक खास तरह की ऐक्य-भावना होती है जो 
उस भावना की अनुभूति करने वालों को शेष मानवता से अछूग करती है। यह इकाई एक 
समान इतिहास का--संगठित प्रयत्नों द्वारा जीती हुई लछड़ाइयाँ और प्रतिष्ठित की हुई 
परम्पराओं का--परिणाम होती है। उनमें सगेपन की एक ऐसी भावना उदित हो जाती है 
जो उन्हें एकता के सूत्र में बाँध देती है। वे अपनी समानताओं को पहिचानते है और दूसरों 
के साथ अपनी असमानताओं पर जोर देते है। उनकी सामाजिक परम्परा बिल्कुल उनकी 
अपनी हो जाती है --जैसे किसी आदमी के घर में उसका अपना व्यवितत्त्व झलकता हैं । 
उनकी कला, उनके साहित्य इस तरह विकास करते हैँ कि दूसरे राष्ट्रों से एक प्रकट अन्तर 
उनमें पाया जाता है । शेक्सपीयर और डिकन्स को इंगलेण्ड ही जन्म दे सकता था; इसी 
तरह हम मानते है' कि वोल्टेयर और कॉट में ऐसे गुण है जिनमें फ्रांस और जमेनी की राष्ट्री- 
यता परिलक्षित होती है । 

इस प्रकार विभेद करने वाले गुण के रूप में राष्ट्रीयता का आधार निस्संदेह यूथ- 
चारी भावना है। उसमें जो ऐक्य निहित है, उसका प्राणरक्षा की दृष्टि से, तब बड़ा महत्त्व 
होगा जब खानाबदोश आदमी शिकार के अच्छे अच्छे ठिकाने दृढ़ता हुआ भटकता फिरा 
करता था। जिन दलों में यूथचारिता की प्रबल वृद्धि थी, वे ही अस्तित्त्व के संघर्ष में जीतते _ 
थे। उनके पास ऐसे प्रदेश हो बये, जिन्हें वे अपना कह सकते थे। जो उन पर धावा बोलते, 
उनसे वे लोहा लेते, जीत से मातृभूमि की महत्ता और भी बढ़ जाती थी और ऐसी मरम्परायें 
बन रही थीं जिनकी प्रतिक्रिया से उनके वंशजों की दृष्टि में इतना मूल्य चुका कर पाई हुई 
चीज़ और भी मूल्यवान होती जा रही थी। छगता है कि आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में लड़ाई 
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ही प्रमुख तत्त्व रही है। कुछ बातें अतीत के गर्भ में समा गई हैं। हम यह नही बता सकते कि 
इंगलेण्ड की देशीय जन-जातियाँ फ्रांसक आक्रांताओं से कैसे ऐसी घुल-मिल गईं कि उसके फल- 
स्वरूप अंग्रेज़ी राष्ट्र का उद्भव हुआ या यह कि आयरलेैण्ड पर आक्रमण करने वाले अंग्रेज 
किस तरह उन लोगों में खप गये जिच लोगों के ऊपर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया था। 
खेर, इससे एक जो तथ्य उभरता है और जो हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है वह यह कि राष्ट्रीयता 
का स्वरूप एकदम पृथक्कारी है। यह कोई कोरी आर्थिक घटना नही हैँ हालाँकि आर्थिक प्रयो- 
जनों के लिए इसका उपयोग हो सकता है। आपस्ट्रिया-हंगरी का विभाजन आशिक दृष्टि से 
बरबादी ही थी लेकिन उसके दोनों ही भाग पृथूकता की अभिव्यक्ति के रूप में स्वायत्तता की 
माँग करते थे। हो सकता है कि ब्रिटेन की प्रशासन-योग्यता के अभाव में मिस्र को नुकसान ही 
उठाना पड़, लेकिन मिस्र फ़ायदे की अपेक्षा स्वायत्तता को पसंद करेंगा । अमरीका के साथ 
मिल जाने से कनाडा को, आध्िक पक्ष में, शायद छाभम ही होगा पर वह अडिग भाव से 
ब्रिटेन से अपने संबंध कायम रखना चाहता है । इंगलैण्ड के भारत छोड़ देने से---अगर यह 
घटना निकट भविष्य में घटी---कु छ समय के लिए अराजकता फैल जाना प्राय: निश्चित ही 
है पर ऐसे हज़ारों भारतीय हैं जो ब्रिटेन द्वारा स्थापित शांति से भारतीयों द्वारा फैलाई गई 
अराजकता को अधिक वांछनीय समझते हैं । देश-सक्ति--अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम- 
गंलत-सलत राहों पर भटका सकता है, पर, मूल में वहू एक ख़ास वर्ग के साथ सगेपन की 
सहज-सज्ची अभिव्यक्तित प्रतीत होता है : एक ऐसे वर्ग के साथ जिसकी स्चेष्ट प्रयत्नों के 
कारण, अनन्य सामान्य प्रकृति होती है और अनन्यसामान्य होने के नाते ही वह स्वायत्तता 
चाहुता है, भर ही इसके लिए उसे आर्थिक हितों का बलिदान करना पड़े । 
जब राष्ट्रीयता अपने अधिकार के रूप में स्वायत्त शासन की कामना करती है, 
तभी सम्यता की आवश्यकताएँ परिस्फूट होती हैं। आज की दुनिया में स्वायत्तता माँगना 
यथायें में प्रभुराज्य की समूची सज्जा की माँग करना हूँ । कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण लें--- 
इसका मतलब हुआ कि अपने नियत क्षेत्र में राष्ट्रटराज्य जीवन के समस्त' उपकरणों का 
स्वाग नियंत्रण चाहेगा। जब तक कि लड़ाई ही न छेड़ दी जाये, तब तक वह अपने से बाहर 
किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा । अपनी सीमाओं का निर्धारण, अपने शुल्क तय करना, 
अपनी चौहहद्दी में बसने वाले अल्प संख्यकों को क्या विशेषा धिकार दिये जायें, किन अजनबियों 
को आने दिया जाय, किन विद्वासों का बहिष्कार किया जाय, शासन का क्‍या स्वरूप 
हो---इन सबका निपटारा वह स्वयं करने का दावा करेगा। इस बात पर भी हमें ध्यान देना 
चाहिए कि राष्ट्र की एकता---अतः उसकी अनन्य-सामान्यता--का सर्चेष्ट पोषण किस तरह 
किया जाता है। शिक्षा द्वारा यह काम हो सकता है । अमरीका में राष्ट्रीय परम्परा के गौरव 
ने अत्यंत विषम तत्त्वों को एक सगर्व आत्म-चेतन इकाई में गुम्फित कर दिया है। बाहरी 
खतरे की भावना से भी यह काम किया जा सकता है। फ्रांस और जम॑ंनी के सीमांत पर 
हाक्तिशाली और विरोधी राष्ट्रों के विद्यमान होने के कारणग्ये दोनों राष्ट्र अपने पड़ौसियों 
और अपने.बीच के भेद के विषय में अत्यंत जागरूक रहे हैं। अख़बार भी इसी साध्य को 
पर करते है। वे हर राष्ट्र की यूथ-कुत्ति की परिपुष्टि करते हैं। जो राष्ट्र के मित्र समझे 
किंते हैं, उनकी वे प्रशंसा करते हैं. ओर जो शत्रु समझे जाते हैं, उन पर आघात । 
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और अनन्यसामान्यता की वह भावना, एक ऐसा लगाव पैदा कर देती है जो पारिवारिक 
स्नेह की भाँति सत्य या न्याय से निरपेक्ष रह कर जीता है । उदाहरण के लिए, लड़ाई छेड़ने के 
मसले को लेकर किसी राष्ट्र में मतभेद हो सकता है पर एक बार लड़ाई घोषित हो जाने पर 
यूथ-वृत्ति क्रियाशील होती है और सारे मतभेद उसी में घुल जाते है । जो छोग फिर भी मत- 
भेद पर ज़ोर देते रहेंगे, उन्हें निश्चय ही ग्ह्दरी का फतवा दिया जायेगा; जब राष्ट्र- 
राज्य को कोई खास खतरा न भी हो--जैसे दक्षिण-अफरीका युद्ध में--तब भी सरकारी 
नीति के विरुद्ध होने का अर्थ नागरिकता के दायित्त्व निभाने की अक्षमता ही बताया 
जायेगा । 

इस स्वरूप को मानें तो राष्ट्रीयता इतिहास में अपेक्षाकृत एक नयी शवित ही है--- 
जब उसने राज्यत्व की स्पृह्ा की वह समय पोलैण्ड के प्रथम विभाजन से पहले का नहीं माना 
जा सकता । राष्ट्रीय राज्य के दमन और अमरीका में राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा फ्रांस में राष्ट्रीय 
प्रभुदा की प्रतिष्ठा की घटनाएँ लगभग एक साथ ही घटित हुईं | ये दोनों ही विचार एक 
प्रकार के राजनीतिक विस्फोट का कारण बन गये । पहले-पहल तो फ्रांसीसी क्रांति की 
शक्तियों न ऐसी धारणा पैदा की मानो वह राष्ट्रीय की बजाय यूरोपीय आन्दोलन ही हो, 
लेकिन यूरोप की प्रतिक्रियात्मक शक्तियों के विरोध ने फ्रांसीसियों में एक विशेष महत्त्व की 
चेतना को जन्म दिया--राष्ट्रीयता की शक्ति ने उसे एक अप्रतिम गौरव से आविष्ट कर 
दिया | वह चेतना नेपोलियन के रूप में फलीभूत' हुई पर उसकी विजय में नेपोलियन ने 
पराजित सेनाओं में राष्ट्रीयता की ज्योति जगा दी। तब से एक नये सत्य का आख्यान हुआ। 
बह इटली की तरह चाहे लोकतंत्र के नाम में आगे बढ़े, अथवा टर्की के पराधीन जनों की 
भाँति अपनी राष्ट्रीयता पर धर्मं का रंग चढ़ा ले। पर हर अवस्था में आग्रह यही था कि 
एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का शासन राजनीतिक दृष्टि से अनुपयुकत है और नैतिक दृष्टि 
से ग़लत । १९वीं शताब्दी में यह एक धारणा बन गई कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं से संगठित 
राज्यों में एक भोंडी संकरता होती है जिसकी कोई सफ़ाई नहीं दी जा सकती । उदाहरण 
के लिए---आस्ट्रिया के विरुद्ध इतालवी जिहाद में विक्टोरियाई इंगलैण्ड की उत्कट सहानु- 
भूति इसी भावना का परिणाम थी । शासन के लोकतंत्रीय सिद्धांतों में यह बात विवक्षित 
थी क्योंकि जेसा मिल ने कहा था---यह समझ में नहीं आता कि अगर मानव जाति का कोई 
अंश यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि उसे मानवों के किन सामूहिक निकायों से 
संसर्ग करना चाहिए तो फिर वह किस बात में स्वतंत्र है ? ......... ” आमतौर से स्वतंत्र 
संस्थाओं की यह आवश्यक शर्त है कि शासन की चौहदी मुख्यतः वही होनी चाहिए जो राष्ट्र 
की ।* एकता और स्वाधीनता इस विचार के आवश्यक परिणाम थे और यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता था--जैसा कि हीगल और माज़्जिनी जसे परस्पर भिन्न विचारकों ने 
निकाला--कि राष्ट्र-राज्य मानव-संगठन की चरम इकाई हैं; फलत: वही मानव-निष्ठा की 
भी चरम इकाई हो सकती है १ 

इस मत को मानने में जो नेतिक कठिनाइयाँ हैं उनका विवेचन मैं आगे चल कर 
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करूँगा। पर पहल इस युग की दो परस्पर बड़ी-बड़ी विरोधी शक्तियों पर विचार करना 
आवश्यक हैँ जिन्होंने मिल कर राष्ट्रीयता की शक्ति को दुढ़ता भी दी है और उसका उच्छेंद 
भी किया हैँ । पहली शक्ति तो वह रूप है जो आजकल युद्ध ने ले लिया हैं और दूसरी शक्ति 
है उद्योग-व्यवस्था का विवक्षित स्वरूप । एक तरह से दे खा जाय तो दूसरी शक्ति ही पहली 
की जननी है और हम जिस ग्रंथिल संडलेष पर पहुँच गये हूँ, उसमें मुख्य कारण मान कर 
इस दूसरे तत्त्व पर ही विचार करना सहज होगा । 

यह तत्त्व है आधुनिक उद्योग का स्वरूप । इसने समूची दुनिया को एक मंडी” बना 
दिया हैं और उसका मतलब है दूसरे देशों से प्रतियोगिता । मोटरकार तैयार करने वाले 
अंग्रेज़ को इसी काम में लगे हुए अमरीका से प्रतियोगिता करनी ही पड़ेंगी। लंकाशायर की 
सूती कपड़ा मिलों को भारत, फ्रांस, अमरीका, जमंनी और जापान---इन सबका मुकाबला 
करना पड़ता है । कोई भी राष्ट्र जो कुछ भी उत्पादन करता है, उसे अपने ही यहाँ नहीं रख 
सकता। उसे अपने अतिरिक्त माल के लिए मंडियाँ दूंढनी ही पड़ती हैं। किसी भी व्यापार में 
उत्पादकों के वर्ग विशेष को यह अभीष्ट होता है कि अपने प्रतिद्वंद्वियों की प्रतियोगिता कम 
कर दे । देश में यह प्रतियोगिता घटाने का प्रयत्न संरक्षण-शुल्क का रूप लेता है, विदेशों में 
उसके अनेक रूप होते है : उपनिवेश स्थापित करना, अनुश्नत देशों में रियायतें देना, वाणिज्य 
संध्षियों में कुछ राष्ट्रों को अधिमान्यता देना आदि। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
स्वतंत्रता राष्ट्रीयता की मांगों से सीमित हो जाती है। यह तथ्य इस श्रेण्य वाक्य में अभिव्यक्त 
हुआ है: व्यापार झंडे का अनुसरण करता है।' राष्ट्र-राज्य की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसी 
मंडी को बस में करने के लिए किया जा सकता है जिसमें किसी खास राष्ट्र-वर्ग की प्रधानता 
हो । भारत और भिन्न में हमारा यही इतिहास है, मराकों में फ्रांस जर्मनी के झगड़े का भी 
बहुत कुछ यही इतिहास है । व्यापार पजी-निवेश का भी रूप छे सकता है; ऋणी देश को 
बन्धघारी के हित में संरक्षकत्व स्वीकार करने पर मजबूर किया जा सकता है। यह भी हो 
सकता है कि वह बिल्कुल या लगभग उसी देश की मंडी बना दी जाये। जेसे-जेसे शक्ति 
बढ़ती है, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद का रूप धारने रूगता है। 

यह साम्राज्यवाद अक्सर आर्थिक घटना ही होती ६ । वर्ग-विशेष के हितों की जड़ें 
सींचने के लिए देशभक्ति की रोमानी छाया का रकाभ उठाया जाता है--जैसे दक्षिण- 
अफ्रीकी युद्ध में । यह धारणा ग्रायब हो जाती है कि किसी खास क्षेत्र के भौतिक साघन 
ऐसा विषय हैं जिनसे सारी दुनिया को सरोकार है । वे उसी क्षेत्र के होते हैं। राष्ट्र-राज्य 
जैसे उसका ठीक समझे, उपयोग करे। बुद्धिमानी से करे या बरबाद कर दे । उसमें दखल 
देना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर हमछा करना है। यह समस्या फिर सम्मान का मामला बन जाती 
और अगर जैसे बगदाद-रेलवे के साथ किया गया, वैसे ही समझौता नहीं किया जाता तो 
"यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र-सम्मान की समस्‍यायें किसी न्‍्यायारूय के सामने निर्णय 
के लिए पेश नहीं की जा सकतीं । तब फ़ैसला होता है कि सिर्फ़ एक तरह से---लड़ाई द्वारा । 
* : मैंइस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जब तक राष्ट्र राज्य की सत्ता वाणिज्य हितों से 
फरिचालित होती है, ये परिणाम टल नहीं सकते । यूथ-वृत्तियों को इस तरह मोड़ा जाता 

््ि बेकुछ लोगों की विशेष ज़हूरतों को ही पूरा करें । राजनीतिक सत्ता और वाणिज्य के 
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संपर्क में आत्म-निर्भरता का आदरों, नये उद्योग की विशेष संरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक चीजें उत्पादन करने वालों का सायेक्षिक महत्त्व आदि सभी बातें निहित हैं । 
अमरीका से प्रवासन को व्यापारियों क हितों को दृष्टि में रख कर नियमित किया जाता 
है क्योंकि उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए; जब मज़दूर अपना संगठन करता है, तब उसके प्रदेश 
पर प्रतिबन्ध लगा कर उसकी मत-शक्ति को सीमित रखा जाता है। मोटरकारों के अंग्रेज़ी 
निर्माता विदेशी निर्माता के विरुद्ध विदश्वष शुल्क लगवात है। शस्त्रास्त्र की फ़र्मो को उनके 
काम के निर्वेहण के लिए सहायता के रूप में युद्ध पोत दिये जाते हैं। भारत विशेष 
संरक्षण चाहता है ताकि उद्योओं का विकासहो सके जो कि खुल बाज़ार की परिस्थितियों 
में संभव नहीं । १९१४ के महायुद्ध से जो विशेष परिस्थितियाँ पैदा हुई, उनके कारण इस 
वातावरण को और भी प्रखरता मिल गई हैँ । नाकेबन्दी का महत्त्व जब से प्रकट हुआ है 
तब से यह भी सिद्ध हो गया है कि जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उत्पन्न करते हैं वे ही 
आत्म-निर्भर रह सकते है और अगर कोई और विचार बीच में न हो, तो इसका मतलरूब 
यह होगा कि व्यापार का इस तरह विकास किया जाये कि लड़ाई के खतरों से अधिकाधिक 
संरक्षण प्राप्त हो । 

यहीं बस नहीं है । आधुनिक युद्ध के स्वरूप से सभ्यता के लिए और भी कठिनाइयाँ 
हैं। उसकी ध्वंस दाक्ति इतनी विपुल होती है कि राष्ट्र-राज्य को युद्ध के खतरों से अपनी रक्षा 
करने की दृष्टि से अपने साधनों को व्यवस्थित करना पड़ता है । उसे अपने सीमान्‍्त ऐसे 
बनाने पड़ते हैं कि हमछा करता भरसक कठिन हो जाये । अगर हो सके, वह उनकी सीमाओं 
को इस तरह बाँटता है कि ऐसी चीज़ें तुरन्त उपलब्ध हों जिनका सम्भरण युद्ध के लिए 
अनिवार्य होता है---जैसे गेहूँ, कोयला, लोहा आदि । अपने साधनों से अधिक ख़र्चा बर्दाइत 
करके उसे सेनायें रखनी पड़ती हँ---और उस हद तक वह अपनी सुरक्षा के लिए जान बूझ 
कर ग़रीबी स्वीकार करता है । लेकिन उसके पड़ोसी भी सब यही करते हैँ---शक्ति-संग्रह 
की एक होड़ सी शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शांति खतरे मे पड़ जाती हूँ, घबराहट 
और वैर-भावना का वातावरण प्रचंड हो उठता है और छोटे राज्यों को अपने शक्तिशाली 
पड़ोसियों से गठबंधन करने का छोभ' होता है, ताकि उस परिवर्षित शक्ति से उन्हें सुरक्षा 
मिल सके। राष्ट्र-राज्यों की इस तरह की गुटबन्दी की अगर सबसे अच्छी उपमा दी जा 
सकती है तो वह एक बारूद भरे शस्त्रागार से जिसे १९१४ के यूद्ध की तरह संयोग की एक 
छोटी-सी चिनगारी विनाश की लपटों में भभका देने के लिए काफ़ी होती है । 

मे समझता हूँ कि यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं कि राज्य द्वारा अपनी सुरक्षा 
की दृष्टि से ही प्राकृतिक साधनों का नियंत्रण किये जाने से वातावरण की विस्फोटकता किसी 
तरह घट जायेगी। यह हो सकता है कि ज़रूरी कच्चे माल पर सामाजिक नियंत्रण रहे तो 
उसका कोई अनुचित लाभ न उठा सके। सामाजिक नियंत्रण साम्यवादी राज्य का भी रूप 
ग्रहण कर सकता है---जेसे रूस में । लेकिन जब तक उसकी प्रकृति अकम्प रूप से राष्ट्र- 
वादी रहती है, और वह ऐकान्तिक प्रभुता के माध्यम से क्रियाशील रहता है तृब तक वह 
अपने साध्य प्रयोजन के लिए अधिकाधिक सशक्त होता जायेगा। रूसी साम्यवाद में इतनी 
साम्राज्यवादिता तो थी ही कि उसने जाजिया को पदाकांत किया। समाजवादी हो जाने, 


कं 
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प्र भी इंगलूण्ड को कपास और तेल तो चाहिएगा ही और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े 
तो वह लड़ेगा भी । यहां तक कहा जा सकता है कि एसे समाजवादी राज्य अपनी लड़ाइयाँ 
अपूर्व सहजता से संचालित करसकेंगे क्योंकि उनमें कोई यह तो कह नही सकेगा कि लड़ाई 
निजी हितों के लिए लड़ी जा रही है। समाजवाद अन्‍्तर्राप्ट्रीय तो बस इसीलिए है कि पूजी- 
वाद अन्तर्राष्ट्रीय है। अगर दुनिया में सब राज्य समाजवादी हो जाये और एक दूसरे से स्वतंत्र 
तथा प्रभृत्त्व-संपन्न हों तो वे ही आसानी से उसी प्रकार एक दूसरे से वर मान सकते हैं जैसे 
इस यूग के राज्य । 
अतः आत्म-निर्णय के प्रभु अधिकार से संपन्न राष्ट्रीयता एक ऐसा सिद्धांत है, जिसके 
परिणाम उससे कहीं भिन्न होत हैं जिसकी माझिजिनी और मिल जैमे लोगों ने कल्पना की 
थी। इसमें प्रतिष्ठा की राजनीति निहित रहती है और उसके फलस्वरूप दुनिया एक ऐसी 
दुनिया का रूप ले लेती है जिसमें राष्ट्रों के आपसी संबंध ऐसे मामले नहीं रह जाते जिनका 
न्याय से निर्णय हो सके । इस बात को समझने के लिए कि राष्ट्रीयता की अनुभूति ऐसी बातों 
पर आधृत है, जो आज की सभ्यता के वातावरण को देखने हुए गम्भीर खतरों से अपूर्ण है; 
उसकी वास्तविकता से---अथवा उसकी मान्यता से भी--इन्कार करने की ज़रूरत नहीं 
है । अंग्रेज़ होना अच्छा है, इसमें संदेह करने की किसी को ज़रूरत नहीं --बर यह भी 
जानना आवश्यक हैँ कि किसके लिए अच्छा है और क्यों ? जब अंग्रेज़ों की-या किसी और 
राष्ट्र की--राष्ट्रीयता के फलस्वरूप ऐसा राज्य बनता है जो अपने प्रति निष्ठा की माँग 
करता है--चाहे उसका उहेश्य कुछ भी हो--तो इसमें ऐसी बातें विवक्षित हैं जो राजनीति 
दर्शन के मूल तक पहुंचाती है। किसी भी राष्ट्र को जीने का अधिकार है। लेकिन चूँकि वह 
अपने आपमें सिमट कर नहीं जी सकता, इस लिए वह कंसे रहे---इस सवाल का फ़ैसला अकेले 
कर लेने का उसे हक नहीं । क्योंकि जिस राजनीतिक व्यवस्था का वह अंग है, उसमें ऐसे 
नैतिक प्रयोजन का अन्तर्भाव है जिसके सामने राष्ट्रीय हित---यहाँ तक कि राष्ट्र का अस्तित्व 
भी--गौण है | नागरिक में देश-भक्ति का मतलब यह नहीं कि वह अपने राष्ट्र-राज्य का 
अन्धा होकर अनुसरण करे, और राष्ट्र-राज्य के अधिकार इस बात में निश्चित नहीं कि वह 
दूसरों का अहित करके अपने हित की रक्षा करे। यह तो शक्ति की राजनीति है जो राज्यों 
के आपसी संबंधों में अधिकारों की धारणा को स्वीकारती ही नहीं । और यह बात अच्छी 
तरह समझ रखनी चाहिए कि---जैसा कि बर्क ने वारेन हेस्टिग्ज के विरुद्ध अभियोग लगाते 
समय कहा था---विदेश में अधिकारों के निवेध का मतलब है, कभी न कभी देश में भी अधि- 
कारों का निषेध । आदमी अजनबी के साथ अन्याय करने में तब तक निः्णात नही हो सकता, 
जब्र तक कि वह अन्ततोगत्वा अपने बन्धओं को भी न्याय देने से इन्कार नहीं करने लगता । 
जा 
अस्तु, अब समस्या राष्ट्रीयया और अधिकार के संतुलन की है । अधिकार' से मेरा 
मतलब छोकातीत आचार की किसी रहस्यात्मक घारणा से, नहीं | मेरा अभिप्राय सिर्फ़ 
इतना है कि,जिन हितों की सिद्धि करनी है, उनका माप उन सब लोगों के लछिए समान है जो 
साथ-साँंध रहने के अभ्यस्त हो गये है। मेरी दलील यह है कि चूँकि मेरा पड़ोसी ही मेरे लिए 
करा संसार है, अतः मुझे अपने हित का इस प्रकार मावन करना चाहिए कि उसमें उनका 
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भी हित आ जाये, जिनके साथ म्‌ झे रहना है । एक पुराने सत्य को कि कोई भी आदमी अपने 
आपमें सिमट कर नहीं रह सकता, वैज्ञानिक खोजों ने नई परिस्थितियाँ दे दी हैं। इसका 
मतलब यह है कि राष्ट्र कहे जाने वाली मानसिक व्यवस्था की पृ थकृता को हम चाहे जितना 
मान लें, पर उनके काम करने मे एक साहित्य” (सहित होने का भाव) भी है और उसमें 
उस साहित्य की संस्थाओं के निर्माण की बात भी आ जाती है। वे संस्थाएं समान हित के 
मामलों पर संयू क्‍त निर्णय के आधार पर ही बनाई जा सकती हैं। मिसाल के लिए जैसे ही 
इंगलेण्ड के किसी काम पर फ्रान्स का सीधा असर पड़ने लगता है, वैसे ही इस बात की 
जरूरत पैदा हो जाती है कि जिस क्षेत्र में दोनों के काम टकरातै है, उसका हल दोनों देश 
संयूक्‍त रूप से करें। और स्पष्ट है कि जब उस समस्या को इस रूप में रखते हैं तो निर्देश 
की इकाई दो राष्ट्रों तक ही सीमित नही रह सकती । तक सिद्ध बात यह है कि सभ्यता की 
सामान्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न या तो अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर होना चाहिए, 
अन्यथा वह व्यर्थ है । ॥॒ 

ऐसे फ़ैसले जिनकी लपेट में मैं भी आता हूँ, तब तक फारगर फ़ैसले नहीं हो सकते 
जब तक उनके करने में मेरा भी सहयोग न रहा हो । व्यक्तियों के संबंधों के बारे में यह बात 
जितनी सच है, उतनी ही राष्ट्र-राज्यों के संबंधों के विषय में । मूझ पर दबाव डाल कर मुझसे 
एंसे काम कराये जा सकते हैं जिन्हें मै पसंद न करता होऊं पर उस हालत में मेरा काम सृज- 
नात्मकता खो देता है क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं होता। राष्ट्रों पर भी यही बात लागू होती है । 
वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अगर वह एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं 
तो वह उनका सहज उत्कृष्ट रूप नहीं हो सकता। जिस शक्ति का वे प्रयोग करते है वह दूसरे 
के सहकाय॑ से जनित शक्ति होनी चाहिए, दूसरों पर दबाव डालने से जनित नहीं । उन्हें 
अपने पड़ौसियों को यह प्रत्यय कराना चाहिए कि उनके जो संबंध है, उनको बनाये रखना 
एक दूसरे के हित में है । हर एक को उससे परिपुष्ट सामंजस्य की भावना मिलनी चाहिए 
जो आत्म-सम्मान पर आधृत सेवा से उत्पन्न होती है । विवशता के सहारे टिका हुआ आदेश 
कभी स्थायित्व नही पा सकता | आयरलैण्ड और भारत, आस्ट्रिया-हंगरी और बरसाई की 
संधि द्वारा विकृत जमेनी के इतिहास से, कम से कम, यही सबक मिलता हैँ । जो आदेश दिये 
जायें और जो संबंध स्थापित किये जाये, उनमें उन हितों की स्वीकृति तो होनी चाहिए 
जिन पर उनका प्रभाव पड़ेगा वरना वे कभी मान्य नही हो सकते । 

इसका मतलब है कि प्रभुता-संपन्न राष्ट्ररराज्य जेसी कोई चीज़ नही रह जाती । 
इसका अर्थ है कि सम्यता की कोई भी इकाई विश्व-व्यवस्था को---और उसी व्यवस्था में 
आज वह अपनी सार्थकता पाती हे---अपनी मर्ज़ी के अनुसार मोड़ने का अधिकार नही माँग 
सकती क्योंकि कोई भी इकाई अब आत्म-निर्भर नहीं रह गई अपने व्यापक कार्यो के अन्तर्गत 
वह जो फ़ैसले करती है, उनमें अनुषंग से वह विश्व-व्यवस्था भी लपेट में आ जाती है । 
अगर इन फ़ैसलों पर सफलतापूर्बक अमल होना हो तो वह एक तरह से--जैसा कि श्री 
, लियोनाड्ड वुल्फ ने कहा था-- समूचे विश्व के लिए विधान बनाने जैसी बात होगी । यह 
कोई आसान मामला नही हैं। इसमें इन' बातों का समावेश हैं: (क) ऐसे कार्यो का पता 
. ऊग्राना जिनका होना सार्वभौम हो; (ख) उन कार्यो के परिचालन के लिए उपयुक्त संस्थाएं 


&। 
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बनाना; (ग) ऐसी संस्थाओं के शासन में जो राष्ट्र-राज्य भाग लेंगे, उनके उचित प्रति- 
निधित्व का तरीक़ा। एक दब्द में कहें तो आधुनिक परिस्थितियों की विवक्षा है विश्व- 
सरकार । इसका काम एक राज्य के शासन से कहीं अधिक जटिल होगा और यह स्वाभाविक 
भी है। सहयोग की मानसिक परम्परा अभी स्थापित करनी पड़ेगी,भाषा की कठिनाई पार 
करनी होगी, फ़ैसलों को लागू करने के लिए कोई ऐसी सर्व-सम्मत प्रविधि ढूँढ़नी होगी 
जिसके विषय में अभी तक कोई विशेष खोज' नहीं की गई । आश्वस्त होने का अगर कोई 
कारण हूँ तो सिर्फ़ एक यह कि धीरे-धीरे सभी इस बात को मानते जा रहे है कि आधुनिक युद्ध 
सचमुच आत्मघात के ही बराबर हूँ और फलस्वरूप हमें सहयोग या सत्यानाश में से एक 
को वरण करना है । इसी भावना से १९१९ में वरसाई संधि के कर्णधारों ने रष्ट्रसंघ (लीग 
आफ़ नेशन्स ) को स्वीकार करके उसके अन्याय क॑ परिहार का प्रयत्न किया था । यह उस 
भवन की झाँकी भर है, जो अभी अस्तित्त्व में नहीं आया । ऊँ किन इसका बड़ा भारी महत्त्व 
यह है कि यह निर्देश का ऐसा अधिकरण होगा जो कि किसी भी राज्य की आज्ञाओं से 
परे होगा । यह या तो वृथा होगा या फिर इसका मतलब होगा विश्व के मामलों में राष्ट्र 
के प्रभुत्व का निषंध | 

जिन कार्यों का होना सार्वभौम है, उनका पता लगाना एसा मामला नहीं जो पूर्वे- 
सिद्ध आधारों पर निपठाया जा सके । जिस स्याही से ये सिद्धांत छिखें जायेंगे उसके सूखने 
के पहले ही वैज्ञानिक खोज इस अयत्न' को गतयुगीन बना दगी। बुद्धिमानी तो इस बात में 
होगी कि ऐसी समस्या के भावन का प्रयास किया जाये जिसका कोरा राष्ट्रीय स्वरूप नहीं 
रह गया हो | ऐसे कुछ वर्ग तुरन्त ही सामने आते हैं :--- 

(क) संचार की समसस्‍्याएँ 

(ख) प्रादेशिक सीमाओं की समस्याएँ 

(ग) जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्याएँ 

(घ) जन-स्वास्थ्य की समस्याएँ 

(छ) उद्योग और वाणिज्य की समस्याएँ 

(च) अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की समस्याएँ 

(छ) लड़ाई के सीधे प्रतिबंध से सम्बद्ध समस्याएँ 

इनमें से हर वर्ग में, हमारे पास केवल ऐसा ही अनुभव ही नहीं है, जिसके आधार 
पर हम आगे बढ़ सकते हैं, वरन्‌ केवल प्रशासन के नियंत्रण को छोड़ कर ऐसी संस्थाएँ भी 
हैँ जो अपने व्यावहारिक काम द्वारा परखी जा चुकी हैं। इस अनुभव और इस व्यावहारिक 
कार्य से निष्कर्ष क्या निकलता है ? में दो सबसे महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख करूँगा। 
पहली तो यह कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन और विघान संभव है । अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री 
विधान और अत्तर्राष्ट्रीय डाक संघ जैसी जटिल व्यवस्थाएँ इसे सिद्ध कर चुकी हैं; 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्याकझ्य जितना कुछ काम संपन्न कर चुका हें उससे भी यहाँ 
स्पष्ट है; १९०२ के सम्मेलन हारा नियोजित चीनी आयोग के महत्त्वपूर्ण काम 
से भी यही बात सिद्ध होती है । इनमें--और ऐसे ही अनेक उदाहरणों में--हमने 
लो कुछ पाया है, सो है राष्ट्रीय हितों पर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को छागू किया 
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जाना--और ये राष्ट्रीय हित प्रायः इन मानकों से कतरान की या उनके अतिक्रमण की 
कोशिश करते हैं। दूसरे, यह बात स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आदत से परस्पर 
प्रतिकूल और प्राय: विरोधी अनुभव के लोग भी समान समाधान खोजने के लिए अपने 
अनुभव का समाहरण कर सकते हे। थोड़े में--वे अन्तर ष्ट्रीय दृष्टि से सोचना-विचारना 
सीखते हैं। वे अंग्रेज, जर्मन या फ्रांसीसी न रहते हों, सो बात नहीं-वे अपनी राष्ट्रीयता को 
अधिक समृद्ध परिपाइव में समंजित करना सीख लेते है। 

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है क़ानून का वरद्धमान एकीकरण । सम्यता के वश हमें आचरण 
के सामान्य नियम खोजने पड़ते है जिन पर पेरिस और टोकियो में, लन्दन और न्यूयाक में 
सभी जगह अमल किया जा सकता हो। हम सत्र हफ्ते में ४८ घंटे काम का सिद्धांत छागू 
कराने का प्रयत्न कर सकते हैं, रोगन में सफ़ेद शीशा मिलाने का सर्वत्र निषेध करा सकते है । 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि सभी राष्ट्र-राज्यों के लिए---जिनके व्यवहार का विश्व- 
व्यवस्था पर थोड़ा भी गम्भीर असर पड़ता हो---सभ्य जीवन का एक सामान्य कम से कम 
स्तर होना चाहिए। हमें इस बात का अनुभव करना चाहिए कि एकीकरण की प्रक्रिया जिस 
हद तक पहुँची है, उससे कहीं आगे उसे जाना चाहिए। उद्योग के कच्चे माल के वितरण में 
हमें इसका उपयोग करता चाहिए; शुल्क-प्रतिबन्धों के निपटारे में करना चाहिए । हमें 
अमरीका को अपने आप ही इस तरह का फ़ैसला करने से रोकना चाहिए कि फिलिपीन-वासी 
स्वशासन के योग्य नहीं; हमें भारत को संसद के फ़ेसले के विरुद्ध राष्ट्र संघ में संगठित 
दुनिया की सामान्‍य संकल्पना के सामने अपील करने की इजाजत देनी चाहिए। सबसे 
बड़ी बात यह है कि हमें एक राष्ट्र-राज्य को दूसरे से लड़ाई छेड़ने से रोकना चाहिए-हमें यह 
आग्रह करना चाहिए कि उनके झगड़े किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण के सामने रखे जा 
सकते हैं और वहाँ से उनका फंसला होना चाहिए और जो राज्य अपने झगड़े न्‍्यायाधिकरण 
के सामने रखने और उसके फ़ेसले का पालन करने से इन्कार करे, उसे आक्रांता करार देना 
चाहिए और दण्डित किया जाना चाहिए। जब इस एकीकरण-प्रक्रिया की सब बातें समझ 
लेते है, तो हमारे सामने संसार का जो चित्र उभरने लगता है, वह उससे बिल्कुल भिन्न है 
जो उसे अलग-अलग और स्वतंत्र समुदायों का योग भर समझता है । और अलूग-अछूग तथा 
स्वतंत्र समुदायों की बात हम कुछ तो इसलिए अस्वीकार करते हैँ कि वह संघर्ष की जड़ है 
और कुछ इसलिए कि उसकी विवक्षाएँ उन तथ्यों से मेल नहीं खातीं, जिनके साथ अब हमें 
अपनी संस्थाओं का सामंजस्य करना है । 

लेकिन क्या ऐसी उचित संस्थाएँ ढूंढी जा सकती है जिनके द्वारा यह एकीकरण की 
प्रक्रिगा पूरी हो सके ? इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता। मैं इस किताब में 
बाद में एक संस्था के ढाँचे का सविस्तार विवेचन करूँगा, जिसकी कम से कम, रूपरेखा 
उचित प्रतीत होती है। हमे जानना यह हैँ कि क्या लोकतंत्रीय सरकार के विशिष्ट उपकरण- 
इस विधानांग, नागर-सेवा से युक्‍क्ष एक कार्याग और एक न्यायांग--इतने नम्य बनाये जा 
सकते है कि वे दुनिया के मामलों की पेचीदगियों को देखते हुए भी व्यवहारार्य हो सके । 
इसमें निएचय ही आशावादिता के लिए भी गुन्जाइश है और प्रयोग के लिए भी । यह तो 

माना ही जा सकता है--जैसा कि अन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय के काम से स्पष्ट है--कि 
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कठिन से कठिन समस्याओं पर भी काफ़ी हद तक सहमति पाईं जा सकती है । संसदीय शासन 
की पुरानी संघटना का अन्धानुसरण करना तो समस्या के स्वरूप को ही ग़रूत समझना होगा। 
हम, कम से कम मनसा भविष्य में जितने पैठ सकते है, उसके बल पर, इस बात की कल्पना 
नहीं कर सकते कि कभी विश्व राज्य का एक प्रधान मंत्री होगा जो जेनेवा में, जनता द्वारा 
निर्वाचित संसद्‌ के सामने अपनी नीति का उद्घाटन करे । परन्तु हम यह भावत' कर सकते 
हैँ किसरकारों के आपस में बराबर विचार-विमर्श होते रहेंगे जिसमे एक ओर कारगर 
समझौतों के लिए व्यवस्थाएँ होगी और दूसरी ओर जो असहमत हों, उन्हें बाध्य करने की । 
इसका यह मतलब नहीं कि बहुमत-शासन के सरल सूत्र से काम चल जायेगा। पर में समझता 
हैँ कि इसका यह मतलरूब ज़रूर है कि सर्व-सहमति के सिद्धांत को---जिस पर लीग आफ़ 
नेशन्स की वर्तमान संघटना आधारित है--छोड़ देना होगा । हमारे सामने जो स्थिति है, 
उसमें सरकार की आवश्यकता तो होगी ही और सरकार की धारणा में ही यह बात निहित 
है। खुल कर और स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श होने क॑ बाद जो फ़ैसल हों, वे अल्पमत वालों 
के लिए भी बाध्य करने वाले हों । उनमें से अधिकांश फ़ैसले स्वभावतः अलग-अलग राष्ट्रों 
द्वारा अपने-अपने यहाँ लागू किये जायेंगे; उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया 
जायगा। अस्तर्राष्ट्रीय सत्ता की नागर सेवा (सिविल-सर्विस) अभिरुंख और सूचना 
भर के लिए होगी, फ़ैसले छाग करना उसका काम नहीं होगा। अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालूय 
अपने फ़ैसले राष्ट्रीय अदालतों को भेजेगा और उन्हीं की मार्फ़त उत पर अमरू कराया 
जायेगा--वह स्वय॑ उन्हें क्रियान्वित करने के लिए पुलिस नहीं रखेगी । अन्तर्राष्ट्रीय 
विधानांग में किसी राज्य की सरकार जो दृष्टिकोण अपनायेगी | वह इस शाक्ति पर 
आधारित होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय विधान-सभा द्वारा उसे पहले ही स्वीकार करा 
ले। अगर वह सही दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करती तो उसे सत्ता से हाथ धोना और इस्तीफ़ा 
देना पड़ सकता है। छेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता की संकल्पना उत्तराधिकारी सरकार के लिए 
भी बाध्यकारी होगी। अमरीका ने शासन और प्रभाव में जो भेद किया है, वह घरेल मामलों 
में जितना आवश्यक है, उतना ही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी । 

अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता में प्रतिनिधित्व की समस्या भी कोई सीधी-सरल समस्या नहीं । 
जिस समय राज्य क॑ प्रभुत्व का मताग्रह अपनी पराकाष्ठा पर था तब राज्यों की बराबरी का 
निष्कर्ष निकालना और फलत: बराबर प्रतिनिधित्त्व पर जोर देना तक॑-संगत था। लेकिन 
कटु अनुभवों द्वारा हमने यह जाना है कि राज्यों की समानता के आधार पर व्यावहारिक 
फ़ंसले नहीं हो पाते है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में बराबर प्रतिनिधित्त्व देकर हम अमरीका और 
युगोस्लाविया को बराबर नहीं बना स कते। अगर दक्षिणी अमरीका गणराज्यों के वोट 
दक्तिशाली देशों से अधिक हो जायें ती जो निर्णय होंगे, उन॒ पर अमल नहीं हो पायेगा। 
हमारी समस्या समान चुनाव प्रदेश पा लेने की नहीं है---ज॑ से लोकतंत्र में होता हे---जहाँ 
एक ख़ास घरातल पर व्यक्तियों को बराबर माना जाये ७हमें तो यह व्यवस्था करनी है कि 
जो राज्य सदस्यता के योग्य हों, वे सभी आजादी के साथ अपनी आवाज़ बुलन्द कर सकें 
और इंगलेण्ड, अमरीका, रूस जैसे राज्यों को दुनिया के मामलों में अपनी विशेष स्थिति के 
तुगंरुण, विद्येष सत्ता प्राप्त हो। मैं समझता हूँ कि इसका हल यह हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
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सत्ता के विधान-मंडल में सब राष्ट्रों के लिए बराबर जगह हो पर कार्याँग में केवल कुछ ही 
राष्ट्रों को स्थायी जगहे प्राप्त हों । बाकी देश बड़े देशों के प्रतिनिधियों के सहयोग के लिए 
अपने प्रतिनिधि चुन सकते है---लछेकिन उनका उसमें पहुँचना निर्वाचित होने पर ही निर्भर 
होगा और यह कार्याग-निकाय एक तरह का ऊपरी सदन होगा जिसे किसी फ़ैसले को स्थगित 
करने के लिए वीटो का अधिकार होगा जिसका बहुत ही खास खास परिस्थितियों में अति- 
क्रमण हो सकेगा। ये विवरण निस्सं देह महत्त्वपूर्ण है पर आख़िर विवरण ही । एक बार अस- 
मान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मान लिया जाय तो ऐसा चौखटा तैयार हो सकता है जिसमें 
आधुनिक समुदायों का जटिल रूप-आकार भी समा जाये। असमान प्रतिनिधित्व के आग्रह 
का अन्ततः अर्थ है राज्य-प्रभ्‌ तत्व के सिद्धांत का परित्याग और इस परित्याग से ही सृजना- 
त्मक प्रयोग का द्वार उन्मुक्त होता है । 
मी: अमर 
कोई चाहे तो कह सकता है कि इस सबसमें दे श-भक्ति के इतने बड़े तथ्य की उपेक्षा कर 

दी गई है, और देद-भक्ति का वह तत्त्व हर मूल्य पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाये रखने की दढ़ता 
में व्यक्त होता है । जो' लोग यथावत्‌ स्थिति बनाये रखना चाहते हैं, उनके लिए देश-भक्ति 
एक सहज वृत्ति हो जाती हैं और सविवेक प्रयोजन से पुष्ट समाज-व्यवस्था स्थापित करते 
का प्रयास आपूर्व बेकार-सा हो जाता है । यह दलील महत्त्वपूर्ण जरूर है पर असल में उतनी 
अतर्क्य नहीं जितनी लगती है क्योंकि अगर यह अपनी संपूर्ण अनम्यता में सत्य होती तो अन्त- 
रष्ट्रीय प्रबंधों के विषय में बातचीत करना भी असंभव हो जाता और अब तक अन्तर्राष्ट्रीय 
सहमति का जो विद्ञाल ताना-बाना फैल गया है, वह सब बेतुका और असंगत हो जाता । 
यह बात भी भूल नही जाना चाहिए कि आदमी की सहज वृत्तियाँ भी विवेकपूर्ण नियंत्रण 
का विषय बन सकती है । कालविन ने सरविटस से जो सलक किया उसके लिए आज कोई भी 
उसका पक्ष नही लेगा पर आज से मुश्किल से दो सौ वर्ष पहले अधिकतर आम आदमी 
से उसे इस व्यवहार के लिए प्रशंसा मिलती । आज आदमी फाँस-जाल और. स्प्रिगदार 
बन्दूकों को कोई प्रोत्साहित नहीं करता पर अभी एक दताब्दी भी नहीं गुज़री जबकि हाउस 
आफ़ कामस्स में मानो प्रकृति की चिरन्तन व्यवस्था का अंग मान कर ही उनकी सफ़ाई दी 
गई थी। मानव की सहज वृत्तियों के साथ जब तक प्रयोग न किये जायें तब तक यह पता नहीं 
चल सकता कि उनसे क्या काम बनाये जा सकते है और क्या नही और जैसा मे अभी बताऊंगा, 

इस विद्वास के लिए आधार है कि देशभक्ति का ऐसे रूपों में उन्नयन किया जा सकता है, 

जो समाज-कल्याण के लिए कम खतरनाक हों । 

देश-भक्ति का आधार कुछ अंशझों में तो आदमी की यूथ-व त्ति होती है और कुछ अंशों 

में शासन की विवेकपूर्ण इच्छा । मैने जिस संघटना को अनिवाय बताया है, वह उन दोनों में 

पे किसी भी पहल के प्रतिकूल नहीं । उसमें यह लक्षित नहीं होता कि कोई अंग्रेज़ अपने बन्धु- 
अंग्रेजों को प्यार करना छोड़ देगा; उनके साथ रहेगा नहीं, काम न करेगा और यहाँ तक़ 
के उनके लिए मरने को भी तैयार न होगा। यह भी माना गया है कि वह अपने मामूले स्वयं 
उमाले। उसे यह अक्षय अधिकार होगा कि वह चाहे तो गणतंत्र से राजतंत्र को पसंद कर 
बकता है, संसदीय सरकार से सोवियत-प्रणाली को और मद्य-निषेध की अपेक्षा शराब 
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बेचने की उन्मुक्त व्यवस्था को अभीष्ट मान सकता है । वह चाहे तो शिक्षा में धामिकता का 
पुट रहने दे सकता है और इस पर किसी फ्रांसीसी, अमरीकी या जापानी को टीका-टिप्पणी 
करन का अधिकार न होगा। वह चाहे तो कलाओं को राज्य की ओर से मान्यता देने से 
यराबर इन्कार करता रहे; तलाक के क़ानून बनाये रकक्‍्ले, जिससे कपट के कपाट उन्मुक्त 
हो जायें; जहाँ तक उसके फ़ैसलों का संबंध ऐन आन्तरिक मामलों के क्षेत्र से है, उसकी 
वर्तमान स्थिति बिल्कुल ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी । 

लेकिन अपने मामलों का प्रबन्ध करने के अधिकार का मतरूब दूसरों के मामले का 
प्रबन्ध करने का अधिकार नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून और परम्परा का विकास इस 
अहसास के कारण हुआ कि हम दोनों को अछग-अलूग नहीं कर सकते कि और चूँकि हमारे 
कुछ फ़ैसलों का असर औरों पर भी होता है, इसलिए यह अच्छा है कि उन्हें करते वक्‍त हम 
उन लोगों से भी सलाह ले ले। १८१२ में अंग्रेज़ों की देश-भक्ति भावना का इससे कुछ अप- 
मान नहीं हुआ कि मध्यम वर्ग से भी उसके शासकों के चुनाव में सलाह ले ली जाये । १९१८ 
में जब अन्त में श्रमिक वर्ग को भी इस अधिकार में शामिल किया गया, तब वह भी कोई 
अपमान की बात ने थी। इस विभावन ने पहले की प्रणालियों की तंग दीवारों को घराशायी 
कर दिया कि जो सबको प्रभावित करे उसका निर्णय सभी करें--अंग्रेज़ी शासन का यह 
एक ऐतिहासिक सिद्धांत है । पिछली शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धों का इतिहास भी इससे 
कुछ बहुत भिन्न नहीं रहा---यद्यपि यह उतने बड़े पैमाने पर संभव नहीं हुआ। जो प्रयोग किये 
गये, उनका आधार इस बात की अनुभूति थी कि जहाँ सामान्य हितों पर प्रभाव पड़ता 
हो, वहाँ शासन के अधिकरणों में भी सभी का हिस्सा होना चाहिए। डैन्यूब कमीशन का 
यही प्रयोजन था। इससे कहीं बड़े पैमाने पर इम्पीरियल कांफ्रेंस का भी यही प्रयोजन था-- 
हाराँकि वहू अधूरा ही रह गया। और इन प्रबन्धों पर अमल होने से जो ठोस नतीजा निकला 
है, यह इस बात की जानकारी है कि अगर सब ओर से सद्भावता मिल जाय तो इन्हें एक 
प्रभावपूर्ण विद्व-संगठन का रूप दिया जा सकता है। जो आवश्यक एकताओं की व्यवस्था 
करेगा और साथ ही मानव-साहचर्य की स्वाभाविक और बठ्धिसंगत विविधताओं के लिए 
भी गुन्जायश रखेगा। वह अपनी अनेकता में एक होगा, पर उसकी एकता पर ज़ोर दिये 
जाने का मतलब उसकी अक्षुण्ण अनेकता का निवेध नहीं। इतना ही बस नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय 
हासन का सर्वोच्च गूण यह है कि आधुनिक राज्य-पद्धति की भौगोलिक सीमाओं में जितना 
कुछ संभव है, उससे कहीं अधिक यथार्थ बल वह जन साधारण की खशहाली पर देता है। 
उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय क॑ अभिसमयों में यही बात विवक्षित है; वे पिछड़े 
हुए राज्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के ऐसे स्तर लागू करते हैं जिनकी माँग दुनिया का छोक- 
मत करता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वे दाक्ति की विशिष्ट संघटना द्वारा लोक कल्याण 
का छश रूप घारे हुए वैयक्तिक हितों को दबा कर सच्चे राष्ट्रीय हितों को उभारते हैं। 
मिसाल के लिए कोई भी आदमी गंभीरतापुर्वक यह नहीं ,कह सकता कि मराको में माने- 
उमान बन्धुओं की रक्षा में साठ छाख जम नों का इतना बड़ा हित निहित था कि मराको के 
सवाकू पर फ्रांस से छड़ाई छेड़ना उचित होगा। उनकी रक्षा की जाती था नहीं, इससे बहुत 
हीं घोड़े-से छोगों को फ़रके पड़ता -- उनको जिन्होंने कुछ रियायतें पाकर अपनी पूंजी वहाँ" 
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लगाई होगी । इस तरह के मामलों में जिसे राष्ट्रीय हित' कहते हैं, वह प्रायः कुछ गिने-चुने 
आथिक साहसोद्यमियों की रक्षा का सवाल होता है जो राष्ट्रीय विदेश-दफ़्तर के संरक्षण में 
अपनी पूँजी जोखिम में डालते है। कुशल प्रचार उन्हें इंगलेण्ड”, फ्रांस, या अमरीका” 
का प्रतीक बना देता है, पर यह जनता के अज्ञान को ही परिलक्षित करता है, उसकी आव- 
इयकता की वेदी पर किसी के बलिदान को नहीं । 
अतः जब यह कहा जाये कि अन्तर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आक्रांत करके 
दश-भक्ति की चट्टान से टकराता है तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि किसी 
खास वक्‍त कौन सी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लपेट में जाती है। आम अंग्रेज़ को अगर यह बता 
दिया जाये कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मतलब उन बन्धधारियों का संरक्षण है, जिन्होंने जार- 
वादी स्वेच्छाचारी शासन को कर्ज दिया था, तो इस बात पर वह रूस से छड़ कर अपनी 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के तथाकथित रक्षण में हिचकेगा। जो अमरीकी मैक्सिको की सरकार 
बदलने के लिए उत्कंठित है, उन्हें अगर यह बता दिया जाये कि जिसे अमरीका का असह्य 
अपमान' कहा जा रहा है वह असल में कुछ मैक्सिको के एक अमरीकी तेल कम्पनी की अधी- 
नता से इन्कार करने भर की घटना है तो वे उस मसले में हस्तक्षेप करने के सवाल पर अपना 
रुख़ बदल देंगे। राष्ट्रीय भावना का ऐसे मौकों पर उभर आना तो समझ्न में आता है जैसे 
अगर सब अंग्रेज़ों के अमरीकी न्यायालयों में जाते का निषेध कर दिया जाये या सब जमंनों 
को इटली में यात्रा करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाये--जबकि दूसरे राष्ट्रों का 
यह अधिकार ज्यों-का-त्यों बना हो। लेकिन आज अधिकतर मामलों में देश-भक्ति की जो 
भावना क्रियाशील होती है, वह चाहे जितनी औदारय॑पूर्ण' हो,---और वह प्रायः औदार्य- 
पर्ण ही होती है--परन्तु वह कुछ ग़रूत दिशा में उन्‍्मुख होती है। वह जिसकी संरक्षा करती 
है सो भौगोलिक संप्रदाय का समग्र हित नहीं बल्कि वह उस समुदाय में एक ऐसे छोटे-से 
गूट की शक्ति की संरक्षा करती है जो शोषण द्वारा किसी काम से अधिक से अधिक राभ 
कमाने की आशा लगाये होता है । और इसकी क्ीमत चुकानी पड़ती है देश के जवानों को । 
देश की जवानी बड़ी बहुमूल्य है, उसे इस प्रकार के अशुभ अनर्थ का शिकार नहीं बनने दिया 
जा सकता । 
मैने कहा है कि प्रभत्त्व संपन्न राष्ट्र-राज्य का घोर प्रादेशिक स्वरूप अपने सदस्यों के 
'एक छोटे-से अंश को अपने साध्य के लिए उसकी शक्ति का प्रयोग करने का मौका देता है--- 
अपने सह-नागरिकों के हितों क विरुद्ध भी ! इस खतरे से सबसे बड़ा और ठोस संरक्षण 
मिल सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा । लेकिन एक और भी महत्त्वपूर्ण पहलू है जिस पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्र के राज्य-रूप धार लेने पर यह आवश्यक तथ्य पीछे पड़ 
जाता है कि समाज जिन विभिन्न वर्गों में विभाजित है, राज्य उनमें से एक ही है--चाहे 
उसकी कितनी ही महत्ता हो । मेँ पहले विवेचन कर चुका हूँ कि (१) देनिक प्रशासन में 
राज्य का मतलब है सरकार और सरकार किसी विशेष हिंत के अधीन हो सकती है और 
(२) यह अनिवायं है कि उसके लिए दूसरे वर्गों से व्यवस्थित ढंग से सलाह मशविरा करना 
आवद्यक कर दिया जाय ताकि जिस संकल्पना की पूत्ति हो उसमें कम से कम प्रतियोगी 
'संकल्पनाओं का एक संगत समन्वय तो परिलक्षित हो। वास्तव में हम सरकार की प्रादेशिक 
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सर्वोच्चता का संतुलन करते हैं उससे कारणिक अभिकरणों के द्वारा काम करवा के । 
अन्तर्राष्ट्रीय शासन के भी इसी तरह के फ़ायदे हैं। उसके कारण हम इतना कर पाते हैं कि 
उसकी संकल्पना केवल राजनीतिक राज्य के प्रति सचेत न होकर वर्ग-हितों के प्रति भी सचेत 
हो, जिन्हें अगर केवल राजनीतिक राज्य ही होता तो, शायद अपर्याप्त मास्यता ही मिल 
पाती । 
इस सम्भावना से जो लाभ है वह अन्तराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के काम से पहले ही 
प्रकट हो चुका है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि-मंडलों की त्रिविध---सरकार, मालिक और मजदूर- 
संघटना वर्ग-हितों की अभिव्यवित को ऐसी तनम्यता प्रदान कर देती है, जिसका साधारण 
राजनीतिक संबंधों में अभाव रहा हैं। इसे और बल मिलता है किसी वर्ग के साधारण प्रति- 
निधि की जगह समस्या विशेष क॑ किसी अच्छे जानकार के निय्‌ कत किये जाने की संभावना 
से। लेकिन इस प्रणाली को और बढ़ाया-फैलाया जा सकता हूँ। राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों 
के उप-सम्मेलन करकं' श्रम-कार्यालय की सभा में संयुक्त दृष्टिकोण रखना भी संभव हो 
सकता है। यह भी हो सकता हूँ कि प्रतिनिधिमंडलों को स्थायी आयोगों का रूप दे दिया जाय 
जो तत्कालीन राष्ट्रीय सरकार के साथ सलाहकार के रूप में संबद्ध रहें। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
कार्यालय की मार्फ़त विशेष कार्यों के बारे में स्थानीय प्रशासकीय आयोग भी बनाये जा सकते 
है जिन्हें उसी तरह की शक्तियों से संपन्न किया जा सकता है, जैसी अब चीनी-संघ आदि 
के पास हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय के अन्तर्गत जो क्षेत्र आता है, उस तक इसी प्रकार की 
संभावनाएँ सीमित हों---सो बात भी नहीं है । स्वयं राष्ट्र संघ (लीग आफ़ नेशन्स ) में स्पष्ट 
है कि लोगों के प्रवासन, अधीन जातियों के साथ व्यवहार, जहरीली औषधियों का व्यापार 
दबाना आदि के प्रति एक ही सा रवैया होता हैं । अगर राज्यों के फैसले केवल अधिकाधिक 
व्यवहार व्याप्ति पर ही आधृत न होकर ऐसी व्याप्ति पर भी आधुृत हों जिसके पर्याप्त 
औचित्य का आपपूर्व प्रत्यय हो तो बिगड़ने वाला तो कुछ है नहीं और लाभ बहुत कुछ हो 
सकता हैं । आज की दुनिया में जो निकाय प्रभावशाली होना चाहते हों--जैसे सहकारी 
संघ, श्रभिक संघ, वाणिज्य मंडल आदि--उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन करना 
पड़ता है, ताकि उनका प्रभाव महसूस किया जाये । वे बराबर बढ़ते हुए ऐसी स्थिति में आते 
जा रहे हैं, जहां राज्य को बाध्य होकर उनकी शक्ति पर ध्यान देना पड़ता है । यहाँ जोर 
इस बात पर दिया जा रहा हैं कि उस शक्ति को अगर प्रच्छन्न के बजाय प्रत्यक्ष बना दिया 
जाय तो यह प्रत्यय हो जायगा कि विद्॒व व्यवस्था ऐसे अनुभव पर आधघुत है, जिसमें अपने- 
अपने प्रयोजन की अभिव्यक्ति चाहने वाले सभी हितों का सामंजस्य हैं। इससे साधनों में 
परस्पर रस्साकशी होने के बजाय उनके समेकन का अवसर मिलता है । इससे उन हितों 
के बीच संबंध के मार्ग खुल जाते हैं, जो एक राज्य की चौहद्दी को पार कर जाते हैं पर फिर 
भी भौगोलिक संगठन की प्रविधि से उन्हें इस प्रकार सम्रंजित और सीमित किया जाता है 
जो कृत्रिम भी होता है और बरबादी भी जिसमें होती है । मैं यह भी कह दूँ उन अन्तर्राष्ट्रीय 
दरंक्ों से इस युक्ति को कभी सहारा नहीं मिलता कि उनके करने में राष्ट्रीय राज्य के हितों 
#((कंसपेंण करना पड़ता है। अन्त में वे ही हल लागू होते है जिन्हें करने में दोनों पक्षों का लाभ 
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हो । इसका मतलब है---अनिवार्यतः---समझौता; और मिल बैठ कर विचार-विमशं द्वारा 
किया हुआ समझौता । ऐसा संहित विचार विमशें---कम से कम एक स्थायी और कारगर 
तरीके से---तब तक संभव नहीं है जब तक उसके लिए बाध्य करने वाली संस्थाएँ नहों । 
और हम संबद्ध पक्षों के हितों का सन्तुलन तब तक'नही कर सकते जब तक कि--अपनी' 
संकल्पना क्रियान्वित करने की उनकी शक्ति के समाघात से अडिग रह कर--जो कुछ 
उचित हैँ, उसे अभिव्यक्ति का अवसर नही दिया जाता। 

कहा जा सकता हैं कि यह जितना कुछ विवेचन है, उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
चरम प्रइन को तो छुआ तक भी नही ! हो सकता है कि इस प्रकार जो अच्तर्राष्ट्रीय सत्ता 
बने वह किसी राज्य में न सिर्फ प्रादेशिक फेरबदल वरन्‌ उसका कतई तिरोभाव भी चाह 
सकती हूँ । पहले, आस्ट्रिया-हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना को हड़प लिया था; 
अब लीग आफ़ नेशन्स को यह फैसला करने से कौन रोक सकता हैं कि उन्हें अपनी मर्जी 
के ख़िलाफ़ हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। नया रूस फिनलेण्ड, लाटविया, लिथुआनिया 
और एस्थोनिया पर अपनी सत्ता के पुनःसंस्थापन के बदले में संघ की सदस्यता फ्यों 
न स्वीकार करे ? इस तरह की दशंकाओं का जवाब कई तरह से और आसानी से दिया 
जा सकता हैं। ठीक जैसे अमरीकी संविधान में है कि किसी राज्य को बिना उसकी अपनी 
सहमति के सेनिट में बराबर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता; वेसे ही किसी 
परिवतेन के सुझाव पर राज्य-विशेष की सहमति आवश्यक मानकर प्रादेशिक अखंडता पर 
आक्रमण होने से रोका जा सकता है । इसके अतिरिक्त किसी राज्य की स्वतंत्रता की, 
संकल्पना को दबा देना कौंसिल चेम्बर में सौदेबाजी करने का ही मामला नही है। वह तभी 
हो सकता हूँ जब राज्य मुक्त भाव से उसके लिए अपनी सहमति दे दे। जैसे सेवर्स-सन्धि 
के कारण ही लछासेन संधि करनी पड़ी वंसे ही न्याय्य राष्ट्रीयता की उपेक्षा भी दण्डित हुए 
बिना नही रह सकती । जो राजनीतिज्ञ अगले युग के अन्तर्राष्ट्रीय समाधान दे रहे है वे इस 
बात को पिछली पीढ़ी के राजनीतिज्ञों से कम नहीं समझेगे। अनुभवजन्य तकं-बुद्धि के 
कारण वे अधिकाधिक उन समुदायों की स्वीकृति पर निर्भर रहने लगे है, जिनके लिए वे 
विधान बनाते है। उन्हें या तो ऐसे अधिकरण खोजने पड़ेंगे, जिनके द्वारा उस स्वीकृति को 
अर्थवान बनाया जा सके, या फिर उसके हल उपेक्षित तथ्यों के कारण वुथा हो जायेंगे। 
इटली और आस्ट्रिया, अलसेस-लारेन, बल्कान प्रायद्वीप के इतिहास इस प्रकार के साक्ष्य 
हैं जिनसे आशा होती है कि किसी मसले का हल जब ताकत पर छोड़ दिया जाता था, 
अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता वास्तव में संहित समाधान ढूंढने में तब की अपेक्षा सचमुच अधिक साव- 
धानी बरतेगी। 

और, कम से कम, विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है । या तो राष्ट्रीय राज्यों को होड़ की 
बजाय सहयोग करना सीखना पड़ेगा अन्यथा सम्भावना इस बात की है कि हर छोटा 
राष्ट्रीय राज्य वास्तविक स्वतंत्रता खो बैठेगा। वरसाइ-शांति-संधि के बाद का जो छोटा- 
पर अति व्यस्त अन्तराल रहा, उसने प्रकट कर दिया कि यूरोप के नये राज्य जीवन के मार्ग 
खोजने की जल्दी में हार कर बड़े राष्ट्रों की कठपुतलियाँ बन जाते है। जिसमें उनकी सल्‍ची 
आजादी निहित हैं उसे वे सैनिक सुरक्षण के लिए बेच डाल़ते है। उनकी योधन-शक्ति, 
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| उनके गठबन्धन, यहाँ तक कि उनके आथिक जीवन का अन्‍्तस्तत्त्व भी, उनकी अपनी 

जरूरतों की अभिव्यक्ति नहीं रह जाते; उनमें उसके शक्तिशाली पड़ौसी की इच्छा 
प्रतिबिम्बित होती है। अगर यह क्रम बेरोकटोक चलता रहा तो दुनिया में जल्दी ही शायद 
सिर्फ़ आधे दर्जन बड़े-बड़े साम्राज्य रह जायेंगे जिसमें से प्रत्येक, अपनी सुरक्षा के प्रयत्न में, 
सम्यता के समूचे ताने-बाने को नष्ट-म्रष्ट करने पर उतारू रहेगा। 

अगर हमें अपनी सम द्ध परम्परा का कुछ भी रुयालर है तो हम इस क्रम को चलते 
नहीं रहने दे सकते । और हम इस' मन: कल्पना का समर्पण करके ही इसका विकास रोक 
सकते हैं कि समाज के जीवन में व्यष्टि-राज्य की संकल्पना से बढ़ कर कुछ भी नहीं । हमें 
पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण पराधीनता का कोई मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा । अन्वेषण से 
इतना स्पष्ट है कि ऐसा रास्ता खोजा जा सकता हैँ । राज्य-प्रभुत्व की मरीचिका को तिलां- 
जलि देकर भी कनाडा और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने पूर्ण राष्ट्रीय जीवन को सत्य कर 
दिखाया है; उनके नागरिक वर्से ही महाप्राण हो सकते हैं, उनकी स्थिति वैसी ही गरिमामय 
हो सकती है जैसी पोलैंड या रुमानिया के किसी नागरिक की । आधुनिक विदहृव के संगठन 
में राष्ट्रीय आकांक्षाएँ जिस-जिस अर्थ में न्याय्य हो सकती हैं, उन सभी अर्थों में उनका पूर्ण 
परितोष संभव हैं । इस मसके की आशु-सम्पाद्यता भी हमें समझ लेनी चाहिए। जिस दिन 
वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप इसपात के जहाज और विमान बन उठे उसी दिन उदासीनता 
कायूग समाप्त हो गया। अब वे स्वप्न-सुलभ कमरू-वन तिरोहित हो' चुके जहाँ आदमी 
अपने घारों ओर के जीवन से बेसबर होकर रमा रहे। दुनिया एक और अखंड हो गयी है--.- 
यहू एक अटल तथ्य हैं और अब हमारे सामने सवारू सिफ़ यह है कि उसकी एकता के 
दिग्दर्शनका ढंग क्या हो । 

दो बातें और कह दी जायें। राष्ट्र-राज्य का दूसरे राष्ट्र-राज्यों के प्रति वही व्यव- 
हार होगा जो अपने नागरिकों के प्रति---वैदेशिक नीति अन्ततोगत्वा घरेलू नीति का प्रति- 
बिम्ब और उसका एक समंजित रूप ही होती है । जब किसी राज्य में दास-अथा होती है तो 
उस राज्य की लड़ाइयाँ भी अपने प्रतिदन्द्रियों को गुलाम बनाने के लिए होती हैं। जहां 
घोर वर्ग-संघर्ष होता है, वहाँ का प्रधान वर्ग दूसरे देशों के प्रधान' वर्गों के व्यापार में बाधा 
डालने और उसे सीमित करने में रत रहता है। विश्व-दक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया ऐसी 
होती हूँ कि हम दूसरों के लिए भी वही बनते प्रतीत होते हैँ जो एक-दूसरे के लिए होते हैं। 
अलस्टर ने, जिसने यह नहीं समझा कि उन्नीसवीं सदी के आयरलैंड के विप्लव के पीछे 
आइरिश आत्मा का विद्रोह छिपा था, जब अन्ततः उस' स्थिति का उपचार ढूँढ़ा गया तो, 
कानून की ठीक वही अवमानना अपनाई जिसकी वह क्षिकायत करता रहा था। जबतक 
हम कोई ऐसी संस्थाएँ नहीं दँढ़ते जो राज्य के घरेलू जीवन में संघर्ष का अन्त कर दें तब तक 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में भी वैसी संस्थाएँ सम्मव नहीं हो सकतीं । 

घुणा-भाव ऐसी विषम संवेदना है जो अपने आधाता को धीरे-धीरे खाती चली जाती 
है। उसके फलस्वरूप हम अपने में उसी आचरण का विकास करते है जिसके दूसरों में होने 
क्री निन्‍दा | बके की ऐतिहासिक चेतावनी कि अंग्रेज़ों ने चैंकि भारत में स्वतंतता का दमन, 
किया फलत: वे कभी न कभी अपनी स्वतंत्रता भी नष्ठ कर डार्लेंगे---एक विशेष उदाहरण 
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हैं। इसी का सामान्य रूप हमारे सामाजिक जीवन का प्राण बना हुआ है। इसीलिए व्यव- 
स्थित सम्यता की सिद्धि के लिए यह आवश्यक भूमिका है कि पहले यह समझ लिया जाये कि 
लोकतंत्र में क्या विवक्षित है ? अलग-अलग से एक-एक करके उसकी सिद्धि हो नहीं सकती 
क्योंकि हर राज्य बाहर की दुनिया के साथ इतना बँध गया है कि दोनों एक संयूक्‍त 
संबंध के दो' पहल है। लेकिन यह स्पष्ट है एक ही राज्य के नागरिकों के आपसी संबंध 
अच्छे करने के लिए जो कुछ चाहिए, उसी में विभिन्न समुदायों के नागरिकों की मैत्री की 
प्रत्याशा भी निहित होती है । सार यह है कि अन्ततोगत्वा उस संहित आत्मा की --जिसे 
हम राष्ट्र कहते है--शुद्धता तभी बनी रह सकती है जब आत्मा की शक्तियाँ उसके जीवन 
को अनु शासित करे। जब वह शक्ति के अन्य रूपों के आगे समर्पण कर देता है तो उसका 
अधोगमन ही होता है---और उन्नयन से अधोगमन हमेशा ही आसान होता है। 

कहा जा सकता है कि बड़ी-बड़ी सेनाएँ ही विजय पाती हैं और जो राष्ट्र भौतिक 
शक्ति की उपेक्षा करता है वह उस आदमी की तरह है जो लड़ाई के मौके पर अपनी 
तलवार फेंक दे । लेकिन यह तो इस पूर्व प्रश्न की उपेक्षा करना हुआ कि लड़ाई अनिवाय॑ 
थी या नहीं और फ़ैसले के दूसरे साधन मिल सकते थे या नहीं ? आज की दुनिया में अगर 
स्थायित्व पाने के विषय में आश्वस्त होना हो तो बल को न्याय का आवरण पहनाना पड़ता 
है । यूरोप का मानसिक जीवन सीजर और नेपोलियन का नहीं, ईसा का है; पूर्व की 
सभ्यता पर चंगेज खाँ और अकबर की अपेक्षा बुद्ध का प्रभाव कहीं गहरा और व्यापक है । 
अगर हमें जीना है तो इस सत्य को सीखना-समझना पड़ेगा। घुणा को प्रेम से जीता जाता हैं, 
असद्‌ को सद से; अधमता का परिणाम भी उसी जैसा होता है। अगर हमें व्यापक स्वप्न 
को सत्य बनाना है तो पहले अपने-अपने घरों की व्यवस्था सुधारनी होगी । 

दूसरे, हमसे यह भी विश्वास करते नहीं बनता कि अन्तर्राष्ट्रीय शासन द्वारा संघर्ष 
रोक दिये जाने पर जीवन अपनी रंगीनी और रोमानियत खो बेठेगा। युद्ध का चकाचौंध 
भी वेसा ही असत्य है जैसा वेश्या का खरीदा हुआ प्रेम ---उसका अस्तित्व केवल उन छोगों 
नादानी और नासमझी में होता है जिन्होंने उसकी सर्वेग्रासी लपटों को नहीं देखा। कुछ, 
को तो अपने पराक्रम के प्रदर्शन का मौका मिल जाता हैं पर उधर लाखों-करोड़ों को मृत्यु 
रोग और विक्ृत जीवन का सामना करना पड़ता है । सच में देखा जाये तो उसकी आहें 
और वेदनाएँ उसके संचालनकर्ताओं को छू भी नहीं पातीं और असली योद्धाओं के लिए 
इसका मतलब होता है उस' सब-कुछ का बाकायदा और सचेष्ट विनाश जो मानवता को 
बहुमूल्य और स्पृहणीय बनाता है । नागरिक जनता पर भी उसका समाघधात न होता 
हो सो बात नहीं । भूख के, विषली गैस के या विमान के रूप में अवतरित होकर काल 
अकस्मात्‌ कुछ लोगों को अपना शिकार बना लेना है--जैसे रात में चोर चोरी कर ले | 
अन्य लोग कत्तंव्य से कतराने या अवैध लाभ पर टूट पड़ने के कारण मानो नैतिक कुष्ट 
के रोगी बन जाते है। मानस में ग्रुद्ध जो अपनी विरासत छोड़ जाता है--घृणा, च्ास, ढवेष, 
प्रतिकार--उसे भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इस परम्परागत धारणा से हम[रा विई- 
वास उठ चुका है कि युद्ध आदमी की आत्माओं को पोषण देता है---इसका सबसे बड़ा कारण 
है यह जानकारी कि अपने आधूनिक रूप में युद्ध शांति को भी अपनी विकठ छाया में 
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ग्रसे रहता हैं । 

परन्तु इस बात का तनिक भी कारण नही कि कोई आदमी राष्ट्र-राज्य को अपनी 
अनन्य निष्ठा न दे सके । उसकी सच्ची निष्ठा उन आदझ्ों के प्रति हैं जिन्हें वह अपने अनुभव 
के आधार पर बनाता है। सच्ची लड़ाई जिसमें वह सैनिक बन कर लड़ता है उन आदर्शों को 
व्यापक, उदार और मान्य बनाने की लड़ाई है। वहीं से आधुनिक सभ्यता का सच्चा 
रोमांस शुरू होता प्रतीत होता हैं; इस सच्चे सहकारी प्रयत्न में हम अपनापन खोकर जुट 
सकते हूँ। ज्ञान की विजय ही हमारे लिए भावी आशा का सबसे बड़ा सूत्र हँ--आम आदमी 
को वह जीत ले और उसमें प्रसार पाये। द्वन्द्र और संघर्ष की असली जड़ है अज्ञान | संकीर्ण 
मन और अप्रबुद्ध मन राष्ट्रीय घृणा के चेरे होते है---यूग की असत्‌ शवितरयाँ उन्हीं का 
अनू चित छाभ उठाती हैं। ज्ञान और अज्ञान के बीच की दीवारों को अगर ढाना हो तो 
शिक्षा की ज़रूरत है। इस कार्य में हर नागरिक का सहयोग और सेवा उपलब्ध हो, तभी हम 
अपनी अबूझ कठिनाइयों को पार कर सकते हैं; और आदमी को अपने आस-पास की 
दुनिया को देखने-समझने की शिक्षा देकर ही सच्चे मानें में तागरिक बनाया जा सकता 
है । जब जन-साधारण में समझने की शक्ति होगी तो अपनी समझ के अनुसार काम करने 
का साहस भी उनमें आयेगा। जैसा कारलाइल ने कहा था : बुद्धि आलोक के सद॒श है; वह 
प्रलूय को सृष्टि में बदल देती है। 


अध्याय---- 
सत्ता : सान्धानिक* के रूप में 


पिछले अध्यायों में राज्य के सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत किया गया है, उसमें 
सत्ता की समस्या के प्रति एक नया दृष्टिकोण निहित है। निस्सन्देह उसमें यह निहित 
है कि शक्ति का प्रयोग व्यक्तियों द्वारा होगा और उसमें यह बात भी स्वीकार की गयी है 
कि जिन लोगों को क़ानू नी रूप से शक्ति सौंपी जायेगी, उनकी संख्या कम ही रहेगी। लेकिन 
इसका सम्बन्ध उन लोगों के सवाल से उतना नहीं है जो समाज में वेधानिक सत्ता के स्रोत 
हैं, जितना कि उन सम्बन्धों से जो ये लोग इसलिए स्थापित करते हैं कि उनके फ़ैसले व्यापक- 
तम प्रयोग-सिद्ध निष्कर्षों पर आधारित नियमों के अनुसार हों । इसमें इस बात पर बल 
द्विया गया है कि उनकी दाक्ति उन सब व्यक्तियों के अनुभव पर आधारित होनी चाहिये 
जिन पर इनके प्रयोग का असर पड़ता है । सत्ता को यह अनुभव समेकित करने में जितनी 
सफलता! मिलेगी उसी हद तक यह शक्ति सीमित होगी । 

इस' तक में यह बात विवक्षित है कि राजनीति में सहमति के सिद्धान्त की फिर से 
व्याख्या की जाये । इसलिये इसमें यह बात भी शामिल है कि प्रतिनिधित्व के उस' सिद्धान्त 
की फिर से व्याख्या की जाये जिस' पर हम आज कल निर्भर करते हैं। सहमति का आधु 
निक सिद्धांत बहुत कुछ मानों में एक बौद्धिक छलावा है । हम अपने शासक चुनते हैं तो इसका 
मतलब यह नहीं होता कि हम जानबूझ कर कुछ खास-खास व्यक्तियों से सक्रिय रूप में अपने 
ऊपर शासन कराने जा रहे हैं। हम उनके विधान को इस' माने में स्वीकार नहीं करते कि 
वह हमारी आवश्यकताओं की भावना के साथ अभेद की अभिव्यक्ति है। हमारे और हमारे 
शासकों के बीच एक चौड़ी खाई रहती है जो शक्ति और उसके विभिन्न अंगों द्वारा जनित 
साधनों से पाटी जाती है । हमें बताया जाता है कि लोकमत अमुक बात चाहता है और 
उसकी अम्‌क इच्छा है। किन्तु हमारे पास' ऐसा कोई सम्तोषजनक उपाय नहीं है जिससे कि 
हम जनता का मत एकत्र कर सकें अथवा उसके सामने ऐसी सामग्री रख सकें जिसके आधार 
पर वह इस प्रकार की माँगे प्रस्तुत कर सके जो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो । 
व्यवहार रूप में सहमति का मतलब एकान्त मूक जड़ता से उत्पन्न घोर अज्ञान से लेकर 
जान-बूझ कर डाले गये दबाव तक कुछ भी कर सकता है। यह भी सम्भव है कि उसका 
मतलब किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये संकल्पनाओं का संइलेष न हो जो तथ्यों को देखते 
हुए वांछनीय हो बल्कि ऐसी संकल्पनाओं का पराभूत करना हो जो कभी सक्रिय और कभी 
निष्क्रिय रूप से अनुभव करती हो कि प्रस्तावित बात ग़रूत है या काफ़ी नहीं है। यह भी हो 
सकता हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय जो वास्तव में इसलिये असह्य 
हो कि जिस बात की घोषणा की"गयी है, उस पर इस तरह अमल किया गया हो कि विचार 
को साकार रूप देना असम्भव हो जाये। # 


+ फ़ेडरल (संज्ञा)--देखिए परिशिष्ट--पारिभाषिक शब्दावली । 
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इसीलिये हमें सहमति के सिद्धान्त में ऐसी असुविधाजनक परिस्थितियों का भी 
ध्यान रखना चाहिये जो वर्तमान पद्धति पर छाई हुई हैं। हम अपना विधान अपने परिवेश 
की विश्वेषज्ञों द्वारा की गयी व्याख्या के आधार पर बनाते है। लेकिन विशेषज्ञ की व्याख्या 
पर भी उसकी अपनी प्रतिक्रिया की छाप होती है और जैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है वैसा 
ही परिवेश प्रतीत होने रूगता है क्योंकि उसकी वैसी ही व्याख्या की गयी है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि कोई भी परिवेश सरदेव गतिशून्य नहीं रह सकता। हम इस परिवेश में 
रहते हैँ और इसे बनाते हैं । हमारे अनुभव से यह अपना बन जाता है और क्योंकि यह 
प्रत्येक का अपना परिवेश है इसलिए यह हरेक का अरूग-अरूग होता है। परिवेद्य के 
बारे में हमारा दृष्टिकोण सदेव बिलकुर व्यवितगत होता है। हम जिस तरह अनुभव 
करते हैं, उस तरह दूसरे नहीं कर सकते । इसकी हम पर जैसी प्रतिक्रिया होती है वैसी 
दूसरों पर नहीं होती । संसार में ऐसा नहीं होता कि कुछ निरासक्त विशेषज्ञ वस्तुपरक दृष्टि 
से परिस्थितियों पर विचार करके विधान बनाने वालों के सम्मुख अपने निष्पक्ष परिणाम 
प्रस्तुत कर दें। प्रस्तावित हल तभी सफर होते हैं जब कि वे हमारे अनुभवों से बहुत 
कुछ मिलते-जुलते अनुभवों की व्याख्या हों । उदाहरण के लिये विधान तैयार करने की 
बात को ही लीजिये जिसके बारे में कहा जाता है कि यह काम समाज के किसी एक ही वर्ग 
को नहीं सौंपना चाहिये। और इसका कारण स्पष्ट हैं। आवश्यकताओं के सम्बन्ध में किसी 
भी वर्ग का दुष्टिकोण उसके अपने विद्वेष हितों से अवश्य प्रभावित होगा और क्योंकि 
उससे अन्य वर्गों के हितों के साथ अपने हितों को जोड़ने के लिये कभी नहीं कहा गया, 
इसलिये वहू उन हितों को उचित तो कभी मान ही नहीं सकता और अगर उनके अस्तित्व 
को स्वीकार भी न करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले वर्षों में कोयला उद्योग के 
विवाद उसके सबूत हैं। जहाँ खनिकों ने यह अनुभव किया हैं कि उनके 'रहन-सहन का 
स्तर बहुत नीचा है, वहाँ खानों के स्वामी अपने मुनाफ़े की कम दर से असन्तुष्ट हैं। प्रथम 
महायुद्ध के बाद जर्मनी और फ्रांस के पारस्परिक सम्बन्धों में भी यही बात दृष्टिगोचर 
होती है । जमेनी तो १९१८ के बाद से अपने घोर अपमान की ज्वाला में झुलूसता रहा, 
और फ्रांस कुछ तो युद्ध काल में अपने अपमान के कारण और कुछ जम॑ंत्री के क्रोध से 
अपनी रक्षा करने की आवश्यकता के कारण परेशान रहा । जमेनी का यह कोध उसके 
अपमान के कारण स्वाभाविक ही था| यदि कोई तीसरा पक्ष दोनों से अपने-अपने पडौसी 
की स्थिति को ध्यान में रखने के लिये कहे तो उसने समस्या को उसके सही रूप में नहीं 
समझा है। वे तो एक दूसरे की समस्या को तभी समझ्ष सकते हैँ जब कि वे दोनों समस्या 
को हल करने में भाग लें। लेकिन उनके वर्तमान सम्बन्धों में इस प्रकार की सत्ता की 
स्थापना की गूंजाइश नहीं हैँ । इसी प्रकार खनिकों और खाजनों के स्वामियों के भी हित 
तभी एक से हो सकते हैं जब कि वे अपने हित समान बनायें | समस्या के हल के लिये उनकी 
सहमति तभी वास्तविक होगी जब कि उस हल में दोनों पक्षों के अनुमव की व्याख्या को 
बराबर सान्‍्यता मिले | इस समय राज्य संबंध और इससे भी अधिक अन्तर्राष्ट्रीय 
मामछों में दोनों पक्ष जब न्याय की माँग करते हैँ, तो वास्तव में उन्तका अभिप्राय होता है 
कि उनके साथ न्याय किया जाये । हम इस ऐकांतिकता से तभी बाहर निकल सकते हैं जब 
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कि किसी संबद्ध पक्ष में अपन हितों की उपलब्धि की प्रक्रिया में भाग ले कर उनकी रक्षा 
कर सकें । 

स्वशासन के पक्ष में यह सबसे बड़ा तक है । स्वशासन में सहमति प्राप्त करना--- 
उन लोगों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है जो अपने हितों को अच्छी तरह समझत 
हैं। इसीलिय जिन लोगों के हितों पर प्रभाव पड़ता है, स्वशासन में उन पर समुचित ध्यान 
देने की व्यवस्था है । इस प्रकार सत्ता संबंधों का कृत्य है और उसकी वैधता उस तरीके 
पर आधारित होती है जिस तरीके से ये संबंध व्यवस्थित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त 
यहं बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है कि हम इन संबंधों को गतिशील समझें । संबंधों में कारंवाई 
के कारण परिवतंन आता है और वे लागू होने के साथ-साथ परिवर्तित होते रहते हैं । 
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बात दूसरी से गुम्फित होती चली जाती है । एक 
दूसरे पर समाघात होने से हितों का स्वरूप ही बदल जाता है । हल कार्ये-रूप देने योग्य 
बन जाते है क्योंकि उनमें हल निकालने वालों के अनुभव एकत्र करने की क्षमता होती है । 
बाहर से थोपी गयी सत्ता एक लम्बे समय तक ऐसी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती । 
इसके मूल्य फ़ेसला करने वालों के व्यक्तिगत मूल्य होते हैं । बाहर से थोपी गयी यह सत्ता 
अपने फ़ेसलों से प्रमाणित अनुभव को संगठित करने में अन्त में असफल रहती है । इसलिये 
एक ऐसा समय आता है कि अगर निर्णय करने वाले प्रशासन को रचनात्मक बनाये रखना 
है तो उसे विकेंद्रित करता होगा । इन निर्णयों को लागू करने का प्रभाव हर संबद्ध क्षेत्र 
में उसके सार-तत्त्वों पर अलग अलग पड़ेगा । जब यह सार उस परिवेद्य के संपर्क में आता 
हुँ जो प्रभावित होता है तब यह वास्तव में एक भिन्न वस्तु हो जाती है। साथ ही वह अपने 
परिवेश पर भी अपना सीधा प्रभाव डालता है । वह दृश्य देखते ही बनता है जबकि 
म्युनिसिपिल संस्थाओं में समिति' के सदस्य किसी ऐसे निर्वाचित परामशेंदाता को जिसे 
खर्च की अन्य मदों पर भारी आपत्ति होती है, इस आशय के संकेत 
देकर उसकी सहमति प्राप्त करते हैँ कि जिन मामलों की बागडोर उसके हाथ में है उन 
पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जारहा है। सत्ता का आधार कार्य से उदभूत संकल्पना होती 
चाहिये, न कि निष्क्रिय स्वीकृति पर आधारित संकल्पना। 

इसलिये सत्ता मनुष्यों के अनू भवों को समस्याओं के हल के रूप में संगठित करती 
है जिनसे उन आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित होता है जो मनुष्य अपने अनुभव से 
महसूस करता है । यह में बाद में बताऊंगा कि इन अनुभवों का सामाजिक संगठन में किस 
प्रकार सामना किया जाता है । इस समय तो में केवल यही कहना चाहता हूँ कि इसके 
अतिरिक्त किसी और तरह सत्ता को सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता यानी उसके 
द्वारा प्रस्तुत समाधानों के तत्त्व और किसी भी तरह समर्थित नहीं हो सकते | में तो 
यह भी नहीं कहूँगा कि इन परिस्थितियों में प्राप्त सहमति का समन्वय अन्तिम होगा क्‍्यों- 
कि जिस समय वह सहमति दी भी जाती हे, उसी समय से वातावरण भी अपना स्वरूप 
बदलने लगता है । इस बात का कभी पूरा आश्वासन नहीं दिलाया जा.सकता कि क़ानून 
का सम्मान किया ही जायेगा । हम तो केवल इतना ही प्रयत्न कर संकते हैँ कि इसका! 
कम से कम अपमान हो। हमें अपने फ़ैसले इस आधार पर नहीं करने चाहिये कि हम दूसूरो 
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को कितना भयभीत कर सकते हैं या इस आधार पर कि लोग उन्हें मान ही लेंगे । हमे तो 
ये फ़ैसल अनुभव के आधार पर ही करने चाहिय । इस सिद्धांत का जितना पालन किया 
जायेगा, क़ानून के अपमान की आशंका उतनी ही कम होगी लेकिन अलूग-अछुग व्यक्ति 
इस अनुभव की अलग-अलग व्याख्या करते हैं इसलिये यह कभी नहीं कहा जा सकता है 
कि संघर्ष होगा ही नहीं, यद्यपि इसकी संभावनायें कम की जा सकती हैं। हम यह यकीन 
कर सकते हैं कि अधिकतर आज्ञाओं का पालन किया जायेगा। लेकिन हम यह नहीं भूछ 
सकते कि इतिहास अधिकांश रूप में ऐसी आशाओं के उल्लंघन का लेखा है जिनमें 
लोगों ने अपने अनुभव के सबसे अधिक निश्चित तत्त्वों का निषेध देखा । 
अगर यह हम चाहते है कि संघर्ष कम से कम हो तो हमें अपनी जानकारी का भंडार 
निर्भ्रान्त रखने का प्रबंध करना होगा जिसके आधार पर हम फ़सर करें। बहुधा 
हमारी कठिनाइयों का कारण यह होता हैं कि किसी मामले से संबद्ध पक्षों में न केवल 
संघर्षों के परिणामों के बारे में मतभेद होता है, बल्कि उनमें इस बात पर भी मतमेद 
होता है कि यह संघर्ष किस बारे में है ? ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों द्वारा तथ्यों का पता 
रूगवाना बड़ा आवश्यक है और इन विशेषज्ञों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये 
जिसका झगड़े से सीधा संबंध हो | उदाहरण के लिये खनिकों को आनूष॑गिक व्यय के 
बारे में खानों के स्वामियों का विचार शायद ही कभी स्वीकार्य हो। इसी प्रकार खानों के 
स्वामी वेतन-दरों के बार में खनिकों के आकड़ों को सही मानने से साधारणतः घोर 
प्रतिरोध करते हूँ । बाहर का जो विद्येषज्ञ मामरू की जांच करके प्राप्त सूचना प्रस्तुत 
करता हूँ वहू इस प्रसंग में सबसे महत्त्वपूर्ण है । यह विशेषज्ञ ऐसी सामग्री एकत्र करता हू 
जिसके आधार पर फ़ेसछा किया जायेगा। और यह सामग्री उसके अतिरिकत और कोई 
व्यक्ति ठीक तरह से नहीं जुटा सकता। लेकिन फ़ैसले का निर्धारण उसे नहीं करना चाहिये । 
यदि झगड़े से संबद्ध पक्षों के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति फ़ैसला देता है तो वह बहुधा 
दोनों पक्षों के विचारों के बीच एक प्रकार का समझौता होता है कि जो किसी भी पक्ष को 
स्वीकार्य नहीं होता। या अगर वह किसी पक्ष के कुछ विरुद्ध पड़ता हैँ, तो वह उसे पक्षपात:- 
पूर्ण फ़ेसछा बताकर उसकी निन्‍्दा करता है । विशेषज्ञ की सदा यह चाहिये कि वह फ़ैसक 
के लिये सामग्री जूठाये, पर स्वयं फ़ैसछा भी न दे । क्योंकि ऐसी हारूत में फ़ैसछा एक 
प्रकार से आत्मपरक हो जाता है जिस से उसका वह स्वरूप ही नष्ट हो जाता है जिसके 
आधार पर वह स्वीकार करने योग्य होता है । ऐसी स्थिति में उसका विशेषज्ञता का 
तत्त्व क्षीण हो जाता है । वह आक्षेप का विषय बन जाता हैं ताकि उसे अस्वीकार 
किया जा सके । 
सर विलियम हारकोटे ने बड़े ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से इन शब्दों में इस बात की ओर 
संकेत किया है : “विभागों के जन-प्रतिनिधि अध्यक्षों का महत्व इसी बात में ह कि वे कर्म- 
चारियों को यह 'बतायें कि जनता क्या-क्या बात सहन नहीं करेगी ! ” लेकिन यह 
पघिड़ान्त इतना ही कह देने भर से पूर्ण नहीं बनता । यह बात भी कुछ कम महत्व की नहीं 
है कि विभाग के जन-अतिनिधि अध्यक्ष के विचारों का आधार क्या हैं। यदि कोई वित्त- 
७मत्री कर छगाने के विषय में केवक धनवानों से ही परामर्श करेगा तो उसे जनता की राय 
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का ठीक-ठीक पता नही लग सकता। भारत का वाइसराय ऐंग्लो-इंडियनों की पत्नियों से 
पूछताछ करके भारतवासियों का मत कैस जान सकता है ? हमें अपने को राजनीतिज्ञ तक ही 
सीमित न रुख कर उस अनुभव को जुटाना होगा जिसकी वह व्याख्या करने की कोशिश कर 
रहा हैं। उसको हमें उस अनुभव में समाहित संकल्पनाओं से अवगत कराना है। हमें ऐसी 
निश्चित व्यवस्था करनी है जिससे ये संकल्पनाएँ राजनीतिज्ञ तक पहुँचाई जा सकें और 
इतना ही काफ़ी नही है । जहाँ तक संभव हो हमें ऐसे संबंधों की स्थापना में इन संकल्पनाओं 
को महत्त्व देना होगा ताकि उनके बारे में ठीक तरह अनुमान लगाया जा सके । 

इस दृष्टिकोण में सत्ता के औचित्य के विषय में कुछ ऐसी सीमाएँ निहित हैं जिन पर 
सावधानी से विचार करन की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यह बात स्पष्ट है कि राज्य के 
प्रत्येक सदस्य का अनुभव--चाहे वह व्यक्तिगत अनुभव हो अथवा दूसरों के संसरग्ग में 
आकर हुआ हो---अभिव्यक्ति के योग्य बताया जाना चाहिए। उसे न केवल अपने बारे में 
अभिन्न ही होना चाहिए बल्कि उसे जिन बातों का ज्ञान है उसे वव्यक्त करने के साधन भी 
उसके पास होने चाहिएँ । इसमें मर विचार में अधिकारों की प्रणाली का प्रश्न निहित है 
जिसकी पहले ही विवेचना की जा चुकी है । अधिकारों की प्रणाली के बिना नागरिक के 
पास पर्याप्त अभिव्यक्ति का साधन नहीं होता और इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है 
कि वह सत्ता वैधानिक नही है जौ इन अधिकारों को मान्यता नही देती और उन्हें लागू नही 
करती । सत्ता जो कुछ है, और जो कुछ भी करती है, वह इन्हीं के कारण महत्त्वपूर्ण हैं । 
जितना वह इनका निषेध करेगी, उतना ही वह न केवल अपना ज्ञान सीमित करेगी, बल्कि 
नागरिकों की आवद्यकताएँ प्री"करने की उसकी क्षमता भी उतनी ही कम हो जायेगी । 
इस प्रकार की सीमितता---शुरू में उसकी स्थिति चाहे अनजाने में ही क्‍यों न हो--आगे 
चलकर शायद अनजाने मे ही क्रमबद्ध हो जाती है । जहाँ लोग इसलिए चुप रहते है कि उन्हें 
अभिव्यक्ति का साधन प्रदान नहीं किया गया वहाँ सदा यह मान लिया जाता है कि उनके 
पास कहने के लिए कुछ है ही नही। 

अनभव व्यक्त कर सकने की शक्ति में आवश्यकताओं के विषय में सलाह लिये जाने 
का अधिकार निहित है । यदि मेरा अनुभव मुझे परितुष्टि की माँग करने के लिए प्रेरित नहीं 
कर सकता तो वह अनुभव ही निरथेक है । यहा मे इस बात पर फिर ज़ोर दूँगा कि आवश्यक- 
ताएँ अनुभव की एक व्यक्तिगत श्रृंखला होती है जिसमें दूसरों की पैठ बहुत ही कम होती है । 
इसलिए अन्‌ भव से परामर्श करने का मतलब होता है फैसले में भाग लेने का अधिकार। 
यदि कोई ऐसा आदेश जारी किया जाता है जिसके निर्धारण में मेरा कोई हाथ नही है, तो 
यह आदेश उन लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने यह फैसला किया है, यह मेरा 
प्रतिनिधित्व कदापि नहीं करता। उदाहरण के लिये यदि हम अपने देश की भूमि व्यवस्था 
के इतिहास की ही विवेचना करे तो पता चलेगा कि इसमे और चाहे जो अनुभव निहित हों 
पर उस में किसान का कोई योग नहीं रहा। इसी प्रकार भारत का राजद्रोह कानून भी विजेता 
जाति की इस इच्छा पर आधारित है कि साम्राज्य को ध्वंसात्मक आलोचना के खतरे से 
बचाया जाना चाहिए । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शक्ति उस अनुभव से सीमित होती है जो 
उसके पीछे निहित होता है । इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस शक्ति का प्रयोग उन्हीं 
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पर वैध समझा जा सकता है जिनका कि उस अनुभव में हाथ हो | इसीलिए लोकतंत्र सर- 
कार का मुख्य आधार यह होता हूँ कि उसके नागरिक उसकी कारंबाइयों में सक्रिय रूप 
से भाग लें। राज्य की संकल्पना उन भिन्न-भिन्न चतनाओं का सम्मिश्रण होनी चाहिए जिन 
पर उसके संकल्पन का प्रभाव पड़ता हो। 
यहाँ सचमुच एक पेचीदा समस्या उपस्थित होती है । प्रझन यह उठता है कि संतोष- 

जनक परिणाम प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना योग आवश्यक है । यदि हम अपने 
वर्तमान राजनीतिक ढाँचे में परामर्श के विचार को साकार रूप देने के लिए प्रत्येक विधान 
और प्रत्येक प्रशासनिक आदेश को ऐसे लोगों के सम्मुख रखने की सोचें, जिनमें उन्हें ठीक 
तरह समझने की क्षमता नहीं है, तो बड़ा ही हास्यास्पद प्रतीत होगा । इसमें कोई शक नहीं 
कि भाग लेने का मतलरूब विविध प्रकार के मामलों पर मतदान लेना हैँ और यह मैं पहले 
ही कह चुका हूँ कि लोगों को समय-समय पर अपन शासक चुनते रहना चाहिए । केकिन 
मेरे विचार में वास्तविक योग चुनाव-व्यवस्था में संभव नहीं हो सकता । इसके लिए हमें 
कोई दूसरा तरीका दँढ़ना होगा । यदि हम एक बार अपने अधिकारी चुन कर उन्हें पद- 
च्यूत करने के लिये अवसर की बाट जोह़ें, तो यह सच्चे अर्थों में नागरिकता नहीं कह' जा 

सकती। विशुद्ध राजनीतिक मामलों में भाग लेना इतना आवश्यक नहीं हे जितना कि आथिक 
और प्रशासनिक क्षेत्र में । और फिर इनका राजनीतिक कारंवाइयों से संबंध जोड़ा जा सकता 
हैं। आवश्यकता इस बात की हैँ कि इृत्यों के संगठन में कोई मौलिक परिवर्तन किया जाये 
और ऐसी कोशिश की जाये कि इन द्ृत्यों में सता केवल शंखलछा बनकर ही ने रह जाये 
जिसमें एक के ऊपर एक अधिकारी की कड़ी हो | जहाँ कहीं और जब कभी लोगों को 
किसी बात से अलग रखा जाता है तो वह संघर्ष का कारण बन जाता है । जिस निकाय में 
शक्ति का स्रोत उन लोगों से पृथक होता है जिन पर उसका प्रयोग किया जाता हैँ तो झक्ति- 
स्रोत अपना एक अरूग जीवन और आत्म-हित अपनाने रुगता है जो उसके निर्दिष्ट उद्देश्य 
से बिल्कुल ही भिन्न होता हैँ । वास्तव में यह प्‌ थक्‌ता उदृष्य ही बदल देती है क्योंकि यह 
अपने परिवेश पर अपना प्रभाव डाल कर एक नया ही वातावरण पैदा कर देती हैं और 
एक नई दिशा की ओर मुड़ जाती हैं । 

इससे यह प्रदन उठता हूँ कि आधुनिक सामाजिक संगठन में व्यक्तित' राज्य से किस 

प्रकार सम्बद्ध है । इससे एक सवार खास तौर पर पैदा होता है जिसे में विधि की वैधता 
का नाम दूंगा और जो शब्दों की पुनरावृत्ति मात्र नहीं है । राजनीति-शास्त्र की दृष्टि से 
प्रत्येक नागरिक के तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष होते हैं। सर्वप्रथम उसका मानव-पक्ष जो दूसरों में 
अपना व्यक्तित्व खोना नहीं चाहता, जिसके लिये अपनी जाति के अन्य लोगों से विविक्त 
रहना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जिसकी रक्षा के लिए वह अपने प्राणों तक की भी 
बाज़ी लगाने के लिए तैयार रहता है | मनुष्य का धर्म इस पक्ष का एक विशिष्ट अंग है 
“हालाँकि यह जितना कि अभी पिछले कुछ दिनों में दृष्टियोचर हुआ है उतना पहले कभी 
देखने में नहीं आया था। लेकिन आधुनिक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति हर मामले में अंत में 
अथनासियस सिद्ध होता है। वह मर जाना पसन्द करेगा पर अपनी बात नहीं छोड़ेगा । 

राज्य चगरिक के इस नाजुक पक्ष के लिए जो फ़ैसले करे उततमें इतनी गुंजाइश अवश्य होनी 
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चाहिए कि वह जैसे ठीक समझे चल सके । राज्य, उसके समूचे अनुभव को उसके लिए 
अमान्य किये बिना, उसकी अन्तरात्मा को विचलित नहीं कर सकता और अगर वैसा हुआ 
तो इसका मतलब उसकी अन्‍न्तरात्मा की हत्या। मेरे विचार में यही अनुभव उसके लिए 
क़ानून बनाता है । नागरिक के इस पक्ष पर किसी बाह्य सत्ता के फ़ैसलों का तभी प्रभाव 
पड़ सकता है जबकि उसके परिणाम उसके अनू भव से मिलते-जू लत हों । दूसरा पक्ष यह 
है कि मन्‌ ष्य एक ऐसा प्राणी है जो संसर्ग चाहता है---वह अमुक धर्म का अनुयायी है, फलाँ 
मजदूर संस्था, ढिकाँ अन्तर्राष्ट्रीय निकाय अथवा मालिकों की अमुक संस्था का सदस्य है । 
ये सब स्वयं उसके कृत्य है। ये व नैगम संस्थाएँ है जिनक द्वारा उसके व्यक्तित्व की अभि- 
व्यक्ति होती है । इन संस्थाओं के फ़ैसले उसके 'लिए महत्त्व रखते हैं, चाहे वे नागरिक 
पक्ष से सम्बद्ध मामलों के विषय में ही क्‍यों न हों जिसके बारे में मैं यह पहले ही कह चुका हूँ 
कि वह राज्य का ही क्षेत्र है। नागरिक के तीसरे और अंतिम पक्ष के लिए राज्य समूचे समाज 
' के संचालन के हित में सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करता है । यह व्यवहार की चरम 
अन्विति नहीं है, बल्कि आवश्यक अन्वितियों का निर्माण करना है या यों कहिये कि व्यव- 
हार में उतना समंजन लाना है जितना कि नितान्त आवश्यक है । आधुनिक काल में नाग- 
रिक के इन दूसरे और तीसरे पक्षों में ही समन्वय करने का अधिकतर प्रयत्न किया जा 
रहा है। 

अब सत्ता की मुख्य समस्या उपस्थित होती है । इस समस्या के दो अंग है : एक तो 
चरम अन्वितिकारी सत्ता के हल ऐसे हों कि नागरिक अपनी इच्छा से निष्ठावान रहे और 
दूसरे कोई ऐसा तरीका ढूंढ़ा जाये जिससे सत्ता नागरिकों की अधिक निष्ठा प्राप्त करने में 
समर्थ हो सके । 

यह स्वीकार करना होगा कि यह समस्या राजनीति-शास्त्र की अब तक की मान्य- 
ताओं से अलय पथ पर चलने की है। मान्य सिद्धान्त के अनुसार अंततः अन्वितिं स्थापित 
करने वाली सत्ता इसीलिए सर्वोच्च है कि वह अन्विति स्थापित करती है । 

इसीलिए हॉब्स ने समाज में संस्थाएँ रखते के लिए इसी आधार पर अनुमति देने 
से इंकार किया था और उनकी तुलना प्रकृत मानव की अंतड़ियों में कीड़ों' से की थी।* 
हॉब्स का कथन है कि संथाएँ नागरिक को राज्य की निष्ठा से विचलित करती हैं और इस 
प्रकार से उसके फ़ैसलों की स्वीकृति में बाधक बनती हैं । यही बात रूसो के संबंध में कही 
जा सकती है । रूसो संथाओं को आम संकल्पना में एक व्यक्तिगत संकल्पना का हस्तक्षेप 
समझते हैं जब कि राज्य का हित आम संकल्पना पर ही अवलंबित है । इसी आधार पर यह 
तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वजनिक संस्थाओं में हड़ताल की ग़र-सरकारी सस्थाओं 
की हड़ताल से तुलना नहीं की जा सकती । राज्य को कानून बनाने वाली संस्था माना गया 
है जो अपने सभी निकायों और संस्थाओं को अपना स्वरूप प्रदान करती है। यदि राज्य ने 

उन्हें बनाया भी नहीं है तब भी उनका मूल आधार तो राज्य ही है। राज्य के कानून का 
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उल्लंघन करना, चाहे वह अनुचित ही क्यों न दिखाई पड़ता हो, उस ढांचे को ही हिलाना 
है जिस पर कि समाज अपने वर्तमान रूप में टिका हुआ है । हमे केवल इतना ही नहीं बताया 
जाता कि राज्य के कानून का उल्लंघन करने स न केवल अराजकता फैलने का डर हूँ, 
बल्कि उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था क॑ बारे में फ़ैसला विरोधी पक्षों की ताकत पर ही 
निर्भर होगा और इसीलिए हमे समाज में राज्य की संकल्पना को और सब संकल्पनाओं से 
सर्वोच्च मानना चाहिए । ऐसी स्थिति में मेर विचार में राज्य की सत्ता न केवल वैधानिक 
दृष्टि से बल्कि नैतिक दृष्टि से भी सामाजिक ज्ञांति का स्रोत है क्योंकि कोई भी वेधा- 
निक व्यवस्था तब तक नहीं बनायी रखी जा सकती जब तक कि उसके समर्थक अपने 
निजी नैतिक आधारों पर उसका समर्थन नहीं करते । इस प्रकार सत्ता की समस्या के पक्ष 
का आपूर्व समाघान सम्भव है। राज्य अन्ततः एकता स्थापित करने वाली संस्था है, इसीलिए 
मुझे इसके आदेश स्वीकार करने चाहिए और अन्य सब निकायों की अपेक्षा उसके प्रति ही 
निष्ठावान' रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष का कोई विशेष महत्त्व नहीं रहता । 
में इससे सहमत नहीं हूँ कि प्रस्तुत दुप्टिकोण में समस्या को जितना आसान माना 
गया है, वह सचमुच उतनी ही आसान है। सबसे पहले हमें राज्य-संकल्पना का न केवल एक 
प्रयोजन के रूप में वरन्‌ कृत्य क॑ रूप में भी विडलेषण करना होगा । हमें राज्य के स्वरुप के 
बार में अपना मत उसके कथन के आधार पर निश्चित नहीं करना चाहिए बल्कि इस 
आधार पर करना चाहिए कि वह लोगों के लिए कया करता है । यह पहले ही बताया जा 
सका है कि साधारणतः सरकार ही राज्य होती है और सरकार के फ़ैसल ही लागू किये 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की सत्ता के विषय में जाँच करनी चाहिए और जब हम यह 
जांच करते है तो न केवल इस बात पर विचार करते है कि सरकार कया होती है बल्कि 
इस बात की भी जांच करते हैँ कि आधुनिक सामाजिक स्थिति में किस प्रकार की सरकार 
की सम्भावना हो सकती है। में यह पहले ही कह चुका हूँ कि हमें इस विषय में अपना यह 
मत म्‌रुय रूप से इस आधार पर निश्चित करना चाहिए कि उसकी सम्पत्ति-व्यवस्था कसी 
है । उस राज्य में सम्पत्ति वितरण का सिद्धान्त चाहे कुछ भी हो, उसकी सम्पततति-य्यवस्था 
से यह पता चल जायेगा कि किसके पास कितनी सम्पत्ति है। साधारणतया जिन लोगों के 
पास शक्ति होगी, वे उसका प्रयोग अपने हितों को वृद्धि के छिए करेंगे । में यह कह चका 
हूं कि इसे तभी रोका जा सकता हूँ जबकि सत्ता के आधार-विधिष्ट अधिकारों को-छागू 
किया जाये। मैंने यह भी कहा था कि वर्तमान व्यवस्था हक्ति की असमानता को प्रतिब्ित 
करती है। अतएव में दो निष्कर्षों पर पहुंचा हूँ । पहली बात तो यह कि सता तैतिकता 
की वृद्धि का जितना प्रयत्न करेगी उतना ही अधिक उसका मुझ पर दावा होगा। दूसरी 
बात यह हैं कि अगर सत्ता मुझ पर अधिक से अधिक दावा रखना चाहती है तो यह आव- 
श्यक है कि उसके फ़ैसले मेरे अनुभव के अधिक से अधिक निकट हों और उसमें घुलूमिल 
जाये। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि सामाजिक शांति का सूत्रपात क़ानून से ही हुआ है और 
' में सामाजिक द्रांति के महत्त्व को मानने से कदापि इंकार नहीं करता लेकिन मैं यह कहना 
« पाहता हूँ कि जब तक मुझे यह मारूम न हो जाये कि इसमें क्या निहित हैं, तब तक मै इसे 
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और स्थितियों से मूल रूप से बेहतर मानने के लिये तैयार नहीं हूँ । मै इसमें निहित बातों 
को परखूँगा अपने जीवन में उनके परिणामों के अन॒भव की कसौटी पर । मुझे यह देखना 
होगा कि इसके बनाये रखने से किस प्रकार के अनुभव की रक्षा हो रही है और किस प्रकार 
का अनुभव इसके संरक्षण से अलूग रखा गया है । साधारणतया किसी नागरिक को क़ानन 
तभी वेधानिक प्रतीत होगा जबकि वह उसे नेतिक व्यवसाय का सच्चा प्रतिबिम्ब मालूम 
पड़े। वह उसे केवल आपूर्वे आधारों पर वैधानिक स्वीकार नहीं कर सकता। इससे उस- 
का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से होगा जिसमें उन अधिकारों को स्थान और मान्यता 
मिलती है जिन्हें वह सही मानता है । 

जहाँ यह बातें होंगीं वहाँ वह यह महसूस करेगा कि उसे क़ानून के विरुद्ध विद्रोह 
करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते है कि नागरिकों का अनुभव ही 
क़ानून का सच्चा निर्माता है । जो कुछ वे इस अनुभव के अनुकूल पायेंगे, वही उनके लिये 
सत्ता होगी। उनसे ऐसे फंसलों का पालन करने के लिये कहना बेकार होगा जिनमें 
वे वह वास्तविकता नहीं पाते जिसकी वह क़द्र करते है। हो सकता है कि वे ताकरत॑ के 
सामने या डर के कारण झुक जायें | हो सकता है कि वे उन्हें इसलिये स्वीकार कर लें कि 
उन्हें समझते नही हैँ । यह भी सम्भव है कि वे यह महसूस करें कि विरोध करने पर जो 
सजा मिल सकती है, उसे ध्यान में रखते हुए इस समय विरोध करना उचित नहीं है । 
लेकिन वे किसी और शत पर राज्य के प्रति वह निष्ठा नही रख सकते जो अपनी स्वेच्छा 
से और समझ से उत्पन्न होती है और जो वास्तव में निष्ठा है । 

इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इसमें यह सिद्धांत निहित है कि जहाँ सत्ता 
का प्रयोग होता हे, उसके इर्दंगिदं अराजकता की काली छाया रहती है। क्‍या इस सत्य 
को मानने से इंकार करना उचित होगा ? लोग क़ानून को किसी विशिष्ट संस्था से स्थायी 
रूप में संबद्ध शक्ति की आवाज नही मानते, उनके लिये तो क़ानून उस शक्ति की आवाज 
है जिसे वे स्वीकार करने के लिये तैयार है। जब अलस्टर ने घोषणा की थी कि स्वशासन 
का क़ानून अवेधानिक है तब उसका यही अभिप्राय था। १९०२ के शिक्षा कानून के विरुद्ध 
असहयोग आन्दोलन के पीछे भी यही बात थी। इसीलिये पादरियों ने प्रिवी कौसिल की 
न्‍्याय-समिति के फ़ैसलों को वेध मानने से इंकार कर दिया था। दक्षिण वेल्स के खनिकों 
ने १९१५ के यूद्ध-सामग्री-संबंधी कानून का जो विरोध किया था, वह उसी पर आधारित 
था और साम्यवादी समूची वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का जो विरोध करते हैं उसके 
मूल में भी यह बात है। उनके विचार मे क़ानून उस वैधानिक संस्था की सत्ता नही है जो 
उसका मूल स्रोत है, उसकी सत्ता उसके अपने सार-तत्त्व हैं। इसलिये समाज में जितने 
निकायों को लोगों की सहमति प्राप्त होती है, सत्ता की उतनी ही संस्थायें होती हैं। यदि 
मुझे अपने अनुभव पर चर्च या मजदूर सभा के मुकाबले राज्य का प्रभाव काफ़ी नहीं मालूम 
देगा तो मैं राज्य के विरुद्ध चर्च अथवा मज़दूर सभा का साथ दूंगा । मेरी कार्यवाही ही 
क्रानन को वेधानिकता प्रदान करती है । 

इसलिये यदि लोगों से क़ानून को स्वीकार कराना है तो इसके लिये उनके मस्तिष्कों 
पर प्रभाव डालना होगा। और प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव अलग-अलग पड़ेगा 
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क्योंकि प्रत्येक का अनुभव और पद्धति, और इसलिये उसकी आवश्यकताएँ, भिन्न भिन्न 
होती हैं। इस प्रकार सत्ता की पोषक अनुज्ञप्तियाँ सदेव एक से अधिक होती हैं क्योंकि ये 
आवश्यकताएंँ स्वरूप में सामान्य होने पर भी कभी एक सी नहीं होतीं। इसलिये हम 
क़ानून का सम्मान किये जाने का कभी आश्वासन नहीं दे सकते | उदाहरण के लिये हम 
यह कभी नहीं कह सकते कि संसदस्थ बादशाह ने कोई बात कही है, इसलिये 
उसकी संकल्पना अवद्य ही शिरोधार्य होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणतया हमें 
यह आइवासन विया गया है कि घोषित फ़ैसला स्वीकार किया जायेगा क़ानून बनाने में 
असली समस्याएँ उसके वृत्त की परिधि पर नहीं, उसके बाहर चतुदिक पैदा होती है । 
लेकिन ये बड़े ही आवश्यक होते हैं और जो भी राजनीति-दर्शन अपने समूचे परिवेश के 
प्रति सच्चा रहना चाहता है उसमें इसका बड़ा ही महत्त्व होता है। व्यक्ति के लिये कानूनी 
अधिकार का वही अर्थ है जो वह उसे प्रदान करता है । इसकी पोषक अनुश्षपष्ति वह सत्ता _ 
हैं जिसे वह अपने अनुभव से परिमार्जित करके उसे देता है । हम उसी हृद तक राज्य के 
प्रति निष्ठावान रहते हैं जिस हद तक कि इस क्रिया से ऐसे कार्य हों जिनसे हम परितुष्ट 
द्ठों। 

यह बात लक्ष्य की जानी चाहिए कि में आज्ञापालन की आवश्यकता से इंकार नहीं 
ऋरता | उल्टे मेरा विचार तो यह है कि इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिए कि आंज्ञा- 
पालन वह संबंध नहीं है जो फ़ैसले के सक्रिय स्रोत और फ़ैसझे को निष्किय रूप से अहण 
करने वाके के बीच होता हैं, बल्कि जहाँ यह रचनात्मक होता है वहाँ दोनों ही पक्ष अपने 
संबंध द्वारा निर्मित परिवेश में भागी होते हैं। अगर हम चाहते है कि हमारी निष्ठा वास्तविक 
अर्थों में निष्ठा हो तो हमें राज्य के सम्मुख अपना ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करना होगा 
जो उसके आदेशों में योग दे और उन्हें अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करे, न कि ऐसा स्वरूप 
जो आज्ञाओं को केवल जड़ता से ग्रहण करता हो | अर्थात्‌ जो राज्य चाहता है कि उसका 
क़ानून वैध हो, उसे अपने नागरिकों के अनुभवों को मिलाकर उसमें वह वस्तु दूँढनी चाहिए 
जिसे मैंने क़ानून की वैधानिकता की संज्ञा दी है । ऐसा वह उन्हें क्रानून बनाने की प्रक्रिया 
के संसर्ग में छाकर ही कर सकता है । जब हम यह कहते है कि राज्य कानून बनाता है तब 
हम यह भूछ जाते हैं कि राज्य को अपने अभिकर्ताओं की मार्फ़त ही. काम करना होता है, 
'और वे भी मनुष्य ही होते हैं। उनकी आवश्यकताएँ और प्रयोजन उनके अपने जीवन के 
अनुभव कंर आधारित होते हैं और वे स्वभावतः अपने लिये वैध होते हैं क्योंकि वे उस 
अनुभव की विवक्षाओं को परितृष्ट करती हैं। छेकिन वे सिया उनके जो उनमें शामिल हैं, 
औरों के लिये काफ़ी नहीं होते । इस स्थिति के अछावा अन्य स्थिति में उनमें उस सत्ता का 
अभाव होता है जो उनकी आवश्यकताओं और प्रयोजनों को इस कारण से स्वीकार 
किये जाने के लिये विवश कर दें कि वे स्पष्ट रूप से हमारी जान पड़ती हैं। और 
यह मान्यता तभी संभव हुँ जबकि हम यह जानते हों. कि हमने उनकी सत्ता 
केवल प्रादुर्भाव के समय निर्मित की, बल्कि हम सरकार की प्रक्रिया के हर दौर में भपनी 
कार्यवॉहियों से उसमें योम देते रहे हैं। ये हमारी उन आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व 
करते है छिल्हें हम उस रूप में जानते है जिस रूप में कि हम ही जान सकते हैं। अन्यथा 
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हमारे अस्तित्व में सत्ता की कोई गहरी ज़ड़ें नहीं हैं । 

कुछ समसामयिक उदाहरणों से यह बात शायद और स्पष्ट हो जाये । वर्साई संधि 
जिस ढंग से की गई, वह इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इस बात पर आम तौर से सब 
सहमत हैं. कि १९१८ की जमं॑त क्रांति के बाद जममनी में यह भावना बड़ी व्यापक 
थी कि एक न्यायोचित संधि की जाये । लेकिन इस न्यायोचित संधि हब्द का 
अभिप्राय एक ऐसी संधि से था जिसमें विजेताओं के साथ-साथ विजित पक्ष के हितों का भी 
उतना ही ध्यान रखा जाये। लेकिन वास्तव में जो संधि हुई, उसमें न केवल विजित पक्ष 
के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया बल्कि उन्हें इस बारे में भी अपने विचार प्रकट 
करने की मनाही थी कि संधि का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें इस डर से यह संधि 
स्वीकार करनी पड़ी कि अगर हमने इसे स्वीकार न किया तो न जाने क्या परिणाम भुगतना 
पड़े। आख़िर नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी । एक आम जन संधि की रक्षा 
करना अपना कोई दायित्व नहीं समझता । उसे यह महसूस नही होता कि संधि के साथ 
उसका संबंध किसी ऐसे अन्‌ भव पर क़ायम है जो उसके लिये मान्यता रखता हो। वह उसी 
हुद तक संधि को स्वीकार करता है जिस हद तक कि शक्ति, चाहे वह प्रत्यक्ष हो' अथवा 
प्रच्छन्न, उसे संधि का. उल्लंघन करने से रोकती है । किन्तु वास्तव में उसके मन पर 
निरन्तर यही बात छायी रहती है कि संधि फिर से की जाये। वास्तव में वह ऐसे प्‌ नसें- 
मंजनों के निकाय के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहता है जो इस प्रकार के दायित्व निर्धा- 
'रित करे जिन्हें वह उचित समझ कर उनका पालन कर सकें। और ऐसे समंजन उसे तब 
तक उपलब्ध नहीं हो सकते जब तक कि वह उनकी खोज में भाग नहीं लेगा । समंजन करने 
की इस प्रक्रिया मे उसका, उनकी खोज में, रचनात्मक योग अवश्य होगा। मेरे विचार में 
तो यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जो राजनीतिज्ञ संधि को एक पवित्र आलेख मानते 
हैं, उनका दृष्टिकोण अधिकांश में इस मान्यता से उद्भूत होता है कि इसकी सत्ता काफी नहीं 
है। ये राजनीतिज्ञ हल की खोज में नही थे बल्कि जमेंनी पर अपनी जोर रखना चाहते थे। 
वे किसी ऐसे साधन पर ज़ोर नही दे रहे थे जो अब तक के परस्पर विरोधी अनुभवों को 
समंजित करता बल्कि वे एक ऐसा साधन चाहते थे जिसमें उनका अपना अनुभव निहित 
हो । जो बात सिखाई जाती है, वह सीधे-सादे तौर पर यह है कि जिस साधन की सृष्टि 
हमने की है उसकी सत्ता हमारे लिये हैं, जर्मनों के लिये नहीं। वे तो इसके लिये जर्मनों के 
स्वभाव की प्रकृतिदत्त अनेतिकता को दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक सरल 
मनोवैज्ञानिक परिणाम है जिसे' लोगों के रोज़मर्रा के संबंधों से सिद्ध किया जा सकता है । 

इसी प्रकार यूद्धोत्तर काल में, विशेषकर ब्रिटेन में, पँजी पतियों और श्रमिकों में पार- 
स्परिक संबंध भी हमारे कथन का एक और ज्वरुंत उदाहरण है। एक प्रमुख पूँजी पति ने हा 
ही में हाउस आफ़ लाड स में कहा था कि उद्योगपति अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए जितने 
आज उत्सुक हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। पर दूसरे पक्ष से इस भावना की जितनी कम प्रति- 
ध्वनि आज होती है, उतनी पहले कभी नहीं। लेकिन केवल सद्भाव द्वारा ही यह प्रतिध्वनि 
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तब तक सम्भव नहीं, जब तक कि जिन वस्तुओं के प्रति यह सदभाव रखा जाता हैं, वे 
सहयोग द्वारा निर्धारित न हों। आज पूजीपतियों और श्रमिकों में इस प्रकार के सहयोग का 
अभाव हूँ और न ऐसी कोई संस्थाएँ हैं जिनके मास्यम से सहयोग की भावना का संचार 
हो सके । आज का औद्योगिक संसार शांति के लिए नहीं,बल्कि संघर्ष के लिए संगठित किया गया 
है। प्रत्येक पक्ष अवसर देखकर दूसरे पर अपनी शर्तें थोपता हैं। और न वास्तव में उसकी 
दूसरे पक्ष के मन में पैठ ही हो पाती हैं। न दोनों में से कोई पक्ष प्रयत्न के समान उद्देश्यों पर ही 
सहमत हुआ है। मालिक नें, जो अपने श्रमिकों से उत्पादन में वृद्धि की माँग करता है, कभी 
यह बात जानने की कोशिश नहीं की कि उत्पादन किन परिस्थितियों में बढ़ सकता है । उस- 
ने यह कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की कि यह एक ऐसा! मामला है कि जिसमें अनेक 
बातें शामिल है। वह अक्सर इतना ही सोच कर अपना काम ख़त्म समश्ष लेता हैं कि अगर 
उत्पादन बढ़ने से वेतन में वृद्धि होती है तो फिर इस मामले से श्रमिकों का और कोई संबंध 
नहीं रहता। उसने यह कभी' नहीं समझा कि श्रमिक के छिए मालिक क व्यवहार का कोई 
एक. पहल नहीं, बल्कि उसका समेकित व्यवहार महत्त्वपूर्ण होता हैँ। उत्पादन में वृद्धि से 
न केवल वेतन बढ़ाने का सवाल उठता है,बल्कि छुटपुट कामों के लिए उचित दरों का सवार, 
कितने श्रमिकों को काम मिझता है, लगातार काम मिलता है या नहीं, उन्हें कितनी थकान 
आती है और उस थकान से उत्पन्न बीमारी' का सुरक्षा से क्‍या संबंध है--ये और ऐसे ही 
अन्य प्रदन भी भाते है। इनमें से किसी भी प्रदन को सालिक अकेला हुल नहीं कर सकता । 
अगर इन सवाझों को संतोषजनक रूप से हु करना है तो इसमें से प्रत्येक मामले में श्रमिर्क 
के अनुभव को भी उतना ही महत्त्व दिया जाना चाहिए जितना कि भालिक के अनुभव को । 
लार्ड एमट के वाक्य के 'कल्याण' शब्द का इस समय दोनों पक्षों के छिए बिल्कुल अछूग अरूण 
अर्थ है। और इस सारे संबंध में सबसे भारी त्रुटि यह है कि लछार्ड ऐमर और अकेले ला्ड ऐमट 
ही क्यों, बल्कि अन्य बहुत से मालिक भी, यही मानते हैँ कि श्रमिक द्वारा हमारी भावना का 
समुचितअत्यूत्तर न दिये जाने का कारण है उसका युद्ध-उन्माद अथवा रैर-ज़िम्मेदारी से 
उत्पन्न शिथिकता। सच तो यह है कि युद्ध ने तो केवल इतना ही किया है कि उसने श्रमिक की 
इस भावना को और तीज कर दिया है कि अब वह बाहुर से शासित होने के लिए राज़ो नहीं 
है, चाहे उस स्वेच्छाचारिता की मनोवृत्ति उदार ही क्‍यों न हो। इसका कारण यह हैँ कि 
उदार से उदार भनोवृत्ति वाले स्वेच्छाचारी भी उस अनुभव कोन हीं समझ सकते जो 
उन्हें कभी नहीं हुआ । वहू उसके सुखों और दुल्लों, दोनों से, समान रूप से अनभिज्ञ रहता 
हूँ । औद्योगिक क्षेत्र मं आजकल जो कुछ देख रहे है, उसे हम नई व्यवस्था ही के प्रसव की पीड़ा 
कह सकते हैँ। यह भी हो सकता है कि इस नई व्यवस्था के जन्म से पहले ही संघर्ष उसका 
ग्रक्ा घोंट दे । वास्तव में नई व्यवस्था तब तक स्वस्थ व्यवस्था नहीं हो सकती जबतक कि 
उस परिवेश का, जिसका कि उसे सामना करना है, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप 
प्रननिर्माण न किया जाये । ५ 
और यहाँ हमारे सामने एक ऐसा तक॑ जाता है, जिसका इसलिए विशेष महृत्त्व हैं कि 
में सत्ता की समस्या के प्रति जिस दृष्टिकोण पर बल देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसकी इृप 
,फुक से अखिक स्पष्ट व्यवस्था होती है। छोग कहते है कि हम ऐसे उद्योगों में होने वाली 
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हड़तालों को तो समझ सकते है, जिनका कुछ मिला कर समाज पर ज्यादा गंभीर प्रभाव नहीं 
पड़ता। अगर तेल-फुलेल तैयार करने वाले काम बन्द कर दें तो कोई परवाह नहीं क्योंकि 
समाज इत्र और लेवेंडर के बिना रसातल को ब्रहीं चला जायगा। लेकिन उनका कहना है कि 
अगर रेलवे और पुलिस कमंचारी हड़ताल करें तो यंह एक बिल्कुल ही जुदा बात होगी क्योंकि 
इन सेवाओं का सीधा सार्वजनिक प्रयोजन है,। जहाँ ये सेवायें बन्द हुई कि सीधे सामाजिक 
संगठन के ममंस्थल पर प्रहार हुआ। यह कहा जाता है कि इसलिए ऐसी सेवाओं में किसी 
प्रकार की गड़बड़ सहन करना संभव नहीं है । समाज के प्रति राज्य का कतंव्य हैं कि वह यह 
देखे कि ये सेवायें सदा चाल रहें। ऐसी हालत में या.तो राज्य को इस प्रकार की सेवाओं में 
हड़तालें स्पष्ट रूप से ग़र-क्ानूनी ठहरा देनी. चाहिए, या फिर उसके पास ऐसे साधन 
होने चाहिएँ कि हड़ताल के समय वह इसका स्वयं संचालन कर 'सके। में इस बात से 
इनकार नहीं करता कि हड़तालों से ऐसे कार्यों में जो अव्यवस्था पैदा होती है, वह बड़ी 
गंभीर होती है। लेकिन मैने जो कुछ कहा है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है. कि क़ानूनी तौर 
से हड़तालों को निषिद्ध करने से उस सत्ता की प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ेगी जिसका उद्देश्य ऐसी 
हड़तालों को रोकना है। यह कहना कि इन कामों का प्रयोजन सेवा को निरन्तर चाल रखना 
है, और इसलिए उनमे हड़ताल करना उनके मूल आधार के विरुद्ध है, मुझे इस समस्या 
के प्रति बिल्कुल हो बेकार दृष्टिकोण मालूम.पड़ता है, क्योंकि ' किसी कृत्य का प्रयोजन 
कुछ दब्दों में ही सीमित नहीं किया जा सकता । इसका प्रयोजन तो यह हैं कि इससे जिनका 
संबंध है, उनके दैनिक जीवन के लिए इसका क्या. महत्त्व है? अव्यवस्था को फैलने से 
रोकने का तरीका यह नही है कि उसे#निषिद्ध कर.द्विया जाये । सही तरीक़ा तो यह है कि 
ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि इससे संबद्ध व्यक्ति इसके कार्य में भ्राग ले सके क्योंकि तब उस 
पर उनका नियंत्रण उनके अनुभव की अभिव्यक्ति' होगा । उस स्थिति में वह जो.अनुशासन 
स्वीकार करते हैं, उसका स्वभावतः उन आवश्यकताओं में ही उद्भव होता है, जिन्हें 
वह जानते हूँ । हड़तालों के निषिद्ध होने से ही लोग,, उद्गाहरण के लिए रेलवे में,, हड़- 
तालें करना कम नहीं कर देंगे, उल्टे हड़ताल करने के बाद उनका रोष और बढ़.जायेगा। 
न मेरे विचार में किसी अस्थायी विकल्प की व्यवस्था से समस्या में कोई वास्तविक 
सहा ता मिलती है, क्योंकि या तो ऐसा अस्थायी विकल्प वर्साई संधि जेसे हल की ओर ले 
जाता है, जो दायित्त्व की भावना लाने में असफल, रहता है या फिर वह संघर्ष में एक पक्ष 
की ओर से शक्ति का प्रयोग कराके प्रदन में निहित वास्तविक तथ्यों पर विचार करने 
की ओर से ध्यान हटा देता है और. उसी तरीक़े के.सवालों पर केन्द्रित कर देता है, जिनका 
वास्तव में कोई संबंध नहीं होता । उद्योगों में इस प्रकार क़ी गड़बड़ न होने देने का यही 
उपाय है कि सहमति की आवश्यक संस्थाएँ शुरू से ही होनी चाहिए, यह नही कि ज्यों- 
ज्यों कठिनाइयाँ खड़ी हों, त्यों-त्यों उनकी व्यवस्था की जाये। शुरू में' तो सहमति पर 
अविच्छिन्न ज्ञान से उद्भूत सृत्ता का बाना होता है, और यह ज्ञान हमारे समस्त उपलब्ध 
अनुभव का कृत्य होता है । उस समय हम मतभेदों के उत्पन्न होने के पहले ही हलके त्त्त्वों 
का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम प्रार्थना को माँग का, और माँग को घमकी का रूप धारण 
करने के पहले ही उस पर विचार कर स़कते.हैं। .और सबसे बड़ी बात तो यह हैं कि हम 
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सम्मिलित रूप से विचार कर सकते है। हमारी वर्तमान व्यवस्थाओं में सदेव सहमति' के 
कीत्र की बजाय, मतमभेदों की रेखाएँ ही उमार कर दिखाई जाती हैं और अगर ये व्यवस्थाय 
बनी हैं तो फिर वेसा होना स्वाभाविक ही है। 
मैं यह नहीं कहता कि इस तरीके से हड़तालें रोकी जा सकती है, मेरा तो केवल यही 
कहना है कि इससे हड़तालों की संख्या इतती कम हो जायगी जितनी और किसी तरीकी से 
नहीं हो सकती । केकिन यहाँ एक नयी समस्या पैदा होती हैं जिसके संबंध में कुछ कहना 
ही होगा। अब तक मैंने मुख्य रूप से व्यवित की ही चर्चा की है, माने: कि सामाजिक प्रक्रिया 
में व्यक्ति और राज्य ये दो ही तत्व हों। वास्तव में यह प्रन इससे कहीं अधिक पेचीदा है । 
यह में पहले ही कह चुका हूँ कि मनुष्यों की संसर्ग की प्रवृत्ति राज्य में ही समाप्त नहीं हूं। 
जाती। वें अपनी उन अनुभूत आवश्यकताओं की अभिवृद्धि के लिए अपने को दल के 
रूप में संगठित करते है जितकी तुष्टि वैयक्तिक क्रिया-कराप से नहीं है! सकती। दरू 
किसी ऐसे हित की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशोल होता है जिसमें उसके सदस्य अपने अनुमव 
की पूर्ति महसूस करते है। वे परिवेश के मूल कृत्य हैं। वे इस बात का प्रयत्न हैं कि व्यक्ति 
की जो प्रवृत्तियाँ अतृप्त है, या जिनका पूरी तरह पोषण नहीं होत।, उनको यह इनके मात्यम 
से परितुष्ट कर सकें। जिस प्रकार राज्य वास्तविक है, उसी प्रकार दल भी वास्तविक 
है यानी इसे भी किसी हित की अभिवृद्धि करना है, कोई कृत्य करता हैं। यह राज्य द्वारा 
निर्मित नहीं होता। क़ानून की श्रेणियों के बाहुर वह राज्य पर निर्भर नहीं है। इसका समूचे 
परिवेश के तत्वों के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में विकास होता है। इसका 
अस्तित्व और विकास उसी रूप में रहता है और होता है, जिस रूप में कि वहु आसपास 
के परिवेश को देखते हुए अपेक्षित है । 
हम कहते हैं कि दरू यथार्थ हँ--पर किस रूप में ? जिस तरह जोन्स स्मिथ या 
'रोबन्सन यथार्थ हैं, कया उसी तरह दरू भी यथार्थ है ? अर्थात्‌ कया वह एक ऐसा पूर्ण ससीम 
अस्तित्व करके है, जिसे अन्य पूर्ण और ससीम अस्तिश्वों से तुरन्त ही अलग कपुके पहचाना 
जो सके । मेरे विचार में दर एक संबंध मा प्रक्रिया के रूप में वास्तविक है। यह उसके 
विभिन्न भागों का ऐसे विशेष प्रकारों के व्यवहार से एक संबंध जोड़ता है जिनसे उन्हें उस 
हितों की अभिवृद्धि की आशा विज्लाई पड़ती है जिनसे उनका संबंध है। उस दृष्टि से दल 
का अपना व्यक्तित्व होता है । इसकी समेकित व्यवहार में परिणति होती है । यह अपने 
सदस्यों के परितोष के किए क्रिया-कझाप के मार्ग ढुँढ़ने में समर्थ बनाता हू जो वैसे संभव नहीं 
है। उसमें केवक इसी व्यवहार के कारण जीवन होता है। दर का अस्तित्व अपने सदस्यों 
से अकग किसी रूप में नहीं हैँ। बल्कि उसके सदस्य जो कुछ करते हैं, उसी में और उसी 
'के द्वारा उसका अस्तित्व है। दल अपने सदस्यों में ऐसी वृत्तियों का विकास करता है 
जो फ्रमोधेश उन आवदयकतामों को पूरा करती है, जो उनके अनुभव से अपेक्षित होती हैं | 
छह उत्तके जीवन की भूमिका की रचना करता है और साथ ही वहू उस माध्यम का भी काम 
पता हे, जिसके दारा ये सदस्य स्वयं इस्र रचना में योग देते है। यह भाचरण के समग्र 
. ऋषाकरजी को उस अनुभव क्षेत्र के लिए एक व्यवहार-सृत्र में पिरोता है, जिस पर 
वही विंधुश्रण रखना चाहता है । दक के अभाव में वे यह महसूस करेंगे कि वे जपने और 
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बाह्य संसोर के बीच संपर्क स्थापित करने वाली कड़ी से वंचित कर दिये गये हैं । 

इस दल-जीवन के बड़े ही विविध रूप हैं। राजनीतिक दल, धार्मिक संप्रदाय, मजदूर 
संघ, मालिकों की संस्थाएँ, मित्रों की संस्थाएँ गाल्फ़ क्लब, इंस्टीट्यूट आफ़ फ्रांस जैसी 
अनुसंधान संस्थाएँ और नाटय-संस्थाएँ आदि कुछ ऐसे उदाहरण है जिनसे पता चलता है कि 
सामाजिक संगठन म उनका क्या स्थान है? पर हा, यह बात नहीं है, कि व्यक्ति की निष्ठा 
इन्हीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। व्यक्ति एक केन्द्र बिन्दु के समान है, जहाँ से उन दलों की 
संपर्क रेखाएँ ग॒ ज़रती हैं, जो उसके अनुभवों को अपेक्षित होती है। अधिकांश में ये दल ही 
यह निर्धारित करते है कि व्यक्ति किन्‍्हें अपना मित्र बनायें, कौन से अवसर ढूंढें, और 
कौन-सा व्यवसाय चुनें ? ये दल उसके जीवन में वे मार्ग प्रशस्त करते है, जिनके सहारे 
वह डरते-डरते और अटकते-अटकते अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। अधिकतर 
लोग दलों को प्रयत्नों की मितव्ययता का प्रतीक मानते हैं जो बड़ा आवश्यक है। दल उसक 
क्रिया-कलापों के लिए योजना बनाते हैं और अपनी आयोजना में उसकी इच्छा की अभि- 
व्यक्ति के लिए स्थान रखते हैं। उनकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती 
है कि वे परितुष्टि के लिए उसके प्रयत्नों के प्रति कितने सचेत हैं ! वे उसी हद तक इसमें 
सफल या असफल हो ते हैं, जिस हद तक कि वह व्यक्ति को वह स्फ्त्ति प्रदान करते हैं । 

ये दल इस बात की कोशिश करते हूँ कि व्यक्ति घटना क्रम पर काबू पा सके और 
अपने जैसे मन वाले लोगों के साथ मिल कर परिवेश को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित 
कर सके | बहुधा ये दल व्यक्ति के लिए विशेष मान्यता रखते है क्योंकि ये उसकी अपनी 
पसंद के साधन होते हैं। वे एक ऐसी परंपरा को ढालते हैं जिसकी वह बड़ी आवश्यकता 
महसूस करता हे और जहाँ वह स्पष्ट रूप से एकरूपता का अनुभव करता है । इसलिए वे 
उसमें ऐसी निष्ठा जागृत करते हैं, जिसकी जड़े उसके अस्तित्त्व में बड़ी गहरी जाती हैं । 
ये उसे यह भावना दे ती हैं कि उसने आत्म-साक्षात्कार कर लिया है---कि उसने अपने को 
जानने की शचित पा ली है जो वेयक्तिक समंजन की उपलब्धि में एक अमोल तत्त्व है। जहाँ 
दलों के बिना उसे सब कुछ अस्त-व्यस्त' दिखाई देता है, वहाँ दलों के होने से उसे मालूम 
होता है कि उसे वह अवसर प्रदान किया गया है जिसमें वह अपने जैसे अन्‌ भव वालों के साथ 
मिल कर कुछ ऐसा काम करे, जिसे वह उपयूवत समझता है । 

इस तरह इस बात पर जो ज्ञोर दिया गया है कि दल व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, 

उसका मतलब यह नहीं कि इसके संभाव्य दोषों की ओर से आंखें मूँद ली जायें। राष्ट्र- 
राज्य की तरह दलों की भी प्रवृत्ति अपनी रक्षा के लिए पृथकत्त्व का सहारा लेने की होती हे। 
वह अपनी परम्पराओं के हित में दूसरे निकायों की परम्परा को नष्ठ करने के लिए भी 
तैयार रहता है । वह अपने सदस्यों से मॉग करता है कि वे दल के स्वर और परिवेश के 
आगे समर्पण करें। दल व्यक्ति से यह भी माँग करता हैँ कि वह उसके गुणों का बखान करे 
और उसके दोषों पर या तो ध्यान न दे या फिर, उन पर चुप्पी साध छे। दल के भीतर 
तीज़ आलोचना के अभाव में उसमें लूचीलापन नहीं रहेगा और दूसरों के विचार वह नहीं 
सुनेगा। और वह यह महसूस करने योग्य नहीं रहेगा कि वह भी ग्रछती कर सकता है। 
इससे दल में स्वस्थ संघ-भावना की जगह एक प्रकार की कट्टर हठधर्मी आ जायेगी और उसके 
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सदस्यों म॑ जो कुछ नमनशौलता है वह नष्ट हो जायेगी। वह विमति प्रकट करने वालों 
को तंग करेगा और आज्ञापालन करने वालों की सराहना करेगा--उनके तत्त्व पर कोई 
ध्यान नहीं देगा । वह इस बात पर जोर देगा कि उसका एकांगी सत्‌ ही समग्र सत्‌ है और 
सत्य के बारे में उसका विवेचन ही संपूर्ण सत्य है। अगर दल के सदस्य समस्याओं के बारे 
में दल द्वारा प्रस्तुत हुल के अलावा अन्य दलों के हलों पर विचार करने के लिए रज़ामन्द 
होंगे, तो दल व्यग्न हो उठोगा। दूसरे दलों के साथ संघर्ष के अवसरों पर तो यह बात विशेष 
रूप से लागू होगी । दल के नेताओं में, उदाहरण के लिए राज्य के शासकों में, अपने 
प्रयोजनों और हितों की साधारण सदस्यों के प्रयोजनों और हितों से भिन्न, और कभी-कभी 
तो इसके एकदम विरुद्ध समझने की प्रवृत्ति आने रूगेगी। श्री कोल ने लिखा हैं, “किसी 
संभिति के सदस्य चाहे कितनी ही ईमानदारी से अपने सदस्यों के प्रति अपने समग्र कर्तव्यों 
का पारून क्यों न करें, उनकी कार्यवाहियों में समिति के प्रति वफ़ादारी का भाव आये बिना" 
नहीं" रह सकता ।” वह मंत्रिमंडल जिसका स्वभाव वास्तव में दल से भिन्न है, ऐसी एकता 
पर ज़ोर देने का प्रयत्त करेगा, जिसका अस्तित्त्व ही नहीं हैं । उसमें असमंजस की जो 
भावना होगी, उसी के कारण वह यंत्रवत्‌ आज्ञा-पालन पर और जोर देता, चाहे उसके 
सदस्य उतने से ही संतुष्ट क्यों न हों। किसी दल में लय होने का मतलब होता है व्यापक 
दुष्टिकोण की जगह संकीर्णता और नमनशीलता की जगह कट्ट रता को अपनाने की, और 
सविवेक सहमति की जगह बिना कहे सुने हर बात को स्वीकार करने की प्रवृत्ति । 

लेकिन यह सब कहते का अभिप्राय यही है कि दलों का निर्माण मनुष्यों से होता 
है और वे उसी तरह कार्य करते है जैसे कि राज्य । सब कोई नवीनता की अपेक्षा परिपाटी 
पर चलना ही ज्यादा पसंद करते हैं। हुर किसी को विवाद की अपेक्षा माजा-पालन में अधिक 
सुविधा रहती है । हर कोई यह चाहता है कि उसने जो समाघान प्रस्तुत - किया है, उसे 
सावंभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाये। और राज्य को छोड़ और सभी दछोंमें 
एक बड़ी अच्छाई है जो बड़े ही महत्व की है। थे ऐच्छिक संस्थाएँ है। उनके पास अन्त 
में दबाव डालने के लिए साधन नहीं होते । अगर मुझे अपना क्लब पसंद नहीं आता तो मैं 
उससे इस्तीफ़ा दे सकता हूँ । यदि में अपने चर्च से सहमत नहीं हूं तो में उससे अछूग हो 
सकता हूँ। औद्योगिक निकाय तक भी अपने सदस्यों पर अधिक से अधिक इतना ही दबाव 
डाल सकते हैं कि वे निकाय से मानसिक रूप से सहमत रहें। दूसरे शंब्दों में कहा जा सकता 
हैँ कि राज्य अपने सदस्यों की इच्छाओं पर जितना ध्यान देता हूँ, दल को उससे कहीं अधिक 
अपनी परिस्थितियों से चालित होना पड़ता है। उसे मिक् कर कार्य करने के छिए उनकी 
सचेत रज़ामन्दी का कहीं अधिक सहारा लेना पड़ता है। उसे उदासीन भाव से स्वें.कार 
करने के जड़ स्वभाव का सहारा कम ही छेना चाहिए। अगर दल को सफल होना है तो उसे 
' » संहमंति पर कहीं अधिक निर्भर करना होगा । यह सहमति सचेष्ट मानसिक क्रिया-कलाप 
. झैं उत्पन्न होती है । दल को नयी परिस्थितियों के अनुसार ज़्यादा जल्दी जल्दी पुनर्समंजन 
को कार्य करना होता हूँ । राज्य की अपेक्षा' इसे अपने सिद्धांतों में संशोधन करना होता है 





हैं ' सोझल व्योरी, पृष्ठ १२० । 
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ताकि प्रयोजन की और व्यापक व्याख्या की छा सके । उसका दँड उसी को अधिक महूँगा 
पड़ता है। और अगर वह फिर से समंजन करने में असफल रहे, तो उसे और भारी दंड भुग- 
तना पड़ता है। दल के सदस्य उससे इसलिए संबद्ध होते हैं कि वह जिन हितों की अभि- 
वृद्धि करता है, उन्हें वे मूल्यवान समझते है। लेकिन वे स्वयं उन हितों को उतना मूल्यवान' 
बिल्कुल नहीं समझते । इन हितों का उनके लिए सीमान्तिक उपयोग है और उनके सामने 
यह बात रहती है कि आगे चछकर यह निष्ठा इसकी जगह किसी और के प्रति रखी जा 
सकती है। अगर ब्रिटेन का चर्च ज़रूरत से ज़्यादा राज्य के अधीन है तो उसके अनुयायी 
उसे छोड़ कर कैथोलिक चर्च में चले जायेंगे। अगर लिबरल पार्टी की औद्योगिक नीति 
अनिश्चित सी है तो उसके सदस्य लेबर पार्टी में शामिल होते नज़र आयेंगे। “सवंदा समान” 
की गर्वोक्ति भी रोमन कैथोलिक चर्च को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करती कि.वह अपने 
अनुयायियों से १८६४ के सिलेबस का परिपालन कराने की कोशिश करे। एक विद्विष्ट 
कैथोलिक समाजवाद का विकास इस बात का प्रमाण हैं कि पोप के अच्युत होने का सिद्धांत 
शिष्टाचार के नाते ही मान्य है, उसका पालन नही होता । अगर रिपब्लिकन पार्टी अपने 
सदस्यों का ध्यान अपने भावी कार्यक्रम की अपेक्षा अपने अतीत की ओर आकर्षित कद्दती- है 
तो वह अपने सदस्यों को अपने प्रति विद्रोह के प्रयत्न में संलग्न पायेगी । कहने का तात्पर्य 
यह है कि अन्त में दल इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि उनकी जीवन शक्ति और चेतना 
का आधार यह है कि उसके बारे में उसके दल के सदस्यों की क्या धारणा है। जो निष्ठा 
अपनी उपयोगिता सिद्धि नहीं करती, वह कभी स्थायी नहीं हो सकती । अगर उनके 
दायित्त्व ऐसे अनुभव से सहज अनुभूत नहीं होते जिनकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी 
हो, तो वे जड़ हो जाते हैं। 

फ़ादर टाइरेल ने यह बात बड़े ही सुन्दर शब्दों में व्यक्त की है । उन्होंने कहा हैं* 
“कार्डिनलों के सम्मान का कारण उनकी हाल पोशाक नहीं बल्कि मेरा यह निर्णय होता हैं 
किवे सम्मान केयोग्य हैं। एलिजाबंथ के समान मेरे निर्णय ने उन्हें प्रतिष्ठित 
किया है और मेरा निर्णय ही उन्हें अपदस्थ कर सकता है । संकट में हम नहीं, 
बल्कि वे हैं ।॥” वास्तव में किसी दक की सत्ता इस बात पर निर्भर होती है 
कि वह किस हद तक सप्राण और सहज विद्वास प्राप्त कर सकता है। यदि वह अपने 
को धोखा देता हैं तो फिर उसे वह वफ़ादारी नहीं मिलती जो उसका मुख्य आधार होता 
है। और जग की तरह से यहाँ भी स्पष्ट हैं सामाजिक क्रिया-कलाप का वास्तविक क्षेत्र 
व्यक्ति का अपना मस्तिष्क है। उसका अनुभव उसे निर्णय करने के लिए बाध्य करता है 
और देखा जाये तो सारे निर्णय एक विकल्प मात्र ही तो होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 
इस विकल्प के साथ ही दण्ड की संभावना है । जिस सैनिक का यह विश्वास हो जाये कि 
दबाव डालना नैतिक दृष्टि से ग़लत है, उसके लिए अपने. हथियार रख देने के अछावा 
और कोई चारा ही नही है । लेकिन उसे अपने इस फ़ैसले के कारण कष्ट भोगना पड़ेगा। 
इसी प्रकार जिस पादरी का अपने धर्म से विश्वास उठने लगे उसके लिए अपने पद से 


१. एस. डी. पेट्रे द्वारा रचित जाजं टाइरेल का जीवन-चरित पृष्ठ १९६। 
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इस्तीफ़ा देने के अछावा और कोई चारा ही भही है। व्यक्ति के अनुभव में एक समय ऐसा 
आता है जबकि टाइरेल* के शब्दों में वह अपने जीवन के प्रबल प्रभाव का अनुसरण 
करने के लिए उन्म्‌ख होता है, चाहे इससे सारे संसार का ही दिल क्‍यों न टूट जाय ।” यह्‌ 
एक ऐसी बात है, जिससे सब प्रकार की सत्ता, चाहे वह ऐच्छिक हो अथवा अनैच्छिक, 
प्रभावित होती है । वफ़ादारी एक ऐसी चीज है, जो हमारे हृदय जीत कर प्राप्त की जाती 
है, बहू हम पर थोपी नहीं जा सकती । यह हमारे अपने अनुभव से सहज ही उत्पन्न होनी 
चाहिए और जो निकाय हमें अपने प्रति वफ़ादार बनाये रखना चाहता है, उसमें अपने को 
इस अनुभव के अनुस्प, जो सदैव परिवर्तनशील है, निरन्तर ढालते रहने की क्षमता होनी 
चाहिए। इसमें उसे पूर्ण सफलता कभी नहीं मिलेगी। इंसान अल्लाह का कछाम बन कर 
कभी संतुष्ट नहीं रह सकता । अपने साथियों से उसमें जो अन्तर होता है, वह उसे समा- 
हित होने से रोकता है। हमारी चेतना हैँ कि हम अपनी सिद्धि एकता में नहीं, विविधता 
में करते हैं। हम दूसरों से अपनी पृथकता और घनिष्ठता, दोनों के प्रति सचेत रहते हैं । 
हम उस पृथकृता को उन असमंजसताओं से वास्तविक सिद्ध कर देते हैं, जिनसे हमें यह अव- 
गत कराती है। हम इस भावना के बिना कार्य नहीं कर सकते कि हम आंशिक रूप से ही 
अपने साथियों के साथ हैं और सो भी कुछ अंशों में ही जिससे अन्त में एकता स्थापित नहीं 
हो पाती । हमारी पृथकृता चाहे कितनी ही असुविधाजनक क्यों न हो, वह बहुत ही व्यापक 
है और इससे बचा नहीं जा सकता और इस कारण हमें संपूर्ण सृष्टि में कोई एक ऐसी 
वर्णमाऊा प्रतीत नहीं होती जिसके हम सब क्रमबद्ध अक्षर हों, बल्कि ऐसा जान 
पड़ता है कि जगह-जगह अनेक असंबड्ध चिन्ह अंकित कर दिये गये हैं जिनके कुछ अंश ही 
हमारे लिए ऐसा अर्थ रखते हैं, जिसे हम स्वीकार कर सकते है । 
अगर यह सच है तो इसका मतरूब यह निकलता हैं कि समाज में आवश्यक अन्विति 
नहीं है । इसके ढांचे में कहीं-कहीं कुछ अन्वितियाँ है, जिनमें कुछ कम क्षणिक हैं और कुछ 
अधिक। लेकिन ये अन्वितियां सदा बाहरी हैं और केवल अपनी चौहदी पर आपस में मिलती 
हैं। ये वे साधन हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी सिद्धि करते है, वे लक्ष्य नहीं जिन्नमें वे अपने 
आपको पाते हैं। मनृष्य होने के नाते हम किसी संबंध में पृर्णत: शामिल नहीं होते, हमारे 
चारों ओर एक ऐसा परिवेश होता है, जो हमें दूसरों से अलग करता है या अधिक से अधिक 
उसके साथ हमारा मिलन आंक्षिक होता है क्योंकि हमारे मन, कम से कम जहाँ तक 
सामाजिक सिद्धांत का सवाल है, ससीम मन हैं। हम सब चीज़ें नहीं, केवल कुछ ही चीज़ें 
जानते हैं। और हम जो कुछ जानते भी हैं, वे सब आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 
हमें चेतना के संसार को उसी रूप में स्वीकार करना होगा, जिस रूप में कि हुम उसे देखते 
हैं। हमें उसके लाभों व हानियों और उनके संघर्षों और विजयों को स्वीकार करना होगा 
और यह मानना होगा कि जिस संसार में हम रहते हैं वह देश-काल समन्वित यथार्थ जगत 
हैं। हमें जो बुराई दिखाई देती है, उसे यथार्थ मानना होगा न कि केवल उसका आकार, 
जिसे अंच्छाई के साथ समंजित किया जा सकता है। सामाजिक तथ्य की हमें जो संसार में 
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अन्विति दिखाई पड़ती हैं, वह कभी पूर्ण ऑस्विति नहीं हैं। हम सब एंक ऐसे लक्ष्य की खोज 
में हो सकते हैं, जिसे समान लक्ष्य कहा जां संकता हैँ, लेकिन यह केवल कहने भर को हीं 
समान हैं। मेरे लिए जो जीवन अच्छा हैँ, वह आपके लिए अच्छां नहीं हैं। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इसमें सादृव्य होतें हैं। एक सुंव्यवस्थित समाज में इतना सादश्य होता है 
कि वह सामाजिक शांति को कारगर बनाने के लिए काफ़ी होता है । लेकिन साद्ध्य में 
समानता निहिंत नहीं है। हम जो चीज़ें चाहेंते हैँ, वे एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खाती । 
हम जो कुछ देखते हैं, वह एकवादिता नहीं, अनेकवादिता है । ऐसा कोई स्तर नही जहाँ पर 
मतभेदों को भूला कर क्सी प्रकार पूर्ण एकता स्थापित की जा सके ।, 

अगर यह सच है तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारे संबंधों में जौ ऐवयं है, उसकी 
आपूर्व स्थिति नहीं हैँ । हमारे विविध॑ वर्ग एक व्यापक अद्गेत पूर्णता में पर्यवसित नहीं हो 
जाते। हमसे जब और जैसे बन पड़ता हैं, हम उनका.साथ-साथ विकास करते है। हम 
एक-से प्रयोजन खोज कर, विभेद में समता ढूँढ़ कर और एक-से स्रोत की दृह्ाई देकर संबंधों 
के साधन जुटाते है। हम जो एकता पा लेते हैं, वह हमारा अपना योगदान हँ--पर केवल 
आंशिक रूप से। मैं 'क' के साथ उद्योग में सहयोग कर सकता हूँ जबकि यह मी सभव है 
कि दूसरी ओर मैं उसे धामिक अधिकार से वंचित करने का प्रयत्न कर रहा होछ। आंस्ट्रिया- 
हंगरी को उनको पहले वाला रूप देकर चेकोस्लवेकिया को उसकी पुरानी जंग्रह पहुँ- 
चाने का इच्छुक होते हुए भी मैं चैकोसलावाक-साहित्य के अध्ययन का सच्ची! हिमाग्रती 
हो सकता हूँ। कहने का मतलब यह कि मेँ संपूर्णताओं में अपने आपको फेसाये बिना भी 
अंशों से अपना संबंध जोड़ सकता हँ---अथवा यों कहे कि हम एक सृष्टि में नहीं, अनेक 
सृष्टियों में रहते हैं। हम किसी अन्तिम संद्लिष्ट अन्विति के दावों को मान्य नही समझते, 
उन अन्वितियों के दावों को समझते है, जिनके प्रति हमें सहानुभूति होती हैँ । उन दावों 
के प्रति हमारी अनुक्‌ल प्रतिक्रिया होती--पर वे हमें किसी ऐसी महान व्यवस्था के 
अंग नहीं लगते जो किसी तक-प्तम्मत अनुक्रम से अपने खंडों से पूर्णता की ओर बढ़ती हो । 
हमारे संबंध" किसी महान्‌ स्वर-साधना में तारों जैसे नहीं होते जिसमें असली महत्त्व उस 
अन्तिम प्रभाव का होता है जो कि श्रोता पर पड़ता हो। हमारे प्रत्येक अनुभव-खंड हमारे 
लिए यथाथे होता है---इसलिए हमारी निष्ठाओं को रूप देने मे हर अनू भव-खंड की आस- 
क्तियों का हाथ रहता है। निष्ठाओं के उस क्रम में संतुलन केसे रहे ? कब और कहाँ ज़ोर 
दिया जाये--यह फ़ैसला हम में से हर एक को अरूग अछग करना पड़ता है क्योंकि वह 
संपूर्ण क्रम हमारा है--बिल्कुल हमारा अपना | हमारे लिए उसका समाधान दो-टुक फ़ेसला 
कराने वाला होता हैँ। हमारे लिए उसकी सत्ता इस कारण से है कि वह हमारे मन, हमारे 
अन्तःकरण में विकसित हुआ हँ--यानी अन्ततोगत्वा वह हमारा ही अंश है । किसी और 
क्रम को मान लेना अपने अनू भव को दूसरे के अनुभव का गुलाम बनाना है। इसका मतंलबु है 
मैं अपने व्यवितत्त्व को---जिसके कारण में में हँ--किसी और की इच्छाओं पर और उन 
इच्छाओं पर आधारित संकर्ठपना पर निछावर कर दूँ । परन्तु मुझमें और किसी और में 
कभी इच्छाओं की इतनी समानता होती ही नहीं कि इस तरह का कोई सच्चा-हलू निकल 
सके । मैं अपने लिए जिस तरह के सहयोग की ज़रूरत महसूस करता हूँ, उसका स्वरूप जेम्स 
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के शब्दों * में सान्धानिक है, साम्राज्यिक नहीं । में जो खोजता हूँ वह ऐसी सक्रिय संकल्पना 
का केन्द्र नहीं, जिसमें में स्वयं ही खो जाऊँ बल्कि ऐसा केन्द्र है जिसकी संकल्पना में में 
अपनेपन का--अपने विज्ञिष्ट तत्व का--योग द॑ सके | 

अगर यह सच है तो इसकी में जो विवक्षाएँ समझता हूँ वे राजनीति-दर्शन के लिए 
महत्त्वपूर्ण हूँ। अब प्रमुख महत्ता अन्विति की खोज की नहीं रह जाती, बल्कि इस बात की 
ही जाती हूँ कि उस अन्विति का फल क्या हैं ? और उसको जो कुछ फल हो उसमें वे नतीजे 
भी शामिल होने चाहिएँ जिन्हें में अपनी आवश्यकता का अभिव्यंजक मानता हैं और इससे 
भी अधिक वे नतीजे जिनके निकालने में में समझता हैं कि मेरा भी योग रहा है ---ऐसा होगा 
तभी उसके प्रति मेरी निष्ठा हो सकती है। अगर में अपनी आवश्यकताओं को सार्थक नहीं 
बनाता तो वे अनभिव्यक्त' रह जायेंगी। जो फ़ैसले मेरे व्यवहार को बाधित करते है उनमें 
मेरा व्यक्तित्व भी परिलक्षित होना चाहिएँ। अगर ऐसा नहीं तो जो सामंजस्य होता है, 
वह ने केवल मेरे लिए ही बल्कि उन वर्गों के छिए भी सांयोगिक अर्थ ही रखेंगा जिनके 
माध्यम से में आत्म-अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ। मेरे योग के बिना जो अन्विति सिद्ध होगी 
वह अपने बनाये हुए नये परिवेश से मेरा सामंजस्य भछे ही करा दे परन्तु वह सृजनात्मक 
सामंजस्य न होगा। एक बार यह महसूस कर लिया जाये कि जो संघटना हो रही है वह मेरे 
क्रिया-कलाप का आधान करने के लिए हूँ तो यह प्रकट है कि उसे बनाने में मेरा हाथ 
होगा ही चाहिए । इसके बिना जो कुछ भी बन कर तैयार होगा वह पूर्ण नहीं बन सकता । 
“जो कुछ संदर्लेषण होगा उसमें मेरा कुछ न कुछ अंश जरूर ही उपेक्षित रह जायेगा । 
परन्तु अगर उसमें मेरा भी हिस्सा उतना ही रहा है, जितना किसी और का तो जाहिर है 
कि उस संदर्छेषण में मुझे उतना विश्वासधात अथवा उतना कतरा जाने का प्रयत्न नहीं दी 
पड़ेगा। अपने धर में और जेल की कोठरी में रहने में जो फ़क है, वही इसमें है । एक में मेरा 
स्वत्व जुड़ जाता है---बह ऐसी चीज हो जाती है जिसमें और जिसके द्वारा में जीवन के 
संबंध में अपनी विशिष्ट समझ का योग दे सकता हूँ । दूसरे में मुझ्न पर ऐसी एकरूपतायें थोप 
दी जाती हैँ, जिन्हें बदलने की साम्थ्यं मुझमें नहीं होती । रूप और क्रिया-कल्कप की नित- 
शअर्या मुझे उस हालत में माननी ही पड़ती है। मेरा स्वन्त्व जुड़ जाने से उसमें किसी तरह का 
परिवर्तन नहीं हो सकता । यह बराबर मेरे व्यव्तित्व से बाहुर की चीज़ रहती है। यह दुनिया 
में मुझे जगह देने की बजाय दुनिया से मेरा विच्छेद ही करती है। ऐक्य बढ़ाने की बजाय 
वहू अव्यवस्था का ही निश्चित कारण बनती है । 

में समझता हूँ कि इसका राजनीतिक निव्कर्ष बिल्कुल साफ़ है। सामाजिक संगठन 
का स्वरूप सांघानिक होना चाहिए---तभी वह उचित और पर्याप्स होगा । उसमें मैं और 
'राज्य--अथवा मेरे वर्ग और राज्य--ही नहीं समाये रहते वरत्‌ ये सब और इनके अस्तर- 
संबंधों का भी अन्तर्भाव उसमें रहता है। जब में राज्य की माँग का जवाब देता हूं तब मेरे 
और राज्य के बीच ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो मांग और जवाब दोनों को 
'हीबदलूती है। उस प्रक्रिया पर राज्य के और मेरे संबंधों का ही प्रभाव नहीं पड़ता वरन्‌ उस' 
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समूचे परिवेश का पड़ता है, जिसमें मे अपने आपकी पाता हूँ । राज्य मेरी निष्ठा की वाछा 
भर करके धर्म से, श्रमिक संघ से'और समागम की ऐसी ही अनेकानेक संस्थाओं केसाथ 
मेरे संबंधों मे परिवर्तत ला देता है। यह परिवर्तन उसे मान्य बनाना चाहिए। उसे मेरे सामने 
यह साबित' करना चाहिए कि वह मुझसे जो सामंजस्य करने के लिए कहता है, उससे मेरी 
परितुष्टि बढ़ेगी । ऐसा वह यह प्रदर्शित करके ही कर सकता है कि जो परिवतंन किये जाते 
हैं वे उन अन्य समागभ संस्थाओं पर थोपे नहीं जा रहे वरन्‌ अनुभव-जन्य हैं। उसे यह साबित 
करना होगा कि उसकी माँग के फलस्वरूप दोनों ओर ही कल्याण होगा--और कल्याण 
का मतलब है मेरा कल्याण, और दूसरों का भी। उसकी सृष्टि सहयोगमूलक होनी चाहिए 
जिसमें में महसूस कर सकूँ कि मैने भी हाथ बँटाया है। वह कल्याण ऐसा होना चाहिए जिसे 
में विरागपूर्वक स्वीकार न करूँ, बल्कि जिसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया ऐसी हो कि अपने सर्वो- 
त्कृष्ट स्वरूप की सिद्धि करते-करते मैं प्रयोग भी करता चल । वह सिद्धि मेरी अपनी होनी 
चाहिए--सबसे'बड़ी बात तो यह हैं । जब अपन्ती जानकारी के बल पर मै यह अनुभूति करने 
लगता हूं कि में क्या हो सकता हूँ, तभी मेरी अपनी नेसगिक' शक्तियों की सच्ची उद्‌- 
द्वि श्रू होती है। 
>े>>नर ठ् बम 

सत्ता की समस्याओं में मेने इसी अध्याय में पहले जिन दो मसलों की रूप-रेखा प्रस्तुत 
की है, उनके हुल का और नही तो रास्ता तो यह है ही । राजनीति के श्रेण्य सिद्धांत की तरह 
यह समाज की आवश्यक अन्विति को पहले से ही मान कर नहीं चलता, और उस अन्विति के 
अधिकरण के रूप में राज्य की सर्वोचक्चता का आग्रह भी नहीं करता । इस' हल में यह माना 
गया हूँ कि जीवन के समीकरण में जो विविध तत्त्व है, उन्हें देखते हुए असमानताओं को 
मानना अनिवायं हो जाता' है। उसमें यह भी माना गया है कि अन्विति है नहीं, उसे बनना 
पड़ता है। वह प्रोक्रयूस्तेस| की अन्विति नहीं माँगता जिसमें आदमी के व्यक्तित्व को किसी 
ख़ास वक्‍त राज्य पर प्रभत्व रखने वालों के सूत्र के अनुकूल ढालने के लिए चाहे जेसे ठोक 
पीट लिया जाता है । अन्विति तो वह है, पर कैसी ?---हिंस्र पशु और उसके शिकार केबीच 
जैसी होती है । वह तो हितों के ऐसे संसर्ग से जनित' एकीकरण पर ज़ोर देता है, कि जो हुू 
निकले उसमें प्रत्येक को, परिणामों को लछेकर, प्रयोग करने के लिए, काफ़ी रियायत मिली 
हुई प्रतीत हो । उसमें यह भी दलील नहीं दी जाती कि वह हल सफल रहेगा या यह्‌ कि वह 
मान लिया जाना चाहिए क्योंकि वह हल है । उसके अनुसार अधिकार कोई गतिशून्य चीज़ 
नहीं है---अनुभव के पात्र में पड़ कर उसके नित नये रूप' निखरते रहते है । अतः निष्कर्ष 
यह निकलता हू कि उसके अनुसार लोग अपने विविध संबंधों में उसके दावे के नतीजे को 
परखते है और उस दौर में वह जो अपनी महत्ता सिद्ध करता है, वही उसकी महत्ता होती 
है। उसमे माना गया है कि आज्ञाकारिता वांछनीय है क्योंकि आम तौर से संघर्ष की अपेक्षा 
व्यवस्था अच्छी चीज़ है । लेकिन उसमें यह भी है कि आज्ञाकारिता सृजनात्मक तभी होती है 
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[एक यूनानी दस्यु जो अपने बन्दियों के पेरों का हिस्सा काठ देता था ताकि वे 
पलेंग में समा जायें। 


२१८ राजनीति के मल तस्व 


जब वह अपने ऊपर अपने ही आप लागू किये गये अनुशासन में उद्बुद्ध हो। उसके अनुसार 
कानून का अत्यावश्यक तत्त्व उन लोगों से नही लिया जाता जो उसे क़ानून के रूप में घोषित 
करते हैं वरन्‌ उस आदेश से प्रभावित लोगों पर उसके सार-तत्त्व के समाघात से गृहीत होता 
है। अतः नैतिक दृष्टि से आदेश निष्पक्ष होते हैं--लोगों की ज़िन्दगियों में उनका जो कुछ 
अमर होता है , उसी हिसाब से वे सही या ग़रूत हो जाते है। और उनके अधिक कारगर होने 
की सम्भावना इसलिए है कि उनके छागू करने में जो कुछ निहित होता है उसकी निष्पत्ति 
और संचालन उन लोगों द्वारा ही होता है जिनके छाए वे आदेश जारी किये जाते है । यह 
अपना आधार इस बात को बना कर चलता है कि प्रत्येक अनुभव सीमित होता है, कि जो 
में चाहता और करता हूं, वह ऐसा निष्कर्ष है जो मेरे संकीर्ण ज्ञान-क्षेत्र से सीमित है 
भर उसी आधार से फिर वह मेरे अनुमव को इतना विस्तार देता है कि वह ज्ञान के व्यापकतम 
उपलब्ध भंडार के अनुकूल हो जाये और उसका अंग बन जाये। 
इस स्थरू पर पहुँच कर वह निश्चित ही प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बन जाता है । - 

वृह समन्वय की आवश्यकत। भी स्वीकार करता है यद्यपि उसका यह भी आग्रह है कि कितना 
ही समन्वय क्यों न हो जाये, वह हमेणा आंशिक ही होता है । परन्तु किसी राज्य के विधानांग 
द।रा लागू किये गये समन्वय के उस सीधे-सरल दुष्टिकोण को वह नहीं मानता जो मिसाल के 
के लिए, जान स्टुअर्ट मिल की, 'प्रतिनिधि सरकार में अन्यहित है। अमरीका की मिसाल 
देते हुए श्री लिपमत" कहते है “सिद्धांत यह है कि हर प्रदेश का श्रेष्ठ व्यक्ति अपने निर्वा- 
अकों का श्रेष्ठ विवेक केन्द्र में ले आता है और जब ये सब विवेक पृजीभूत हो जाता है तो उससे 
अधिक विवेक कांग्रेस को और क्या चाहिए ? जाहिर है, इस तरह की कोई बात नहीं 

होती | अधिकांश लोगों का विवेक इतनी आसानी से केस्द्रीय विधान-मंडल में उनके प्रति- 
निधि को मुहँय्या नहीं हो जाता | जो चुनते है, वे प्रायः यह नहीं कह सकते कि वह विवेक 
है गया ? जो चुने जाते हैं वे भी--कमी स्वार्थवद, कभी मूर्खतावश--उस विवेक 
की व्यास्या नहीं कर पाते जो स्वयं अपनी अभिव्यगित् करता है। हमारे सामने जो भी सथ्य 
मौजूद है; वे इस विचार का खंडन करते है कि मेरी संकल्पता और मेरा अनू भक, किसी रहस्य- 
मय ढंग से मेर प्रतिनिधि की संकल्पना और अनुभव में मूलिमन्त रहते हैं। जैसा कि रूसो 
ने कहा था--मेरी संकल्पना का कभी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, और मेरा अनुभव स्वत्व 
से इतना ओत-प्रोत रहता है कि वह केवछ मेरा अपना अनुभव होत। है। किसी भी औसत 
विधान-सभा में, जिन लोगों के कार्य-कछाप में में वही प्रयोजन निहित देखे, जो बहुत 
कुछ मेरा है, तो वे मेरा सहयोग पा सकते है। उस कार्य-कलाप से मैं उन हिलों का पता छगा 
सकता हूँ, जो मेरे हितों से मिलते-अुरूते हों, उन अनुभवों का पता रूगा सकता हूँ जो मेरे 
अनुभवों के अनुकूछ हों। प्रतिनिधित्व की समस्या मुझे उन लोगों से संपर्क रखने योग्य 
बनाने की समस्या है । 

यह बात' समझ रखनी चाहिए कि मेरा संपक अक्सर सीधा और घनिष्ठ ते होगा । 

राजनीति के बदलते हुए दुष्यों में एक दूसरे की आंशिक से जधिक झाँकियाँ पाने का अवसर 
ही नहीं होला। राज्य में इतने छोग होते हैं और इतना कुछ करने को होता है कि केन्द्रीय विधान- 
३. बक्लिक ओपीनियन, पृ० २८८। 


सत्ता : सान्धामिक के रूप में २१९ 


मंड ल जो समन्वय करता है वह बहुत' ही मोटा, निश्चित अन्दाज़ा भर होता है। वहाँ जो 
विचार अभिव्यक्ति पायेंगे वे सशक्त और मुखर विचार ही होंगे। उनमें समाज के हितों की 
समष्टि प्रतिबिबित न होगी क्योंकि--सच्ची बात तो यह है कि--वैसा होना संभव ही नहीं। 
आधुनिक राज्य के आकार-विस्तार के कारण लोगों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे 
सिद्धांतों औरं प्रशासन का सीधा नियंत्रण समपित कर दें। बड़े-बड़े आम फ़ैसलों के बारे में 
वे हाँ या ना कह सकते है-वे उन्म क्त व्यापार की हिमायत और बच्चों के श्रम का विरोध 
कर सकते हैं। पर आम तौर से उन्हें अपनी तरफ़ से हाँ! या ना' कहने वालों का चुनाव करके 
अपनी संकल्पना व्यक्त करनी पड़ती है । उन्हे यह समझ रखना चाहिए कि इस तरह चुने 
हुए लोग इस अथ्थ में प्रतिनिधि न होंगे कि (१ ) वे पहले से अपने विचारों की जानकारी सबको 
करादें; या (२) नयी समस्‍यायें उठने पर अपने प्रस्तावित विचार ज॑चें-परख और 
मंजूरी के लिए अपने चुनने वालों के सामने रखें । काम का दबाव उन्हें इस तरह आराम- 
, आराम से चलने नहीं दे सकता। औसत नागरिक इसी प्रत्यक्ष शक्ति की आशा कर सकता है 
कि एक तो समय-समय पर उसे, यदि वह चाहे, तो समन्‍्वयी सत्ता को बदलने का अवसर 
दिया जाये,और बीच-बीच में जिन वर्गों का वह अंग है, उनका उपयोग करके उस संस्था धर 
दबाव डालने का। 
यह विवेचन आदमी को ऐसी अवश अवस्था में ले आता है कि बहुतों ने समनन्‍्वय-कार्य 
के लिए और ही आधार सुझाया है। मिसाल के लिए श्री कोल समाज को कृत्यों का पूंज मानते 
है और वे किसी अप्रत्यक्ष अधिकरण को अन्तिम समन्वयी सत्ता बनाना पसंद करेंगे जिनमें उन 
कृत्यों की ओर से प्रतिनिधि रखे जायें।* में इस विचार को पहले ही रह कर चुका हूँ ।* 
मुझे तो यह बात बिल्कुल प्रकट दिखायी पड़ती कि समनन्‍्वयी निकाय में चुनाव का आधार 
वेयक्तिक होना चाहिए क्‍योंकि व्यक्ति विभिन्न कृत्यों के साथ उपबन्धनों का एक क्रम मात्र 
ही तो नहीं होता; में यह भी नहीं मानता कि सामाजिक जीवन्‌ के सामान्य सिद्धांत के अनु- 
कूल रहते हुए किसी विशिष्ट वरणात्मक दृष्टिकोण से उसका आख्यान किया जा सकता 
है । यह बात तो,बड़ी अजीब और अभिभूतकारी लगती है कि एक अति समर्थ और सीधा 
निर्वाचित निकाय विविध मामलों के बीच से प्रव्‌ त्तियों की एक धारा खींचता हुआ सा चला 
जाये। यह सच हैँ कि नागरिक की हैसियत से मेरा पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता परन्तु 
यह भीं सत्य है कि इंजीनियर, डाक्टर या बढ़ई के रूप में भी मेरा पूर्ण प्रतिनिधित्व संभव 
नहीं । और जो सरलता मुझे व्यक्ति के रूप में निर्वाचन करने का मौक़ा देती है, उसे 
रह करके एक ऐ से दृष्टिकोण को नहीं माना जा सकता जो समन्‍वयी निकाय को मुझ---नाग- 
रिक--से हाउस आफ़ कामन्स की अपेक्षा और भी दूर कर दे। समन्‍्वयी निकाय की परितोष 
देने की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं कि उसका प्रादेशिक आधार अस्वीकार कर दिया 
जाये। उसका निर्माण तो दूसरे से भिन्न और जटिल तत्त्वों पर हुआ है । 
मैं समझता हू कि मोटे तौर पर इनकी तीन श्रेणियाँ हो सकती है। केन्द्रीय विधान-मंडल 
के सदस्यों के चारित््य और योग्यूता का निस्संदेह महत्त्व है। कौन संस्था उन्हें उम्मीदवार 
१. सोशल थियोरी, अध्याय ८, गिल्ड सोशलिद्म रिस्टेटिड--आअ० ७-८ । 
२, अध्याय २। 


२२० राजनीति के मूल तत्त्व 


के रूप में नामज़द करती है, किन शर्तों पर लोगों को उम्मीदवार किया जायेगा---इन 
सबका निरचय ही महत्व है। आस्ट्रीगा््की और ग्राहम वालस जैसे लोगों के काम से सांस- 
दिकता के वीभत्स स्वरूप पर बहुत प्रकाश पड़ा हैँ । जहाँ तक में समझता हूँ इसका क्यरण 
अधिकांश में यही है कि हमारी सम्यता सेवा के नही, अर्जन के दृष्टिकोण से संगठित है । 
उसमें इसी विचार की प्रधानता है कि सफलता का मतलूब' है घन--फलूत: समाज में 
प्रवृत्ति की सामान्य धारा के उद्गम-लत्रोत में ही विष घुला हुआ है । यहाँ फिर अधिकारों की 
उस प्रणाली का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है जिसकी रूप-रेखा मे पहले दे चुका हें। प्रतिनिधित्त्व 
की उचित प्रणाली के विकास में यह दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। वह समन्‍्वयी निकाय के 
काम पर एक रोक-सी लगा देता हँ---वह उसके काम की परिसीमाएँ निर्धारित कर देता 
है । इसका मतलब यह है कि उसके बाहर एक शिक्षित अतः जागरूक---निर्वाचक-मंडल हैं 
और उसके फ़ैसलों को प्रभावित करने की शक्ति संपत्ति में हो भले ही, पर उसे बहुत स्चेष्ट 
रूप से सीमित किया गया है। कहने का सतलब यह है कि वह सम्मति की अभिव्यवित में 
दखल नहीं दे सकती । इस प्रकार ऐसी पार्टियों का ही अस्तित्त्व होने की संभावना है, जिनके 
लक्ष्य अधिक यथार्थ होंगे और उनके बीच अगर संघर्ष भी होगा तो उसके फलस्वरूप राज्य 
के सामान्य प्रयोजनों को कदाचित्‌ कोई आघात न पहुँचेगा। 

तीस री श्रेणी उस सूचना की है जो समन्वयी सत्ता के अधिकार में हो | में समझता 
हैँ कि उसका महत्व जितना भी औआँका जाये, कम ही होंगा। आप कांग्रेस या हाउस आफ़ 
कामन्स की किसी आम बहुस में दिये जाने वाले भाषण पढ़िये और उनकी तुलना भौतिकी- 
विदों द्वारा की गई किसी भौतिकी सिद्धांत की आलोचना से करिये---आप यह देख कर 
सहम जायेंगे कि हुम सामाजिक फैसलों के छिए किस कोटि के प्रमाणों पर निर्मर रहते हैं। 
वह तीन तरह से सदोष होता है और य तीनों हीं बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो उसका 
जो क्षेत्र है, उसकी दृष्टि से वह अपर्याप्त है। मिसाल के लिए अगर कोई इंगलुण्ड की आवा- 
सन समस्या का अध्ययन करे तो उसे पता चलेगा कि वह जिन-जिन तत्वों पर निर्भर हैं, 
उनमें से किसी के भी बारे में सही-सही सूचना हमारे पास नहीं है। इसी तरह एक कोयका 
उद्योग ही ऐसा है, जिसके संगठन का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया गया है। बिल्कुल सीधे-सीघे 
आँकड़े भी मौजूद नहीं जिन पर सफल शिक्षा-नीति निर्भर होती है। श्री लिपमेन" का कथन 
है, सामाजिक प्रक्रियाओं का छेखा यदा-कदा होता है--और सो भी प्राय : प्रशासन की 
सांयोगिक घटनाओं के रूप में । जो आदमी दिये हुए आँकड़ों के बल पर सामान्य तथ्यों की 
घोषणा करता है, उसे इस बात का प्राय: बिल्कुरू ज्ञान नहीं होता कि वे आंकड़े कैसे जुटाये 
गये हैँ, अतः यद्यपि उस लेखे का संबंध उसके सह-तागरिकों के सचेत जीवन से होता है, पर 
फिर भी वह सब इतना घोर तमसाच्छन्न रहता हैं कि कुछ भी पता नहीं चल पाता। अगर हमें 
ऐसी सूचनायें जुटानी हैं, जिनसे निश्जात निष्कर्ष निकाले जा सकें तो निर्दोष तथ्य अन्वेषण 
के काम का बड़ा विकास करना होगा और यह भी कह दें कि यह एक महत्त्व पूर्ण रास्ता हैं 
जिससे सार्वजनिक प्रेस द्वारा पैदा की हुई घारणाओं को पुरा-कथाओं के से वातावरण से 

“व्याप्त किया जा सकता है | 
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परन्तु तथ्यों का अन्वेषण एक बात है, उनकी व्याख्या करना और बात । तथ्यों का 
म्ल्याकन वे करंत हैं जिनके लिए उनका सीधा महत्त्व होता है। यहाँ तो महत्त्व उस तरीके 
का हे जिनसे समन्वंयी सत्ता अपने सेव्य अनुभव-पृंज से जुड़ी रहंती है.। अभी तो यह संपर्क 
अधिकांश में संबंधों का एक अस्त-व्यस्त वर्ग मात्र है। जो राय छन-छन कर आती है, और 
फलत: समंन्वयी सत्ता को जो महत्ता मिलती है, वह हर बिन्दु पर आकस्मिक है और अस्त- 
व्यस्त है। सर्मन्वय का औचित्य दो बातों पर निर्भर है--एक तो उस तरीक़े पर जिससे वह 
उस अनुभव से निर्मित होता है जिसका समन्वय करना हो और दूसरे उस उपाय पर जिसके 
द्वारा तंय किये हुए हल को बादमें क्रियान्वित किया जायेगा । मै इन सवालों का थोड़ा-बहुंत 
विवेचन तो कर ही चुका हूँ और बाद में सविस्तार बताऊँगा कि मुझे इनमें कौन-कौन सी 
संस्थाएं निहित प्रतीत होती हैं। यहाँ तो उन आधारों का इंगित कर देना भर काफ़ी है जिनके 
कारण में इस संपक की महत्ता पर ज़ोर दे रहा हँ--अगर प्रतिनिधित्व को कारगर 
होना हे। 

'. मे यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि लोगों के लिए काम करने का एक ही ढंग है कि 

उनसे ख़ुद ही अपने लिए काम॑ कराया जाये और जो छोग किसी स्थिति से बाहर खड़े हों 
उन्हें उसके विषय में ज़िम्मेदार बनाने का यही तरीक़ा है कि उनके दिमागों को जो स्थिति 
में फँसे हुए हैं उनके दिंमाग़ों के क़दम-ब-क़दम चलाया जाये। पर उन्हें ऐसे लोगों को 
न छाँट लेता चाहिए जिन्हें वे स्थिति विशेष में पड़ा हुआ समझते हों--जैसे, मिसाल के तौर 
पर अ की सरकारें, जो जाँच-पडताल करती है, उनमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व 
करने ऐसे श्रमिक-संधियों को चुन लेती हैं जो मजदूरों के मन से बिल्कुल संपर्क खो 
चुके रहते हैं, इस प्रंकार चुने जाने वाले लोग वे ही होने चाहिएँ जो उन हितों द्वारा मनोनीत 
किये जायें जिनसे परामर्श करना होता है। संक्षेप में, हमें ऐसे स्थायी औंर सतत अधिकरण 
चाहिएँ जिनमें फ़ैसले किये जाने से पहले सलाह मशविरा किया जाये । अगर खानों के बारे 
में विंधान प्रस्तुत किया जाये तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि खान मंत्री ने खान से सीधा 
संबंध रखने वाले सभी हितों की राय और तथ्यों को अच्छी तरह तोला समझा है । एक बड़ा 
स्फूट उदाहरण लें--हमें ऐसी प्रणाली चाहिए जो सरकारी बिलों के लिए भी वहीं करे 
जो हाउस आफ़ कामन्स में आज ग़रसरकारी बिलों के लिए किया जाता हैं। --और अधिक 
संगत और व्यवस्थित ढंग से वैसा करे यानी समन्वयी सत्ता और 'उससे प्रभावित वर्गों 
के संबंध में एक ताना-बाना कस देने की ज़रूरत है क्योंकि तब जो फ़ैसला होता है उससे 
उस वर्ग की भी साझेदारी हो जायेगी । हम उससे उस फ़ैसले का भलीभाँति विवेच॑न-विहले- 
षण कराते हैं, ताकि जिस संकल्पना को क्रियान्वित किया जा रहा है, उसमें उसका अनुभव 
भी घल-मिल जाये। अपने निर्माण की आवश्यक नींव जब तक वह न खोज ले, तब तक हम 
उस संक्रल्पना को साकार नहीं रहने देते। प्रत्येक सामाजिक करण के प्रयोजन को हम ऐसे 
एके में ढाल लेते हैँ कि वे अपने प्रयोजन को इस प्रकार देखें कि इस ऐक्य के औचित्य को भी 
मानें । अपने सामाजिक फ़ैसलों को यथासंभव अधिक से अधिक व्यापक क्षेत्र-से उदभू 
करा के हम आविष्कार-वृत्ति की अभिवृद्धि कर सकते हैं। ' “ 

मै यह नहीं कहना चाहता कि हल ढूँढने की इस पद्धति से हम हर प्रकार की असहमति 


रथ 
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का परिहार कर पायेंगे । समाज में हितों की इतनी विविधता होती है कि लोगों का विचार- 
विमर्श द्वारा अपने मतभेदों को दूर कर पाना हमेशा ही सम्भाव्य नहीं होता। धर्म-निरपेक्ष 
शिक्षा के सम्बन्ध में कृतनिव्वचय समन्वयी सत्ता स्पष्टत: ही रोमन कैथोलिक चर्च के 
प्रतिनिधियों को अपने विचार मान लेने पर राजी नहीं कर सकती | लेकिन मैं यह समन्वय 
मानता हूँ कि अगर संयुक्त रूप से मतभेदों का विषलेषण किया जाय तो कोई न कोई ऐसा 
समझौता मिल जायगा जहाँ दोनों ही यह अनुभव करें कि उनके प्रयोजन की मुनासिब 
उपलब्धि हो गई हैँ। यह भी असम्भाव्य नहीं कि यह बात उन बहुत-सी समसस्‍्यायों 
पर लाग्‌ हो जिन्हें हम आज बिल्कुल परस्पर-भिन्न विकल्प माने बैठे हैं। में समझता हूँ कि 
यह सम्भव हूँ कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के हिमायती और विरोधी अगर विचार-विमर्श 
करें तो कोई ऐसी योजना ढूंढ सकते है जिसमें एक ओर तो नौकरजाही की आशंकाओं का 
निराकरण हो जाय और दूसरी ओर अन्‌ त्तरदायी पूँजी का भी डर मिट जाय । मैं मानता 
हैँ किऐसी समस्याये भी आयेंगी जहाँ विश्रिन्न पक्ष यह सोचेंगे कि उनके साथ अन्याय किया 
गया हूँ और वे समर्पण कर देने की बजाय संघर्ष करना अधिक पसंद करेंगे। ऐसे भी अवसर 
होंगे जब अन्याय की यह शिकायत सच्ची होगी और उनका संघर्ष का इरादा समझ में 
माने वाला होगा। पर हम, कम से कम, उस खतरे को कम ज़रूर कर सकते है। 
पर जब कोई हल हो जाता है तो उस पर अमल करना होता है। में समझता हूँ 
भावी आविष्करण के लिए यही सबसे बड़ा क्षेत्र है । समन्‍्वयी सत्ता के फ़ैसलों में जितनी 
कम पेचीदगियाँ और बारीकियाँ होंगी, जितनी अधिक नम्यता होगी---जिससे सृजनात्मक 
समंजन सम्भव हो सक्ते--उतने ही अधिक फ़ैसले सफल हो सकेंगे । सहायता-अनुदान के 
सिद्धांत में हमने इस तथ्य को कुछ हद तक स्वीकारा हूँ । जहाँ डमीनियनों की संकल्पना 
सम्बद्ध हो, वहाँ संसदीय प्रभुत्व के निरसन में हमने इस सिद्धांत को और भी अधिक माना 
है । ज़रूरत तो इस बात की है कि ऐसे रास्ते अधिक से अधिक हों जिससे आम नागरिक 
स्तरों की स्थानीय रूप से लागू संविधियों में व्यापक क्रियान्विति हो सके । उस आम स्तर की 
परिधि में हम सूती कपड़ा उद्योग को अपने लिए विधान बनाने देंगे जो' स्थुछत: समाज 
का रुक्ष्य हो। हम उसे ऐसे अधिक रणों का विकास करने देंगे जो उसकी ओर से व्यापक रूप 
में पहुलक़दमी कर सके । युद्ध के अनुभव ने इस तरह की सम्भावनाओं पर बहुत प्रकाश डाला 
हैँ । उदाह्रणा्थ सूत-नियंत्रण बोर्ड एक ऐसी मिसाल है जहाँ तय किए हुए हुल कारगर 
हुए क्योंकि उन्हें वे ही छोग लागू करते थे जो सीधे उनके परिणामों पर निर्भर थे और अगर 
व्यवस्थित किये जाने वाले हितों की प्रायः परस्पर-प्रतिकूल प्रकृति ध्यान में रखी जाय तो 
और भी अधिक सफलता मिलती है ।* लड़ाई के दौरान में निर्माण-सभिति के काम के 
लेखे से सीधा सबक यह मिलता हैं कि अपने आप अपने ऊपर थोपी गई सत्ता के फलस्वरूप 
ज़ी हल होते हैं वे बाहर से लादी गईं सत्ता के द्वारा किये गये हों से कहीं ज्यादा अच्छे 
“है केखिए+-एच. हो. हेण्डरसन--दी कॉटन कण्ट्रोल बोड (१९२२) और अधिक 
सांसॉन्‍्य रूप से ई. एच. एस. सोयड--एक्सपेरिसेष्ट्स इन सर्देव स्ट्रेट कष्ट्रोल्स 
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रहते है ।* श्ाप-स्ट्यूअड आन्दोलन की शक्ति का आधार मुख्यतः यह तथ्य था कि 
साधारण जनों के साथ उनका संबंध भीतर से बाहर की ओर उन्म्‌ख था, बाहर से भीतर की 
ओर अम्यूदिष्ट नहीं ।१ वे अपने संघटक अवयवों के साथ अपने सम्बन्ध इस भाँति समेकित 
कर सके कि दूसरे लोगों के लिए वेसा कर पाना सम्भव नहीं। उनकी वाणी कारखाने वालों 
के मन को इतने निकट से छू लेती थी जो कि और किसी की वाणी के लिए सम्भव न था 
क्योंकि वे स्वयं वहीं के थे। उनकी माँगों को भरपूर समर्थन मिला क्‍योंकि वे उसी प्रकार के 
अनुभव के आधार पर विकसित हुईं थी। हमें करना यह है कि राज्य की सापेक्षता में अपने 
औद्योगिक संगठन को इस प्रकार आयोजित करें कि राज्य के सामने जो आवाज़ उठाई 
जाय वह सचाई की और यथार्था की आवाज़ हो । 

अगर में यह कहूँ तो मेरी बात शायद अधिक स्पष्ट होगी कि चूँकि समाज' का स्वरूप 
मूलतः सन्धानीय हूँ, अत: जो निकाय आवश्यक समानताएँ छागू करना चाहे उसका 
निर्माण इस ढंग से होना चाहिए कि असमानताओं के लिए भी उसमें जगह हो । अगर, 
जैसाकि मैंने कहा है, यह सच है कि में समग्रतः किसी भी संस्था मे अन्तर्भूत' नहीं तो कौई 
भी संस्था मेरे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के लिए सफलतापूर्वक विधान नहीं बना सकती । इस- 
लिए कोई भी निकाय जो सीधे मुझ से निर्मित होता है किसी भी व्यक्ति से निःसृत होने 
वाले विविध सम्बन्धों को समन्वित नहीं कर सकता जब तक कि उसका उन सम्बन्धों के 
साथ कोई व्यवस्थित संसर्ग न हो । में समझता हूँ उस निकाय को करणों का करण बनाना 
व्यवहायं नहीं है-इस माने में कि समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनि- 
धियों से उसकी निर्मिति हो । ऐसा निकाय बड़ा बेसंभाल और विच्छिन्न-सा हो जायेगा। 
उसे जिन सवालों का निपटारा करना पड़ेगा उनका उन क्षेत्रों से कोई संबन्ध न होगा 
जिनमें उसके सदस्य अपने निर्वाचन से पहले काम करते रहे होंगे । उदाहरण के लिए इंजी 
नियरों की किसी संस्था के विदेश-नीति के बारे में कोई आम विचार नहीं हो सकते-इंजी- 
नियरी के सम्बन्ध में उसके अपने विचार अवश्य हो सकते हैँ और विदेश नीति"'के ऐसे 
फ़ैसलों के सम्बन्ध में जिनका इंजीनियरों पर इंजीनियरों की है सियत से असर पड़ता हो । 
प्रादेशिक राज्य का मामला अंतिम ऐसा मामला है जिसे वह हल्की-हल्की झाँकियों की 
स्थिति से ऐसी स्थिति में ले आता ह जहां वह अपनी समग्रता में आलोकित हो उठे 
और उसमें वे सब हल्की-हल्की झाँकियाँ समा जाती हैं। यह समग्रता अपने आप मेंपूर्ण 
नहीं होती, पर्याप्त भी नहीं होती । पर यहाँ दी गईं परिस्थितियों में उसके अधिक प्रभावी 
होने की सम्भावना है, ऐसे वर्गों से निर्मित तदर्थ निकायों में उसके इतनी प्रभावोत्पादक 
होने की सम्भावना नहीं जो प्रादेशिक संस्थाओं से जिनपर हम आज निर्भर करते हैं--- 
किसी तरह कम कृत्रिम नहीं होते । और वह ऐसी एकमात्र भूमिका भी प्रस्तुत करती 
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र्र४ड राजनीति के मूल तत्त्व 


जिसपर लोग समानता की परिस्थितियों में मिल सकते हैं और वही उन अंतिम हलों को 
मान्य बनाती हैँ जिन्हें हम स्वीकार करते हैं । 
परन्तु चूँकि समाज सन्धानीय है, इसलिए सत्ता भी सन्धानीय होनी चाहिए मैं" 
कह चुका हूं कि इसमें यह बात निहित है कि उन्हीं हितों ढ्वारा फ़ैसले किये जायें जिन पर 
उन फ़ैसलों का असर पड़ता हो और फिर उनके द्वारा वे अमल में छाये जायें । इसका 
मतलब हुआ खनन-उद्योग को भी लंकाशायर की भाँति प्रशासन की एक इकाई बना 
दिया जाये। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा-मंत्रालय चारों ओर से ऐसे निकायों से घिर 
जाये जिन्हें शिक्षा-प्रक्रिया में भाग लेने वाले विविध पक्षों की ओर से बोलने का अधिकार 
हो और इस बोलने के अधिकार के बल पर ही उनसे परामर्श लेना भी ज़रूरी समन्ना 
जाये । इसका अर्थ हुआ उस माने में प्रभु राज्य का उत्सर्ग जो उसे समाज के बराबर का 
दर्जा देता है और उसी नाते उसे समाज के अन्तर्गत आनेवाली संस्थाओं को आदिष्ट करने 
का अधिकार देता है । और प्रभुता के सिद्धान्त का उत्सर्ग करने का मतरूब हैं सोपान-तन्त्र 
के सिद्धान्त का भी उत्सर्ग । वह आदमी की निष्ठा का भावन ऐसे समकेन्द्रक वृत्तों के क्रम 
के रूप में नहीं करता जिनमें सबसे बड़ा और सबका अस्तर्भाव करने वाला वृत्त राज्य 
होता है । हर नयी समस्या पैदा होने पर आदमी अपने अनुभव के अनुसार आज यहाँ बेंच 
जाता है, कछ वहाँ । यहाँ आग्रह इस बात का है कि उसकी चरम निष्ठा अपने से इतर 
किसी सामूहिक अस्तिर्व के प्रति नहीं वरन्‌ उन आदक्षों के प्रति होती है जो अनुभव के 
आधार पर उसके अन्तर्गत स्वीकार कर लिये हों। इसके अनू सार फ़ैसले करना उसका 
काम है, उसकी अपनी मर्ज़ी पर निर्भर है। ऐसा इसलिए कि अन्यथा मानवीय मूल्य अधि- 
कांशात: सो जाते है और आत्म-कल्याण की भावना---जो अन्ततः सबसे अधिक मूल्यवान 
है--नष्ट हो जाती है । हमारी सिद्धियाँ अगर वास्तविक हैं और अगर ठीस और स्थायी 
हैं तो उन्हें प्रत्येक नर-नारी के आनन्द की वृद्धि करनी चाहिए। किसी घर्म के अनुयायियों 
का अगर उद्धार न हो तो घर्म की गरिमा बढ़ने से क्‍या छाम हुआ ? अगर किसी समाज 
के नागरिक व्यक्तियों की हैसियत से उसके लाभ में साझीदार नहीं रहुते तो ऐसे समाज 
को समृद्ध बनाने से क्या फ़ायदा है ? 
इस बात से इन्कार करने की कोई जरूरत नहीं कि इस तरह जिस संगठन का उदय 
होता है, वह उससे कहीं अधिक जटिल होगा जो हमने विरासत में पाया है। इस जटिछता 
के कारण तथ्यों में निहित हैं। हमारी सभ्यता का आधार अधिकांशतः यह घारणा है कि 
दाकिति कुछ इने-गिने लोगों की चीज है और हमारी संस्थाएँ भी इसी बात को दृष्टि में 
रखकर बताई गई हैं कि वे छोग दावित को अपने हाथ में बनाये रह सके । मोटे तौर पर, 
वे लोकतंन्‍्त्रीय संस्थाएं नहीं हैं क्योंकि वे इस बात का विचार नहीं करती कि उनके क्रिया- 
कलाप का कितनी प्रभूत अनुभूतियों पर असर पड़ता है । उनका दर्शन---जैसा--कुछ 
भी बंह होता है---इतिहास के किसी पूर्व अवस्थान से ग्रहण किये हुए सिद्धान्तों से घिरा 
१ रहता है जब इतिहास की गतिविधि आम आदमी की उपेक्षा कर सकती थी। हमारे साध्य 
कुछऔर ही है। स्वाघीनता से हमारा तात्पयं है कि सभी को पहुछक्दमी का अवसर हो 
सिर्फ़ कुछ लोगों को नहीं; समानता से मुराद यह है कि हर व्यक्ति को उतना महत्त्व मिले 
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जितने का वह अधिकारी हो और यह कि वह अन्य व्यक्तित्त्वों का दास बनकर न रहे । 
बिना बड़े-बड़े परिवर्तन किये हम राज्य-प्रयोजन के क्षितिज को इतना विस्तार नहीं दे 
सकते । हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसकी प्रक्रियायें सामान्यतः फ्रांसीसी ऋंति के अनु- 
भवों से प्रेरित हैं । उसकी विधिवत्ता हमारे लिये अधिकांश में समाप्त हो चुकी है--या 
यह कहें कि उसकी पराकाष्ठा पर अनुभव की जितनी संपदा उसके सर्वेक्षण के दायरे 
में आ सकी, उससे कहीं अधिक व्यापक अनुभव पर वह लागू होती है । इस विस्तार के लिए 
हमें कुछ व्यवस्था करनी हैं। 

यहाँ जिस संगठन का भावन किया गया हैँ उसका आधारभूत सिद्धांत सरल है; 
उसे अमल में लाना भले ही जटिल काम हो । यह मानते हुए कि नैतिक मूल्य 
व्यवितगत होते हैँ और यह कि हर व्यक्ति को अपनी प्रबुद्ध चेतना के आदेश के 
अनुसार कार्य करने का हक है, प्रस्तुत सिद्धांत कृत्य” के विचार में सामाजिक प्रणालियों 
* के सिद्धांत को निहित पाता है । कृत्य का अर्थ हैं वह प्रयोजन जिसे स्त्रियों और पुरुषों का 
कोई निकाय साथ-साथ काम करते हुए अपने समक्ष लक्ष्य-रूप में रखता है। उसकी युबित्त 
है कि कृत्य विधिवत्‌ होता है अतः उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए क्योंकि वह ऐसे अनुभव से 
उत्पन्न होता है जिसे वे सिद्ध कर जके होते हैं। उसमें एक अभाव परिलक्षित होता है, जिसकी 
पूर्ति का अर्थ है आनन्द । वह यह नहीं कहता कि सब कृत्यों को संहिलष्ट करके एक इकाई 
का रूप दिया जा सकता हूँ जिसमें सभी का अन्तर्भाव हो जाये । वह स्वीकारता हैं कि बहुतों 
में संघर्ष रहता है; कभी अज्ञानवश, कभी वास्तविक और स्थायी असंगति के कारण। वह 
ऐसी समनन्‍्वय-योजना की जरूरत को भी स्वीकार करता है, जिससे एकरूपताओं का समा- 
वेश हो सके---वे ज़रूरी हैं क्योंकि लोग बड़े-बड़े समाजों में साथ-साथ रहते हैं। लेकिन 
उसका ज़ोर इस बात पर है कि समन्वय का उदय भीतर से होना चाहिए, वह ऊपर से थोपा 
न जाये। उसकी दलील है कि आदमियों के किसी भी दल का अनुभव इतना व्यापक या इतना 
सच्चा नहीं होता कि चरम शक्तियाँ किसी भी ढंगसे उनके हाथों में सौंप दी जायें। वह मानता 
है कि किसी दबाव डालने वाली सत्ता का होना आवश्यक है, पर वैसी सत्ता के प्रति उसका 
अविश्वास-भाव हू । अविश्वास का कारण यह हूँ कि दबाव डालने की शक्ति को जो मनो- 
वैज्ञानिक छाया घेरे रहती है वह प्रयोकताओं को दूसरों की ज़रूरतों और अभावों के प्रति 
नितान्त अन्यमनस्क बना देती है । उस निर्णय का आधारभूत अनुभव भी सीमित हो जातो 
है । उसका प्रयोग उन थोड़े से लोगों के हित के लिए होता है, जिनके हाथ में उसके उपकरण 
होते हैं अथवा जिनकी वहाँ तक पहुँच होती हैं। वह कुछ गिने चुने लोगों के कल्याण को 
समुदाय के सुख की समता देकर आवश्यकताओं की मान्यता को सीमित बना देता है । 

सजनात्मक समन्वय के प्रयत्न में वह ऐसी सत्ता खड़ी करता है जो प्रतिभत्वियों या 
प्रतिबन्धों की प्रणाली को समन्वित करती है। मानी हुई बात हैँ कि यह प्रणाली जटिल है। 
उसका ढाँचा ऐसे अधिकारों से बनता है जो प्रकृत माने जाते हैं क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध 
हो गया है कि सफल जीवन के लिए उनका होना एक आवश्यक शर्त हैं। कोई आदमी अगर 
अपनी कम से कम भौतिक जरूरतें पूरी करने के लिए ही दिन रात संघर्ष करता रहे तो निश्चय 
ही वह अपने सर्वोत्क्ष्ट स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पायेगा । अतः ज़रूरी है कि उसे अपने 
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प्रयत्न के फलस्वरूप पर्याप्त वेतन मिले, मेहनत के मुनासिब घंटे हों, और आश्रय की ऐसी 
परिस्थितियाँ मिलें कि उसका मन उन अभावों से ऊपर उठ सके जो वैसे हेय होती हैं । 
लेकिन चूँकि उसका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप मूलतः मानस-जगत की, चीज़ है, अतः उसके अधि- 
कारों का प्रसार नैतिक आवश्यकता के परे भी होता है । उसे अपने आप और अपने लिए 
यह व्याख्या करनी चाहिए कि ज़िन्दगी का उसे क्या अर्थ प्रतीत होता है। इस विषय में उसका 
दृष्टिकोण उसका अपना हूँ और अपने सहचारियों से उसके अछग-यरूग रहने का अर्थ है कि 
उसकी ओर से कोई भी उसकी अभिव्यंजना नहीं कर सकता। अतः उसे वाक-स्वातंत््य होना 
चाहिए कि वह दूसरों तक अपने विचार पहुँचा सके और संसर्ग-स्वातंत््य होना चाहिए कि वह 
दूसरों के साथ मिल कर उसे व्यवहार रूप दे सके। जिस समाज में वह रहता है उसके प्रबन्ध में 
हाथ बँटाने का अधिकार उसे होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो शिक्षा पाने का अधि- 
कार अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई सी अपने जीवन-अनुभव के अर्थ को अभि- 
व्यक्ति नहीं दे सकता । जिनको उसपर शासन' करना हैं, उन्हें चुनने के लिए भतदान का - 
अधिकार भी उसे होना चाहिए-और इसीका एक स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि अगर उसके 
संगी-साथी उसे शासक चुनना चाहें तो इस प्रकार चुने जाने का भी अधिकार उसे होना 
चाहिए। लेकिन स्वशासन राजनीतिक तानें-बाने का स्वरूप निर्धारित कर लेने भर 
तक का ही मामला नहीं है । हम जिस उद्योग धंधे के सहारे जीते हैं, उसमें हमारी ज़िन्दगी 
इस तरह धुरू-मिल जाती है कि हम यह कभी नहीं मान सकते कि उसका स्वरूप हमारे अनु- 
भव से निरपेक्ष रह कर ही निर्धारित हो जाये--अतः औौद्योगिक छोकतंत्र राजनीतिक 
लोकतंत्र का अनिवार्य पूरक है। एक क्षेत्र में स्‍्वशासन दूसरे क्षेत्र में स्वशासन की प्रक्रिया 
को पूरा कर देता हैं। उसकी प्रकृति के अनुसार उसका संगठन दूसरी ही तरह का होगा। 
उसमें प्राविधिक दक्षता के आधार पर शक्ति के शिखर की ओर जाने वाली' रूम्बी-लम्बी 
सीढ़ियाँ होंगी। सार्वजनिक गुणों के लिए उसमे कम गुन्जाइश रह जायेगी-विश्ेष ज्ञान के 
लिए प्रचुर अवसर होंगे। लेकिन दोनों मे अधिकारों के निवंहण से जिस प्रयोजन की पूर्ति 
होगी, वह तत्त्वतः समान ही है। 
यह भी कह देना ज़रूरी हूँ कि इन अधिकारों का निर्वेहण अपने आप ही नहीं हो जाता। 
इतिहास का यह बहुत ही साफ़ सबक है कि ऐसे समाज में उनका निर्यहण नहीं हो सकता जहाँ 
धन की लोलपता ही प्रमुख हेतु होती है। भिन्न-भिन्न सदस्यों के पास जो संपत्ति है वह अगर 
लगभग बराबर नहीं है तो उनके अधिकार स्थूलतः उनकी संपत्ति के अनुपात में ही होंगे । 
अतः म्‌ख्य सामाजिक हेतु होना चाहिए सेवा और संपत्ति व्यक्ति की अपनी सेवाओं का ही 
परिणाम होना चाहिए। मुझे स्वयं अपने आप सेवा करनी चाहिए, किसी और की सेवा से 
जो कुछ मिलता हो, उस पर अधिकार जमा कर मुझे जीवन-यापत नहीं करना चाहिए। 
इससे--कम से कम जितने समय को हम अपने विचार-विमर्श की परिधि में आबद्ध करना 
छ़ुरूरी समझते हों, --उतने समय के लिए कठोर साम्यवाद की संभावना ज़रूर ख़त्म हो 
जाखगी; पर इतना अवश्य है कि संपत्ति के साथ आज जो क़ानूनी अधिकार जुड़े रहते हैं, 
छक्कडं बहुत कुछ हृद तक रूपान्तर हो जायगा | इसमें यह माना गया है कि जिन वस्तुओं और 
क्ेक्रोकी/क़ी उत्पादन के बिना समाज नहीं रह सकता, उनकी व्यवस्था सीधी समाज के हाथ ' 
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में होनी चाहिए। यह भी माना गया है कि सम्य जीवन के निम्नतम आधार के रूप में जो 
मानक बनाये जायें और लागू किये गये हों, बाकी उत्पादन भी उनके ही अनुरूप होना चाहिए। 
जहाँ कोई नियत क्षेत्र निज़ी उद्योग के नियंत्रण में छोड़ दिया जाता है, वहाँ वह कुछ कठो- 
रता से ऐसी शर्तें छागू कर देता है, जिनमें रह कर ही निजी उद्यम काम कर सकता है। 
उसका आग्रह है कि हर प्रतिफलात्मक प्रयत्त में जनता अदृश्य साझीदार होती है और साझी- 
दारी के प्रलेख में उसकी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। मिसाल के तौर पर वह किसी 
निजी उद्यम के मालिक को मनमाने ढंग से मज़दूर को काम पर लगाने या निकालने नहीं 
दे सकता । वित्तीय मामलों में उसे वह गोपनीयता नहीं रखने दी जा सकती जो उद्योग के 
स्वरूप को ही विक्ृत कर डालती है। जहाँ किसी की निजी पँजी लगी हुई हो, वहाँ उसे औद्यो- 
गिक नीति निर्धारित करने का या उद्योग के अवशेष दायभोगी होने का उतना ही अधिकार 
हो सकता है जितना राष्ट्रीय ऋणबन्ध के धारकों को विदेश-नीति निर्धारित करने का या 
राजकोष में होने वाले किसी असाधारण अधिशेष को हजम कर जाने का। वह इस आधार 
पर दायाधिकारों को कठोरता से सीमित कर देता हैं कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक 
उत्पादन की समष्टि में अपने योगदान से कत्राने के हक नहीं है। उसका विश्वास है कि मूल्यों 
में ऐसे परिवर्तन हो जान' से पहलक़दमी और उत्साह नष्ट होने का तो सवाल ही नहीं बल्कि 
ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका आज तक के इतिहास में वे शायद ही कभी लाभ उठा सके हों। 
उसका दावा हूँ कि व्यक्तित्व को इतना उचित महत्त्व, जिसका वह अपने विशिष्ट गुणों के 
कारण अपने आपको अधिकारी सिद्ध कर दे, और कोई भी प्रणाली नहीं देती । 

इस' प्रकार के मत में स्वाधीनता के प्रति श्रेण्य लेखकों की अपेक्षा कुछ भिन्न दृष्टि- 
कोण होगा । यहाँ स्वतंत्रता को नियंत्रण का अभाव भर नहीं समझा जाता। इस मत के अनु- 
सार जब लोग एक बार बृहत्‌ समाज में इकठठ रह लेते हैं तो आचरण की ऐसी आवश्यक 
एकरूपताएँ विकसित होती है, जो उन आदतों को सीमित कर देती हैं जिनकी अभिव्यंजना 
हो सकती है। परन्तु वह स्वाधीनता का मतलब यह भी नहीं बताता कि कुछ लोगों द्वारा 
निर्धारित ऐसेनियम का पालन किया जाये जो उन कुछ लोगों को संरक्षण देने वाली व्य- 
वस्था विशेष के ही हित में हों। यहाँ जिस सामाजिक सिद्धान्त पर ज़ोर दिया जा रहा है, 
उसमें स्वाधीनता का अर्थ हैं कि हर आदमी अपने सर्वोक्रिष्ट स्वरूप की सिद्धि के प्रयत्न में 
पहुछ करने की शक्ति का प्रयोग कर सके। इसका मतलब है कि उसे ऐसी राहें दी जायें, 
जिनके माध्यम से वह शक्ति अपने नियत साध्य तक पहुँच सके । अतः स्पष्ट है कि 
स्वाधीनता समानता से अलग नहीं की जा सकती क्योंकि आपूर्व विभेद, जो पहुँच की 
राहों की विभिन्नता के द्योतक होते है, राज्य में स्वाधीनता का अवसर अच्छी स्थिति वाले 
कुछ भाग्यवानों के लिए ही सीमित कर देते है। जिस समाज में लोगों को आत्म-उन्नयन के 
बराबर अवसर दिये जाते हैं, न्याय भी उसी समाज में होता है क्योंकि न्याय से हमारा 
तात्पय होता है--जैसा कि प्रसिद्ध परिभाषा में कहा गया है--हर आदमी को अपना- 
अपना प्रा तव्य दिया जाये । सामाजिक प्रबन्धों को इस प्रकार व्यवस्थित करने से ही इस 
बात को यथासंभव अधिक से अधिक गारंटी मिल सकती है कि पूयेमान आवश्यकताओं की 
समष्टि में हर आदमी की आवश्यकताओं को उचित मान्यता दी जायेगी। कहने का 
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मतलब यह नहीं कि इस तरह की मान्यता निर्दोष होगी, या हो सकती है । हमारे जीवन के 
पैमाने जितने विस्तृत है, उनको देखते हुए गड़बड़ और भूल होना निश्चित ही है । लेकिन 
हम, कम से कम, वर्तमान प्रणाली की निहित संभावनाओं से आगे तो बढ़ेंगे। 
न्याय में क़ानून का भी समावेश है पर यहाँ क़ानून की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, 
उसमें उसकी परिभाषा के प्रति एक रूढ़िमुक्त दृष्टिकोण अपनाया गया है। जैसा कि 
विनोग्रदोफ़ ने कहा है? क़ानून “ऐसे नियमों का संयोग है जो उसके (राज्य के) सदस्यों 
के संबंध और आचरण को निर्देशित करते हैं।” यहाँ महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि कुछ विशेष 
नियम ही क्यों चुने और अपनाये जाते है और समाज के जीवन में किस प्रकार क्रियाशीऊ 
रहते है। इस प्रकार क़ानून नैतिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं; वे फ़ैलल मात्र होते है जो सामा- 
जिक दाक्तियों क॑ प्रभाव से स्वीकार कर लिये जाते हैं। इसका मतलब हैँ कि हम क़ानून के 
संबंध में वह दृष्टिकोण नहीं स्वीकारते जो सिर्फ़ उसके उद्गम स्रोत के कारण ही उसे न्याय 
मानता है। उसके दावे के निरूपण में हम इस बात को भी बहुत महत्त्वपूर्ण मौर आवश्यक नहीं. * 
मानते कि वह सदभाव से उद्भूत है । हो सकता हैँ कि सदभाव अज्ञान-जन्य ही हो अथवा 
किसी भूछ पर अवलम्बित हो | हो सकता है कि वह तथ्यों के प्रति ऐसे संकीर्ण दष्टिकोण से 
जनित हो, जिसमें औचित्य की आशा नहीं की जा सकती | जिन शक्तियों का परितोष करना 
उसका काम है, हो सकता है कि उसके विस्तार के संबंध में वह बिल्कुल अज्ञ हो क्योंकि 
कानून का साध्य तो मानवीय आवश्यकताओं की पूलि. करना ही है। इसका मतलब कुछ 
ही लोगों की आवश्यकताओं से नहीं है, न उन आवश्यकताओं से ही है जिन्हें कानून लागू 
करने वाझे उचित समझते हों वरन्‌ उन समग्र आवश्यकताओं से है जिनका सामना क़ानून 
को करना पड़ता है। अतः क़ानून को अगर न्याय बरतना है तो वहू उन संबंधों की अभि- 
व्यक्ति होगा, जिन्हें मानव के अनुभव ने उचित पाया है । 
पूछा जा सकता है कि उस औचित्य के निर्णय करने वार कौन होंगे ? में समझता हूँ 
कि इस सवार का एक ही जवाब हो सकता है । वे सभी निर्णायक होंगे जो चाहते है कि उनकी 
इच्छाएँ पूरी हों अर्थात्‌ समाज के सदस्यों की समष्टि-अतः क़ानून में मौचित्यततमी पाया जा 
सकता हैँ जब वहू यथासंभव अधिकाधिक अनू भव से निगमन के आधार पर निर्मित हो । 
उसका प्रयत्न यह होना चाहिए---जैसा कि मिस फ़ालेट ने सुन्दर शब्दों * में व्यक्त किया हु--- 
“जरूरतों की एक दूसरी के साथ पारस्परिक संगति बैठा दी जाये ।” एक बार पारस्परिक 
समंजन का यह काम शुरू हो जाता है तो हम संविदा के क्षेत्र से परिष्ठा या संबंध के क्षेत्र में 
पहुँच जाते है। समाजों की गति तब---जैसा मैरा विचार है-परिष्ठा से संविदा की ओर नहीं 
रह जाती वरन संविदा से संबंध की ओर उन्मुख हो जाती है । उसमें प्रयत्त यह होता है कि 
निहित कृत्यों से ही कतंव्य और अधिकार स्वतः उद्भूत हों । मिसाल के लिए वह माकिक का 
दायित्त्व उसकी संकल्पित वस्तु पर निर्मर नहीं रहने देता बल्कि उस संकल्पना पर आधारित 
करता है जिसे अनुभव समाज के सामान्य ताने-बाने में मालिक के संबंधों में निहित सम- 
"एप 7 कल्मरकल जस्ल्थृइेस--) पर। 
किएटिव एक्सपीरिएंस २६४॥ 
/ई. 'तु० मेरी हति शफभोकल आफ सावरेष्टी--अश्याय ८॥ 
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झता हो । अभिक रण में हम समाज्ञा के संविदा की विवेचना नहीं करते बल्कि अभिकार्य और 
अभिकर्ता के संबंध से जनित अधिकारों और कतंव्यों की समूची व्यवस्था की विवेचना 
करते हैं । यह सामन्तशाही के धरातलू पर लौट कर जाना हुआ---रोमीय क़ानून की मूल 
धारणा से इसमें बड़ा अन्तर है। वहाँ किसी घटना-विश्येष में कर्ता की संकल्पनाओं की 
क्रियान्विति का प्रयत्न होता है ।* संबंधों के इस सिद्धांतमें हमारे लिए जो महत्त्व की बात है, 
वह है संबद्ध पक्षों की आनुपातिक शक्ति। कहने का मतलब यह हुआ कि क़ानून को परखने 
,में हमें सिर्फ़ यही बात नहीं देखनी हैं कि हित एकान्वित हैं, बल्कि यह भी देखना है कि बह 
किस ढंग से एकान्वित है, क्योंकि जो संबंध स्थापित होता है उसका निर्धारण करने वाला 
यह ढंग ही है । अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष की अपेक्षा अच्छी स्थिति पा गया है, तो क़ानून का 
पलड़ा उसके हक में झुक जायगा । उदाहरणार्थ, खेल के कानूनों में यह बात साफ़ हो जाती 
. हैं; सेवक-सेव्य क़ानून के आम आधार भी इसी बात को स्पष्ट करते है। अगर क़ानून में 
आवश्यकताओं की पारस्परिक संगति' परिलक्षित होती है, तो जैसा कि एक्टन * ने कहा 
था, यह उचित नही हो सकता कि एक पक्ष कानून बनाने, परिस्थितियों का प्रबन्ध करने, 
शांति बनाये रखने, न्याय लागू करने, कर-वितरण और व्यय-नियंत्रण का अधिकार 
एकान्ततः अपने हाथ में रखे । पारस्परिक संगति वहीं हो सकती है, जहाँ उन सभी पक्षों में 

समान शक्ति हो, जिनमें सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
अतः अगर क़ानून को मानवीय संबंधों की सही ढंग पर व्यवस्था करनी है तो वह 
मानवीय अनुभव से सही निगमन पर आधुत होनी चाहिए। लेकिन ऐसे किसी अनू भव की 
तब तक सही व्याख्या नहीं हो सकती जब तक कि उसका व्यवस्थित ढंग से संगठन और अभि- 
लेख न किया जाये। असंख्य और प्रायः परस्पर विरोधी सामाजिक हितों को तरतीब 
देने के लिए एक पर्याप्त पूर्णता में ढाल कर समन्वित कर देना बड़ा ही सूक्ष्म और नाजुक 
काम है । यह हम' मान ले सकते है कि कोई एक आदमी या आदमियों का कोई एक वर्ग 
उनके विस्तार और अर्थ से पर्याप्त परिचित होने की आशा नहीं कर सकता --और इसकी 
अब तो पहले से भी बहुत कम संभावना है, क्योंकि श्रम के विभाजन में भी बहुत अधिक 
विशेषीकरण निहित रहता है। में तो यहाँ तक कहूँगा कि इस समन्विति के लिए औद्योगिक 
वर्ग से कम उचित और कोई वर्ग नही--जो कि १९वीं दताब्दी के आरम्भ से म्ख्यतः इसे 
निष्पन्न करता आया है या उसकी निष्पत्ति को नियंत्रित करता रहा है। इस वर्ग के ऐसे लोग 
होते हैं जिनकी प्रतिभा विश्व-मंडी की जटिल परिस्थितियों में धनाजन की विदिष्ट क्षमता 
प्राप्त कर चुकी है। उनका रुझान जीवन को केवल या मुख्य रूप से धनाज॑न का संघर्ष 
समझने की ओर होता है और यह स्वाभाविक भी है---उस अर्ज॑न की शर्ते भी वे ही पूरी तरह 
समझ सकते है क्योंकि वे ही उनके निर्माता होते है। इन शर्तों से उनका क्या मतलब है, यह 
मुगल स्टीमशिप के बनाम मेकग्रेगर? के मामले में न्यायालय के निर्णय में बिल्कुल स्पष्ट हो 
तु० फाउण्ड--दि ौश्पिरिट आफ दी कासन लॉ--विशेषतः व्याख्यान १, जहाँ 

इस विचार की भलो भाँति विवेचना की गई हे। 
२. मेरी ग्लेडस्टन को लिखें गये पत्र--पृष्ठ १९४-९५ । 
३- (१८९२) ए. सी. २५। 
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गया है। मोटे तौर पर इसका मन्तव्य यह है कि व्यापार संबंधों में सामाजिक तत्त्व बिल्कुल 
नदारद रहता है । औद्योगिक वर्ग जैसे भी और जितने में भी बेच सकता हैं अपनी सेवायें 
बेचेंगा और अगर उनकी कार्यवाहियों से जनता को कोई कठिनाई होती है, तो इससे उसे 
कोई सरोकार नहीं । अगर विधान उन पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करता हैं तो उनसे 
बचने या उन्हें वृुधा करने की वे असीम कोशिशें करेंगे जैसा अमरीका के अनुभव से स्पष्ट 
हो चुका हैं। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जिसमें यह इंगित हो कि वे प्रशंसनीय पति नहीं 
या आदर्श पिता नहीं या यह कि वे ऊँचे से ऊंचे धरातल पर काम नहीं करते। पर चूँकिवे 
विद्ष हित के संकूचित दायरे में आबद़ होते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि इतनी संकीर्ण होती है 
कि वे उस' बहुविध संबंध को ग्रहण नहीं कर पाते जिसकी अभिव्यवित कानून को होना 
चाहिए। यानी वे राज्य को शासित करने के अयोग्य हैं क्योंकि अपने एकांगी अनुभव को 
समग्र सामाजिक आवश्यकता के समकक्ष रखने की उनकी शक्ति अनिवायेंत: अनुचित और 
अनावश्यक संघर्ष उभारती हँ---उससे कारगर सामंजस्य नहीं हो सकता । 

' इसीलिए मैंने कहा है कि संपत्ति के लगभग बराबर होने पर ही हर व्यक्ति अपने अनु- 
मव को उचित सम्मान दिला सकता है । और इसलिए उसके अनुभव का जब अपने सहचा- 
रियों के अनु भव से संसर्ग होता है तब राज्य के साथ उसका व्यवस्थित संबंध पैदा करने की 
ज़रूरत होती है---अगर क़ानून को न्याय से परिपुरित' रखना हो, क्योंकि क़ानून कहीं 
मिलता थोड़े ही है, बनाया जाता है। वह उनके अनुभव के आधार पर बनाया जाता है जिनके 
हाथ में उसकी अन्तिम हृदबन्दी होती है। सामाजिक क्रिया-कलाप की समग्र गतिशीलता में 
जिन इच्छाओं और अभावों की अभिव्यवित होती है उनसे उसे वे परिव्याप्त कर देते है । 
वह न्यायिक या विधानीय गतिशीलरूता की निरपेक्ष परिणति नहीं है। किसी की आवश्यकता 
ने ही उसे एक विशेष रूप में ढाछा है, दूसरे रूप में नहीं है। जैसा कि श्री जस्टिस होम्स से 
बड़े सुन्दर ढंग से कहा हैं । उसका जीवन उसके अनुभव में है, तर्क में नहीं और उसका 
“नि््य॑क्त पूर्वपक्ष सदा ही वह संकल्पना रही है जो इतनी ८“वितशाली हो कि >स जीवन को 
नियंत्रित करती रही हो । सामन्‍्ती युग में इतना शवित॒॥आाली मुख्यतः भूस्वामी-वर्ग था; 
हमारे ज़माने में, मुख्य रूप से, वह शक्ति औद्योगिक पूजी के स्वामियों में है। और चूँकि उनकी 
संकल्पनाओं में परिपूत्ति के लिए संघर्ष करने वाली आवश्यकताओं का एक अंश भर परिं- 
लक्षित होता है, अतः कानून का पलड़ा उनके खिलाफ़ झुक जाता हैँ जिसकी वारणी, जब 
क़ानून बनाया जाता है, तो मुखर भी नहीं हो पाती । वह अपनी सत्ता खो बैठता है क्योंकि वे 
यह नहीं मानते कि उनमें उसकी इच्छाओं का सार-तत्त्व भी अन्तर्भूत हैं। वह उनकी निष्ठा 
नहीं पा सकता क्योंकि जो कुछ व्यवस्था वह करता है, उससे उन्हें नहीं, दूसरों को छाभ 
, होता है । जब वह ऐसे निष्कर्ष पर आधारित होता है, जिसमें समाज के प्रत्येक हित का 
योगदान रहा हो, तभी वह वास्तविक परितोष---क्योंकि वह सभी के लिए समान होता हँ---- 
पैदा करके सच्चा समन्वय कर सकता है । ग 

जतः मेरा कहना यह है कि क़ानून बनाने में हिस्सा लेने का सभी को बराबर अधि- 
कार है और हमारे सामाजिक प्रबन्ध जब इस तरह की साक्षीदारी की व्यवस्था करें तभी 
नागरिकों की निष्ठा पा सकते हैं। अन्यथा, जो नियम क़ानून का रूप पा जायेंगे, उनका 
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उद्गम राज्य कहलाने वाली समनन्‍्वयी सत्ता से न होकर उस वर्ग विशेष से होगा, 
जिसके नियमों में एक या एकाधिक नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं की अपेक्षाकृत 
अधिक परितृप्ति होती दीखै पड़ेगी । क़ानून बनाने की प्रक्रिया को जो स्वीकृति मिलनी 
चाहिए, उसके लिए यह साझेदारी वाली बात बड़ी ज़रूरी है। उसके सहारे हम ऐसे तरीके 
ढूंढ़ सकते है, जिससे इच्छाओं का एक ताना-बाना सा बनाया जा सके । इसके फलस्वरूप 
हम ऐसी स्थिति में आ जाते है कि हमारा क़ानून हमारे समक्ष आनेवाली समग्र आवश्यकताओं 
में से ही उद्भूत हो सके---बजाय इसके कि किसी ऐसे खास हल से उसे अभिभूत कर दिया 
जाये, जिसके तत्त्व एकांगी और संकीर्ण हों। इसके कारण यह संभव होता है कि न्‍्याय-शास्त्र 
की अवधारणाएँ जीवन के तथ्यों में से ही उभरें और वह इसे इस 'योग्य बनाता है कि वह 
उन तथ्यों के कारण अपने में होने वाले परिवतेनों से और अच्छी तरह सामञ्जस्य रख सके । 
, इस तरह न्यायज्ञ को हम ऐसे अनुभवों और आदर्शो के संपर्क में लाकर जो उसके अपने 
परिवेश के लिए अपरिचित होते हैं, उसके विशेष दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाते हैं । 
मोटे तौर पर में यह बात कहने की कोशिश कर रहा हैँ कि इसके बिना क़ानून हमारी केति- 
कता की भावना को बाध्य नहीं कर सकती । क़ानूनी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की 
अभिव्यक्तित होने पर ही मान्य हो सकती है और सामाजिक व्यवस्था में किसी एक शक्ति 
की गिनती नहीं, वे सब असंख्य शक्तियाँ आ जाती हैं, जो अपने अभावों की पूत्ति के लिए 
प्रयत्नशील होती हैं । 

यहाँ में एक बात और कह देना चाहूँगा। कभी कभी कहा जाता है कि किसी भी काल 
की क़ानूनी व्यवस्था नियमतः नेतिक दृष्टि से उसके आदर्शो से हीनतर होती है पर वह 
हमेशा इस खाई को पाठने में प्रयत्नशील रहती है । कहते हैं कि मानववादी स्वभाव न्याय 
का बल और नये तथ्यों की अदम्य शक्ति विधानांग और न्यायाधीश को अपने आप नवोदित 
आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने पर विवश कर देते हैं। इसमें वास्तविक सचाई है । अनत्ति- 
पात नीति की पूराकाण्ठा के युग में फैक्ट्री एक्ट बनाये जाते है। लार्ड एल्डन जिन्‍्हेंने संसद्‌ 
में समाज सुधार के हर विधेयक का विरोध किया, न्यायालय में बड़े ही सुधार करने वाले 
न्यायाधीश बने---चाहे कुछ जाने और चाहे कुछ अनजाने में ही ऐसा हुआ हो । इसी तंरह 
कार्य की आवश्यकता के दबाव से संविदा के क्षेत्र में राज्य का अनुत्तरदायित्व घट गया है, 
और आपातिक परिषद फ्रांस सरकार को उसकी भारी भूलों पर उन शासकीय अदालतों में 
संरक्षण नहीं देती जो क़ानून के शासन से भी परे बताई जाती थीं* पर अब भी यह अपर्य प्ति 
है। एक प्रवहमान प्रक्रिया के रूप में वह अब भी इतनी सांयोगिक और अस्तव्यस्त है कि 
यह निश्चय नहीं हो सकता कि जो सामंजस्य किये गये हैं, वे लगभग उतने ही विविध हैं 





१. लॉयड बनास लोरिग ६, बेसी ७७३ में एल्डन के निर्णय के कारण ही १९वों 
शती में निकस-कानून का विकास संभव हुआ। तु. मेरी कृत फाउण्डेशन आफ साबरेण्टी 
अध्याय ४ ॥ 


२. वही, अध्याय ३, विशेषत:ः पृष्ठ १४० । 
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जितनी कि हमारे समक्ष आने वाली आवश्यकताएँ। श्री जस्टिस होम्स यह समझ भी पायें 
कि नये विचारों में सांविधानिक प्रयोग निहित रहता है, पर अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय में , 
उनके अधिकतर सहयोगियों की दृष्टि तो उसी अनुभव से सीमित रहेगी जिसका नये विचारों 
से दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं।" रूंदन काउण्टी कौंसिल इस बात को स्वीकार कर 
सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा बहुमूल्य प्रयोग होगा कि स्कूली बच्चों को शेक्सपीयर 
के नाटक दिखाये जायें लेकिन उसकी शक्तियों का संविभि में जो उल्लेख है उसमें उस नई 
सूझ की लिखत न होने से अदालतों की शिक्षा संबंधी धारणा पुराने और अधिक औपचारिक 
दृष्टिकोण तक ही सीमित रखनी पड़ेगी । 

इसीलिए मैने इस बात पर जोर दिया है कि अनू भव का व्यवस्थित रेला-जोखा और 
संगठन हो । समनन्‍्वयी सत्ता का निर्वाचन फिर भी ऐसे लोग कर सकते है, जिनमें कोई विभेद 
ने किया गया हो क्योंकि वे उन व्यवसायों के अनू सार निर्वाचन करते हैं, जिन्हें उन्होंने अपना 
लिया है। विभेद का यह अभाव, मे समझता हूँ, कि ज़रूरी है बयोंकि यह सरल भी है और 
इसमें शासन का प्रादेशिक आधार निहित है । ऊँकित सामाजिक और औद्योगिक जीवन में 
हम जो वर्ग दे खते है, उनका सरकार के साथ संधानीय संब घ होना चाहिए---तभी सरकार 
के फ़ैसले ब द्धिमततापूर्ण हो सकते है। इसका मतलब है उन वर्गोंके लिए सरकार पर व्यवस्थित 
और पूर्व-प्रभाव के साधन जुटा देना--इससे पहले कि वह समन्वय की समस्याओं के संबंध 
में कुछ कहे । इसका अर्थ हुआ उतकी राय की महत्त्व देता, उनकी टीका-टिप्पणी की जास- 
कारी करना, उनकी विदेष जरूरतों को पूरा करना । इसका यहाँ भी मतलब हैँ कि उनके 
जीवन के विषय में उन्हीं को उत्तरदायित्व सौंप दें ना--वहू उत्तरदायित्व जो अपने अन्तरंग 
मामलों पर अधिकार के कारण पैदा होता हैँ । इसका अर्थ यह हैँ कि मानचेस्टर में बिना 
संसद की स्वीकृति के नगरपालिका का मंच बन सकता है। इसका यह भी मतलब है कि 
(कि थोड़ी दे र क॑ लिए मे एक निस्संग्र हाब्द का प्रयोग करता हूँ) खनन-उद्योग की शासिका- 
सभा अगर चाहे तो अपने अवयवों पर राष्ट्रीय परम्परागत पेंशन से अछग और ऊपर खनिकों 
के लिए एक पेंदन-योजना लागू कर सकती है| मोर्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इसका 
मन्तव्य यह है कि राज्य द्वारा सीधा प्रशासन कम हो और विविध परिस्थितियों के अनुसार 
उसकी संविधियों की क्रियान्विसि में अधिक नम्यता रहे । अतः वह राज्य-संविधियों को कम 
से कम हुल समझता है और उनका जिन हितों पर प्रभाव पड़ता है, वे जैसे-जैसे व्यवस्थित 
होते हूँ, उन्हीं को दाबित दे दी जाती है और प्रायः उनकी वृद्धि का कर्तव्य भी । इसके फलू- 
स्वरूप दुनिया अधिक पेचीदा अवश्य हो जायेगी पर वह अब से अच्छी होगी क्योंकि उसमें 
सृजनात्मक प्रयासों के छिए कहीं अधिक अवसर होगा । 

सबसे बड़ी बात तो यह हूँ कि वहु राज्य के समन्वय कार्य को सबसे प्रथम बार एक 
छिद्धांत की बात बना देगा । अब की तरह वह यह ने कह़ेगा कि किसी ने किसी तरह व्यवस्था 
रखी ही जानी चाहिए और राज्य केवल वह संस्था है, जिसे व्यवस्था बनाये रखने का काम 
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सौंपा गया है क्योंकि व्यवस्था बनाये रखना महत्त्वपूर्ण ज़रूर है परन्तु हो सकता है कि 
समाज के प्रयोजनों मे जो कुछ मूल्यवान हो, उस सभी को वह अपने आधीन कर ले और 
जिस राज्य का रूप मुख्यतः या पूर्णतः: इसी इच्छा के आधार पर विकास पा रहा 
हो, वह अपनी शवित का प्रयोग अपने नागरिकों की ने तिक काया को छोटा बनाने में करेगा। 
यह बात बार-बार कही जा सकती है कि शवित अपने प्रयोक्‍ता के लिए बड़ी विषेली होती 
है---आवश्यक टीका-टिप्पणी द्वारा और अगर ज़रूरत पड़े तो अन्ततः प्रतिरोध करके भी 
उनकी सत्ता को बॉघे रखा जाना चाहिए। वह शक्ति इतनी विस्तृत विशाल है कि आज जो 
हथियार मिले हुए है, वे सब बने रहें तो वह प्रयास करते ही आसानी से और निश्चयपूर्वक 
आदमी के व्यवितत्त्व में जो कुछ है, उसे भस्मसात्‌ कर सकती है । अगर हम जागरूक नहीं 
हैं तो उसकी प्रवृत्ति यह मान लेने की ओर होती है कि मौन का अर्थ है संतोष और अगर कोई 
उथल-पुथल होती है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसके मन में जो दुःख-दर्द है, उसकी जाँच- 
परख की जाये बल्कि यह है कि उसने जो अस्तित्व धारण किया उसके लिए दण्ड दिया जाये। 
वह लोगों को निरुत्साह, एकरस, जड़ और अज्ञानी बना डालती है। वह कांति से पहले के 
रूस की तरह रेगिस्तान बना कर उसे शांति का प्रतीक कह सकती है । इस तरह प्रयुक्त किये 
जाने पर शवित और भी सत्यानाश का कारण बन जाती है क्योंकि वह उस दिन को ठालती 
भर रहती है जबकि कोई दो ट्क फैसला हो जाये। उसमे कोई व्यापक प्रयोजन तो रहता नही, 
अत: उसके अधिकरण अवशोषों की आशा में ही संघर्ष के विषय बन जाते हैं। फिर उन पर 
भीतर से ही आघात होते हैं और उनके हिमायती और विरोधी दोनों ही सत्ताधारियों की 
कतारों से बाहर सहयोग ढूंढ़ते है--वह तब तक भूले हुए सिद्धांतों के नाम पर उनसे गुहार 
करते है। और लोगों के मन नेक इच्छाओं के अक्सर अनुकूल हो जाते है---अतः ऐसी 
गुहार वृथा नहीं जाती । 
यहाँ जिस राज्य की रूप-रेखा दी गई है, उसमे मै समझता हूँ, ऐसे दोष उतनी आसानी 
से घर नहीं करू सकते | वह दावा कर सकता है कि वह एक प्रक्ृत कार्य संपन्न करता हे । 
उसका निर्माण अधिकारों के एक सम्यतान्‌ रूप निम्नतम धरातल की रक्षा के लिए होता 
है, जिसके बिना, जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, कोई भी आदमी अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप 
की सिद्धि नहीं कर सकता। उसके क्षेत्र की कोई निश्चित हृदबन्दी नही होती क्योंकि ज़िन्दगी 
को गणितीय शुद्धता के अनुरूप वर्गो में नही बॉटा जा सकता। वह स्वयं भी अपने क्रिया-कलाप 
के किसी क्षण-विद्येष में, पूर्व॑ंसिद्ध शब्दावली में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता । इसका 
मतलब यह कदापि नहीं है कि उसका प्रयोजन किसी तरह कम यथार्थ होता हूँ क्योंकि किसी 
भी प्रयोजन का, दूसरे प्रयोजनों से सामंजस्य करने के लिए, उनक साथ ही बढ़ना होता है 
ताकि उसका साध्य पूरा हो सके। राज्य मानव के उन अंगों के अतिरिक्त जो अपनी अभि- 
व्यक्ति विशिष्ट स्वरूप वाले वर्गों के माध्यम से कर लेते हैं, उनकी समग्रता और संपूर्णता 
की रक्षा करता है । वह उनसे क्षछण और निरपेक्ष कुछ बन कर ऐसा नही करता है । वह 
उनसे संपर्क करके उनके साथ समन्वय करता है, वह ऐसा साधन बनता है, जिसके सहारे 
वे अभिव्यक्ति का आम माध्यम पा जाते है। इसके लिए वह व्यापक से व्यापक उपलब्ध 
निष्कर्षों को आत्मसात्‌ करता है। वह कुछ का नहीं, सबका प्रववता बनता है । वह कुछ के 





२३४ राजनीति के भूल तत्व 


लिए नहीं, सबके लिए निर्णय करता है । वह अनुभव का समाहार करता हैं, तिरस्कार नहीं । 
मिसाल के लिए रोमन कैथोलिक चर्च अपने सदस्यों के अछावा किसी और का उद्धार करने 
से इन्कार करें तो यह उसके लिए बिल्कुल वैध है; उसके अध्तित्व की शर्ते ही यह है । 
लेकिन राज्य को तो, जो उसकी नागरिकता पाये हुए हैं, उन सभी का भौतिक दृष्टि से उद्धार 
करना पड़ता है क्योंकि इस धरातल पर उसके लिए यहदी और यूनानी में, बन्धनग्रस्त और 
बन्धनमुक्त में कोई अन्तर नहीं । उसे अपनी आम खुशहाली की धारणा को अपने समग्र 
परिवेश के सहारे ही विकसित करना और ढालता चाहिए । 

इस प्रकार राज्य सामाजिक एकीकरण की सच्ची खोज का रूप के सकता हैं । 
वह केवल कुछ लोगों का उपकरण न रह जायेगा क्यों कि उसकी संकल्पना अनेकों की इच्छाओं 
से दीप्त होगी । वह केवल उन लोगों के प्रयोजनों क॑ प्रति सचेत ने होगा, जिनकी शक्ति 
उनकी मांगों को सबसे अधिक आवश्यक और आशु-सम्पाय बना देती है बल्कि उन सभी का 
सम्मान करेगा जिनका अपना व्यक्तित्व हो और जो उसे महत्तर बनाना चाहते हों । वे 
अपनी इच्छाओं को अर्थवान बना सकेंगे। वे यह अनुभव कर सकेंगे कि उनकी इच्छाओं को 
आर्थिक दबाव के बांटों से वहीं, वरन्‌ सामाजिक मूल्य के बाटों से तोला गया है। उनके 
जीवन का अनुभव, उन्होंने उसमें तो अर्थ पाया वबहु--उचित मान्यता पायेगा । ऐसा राज्य 
किसी भी समुदाय का सच्चा अधिकरण बन सकता हैं; ऐसा मिलन-स्थल बने सकत। हैं, 
जहाँ इसकी सामान्य समृद्धि के लिए समुचित ऐक्य के माध्यम की नींव रखी जा सके । 
बहु एकडूप नियम नहीं थोवगा---वह यह सालेगा कि उपादान की विविधता ऐसे सरल हुल 
से काम नहीं चलने देगी । वह एक दृष्टि से सदभाव से खूब भरा-पूरा होगा---जिस दृष्टि 
से हमारे जमाने में राज्य में यह गुण नाम को भी वहीं दीख पड़ता ।'" निस्संदेह ही वह इस 
माने में कम सुरक्षित होगा कि व्याय्य के संबंध में उसकी घोषणाओं को विजयी होने के लिए 
अधिक कठिन राह से गुजरना पड़ेगा; वे उसने चुपचाप मौन भाव से न स्वीकारी जायेंगी, 
जैसे आज । छेकिन इससे तो वह अपने नियम बनाने में और भी सावधान ही जायगा---वह 
एक साथ ही उसकी नींव जमाने में अधिक ईमानदारी बरतेगा और नियंत्रणीय शवितयों 
के साथ उनका सामंजस्य करने में अधिक नरमी । 

परन्तु ये सब बातें दो शततें पूरी होने पर ही खरी उतरेंगी । जिस राज्य को इतनी 
ऊँची आकांक्षाएँ पूरी करनी है उसे पहुले अपनी आलोचना के लिए समुचित व्यवस्था 
करनी होगी। उसे मूल-चुक को तो अपनी नींव मान छेवा चाहिए। उसे यह मान लेना चाहिए 
कि जो कुछ वह करता हैँ सो इसलिए उचित नहीं कि वहू उसकी संकल्पना का परिणाम 
हूँ बल्कि इसलिए कि उससे साध्य पूरा होता है। और वह यह जान सकता है कि उसकी 
संकल्पना तज्जन्य परिणामों का उन छोगों के जीवन में अंकन करके ही न्यायपूर्ण रूप से 
परिपालित होती है जिनपर उनका प्रभाव पड़ता है । इस तरह की जानकारी में दो बातें 
१. में समझता हूँ कि इसलिए आधुनिक राज्य के संबंध में शो इल्ियट का यहू मत 
सही नहीं कि बहू मूलतः सामाजिक संघर्ष में निर्णेता होता है। वह अपने अभिकर्ताओं की 
निष्पक्षता ग्रहण कर छेता है । 
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निहित हैं। एक तो ऐसा नागरिक वर्ग जो सरकार की ग़लूतियों के प्रति खूब सचेत हो । 
उसके सदस्यों के मस्तिष्क इतने अभ्यस्त होने चाहिएँ कि जो संड्लेषण किया जाये उसको 
वे समझ और सराह सके और उसकी निष्पत्ति में स्वयं सीधे भी योगदान कर सके । जिस 
राज्य' में राजनीति कला को; आम तौर से, गिने-चुने लोग ही समझते हों वह अनेकों के 
जीवन को कभी समृद्ध नहीं कर सकता--क्योंकि उसे अनेकों की आवश्यकताओं की सच्ची 
जानकारी ही कभी नहीं हो सकती । वह अपने निदेशकों की आवश्यकताओं से तुलना करके 
उनका मोटा अंदाज़ा भर छगा सकता है । और आवश्यकताओं की यह समानता एक 
असिद्ध परिकल्पना मात्र है---असिद्ध इसलिए कि वह अधिकांशतः असत्य है। और जिस 
हद तक यह ग़रूत व्याख्या की जायगी उसी हृद तक वह अज्ञान रहेगा। अतः चैंकि यह जान- 
कारी इतनी बहुमूल्य है इसलिए वाक्‌-स्वातंत्र्य राज्य का प्राण है। मन के प्रयत्न की हृदबन्दी 
- कर देना अन्ततः उसके प्रयत्न को ध्वस्त कर देने जेसा ही है। असुविधाजनक विचार को 
राजद्रोह, पाखंड, बदी आदि का फतवा दे देना, देर-सवेर, विचार का गला घोंट देने के ही 
बराबर हो जाता है । असुविधाजनक विचार का अर्थ रढ़िमुक्त विचार के अतिरिक्त और 
कुछ प्राय: नहीं होता और रुढ़िमुक्त विचार सामाजिक अन्वेषण का जनक होता है । 

दूसरी शर्त यह है कि हम उस सूचना की क़िस्म सुधारने का अधिकाधिक प्रयत्न करें 
जिसके आधार पर हम कार्य करते है । हमारे फ़ैसले शून्य मे नहीं किये जाते। हम जो कुछ 
करते हैं उसकी परिणति ऐसे कार्यो में होती हैं जिसका प्रभाव असंख्य मानवों के जीवन पर 
पड़ता हैं । जेसे---किसी राजनीतिज्ञ की कल्पना में जापान के इरादों का जो चित्र हो, वह 
पासंग का काम करके तराजू की डंडी को शान्ति या युद्ध की ओर झुका दे सकता है । हमें 
अपने परिवेश का विश्लेषण करना पड़ता है, उसके परिणामों को मापना पड़ता हे । 
हमे अपने आत्म-केंद्रित अनुभव और उससे जनित पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना पड़ता है । और 
इसके लिए अपने चारों ओर की दुनिया को वस्तुपरक दृष्टि से देखना होता हैं; उस पर से 
आत्मपरकता क्य पर्दा हटाना पड़ता है । मिसाल के लिए, हम खनिकों के वेतन के आंकड़े 
चाहते हैं, उसके संबंध में खान-मालिकों के विचारों के आँकड़े नहीं; इन सबसे हम ऐसी 
युक्तियाँ निकालते है जिनसे उन फ़ैसलों की पुष्टि होती है जो हम हम बिना इसके ही 
कर चुके थे । स्वार्थ में आत्मपरकता का पुट रहता ही है---उसकी जितनी परीक्षा की जाये 
घोर स्वार्थता की परिपाटी का उद्घाटन होता जायेगा । अखबार, पार्टी, चर्च, राज्य सब 
धोखा दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास समन्वित जानकारी की कोई व्यवस्था नहीं । हम 
अपनी कार्यवाहियों का ही मतलब नहीं समझते क्योंकि हम उनके अभिलेख का कोई 
गंभीर प्रयत्न नहीं करते | पर बिना उस अभिलेख के आधुनिक सामाजिक जीवन के इंद्व 
अँधेरे में मटकने की तरह हैं। 

मैं न तो यह मानता हूँ और न कहना चाहता हूँ कि इस तरह की राजनीतिक प्रणाली 
हमारे सन्देहों और कठिनाइयों का अंतिम रूप से हल कर देगी । जीवन एक गतिशील धारा 
है---इधर हम हल करते हैं तो उधर नयी समस्याएँ पैदा होती जाती है । इच्छाओं की परि- 
तृप्ति नयी इच्छाओं को जन्म देती है । लेकिन में यह ज़रूर समझता हूँ, कि ऐसा राज्य अपने 
फ़ैसलों को मनवाने की आशा अवश्य कर सकता है जबकि अभी इस तरह की आशा करने 
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का उसको कोई हक़ नहीं । वह यह दावा कर सकता हैं कि उसमें पहले की अपेक्षा कहीं 
अधिक विदशृद-व्यापक, गहन और सुमित अनुभव पुंजीभूत हो गया हैं। उसमें बहुत 
अधिक एकान्वित राज्य की अपेक्षा, जिसके किनारे हम धीरे-धीरे कट कर गिरते देख रहे 
हैं, व्यष्टि और समण्टि दोनों के लिए काम की कहीं अधिक गंंजाइग रहेगी । वह छोमगों की 
ऐसी गहरी और अदम्य निष्ठा पा लेगा जैसी उस महान्‌ नेता के प्रति होती है जिसकी वाणी 
में उन्हें मपने दिल की धघड़कनें प्रतिध्चनित होती सुनाई पड़ती हैं | 
लेकिन फिर भी उसके फैसले हमेशा डी माने नहीं जायेंये। मनुष्य प्रकृति का विद्रोही 
हैँ और उसकी संकल्पना को जो कोई भी बाधना चाहता हैं उसके प्रति वह विरोध 
प्रकट करता है। जहाँ सहमति देने से इंकार होता है, हमें यह न मान छेना चाहिए कि बहु 
इंकार ग़रूत ही हँ--सरकार का स्वरूप चाहे कुछ भी हो । दुःख-दर्द तब तक विद्रोह का 
रूप कभी नहीं घरता जब तक उसके साथ अन्याय का शिकार होने की भावना ने मिली 
हुई हो । उसका मुकाबला उसके लक्षणों को दबा कर कभी नहीं किया जा सकता । राज्य 
का स्वरूप और प्राण-तत्व चाहे कुछ भी हो---उसकी नीति पर निर्णय देना, दन्‍्दर का समा- 
धान, जहाँ उसका प्रतिरोध हो, ये व्यप्टिमन की ही बातें हैं। सिर्फ़ वहीं कारगर 
चुनाव किये जा सकते है। वही प्रत्यय की नीव पर निष्ठा-भावना जागती है। अथनासिउस 
आदेश जारी कर दिये जाने भर से ही अपने आपको उसके अनुकूल नहीं पाता; वह पाता है 
कि कानूनी आज्ञा को इस प्रकार समंजित किया जा सकता है कि इसकी इच्छाओं का भी 
उसमें अन्तर्भाव हो जाये। अथनासिउस के सही होने की संभावना किसी भी हालत में तभी 
की जा सकती है कि हम सत्य से सता को अभिमत समझें और अन्ततोगत्वा सत्य से सत्ता 
को ऊँचा समझने की आदत का नतीजा होता है सत्ता से भी अपने को ऊपर समझना । और 
बही अराजकता का सीधा और निष्िचत मार्ग है। सामाजिक व्यवस्था के वास्तविक 
विनाश का कारण अदम्य अस्वीकृति का अस्तित्व नहीं होता बल्कि परितृप्ति के अवसर की 
अस्वीकृति के निषेध का संकल्प होता हैं और वह निषेध, प्रायः इस सन्देह का आधार बन 
जाता है कि सत्य उस अस्वीकृति के ही पक्ष में है । 
राज्य के आन्तरिक संबंधों के बारे में जो कुछ कहा गया है, वही उसके बाह्य संबंधों 
के बारे में भी उतना ही सच है । राष्ट्र-राज्य सामाजिक संगठन की चरम इकाई नहीं है 
एक प्रभुता-सम्पन्न संस्था के रूप में उसकी दाबित ऐतिहासिक अनुभव का एक अवस्थान 
मात्र है और विश्व-शकितियों के दबाव ने किसी सृजनात्मक प्रयोजन के लिए उसके प्रभुत्व 
को विलप्त कर ही दिया है । राष्ट्र-राज्य को उन सभी मामलों में स्वायत्तता होनी चाहिए 
जिनका प्रभाव साफ़ तौर से स्थानीय होता है लेकिन जो कुछ बहू चाहुता और करता है 
उसका बाहर की दुनिया के हितों पर तुरंत असर पड़ता है---फ़ैसला करने में जो अनेक 
कारण है, उसकी संकल्पना उनमें से एक हुै--सिर्फ़ एक । वह अपना प्रधान मंत्री निर्वाचित 
कर सकता हैँ पर वह अपनी योघन-दकिति का पैमाना नियत नहीं कर सकता । वह अपने 
कोयले की सानें खोद सकता है पर वह अपने कोयले की बिक्री में ऐसा मनमाना कदम नहीं 
, उठा सकता कि उससे किसी और राष्ट्र-राज्य क॑ हित खतरे में पड़ जायें। आधुनिक समस्या 
की प्रशिस्थितियों --विशेषतः आथिक परिस्थितियों की माँग है कि संगठित अन्तर्राष्ट्रीय 
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सहयोग की आदत डाली जाये | वह आदत डालने के लिए ऐसी संस्थाएँ बनानी पड़ेंगी कि 
वह अपने नियत प्रयोजन तक पहुँच जाये । ऐसी संस्थाओं की उन राज्यों के अस्तित्त्व के साथ 
संगति नहीं बेठती जो दूसरों की संकल्पना से निरपेक्ष केवल अपनी सँकल्पना पर ज़ोर देते 
हैं। यह असगति और भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रायः जिस पर वह आधृत होती है वह अनु- 
भव इतना संकुचित' होता है कि दरअसल अपनी निहित' आवश्यकताओं की भी काट कर 
देता है । हम तो इस खतरे का उपचार कर सकते हैं कि राज्य की शक्ति उसे अपने से परे. 
किसी नियंत्रण की अधीनता में रखकर अच्तरर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में निवृत हो जाती है 
इसके लिए हमें राज्य-समानता की मृत कल्पना को जीवित करने की ज़रूरत नही लेकिन 
हमें, कम से कम, राज्यों को यह आइवासन दे देना चाहिए---चाहे उनका आकार-विस्तार 
कितना ही हो---कि उनके दावे शक्ति के नही, न्याय के आधार पर पूरे किये जाते हैं। अतः 
युद्ध का तो बिल्कुल विधान-बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए और सम्यता के समूचे 
प्रयत्न उन राज्यों के विरुद्ध उन्मुख होने चाहिए जो यूद्ध को अपनी प्रयोजन-पूति का उपकरण 
मानते हैं । इसका तात्पय॑ है राज्यों का सन्‍्धानीय संगठन--विचार-विमश्श से हितों के 
एकीकरण पर निर्मित संकल्पना। इसका अर्थ यह निस्संदेह है कि महान्‌ राज्य अपने से 
बाहर के साथ्यों के आधीन हो जाता है और उनके इस सम्मान का समर्पण करा लेना 
मुश्किल है । पर अगर हम एक और युद्ध रोकना चाहते है और दूसरी ओर राष्ट्रों के 
बीच आर्थिक न्याय भी करना चाहते है तो इसके अतिरिवत और कोई नही । 
>ौज-+जु-++ 
जिनके लिए क़ानून एक सीधा-सा आदेश है; जिस स्रोत से उसका उद्गम होता है 
उसी के नाते विधि-विहित--उन्‍्हें ये जटिलताएँ शायद ही प्रिय होंगी । हमने इस बात 
पर ज़ोर दिया है कि क़ानून, असल में, राज्य की संकल्पना नहीं बल्कि वह है जिससे 
राज्य की संकल्पना को नैतिक बल प्राप्त होता है--जितना कुछ भी नेतिक बल हो ॥ 
माना हुई बात है कि यह सरलता का परित्याग हैं| इसमें यह माना गया है कि आज्ञा- 
कारिता का समाधान सामाजिक संगठन के सब जटिल तथ्यों में है, तथ्यों के किसी एक 
वर्ग में नहीं । इसमें एक साथ ही राज्य के प्रभुत्व का निषेध किया गया हैँ और उस 
सूक्ष्म सिद्धान्त का जिसके कारण राज्य अपने आपको आचरण के कछ परखे हुए 
नियमों तक सीमित करके एक साथ ही क़ानून का स्वामी भी होता है और सेवक भी । 
यहाँ आग्रह इस बात का है कि क़ानून में जो महत्त्वपूर्ण है वह आदेश देने की बात नही 
बल्कि यह है कि उस आदेश का साध्य क्या है और उस साध्य को वह किस प्रकार 
पूरा करता हे। वह समाज को एक पिशामिड की तरह नही मानता जिसकी 
चोटी पर राज्य सिंहासनासीन हो बल्कि सहयोगी हितों की एक प्रणाली मानता है 
जिसके द्वारा और जिसमें व्यक्ति अपनी मूल्यों की योजना को मूत्तिमन्त करपाता हैं। 
उसका विचार है कि इस प्रकार पाई हुई हर वेयक्तिक योजना क़ानून को नैतिक औचित्य 
देती है । कहने का मतलब यह हैँ कि क़ानून उसके संबंध में मेरे अपने अनुभव के कारण 
मान्य होता है , इसलिए नहीं कि वह मेरे सामने क़ानून के रूप में रखा गया हैँ। यह 
अनुभव प्रायः एक ही जैसा होता है--यद्यपि उसकी मात्रा हमेशा भिन्न-भिन्न होती है | 
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क्योंकि समाज पर छाप डालने के प्रयत्न में सबके साथ ही वह अनुभव आदमी करता हूँ । 
वह ऐसी रुचि के रूप में प्रकट होता है जो अनुभूति की वस्तुपरकता खोजती है । वह अपनी 
आवद्यकता की भावना से क़ानून को भर देना चाहती है । उस भावना की जैसी-जितनी 
पूति होती है उसी के आधार पर वह क़ानून को परखती है। अतः वह ऐसी सामाजिक परि- 
स्थितियों की माँग करती है जिसमें साध्य इतना महत्‌ भी हो कि उसकी सिद्धि की जाये 
और अपने अनुरुप भी हो । अधिकारों के विचार का महत्व यहाँ प्रकट होता है क्योंकि 
वे ही कानून के पथ को ऐसा बनाते है कि इच्छा-यूति की मंजिल की ओर उन्मुख रहे और 
जो इच्छा-पूति चाहते है उन्हें यह हक है किये अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरतों के 
बराबर ही महत्वपूर्ण समझे । तब कानून हितों के गुम्फन द्वारा हितों के मूल्यांकन के रूप 
में उदित होता है । यह समूचे सामाजिक ताने-बाने का कृत्य है, उसके किसी एक पहुल 
का नहीं । वह समूचा सामाजिक ताना-बाना जो अपनी इच्छाएँ बताये, उसमें जिस हृद 
तक क़ानून मदद देगा, उसी हुद तक वह श्ति-सम्पन्न होगा । * । 

क़ानून को हितों का मूल्यांकन मानने की अवधारणा से हम समाज में व्यक्ति के 
स्थान के संबंध में सबसे सफल उपलब्ध दृष्टिकोण तक पहुँचते है। हम यह मान सकते है 
कि कुछ हित आदमी के लिए इतने वैय गितिक होते हैं कि उनकी पूति अलग-बरूग रह कर ही 
हो सकती है । इस तरह हम उस दर्शन के मिथ्यापन से बच सकते है जो आदमी की अर्थवत्ता 
सामाजिक पूर्णता का अंग होने में ही मानता है । हम यह भी मानने को तैयार हैं कि हित 
नितान्त असमंजस हो सकते हैं और जहां सामंजस्य सम्भव हो भी वहां भी उसका प्रयत्न 
बढ़ा ऊम्बा और नाजुक होता है | जहाँ कहीं समन्वय होगा वह कुछ न कुछ बलिदान करना 
पडता है और यह बात समझ ऊझेना आवश्यक है कि इसका फ़ैसछा व्यक्ति ही कर सकता 
है कि जो बलिदान किया गया है उसकी कीमत मिली है कि नहीं । 

उनके फ़ैसले निस्सन्देह अलूग-अरूग होंगे क्योंकि उनके संबंध कभी एक-से नहीं 
होते । उसका परिपाहर्व मानो असंख्य व्यक्तित्वों के बदलते हुए बहुरूपदर्शी यंत्र से बनता 
रहता है । इस निर्णय की सत्यता उस सावधानी और ज्ञान पर निर्भर होगी जिसके बरू पर 
लोग अपनी जरूरतों का समेकन दूसरों की जरूरतों से करेंगे। वह निर्णय कभी पूर्ण या 
सिर्दोष न होगा क्‍योंकि वह ऐसी प्रक्रिया का अंग है जिसकी जड़े अतीत में बिलरी हुई हैं 
और जो अज्ञात दिशा की ओर उन्म खत है | हर भादमी जो संदकेषण करता हैं वहु कुछ लास 
आदतों में प्रतिफलित होता है और ये जब, दूसरों की आदतों के साथ सार्थकता प्राप्त करना 
चाहती है तो निश्वय ही दुःख-दर्द और दबाव का अनुभव कराती हैं। अतः जब जीवन- 
संघर्ष में हित एक-दूसरे को आधात' पर आघषात देते हैं तब जो ढूंढ चलता है उसे कम करने 
की ज़रूरत हूँ । कोई भी ऐसा सामंजस्य सारवान्‌ नहीं हो सकता जिसे उसके परिणामों 
से प्रभावित अधिकांश मन उचित न बतायें । 


: १. ऋेब--मॉडर्न आइडिया आफ स्टेट (१९२२) में अनुवादक की सूसिका। इसका 
अड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया गया हँ---विशेषत: पुष्ठ ४५ मौर देखिए इकानौसिका 

५ सबस्धश (१९२९) में मेरा निबन्ध “दी रठेद एण्ड झा । 
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परन्तु इस औचित्य से यह लक्षित नहीं होता कि वह कोई वेयवितक या स्वार्थपरक 
बात है । इसका मतलब यह है कि घटना-चक्र में जिस चीज़ का आदमी मूल्य समझता है 
वही मूल्यवान मान ली जाती है । इसका-अर्थ हैं कि उसकी औचित्य की भावना वही है जो 
उसके लिए सामाजिक संगठन के मानों को मान्य बनाती है और किसी भी तरीके से उससे 
किसी चीज़ को मान्यता नहीं दिलाई जा सकती । अतः मैं नहीं मानता कि समर्पण कभी भी 
नेतिक दायित्व हो सकता है जब तक कि उसके करने में व्यक्ति की औचित्य-भावना का 
समावेश न हो --वही उसे नेतिकता देती है । राज्य की ओर से जिसकी छाठी उसकी भैंस 
वाला व्यवहार लोगों को जिस धरातल पर विवश कर सकता है वह नेतिकता से इतर 
धरातल होगा--हां, उसके साथ एक तोषप्रद नेतिक अनुरोध हो तो बात और है । ऐसा 
होगा--इसे हम निद्चित नहीं मानते । हम यही आशा कर सकते है स्वीकृति के लिए जो 
फ़ैसले तैयार किये जायें उनकी जाँच-परख जिम्मेदारी के साथ और उनमें समग्रत: जो 
* कुछ निहित है उसका सम्मान करते हुए की जायेगी । 

हमारे सामने जो तथ्य है, और किसी दृष्टिकोण की उनसे संगति नहीं बैठती । और 
कोई दृष्टिकोण दबाव डालने वाली सत्ता मे नेतिक तत्त्व का ऐसे आधार पर समावेद करने 
का प्रयत्न भर कर सकता है जिसमें विश्लेषण करने पर दबाव डालने की शक्ति के तथ्य 
का ही उद्घाटन होता है । वह शक्ति बढ़ती हुई जीत की मंज़िल तक पहुँच सकती हैं पर 
इसी बात से वह नेतिक माध्यम नहीं बन जाती। हम तो यह बात कहते हैं कि हमारे आचरण 
वहीं तक न्याय्य होते है जहाँ तक अपनी क्रियान्विति में वे हमारे मन में निष्ठा-भावना जगा 
सकें। जब तक प्रभावित जन यह न कहें कि वे नियमों को ठीक इसी आधार पर मानने को 
तैयार ह तब तक परिणाम जाना नहीं जा सकता | और जो प्रभावित जन हैं वे तब तक 
ऐसा न कहेंगे जब तक उनमें अपनी बात का सम्मान करा लेने की शक्ति न हो। वे तभी 
ऐसा कर सकते है जब कि फ़ैसले से पूर्व होने वाली बातचीत में उन्हें उनका उचित स्थान 
मिल जाये । वह स्थान उन्हे मिल सकता है अगर हम उसे बल से नहीं वरन्‌ आदान-प्रदान 
से पाया हुआ मारने---जिसमें हितों का असमान दबाव हमारे इस ज्ञान से कम हो जाता हैं 
कि अमुक चीज़ --जैसे सम्पत्ति--असामंजस्य की जड़ है । इसके यह माने नहीं कि हम 
बेंथमवादियों के समान हर आदमी को अपने हितों का सर्ंश्रेष्ठ पारखी मानते है लेकिन 
मैं समझता हूँ इसमें इस बात की स्वीकृति अवश्य विवक्षित है कि अपने हितों के बारे में 
प्रत्येक व्यक्ति की भावना की उपेक्षा हम नहीं करेंगे। अतः हमें उन अधिकरणों तक 
पहुँचने की पूरी छूट उसके व्यक्तित्व को देनी होगी जो अंतिम फ़ेसले करते है । हमें ऐसा 
कुछ करना होगा कि वे अधिकरण उस संकल्पना के प्रति अधिकाधिक जागरूक हों जिसकी 
अभिव्यक्ति वह करना चाहता है । हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि अभावों की अभि- 
व्यक्ति उसके मन को संयत बना दे और उसे ऐसा समृद्ध बना दे कि उन अभावों की पूर्ति 
में कोरे वैयक्तिक कल्याण से कुछ अधिक निहित रहे । हम सफल तो होंगे पर आंशिक रूप 
से ही क्योंकि आधुनिक प्रशासन के पैमाने और दबाव को देखते हुए उसकी आवश्यकता की 
एक आंशिक झाँकी ही मिल सकती है। अतः प्रकट है कि हम जितनी दृढ़ता से उसकी आव- 
दयकता की भावना को व्यक्त कराने की व्यवस्था करेंगे उतनी ही उसके अपनी शक्तियों 
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को पूरी-पूरी कर लेने की अधिक संभावना होगी । और किसी भी आधार पर शासन का 
औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

दो बातें और कह दी जाये। जो कुछ ऊपर कहा यया है उससे निष्कर्ष निकलता है 
कि जो राज्य लोगों को आत्म-सिद्धि नहीं करा पाता उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का 
उनको अधिकार हूँ । अतः जैसा कि टी. एच. ग्रीन ने जोर देकर कहा है, विद्रं.ह नागरिक 
का आनुषंगिक कर्तव्य हो जाता है । कइयों को यह अराजकता का सिद्धान्त प्रतीत हुआ है 
फलछत: उन्होंने इसकी उपलक्षणाओं से या तो यह दलील देकर कतराने की कोशिश की है 
कि मैं राज्य के माध्यम से ही आत्म-सिद्धि कर सकता हूँ या ग्रीन की ही तरह यह कह कर 
कि मुझे तब तक प्रतिरोध नहीं करता चाहिए जब तक कि लोगों की एक अच्छी खासी 
संख्या मुझसे एकमत न हो और मेरे साथ काम करने को तैयार न हो। मैं समझता हूँ इन 
दोनों में से एक भी विचार दृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित नही । मेरी निष्ठा पर सिर्फ़ उसी 
राज्य का दावा हो सकता हूँ जिसमें मुझ नैतिक औचित्य प्रदीत हो और अगर कोई राज्य 
इस आात को पूरा वहीं क रता तो अपनी नैतिक प्रकृति से सामंजस्य रखने के लिए मुझे 
प्रयोग करना ही चाहिए। मैं मानता हूं यह बात सच है कि में आत्म-सिद्धि एक आदर्श 
राज्य में ही कर सकत! हैँ या जब तक राज्य अपनी शबित क॑ प्रयोग से सिद्ध न करे तब तक 
हमें यह माल लेने का को ४ हक नहीं कि राज्य उस आदर्श को पालने का प्रयत्त कर रहा है। 
ग्रीन का द प्टिकोण अपेक्षाकृत बुद्धिमत्तापूर्ण हे पर उसका जिस बात पर जोर है बह अधिक 
उपयुवत जरूर हैँ पर अनम्य तक॑ से सम्मत नहीं । इस तरह का अधिकांश काम अनिवार्यत: 
अल्पसंख्यकों की कार्य वाही होती है । अल्पसं रूयकों की कार्य वाही के पक्ष में कम से कम 
अगर असंख्य जनों की मूक जड़ता भी न हो तो वह निदचय ही असफल हो जायेगा। हमारा 
पहुछा कतंव्य हैँ अपनी अन्तरात्मा क॑ प्रति सच्चा होता और इस कर्तव्य की हम जिस हुद 
तक पूरा कर पायेंगे उतना ही राज्य को न्याय की सेवा करने पर आत्य कर सकेंगे । हो 
सकता है इसके लिए हमें दण्ड मुगतना पढ़ें। संभव है हम अपने आपको ऐसे व्यापक-विस्तृत 
प्रयास में उलझा हुआ पायें जिसकी हमसे कल्पना भी ने की हो । छेकिन जो कुछ हमें करना 
है, वह अगर हम ने करें तो हमारी नागरिकता ठीक वहीं से वृथा हो उठती है जहाँ उसे 
महत्त्वपूर्ण बन जाना चाहिए। हम जो कुछ करते है सदा ही अपने को जोखिम में डाल कर, 
पर हो सकता है आज्ञाकारिता में जो जोलिम हो वह अन्ततोगत्वा विद्रोह के दण्ड से कहीं 
अधिक साबित हो जाये । 

यहू भी कहा गया है कि ज्यवित को, जिसके यथासंभव अभ्युदय के लिए राज्य का 
अस्तित्व होता है, ऐसा कोई योगदान करना नहीं होता जिसे हम महत्वपूर्ण मान सकें । 
यह जो है और जो करता है उसकी मानव जाति के इतिहास पर कोई छाप नहीं पड़ती । 
सामाजिक प्रयत्न की प्रकृति को औसत लोगों के अनू कूल ढालना किसी राहु चलते को 
राजगही पर बिठा देने जैसा है । हमें तो यह बात जाननी और माननी चाहिए कि उत्कृष्टता 
कुछ ही लोगों की चीज़ हूँ और उस उत्कृष्टता के अनुकूल ही हमें कार्यों का निर्धारण करना 
 आाहिए क्योंकि अन्यथा चलने का मतकब यह होगा कि हम अरूग-अरूग कामों की महत्ता 
588 मेंद का निषेष कर रहे हैं और विशेषतः हम कछा और विज्ञान जैसी कठिनता से समझ में 
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आने वाली चीज़ों को उचित महत्त्व नहीं दे रहे जब तक कि वे उपयोगितावादी कसौटी पर 
ही खरी न उतर आयें । बहुमत का शासन कायम करना उस सबका परित्याग कर देना 
है जो जीवन के श्रेष्ठतम तत्त्वों को उसके अनुसन्धेय विशिष्ट गुणों से सम्पन्न करता है । 
हमें करना तो यह चाहिए कि शक्ति का स्वामित्व उन गिने-चुने लोगों तक सीमित कर दें 
जो उसका उपयोग करने के योग्य हों । वे, अपनी अन्तहित क्षमता के कारण, मानव जाति 
के न्यासघरों के समान काम करेंगे । 

जब से प्लेटो ने पहले-पहल अभिजात-तन्त्र का आदर्श प्रस्तुत किया है, उसमें बरा- 
बर एक आकर्षकता रही है । फिर भी, अगर बारीकी से जाँच की जाये तो ये गुण उतने परि- 
स्फुट नहीं जितने सरसरी निगाह से देखने पर प्रतीत होते हैं । इतिहास साक्षी है कि कोई भी 
मानव-वर्ग दूसरों के जीवन संचालित करने में लम्बे अरसे तक पर्याप्त नैतिक ईमानदारी 
नहीं बरत सकता। देर-सबेर वे उनके जीवन को विकृत करके अपना मतलब साधने में लूग 
जाते हैं और तेज़ी से सर्वेक्षण करने पर भले ही अधिकांश लोग अपने संगी-साथियों से अभिन्न 
प्रतीत होते हों पर उनके लिए तो विभेद की बात का ही प्रमुख महत्त्व है। वे दूसरों क॑ आनन्द 
से ही आनन्द लाभ नहीं कर सकते--उन्हे अपने हृदय और बृद्धि से उसकी अनू भूति होनी 
चाहिए। उन्हें अपना जीवन स्वयं बनाना चाहिए क्योंकि उनमे जो कुछ सूक्ष्म और उदार है 
उसकी सिद्धि वे सृजन-कल् में ही कर सकते हैं। न हमारे पास उन गुणों के मापने का कोई 
साधन है जिन्हें हम उन लोगों में देखना चाहेंगे जो हमारे ऊपर शासन करते हैं और उससे 
पहले देखना चाहेंगे जब कि हम उन्हें उभरने का अवसर देते है। वे अपने आपको किसी 
जाति या वर्ग-विशेष तक सीमित नहीं रखते । वे ज्यों-ज्यों अपना प्रमाण देते हैं, हम उन्हें 
पहचानते जात॑ हैं और उन्हें प्रमाण के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र देकर हम उनके लिए 
सबसे समृद्ध व्यवस्था कर सकते हैं) इस तरह देखें, तो आदमी अपने आपको घटना-चक्र 
का नियन्ता बनाने का प्रयत्न कर सकता हे क्योंकि उन्हें जीवन की चुनौती स्वीकार करने 
का अवसर होता दूँ अनात्म जगत उनके लिए रहस्यमय बना रह सकता है पर उनके 
अन्तर में उस रहस्य को भेद लेने का आवाहन अवश्य होता है । इस आवाहन में बलिदान 
की ऊरूलकार परित्‌प्ति से किसी प्रकार कम नहीं होती । बल्कि यों भी कह सकते है कि वह 
बलिदान की राह पर तृप्ति की मंजिल तक पहुँचने का आवाहन होता है । यह इस बात 
का तकाज़ा है कि हम आत्मा के वरदानों का संग्रह करें; कि हम आम आदमी के स्वभाव 
को सजनात्मक प्रयोजन से भरा-पूरा बना दें; कि हम स्वामित्व के छोटे-छोटे मतभेदों को 
लेकर न लड़ें-झगड़ें वरन्‌ मन-मस्तिष्क के बड़े मसलों को विचार का विषय बनायें । अगर 
हमें स्वतंत्र मानवों की तरह इस' चुनौती का सामना करना हूँ तो अपनी सारी कल्पना 
और विचार-शक्ति' को समेटकर यहाँ केंद्रित कर देना होगा । इससे कठिन और दुर्गंग और 
कोई जेट का काम नहीं । पर जेसी ---स्पिनोजा' की उक्ति हे--अच्छी चीज़ें जेसी 
दुर्लक होती हैं, वैसी ही दुरुह भी | अगर हम आगे बढ़ने का.साहस संजो पांये तो आखिर 
में चोटी! फर पहुँच ही सकते हूं। 


खण्ड २ 
अध्याय----८ 
राजनीतिक संस्थाएँ 


व्यवहार दृष्टि से देखें तो आधू निक राज्य में एसे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम 
होती हूँ जो आदेश देते और उन्हें क्रियान्वित करते है और उनका असर जिन लोगों पर 
पड़ता है उनकी संख्या बहुत हे --उनमे वे स्वयं भी शामिल है । उसके स्वरूप का यह एक 
मूल तत्व है कि उसके नियत प्रदेश में वे आदेश हर नागरिक के लिए कानूनी दृष्टि से 
बाध्यकर होते है । 
वे रूप कौन-से हैँ जिनके द्वारा वे अपने नियत साध्य की ओर अग्रमर हो सकते , 
है? अरस्तू के समय से यह प्रायः माना गया है कि राजनीतिक दावित को मोटे तौर पर हन 
श्रेणियों म॑ं बटा जा सकता है : पहली तो है विधान-शवित । वह समाज के आम नियमों का 
विधान करती है । वह एसे सिद्धान्स नियत कर देती है जिन्हे सामने रखकर समाज के 
सदस्यों को अपना रास्ता निर्धारित करना होता है । दूसरी है. कार्यकारी शवित । यह उन 
नियमों को विशेष स्थितियों पर लागू करती हूं । उदाहरण के छिए जहां बुद्धावरथा में 
पेंदन देने का कानून बना दिया गया है, इस दावित को धारण करने वाला उन लोगों को 
मिद्चित रकमें अदा करा देता है जो उन्हें पान के अधिकारी है । तीसरी हैँ न्यायिक शवित । 
यह उस तरीके को परलती हूँ जिसके द्वारा कायाँग ने अपना काम पूरा किया हो। यह 
देखना उसका काम हूँ कि कार्याग-सत्ता का प्रयोग विधानांग द्वारा बनाये हुए आम 
नियमों के अनुसार हो ; वह यह फ़ैसला दे सकती है कि कोई विश ष आदेश दरअसल शक्ति- 
परस्तात्‌ है---जैसे एक्स पार्टे ओ ब्रायन* में । जहां कहीं भी कोई एंसी समस्याएँ खड़ी होती 
हूँ जिनका हल समझौते दारा नहीं हो सकता वहाँ यह शक्ति एक ओढड़ तो नागरिकों के 
पारस्परिक संबंध तय करती है और दूसरी ओर नागरिकों और सरकार के संबंधों का 
फ़सका करती हूँ । 
यह बात हम पहले ही मान हे कि ये श्रेणियाँ आदमी की बनाई हुई हैं, प्रकृति- 
जन्य नहीं। अगर एक ही संस्था द्वारा या एक ही व्यवित के नाम पर इन सब क्ृत्यों के सम्पन्न 
किय जान॑ की बात सोची जाये, तो वह बिल्कुल असम्भव हैं और सच तो यह है कि आज 
की छोकतनन्‍्व्ात्मक राज्य में उनके बीच का भेद हमेशा बनाये नहीं रखा जा सकता। विधा- 
नांग अक्सर कार्याँग के काम भी पूरे करता हे---उदाहुरण के लिए अमरीका की सैनिट 
जब प्रैज़ीडेप्ट की नामज़दगी की पुष्टि करती है तो यही होता है । वे स्यायांग के काम भी 
सम्पन्त करते है। हाउस आफ़ लार्ड स हाउस आफ़ कामन्स द्वारा अधिकृत प्राभियौग को 
कार्मान्वित करने वाली अदाऊुत की तरह है । कार्यकारी संस्थाएँ---खासकर इस दिनों--- 
'औसे काम भी करने छगी हैं जिनका एक ओर तो विधान बनाने के काम से और दूसरी ओर 
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से तुलना की जा सके--और, चाहे कुछ भी हो, आम सान्धानिक विधान-मंडल पर जो दबाव 
होता है, वह संसद से किसी तरह कम नहीं होता--अपने विवेच्य क्षेत्र के सीमित होने के 
कारण उसे जो फ़ायदे होले है, अपने नियत क्षेत्र में गहरी पैठ की आवश्यकता के कारण 
उतना ही नुकसान हो जाता है। असल में, यह दबाव तो निषेधात्मक राज्य के विध्यात्मक 
राज्य मे रूपान्तरण का स्वाभाविक परिणाम है । इसके अतिरिक्त अगर कोई उन विषयों 
की सूची पढ़े, जो स्थानीय विधान-मंडलों को सौपे जाने है, तो इस बात की ओर उसका ध्यान 
जरूर जायेगा कि वे अपेक्षाकृत कितने महत्त्वहीन है ।* शिक्षा, जेलों और सावेजनिक 
स्वास्थ्य को छोड़ दें तो उनमे से अधिकांश ऐसे है जो संसद के समय का बीसवाँ हिस्सा 
भी नहीं छेते। और इनमें से भी आवासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मे ऐसे 
बड़े-बड़े वित्तीय सवाल उठते है कि जिन्हें कोई भी स्थानीय विधान-मंडल हल नहीं कर 
सकता--अतः उनके फ़ेसलों पर केन्द्र का नियंत्रण रहेगा और संसद की पुनरीक्षा भी । 
* इसके अछावा शक्तियों के ऐसे बंटवारे का मतलब होगा कि अधीनस्थ विधान-मंडलों में जो 
भी क़ानून बनाये जाये, उनकी हर स्थल पर अदालती पुनरीक्षा हो--इस तरह अदालतों 
का काम बेहद बढ़ जायेगा ।* इसके साथ ही असैनिक नौकरी करने वालों की संख्या बहुत 
बढ़ेगी क्योंकि अब जो काम केन्द्र द्वारा किये जाते है, उनके लिए तिहरे अमले की ज़रूरत 
पड़ेगी । और गौण सवाल तो उपेक्षित ही रह जाते है-जैसे चुनावों का बढ़ जाना और संसद 
के बाहर उनमें स्थानीय रुचि को उद्दीपित करना बड़ा मुश्किल हो गया है । इतना निश्चय 
' है कि मुख्यतः प्ररविधिक क़िस्म के नये मसले उनके सामने रखने से---कि बैठे गुत्यियाँ सुल- 
झाते रहें----वह रुचि बढ़ेगी नही । 
में समझता हूँ राजनीति मे यह एक सामान्य सत्य है कि उचित विधान-मंडल पाने 
के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो यह कि विधान-मंडल को महत्त्वपूर्ण सवाल सुलझाने की 
शक्ति होनी चाहिए और दूस रे यह कि ग़र-सरकारी सदस्य की स्थिति को महत्त्व दिया जाये । 
आधुनिक राज्य की संसद इन दोनों शर्तों को पूरा करती है और में समझता हूँ प्रस्तावित 
स्थानीय विधानै-मंडल इनमें से एक भी पूरी नहीं कर सकते । जैसा मै पहले कह चुका हैं 
जहां शिक्षा और आवासन जैसे महत्त्वपूर्ण मामले आयेंगे, वित्त के कारण उसका असल नियं- 
त्रण फिर केन्द्रीय विधान मंडल के हाथ में चला जायगा; आम सदस्य की दिलचस्पी लायसेंस 
देने की और धर्म की कार्यवाहियों में होगी--फलतः औसत सदस्य में वह गौरव-भावना 
उद्‌बुद्ध न होगी, जो बड़े-बड़े सवालों से जूझने के कारण आती हैं। हम जिस तरह की समस्या 
इस वक्‍त सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें प्रादेशिक सत्ता-केन्द्रों की संख्या बढ़ती 
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१. कांफ्रस्स आन डिवोल्शन--१९२०, परिदिष्ट ३--पृष्ठ १६-१७ देखिए, 
इकॉनामिका, मार्च, १९२५ में हेण्डरसन ओर लास्की, और चिआओ--डिवोलूशन इन 
प्रेट ब्रिटेन (१९२२) कि 

२. चाहे भले हो अदालती समिति को सौंपने के बारे में मुरे सेकडानल्ड की 


योजना (बहीं पृष्ठ १३) मान ली जाये और वह ग़र-सरकारी लोगों को अदालत को 
शरण लेने से न रोके। 
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जाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसमें शक नहीं कि कुछ सवाल सचम॒च प्रादेशिक होते हैं; 
और क्षेत्र की समस्या को छोड दें तो स्थानीय और केन्द्रीय का दोहरा विभाजन उनकी ज़रू- 
रतों को देखते हुए बिल्कुल उचित लगता है । जहाँ दूसरे मसले देदा होते हैं, में समझता हूँ 
बह मालूम होगा कि उसमें निहित विचार कुछ और ही हैं। आम सिद्धांत के बारे में अब की 
तरह केन्द्र का ही संकल्प होना होगा लेकिन आम सिद्धांत को राग करना प्रादेशिक नहीं, 
कारणिक विदान का मामला है। हमारा भविष्य यह खोज निकालने पर निर्भर हैं कि सच्ची 
औद्योगिक इकाइयों का केन्रीय विधान-मंहडल से उसी प्रकार संबंध कैसे जोड़ा जाये, जैसे 
प्रादेशिक इकाइयों का जोड़ते है । उन इकाइयों और विधान-मंडल के बीच शकित के बैंट- 
बारे में ऐसे मसले पैदा नहीं होते जो उनसे कुछ खास भिन्न हों जिन पर हम इसी अध्याय में 
पहले विचार कर चुके है। जब तक हम अपनी औद्योगिक संस्थाएँ बनाना न चाहें, तब तक 
इस परस्पर संबंध के बारे में विचार स्थगित करना ही अच्छा है । 
जनक हु; अरानककबान 
किसी राज्य का विधान-मंडल नागरिकों द्वारा चुना जाता है । यह चुनाव कैसे किया 
जाना है ? चुने हुए व्यवितयों और निर्वाचकों के बीच क्या संबंध रहेंगे ? मैं इसी ग्रंथ में पहले 
कह घुका हैं कि आधुनिक लछोकतंत्रात्मक राज्य में सार्वभौम बालिग मताधिकार के अतिरिवत 
और कोई रास्ता नहीं । राज्य अपने हर सदस्य का वदवर्ती होता है ताकि वह अपने सर्वो- 
हकुष्ट स्वकूप की सिद्धि कर सक॑ और य वित-सम्मत बात है कि उसे वोट देने का अधिकार हो 
ताकि राज्य कार्यों के बीच रहु कर उसने जो कुछ अनुभव किया है, उसे अभिव्यक्रित दे सके। 
मैं यह नहीं कहता कि सार्वभौम मताधिकार में कोई एंसे व्यावहारिक गुण हैं जिनके कारण 
वह और प्रणालियों से अपने आप ही अच्छा हो---ऊेकिन सिद्धांत की बात थोड़ी देर के लिए 
छोड़ दीजिये---अपवर्जन की कोई ऐसी कसौटी दिखाई नहीं देती जो राज्य को अपना साध्य 
आगे बढ़ाने में मदद दे । अगर संपत्ति को मताधिकार का अधिकार मान हें तो राज्य का हित 
केवलर संपत्ति के स्वामियों तक ही सीमित हो जाता है । ऐसी कोई तरकीय अब तक माऊूस 
नहीं हुई कि शैक्षिक योग्यता को राजनीतक योग्यता का पर्याय बना दिया जा सके। इस 
आधार पर अपवर्जन करना तो, कि कोई आदमी सरकारी सहायता पा चुका है, आर्थिक 
दुर्माग्य को अपराध की कोटि में घसीट छाना है। किसी अदालत द्वारा दंडित होने के आधार 
पर अपवर्जन समझ में आता हैँ, बदातें कि वहु अपराधों क॑ एक छोटे से दायरे तक सीमित 
हो। परन्तु यहाँ भी अवधि-सीमा जरूर कागू होती चाहिए। क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि 
जियाँ वाल्जियन जैसे छोग नागर जीवन में अपना पूरा हिस्सा लेने से रह जायें । पागलूपन 
और दिमाग की कमजोरी आदि और ही बातें हैं । वहाँ अपवर्जन का सीधा-सहज आधार 
अहू होता है कि सामाजिक अर्थ से पुष्ट किसी भी दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की सिद्धि 
असंभव हे । 
कछेकिन चुनाव करने के लिए निर्वाचक मंडल सुव्यवस्थित तो होना ही चाहिए । 
बकियू आई दी किसी बहुत बड़ी सूची से उनका चुनाव नहीं कर पा सकती, जिन्हें 
करती है। स्पष्ट है कि विधान-मंडरू के सदस्य और उसके मतदाताओं के बीच किसी 
| दरहु का स्थानीकृतेबंध अवश्य होना चाहिए। वह संबंध कैसा होना चाहिए? मोटे 
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तौर पर, हमारे सामने दो पद्धतियाँ है जिनमें से किसी एक को हम अपना सकते हैं। 
एक तो यह कि बराबर के चुनाव-हल्के हों और हर एक से एक सदस्य चुना जाये; दूसरा यह 
कि कुछ बड़े-बड़े बराबर के क्षेत्रो को हम इकाइयाँ मान लें और उनमें से हर एक से समानु- 
पातिक प्रतिनिधित्व के आधौर पर कई-कई सदस्यों का चुनाव किया जाये। 

यह बात शुरू में ही समझ लेनी चाहिए कि विधान-मंडल का प्रत्येक सदस्य किसी 
न किसी पार्टी या दल के सदस्य की हैसियत से ही चुना जायगा। लोकतंत्र राज्य का जीवन 
पार्दी-पद्धति पर ही निर्मित होता है और इसका विचार प्रारम्भ में ही कर लेना ज़रूरी हैं 
कि मामलों के प्रबन्ध में पार्टी क्या काम अंजाम देती है। संक्षेप में, उनके योगदान की सबसे 
अच्छी परिभाषा यह है कि पार्टियाँ उन मसलों को व्यवस्थित रूप देती हैं, जिन पर लोगों को 
वोट देना होता हैं। जाहिर है कि आधुनिक राज्य की उथल-पुथलमय और बिखरी 
हुई स्थिति में कुछ न कुछ समस्‍यायें ऐसी छाँटनी ही पड़ेंगी जिन्हें हम अन्य समस्याओं की 
, अपेक्षा ज़्यादा महत्त्वपूर्ण और जरूरी समझें | ऐसी समस्‍यायें छाँटनी होंगी जिनका हल हम 
समझते हों कि तुरन्त ही होना चाहिए और उनके जो हल हम पेश करें, वे नागरिक-निकाय 
को मान्य होने चाहिए। छाँटने का यही काम पार्टी करती है। श्री लावेल के दाब्दों मैं: 
बह विचारों के दलाल का काम करती है। मत-सम्मतियों, भावनाओं, विश्वासों 
के अपार पूंज से --जो निर्वाचक मंडल को प्रभावित कर सकते हैं--वह उन-. 
उनको ग्रहण कर लेती है, जिनके बारे में उसकी धारणा हो कि उन्हें आम तौर से मान लिया 
जायेगा। वह ऐसे व्यक्तियों को पकड़ती है, जो उनके अर्थ के संबंध में उसके अपने दृष्टि- 
कोण की आगे बढ़ा सकें और उस दृष्टिकोण को ही ऐसा मसला बताती है, जिस पर मत- 
दाता को अपना निर्णय करना होता है। अपनी शक्ति के कारण वह उन लोगों को चुनाव के 
लिए खड़ा करती है, जो उसके दृष्टिकोण से तादात्म्य करने को तैयार हों । चूँकि उसके 
विरोधी भी यही सब करते हैं अतः निर्वाचक-मंडल एक समुदाय की तरह मत दे पाने में 
सफल होता है और वे ही फ़ैसले जो अन्यथा अन्धेर खड़ा कर देते, एक सामंजस्थ और दिशा 
पाजातेहँ। ७५ 

पा्यों के उद्भव का विवेचन करने के प्रयास में बहुत सा समय गंवाया जा चुका 
हैं। कुछ का मत है कि पुरातन के साथ चिपके रहने वालों और नवीन का अभिनन्‍्दन करने 
वालों के सहज विरोध के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ । अन्यों का मत हैँ कि उनका आवि- 
भाव आदमी की यूयुत्सु वृत्ति के कारण हुआ है । एक बात स्पष्ट हैँ कि इनमें से कोई भी 
एक अकेला कारण पर्याप्त नहीं है । समाज में संकल्पनाओं का ढ्वंद्व चछता है और उस 
हुंद् का निपटारा होता है उस मध्यवर्त्ती समूह के फ़ैसले से जिसे किसी सामान्य कारण 
की सचाई में दृढ़ विश्वास नहीं होता । समर्थन पाने के लिए अपना दृष्टिकोण विज्ञापित 
करना ज़रूरी होता है । पार्टियाँ इस साध्य की पूत्ति का एक सहज ढंग होती हैं। उनका रूँप 
अधिकांश में समय-समय की परिस्थितियों पर निर्भर होता है । वे धामिक मसलों को 
लेकर अपना संगठन कर सकती है,--जैसे १६वी शताब्दी के फ्रांस में;.वे आथिक सम- 
स्थाओं की की नींव पर भी विकास पा सकती है--जैसे आजकल के इंगर्ल डि'में । स्वभावत:ः 
वे युयुत्सु-वृत्ति को उभारती हैं; और यह भी स्वाभाविक ही है कि अति सौलिक हल जवान 
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खून को आकर्षित करेंगे । इतना अवश्य निश्चित है कि पार्टियों के अभाव में हमारे पास 
जनता का फ़ैसछा इस ढंग से हासिल करने का कोई साधन न रह जायेगा, कि जो हल हम 
पायें, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से संतोषजनक कहा जा सके । 

हाँ, पारियों का अस्तित्व सहज-स्वाभाविक है, कहने का मतलब यह हरगिज्ञ नहीं 
कि उनमें कोई कमी नहीं। उनमें दक-विभाजन की वे सभी ब्‌ राइयाँ मौजूद रहती है, जिन पर 
मैं पहले के किसी अध्याय में विचार कर चुका हूँ। वे जो मसल खड़े करती हैं, उन्हें तोड़- 
मरोड़ कर पेश करती है। वे निर्वाचक-मंडल में विभाजन पैदा कर देती है---जिस राय की 
दरअसल जितनी ताकत होती है, उसका बड़े ही ऊपरी तौर पर उन विभाजनों में ग्योतन 
होता है । उनके प्रति जो वफ़ादारी होती है, वह हृद-से-हद एक समझौता-सा होती है; 
अपूर्ण होती है। अपने पैदा किये हुए मसलों को वे ग़लत परिपादर्व में प्रस्तुत किया करती 
है। वे लोगों में ऐसी निष्ठा-भावना जगाती हैं, जो उनके विचारों में जड़े जमा लेती हैं-. 
वे उनके अचेतन मन की अभिभूत करती हैं और आदमी के विवेक का अपने पूर्वाग्रहों के पोषण 
के लिए उपयोग करती हैं। फिर भी, उनकी बड़ी-से-बड़ी आलोचना कर लीजिये, केकिन 
एक॑ बात सही हैँ कि लोकतंत्र राज्य के प्रति' उनकी सेवायें भी अनमोल हैं। वे छोक-सन की 
अंट-संठ उमंगों को संविधि पुस्तक पन्ना तक नहीं पहुँचने देतीं--सीज़रवाद" के खतरे से 
रक्षा करने वाली वे सबसे सुदृढ़ चद्भान हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे निर्वाचकों को ऐसे 
विकल्पों में से अपना चुनाव कर छेने का अवसर देती हैँ जो सरकार बनाने का एकमात्र 
संतोषजनक तरीका होते है--चाहे भरे ही वे एक कृत्रिम विभाजन का शोतन करते हों । 
बात यह है कि आधुनिक राज्य में लाखों-करोड़ों वोटर प्राय: हर मसझे पर हुद से हद यही 
कर सकते हैं कि उनके सामने जो हल रखे जायें उन्हें या तो स्वीकार करनलें या रह कर दें। यह 
मंत्र इतना विशार होता है कि मात्रा-मेद की थोड़ी-बहुत बारीकियाँ छोक-मन पर अपनी 
छाप नहीं डाल सकतीं। उसके पास न तो इतना अवकाश होता हे--और न ही वह इतना 
उद्बुद्ध होता है---कि अपनी संकल्पना से आम रुझान के इंगित से अधिक कुछ कर सके । 
सूक्ष्म समंजन जो होने हैं, वे तो होने चाहिएँ विधान बनाने की प्रक्रिया के दौरान में । 

अगर यह सच है तो निष्कर्ष यह निकलता हैँ कि कोई राजनीतिक प्रणाली उतनी 
ही अधिक संतोषजनक होगी, जितना वहू अपने आपको दो बड़ी पार्टियों की प्रति-पक्षता 
द्वारा अभिव्यक्त कर पाये। दोनों में कुछ हुद तक मतों की विविधता हो सकती है । हो 
सकता है कि दोनों अपने में उन कुछ ही गिने-चुने सक्रिय छोगों को समेट पायें जो राज- 
नीतिक काम-काज में अपना समय रुगाने को राज़ी हों। लेकिन इस सबसे यह स्पष्ट है कि 
अनेक छोटे छोटे दलों की अपेक्षा दो पार्टी-पद्धति कहीं अच्छी है---वह्ी एक ऐसा तरीका 
है जिससे लोग निर्वाचन के वक्‍त सीघे सरकार का चुनाव करने का मौका पासकते है। इस 
पद्धति के कारण सरकार अपनी नीति को संविधि का रूप दे सकती है। अपनी असफलछताओं 
के परिणाम भी वह जाहिर करती है और सबको सभझाती है । उससे एक वेकल्पिक सरकार 
: कात्काकिक अस्तित्व में भा जाती है। अनेक दलों की पद्धति अपनाने का मतरूब यह है कि 
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जब ठक लोग विधान सभा न चुन लें तब तक सरकार नहीं बनाई जा सकती । उसका मतलब 
यह है कि कार्याग किसी विचार-समष्टि का द्योतन न करेगा; उसके मतवादों के मजमे में 
कहीं की ईंट और कहीं ,का रोडा होगा--मतवादों के उन थिगड़ों में हर एक शक्ति 
हथियाने की खातिर अपनी ईमानदारी की कुर्बानी करने को तैयारः रहेगा। इसका यह भी 
मतलब होगा कि हर सरकार की ज़िन्दगी बहुत छोटी-सी रहा करेगी; सरकार का तख्ता 
पलटने के लिए दलों की नई-नई गुटबन्दियाँ होंगी क्योंकि विधान-मंडल के लिए यही सबसे 
दिलचस्प कसरत हुआ करती है । और सरकारें थोड़े-थोड़े सस॒य पर बदलते रहने का मतलूब 
यह हैँ कि कोई सामंजस्यपूर्ण नीति अमल में नही लाई जासकती,इसमें शक नहीं कि अनेक 
दल-पद्धति शायद इस बात का द्योतन ज़्यादा सही ढंग से करती है कि लोक-मन सचमुच किस 
ढंग से विभाजित है लेकिन एक व्यावहारिक कला के रूप में वह शासन के लिए घातक 
है । प्रशासन में एक चीज़ अनिवायं है और वह है अनिश्चय का अभाव । यह ज़रूरी है कि 
कार्याग नीति की एक सुव्यवस्थित योजना के सहारे अग्रसर होता रहे । इसका अर्थ है कि 
किसी एक दल का बहुमत हो क्योंकि तभी स्थायी सरकार बन सकती है। अन्यथा विधानांग 
कार्याग पर इस तरह हावी हो जाता है कि उसे कोई बड़ा क़दम उठाने का मौंक़ा ही नहीं 
मिल सकता और जो वक्‍त बड़े-बड़े कामों में लगाया जाना चाहिए वह पदों के लिए कुचक्र 
रचने में बीतता है---फल अन्त में यह होता है कि पद हाथ में आने से पहले ही छिन जाया 
करते हैँ। 
इस विवेचना के आधार पर, किसी भी निर्वाचन-पद्धति में चार आम बातें ज़रूर 
होनी चाहिएँ | उसमें एसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विधान-सभा जनता की दिलचस्पी 
के बड़े-बड़े मसलों पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की रायों का द्योतन कर सके। इस बात 
की जरूरत नहीं कि वह गणितीय विश द्धत लाने की कोशिश करके उस राय की समग्र प्रव- 
णता को द्योतित करें---दरअसल अगर उसे कारगर रहना है तो वह ऐसा कर भी नहीं 
सकता । उसे यह तो व्यवस्था करनी होगी कि हर दल की बात सुनी जाये पर उसे छोक- 
निर्वाचन को केपल प्रधान दलों तक ही सीमित रखना होगा ताकि सरकार का काम अवि- 
च्छिन्न और सामंजस्यपूर्ण रहे। दूसरी बात यह कि जिन क्षेत्रों से विधान-मंडल के सदस्य चुने 
जाते हैं, वे इतने छोटे होने चाहिए कि उम्मीदवारों से निर्वाचकों का सचमुच परिचय रह 
सके और चुनाव के बाद उम्मीदवारों की अपने निर्वाचकों से और भी निकटता रहे ताकि 
उनके बीच एक निजी संबंध का विकास हो । तीसरे, चुनावों के बीच में मतदाताओं की राय 
की रुझान जान कर आम चनाव के नतीजों की जाँच का भी कोई साधन रहना चाहिए--- 
इंगलैण्ड और अमरीका में उपचुनाव की पद्धति से इसकी स्तुत्य सिद्धि की गई है । चौथे, 
यह पद्धति इस तरह विकसित होनी चाहिए कि सत्तारूढ़ सरकार से मतदाताओं का यथा- 
संभव सीधा संबंध रहे। वे यह महसूस करें कि वह अपनी उनकी चुनी हुई सरकार है और 
जब विधानीय पद की अवधि निकल जायगी, तो वह सरकार के रूप में अपने कार्यों की सूची 
के साथ फिर उनके सामने जाँचशऔर पुनविचार के लिए पेश होगी । * 
..._ ३. डा० एच. फाइनर कौ पुस्तिका “दी केस अगेन्स्ट प्रोपोरशनल रिप्रेज्ेप्टेशन' 
(फ़ाबियन सोसायटी, १९२४) में इसका बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया गया हे। 
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इन कारणों से हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अस्वीकार करते है जिसके 
द्वारा बहमत-सिद्धांत से उत्पन्न कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। में यहाँ उन 
यक्तियों की विस्तारपूर्वक विवेचना नही कर सकता जो उसके पक्ष में पेश की जाती 
है--यहाँ तो उसके अस्वीकार करने के आम कारण बता देना भर काफ़ी होगा | ये पहले 
ही समझ लेना चाहिए कि ये कारण मूल रूप से व्यावहारिक है। इस समय के चुनावनक्षेत्रों 
की बजाय ऐसे चनाव-क्षेत्र बनाये ही जाने चाहिएँ जिनसे कई सदस्य चुने जायें और इस प्रकार 
हमें चुनाव की जटिलता को गहन कर देना चाहिए और राजनीति में पेशेवर संगठनकर्तता की 
हंक्ति को बढ़ाना चाहिए। हमें सदस्य और उसके निर्वाचकों के बीच व्यक्तिगत संबंध की 
प्रत्याशा का समूल नाश कर देना चाहिए--वह सूची में एक शीर्ष भर बन कर रह जायगा 
जिसको केवल पार्टी का सदस्य होने के नाते वोठ दिया जायेगा। हमें कमज़ोर सरकार बनानी 
चाहिए और उसे वह समर्थन कभी मुहस्या न होने देना चाहिए जिसके बल पर सरकारें बड़े- 
बड़े कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया कंरती ह । हमें उन ऊल-जलूछ कल्पनाओं की संख्या - 
बढ़ाते रहना चाहिए जो समय-समय पर--टिशबान दावेदार और श्री बटप्राली के सम- 
थंकों की तरह--असली मसलों के इन्द्र को आच्छन्न कर लेती हैं। सम्मति बदलने की 
कसौटी के रूप में उपचुनावों की कोई व्यवस्था हमें नहीं करनी चाहिए और हमें किसी एक 
पार्टी मे विसंवादियों को स्वतंत्र समूह का रूप ले लेने का बढ़ावा देना चाहिए---जिसका मत- 
लब है अन्ततोगत्वा वही दल-पद्धति | इस तरह जहाँ सरकारें बनती हैं, वह जगह हमें बदल 
देनी चाहिए--समग्र देश की बजाय अब उनका निर्माण विधान सभा के अबूक्ष अन्तराल में 
हो । और फिर सबसे अधिक, वेयक्तिक सदस्य की ज़िम्मेदारी भी हमें घटा देनी चाहिए--- 
उनमें यह भावना उभार कर कि उसका अपना प्रयत्न भर ही कुछ भी हो, उम्मीदवारों की 
सूची बनाने वाले पार्टी के संगठनकर्त्ता इस बात की व्यवस्था किसी न किसी तरह कर ही 
लेंगे कि उसका चु नाव हो जाये। मे समझता हूँ, च्‌ नाव व्यवस्था में इस तरह की कोई भी पेची- 
दगी लाने का'नतीजा निश्चय ही यह होगा कि राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की दिलचस्पी 
घटती चली जायगी । 

इन कमियों और दोषों को दूर करने के लिए समानुपातिक पद्धति में किसी निस्तार 
की व्यवस्था है ? कहा जाता है कि उसमें राष्ट्रीय विचार का अब की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा 
और सही प्रतिनिधित्व होगा। परन्तु सच तो यह है कि राष्ट्रीय विचारों की शायद ही कोई 
ऐसी बारीकियाँ होंगी, जिनकी अभिव्यक्ति अब विधान सभा में नहीं हो जाती । और 
विविधता पाने के लिए जो त्याग किया जाता है, वह तो नितान्त सन्देहास्पद है। यह भी कहते 
हैं कि इस पद्धति में स्वतंत्र व्यक्तियों को अवसर मिल जाते हैं जबकि अब उनका बहुत हृद 
तक अभाव रहता हैं। में समझता हूँ कि इस विचार में कोई ख़ास तथ्य नहीं कि क्योंकि इस 
पद्धति में निहित बड़े चुनाव-क्षेत्र में अलग-अलग उम्मीदवारों का महत्त्व नहीं होता 
महत्त्व होता है उस सूची द्वारा उत्पन्न समग्र प्रभाव का जिसमें उस उम्मीदवार का ताम 
शामिल हो। इस पहल से देखें तो जितना ही कोई उम्मीदवौर स्वतंत्र होगा, उतना ही निर्वा- 
वकशकफ पर सूची के ठोस प्रभाव पड़ने का कम अवसर होगा और पार्टी के संगठनकर्त्ता की 
हि+« आक ल्मेयों को उस्मीदवार चुनने की होगी, जिन पर यह आस्था हो कि वे नियर्भित 
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नितचर्या में हेर-फेर करने का प्रयत्न न करेंगे। मे रा दढ़ विचार है कि यह मत भी. निराधार 
ही है कि एक सदस्य वाले चुनाव-क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का कोई श्रतिनिधित्व नहीं होता 
जबकि समानृपातिक पद्धति में यह ख़तरा भी दूर हो जाता है। डा० फ़ाइनर ने सुन्दर शब्दों 
मे इस तथ्य का आख्यान किया है : “अल्पसंख्यकों का क्षितिज-पटल चुनाव-क्षेत्र की चौहदी 
में आबद्ध नहीं होता । विधान सभा के सामने ऐसे विकल्प रख कर--जिन्‍्हें या तो पूरी 
तरह मान लिया जाये या रह कर दिया जाय--सरकार नहीं चलाई जा सकती । वहाँ 
पर जो आदान-प्रदान चलता है, उसमें हर संगठित अल्पसंख्यक वर्ग को यह मौक़ा मिलता 
हैं कि अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे; दबाव की उस समग्रता में अपने बजन' का उपयोग 
करे जिसका प्रतिफलन किसी प्रस्ताव क रूप में होता है। राजनीतिक फ़ैसछे नोठ गिन कर 
और उनका हिसाब-किताब लगा कर नहीं किये जाते। क़ानून बनाने की प्रक्रिया में प्रभावों 
का पलड़ा किस ओर झुकता है---इसका महत्त्व कहीं अधिक है। और उसमें अल्पसंख्यकों 
को अपनी राय और इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए उचित संस्थाएँ प्राप्त हो सकती हैं । 

इस पद्धति के एक पहलू के बारे में दो शब्द कह दिये जाये---उस पर बहुत ही कम 
ध्यान दिया जाता हूँ । दलील दी जाती है कि एक सदस्य वाले चुनाव-दक्षेत्र में हो सकता है 
कि मुझे कोई भी ऐसा उम्मीदवार न मिले, जिसका मै समर्थन करना चाहूँ । लेकिन यह बात 
तो अनेक सदस्य वाले क्षेत्र में भी घटित हो सकती है : ' दूसरी ओर, एक-सदस्य वाले चुंनाव- 
क्षेत्र में में कम से कम अपने वोट का पूरा वज़न उस पार्टी के पक्ष में तो लगा ही सकता है, 
जिसे में सत्तारूढ़ देखना चाहता हूँ; अनेक-सदस्य वाले क्षेत्र में तो मै सिफ़े उसका एक अंझ 
भर दे पाऊंगा, और जो बाद की तरजीहें, में दंगा, उनक्रा मेरी प्रत्यक्ष इच्छा से कोई 
समानुपातिक संबंध न होगा। एक सदस्य वाले चुनाव-क्षेत्र में--जहाँ ऐसी तीन पार्डियाँ 
हों जिन्हें निश्चय ही स्थायित्त्व मिल जाना हो--वैकल्पिक वोट के बारे में थोड़ा-बहुत 
कहना आवश्यक है। परन्तु वहाँ भी जो तरजीहें अभिव्यक्त की जाती हैं, उनमें कोई सच्चा 
सम्बन्ध नही हढेता--और हो सकता है, इस पद्धति के फलस्वरूप किसी ऐसे व्यक्ति के 
बजाय जिसके पक्ष में लोकमत का सच्चा गहन संघात हो, कोई गया-गुज़रा व्यक्ति चुन 
लिया जाये । उसमें यह भी खतरा है कि निर्वाचन-प्रवृत्ति की प्रमुख धाराओं से असम्बद्ध 
खास मसलों को लेकर लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी ही 
इस बात की सम्भावना ज्यादा होगी कि अगर व चुन लिये गये तो विधान सभा की संघटना 
आणवबिक होगी और अगर हार गय तो यह कि उन्होंने अपने समर्थकों के अपने आपको तत्का- 
लीन सरकार से सम्बद्ध करने के प्रयत्नों को पराभूत कर दिया है । 

इस सम्बन्ध में एक आखिरी बात और कह दी जाये। यह तो नहीं लगता कि-आधु- 
लिक राज्य की कठिनाइयाँ कुछ ऐसी हैं कि चुनाव-व्यवस्था में सुधार करने से उनका कोई 
खास उपचार हो सके। वे कठिनाइयां मुख्य रूप से नेतिक है। हम लोक-प्रज्ञा का स्तर ऊँचा 
उठा कर आशिक पद्धति में सुधहर करके उन्हें पार कर पायेंगे; -लोगों. से सम्मति के क्रम- 
बद्ध परिमाण के समान्‌ पात में चुनाव कराके नहीं । जहां कही भी समानुषातिक प्रतिनिधित्व 
क्री पद्धति को आजमाया गया है, उसने लोक-जीवन के स्तर को कोई खास ऊँचा नही उठा 
कर दिखाया। बेल्जियम में तो इसके कारण आज़ादी से हाथ धोने तक की नौबत पहुँच 
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गई। स्विट्ज़ रलैण्ड में छोटे-छोटे दलों की ऐसी बाढ़-सी आ गई कि कोई संगत-सामंजस्यपूर्ण 
राय उभर नहीं पाई। उसका मतलब हमेशा ही होता हे कमज़ोर सरकार और कमज़ोर 
सरकार का अन्ततः अर्थ होता है अनुत्तरदायी सरकार । अल्पसंख्यक राज्य में अपने उचित 
प्रतिनिधित्व के बारे में तब तक आइवस्त रह सकते है, जब तक वे अपने विचारों को अभि- 
व्यवित दे सकें, और उन्हें सुव्यवस्थित कर सकें जिससे उन्हें प्रेरणा-शवित हासिल हो। 
और आम तौर से, दो-पार्टी प्रणाली एक ऐसा तीक्न ढंद्व पैदा कर देती है, कि दोनों ही ऐसे' 
विचारों के लिए उत्कंठित रहती हैं जो जनता का समर्थन पा सकें। अतः विचारों की गति 
प्रायः पार्टियों की व्यापकता की ओर होनी चाहिए, दलों की सृष्टि की ओर नहीं । हाँ, 
हो सकता है ऐसा समय आये जब यह स्पष्ट हो जाये कि एकान्वित रहना असंभव हो 
गया है और आत्म-सिद्धि का एकमात्र रास्ता यही है कि मतदाताओं से स्वतंत्र अपील की 
जाय। इंगलैण्ड में १९०६ से लेकर लेबर पार्टी के साथ यही हुआ था । लेकिन लेबर पार्टी 
-के औचित्य की कसौटी इस बात में है कि उसमें नया दो-पार्टियों का संतुलन पैदा करने की 
कितनी योग्यता है--और यह बात सभी विद्रोहियों के बारे में सच है । 
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अतः ऐतिहासिक अनुभव का आम सबक यही प्रतीत होता है कि राज्य बराबर- 
बराबर के चुनाव-हलल्‍क़ों में विभाजित हो और उनमें से हर एक में से विधान सभा के लिए 
एक-एक सदस्य चुना जाये। अपने निर्वाचकों के साथ उस सदस्य का सम्बन्ध क्या होना 
चाहिए ? सबसे पहले एक,धारणा को अपास्त कर देना ज़रूरी है जो विधानांग के समुचित 
होने के लिए घातक होती है । किसी चुनाव-क्षेत्र के सामने यह प्रतिबन्ध न होना चाहिए 
कि वह अपने ही क्षेत्र में किसी निवासी को चुने--जैसा कि अमरीका में है। संकीर्णता 
के प्रसार के लिए इससे अच्छा और कोई साधन नही हो सकता । इस जानकारी से ज्यादा 
कि हार का अर्थ होगा राजनीतिक जीवन का अन्त और कोई भी चींज़ आदमी को अशुभ 
अनिष्टकारी हितों के सामने घुटने टेकने के लिए बाध्य नहीं करती। दूसरे पहल में भी इसका 
अर्थ होता है भारी बरबादी । राज्य में योग्यता की जो समष्टि होती है, वह चुनाव-खंडों 
में कोई गणित के अनुसार सही-सही वितरित नहीं होती । डेलावेयर और नेवडा की अपेक्षा 
न्यूयाक में ऐसे छोगों की संख्या अधिक होने की संभावना है, जो सैनिट के कार्य में महत्त्वपूर्ण 
योग देने की क्षमता रखते हों। जिस सिद्धांत में हार का मतलब हो राजनीतिक क्षेत्र से लगभग 
स्थायी निर्वासन वह समुदाय के लाभों में कोई वृद्धि नही करता । आक्सफ़ोर्ड में मात खाने 
के बाद अगर श्री ग्लेडस्टोन को दक्षिण लंकाशायर में शरण मिल जाये, और श्री चचिर 
मानचेस्टर से डैण्डी चले जायें, तो इसमें कोई बुराई नहीं---यह अच्छा ही हैं। और दृष्टि- 
कोण राजनीति में अनुभवी नेतृत्त्व का मूल्य बेहद कम आँकते हैं---हो सकता है मूल में वे 
इस निर्व्याज अन्ध विश्वास पर आधुत हों चूँकि सब छोग ओग्यता में लगभग बराबर ही 
होते है, अत: विधान-मंडल की संघटना कोई बड़ा गम्भीर मामला नहीं है । यह ग़छूती 
बहुत बड़ी और गहरी है--मिसाक के लिए, अमरीकी कांग्रेस के घटते हुए सम्मान का यह 
कारण कतई नहीं हैँ कि उसमें जनता के प्रकृत नेताओं का अभाव है। निर्वाचकों की पसंदगी 
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की परिधि जित॑नी ही विस्तृत होगी, उतनी ही राजनीतिक संस्थाओं के सुचारु परिचालन 
की अधिक संभावना रहेगी। 
कभी-कभी सुझाव दिया जाता है कि विधान-सभा का सदस्य या तो कोई प्रत्यायुक्त 
हो या प्रतिनिधि; वह या तो उस तरह वोट दे जैसी उसे ताकीद हुई है अथवा जिन मसलों 
पर उसे फ़ैसला करना है, उनमें अपने विवेक और समझ से काम ले। यह नितान्त गलत 
प्रतिपक्ष है। कोई भी आदमी अपने समग्र विचारों का आख्यान नहीं कर सकता--कुछ तो 
इसलिए कि ऐसा करने का वक्‍त नहीं होता, और कुछ इसलिए कि नये मसले तो पैदा होते 
ही रहते है। और उनमें एक-एक मसले पर अलग-अलग बह अपने मतदाताओं से इस तरह 
परामश नहीं कर सकता कि उनका सुविचारित निर्णय पा जाये। हर निर्वाचन-क्षेत्र को 
अधिकार है कि वह किसी सदस्य की सामान्य प्रवृत्ति की पूरी-पूरी अभिव्यक्ति प्राप्त करे। 
युगीन प्रदनों पर उसके विचार जानने का पूरा हक निर्वाचन-क्षेत्र को है। कोई निर्वाचक 
अगर सदस्य के किसी राजनीतिक कार्य के लिए उससे जवाबतलब करे तो वह मुनासिब्र ही 
होगा। लेकिन सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र के सामने बहुमत वाली पार्टी का दास नहीं होता । 
उसका चुनाव इसलिए होता हैँ कि अपनी बुद्धि और अपनी अन्‍न्तरात्मा के अनुसार जो कुछ. 
सबसे अच्छा समझे, करे। अगर वह किसी स्थानीय गुप्त गुट से ताकीद पाया हुआ प्रत्या- 
युक्त मात्र होता तो न तो उसके कोई नैतिक बन्धन होते, और न कोई व्यक्तित्त्व ही होता । 
जाहिर है, उप्ते यह हक नहीं कि उन्मुक्त व्यापार के हिमायती के रूप में चुना जाये और 
फिर तुरन्त ही संरक्षण-शुक्क्त का समर्थन कर उठे । उसे यह अधिकार नही कि चुना जाय 
और फिर साल भर के लिए दुनिया की सैर पर निकल पड़े। उसे गरिमा के साथ स्थिरमति 
रहना चाहिए और अपना कतंव्य निबाहने में उचित परिश्रम करना चाहिए। इन बातों में 
जितना कुछ निहित है, उससे अधिक की आशा करना किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए संगत 
नहीं और जो निर्वाचन-सश्षेत्र अपने सदस्य में आस्था रखता है उसे पता चलेगा कि कुल सिला- 
कर सदस्य की और से उसका संतोषजनक उत्तर मिला है । इस संबंध के बारे में बक की' 
श्रेण्य व्याख्या आज भी उतनी ही सत्य है, जितनी तब थी जब ब्रिस्टल के प्रान्त निर्वाचकों 
के सामने पहली बार उसका आख्यान किया गया था। 
लेकिन में समझता हूँ कि एक और सुरक्षण की आवश्यकता है । किसी चुनाव-स्षेत्र 
नें अपना जो सदस्य चुना है, अगर उसके काम से वह संतुष्ट नही तो अगले चुनाव में उसे 
अस्वीकार करने का अवसर हमेशा ही उसके पास रहता है। अगर अमरीका की तरह चुनावों 
के बीच में सिर्फ़ दो ही साल का अन्तर होता है, तो ग़लत चुनाव के कोई ख़ास भयंकर परिणाम 
होने की संभावना नहीं होती। परन्तु--जैसा कि मे बाद में विवेचन करूगा---विधान-मंडल 
के लिए दो साल का समय बहुत ही थोड़ा होता है---इस छोटे से अरसे में वह किसी व्यापक 
नीति को संविधि का रूप नहीं दे पा सकता। इसके लिए पाँच वर्ष का समय बहुत ही उपयुक्त" 
प्रतीत होता है। और इस अरसे" में निर्वाचक या तो स्वयं सदस्य के प्रति या उसके द्वारा 
' समरथित सरकार के प्रति सुविचारित असंतोष व्यक्त करने की इच्छा का अनुभव करु सकता 
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है। में समझता हूँ कि उनके पास ऐसा साधन होना चाहिए कि उनके उस विचार को सभी 
जाने-समझें । & 
अतः मै समझता हूँ कि प्रत्यावाहन कहे जाने वाले उपाय को किसी न किसी रूप में 
मान लेने से हमारी चुनाव-व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण परिवद्धंन हो जायेगा। स्पष्ट है कि 
यह ऐसा शस्त्र न होना चाहिए जिसे मनचाहे तब आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाय। 
अगर वैसा हुआ, तो वह सदस्य तुरन्त प्रत्यायुक्त का रूप ले लेगा, और यम-पाश 
(डैमोक्लीज़ की अशुभ तलवार) की काली छाया के नीचे रहेगा--और यह बिल्कुल 
निश्चित-सा ही है कि कि वह तल़वार उसके सिर पर गिराने की व्यवस्था करेंगे, उसक 
अपने चुनाव-क्षेत्र के सबसे अधिक अवांछनीय तत्त्व । लेकिन उचित सुरक्षणों की व्यवस्था 
की जा सकती है---और उससे निर्वाचक सदस्य और उसकी पार्टी की वर्तमान पद्धति की 
अपेक्षा कहीं ज़्यादा बारीकी से जाँच कर सकेंगे। सदस्य को चुनें जानें की असली तारीख 
से ज़ब तक एक साल पूरा न हो जाये, तब तक प्रत्यावाहन लागू नहीं होना चाहिए; और 
विधान-मंडल की सत्ता की अवधि पूरी हो जाने से पहले के १२ महीनों के भीतर भी उसे 
कारगर नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह कि वह उन तीन बरसों के लिए 
कारगर होगा जब संसद ज़ोर-शोर से अपने काम में रत होगी और ऐसे प्रस्तावों पर विचार 
कर रही होगी जिनकी कसौटी पर बाद में उसे परखा जायेगा। जाहिर है, प्रत्यावाहन की 
, तब तक कोई कोशिश नहीं की जायेगी, जब तक उसकी माँग के पीछे कम से कम आधे 
निर्वाचकों की राय का बल न हो। उसके बाद उन्हें चुनाव-क्षेत्र में उप-चुनाव कराने का 
आवेदन करने का हक होगा लेकिन ऐसा उप-चुनाव' जिसमें वोटर यह फ़ेसला करेगे कि वे 
अपने सदस्य को काम करते रहने देना चाहेंगे या नहीं। मैं समझता हैँ उसका तब तक 
प्रत्यावाहन न किया जाये, जब तक वोट देने वालों का कोई दो-तिहाई अनुपात उसे बदलने 
के पक्ष में न हो। अपने इस सीमित रूप में प्रत्यावाहन कुछ ख़ास-खास बहुत ही' आत्यंतिक 
मामलों पर लागू होगा और उसका एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि वह समूचे राज्य का 
ध्यान उसमें निहितः समस्या की ओर आक्ृष्ट करेगा। इसका उस' सदस्य पर जो, सचमुच 
अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहा हो, तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि जिस 
पार्टी की वह हिमायत कर रहा है वह जानबूझ कर जनता की राय के आम रुझान के 
प्रतिकूछ ही न काम कर रही हो । उस हालत में यह इस बात का बड़ा महत्त्वपूर्ण संकेत हो 
जायगा, कि अगले आम चुनाव में पार्टी की तकदीर कसी रहने की संभावना है। प्रत्यावाहन 
के हथियार का जब इस प्रकार उपयोग किया जायगा, तो वह प्रतिनिधि सरकार में 
अविश्वास का सबूत न होगा, बल्कि विधान-मंडल को यह चेतावनी देने का साधन होगा 
कि उसे अपने आपको विद्वस्त बनाना चाहिए।' 
” बड़ा व्यापक विश्वास है कि जन-निर्देश और उपक्रम में बहुत मूल्यवान निर्वा- 
। चंन-तन्त्र निहित हैँ । ये विशिष्ट मसलों पर लोकमत"की सीधी अभिव्यवित पाने की 
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निषेधात्मक और विध्यात्मक इच्छा का द्योतन करते है--यह नीति-विषयक सामान्य 
और व्यापक विचार से भिन्न है जो विधान-सत्ता को नया रूप देने में निहित रहता है । 
जन-निर्देश और उपक्रम दोनों का अब अच्छा-खासा इतिहास है--विशेष रूप से स्विट- 
जरलेण्ड और अमरीका में ऐसे उत्साही विचारक भी हुए है, जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्रीय 
शासन की सारी कमियों का इलाज ये ही हैं। इनके विकास का कारण कदाचित्‌ 
विधान-मंडलों के प्रति बढ़ता हुआ अविश्वास है जो गत आधी शताब्दी की राजनीति का 
एक विशेष लक्षण रहा है । इसके अलावा उनके पक्ष में एक ख़ास बाहर से दीख पड़ने वाले 
सत्य का आभास भी है । अगर लोक-संकल्पना की ही व्याप्ति होनी है तो इस तकक-संगत 
आधार को मान लेना नामुनासिब नहीं लगता कि उस संकल्पना की सीधी अभिव्यक्ति के 
लिए गूजाइश रखनी चाहिए। अतः जब कभी निर्वाचकों की काफ़ी संख्या कोई विशेष 
परिवतंन चाहे या उसका विरोध करे, तो उन्हें चाहिए कि वे इस योग्य हों कि अपने विचारों 
की स्वीकृति के लिए लोगों का मत हासिल कर सकें । 

इन पद्धतियों पर विचार करने का आधार प्रथम सिद्धांतों की अपेक्षा उनके अमल से 
प्राप्त अनुभव होना चाहिए। सबसे पहले तो यह बात स्पष्ट है कि उनके कारण कोई व्यापक 
परिवर्तन नही हुए---इसके विपरीत, जैसा कि उनके कुछ बड़े प्रबल पोषकों ने स्वीकार किया 
है, इसी बात की अधिक संभावना है कि वे समाज की प्रगतिशील की बजाय रूढ़िवादी 
शक्तियों को अपने पक्ष में संगठित कर पायें । लोक की दिलचस्पी तो उनकी ओर प्रायः कभी 
होती नहीं । जितने लोग किसी पद के लिए होने वाले आम चुनाव में लोगों को बोट देंगे, 
औसतन इससे आधे इनमें वोट देते हैं । और ऐसे मौके भी कम नहीं होते कि वोट देने वालों 
की संख्या इतनी कम हो कि वोट से विरत रहने वालों की असंख्यता देख कर यह कहना भी 
कठिन हो जाता है कि निर्णीत प्रश्न पर कोई लोकमत भी है या नहीं । यह नहीं लगता कि 
प्रत्यक्ष शासन से---विधानमंडल की कोटि में---उसके सुधरने या बिगड़ने की दृष्टि से 
कोई खास अन्तर आया है। छोक-निर्णय के लिए पेश किये गये अनेक प्रस्तावों पर उस 
अव्यावहारिक उत्साही की छाप लगी रहती है जो विधान-मंडल की भत्संता का लक्ष्य 
बन चुका होता है। जहाँ तक प्रत्यक्ष शासन की असली क्रियान्विति का संबंध है, यह मानने 
का कोई कारण नही दीख पडता कि हमारी समस्याओं में उसका कोई विशेष योगदान हो 
सकता है । 

और मैं समझता हूँ, इसके असली कारण खोजने के लिए हमें दूर जाने की जरूरत 
नहीं । सामूहिक वोट के द्वारा लोक-निर्णय के लिए पेश किये जाने योग्य विशिष्ट सवालों 
की संख्या बहुत ही थोड़ी है । क्योंकि उत्तसे जो मसले पेदा होते है, उनमें प्रायः जो महत्त्व- 
पूर्ण होता है, वह हाँ" या ना” क जवाब की सहज वांछनीयता नहीं बल्कि अपनी संपूर्ण 
जटिल सांविधिक शब्दावली मे आख्यात हल-विशेष की वांछनीयता का कहीं अधिक पेचीदा 
सवाल है । किसी आदमी से यह पूछ लेना कठिन नहीं कि वह संरक्षण-शुल्क के पक्ष में है 
या नहीं पर अगर मदवार महसूलनामा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए पेश कर विया जाये 
तो उससे किसी भी माने में सच्चा लोक-मत प्राप्त नही हो सकता। कोई व्यक्ति कह सकता 
है कि वह आयरलैण्ड के लिए डमिनियन होम-रूल (स्वराज्य) का पक्षपाती है लेकिन 
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उसकी इच्छा जितने रूपों में साकार हो सकती है, वे इतने विविध हैँ कि हो सकता हैं 
उसके सामने जो रूप पेश किये जायें, उसके बारे में वह इन्कार ही कर दे कि उसमें उसकी 
इच्छाओं का समुचित समाहार हुआ है । असल मे, प्रत्यक्ष शासन में जो कठिनाई है, वह 
यह चरम कठिनाई है कि वह स्वभावतः इतना असंस्कृत उपकरण है, जिसमें उन बारीक 
भेदों के लिए गुजाइश ही नहीं होती, जो शासन-कला में निहित हैं। आप विधान सभा में 
संशोधनों और परिवतंनों को क्रियान्वित कर सकते हैं मगर तब वैसा करना संभव नहीं होगा 
जब उसके सदस्यों की संख्या लाखों-करोड़ों हो जाये। अधिकांश क़ाननों में कोई एक सिद्धांत 
निहित रहता है और वह प्रशासनिक विवरणों के पुंज से आच्छन्न रहता है। वह सिद्धांत 
अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, पर उससे अभिज्ञता हो सकती है सिर्फ़ उन्हीं धाराओं के माध्यम 
से, जिनमें उसके तत्त्व मृर्तिमन्त हुए हों। उन धाराओं में प्रायः हमेशा ही प्राविधिक 
ज्ञान का अन्तर्भाव रहेगा और सामान्‍य निर्वा चक के पास उसका होना सम्भव नहीं । 
इतना ही बस नहीं। ऐसे बहुत से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर कोई 
राय बनाने के लिए स्वभावतः बड़े लम्बे और कठिन अध्ययन-परीक्षण की ज़रूरत 
होती है । जनता बिजली की सप्लाई के बारे में राष्ट्रीय नियंत्रण के सिद्धांत पर, सहमत हो 
सकती है परन्तु वह राष्ट्रीय नियंत्रण असल में केसे लाया जायें, इसके तरीके मारूम 
करने के लिए जो खोज जरूरी है, वह जनता नहीं करेंगी। कोई क़ानून उतना ही 
संतोषजनक होगा जितना वह अपनी. क्रियान्विति की प्रविधि के सन्दर्भ में अपने सिद्धांत 
पर निर्भर होगा और यह लाज़्मी तौर पर विशेषज्ञों की परख का मामला है। यहां 
दो बातें और पैदा होती हैं। आमतौर से यह देखा जाता है कि जहाँ प्रत्यक्ष शासन का 
आन्दोलन अत्यंत व्यापक होता है, वहाँ विधान सभा के प्रति अविश्वास भी बहुत अधिक 
होता हें लेकिन सच यह है कि अनुपयुक्त विधान-मंडल का इलाज समूची व्यवरथा 
को फैला देना नहीं होता । वह समस्या तो एक,नैतिक समस्या हैँ जहाँ यांत्रिक प्रतिबन्ध 
असंगत होते हैं। दूसरे, यह बात भी साफ़ है, कि प्रत्यक्ष शासन की एक प्रम्थमिक धारणा 
यह है कि प्रशासन एक सीधा-सरल मामला है, जिसके बारे में हर निर्वाचक, बिना किसी 
खास परिश्रम के, अपने अपने विचार रख सकता हैं। किसी भी आधुनिक राज्य की संवि- 
धियों की वाषिक जिल्दें पढ़ने वाले को ये निश्चय हो जायेगा कि यह दृष्टिकोण अपर्याप्त है । 
और जो प्राविधिक मसले पैदा होते रहते हैँ, उन पर वोट देने वालों में काफ़ी दिलचस्पी रखने 
वालों की संख्या कभी इतनी बड़ी नहीं होती जिससे प्रत्यक्ष शासन की सैद्धांतिक मान्यताएँ 
सही सिद्ध हो सकें। में इस बात पर ज़ोर कतई नहीं दे रहा कि अगर उन पर अमल किया जाये 
तो इस बात की संभावना है कि वें विधान-सभा की उत्तरदायित्त्व की भावना को ही नष्ट 
कर देंगीं। उसमें जनता के सामने कोई मामला पेश करने का काम उससे कहीं अधिक बार 
करना पड़ेगा, जितना कि अन्यथा होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रत्यक्ष शासन के हिमा- 
यती उत्साहियों के उस विचित्र वर्ग के प्राणी होते हैं जिनका सन इस करुण विश्वास से ओत- 
प्रौत्तरहता है कि कहीं न कहीं सारी राजनीतिक बुराइयों का कोई न कोई उपचार ज़रूर है 
जो छल्तेमाल करने पर रामबाण सिद्ध हो सकता है। यह बात सच हैं---परन्तु यह मान लेने 
सही कि वह सच्चा रामबाण है समूची जनता के नैतिक और बौद्धिक धरातल का उन्नयन । 
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तो, आम चुनावों के बीच जो अन्तराल पड़ जाता है, उसमे वोटर क्या करें ? 
प्रत्यक्ष शासन को तो हम अस्वीकार कर ही चुके, और परिसीमित प्रत्यावाहन को हमने 
ऐसा तरीक़ा माना है जिसपर उसी हालत में अमल किया जाना चाहिए जब और कोई तरीक़ा 
बाकी न रह जाये । में समझता हूँ कि यह बात तो मानी ही जा सकती है कि अलग-अरूग 
व्यक्तियों के रूप में वे कुछ भी नहीं कर सकते । यह दुनिया इतनी बड़ी और जटिल है कि 
औसत आदमी के क्रिया-कलाप का उसके ढंग पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ सकता । 
निस्संदेह, कोई यशस्वी राजनीतिज्ञ अथवा कोई प्रतिष्ठित विचारक ऐसा विवाद खड़ा 
कर सकता है जिसका असर पड़े---युद्ध के संबंध में ला लेण्ड्सडौन का पत्र, श्री कैनेस की 
कृति इकानामिक कान्सीक्वेन्सिस आफ़ दी पीस” (शाति के आथिक परिणाम ) दोनों ही 
अपने-अपने ढंग से ऐतिहासिक घटनाएँ थी । लेकिन आम आदमी के देखे अगर कोई ऐसी 
कार्यवाही करनी हो जिसके कुछ परिणाम हों तो वह संगठित कार्यवाही होनी चाहिए और 
संगठित कार्य का मतलब है कि संबंधों का विकास सामान्य की बजाय विशिष्ट कृत्यों की ओर 
उन्मुख हो । इसका कम से कम, एक अपवाद ज़रूर है। में समझता हूँ कि यह संभव है कि 
राजनीतिक पार्टियों की कार्यवाहियों को अपनी समूची जमात की संकल्पना के प्रति अब के 
मुकाबले अधिक जागरूक और दायित्वपूर्ण बनाया जा सके। इंगलैण्ड में लिबरल (उदार) 
और कंजर्वेटिव (रूढ़िवादी ) पार्टियों के होम-रूल (गृह-राज्य) और टैरिफ़ रिफ़ार्म (शुल्क- 
, सूची-संशोधन ) को स्वीकार करने के ढंग में जो अन्तर था, वह किसी का भी ध्यान आक्ृष्ट 
किये बिना नहीं रह सकता । ब्रिटिश लेबर पार्टी के आदर्श जिस प्रकार सूत्र-बद्ध किये गये हैं, 
वह भी सबका ध्यान आकर्षित करता है। एक में तो, नेता की संकल्पना उसके अनुयायियों 
पर लगभग थोप दी गई, अनुयायियों को चुपचाप उसे स्वीकार कर लेने या श्री गोरशेन 
अथवा चचचिल की तरह पार्टी छोड़ देने के अलावा और कोई चारा ही न रह गया । दूसरे 
मामले में, सलाहकार समितियाँ और सम्मेलनों की एक पेचीदा व्यवस्था द्वारा नेताओं और 
अनुयायी वर्ग के बढ्च विचारों का प्रवाह निरन्तर जारी रहता है जिससे हर संगठित राय, 
अगर अपने आपको स्वीकार नहीं करा सकती तो, कम से कम इसके लिए संघर्ष जरूर कर 
सकती है। वह अभिव्यक्ति अपूर्ण ज़रूर होती है, और वह हमेशा ही उस रहस्यमय परिसीमा 
से घिरी रहती है, जिसका कारण होता है व्यक्तित्व का प्रभाव। लेकिन मेरा विचार है कि 
इसमें शक की कोई गुन्जाइश नही कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने ऐसा तरीका निकाल लिया 
है, जिससे पार्टियों को अपने आम सदस्यों की संकल्पना के प्रति अतीत की अपेक्षा कहीं अधिक 
जागरूक और दायित्वपूर्ण बनाया जा सकता है । 

पार्टी के बाहर, वोटर के काम का मुख्य क्षेत्र अन्य दिशाओं में होगा । कोई सोचे तो 
इसे तीन मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकता है। पहले तो विशिष्ट मसलों को लेकर प्रचार 
करने वाली तरह-तरह की संस्थाएँ होंगी । वे अब की तरह विच्छेद-विभेद खत्म करने, 
पिछड़े हुए देशों में आदिवासियों के प्रति उचित व्यवहार करने, वर्तती को सरल बनाने 
आदि के लिए आग्रह करेंगीं--सच तो यह हैं कि उन सभी असंख्य प्रयेजनों 
के लिए उनका आग्रह होगा जिन की सर्जना हमारे अपने समाज जैसा कोई भी समाज 
करता है । दूसरे, उत्पादक, इंजीनियर, डाक्टर, अध्यापक, खनिक आदि के रूप में भी 
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उनकी अलग-अलग संथाएँ होंगी । ये अपने व्यवसाय की खास समस्याओं से सम्बद्ध उप- 
चारों के लिए विधान-सभा पर दबाव डालने की जुगाड़ में रहेंगीं। परन्तु, जेसाकि में बाद 
में दर्शाऊँगा, उनका क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से उतना राजनीतिक न होगा जितना अब है ; वे अपने 
व्यवसाय के प्रबन्ध से सम्बद्ध कारणिक संस्थाओं को प्रभावित करने की ओर ज़्यादा ध्यान 
देंगीं। कहने का मतलब यह कि उनका प्रयास अपेक्षाकृत एक संकुचित क्षेत्र में सिमट जायेगा 
और बे विधान सभा तक सीधी अपील के बजाय उन बीच की कारिणक संस्थाओं की माफ़ेत 
पहुँचा करेगी। में समझता हूँ तीसरे वर्ग में हम कार्यवाही के सब से उयादा बढ़ने-फलने की 
उम्मीद कर सकते हैं । जैसे उत्पादकों के वर्ग अपने खास हितों की रक्षा के लिए मिलकर 
एक हो जाते है वैसे ही उपभोक्ताओं के वर्ग के लिए भी सम्भव हैँ कि आवश्यक परिवत्तनों 
के साथ वे--स्थानीय और राष्ट्रीय धरातल पर--इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए एक 
सूत्र में बँध जायें। शायद कुछ मिसाले देने से यह बात और स्पष्ट हो जाये। 
दुनिया में कोई ऐसा कारण नही कि टेलीफ़ोन इस्तेमाल करने वाले टेलीफ़ोन सेवा के परि- 
चालन पर निगरानी रखने के लिए संस्थाबद्ध न हों सकें--जेसे फ्रांस में | वे इस बात का 
ध्यान रख सकते है कि नये-तये आविष्कारों का समुचित प्रयोग किया जाये। वे यह आग्रह 
कर सकते है कि शिकायतों की ठीक-ठीक जाँच की जाये। वे लागत की समस्या पर 
निगरानी रख सकते हैं। चाल सेवा की कार्य-क्षमता को परखने के लिए वे अपने निरीक्षक 
रख सकते हैं। जहाँ टेलीफ़ोन का राष्ट्रीयकरण हो गया हो--जैसे इंगलेण्ड भें---वहाँ वे 
डाकघर की सलाहकार टेलीफ़ोन समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हँ' अथवा जहाँ 
गरर सरकारी टेलीफ़ोन व्यवस्था हो वहाँ इस सेवा के विकास के लिए उसका संचालन करने 
वाली कम्पनी के साथ काम करने के वास्ते वे एक मंत्रणा' समिति नियुक्त कर सकते हैं। 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के जैसे काम के बारे में भी यही बात सच है। अभी 
इंगलेंड में बीमा किये हुये आदमी के लियें बीमा-समितियों के अतिरिक्त और 
कोई इस बात की गारंटी नहीं कि उसके हितों का समुचित सुरक्षण हो गया और ऐसे 
मौके बड़े विरले होते है कि कोई शिकायत करने वाला अपना पक्ष पूरी तरह प्रस्तुत कर 
पाने की स्थिति में हो और इस बात की परख कर सके कि उसकी जो छानबीन 
हुई हैँ वह पर्याप्त हैं। लेकिन अगर बीमाकृत व्यक्तितयों की एक संस्था होती---उनके अपने 
कानूनी जानकार होते, अपने निरीक्षक होते तो स्थिति बहुत ही भिन्न होती । शिकायत की 
जाँच-पड़ताल करने वाले भी वे ही लोग होंगे जिनका काम होगा शिकायत करते 
वाले की रक्षा करना। वे चिकित्सा-वृत्ति की उचित निगरानी द्वारा सेवा के ऊँचे स्तर का 
विधान कर सकते हैं। वे इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं कि कोई भी डाक्टर जितने 
मरीज़ों की अच्छी तरह देखभाल कर सकता है उससे ज़्यादा की ज़िम्मेदारी न के। 
बीमा कमिहनरों के सामने जो अपीलें जायें उनमें सलाहकारों का काम कर 
सकते हैं | वे .इस बात का प्रबन्ध कर सकते हैं कि बीमा किये हुए 
अपार हैं हाल ही में (१९२४) ब्रिटेन में भी एक ऐसी संस्था बनाई 
५५ * भाई हें 
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लोगों कों जितने लाभ पाने का अधिकार हैँ वे'सब उन्हें मिलें। अथवा, एक 
कतई भिन्न क्षेत्र में, मिसाल के तौर पर हम आधुनिक राज्य की कला-सेवा को ले सकते है। 
अभी राष्ट्रीय कला-वीथियों और संग्रहालयों में ऐसे न्‍्यासधरों का प्रबन्ध होता है जो 
प्रायः प्रतिष्ठित तो होते हैं पर उस कृत्य विशेष में, जिस की पूर्ति उस संस्था का साध्य होता 
हैं, उनका कोई विशिष्ट स्थान अक्सर नही होता । इंगलेड में हम अवसर ही उन परोप- 
कारी अभिजात जनों को न्यासधर चुनते है जो कला के संरक्षकों के रूप मे जाने जाना 
चाहते हो; अमरीका में ऐसे लोगों को चुनने की प्रथा है जिन से संस्था को नये-नये कोष 
मिलने की आशा हों संकती हो। अगर--खास तौर से स्थानीय वीथियों और संग्रहालयों 
के बारे में--ऐसे लोगों की संस्थाएँ होतीं जिनके लिए जीवन में कला का महत्त्व हो तो 
हम उसे राजकीय कला की समाधि बन जाने से बचा लेते---जो कि वह अवसर हो जाया 
करती हैं। कुछ अंशों में तो संथा स्वयं चीज़ों को खरीदने का प्रबन्ध करती, कुछ अंशों में वह 
जो कुछ ख़रीदा जाता उसकी, कला के नमूनों के विन्यास की, संस्था से जो कुछ 
काम लिये जा रहे हों उनकी, आलोचना करती । वह संस्था के प्रबन्ध निकाय में 
अपने प्रतिनिधि नामज़द करती, वह संस्था की नीति के सम्बन्ध में प्रतिवृत्त देन 
के लिए यशस्वी विशेषज्ञों को नौकर रखती--ख़ास तौर से विदेशों के लोगों को। 
अंगर कभी ऐसा हो कि लोकतंत्र राज्य राष्ट्रीय और नगरपालिका के कार्य-क्षेत्र का महत्त्व 
समझ ले तो जाहिरा तौर पर उसके उपयोग का क्षेत्र और बढ़ जायगा । 
विश्वविद्यालयों के बारे में भी यही बात सच है । इसका कोई कारण नही दिखाई देता कि 
आक्सफ़ोडे, कैम्ब्रिज और मानचेस्टर के छात्र अपने-अपने विश्वविद्यालयों की सेवा करने 
के लिए क्‍यों न संगठित हों--जेसे अमरीकी विश्वविद्यालयों के होते हैं । विश्वविद्यालय 
के जीवन का ऐसा शायद ही कोई पहल होगा जिसमें उनकी मदद और सुझाव सहायक 
सिद्ध न हो पर एक आधारभूत शर्तें है कि वहाँ जो विचार उन्हें पढ़ाये जाते हैं उनकी 
आलोचना की कोशिश वें न करें । और यहाँ भी विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध 
संस्था में उनके ब्रतिनिधियों की नामज़दगी बाहर की दुनिया से सम्पर्क स्थापित करने 
के लिए एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होगी । 

सावेजनिक उपयोग की शायद ही कोई ऐसी सेवाएँ हों जिनमें किसी न किसी हंद 
तक इस तरह का संगठन न हो सके। इसके तिहरे लाभ हूँ। एक तो विचारों को ऐसी 
सरणियों में प्रवाहित करने का साधन मिल जाता है जहाँ उसके लाभप्रद सिद्ध होने की 
सब से ज्यादा आज्ञा की जा सकती हैं। उस सेवा विशेष में काम के लिए जिस' तरह के 
प्रयत्न किये जाते है उन पर बाहर से जाँच भी रखी जा सकती है । इससे वह दारुण स्थिति 
खत्म हो जाती है जिस सेवाओं के उपभोक्ता को उन चीज़ों से ज्यादा से ज़्यादा लाभ 
उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है जिन पर प्रायः उसका कोई बस नहीं होता। और, 
जाहिर है, कि उन नतीजों के फलस्वरूप ऐसी राय पेदा होती है जिस का असर सीधे राज- 
नीतिक पांटियों के प्रयत्नों पर फ़ता है और उंनके माध्यम से स्वयं विधान सभा पर । 
विधान सभा पर तो इसका असर दो तरह से पड़ता है । एक तो इसका असर नीचे से पड़ता 
हैं--जैसे-जैसे संथाएँ राजतीतिक पार्टियों को अपने विचार जाननें-समझने के लिए 
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बाध्य करती हैं; दूसरे इसका असर ऊपर से पड़ता है--जसे-जेसे वे कार्याग से अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित करती जाती हे । यह कार्याग तक पहुँच जाना कोई असम्भव काम 
नहीं है । आज की प्रशासन सत्ता वैसे भी सलाहकार समितियाँ बनाती है जिसमें उस 
काम से सम्बद्ध पक्षों के भी प्रतिनिधि रहते हें । यूद्ध-काल में इंगलेण्ड में खाद्य- 
मंत्राऊ्य की उपभोकता-परिषद्‌ ने महत्त्वपूर्ण सेवा की --बह अधिकारियों के समक्ष एक 
ऐसा निकाय प्रस्तुत करती थी जिन पर कोई भी नीति आम तौर पर लागू किये जाने से 
पहले आज़मा कर देखी जा सके ।१ इस बात की ज़रूरत है कि प्रशासन के हर विभाग 
में यह प्रयोग करके देखा जाये--जहाँ कहीं भी इसके रचनात्मक होने की आशा हो । 
राजनीति की सरगर्भियों में नागरिक समुदाय की सीधी दिलचस्पी के सम्बन्ध में हम 
उन को जितना अधिक प्रत्यय करा सकेंगे, राजनीतिक प्रयास का परिणाम उतना ही 
अच्छा होने की आशा की जा सकती है । 

परन्तु अगर यह मान लिया जाये कि ऐसे संगठन के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा 
का स्तर भी ऊँचा उठता है तो राजनीतिक प्रविधि में दिलचस्पी के व्यापक रूप से बढ़ने 
की आशा करना बेकार सा ही है जब तक कि इस बात का अच्छा-खासा गहरा ज्ञान न हो 
कि उसका मतलब क्‍या है । हम उस चीज़ में लोगों की दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकते 
जिसे समझने की उनको शिक्षा ही न मिली हो | फ़िलहाल, वोट देने वालों का असंख्य 
बहुमत यही धारणा बनाये बैठा हैं कि राजनीति ऐसे नियमों और विचारों पर आधारित 
रहस्यमयी घटनाओं का अम्बार है जो--उनका झयालू है कि--उनके जीवन से दूर-दूर 
तक का सम्बन्ध नहीं रखते--और उनकी ग्रह धारणा बिल्कुल ग़रूत हैं । इस धारणा को 
हमें ख़त्म करना है। यह तभी हो सकता हैँ जब राजनीतिक प्रक्रिया उनके लिए सुबोध बना 
दी जाए और उसके लिए आवश्यक हैँ कि शिक्षा का कार इतना रूम्बा हो और उसका 
स्तर इतना ऊँचा हो कि औसत आदमी की नागरिकता उसके लिए एक जीवन्त सत्य बन 
जाये । जो छोग सार्वजनिक शिक्षा के इतिहास से परिचित हैं, वे जानते हैं कि यह कोई 
असम्भव कल्पना मात्र नहीं है । कठिन ज़रूर है क्योंकि आदमी चिन्तन करने के लिए प्रेरित 
किया जाना कम ही चाहता है । परन्तु एक बार प्रेरित होने पर वे देखेंगे कि चिन्तना में 
कितना आनन्‍्द है--जिन्होंने पहले यह्‌ प्रयास किया है, उनका यही अनुभव है। हमारी 
आशाओं के अंकुरित होने के लिए यही सच्ची भूमि है । 

स०न्‍न्‍नम नमक 

इस प्रकार निर्वाचित विधान-सभा केसी होगी ? राजनीति-शास्त्र का यह तो एक 
मतवाद-सा हूँ कि वह दो सदनों से मिलकर बनती चाहिए । यह माना जाता हैँ कि एक 
सदनी सरकार लोकतन्त्र में जल्दबाज़ी की प्रवृत्ति को गरिमा से आविष्ट करने के बराबर 
ह। हमे इस चक्र में कहीं एक रोक की ज़रूरत है। हम किसी ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है 
जो उस निकाय की प्रथम, अपरिष्कृत प्रेरणाओं को अटका रखे---उस निकाय का निर्वाचक 
मंडल से ताज़ा ही ताज्ञा सम्पके रहता है और अपनी“अनू भवहीनता में वह हर तरह के 

8० है । 


4.*' १. तुलना कोजिए--बेवरिज, “दी पब्लिक सर्विस इन वार एण्ड पोस' 
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जयपन को ग्रहण करने के लिए तेयार रहता है । दूसरे सदन से ठीक यही सुरक्षण प्राप्त 
होता है और यह बात ध्यान देने की है कि'आधू निक संसार में लगभग सभी महत्त्वपूर्ण 
राज्यों ने दुसदनी व्यवस्था को ही अपनाया है । 

फिर भी यह बात नहीं भूल'जानी चाहिए कि दुसदनी व्यवस्था अधिकांश में इतिहास 
का एक संयोग मात्र'हे। द्विभाजन की प्रेरणा सबंत्र अग्रेज़ी संविधान की प्रवृत्तियों से ग्रहण 
की गई है लेकिन अंग्रेज़ी इतिहास में भी ऐसे क्षण आये है जब यह लगा है कि संसद के 
शायद तीन या चार सदन होना अच्छा रहेगा | दूसरे सदन की समस्या का विवेचन करने 
के लिए उसके सम्भावित रूपों पर विचार करना शायद सब से अच्छा रहेगा । तब हम 
उसके पुनरीक्षण की ज़रूरत और उसकी विधि-संगतता पर ज़्यादा अच्छी तरह निर्णय कर 
पायेंगे । किसी संधान-राज्य में केन्द्रीय विधान सभा की समस्या इससे बिल्कुल ही अलग 
है और में उस पर आम मसले से अलग विचार करूँगा । 

दुसरा सदन निर्वाचन-आश्वित हो सकता है---उसका चुनाव या तो उसी समय हो 

सकता हैँ जब पहले का हो या बीच की अवधि में किसी समय हो सकता हैं। और इस 
प्रकार के सदन को वही शक्तियाँ हो सकतीं हैं जो पहले को प्राप्त हों या फिर उससे कम 
शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। में समझता हूँ इस प्रकार का संविधान साफ़ तौर से अस- 
न्तोषप्रद हें क्योंकि ज़ाहिर है कि बराबर की शक्तियाँ होंगी तो कभी-न-कभी गतिरोध 
पैदा होगा और गतिरोध होगा तो सिद्धान्तों पर असन्तोषजनक समझौता भी कियाजायेगा। 
एक साथ दोनों सदनों के चुनें जाने का मतलब है सिर्फ़ उनकी सदस्यता को दोहरा 
बनाना; अलहूग-अरूग वक्‍त पर उनका चुनाव करने का मतलब है क़दम-क्रदम पर कार्याग 
की काये-क्षमता को घटाना--अमरीका के अनुभव ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है। जहाँ 
दूसरे सदन को हीनतर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वह सिफ़ एक स्थगित करनेवाली या 
पुनविचार करने वाली सभा का काम कर सकता है और में बाद में यह दर्शाऊँगा कि ये 
कृत्य कतई असम्भव मान्यताओं पर आधुत है । 

इंगलैण्ड में दूसरा सदन बिल्कुल आनुवंशिकता पर आश्रित होता है--अलबत्ता 
उसमें कुछ थोड़े बहुत सदस्य कानून के ज्ञाता होने के नाते अवश्य रखे जाते हैँ। इस ग्रन्थ 
के पूर्व भाग में जो कुछ स्थापना की गई है उसके आधार पर देखें तो इस प्रणाली के पक्ष में 
कहने योग्य कोई भी बात नहीं । इसमें यह निहित है कि राज्य में एक छोटेसे वर्ग को 
स्थायी रूप से बिल्कुल अछकूग समझ लिया जाये और नीति-नियंत्रण की विशेष शक्ति उसे 
दे दी जाये । यह तो समान नागरिकता का निषेध हुआ और राज्य का तो आधार ही 
यह है कि वह अपने निर्णयों ग्रे सैंदस्यों के समान हितों की रक्षा करे । हाउस आफ़ 
लाड स का इतिहास एक एऐसी' सभा का इतिहास रहा है जिसने अपनी दृष्टि बड़ी दृढ़ता से 
सेव अतीत की 8४ कक ह---और उसके निर्माण-सिद्धान्त को देखते हुए यह 
स्वाभाविक ही है । रूढ़ि (कंजर्वेटिव) सरकारों के अधीन वह' मानो निद्रामग्न रहा 
है और उदारदलीय सरकारों केन्अधीन सक्रिय । जब तक उसकी संघटना.संख्या की दृष्टि 
से बिल्कुल उपहास्य ही न कर दी जाये तब तक उसमें श्रम (लेबर) पार्टी के - उचित 
प्रतिनिधित्व की कोई गृंजायश नहीं हो सकती । और उसकी शक्तियाँ संसद-अधिनियम 


उका कन्‍ननन.न-प पक, पपनमन-।-फमननननममकाकन.. 
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(पालियामेंट एक्ट) जैसी किसी संविधि से भले ही सीमित कर दी जायें पर उसके 
सदस्य अपने सिवाय और किसी का प्रतिनिधित्व नही कर सकते । 

दूसरा सदन पूरी तरह से नामज़द किया हुआ भी हो सकता है जिसमें मूलतः सदस्यों 
का चुनाव कार्याग द्वारा किया जायेगा और उसमें जब-जब और जो-जो जगहें खाली 
होंगी उन्हें भरेगा भी कार्याग ही । सदस्यता जीवन भर के लिए भी हो सकती है और एक 
निश्चित अवधि के लिए भी-एक ही व्यक्ति का फिर से चुनाव हो भी सकता है और नहीं 
भी । चुनाव करने के लिए क्षेत्र असीमित भी हो सकता है या वह उन्हीं छोंगों तक के लिए 
सीमित भी किया जा सकता हे जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में--जैसे उद्योग, व्यवसायों और 
सरकारी नौकरियों--में नाम कमाया हो । छेकिन जाहिर है इस सदन के पास वह सत्ता 
जो लोक द्वारा निर्वाचित सदन के हाथों में हो सकती है---यह इसी तथ्य से स्पष्ट है कि वह 
नामज़द किया हुआ है, निर्वाचित नहीं। वह ज़्यादा-से-ज्यादा या तो पुनरीक्षा कर 
सकता है या स्थगव । उसके एक ऐसी सभा बन जाने की आशंका सदा रह सकती है 
जो किसी भी संबंध में अपने ही अनूभव को समस्त समाज का तह्विषयक अनुभव मान 
बेठें । नामज़द सभा का एक रूप तो वह हो सकता है जो कंताड़ा की सेनिट का हैं जिसे 
शायद स्वयं अपना विश्वास भी प्राप्त नही । और कनाडा की सेनिट से यह चेतावनी भी 
मिल जाती है कि नामज़द किये हुए दूसरे सदन में खाली होने वाली जगहों को कार्याग 
अपने ही समर्थकों से भर ले सकते है। और जब उसकी संघटना इस प्रकार की होगी तो इस 
बात की सम्भावना नहीं कि वह प्रथम कोटि के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों का विरोध करे । अगर 
वह ऐसा करता है तो वह या तो कार्याग को कमज़ोर बनाता हैँ अथवा उचित परिस्थि- 
तियाँ होने पर लोकमत को सम्भावित चुनौती देते हुए आम चुनाव करा' देता हैँ। इस 
तरह के निकाय का कोई ठोस महत्त्व हो सकता है--ऐसा नहीं लगता ।" 

दूसरा सदन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भी हो सकता है जैसे आजकल फ्रांसीसी 
सेनिट या जेसे १९१३ से पहले अमरीकी सैनिट हुआ करती थी । छेकित इस हालत में भी 
अगर एसा सदन चुनाव के वक्‍त तत्कालीन सरकार के प्रतिकूल हो तो वह उसके काम का 
स्तर गिरा कर उसे मिट्टी में मिला देताँ हैं और अगर अनुकूल है तो शायद वह बेकार ही 
हूँ । और अनुभव ने यह बात कतई साबित कर दी है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के जितने भी 
तरीके हे उन सब में अप्रत्यक्ष चुनाव सब से ख़राब है। यही कारण है कि अमरीका ने संविधान 
में संशोधन करके जनता द्वारा चुनाव की व्यवस्था की । यह बात मालूम हो गई थी कि उस 
से पहले के तरीके में औसत सदस्य के किसी न किसी बड़े व्यापारिक गुट का गुर्गा होले; 
का डर रहता था । अगर अप्रत्यक्ष चुनावका आधार हीनतर विधान-मंडरू न होकर, जैसा 





१. लाड्ड ब्रायस ने हमारे देश के लिए जिस तरहु के जटिल संघटना याले बूसरे 
सदन को सिफारिश को, उस पर में यहाँ विचार नहीं करूँगा। मुझे तो वह एकदर्स 
ऊलजलल-सा लगता है और वत्तमात सभो दूसरे सदतों को जितनी कमियाँ और 
ब्राइयाँ हैं, छगता हे वे मानो एक जगह पुंजीभत कर" दी गई हों। इन सुझावों पर 
विवेचना के लिए पढ़िए--शभ्री. एच. बी. लोस स्मिथ का 'सेकिण्ड चेम्नर इन थियीरी 
एण्ड अफ्टिस' पृष्ठ २१६ । 
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श्री ग्राहम वालस ने सुझाया है," व्यापार और व्यवसाय हो तो एक और अब॒झ समस्या 
हमारे सामने आती हैँ और वह यह कि हर एक व्यापार और व्यवसायका एक-दूसरे के साथ 
इस तरह का सनन्‍्तुलून कैसे हो कि एक समुच्त प्रतिनिधित्व वाली सभा की स्थापना हो 
सके | और तब भी एक कठिनाई यह तो रह ही जाती है कि मान लीजिए कि डाक्टर-सदस्थ 
चुना गया है डाक्टरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और वह चल्मुद्रा और अधि- 
कोषण (बैंकिंग) पर राय देता है तो उसमें क्‍यों कोई खासियत हो ? और यदि 
उसकी राय में यह गूण नही तो सभा के निकट उसका महत्त्व ही कोई नहीं और अमर हें 
तो उसका कारण यह नही कि डाक्टरी पेशें से उसका सम्बन्ध हे । 
एक और तरीक़ा हो सकता है--जो/नावें में अमल में छाया जाता है और जिस की 
हिमायत हाल ही में श्री लीस स्मिथ * ने की हे ॥इस विचार के अनुसार दूसरा सदन पहले 
द्वारा निर्वाचित एक छोटा-सा निकाय होगा और मोटे तौर पर उसकी सदस्यता पहले 
की संघटना के अनुपात में होगी। इस प्रकार सत्तारूढ़ पार्टी. की संकल्पना अपना प्रभाव 
जमाने के सम्बन्ध में आइवस्त हो सकेगी और चूँकि: दूसरे सदन का कार्य-काल अपना निर्माण 
करने वाली सत्ता के साथ ही समाप्त हो जायेगा अतः आपूर्व संवर्ष का कोई ख़तराः न रह 
जायेगा । उसके एक मात्र काये होंगे---स्थगना और पुनरीक्षण और उसका मंहत्त्व इस 
बात में निहित होगा कि वह जल्दबाज़ी या ग़लती का' तो निवारण कर सकेगा पर हानि 
पहुँचाने की शक्ति उसमें नहीं होगी । 
आम मसले पर इतना कहा जफ़ सकता है ॥ जहाँ कहीं किसी राज्य में विधान-मंडल 
दों सदनों का होगा, उनमें से एक न एक तो नेतृत्व करेंगा ही । अतः उनमें में से कोई एक 
महत्त्व का केन्द्र भी बन जायगा और राजनीतिक मेधा प्रायः उसी सदन की ओर आझ- 
कर्षित होगी । परिणाम यह होगा कि दूसरा सदन या तो एक स्थिर अगतिशील जीवन 
जियेंगा या फिर अपनी ओर थोड़ा-बहुत ध्यान आकर्षित करने के लिए उन सभी प्रस्तावों 
का विरोध करेगा जिसका श्रेय पाने की वह आज्ञा नहीं कर सकता । अफ्ले को अश्नकक्‍्त- 
असहाय देखने की बजाय तो वह यही करेगा कि---बेंथम की सबल शब्दावली में कहें--- 
जो बिल वह पास करना चाहता हो उन्हीं को हेत्वाभासों के अमोघ बाणों से तमसाच्छल्न 
कर दे।? वह बेकार बहसों में समय बरबाद करेगए और इस तरह कार्याग के अधिकास्यों 
को दूसरे और कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम' सम्पक्क नः करने देगा । मोटे तौर पर कहा जा 
,जा सकता है कि दूसरा अगर पहले से सहमत रहताःहै तों! वह वुंधा और फ़ाललू 
हैं, अगर असहमत रहता है तो वह परेशानी पेदा किये बिना नहीं रहेगा । 
जो यह दलील देताः हैँ कि एक अकेली निर्वाशचित विधान+-सभा कीं जल्दबाजी को रोकने 
का कुछ न कुछ तरीक़ा होना हीं चाहिए उसमें आधुनिक राजनीति की परिस्थितिकों 
को या लो ग्रलल समझा हैं? या वह. उनकी उपेक्षा' करता हैं। विधान कृन्य में से पैदा 
' नहीं हीं! जाता---बह अकस्मात्‌ अनक्र आकाद से कल्न' कीं भाँति, संविधि-पुस्तक में 
१. दी ग्रेट सोसायटी १९६-१४७ ५,२८८ 
२. सेक्रिण्ड' चैम्बसे इन थियोरी एण्ड फ्रेक्टिसः 
३. कान्स्टोट्यूशइनल कोड---भाग १, अध्याय १६ 
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प्रवेश नहीं पा जाता । जो कोई विधयक स्वीकार किया जाता है, वह विचार-विमर्श और 
विश्लेषण की एक हूम्बी प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कानून का रूप लेता हू । आयरलेण्ड 
में गह-शासन (होम रूल) की समस्या पर--उसकी सार-स्वीकृति से पूर्व---तीस बरस 
तक बहस चलती रही; हाउस आफ़ लाड्‌ स के सुधार का प्रइन पूरी एक पीढ़ी से छोक-मन 
पर छाया हुआ है । न्यूनतम वेतन, निर्धनों को सहारा देने के क़ानून का उन्मूलन, नगर- 
आयोजना, खानों का राष्ट्रीयकरण--ऐसे बड़े-बड़े सवाल बरसों जनता के दिमाग में 
चक्कर काटते रहते है, तब जाकर कहीं पार्टियाँ विधान बनाने के उद्देश्य से उन्हें स्वीकार 
करती हैं। १९०२ के शिक्षा-अधिनियम और उसकी संघटना को पूर्ण बनाने की श्री 
फिशर की कोशिशों के बीच १३ वर्ष का लम्बा समय बीत गया था। आस्ट्रेलिया-संधान 
बनाने में कोई बीस बरस लग गये थे। आँकड़ों का विश्लेषण करने वाले किसी भी प्रेक्षक 
का ध्यान जिस बात की ओर आकष्षित होगा वह हैँ विचारों के भावन और उसके अमल 
के बीच के अरसे की दीघेता, उसकी स्वल्पता नहीं । 

.. और, यह बात भी निरिचित हे कि दूसरे सदन के कारण जिस तरह की रोक लगायी 
जा सकती है वह किसी तरह भी, उपलब्ध रूपों में सब से अधिक वांछनीय नहीं । राज- 
नीतिक पार्टी जैसी कोई भी बड़ी संस्था जिस कदर धीरे-धीरे कोई नयी बात मानने की 
ओर प्रवृत्त होती है, आवश्यक बिलम्ब करने के लिए उसकी वह धीमी गति ही पर्याप्त है। 
और आवश्यक पुनरीक्षण का सब से अच्छा तरीका यह है कि सरकार प्रस्तावित विधान से 
प्रभावित होने वाले हितों से पहले ही परामर्श कर ले। दूसरे सदन में जो कुछ भी उसकी 
टीका-टिप्पणी होगी उसमें वे ही दलीलें दुहराई जायेंगी जो पहले सदन में दी जा चुकी हों । 
उसे जो कुछ भी कहना होगा वह विशेष ज्ञान से समन्वित तो होगा नहीं---प्तंयोग की 
बात दूसरी है । वह विचार या ज्ञान के ऐसे सूत्रों को तो टटोलेगा नहीं जिन से पहले 
सदन का सम्पक न हो । ऐसे प्रयत्नों की सच्ची जगह तो सलाहकार-निकायों में है जिन से 
कार्यांग के विभाग घिरे रहते हैं। मिसाल के लिए, वहाँ गृह-मंत्री दुकानों के काम के घण्टों 
से सम्बन्ध रखने वाले अधिनियम (शाप्स आवर्स एक्ट) सचमुच दुकानबारों, उनके कर्म- 
चारियों और उपभोक्‍ताओं के परामर्श से बना सकता है । वहाँ वह अपनी योजना के 
सम्भावित परिणामों को जितनी अच्छी तरह समझ सकता है, उतनी अच्छी तरह किसी 
बहस में नहीं । उनके विशेष ज्ञान से फ़ायदा उठा कर वह उसमें आवश्यक फेर-बदल कर 
सकता है । सदन का पुनरीक्षण या तो विशुद्ध रूप से मसौदा बनाने का प्रइन होता है-- 
और इस हालत में संसदीय परिषद्‌ जेसे किसी दफ़्तर को यह काम सौंप देना सब॑ से अच्छा 
रहेगा; या फिर वह सार-तत्त्व का मामला होता है और यह काम एक सदन में भी उतनी 
ही अच्छी तरह सम्पादित हो सकता है जैसे दो में । स्थगित करने की शक्ति, असल में, 
ड्न परिवतंनों को पराभूत करने की शक्ति है जिन्हें निर्वाचक-मण्डल द्वारा पद के लिए 
चुती हुई पार्टी आवश्यक मानती हैं । यह शक्ति तो सिफफ़े निर्वाचकों के पास हो होनी - 








” १. तु० सिस्टसस आफ गवर्नेमेंट विदिन दि ब्रिटिश एम्पाइर प० ४१ में दी हुई 
अआ से। 
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चाहिए और सो भी तब जब वे यह कतने बेठें कि पार्टी अपनी सत्ता का क्या और कसा 
प्रयोग केरती रही है । पुनरीक्षण की शक्ति या तो अधिकांश में शाब्दिक होती है--- 
और इस हालत में दूसरे सदन जैसी किसी महती संस्था की ज़रूरत नहीं; या फिर महत्त्व- 
पूर्ण---और उस दशा में वह निर्वाचित-सभा के बीच पदारूढ़ पार्टी को सीधी चुनौती 
होनी चाहिए। में मानता हूँ कि पदारूढ़ पार्टी गलतियाँ करेगी और खास तोर से यह कि वह 
वेसे ही मान बैंठेगी कि निर्वाचक अमुक-अमुक विधान के इच्छुक हैं जबकि असलियत 
में वह चाहे उसकें विरोधी ही हों। लेकित इस बात की कोई सम्भावना नहीं कि निर्वाचक- 
मण्डल की संकल्पना को परखने में दूसरा सदन पहले की अपेक्षा ज़्यादा सही होगा । 
आवश्यक प्रतिरोध समूह की प्रगतिशीलता में और सरकार की ऐसे बड़े-बड़े परिवत॑नों 
से बचने की इच्छा में विद्यमान रहते ही हैं जो विनाशकर साबित हों । और कोई रोक 
अगर लगाई गई तो अनिवायेत: उससे सुधार की नहीं वरन्‌ निहित स्वार्थों की ओर से 
विरोध की दुष्प्रेरणा मिलेगी । 

और अगर हम यह बात मान भी लें कि एक सन्तोषजनक दूसरे सदन का 
निर्माण हो सकता है तब भी यह बात उतनी ही सच है । में यह पहले ही कह चुका हूँ, कि 
वसे इस बात की कोई सम्भावना नहीं । सब से अधिक सन्‍्तोषजनक तरीक़ा है नाव॑ का, 
लेकिन वह एक प्रभावशाली सभा का नि प्राण कंकाल मात्र है--और कुछ नहीं । आनु- 
वंशिक दूसरे सदन की बात तो राज्य-प्रयोजन के प्रथम सिद्धान्तों के कारण ही ख़त्म हो 
जाती है। निर्वाचित सदन---यदि उसका निर्माण पहले के साथ ही साथ हो तो--उसकी 
पुनरावृत्ति मात्र बन जायेगा। अगर अछूग समय पर निर्वाचित हो तो वह नीति-निर्धारण 
की राह में बाधा मात्र बन कर रह जायेगा। नामज़द किये हुए दूसरे सदन में यह कमी 
होगी कि अगर कनाडा की तरह पार्टी-सिद्धान्तों के आधार पर उसकी नामज़दगी की 
जाये तो वह एकदम घातक होगा और अगर विशिष्ट सेवा के सिद्धान्त पर की जाये तो 
वह जिस सेवा को वेशिष्टय प्रदान करता है उसका सम्बन्ध आवश्यक रूप से राजनीतिक 
अ्क्रिया से नहीं ज्लेड़ता | लार्ड लिस्टर बहुत बड़े सर्जन थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं 
कि वह समाज बीमा के विषय पर बहस में कोई बहुत बड़ा योगदान करने के योग्य हों । 
लार्ड पिरी महान्‌ पोत-निर्माता थे लेकिन इसी कारण अफ्रीकी दासता के सम्बन्ध में उनके 
विचार कोई विशेष महत्त्व के नहीं हो सकते । ऐसी सेनिट में हर धनाढ्य व्यक्ति समृद्ध वर्ग 
के स्वार्थों का ही प्रतिनिधि होगा; हर बड़े लोक-सेवक को--भारत या मित्र से आने 
वाले अवकाश-प्राप्त प्रोकौंसुछ की तरह या तो चिन्तन के स्वृतन्त्र लोकतन्त्रीय स्वभाव 
के विरुद्ध पक्‍की तरह भर दिया जायेगा अथवा हाउस आफ़ छाड स्‌ में नामज़द किये हुए 
भूतपूर्व कोषाधिकारियों के समान वे विधेयकों पर बहस के बजाय जाँच-समितियों में 
अधिक महत्त्वपूर्ण होंगे। इसलिए सीधे एकसदनी शासन की व्यवस्था करना और सदन 
का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मण्डल तथा उसके क्रिया-कलाप का निदेश करने वाले 
कार्यांग पर नियंत्रण का भार डाल देना ही श्रेयस्कर है। * 


+ अनतकक अनत अरब अमन पान नाप +त फल कलसाकनन.. 


१. स पूरे प्रइन पर श्री जे. रंससे मंकडानल्ड का वक्तव्य देखिए--सोशंल्िज्म 
एण्ड गवनसट--भाग २ पृ० ५० । 





२७६ राजनीति के मूल तस्व 


सान्धानिक राज्य में इस समस्या का स्वरूप जाहिरा तौर पर कुछ भिन्न होगा 
उसमें आकार में अलग-अलग क्षेत्रों का संघ होता है और प्रायः उनके हित भी एक दूसरे 
से भिन्न होते हैं। वे एक होकर इस खतरे से खास सुरक्षण, चाहते हैं कि कहीं वे अपने 
अधिक आबादी वाले पड़ोसियों के नीचे दब कर न रह जायें । अमरीका और आस्ट्रेलिया में 
उन राज्यों का सैनिट में बराबर प्रतिनिधित्व रख कर यह कठिनाई दूर की गई---और 
जम॑नी ने बुंदेसरात (सांधानिक परिषद) के द्वारा। फिर भी यह याद रखने की बात हैं कि 
जमनी को छोड़कर (क्योंकि यहां पर राजतल्त्रीय सिद्धान्त पर अमल होने के कारण कुछ 
ऐसी बातें आ गई जिन का अन्यत्र अभाव है) और सब जगह राज्यों की समानता का असर 
पार्टी-पद्धति के क्रियान्वय द्वारा बहुत हृद तक खत्म कर दिया गया है । अमरीकी सैनिट में भी 
रिपब्लिकन प्रायः वैसे ही वोट देते हैं जैसे (हाउस आफ़ रिप्रेज़ेण्टेटिव्स ) प्रतिनिधि सभा में । 
आस्ट्रेलिया की सैनिट में उदारदलीय सदस्य अपनी पार्टी को भी उतना ही याद रखते हूँ 
जितना अपने राज्य को । सच तो यह है कि एक बार सन्धान राज्य स्थापित हो जाये तो 
फिर राष्ट्रीयता की एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है, जो संचार साधनों के विकास 
से पुष्टहोकर, प्रतिनिधित्व की असली इकाइयों को बहुत कुछ हद तक भुला-बिसरा देने 
की ओर प्रवृत्त होती हैं। इसप्तीलिए, मिसाल के तौर पर, मैसेच्यूसेट्स के हितों 
का अटलाण्टिक सीबोर्ड के राज्यों के हितों से भेंद करना कठिन ही है; मिनेसोटा 
के हित खेतिहर राज्यों के मध्य-उत्तर-पद्चमी खण्ड के हितों से अभिन्न हैं + 
पद्दिचम वरजीनिया को जिस तरह अपने मूल राज्य में से काट-छाँट कर पुथक रूप दिया 
गया था, उससे राज्य की चौहदी की अवास्तविकता बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। दोनों 
डकोटा बिल्कुल एक भी हो सकते हैं और उन्हें नेत्रास्का और मिनेसोटा के साथ भी कतई 
जोड़ा जा सकता हैं । सच तो यह है कि अमरीका और आस्ट्रेलिया का यह सौभाग्य 
समझिए कि उनकी सान्धानिक समस्याओं में जातीयता का कोई पहल नहीं--कैनाडा, 
जम॑नी और स्विट्ज़रलेण्ड में ऐसी बात नहीं । फ्रांसीसी-कनाडियन के सचमुच कुछ ऐसे 
खास हिल होते है जिन की सुरक्षा की जाये, दक्षिण-जर्मन प्रशियाई से भिन्न होता हैं, 
स्विट्ज़ रण्लेडवासी को खास धार्मिक विचारों का संराधन करना पड़ता हैं । परन्तु फिर 
भी जहाँ ऐसी विषमताएँ भी समस्या का एक अंग हों, में समझता हूँ दूसरे सदन से कोई 
सहायता नहीं मिल सकती। 

स्पष्टत: कनाडा का मामला ऐसा नहीं है । सर जे ० एस० विल्लीसन ने* लिखा है : 
“राष्ट्रमण्डल का संगठन होने से अब तक सेनिट इस सिद्धान्त पर चली है कि कन्जर्वेटिव 
विधान के औचित्य और न्याय-संगतता पर सन्देह करना उत्तर अमरीका में ब्रिटिश संस्थाओं 
'के साथ खुले आम गद्दारी करना है ।” सुजनात्मक महत्त्व की दृष्टि से देखें तो आस्ट्रेलियाई 
सैनिट टूट-सी ही चुकी है । अमरीकी सैनिट राज्यवार न सही परन्तु प्रादेशिक आथिक 
हितों के आधार पर विभक्‍त रही ही है---कम से कम मृह-युद्ध के बाद तो ऐसा अवदय 
ही रहा है । इसी आधार पर प्रतिनिधि-सभा में भी उतना ही मतभेद रहा है। मेरा अपना क्‍ 








३ हि १. सर विलफ्रिड लॉरियर एंड दो लिबरल पार्टी (६) ४१२--मैकडानाल्‍ड में उद्धृत । 





राजवोीतिक संस्थाएँ २७७ 


विश्वास हैं कि सन्‍्धान की अंगभूत इकाइयों के लिए जो सुरक्षण ज़रूरी है उनमें दूसरे 
सदन के रक्षा-कवच की कतई आवश्यकता नहीं । मैं मानता हूँ कि वे सारे सुरक्षण (१) 
संविधान में निहित शक्तियों'के वितरण की शर्तों ढ्वारा और ( २) अदालतों को प्राप्त न्यायिक 
पुनरीक्षा के अधिकार द्वारा उपलब्ध हो सकते हैं। उस वितरण में संशोधन अगर जरूरी हों 
तो विधान सभा में उसके पास होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की माँग करके और अंग- 
भूत राज्यों में से या तो बहुमत की या दो-तिहाई की स्वीकृति से किया जा सकता है ! 
फिर उनके पास' अपनी रक्षा के लिए काफ़ी सुरक्षण रहेंगे । उनके प्रतिनिधि अपने वोटों 
के द्वारा उनकी रक्षा करने के लिए विधान सभा में रहेंगे ही । खास तौर पर से बनाये गये 
राष्ट्रीय अधिनियम के' बिना उनकी सभा में कोई फेर-बदल नहीं किया जा सकता । इसमें 
सनन्‍्देह नहीं कि सेनिट में बराबर प्रतिनिधित्व का उनका अधिकार जाता रहेगा फरन्तु 
में पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी-पद्धति के कारण ऐसा अधिकार प्रायः मरीचिका मात्र 
होता है। फ्रांसीसी-कनाडियनों के अधिकार जैसे पेचीदा जातीय मसलों में भी ऐसे सांधनों 
द्वारा समुचित सुरक्षा का प्रबन्ध हो सकता है । 

श्री और श्रीमती वेब" ने दुसदनी सरकार के एक बिल्कुल ही अहूग तरीक़े की 
रूपरेखा प्रस्तुत की है जो निश्चय ही बड़ी मनोमोहक है । दूसरे सदन को उसके वर्तमान 
रूप में रखने के वे भी पक्षपाती नहीं हैं। लेकिन आधुनिक विधान सभा के इन्तहा 
बोझ को देख कर वे इतने प्रभावित है कि उनका सुझाव है कि उसके काम को दो भागों में 
बांट दिया जाये और उसमें हर एक भाग के नियंत्रण के लिए एक संसद हो। उनका कथन 
है * : “जिसे हम राजनीतिक लोकतन्‍न्त्र कहेंगे और जिस के दायरे में राष्ट्र-रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों और न्याय के परिपालन का समावेश रहेगा, उसे सामाजिक लोकतन्‍्त्र से 
अलग रखना चाहिए जिसे राष्ट्रीय उद्योगों और सेवाओं का प्रबन्ध सौंपा जायेगा जिनके 
द्वारा और जिनके माध्यम से सम्प्रदाय जीता है । एक के क्षेत्र में प्रशासन राज-सत्ता 
और पुलिस शवित आती है; दूसरी के में घरेलू अर्थ व्यवस्था और गृह-प्रबन्ध । अलः भावी 
सहयोगी राष्ट्रमण्डल में केवल एक राष्ट्रीय सभा नहीं, दो सभाएँ होंगी--हर एक का 
परस्पर कोई सम्बन्ध न होगा : उनका परस्पर-सम्बन्ध केसा क्‍या हो इसका अन्वेषण 
किया जायेगा, वे सब तरह समान होंगी, स्वतन्त्र होंगी, और उनमें पहली-पिछली का कोई 
भेद नहीं होगा। हम मानते है कि दो समन्वित राष्ट्रीय सभाओं का होना जिन में एक तो 
फ़ौजदारी क़ानून और राजनीतिक क्षेत्र से सम्बन्धित होगी और दूसरी आथिक और 
सामाजिक प्रबन्ध सँवारेगी---संसदीय काम के वर्तमान दबाव को दूर करने का 
एकमात्र कारगर उपाय ही नहीं वरन वैयक्तिक पूंजीपति का स्थान धीरे-धीरे 
समृदाय को दिलाने का भी है और उस दिशा में पूर्णता पाने की यह एक आवश्यक 
छतें हैं। 





१. ए कांस्टीदयूशन फार दी सोशलिस्ट कामनवेल्थ आफ ग्रेट ब्रिटेन, भाग २, 
अध्याय १ पृ. १०८ 
२. पूर्वोदृत कृति--प, ११२ 


२७८ «राजनीति के मूल तत्त्व 


श्री वेब और श्रीमती वेब ने जो योजना प्रस्तुत की है उसके अधीन राजनीतिक सस्था 
तो उसी तरह निर्वाचित होगी जैसे अब हीती है और उसके काम-काज का निर्देशन अग्रेजी 
मत्रिमण्डल के आदर्श पर बने हुए कार्यांग द्वारा किया जायेग।। सामाजिक ससद का भी 
चुनाव इसी तरह होगा पर उसके काम करते रहने की एक निश्चित अवधि होगी--- 
उसे भग क रना ख़ास परिस्थितियों में ही सम्भव होगा । उसका काम मुख्य रूप से समितियों 
द्वारा होगा जिसकी अध्यक्षता करने वाले सभापति होगे---यह जरूरी नहीं कि वे एक-दूसरे 
के घिचारो से सहमत ही हो, वे सिर्फ अपनी' अपनी सम्मृतियों के लिए ज़िम्मेदार होगे--असछ 
में इनकी गठन लन्दन फाउण्टी कौसिल के नमूने पर होगी। एक बात गौर करने की है कि 
सामाजिक ससद को वे सभी आर्थिक अधिकार सौप दिये जायेंगे जो अभी हाउस आफ कामन्स 
के पास है। यह बात तो सभी मानेगे कि दोनी निकाय एक-दूसरे से बिल्कुल अलग निरपेक्ष 
जीव॑न नही' जी सकेगे | एक' सदन के कुछ फंसले दूसरे के अधभिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण कर 
जायेंगे। मिसाल के लिए, राजनीतिक संसद फैसला करे भी कि अपने अधीन विपयो के लिए 
वह कितना खर्च मजूर करती है पर उसे खर्च का वह बिल सामाजिक ससलद के सामने 
रखना पडेगा। लगता है श्रीमती और श्री बेब को इस बात पर एतराज़ है कि उसकी विस्तृत 
जाँच-पडताऊरू की जाय । वे चाहेंगे कि उसे या तो स्वीकार कर लिया जाय था अस्वीकार 
कर दिया जाये । अगर असहमति हो तो सम्मेलन होगा और जगर सम्मेलन व्यर्थ साबित 
हो तो दोनों ससदो का मिला-जूला अधिवेशन होगा और उसमें कुल वोटो के मुताबिक 
मामला तय किया जाग्रेगा । संविधान में फेर-बदल करती हो तब भी यही रास्ता अपनाना 
पडेगा | वित्तीय मामलो को निपटाने के लिए मिला-जुला सालाना अधिवेशन करना भी 
जरूरी ही सकता है और एंक स्थायी सयुकत वित्त समिति भी बनानी' पडेगी जी प्रावकलन 
तैयार करेगीं। अगर कोई ऐसा गतिरोध पैदा हो जाये जो निपठाया न जा सके तो उप्चका 
रास्ता या तो यह हो सकता है कि जन-निर्देश लिया जाये या फिर दोनो सदनो को भग कर 
दिया जाये । * ते 

लगता है इस योजना में बुनियादी विचार कुछ मिलता कर दो है। पहली तो' यह 
धारणा हू कि सरकार को जो काम निपटाना है उसे दो भागों में विभक्त कर देने से ही' शायद 
विधात-सभा को एकदम दब जान से रोका जा सकता है । दूसरे इसमें यह विश्वास निहित 
है कि इस प्रकार स्वतन्त्र सभाओ के निर्माण से शक्ति का जो सनन्‍्तुलूत हो जाता है वह 
आज्ञादी को जन्म देता है । श्रीमती और श्री वेब * लिखते है. सामाजिक ससद को यह हक 
होगा कि जिस तरह उचित समझा जाये वह लोक-रंपओ का सगठन करे... (केकिन ) 
राजनीतिक ससद की सहमति प्राप्त किये बिना सामाजिक ससद को यह शक्ति न होगी कि 
वह दण्ड-विधान के अतर्गत किसी छोक सेवा का प्रयोग कानूनी तौर से अनिवार्य कर 
दे या उस सेवा का किसी और तरह से काम में छाया जाना अपराध घोषित कर दे ।” इसी 
प्रकार सामाजिक ससद की सहमति के बिना राजनीतिक ससद को शस्त्रास्त्र बढ़ाने या 


१ पुर्बोद त कुति--पृष्ठ ११००-२८ 
हे अबद्त कृति--पृष्ठ १२९ 
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अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार की नीति नहीं अपनानी चाहिए--वह अपनी योजनाओ को आगे 
बढाने के लिए राज-कोष का सचालन करती है ।* 

आधुनिक राज्य में विधान सभा की समस्या से सुलटने के लिए जितनी योजनाएँ 
रखी गई है, में समझता हूँ कि यह उन सबसे कही अधिक गम्भीर है। लेकिन मै यह भी कहूँगा 
कि अपनी बडी-बडी खूबियो के बावजूद इसमें कुछ ऐसे तत्त्व हैं कि इस प्र कतई अमल नही 
किया जा सकता । सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहास के अनुभव का यह बडा सीधा- 
सादा निष्कर्ष है, जिस ससद के हाथ में कर लगाने की शक्ति होगी, देर-सबेर वास्तविक 
नियन्नण उसी के हाथ में चला जायगा और मेरा विश्वास हे कि राजनीतिक ससद बडी 
तेजी से एक मातहत सभा का रूप छे लेगी, जिसका एक सकुचित क्षेत्र में आशिक नियत्रण 
भर रह जायेगा । श्रीमती और श्री वेब ने सत्ता के विभाजन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, 
वह सहज स्वाभाविक भी नहीं है । विदेश नीति को आथिक नीति से अछूग नही किया जा 
सकता शुल्क-सूची योजना, राज्य द्वारा कच्चे माल की खरीद, किसी अन्तर्राष्ट्रीय ऋण 
की आशिक गा रटी---इन' सब कार्य-व्यापारों का क्षेत्र ऐसा है जिसके सपादन की क्षमता 
दोनो ही सभाओ में बराबर हो सकती है । आप यह नही कर सकते कि इधर तो सामाजिक 
ससद से यह कहे कि वह विदेश विभाग के लिए धन इकट्ठा करने के निमित्त कानून पास 
करें और उधर उससे यह भी चाहें कि वह वैदेशिक मामलो के सचालन की कोई आलो- 
चना न करे, और सो भी तब जब उसके अपने क्षेत्र में आने बाले मामलो में उसका गहरा 
प्रभाव पडेगा। १९१८ से छेकर पाँच बर्षे तक हाउस आफ कामन्स में श्रमिक (लेबर) पार्टी 
ने बार-बार प्रतिवाद फिया कि आग्ल-छसी करार बेरोजगारी का आशिक उपचार हँ----उक्त 
योजना के अधीन आरल-छूसी मामले निपटाना तो एक ससद का काम होगा और बेरोज़गारी 
दूसरी के क्षेत्र में आयेगी। राष्ट्रीय बिजली सभरण की वाछनीयता पर--अभिधात्मक या 
व्यजनात्मक रूप से--विचार किये बिना राजनीतिक ससद प्रभावी तौर पर यह तय नही 
कर सकती कि राष्ट्रीय बिजली सभरण का फायदा उठाने से इन्कार करने को दडनीय 
अपराध करार दिया जाये या नही । कहने का मतरूब यह है कि ज्योही हम कानून बनाने 
की बात गभी रता से सोचने लगते है,त्योही उसे खानो में बाँट देने की बात कोरी शाब्दिकता- 
सी प्रतीत होने लगती हैँ । और भी कठिनाइयाँ है। अगर सामाजिक ससद राजनीतिक संसद 
के सेना विषयक प्रावकलनो को रह कर दे, फिर भी हो सकता है कि सयुकत अधिवेशन में 
वे स्वीकार कर लिये जायें परन्तु राजनीतिक सदस्यो के वोट से नही, बल्कि उनके बहुमत 
में दूसरी ससद के अल्प मतो के जुड जाने से । उस हालत में राजनीतिक ससद को इस्तीफा 
देना पडेंगा--ध्यान देने की बात है कि उसे इस्तीफा इसलिए नही देन होगा कि उसकी नीति 
उन' लोगो को स्वीकार्य न थी, जिनके प्रति वह ज़िम्मेदार हैं बल्कि इसलिए कि वह उन छोगी 
को पसद नही आयी जिनमें उनके ब्योरे पर टीका-ट्प्पिणी करने की क्षमता नही और जो उसे 
अमल में छाने के लिए भी ज़िम्मेदार नही । 


१ पूर्वोद्धत कृति--पु १३६--और विशेष रूप से समाज़वादी राज्य में पार्दियों 
से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण टिप्पणी--पु १४४ 
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इतना ही नही, में समझता हूँ कि इस आयोजन के अधीन ही हर महत्त्वपूर्ण विषय पर 
दोनो ससदो की सयुकत समितियाँ रखनी पडेंगी और सयुवत समितियों का भतकूब यह है 
कि या तो दोनो सदन उनकी रिपोर्ट मजूर कर छें---जिसका मतलब यह होगा कि सच्ची' 
शक्ति संयुक्त समितियी के साथ में ही रहेगी, और या उसे रह कर दें---इस हालत में दोनो 
सदनो को छगभग बराबर सयुकत अधिवेशन ही करते रहना पडेगा। लेकित दोनो ही हालतो 
में एक बडा भारी दोष स्पष्ट है कि अन्तत' जो मीति लागू की जायेगी, वह कोई नीति तो 
होगी नहीं वरन्‌ किन्‍्ही सामान्य सिद्धाती से अपुष्ठ विसवादी सविधियों की एक लडी-सी 
होकर रह जायेगी। यह तो हो नहीं सकता कि आपकी नीति एक साथ ही स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में तो उदार ही और शिक्षा की क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी। लेकिन श्रीमती और श्री वेब की' 
योजना में यही सभावना परिछक्षित होती है। उन्होने यह भी नही बताया कि सामाजिक 
ससद किन प्रश्नों के आधार पर निर्वाचित होगी। जब तक वह निर्वाचित न हो जाये, यह 
भी पता नही चल सकता कि उसके नेता कौन होगे और इस बात से उसकी तीति' पर कछोक- 
नियुत्रण का अधिकाश में निषेध ही जाता है। अगर दोनो ससदे साथ-साथ न चुनी जायें, 
तो हो सकता है कि उनका नेतिक ताना-बाना एक दूसरी से इतना भिन्न हो कि--और 
कठिनाइयों की बात तो जाने दीजिए---उनमें से एक दूसरी के प्रयोजनों पर ही कुठाराघात 
कर उठे । और अगर उन्तका चुनाव एक साथ होता है तो वे प्रायः एक ही ऐसी सभा के दो 
बडे-बड़े पक्षों की तरह काम करेंगी, जिसे राज्य-तीति' को समन्वित करने का कभी मौका 
नही मिलता । इसके अतिरिक्त में मह भी नहीं मानता कि भहज़ इसलिए वैयवितक स्वातत्य 
अधिक सुरक्षित हो जाता है कि एक ससद लोकसेवाओं का तियत्रण करती है और दूसरी' 
न्याय की क्रिया-व्यवस्था का। राष्ट्रीय स्वामित्व के अधीन अगर डाक-कर्मचारी, क्षतिक 
और रेल कर्मचारी हड़ताल कर दें तो सिर्फ इस बात से कि वे सामाजिक ससद के प्रति ज़िम्में- 
दार है, राजनीतिक सस॒द के प्रति नही, माभलछा कुछ कम पेचीदा नहीं हो जाता । फिर 
भी कानून और व्यवस्था उसे बनाये रखनी होगी और सो भी' बडी कठिन परिस्थितियों में-+- 
बहु हडताल खत्म नही कर सकती क्योकि वह सामाजिक ससद की स्थायी समिति का काभ 
होगा । और वह सामाजिक ससद द्वारा भाँगी गई सहायता से भी इन्कार नही कर सफती । 
इसकी अलावा कानून और व्यवस्था बनाये रखने फी बात कहाँ जाकरः ख़त्म होती है ? 
यहाँ जो मिस्ताल ली गई है" एसी में देखें तो वया सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य 
होने के नाते डाक, खामो और रेछो का प्रबन्ध उसके अन्तर्गत नहीं होना चाहिए ? और 
अगर स्थिति यह है तो वैयक्तिक स्वात्तत््य के लिए बड़े इत्मीनान से विभाजित की गई स्व- 
पत्र शक्तियों का क्या बनेगा' ? 

अत नीति-निर्माण के लिए यह जरूरी-सा प्रतीत होता है कि एक ही विधान सभा हो 
और प्रशासन के समूचे क्षेत्र के भिरीक्षण की ज़िम्मेदारी उसी पर रहे। मैं श्रीमती और श्री 
वेब की यह बात मानता हूँ कि उस सभा का अब जितनी बातो से सरोकार है, उसमें से बहुत 
सी बातें उसकी क्षमता की परिधि से हटा लेना वाछनीय है । मैं इस बात से भी सहमत हूँ 
नि कीतंत्य की अधिका भ्रिक करनो घहुत अहमियत रलता है। लेकिन प्रशासन में अनम्य 
2%“पू्वोद्धत कृति-पृष्ठ १३२। यह भोमती और भी वेब द्वारा ही वी गई मिसाल है। 
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श्रेणियों का समावेश करने में तो वे ही कंठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी, जो हम देख चुके हैं, 
शक्तियों के विभाजन में निहित है। सच तो यह है कि सामजस्य-सेतु बनाने ही पडते है और 
जो उनके रक्षक होते हैं, वे ही समचे क्षेत्र के स्वामी बन जाते हैं। रक्षित ध्येय दूसरे तरीके से 
भी प्राप्त कियें जा! सकते है और द्रैध शासन की इस योजना से जनित पेचीदगियो के बिना 
ही! इसे गौजना मैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वातत्य किसी सीधी-सरल गात्रिक युक्ति से पैदा 
हीं जाँतो है--यह निरचय हीं गलत बात है। अमरीका में ऐसे अपराधो के लिए छोगो को 
जैल भेंजा गया है जो साफ तौर से सविधान के पहले सशोधन के क्षेत्र में आते है और अदालतो 
ने कार्यांग की कार्यवाही पर एतराज़ करने से साफ इन्कार कर दिया है। ऐसे घोर सर्यादा- 
तिक्रमों का सच्चा उपचार सविधानो के रूप मे कभी नहीं मिल्ल सकता, वह अन्तत, हमेशा 
ही नागरिक निकाय की भावना में बसता है। यहाँ यह भी कह दिया जाये कि कूदन काउण्टी 
कौंसिल जैसे निकाय की क्रियाविधि की सफलता का कारण यह है कि उसकी क्षमता 
की परिधि सीमित होती है । बात यह है कि उसे जिस क्षेत्र में चलना पडता है वह प्राय 
ज्ञात होता है, वह शासन के क्रियात्मक अभिकरण के रूप में समिति प्रणाली को अमल में 
झा पाती है। विधान सभा का मामला ऐसा नही--वहाँ सत्ता का क्षेत्र मोटे तौर पर अनिर्धा- 
रित्त होता है---तब सीमित रेखाएँ उन छोगों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए जो अपने 
द्वारा तय की हुई चौहदियो का सर्वेक्षण बहुत कुछ इसी दृष्टिकोण से करें। वे अपना काम 
इस तरह कर सके कि अपनी हर कार्यवाही के लिए प्रवृत्ति की एक पुथुल धारा के अग क 
रूप में उत्तरदायी बन सकें | वे अधिक तनख्वाहें चाहें क्योकि वे बेहतर शिक्षा चाहते है, 
बेहतर शिक्षा चाहे क्योकि वे औद्योगिक स्वशासन चाहते है। श्रीमती और श्री वेब के यहाँ 
इस सामञ्जस्थ की कोई राह नही। समितियों के अध्यक्षो के राजनीतिक ससद की मत्रि- 
परिषद्‌ के साथ मिलने से उनके आयोजन के अन्तर्गत भी यह प्राप्त हो ती सकता है, पंरन्तु 
तब वे ऐसा मत्रि-परिषद्‌ बनायेंगे, जो सामान्य दृष्टिकोण में एकमत होने पर ही प्रभावशाली 
होगी और जो अपने समझौतो को दोनो सभाओ में पास करा सकी | लेकिन इस आयोजन में 
यह निहित है कि इनमें से एक भी बात का वहाँ कोई आरवासन नहीं । तब निश्चय ही नींति' 
असबद्ध विचारों के थिगडो जेसी चीज़ बन कर रह जायेगी । परन्तु इस प्रकार से भावित 
कानून-निर्माण सुप्रदासन के छिए घातक है और विधान-सभा का पहला काम यह है कि 
वह सुप्रशासन को सभव बनाये । 

निष्कर्ष यहू निकंछा कि आधुनिक राज्य की जरूरतों को पुरा करने के लिए इक- 
हरा सदन और बहुक्षम विधान सभा का निर्माण ही सबसे अच्छा रास्ता प्रतीत होता है । 
उसके सदस्य कौन चुने जा सकने चाहिएँ ? अगर मर्यादायें रखनी ही हो तो वे ऐसी होनी 
चाहिएँ कि वे सब पैर सामान्य रूप से लागू हो और नागरिको के किसी भी वर्गं-विशेष का 
पलडा भारी न' कर दें। लेकिन इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि हम, लोगों को 
उनके काम-काज के अनुभव पर ध्यान दिये बिता चुन' लिया जाने दें। मर्यादा के होने से हो 
सकता है हमें पिट कनिष्ठ (यगर ) जैसी कोई विभूति मिल जाये, परन्तु ऐसे भी अनेक सदस्य 
मिलते है जी विधान सभा में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उसकी सदस्यता में एक शान है । 
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एक धनिक व्यक्ति किसी चुनाव-क्षेत्र को इस बात पर राजी कर लेता है, वह उसके लडकी 
को उम्मीदवार के तौर पर खडा करे क्योकि वह चुनाव का खर्च देने में समर्थ है, कोई 
अवकाश-प्राप्त व्यापारी अपनी महत्त्वाकाक्षिणी पत्नी की सामानिक शर्तें प्री करने के लिए 
स्‍्वय उम्मीदवार बन जाता है, हाउस आफ छार्ड्स का सदस्य बन जाने वाले किसी सदस्य 
की पंत्नी भावुकता की लहरों पर सवार होकर उसका स्थान ले छेती है और उसकी 
योग्यता का प्रइन बिल्कुल दर-किनार रह जाता है। सदस्यता के लिए छोटी-सी योग्यता 
की माँग करना निरचय ही श्रेयस्कर है ताकि चुनाव चाहने वाले कम-से-कमः राज-काज 
में अपनी सच्ची दिलचस्पी का सबूत तो दे सकें। ऐसी योग्यता पाना कोई मुश्किल काम' 
भी नही । किसी की उम्मीदवारी वैध घोषित करने से पहले अगर यह ज़रूरी कर दिया 
जाये कि वह तीन वर्ष किसी स्थानीय सस्था में काम करें तो उसे ऐसी सस्थाओ की 'नरस' 
समझ में आ जायगी जो उसकी सदस्यता को सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है । तो, 
हमें उनकी ओर से सार्वजनिक काम-काज के स्वरूप को समझते की सच्ची इच्छा का 
कोई सबूत मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ, राष्ट्रीय सभा में प्रवेश पाते के लिए 
स्थानीय जीवन को ही आवश्यक माध्यम बना कर हमें उसमें स्फूत्ति और प्राण भरने के 
लिए भी काफी-कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार हम 
किसी गभी र गरिमाबान व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में प्रवेश पाने से रोक दें और उन' 
लोगो के लिए, जिनको स्थानीय सस्था की सदस्यता आधूर्व असभव रही हो, वैकल्पिक 
योग्यताएँ निहिचित कर देना कोई कठिन काम नही है--जैसे नागर-सेवा की सदस्यता आदि | 

मैं समझता हूँ कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बार चुन लिये जाने पर विधान 
सभा के सदस्य के लिए पुन निर्वाचन के सबध में अवधि का कोई बन्धन नही होना चाहिए | 
जिस प्रणाली में उसकी सेवा की अवधि तब समाप्त हो जाती है, जब वह अनुभव अजित 
करना शुरू करता है, वह अपने आपको एक अच्छे खासे उपयोगी उपकरण से वचित कर लेती 
है। बात ग्रह है कि विधान सभा में अनुभव की कमी का स्थान शायव ही कोई और चीज़ भर 
सकती है । कार्य-विधि तो अनिवारयत प्राविधिक होती ही है और इस तरह का कोई बन्धन 
रखने का मतलब है उसके कार्य-काल को ऐसे समय समाप्त कर देता, जब उसकी उपादेयता 
अपनी चरम-सीमा पर होती है। यह तो मशहूर ही है कि अमरीकी प्रतिनिधि-सभा जैसी 
सभाओ में--जहाँ कहा जा सकता है कि प्रभूत वैधानिक कार्य सपन्न होता है,--समंय की 
अधिकादश बरबादी का और उनके प्रति छोक-सम्मान के अभाव का काफी-कुछ कारण यह 
है कि अपने शंक्ति-अधिष्ठान के प्रत्येक युग में वे मानो नयी सभाएँ-सी होती है। हाउस आफ 
कामन्स जैसे सदनो का बल बहुत-कुछ इस बात के कारण रहा है, वहाँ के प्रमुल व्यक्ति' 
लगातार बरसो तक उस मच के यदस्वी अभिनेता रहे है। एडमण्ड बर्क की तीस साल की 
सदस्यता, श्री ग्लैडस्टन की साठ बरस की सेवा और श्री डिज़रायली के चालीस' वर्ष--- 
इस सबका मतलब था शासन की प्रविधि में एक गहरी एवं अद्वितीय पैठ। नई पार्टी के 
संत्तारढ़ हीने--जैसे ब्रिटेन का श्रमिक पार्टी के सत्तारूढ़ हीनें---की अवस्था में भी उसके 
क “छर्कारी काम-काज के केंद्र से बीस बरस से परिचित थे। और अवधि-असीमित पात्रता 
4 हल बूटी, होते पर ही विधानाग अपता वरण-कार्य अच्छी तरह सपन्न कर सकता है । 





हर 


राजनीतिक सस्थाएँ २८३ 


किसी भी आदमी के लिए वहाँ सहसा चमक उठना आसान नही है । विधान-मडल की बहस 
का वातावरण दुनिया के और किसी भी वातावरण से भिन्न होता है। हो सकता ह कि ब्राइट 
जैसे कुछ असाधारण व्यक्ति जल्दी अपनी धाक जमा ले और यश कमा लें लेकिन अधिकतर 
लोगो को सभा में अपनी अभिव्यक्ति करने में और उसके माध्यम से बाहर की जनता के 
सामते अपने आपको ऐसे व्यक्ति साबित करने में, जिन्हें राज्य का नेतृत्व नि सकोच सौंपा 
जा सके, बडा समय छगेगा। 
किसी विधान-मडल को दाक्ति का उपयोग करने देने की सबसे अच्छी अवधि क्या 
हो सकती है ”? --कम से कम चार साल और अधिक से अधिक पाँच । चार बरस से कम तो 
इसलिए नही कि उसमें दो बडी भारी ख़ामियाँ रहेगी---नथे सदस्य को विधान-मडल के 
रग-ढग समझने का काफी मौका नही मिलेगा और इसमें किसी अच्छे खासे कार्यक्रम का प्रव 
त्तन भी नही हो सकता। यहाँ पर यह कह दिया जाये कि इस दिशा में अमरीका का जो अनु- 
भव है, उसके आगे और कोई बात कहने को नहीं रह जाती | दो वर्ष का कार्यकाल इस दृष्ठि 
से बडा घातक हैँ कि जब काग्रेस का सदस्य अपने काम को समझने छग पडता है, तभी से 
पुनरनिर्वाचन में अपनी शक्ति लूगा देती पडती है जिसमें उसके सफल होनें की कोई आशा 
नहीं होती, और कार्याग को तो बहुत ही नुकसान होता है---उसे अपने वे सारे सबध फिर 
तये सिरे से बनाने पडते है, जिनके कारण उसके प्रयत्न फलीभूत होते है । पाँच साल से 
ज्यादा की अवधि रखना भी भूल है क्योकि सबसे बडी बात तो यह है कि इससे अधिक समय 
हुआ तो विधानमडल का निर्वाचक-मडल से सबध टूट जायेगा। हर पार्टी को यह समक्ष 
रखना चाहिए कि वह छोक-निर्णय से इतने अरसे तक बची नही रह सकती कि यह मान बैठे. 
कि उसकी लतियाँ भुला दी जायेंगी | मै नही मानता कि अवधि निश्चित कर देना वाछ- 
नीय है। ऐसे तये मसले बराबर खडे होते रहते है, जिनके आधार पर विधान-सभा में 
नए प्राण फूंकना वाछनीय होता है। कोई सरकार, जिसे विधान-मडल का विश्वास प्राप्त 
न हो, यह सोचने का अधिकार महसूस कर सकती है कि आम चुनाव से उसे शक्ति का नया 
पट्ठा भिछ जायेगा । भिसाल के लिए, जब १९०९ में हाउस आफ लाड्ड्स ने उस वर्ष 
के वित्त-विधेयक को अस्वीकार कर दिया तो श्री एस्क्विथ को दोनो सदनो में शक्ति 
के सतुलन में इतना बडा परिवत्तन करने के लिए आवश्यक सत्ता केवल आम चुनाव 
से ही मिल सकती थी, १९१० के आम चुनाव के बारे में भी यही बात सच है जिसके 
द्वारा १९ ११ के ससद-अधिनियम के लिएसमादेश् प्राप्त किया गया । जिस विधान-मडल 
को अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद भी जीवित रखा जायेगा, उसमें दो अवाछतीय 
तत्त्व स्फूट हो उठेंगे। एक तो वह कार्याग पर अपनी ऐसी वरिष्ठता जमायेगा कि उसे 
अपने हाथ की कठपुतली बना लेगा और' दूसरे वह लोकमत की ओर कोई ध्यान नहीं' देगा 
क्योकि वह जानता है कि उसके अपने रवैये को प्रबल वैधानिक सरक्षण प्राप्त है। 
इन ब्‌ राइयों को रोकने के लिए भग करने का अधिकार अमूल्य साधन है । छेकिन 
हाँ, यह बडा ही नाजुक साधन है, जिसके उपयोग के बारे में गहरे मतभेद हैं। मेरा अपना 


२ इस समूचे प्रदन पर विस्तृत विवेचन के लिए देखिये--मेरा 'स्ठेट आफ 
पार्टोज्ष एण्ड वी राइट आफ डिस्प्ताल्यूशन।' फेंबियन सोसायटी, १९२४ । 
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विश्वास है कि इस अधिकार के प्रयोग की शक्ति तत्कालीन कार्याग को सौंपना नितान्त 
आवश्यक है। उसके दृष्प्रयोग के विषद्ध सुरक्षण भी बडे सबक और स्पष्ट हैं। कोई कार्यांग 
अकारण विधान-मडल भग नही करेगा क्योंकि उसे परिणामस्थरूप अपना पद खो बैठने 
का डर रहेगा। उसे डर रहेगा कि कही उससे समर्थक बुरा न मान जायें। उसे यह भी पता 
रहेगा कि निर्वाचक-मडल आम-चुनाव के कारण निजी व्यापार में पैदा हो जाने बाकी 
अव्यवस्था पर ताराज़ होता है । वह यह भी महसूस' करेगा कि अगर उसके पास' ऐसी कुछ 
ठोस उपलब्धियाँ नहीं, जिनके कारण व्यापक लोक-समर्थन की आशा की जा सके, तो 
अनागत के सयोगों पर विश्वास करना वृधा हूँ । श्री ग्लैडस्टन ने १८७४ में अकारण' ससद 
भग करने का खतरा मोल लिया था---नतीजा यह हुआ कि झूढिवादी पार्टी का इतना अधिक 
बहुमत हुआ जितना निकठ अतीत में कभी नही रहा। १९२३ में श्री बाल्डविन ने भी यही 
किया--फलस्वरूप श्रमिक पार्टी पदारूढ हुई। भग करने का यह अधिकार विधान-मडल के 
हाथ में नहीं छोडा जा सकता ।---यह्‌ सिर्फ इसी लिए नही कि शायद किसी विधान-मडल पर 
यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह अपनी कब्र खुद खोदने पर राज़ी होगा बल्कि 
इसलिए भी कि अगर भग करने का प्रस्ताव सभा में अस्वीकार कर दिया गया तो जाहिर 
है कि वह नंगे कार्याग की माँग करने के बराबर होगा । न कोई बाहरी अभिकरण ही ऐसा 
हो सकता है जिस पर यह विश्वास किया जा सके क्योकि भग करने के अधिकार में थो 
दक्तियाँ निहित है, उनका मतलब यह है कि कार्यांग के भाग्य और तीति दोनो की डोर 
उसी के हाथ में रहेगी--और यह ऐसा अधिकार है जो केवल निर्वानक-मडल को ही मिल 
सकता है। भग करने की यह शक्ति अगर न हो तो कार्यांग का मनोबल लुप्त हो उठेगा। 
विधान-मडल के सम द्र से जब जैसी हवा उठेगी, तब उसी के अनुकूछ उसे अपने बादबानो को 
दिशा देनी होगी। वह ऐसी असहाय अवस्था को प्राप्त होगा जैसी अवस्था में प्रेजीडेंट विल्सन' 
ने वरसाई सधि पर हस्ताक्षर होने के बाद अमरीका लौंटने पर अपने को पाया था। भग 
करने की शक्ति इस बात की स्वीकृति है कि अन्ततोगत्त्वा राज्य में निर्वाचक-मडल ही 
सर्वोपरि सत्ता है। और जब तक इस सत्ता की मजूरी न सिले, किसी भी कार्यांग की शक्ति 
के आसन पर नही विराजना चाहिए। जब तक ससद भग करने का परमाधिकार उस समय 
की सरकार को त हो तब तक किसी सामजस्यपूर्ण प्रतिनिधि प्रणाली का होना असंभव है । 

सामञ्जस्यपूर्ण प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता में ही हमें विधान-सभा के सग- 
ठन और कार्याँंग दकित के साथ उसके सबध का निर्देश मिछता हैं। विधान मडल के आकार 
के बारे में भी दो शब्द कह दिये जायें हालाँकि आमतौर से वह व्यावहारिक मामला 
है भौर इसमें सैद्धातिक बातें प्रासगिक नहीं होती। कोई विधान-मेडर इतना छोटा ने होना 
चाहिए कि उसके प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्रो के आकार के कारण निवाचिक-मंडल के 
साथ सच्चा व्यक्तिगत सबध न रख सके। इतता बडा भी न होनों चाहिए कि उसके सदस्य 
कोई कारगर विचार-विमर्श ही न कर सके। हाउस आंफ कामन्स कौ भाँति अगर कोई 
हैंह सौ से अधिक का निकाय हो तो जाहिर है कि उसका मतंरब यह होगा कि या तो बहस 
ही सीमित रहे कि कोई युक्ति सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत न की जा सके, था उसे कुछ गिनें- 
धीवस्यों तक ही सीमित कर दिया जायें और बाकी सदर््य मौन श्रोता थने रहें। परुतु 
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प्रत्येक प्रणाली का यही अनुभव रहा है कि अगर उसके अधिकाश सदस्यों को मौन रहने के 
लिए विवद् किया जाये, तो वे अधिक समय तक श्रोता बने नही रह सकते । वे अपने वोट 
देने आयेंगे, लेकिन बहस तो बहुत हृद तक ऐसी चीज़ है जो निर्वाचक-मडल के ज्ञान के लिए 
की जायेगी और आम तौर से इसका फैसला करने वालो के वोटो पर कोई असर नही पड 
सकेगा । मोटे तौर पर, मैं तो यह कहूँगा कि किसी भी विधान-मडल की सदस्यता पाँच सौं 
से ज़्यादा कभी नही होनी चाहिए--तभी वह अपना काम कुशलूता से चला सकता है। 
विधान-मडल के प्रयोजन का उल्लेख मै पहले ही कर चुका हँ---आम नियम निर्धारित 
करना उसका कर्त॑व्य हैं। यह प्रयोजन पूरा कैसे हो ” इसके लिए सभी पद्धतियाँ कार्यांग से 
विधानाग के सबध और उससे जनित परिणामों की ओर उन्मुख होती हैं। अगर आधुनिक 
अनुभव को अपनी कसौटी का उचित आधार मानें, तो इसकी तीन सभावनाएँ प्रतीत होती 
है। (१) किसी व्यवस्थित सबध का नितान्‍्त अभाव हो जैसे अमरीका में, (२) पूरी तरह 
व्यवस्थित सबंध हो, जिसमें अनेक प्रकार से विधानाग कार्यांग पर हावी रहे--जैसे फ्रास 
में (३) पूरी तरह व्यवस्थित सबध हो जिसमें कार्याम विधानाग को निदेशित करे 
लेकिन उस पर पूर्णता से हावी होने का उसे कोई दम्भ न रहे । क 
अमरीकी प्रणाली कानून बनाने की सभी कठिनाइयो को बहुत बढा देती है । विधा- 
नाग का सगठन किसी सामजस्यपूण योजना के आधार पर न हो, ऐसा कोई भी नहीं होता 
जिस पर विधान पास कराने में पहछकदमी करने की सच्ची जिम्मेदारी हो। कानून छाग्‌ 
करना औरो का काम होता है-फलूस्वरूप उसके सदस्य बहुत हद तक शून्य में विधान बनाया 
करते हैं। कार्यांग के पास यह आशा करने का कोई कारण नही होता कि जो ज़रूरतें वह 
महसूस करता है, उस पर काफी सहानुभूति से विचार किया जायेगा---और सफल प्रशासन 
की लिए यह अनिवाय है। वित्त पर उसका नियत्रण हो नही सकता--नतीजा यह होता है कि 
सदस्य व्यय को बराबर ऐसे लक्ष्यों की ओर उन्मुख करने में तत्पर रहते हैँ, जिनका राज्य की 
आवश्यकताओं से कोई सबध नही होता--होता भी है तो बहुत दूर का । बहस में यथार्थता 
का कोई पुट भी नहीं रह जाता क्योकि उसका कार्याग के जीवन पर कोई असरे पड नही 
सकता---अत' उसका प्रशासन की प्रवृत्तियों पर भी कोई ख़ास प्रभाव नही पडता । ऐसे 
अनम्य विच्छेद का मतलब यह भी हो सकता है कि दोनों अधिकरणो पर अलग-अलग पाटियाँ 
हावी ही जायें जिससे कि एक के प्रयत्नों की जड पर दूसरी पार्टी कुठाराघात करती रहे । 
इसके अतिरिक्त सदन वरण-कार्य भी कोई विशेष यथार्थंत से सपन्न नही कर सकते , “इसका 
सीधा-सा कारण यह है कि उनमें विशिष्टता पा लेने से कार्याण में कोई बडा पद पा जाने का 
कोई अवसर नही हो सकता। काग्रेसीय-प्रणाली का मूलभूत दोष यह है कि वह राजनीतिक 
जीवन में नाटकीय तत्त्वों का सन्निवेश् नही कर सकती । नतीजा यह होता है कि उसके 
विधान-मडल को एक घातक जडता अपने अगो में समेट छेती है। जो कुछ होता है उसमें 
लोकमन को आलोकित करने की क्षमता नही रहती। उसकी' अख़बारो में कोई महत्त्वपूर्ण 
आलोचना नही हो सकती क्योकि उसके काम करने के ढग से कोई स्फुट अर्थवान्‌ परिणाम 
ही पैदा नही होते । इस प्रणाली में अधिकारी-वर्ग के गुण भी नष्ट हो जात है क्योकि अपनी 
स्थिति से वे कार्यांग को एक अविच्छिन्न-रचनात्मक नीति अपनाने के लिए प्रभावित नही कर 
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सकते। विधाताग को निरन्तर कार्याग के क्षेत्र में दखल देने का लोभ रहता है ताकि वह इस 
तरह अपने पद की गौरव-बुद्धि कर सके और कार्यांग का बहुत सारा समय उस आलोचना 
को बेकार करने के निस्सार प्रयास में नष्ट हो जाता है । सक्षेप में, इस प्रणाली में ज़िम्मेदारी 
से कतई बरी होने का पुरा सरजाम है। कोई ख्लास ऐसा निकाय नहीं जो असफलता का 
दोष अपने सिर पर स्वीकार करने को तेयार हो। कार्याग सदा इस बात का बखान' कर सकता 
है कि विधान बनाना उसकी क्षमता की परिधि में नही आता। विधानाग को यह मालूम होता 
है कि उसका रुख़ चाहे कुछ भी रहे, उसकी पदावधि तो नियत और निश्चित ही है । स्था- 
नीय निवास के तियम से जो जटिलता उत्पन्न होती है, वह तो बस' इन कठिनाइयो के साथ ही 
जुडी हुई है, लेकिन इससे उन शर्तों कौो--जिनसे वैधानिक सफलता सभव हो सकती है-- 
पूरा करने की विफलता पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। 

फ्रासीसी प्रणाली में शायद ही इन दोषों में से कोई हो जो अमरीकी आयोजन में 
निहित है । उसकी अपर्याप्तता निस्‍्सदेह बहुत कुछ इस बात के कारण है कि प्रतिनिधि- 
सदन (चैम्बर आफ डेपुटीज़) की सघटना अनेकानेक दलो से होती है । इससे सरकार की 
पदार्वंधि एकदम अनिश्चित हो जाती है । मत्रिमडल जानता हैं कि उसका काम चाहे जितना 
प्रशसनीय रहे, दो साल से अधिक पदारूढ़ रहने का सयोग' उसके लिए बहुत ही' कम है । 
जिस दिन सरकार शासन की बागडोर सँभाछती है, निश्चय ही उसी दिन से उसके पतन के 
लिए आयोजन हो उठते है। सभा के कार्यों का प्रभावी नेतृत्व भी उसे करने नहीं दिया जाता। 
'उसकी प्रायोजनाएँ भी संदन' के कमीशनों की ठीक उसी प्रकार मुखापेक्षी होती है, जैसे किसी 
गैर-सरकारी सदस्यके प्रस्ताव। उनमें वैसे ही घोर परिवर्तन भी होते हैं, उसके वित्तीय प्रस्तावों 
तक में भी इस कदर सशोधन किये जाते है कि मूल से उसका कोई सबध ही न प्रतीत हो--- 
योजना की समजसता की ओर कोई ध्यात भी नही दिया जाता । फ्रासीसी प्रणाली की कंठि- 
नाइयाँ मुख्यतः दो है। शायद किसी भी फ्रासीसी मत्रिमडरू को कभी भी इतना वक्‍त नही 
मिलेगा कि' वह किसी अच्छे बडे कार्यक्रम का परिपालन कर पाये और उसके पीछे कमीशनी 
की छाया-मत्रिपरिषद्‌ हमेशा ही अस्तित्व में रहती है---वे विधि-विहित मश्मिडल पर जिस 
हद तक असर डाल कर पाते है, उसी हद तक वे प्रभाव अर्जन कर लेते हैं। फलत उसका 
भ्रतिनिधि हाउस आफ कामन्स' आदि के सदस्य की अपेक्षा कही अधिक भहत्त्वपूर्ण व्यक्तित 
होता है। लेकिन उसका यह महत्त्व तभी है कि मत्री अपने सच्चे दायित्व को तिलाजछि दे 
दे और विधान में कोई सच्चा सामजस्य त रह जामे। इस पहलू के लिए वित्त से अधिक सरल 
और कोई कसौटी नहीं । फ्रासीसी गणराज्य के ५० वर्ष के जीवन में सिर्फ एक मत्री ने कर 
लूगाने और उसके परिणामों के मसले का गम्भीरता से सामना करने का प्रयत्न किया है 
क्योंकि ऐसा करते ही विधान-सभा के क्षितिज पर वैकल्पिक मन्रिमडलो की असख्यता स्फूट 
हो उठती है। इस प्रणाली का एक और नतीजा होता है जिसका उल्लेख कर देना आवश्यक 
है। हालाँकि उसको कभी सामने नही' छाया जाता। चूँकि विधान बनाने की आशिक ज़िम्मे- 
दारी ही मत्रिमडल पर होती है, अत उसे फ्रासीसी तागर-सेक से बैसी निष्ठापूर्ण या महत्त्व- 
(पूर्ण सहायता प्राप्त नही होती जिसकी कि आशा इशगलैण्ड का कोई सत्री कर सकता है। 
सीसी नॉगर-सेवां का सदस्य जानता है कि' उसके स्वामी का शासन कितना क्षण-स्थायी 
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ह--इसलिए उसे--ख़ासकर राजनीतिक मामलो में--यह लोभ होता है कि प्रतिनिधि- 
सदन और प्रेस दोनो में अपनी नीति और सबधों का विकास करे, ताकि वह उन 
स्वाभियों के नियत्रण से बच सके, जिनसे उसका मतभेद हो। 

में दिखाऊँगा कि ब्रिटिश प्रणाली भी दोषो से मुक्त नहीं। पर दूसरी जो प्रणालियाँ 
हमारे सामने है, उन्तसे उसकी श्रेष्ठता अतकयें है। उसके आधार तीन बडे सिद्धात है । यह 
काम कार्याग का माना जाता है कि बह काम-काज को एक खास प्रवृत्ति-धारा में प्रेरित कर 
दे। वह विधान-मडल के समक्ष एक कार्यक्रम पेश करेगा, जिसकी स्वीकृति पर उसका 
जीवन निभर होगा---अगर किसी गभीर बात को लेकर उसे अस्वीकार कर दिया जाये, 
तो उसे या तो इस्तीफा दे देना पडेगा या निर्वाचक-मडल का दरवाज़ा खंटखटठाना पडेगा। 
दूसरी बात यह कि वित्त के क्षेत्र में वह अन्तिम सत्ता होती है। कोई और सरकारी सदस्य न तो 
कोई वित्तीय विधेयक पेश कर सकता है, और न उन प्राककलनों में वृद्धि करने की कोशिश कर 
सकता है (घटाने की कीशिश भले करे) जिन्हें तत्काडीन सरकार ने उचित माना हो । 
तीसरी बात यह है कि इन दोनो सिद्धातो के फलस्वरूप गैर-सरकारी सदस्य की पहल-कंदमी 
के लिए बडा छोटा-सा कार्य-क्षेत्र रह जाता है। वह अमरीका और फ्रास की तरह असरूय चिघ्रे- 
यक पेश कर सकता है लेकिन वह यह जानता है कि सभा के समय की व्यवस्था और कार्य- 
विधि पर सरकार का नियत्रण है और यह भी कि मोटे तौर पर किसी ऐसे महत्त्वपृूण विधेयक 
के सविधि-पुस्तक में पहुँच जाने की विशेष आशानही की जा सकती जिसे सरकार का अभि- 
भावकत्व प्राप्त नही गया हो । इस प्रणाली की खूबियाँ स्पष्ट है। पहली बात तो यह कि उससे 
न सिर्फ एक सामजस्यपूर्ण वैधानिक सघटना हासिल होती है, वरन्‌ यह भी निएचय रहता 
है कि जिन्होंने उसका आयोजन किया है, वे ही--अगर वे उसे स्वीकार करवा पाते हैं--- 
'उसे लागू भी करेंगे। दूसरी बात यह कि उसमें दायित्व तात्कालिक, सीधा और निश्चयात्मक 
होता है। सभी देख सकते है कि कौन प्रशसा का पात्र है और कौन दोषी । संब जानते है 
कि विधेयकों का स्नोत कहाँ है---सब समझ सकते है कि दड किसे दिया जाये। तीसरे, 
विधान और विद्त का एक निश्चित परस्पर सबध होता है। कोई भी अपने अभिमत उपाय 
को श्रेयस्कर घोषित कर लाद नही सकता, एक अपने चुनाव-क्षेत्र को ही फायदा पहुँचाने 
की आज्ञा नही कर सकता | अमरीकी विधान-मडरू की तरह से आपाधापी करने वाले गठ- 

बन्धनो की सम्भावना तो शुरू में ही समाप्त हो जाती है । 

मगर इस प्रणाली में जो स्पष्ट खूबियाँ है, उनकी वजह से हमें इसकी खामियो की 
ओर से आँखें नही मूँद छेनी चाहिए। निश्चय ही यह कार्यांग को स्वेच्छाचारिता का अवसर 
देती है। अगर वह चाहे तो एक निहायत छोठे-से मसऊे को विश्वास का प्रइन बना सकता हैं 
और ये विकल्प उपस्थित कर सकता है कि या तो समर्थन दिया जाये---जो हार्दिक नही होगा, 
और या सभा को भग किया जाये---जो असुविधाजनक साबित होगा। इस तरह यह प्रणाली 
'वाद-विवाद को अयधार्थ बनाने की ओर उन्मुख रहती है, सत्तारूढ पार्टी के सभी वर्मों 
को अनृशासित रखने पर बहुत-कुछ निर्भर रहता हू, इसलिए यह भी असभव नही कि सदस्य 
अपने भाषणों में किसी नीति का विरोध करे और वोट देते समय उसका समर्थन करें---महज् 
इस डर से कि कही उन्हे वहाँ पर रोष का भाजन न बनना पडे। शक्तिशाली कार्याग गेर- 
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सरकारी सदस्य की पहलकदमी को इतता सीमित और प्रतिबन्धित कर दे सकता है कि वह 
प्राय अस्तित्त्व-घन्य ही हो जाये। वह विद्रोह करके ही अपने व्यक्तित्व को बनाये रह सकता 
है और विद्रोह करके हो सकता है वह अपने विरोधियों की शक्ति हथियाने का साधन बन 
जाये। फरूत हो सकता है कि विधानाग फैसले अकित करने का अधिकरण भर होकर रह 
जाये---वह वास्तव में अशक्त हो, न आलोचना कर सके, न कोई सशोधन-परिवर्तन 
श्री छायड जाज॑ के प्रशासन के अधीन यही हालत थी। अपना वरण-कार्य सपादन करने की 
योग्यता तो शायद उसमें वैसी हालत में भी रहेगी, छेकिन में समझता हूँ कि सावधानी से 
विदर्लेषण करने से स्पष्ट हो जायगा कि एक खास मौ्क पर, विधान सभा के अशक्त हो 
जाने पर, कार्याग अपनी अमला-सबधी जरूरतो के लिए अन्यत्र दुष्टिपात करने रूगता है। * 

इन दोषो के होते हुए भी में समझता हूँ कि ब्रिदिश प्रणाली को ही नमूना मान कर 
हम विधानाग और कार्याग के सबधो की पद्धति बना सकते है। नीति के आम निर्धारण 
के लिए हमे कार्याँग को ज़िम्मेदार बनाना पडेगा ही। अत यह ज़रूरी होगा कि उसके सदस्य 
विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हो, वें जो महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करेंगे, उन्ही के 
माने न भाने जाने पर उसका भविष्य निर्भर होगा । वित्त की पूरी ज़िम्मेदारी भी उन्ही 
पर रहनी चाहिए, सिवाय तब जब कि उनके तरीके ही अस्वीकार कर दिये जायें। अत 
विधान-मडल़ की समय-सारिणी पर भी उसी का नियत्रण होना चाहिए, शैर-सरकारी 
सदस्य की किसी महत्त्वपूर्ण विधेयक को' पेश कर सविधि-पुस्तक तक हे पहुँचने की दक्ति 
का अधिकाश में अनस्तित्त्वही रहेगा। समय के व्यय के बारे में वे जो आयोजत भधनायें, उसमें 
उन तीन बडे बडे क्षेत्रों के छिए काफी गृंजाइश रहनी चाहिए, जिसमें गैर-सरकारी सदस्य 
अपना सबसे बडा योगदान करता हू । सवाल-जवाब के तौर पर कार्याग से सूचना प्राप्त 
करने का पूरा अवसर होना चाहिए और ज़ाहिर है, ऐसे मौर्क भी आयेंगे जब जवाब से इस्कार 
करने पर उसे कार्याग में विश्वास का मसला बनाया जा सकेगा और वैसा करना उचित 
होगा। दूसरे, परिवेदताओं की अभिव्यक्ति का भी कोई समय होना चाहिए । वहाँ शिकामत 
पेश करने का मौका होता है, ---यह भी एक कारण है, जिससे विधानमडक् का खास भहृत्व 
होता हैं और आम तौर से कहा जा सकता है कि यह मौका जितना अधिक होगा, उतना ही 
वह अधिक कारगर होगा । तीसरे, बहस के लिए ऐसा प्रबन्ध होता चाहिए कि विरोधी पक्ष 
को विवादास्पद समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने का सच्चा अवसर सि्े | हम यह सासते 
है कि काम का दबाव बहुत होने के कारण बहस की कोई सीमा होना अनिवार्य है 
और निश्चय ही जो कार्याग विधान-सडल की समय-सारिणी को नियत्रित सही कर सकता, 
वहू नीति के प्रवर्त्तक के रूप में हमेशा असफल ही रहेगा । 

लेकिन अगर तीन तरह से इन्हें अनुपूरित न किया जाये तो अपनी इस सरलता में मे 
सिद्धात अपर्याप्त' ही साबित होगे । पहली बात तो यह कि कानूत बताने के विवरणो के बारे 
में विधान-मदक में मत-वैभिन्‍्य के लिए गुजाइश रखना अनिवार्य है। वैयक्तिक सदस्य को 
प्रोत्लाहत मिलना चाहिए कि बह सभा को समझाएं कि उसके सुझाव असल में सुधार हैं 
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जिन विचारों की व्याप्ति हो, वे एकान्तत मन्त्रियों केही विचार नही होने चाहिएँ। इसका 
मतलब हुआ कार्यांग के इस अधिकार का निराकरण करना कि वह चाहे जिस सवाल को 
विश्वास का सवाल बना के जिस पर तत्कालीन सरकार का अस्तित्व ही निर्भर होता हूँ 
“-मभिम्नाल के तौर पर ब्रिटिश मत्रिमडरू आज इस अधिकार का उपयोग करता है । 
इसके फलस्वरूप जो असगतियाँ पैदा होती हैं, सभी जानते है। १९०० में बाल्फोर प्रशासन 
में सचमृच इस प्रश्न को विश्वास का मामला बना दिया गया कि पिलर-बक्स का रग 
हरा होना चाहिए या नही । और कार्याग के एक किस्मत के मारे आछोचक को (जो असल में 
उसका एक समर्थक था) विवश होकर रग की अपनी तरजीहो का भी निवेध करना पड़ा । 
कोई भी सकल्पना कभी इतनी सही नही होती कि उसे यह शक्ति मिल जाये कि विश्वास के 
वोट के साथ अनूषगत निहित दडो को वह अपने साथ सबद्ध कर ले। विधान सभा में कोई 
ऐसी स्वतत्र-सत्ता होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप से यह तय कर सके कि प्रस्तावित सशोधन' 
सच में इतने आधारभूत हैं कि इस बात की ज़रूरत है कि उन्हे विचाराधीन मामला बनाया 
जाये। इगलैण्ड में अध्यक्ष यह कार्य कर सकता है जैसे वह यह घोषित करता है कि अमुक घिल 
द्रव्य-विधेयक है या नही, ताकि उसे हाउस आफ छाड़्से के नियत्रण से बचाया जा सके । 
में समझता हूँ, विधान सभा में इस प्रकार कार्य करने की शक्ति एक अमूल्य सुरक्षण हो 
जायेगी--न कैवल विरोध पक्ष को, बल्कि कार्यांग के उन आलोचको को भी जो आमतौर 
से तो उसका समर्थन करना चाहते हैं, पर सरकारी कामकाज के ब्यौरे के बारे में स्वतत्र 
रहने का अधिकार भी बनाये रखना चाहते है । मै यहाँ पर उन कारणो का विस्तारपृर्वक 
बखान नहीं कर सकता जिनके बल पर अध्यक्ष जेसा कोई अधिकारी--जो अपने पद की 
परिभाषा के अन्तगत ही पार्टी-सघर्ष की प्रकृत गर्मागर्मी से दूर होता है---विधान-सभा के 
उचित रूप से काम करते रहने के लिए अतिवायं होता है । लेकिन जो कोई भी अमरीकी 
प्रतिनिधि-सभा की अव्यक्षता के इतिहास का मनन करेगा, वह यहाँ प्रतिपादित मत 
के आधार समझ जायेगा *--ऐसी मेरी धारणा है। 

दूसरे, विधान-सभा के सदस्यों का कार्याग के विभागों के साथ कुछ-न-कुछ अभेद 
सबध स्थापित करना ज़रूरी है। कई समितियाँ बनाई जा सकती है--जिनमे से प्रत्येक 
एक विभाग के काम की ज़िम्मेदारी ले ले। मेरे भावन के अनुसार वे छाँटे हुए कोई एक 
दर्जन सदस्यों का निकाय हीगी--वे अपनी पाध्यों के प्रतिनिधि की हैसियत से वरित न 
होंगी--यद्यपि पाथ्यो का प्रतिनिधित्व भी उनमें होगा[--जितने विशेष प्रइनो पर विधान- 
मडल में उपलब्ध विशिष्ट योग्यता के प्रतिनिधि के रूप में । वे पीति के निर्माताओं की तरह 
से काम नही करेंगी जो कि प्रथमत --जैस! कि मे पहले कह चुका हँ--स त्रिसडल का कृत्य 
है, वे कुछ हद तक तो परामर्भदायी अभिकरण होगी और कुछ हृद तक प्रशासन-तत्र के 
परिचालन की सबध में निश्चित सक्षम मत विधान-मडल में प्रस्तुत करने का साधन होगी । 
उनकी पहुँच सभी कागज-पत्रो तक होनी चाहिए--जो अत्यन्त और विशेष रूप से गोपनीय 
हो, उनकी बात और है । उन्हें इतनी शक्ति! मिलनी चाहिए कि वे विभागों मे जाँच-पडताल 
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कर सके । वे इस योग्य हो कि खास सवालों पर गवाही लेने के लिए सरकारी नौकरो को 
अपने सामने बुला भेजें। उनकी मत्री के साथ नियमित बैठके हो, जिनमे उसकी नीति-- 
और ख़ास तौर से उसके विधात--पर निस्सकोच बहस हो और स्पष्टीकरण किये जायें । 
वे सभी अध्यादेश उनके सामने पेश किये जायें जो कभी-कभी हर कार्यांग को विवश होकर 
बिल्कुल अपने बूते पर जारी करने पडते है, उन्हें विधान-मडछू की तात्कालिक स्वीकृति 
नही होती । मै इस बात पर ज़ोर दूँगा कि उनके कृत्य से विधान-मडल के उनके प्रति कोई 
विशेष कतंव्य नही हो जाते जब तक कि, जिसे इगलैण्ड में प्रत्यायोजित विधान" कहते 
हैं, उसके जारी किये जाने से पूर्व उनके अनुमोदन को आवश्यक ठहरा देना ही वाछनीय न 
मान लिया जाये--और मै समझता हूँ, वेसा आवश्यक कर देना उपयुक्त रहेगा। वरना ने 
कार्याग के साथ अपनी असहमति बहस के साधारण माध्यम से ही व्यक्त कर सकेगी । 
विधान पेश किये जाने से रोकने की उनके पास कोई दा क्ति न होगी और मत्रिमडल के तरीकों 
को अनुशासित करने की कोई सत्ता न होगी। इगलूण्ड के बादशाह की तरह उनका काम भी 
सलाह, प्रोत्साहन और चेतावनी देना होगा--फक इतना ही है कि इस प्रक्रिया में ने कुछ 
सीखगे भी । 

मुझे तो छगता है कि इस प्रकार की प्रणाली में बहुत ही फायदा है । पहली बात तो 
यह कि इसके फलस्वरूप कार्याग विधान-सस्था के मतो के प्रति अधिक सचेष्ट और अनुकूल 
रहेगा। विधान-सस्था प्रत्यक्ष वैर-भाव दरसाये बिना अपने विचारों के माने जाने का 
आग्रह कर सकती है, सुझाव दे सकती हैँ, ज्ञान सचय कर सकती है । इससे यह निरवय हो 
जाता है कि बहस में कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे, जो मत्रिमडलीय नीति को समझने की सच्ची 
योग्यता रखते है--फिर चाहे वे इससे सहमत हो या नही। मन्ती को प॑रीक्षा-भूमि मिल जाती 
है, जहाँ उसे यह पता चल सकता हैँ कि प्रबुद्ध जनता के उसकी योजनाओं की ओर कैसा 
रुख रहने की सभावना है । वह उसे तानाशाह बन जाने से रोकेगी, जो किसी' यन्त्रोद्भूत 
देवत। की तरह से ऐसी घोषणाएँ करता है जिन्हे देव-वाणी की तरह माना जाये। वह अपने 
अधिकारी-बर्ग को बाहरी दुनिया के सम्पक में लाती है और विधान-सभा क्रो अपना स्वाभा- 
विक बैरी मानने की आदत को पनपने से रोकती है जो सर्वेत्र नौकरशाही की खासियत है । 
निर्वेबक्तिक सस्थाएँ हमेशा ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपर्याप्त होती है परन्तु जब वे मांस- 
मज्जा-युकत माध्यम का स्वरूप ग्रहण कर लेती है, तब सहयोग और एक दूसरे को समझने 
की भावना सभव हो जाती है । मिसाल के तौर पर मेरा विश्वास है कि वैदेशिक कार्यों के बारे 
में ऐसी वैधानिक समिति बना देना नीति में एक विवेकपरूर्ण अविच्छिन्नता बनाये रखने का 


| 





१ तुलना सी० दी० कार-- डेलीगेटिड छेजिस्लेशन'! और 'जरनतरूू आफ पब्लिक 
एडसिनिस्ट्रेशन' अप्रेल, १९२३ में 'एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीधन' पर सेरा सिधन्ध। 
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४ #टरेटिव ला (१९२४) और लाई होीवर्ट के 'दी न्यू डिस्पोडिज्स' (१९२९) में अंपने- 
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सबसे अमोघ तरीका है---तब समय-समय पर होने वाले रोषमय प्रचार के उन वाग्स्फोटो 
की जरूरत नही रह जाती, जो अस्तर्राष्ट्रीय सबधो को घोर हानि पहुँचाया करते है । 

इस तरह की समितियाँ बनाने का सुझाव देते ही दो बडी कठिनाइयाँ फौरन सामने 
आती है। क्या कोई समिति“भन्नी के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी ? सभी जानते हैं कि कांग्रेस 
और फ्रासीसी सदनो की समितिया विविध विभागो के प्रशासन में इस कदर दखल देती है, 
कि कोई भी बेहद तग आ जाये। मत्रिभमडल की सकल्पना पर वे अपनी सकल्पना को हावी 
करना चाहती है । तफ्तीशों और जाँच-पडताल मे वे बेहद वक्‍त बरबाद कराती है। वे 
पहलकदमी को सीमित कर देती है और दायित्व-भावना को कमजोर। लेकिन मेरी मान्यता 
है कि जो तथ्य इन सब कठिनाइयो की जड़ है, उससे उक्त आयोजन मुक्त है। अमरीका और 
और फ्रास दोनों जगह इन समितियों का विधानमडल के प्रति कुछ कतंव्य होता है । उनका 
काम होता है निद्वन्द्र होकर मत्री का पर्दाफाश करना--वे मानो उस पर पहरा रखने के 
लिए ही नियत किये जाते हों। उसकी कार्यवाहियों की वे बाकायदा सूचनाएँ देते रहते है--- 
उसके विधेयको पर वे अपनी सगठित राय ज़ाहिर करते हैँ। मेरे द्वारा भावित समितियों को 
ऐसे कोई अवसर प्राप्त न होंगे। सिर्फ एक प्रत्यायोजित विधान के मामले में वे सभा को 
रिपोर्ट देंगी अन्यथा नहीं और सो भी तब जब भभ्री से उनकी असहमति हो। उनकी कार्स- 
वाहिया गुप्त हुआ करेंगी। वे कोई ऐसा विधेयक उपस्थित न कर सकेगी जिसका वह अनु- 
मोदन न करें। अगर कभी पारस्पारक वैमनस्य भी पैदा होगा तो उसके लिए काफी सुरक्षण 
यह होगा कि विधानमडल में कार्याग को बहुमत प्राप्त है। समिति-प्रणाली के परिणाम 
अगर इतने कष्टप्रद है तो अमरीका में तो उसका कारण है कार्याग और विधानाग के बीच 
विच्छेद और फ्रास में है बहुदल-प्रणाली । 

असली कठिनाइयाँ तो स्वय मत्री पर निभ रं होगीं। अगर वह सशक्त है और प्रशा- 
सन की प्रक्रिया को सचमुच अच्छी तरह समझ्षता हैँ तो समिति उसके लिए अमूल्य होगी, 
वह न केवल मत्रणा के लिए ही उसका उपयोग कर सकता है, वरन्‌ उसे ऐसा माध्यम भी बना 
सकता है, जिसके सहारे उसकी नीति को विधान सभा में प्रबुद्ध स्वीकृति प्राप्त हो सके । 
वह अपनी नीति पर लोक के विचारों से अवगत होने में भी उसका उपयोग कर सकता है । 
उससे वह ऐसे सुझाव और टिप्पणियाँ हासिल कर सकता है जो उसके लिए बहुमूल्य साबित 
हो। और मै समझता हैँ उसके अधिकारी भी विधान सभा में कुछ ऐसे सदस्यो को प्रशिक्षित 
करने का महत्त्व समझेंगे, जो सचमुच मत्री क॑ क्ृत्यो से परणते अवगत हो। कहने की ज़रूरत 
नही कि इससे विधान मड़ल का वरण-कार्य बहुत ज़्यादा खूबी से सपन्न होने छूगेगा क्योकि 
समितिया एकऐसा छोटा-सा दायरा बन जायेंगी, जहाँ से भावी म त्रियो की प्राप्ति हो सकती 
है और तब मत्रिमडल बनाने में पदधारी ढूढते समय की मौजूदा दिक्‍्कतें सब दूर हो जायेगी । 
हाँ, अगर मत्री स्वय कमज़ोर हुआ तो स्थिति और कठित हो जायेगी । उसकी प्रवृत्ति 
निस्सदेह यह होगी कि अपने दायित्त्व का भार समिति पर डाल दे और तब समिति को 
उसके क्ृत्यो का उपयोग करने का लोभ होगा--वैसा होना स्वाभाविक भी हैँ। इस खतरे 
का उपचार बहुत हृद तक तो इस बात में निहित है कि सरकारी नौकर किस तरह के है। 
अगर वे अपने विभाग में रचत्तात्मक परम्पराओ की स्थापना करें, तो कठिनाई न्यूनतम हो 
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जायेगी । सर राबर्ट मोरैण्ट जैसे लोग किसी भी मत्री को भीरुता के रोग से बचे रहने के 
लिए बराबर रसायन देते रह सकते है। छेकिन अगर यह कठिनाई अपनी पराकाष्ठा पर भी 
रहे, तब भी मै समझता हूँ कि यह प्रयोग तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ही। प्रशासन के अधि- 
काह मामलो में अपना योग देने के लिए अनधीत जन के पास सामान्य बुद्धि का अपार सचय 
होता है--वह ऐसी बहुत सी बातें सुझा सकता है जो देनिक चर्चा के भार से बेतरह दबे हुए 
विशेषज्ञ ने कभी सोची भी न हो | परस्पर इतने असम मस्तिष्कों के समाघात से देनिक कार्य 
के विवरणों में अतुल आविष्का रकता का सन्निवेश होगा और छोटी-मोटी बातो में मौलिकता 
ऐसा गण है कि अधिकारी-वर्ग को अपनी नित॒चर्या की मनहूसियत से बचा छेगा जो अपनी 
ही परम्पराओ की दीर्घ॑सूत्रिता में उसका दम घोट देती है। और, अन्त में, यह बात भी 
ध्यान देने की है कि जैसी जानकारी ये समितियाँ उपलब्ध करायेंगी, उसे पाने के लिए अगर 
गैर-सरकारी संदस्य को कोई न कोई राह नही मिल जाती तब और कोई ऐसा' रास्ता नही 
रह जाता कि विधान-मडल् निश्चित क्षमता के कोण से विलूग करते वालो की लानत-मला- 
मत कर सके । जिस विधान-मडल की प्राविधिक जानकारी तक पहुँच नही होती' वह पूरी 
तरह आत्मविश्वासयुक्त कार्यांग की मनमानी पर निर्भर रहता है । यहाँ, कम से कम, उस 
विषमता को दूर करने के साधन तो है।" 
इन सामान्य सिद्धातों का तीसरा अनुपुरक' अधिक क्रातिक है । प्रत्येक वैधानिक 
बहस में कम से कम दो सस्थान होते है । पहले तो आम सिद्धात का विवेधन होता है और 
फिर जैसे उस सिद्धात को विधेयक की धाराओ में शब्द-बद्ध किया जाता है, उस तरह 
सविस्तार उसका विवेचत-विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक विधान-मडल के सामने 
काम का जो प्राचुर्य रहता है, उसके कारण यह दूसरा सस्थान अधिकाधिक विधान-मडल 
की समितियों को सौंपना आवद्यक हो गया है--वे अपनी उपपत्तियाँ बाद में पूरी सभा 
के सामने पेश कर देते है। छेकिन ये समितियाँ अपने संगठन और कार्यविधि' को समूचे 
विधान-मडल के नमूने पर ही आयोजित करके अपने काम का महत्त्व बहुत कुछ शून्य कर' 
देती हैं। सिद्धात का विवेचन करने के लिए जो तरीके आवश्यक है, वे १ही नही जी ब्यौरे 
के विवेचन के लिए उचित हो सिद्धात पर तो कार्यांग का जीवन ही निर्भर होता है । 
ब्यौरे की बात तो यह है कि उसमें जो समस्‍यायें उठाई जाती है, वे प्राय हमेशा ही' 
प्राविधिक होती हैं और अक्सर आम पार्टी-सघर्ष की नौबत वहाँ नही आती । मैं समझता हूँ 
कि प्राथमिक महत्त्व के विधेयकों को छोड कर बाकी सबमें समिति-सस्थान का अधि- 
काधिक सुधार किया जा सकता है। साफ है कि कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं, जिनमें 
विधान-मडल कोई सशोधन नही कर सकता--हाँ, चाहे तो उसे बिल्कुल अस्वीकार कर 
सकता हे--क्योकि कार्यांग उसके एक-एक विराम-चिह्तू तक को यथावत्‌ रखने की लिए 
बंधा हुआ होता है. १९२२ का आइरिश फ्री स्टेट-सन्धि अधिनियम इसका उदाहरण 





१ देखिए--“दो डेबेलपमेंट आफ दी सिविल सर्विस' में मेरा भाषण जिससे मेंने; 
| पृष्ठों में कुछ वरावय यथावत्‌ ग्रहण कर लिये हे। 
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है। छैकिन यह बात तो बहुत थोडे से विधेयको पर ही लागू होती है। अधिकाश में परिवर्तत 
किये जा सकते हैं और उनके सचिधि-पुस्तक तक पहुँचते-पहुँचते कार्यांग स्वय ही उनमें 
बहुत से सशोधन' कर डालत#है । 
एक बार कोई विधेयक जब इस प्रकार की वैधानिक समिति को भेज दिया जायें 
तब, मैं समझता हूँ, उसकी आगे की कार्य विधि को' कुछ ऐसा हीं रूप दे दिया जाना चाहिए, 
जैसी प्रक्रिया ब्रिटिश नगरपालिकाओ की समितियाँ अपनाती है। स्मरण रहे, वहाँ बहस 
के वक्‍त स्थायी अधिकारी मौज द रहता है ---वह्‌ सवालो के जवाब देता है, सुझाव पेश करता 
है, कठिताइया रफा करता है और सूचनाएँ मुहैया करता है । नगरपालिका की अच्छी 
या बुरी समिति में एक ही भेद होता हे---एक तो बैठक में उपस्थित अधिकारी' से पूरा लाभ 
उठाती हे और दूसरी निर्वाचित नगरपाल के मुकाबले बेतन पाने वाले अधिकारी की हीनता 
प्रदर्शित करने पर तुली रहती है। मेरा विध्वास है कि अगर मन्नी विधान-मडल की 
समितियो में अपने स्थायी अधिकारियों को भी ले जायें ओर बहस में सदस्यो को उनकी उप- 
स्थिति का पूरा लाभ उठाने का अवसर दें, तो यह एक बहुत बडी और सही बात होगी. 
इससे एक तो जान बूझ कर डाली जाने वाली अडचने दूर हो जायेंगी। और इस बात का प्रत्यय 
हो जायगा कि जो सवाल पूर्णत ---या मुख्यत भी--अ्राविधिक थे, उन्हे सुलझानें के लिए 
प्राविधिक ढग' ही अपनाया गया। साझेदारी-भावना का तत्त्व तिरोहितः हो जायगा जो 
अब उन समस्याओ पर छाया रहता है, जहाँ उसकी कतई कोई प्रासगिकता नहीं । इस 
बात का भी निश्चय हो जायेगा कि गेर-स रकारी सदस्य के विचारों पर अधिक ध्यान दिया- 
जायेगा--जितना फिलहाल सभव नही हूँ | क्योकि प्रवृत्ति यह होगी कि उन समितियों को 
काफी हद तक हाउस आफ कामनन्‍्स की गैर-सरकारी विधेयक समिति जैसे निकायो का रूप 
दें दिया जाये जहाँ हर विधेयक पर, चाहे वह सिद्धांत रूप में कितना ही आपत्तिजनक क्यों 
न हो, ब्यौरेवार और विस्तार से विचार किया जाता है--सिर्फ इसलिए कि उसे एक उचित 
विधेयक का रूप दे दिया जाये । जाहिर है कि स्थायी अधिकारी तभी कुछ बोल सकता हैं 
जब विधेयक से सबद्ठे मत्री उसे अनुज्ञा दे दे । लेकिन मेरा रूपाल है कि इस कार्य-विधि को 
अपनाने से यह स्पष्ट हो' जायगा कि ऐसा बहुत सा काम असल में विवादास्पद है ही नही, 
जिसे अब तक विविध पार्टियाँ अनिवार्यत सघ्ष-भूमि माने बैठी है। मे समझता हूँ कि ऐसा 
होनें से विधान का काम एकदम ही अधिक तेज़ी से होगा' और अधिक कारगर होगा। और 
अवसर के अनुकूल--यानी सिद्धात-विश्लेषण तक---सीमित रहकर वह महान्‌ बहस भी 
क्रही बेहतर होंगी और उसके फलप्रद होने की अधिक सभावना होगी! 
कार्याग और विधानाग के परस्पर सब की एक और समस्या के बारे में दो-एक शब्द 
कहना ज़रूरी' होगा। गैर-सरकारी सदस्य पर भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रभाव डालने से 
कार्याग को रोकना हमेशा बडा ज़रूरी होता है। यह प्रभाव अनेकानेक विविध रूप ग्रहण कर 
सकता हूँ । अमरीका की तरह वह सरक्षण प्रदान करने में एक सबिवेक साझेदारी से उद्भूत 
हो' सकता है-वोट के बदले सदस्य के मित्री और सबधियों को बडे-बडे पद,-कभी कभी तो 
बडे-बड़े न्‍्यायिक पद तक-दिये जा सकते है । सबसे अधिक खतरनाक रूप बह है जब राज- 
नीतिक कार्यांग का आकार इतने बडा हो कि उसके बहुमत पर सदस्यों का सीधा प्रभाव 
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हो और उसकी नीति चाहे कुछ भी हो, उसे पदारूढ रखने में उनकी सीधी दिलचस्पी हो । 
मिसाल के लिए, औसत ब्रिटिश प्रशासन में, आज कम से कम कोई पचास एक सदस्य तो 
हीते ही है--फ्रासीसी मत्रि-परिषद्‌ में भी शायद ही इससे कम होते हो | जब सत्तारूढ पार्टी 
के सदस्यो का पाँचवा हिस्सा पद धारण कर ले सकता है, तो ज़ाहिर है कि मत्रिमडल के ._ 
सदस्यों की अधिक से अधिक सीमा निर्धारित करना अनिवार्य है। इन्ही कारणों से, कोई 
सरकारी नौकर, विधान-सभा का सदस्य नही होता चाहिए---कक्‍्योकि उन्हे भ्रष्टाचार कौ 
राह पर ले जाने की सुविधाएँ इतनी है कि कोई न कोई उनका उपयोग किये बिना नहीं 
रह सकता और इतनी मुश्किल है कि उनका पता लगाये बिना नहीं रहा जा सकता। 
प्रभाव डालने का एक और रूप कार्यांग के सम्मान-उपाधियाँ देने के अधिकार में निहित है। 
आदमी बडा वृथा प्राणी है और 'उसके कोट पर सुशोभित फीते का टुकड़ा आधिकारिक 
मत को चूधिया देता है। राजनीतिक कारणो से उपाधि देने के खिलाफ या तो कोई निश्चित 
विधान हो अथवा कोई आत्म-निषेधात्मक अध्यादेश हो' ताकि उन तक' पहुँच होना ही कठिन 

जाये--मै समझता हूँ कि दोनो में से एक बात हो तो उसका बडा महत्व रहे । और कार्यांग 
के लिए विधान-सभा के किसी सदस्य को वैतनिक सरकारी नौकरी देना हमेशा अवैध होना 
चाहिए। अपवाद-स्वरूप कुछ ऐसी जगहें हो सकती है जहाँ वेधानिक अनुभव का उपयोग 
स्पष्टत सहायक होता है जैसे किसी उपनिवेश की गवर्तरी । ऐसी जगहो की सूची आसाती 
से तैयार की जा सकती है । 

कहने की ज़रूरत नहीं कि विधान सभा के सदस्यों को बहस की अधिकाधिक स्वत- 

त्रता होनी चाहिए। उन्हें ऐसी मर्यादाओ से बाँधा नहीं जा सकता जो अदालत के प्रति 
निर्देश्य हो। जाहिर है कि अगर उनके सुझाव और वक्तव्य अपछेख और अपवचन क़ानूनो की 
परिधि में आ जायें तो बहस के दौरान में बहुत सी ऐसी बातें न कही जायेंगी, जो वास्तव में 
महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान हो । वे इतन समर्थ होने चाहिएँ कि किसी मामले में भ्रष्टाचार 
हुआ है--अपने ऐसे विध्वास का इशारा दे सके चाहे भले ही कानून कीं दृष्टि से प्रमाणों का 
कम पूरा और पर्याप्त न हो। वे इस योग्य हो कि किसी उपनिवेश के गवर्नर की कार्यवाहियों 
को स्वेच्छाचारितापूर्ण कह सके और उसके लिए उनके विरुद्ध नुकसान का दावा दायर , 
से किया जा सके। विधान सभा के बाहर भी उन्हे ऐसा सरक्षण मिले या नहीं--इसका फैसलां- 
करना बडा कठित है । सदस्य का बहुत कुछ काम अख़बारो को चिद्ठियाँ छिख् कर और 
आम सभाओ में होता है। हो सकता है उसके कुछ ऐसे विचार और दृष्टिकोण हो जिन्हें 
व्यक्त करना वह महत्त्वपूर्ण मानता हो और जिन्हें अभिव्यक्तित देने का विधान सभा में 
अवसर ही न मिलता हो । ज़ाहिर है कि किसी की मनमानी निन्‍दा-अभिदास। करने की खुली 
छट्टी तो उसे नही होनी चाहिए। लेकिन एक ब्रिटिश प्रिस्ताल लें----किसी राजनीतिक अप 
केस के मुकदमें में लन्दन जूरी से मिलने वाले समावित सनिद्चय से कुछ सरक्षण उसे मिले ' 
इसमें कूछ सगति तो प्रतीत होती ही है। हाउस आफ कामन्स की अभय 'भूमि पर खडे होकर« 
हि ५ यू 
आम टूस आफ पोलिटिक्स, पृ. ४६९२-६३ 
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अपने आपको अभिव्यक्त करने का यदि अवसर न हो तो निश्चय ही गवर्नर आयर की नीति 
के सम्बन्ध में अपने अन्तरतम में गहरा क्षोभ अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए समुचित 
दब्दावली में उसे अभिश्प्तित कर पाना कठिन ही है। 
रत->न्‍न्‍म» द्‌ करकाककनननक 

आधुनिक राज्य में कार्याग के आमतौर से तीन पहल होते है । एक तो यह--- 
जैसे में पहले लिख आया हँ--विधान सभा में सत्तारूढ पार्टी की एक समिति होती है जो 
उसके सामने सुझाव 'रखती है और उन सुझावो को स्वीकृति मिलते रहने की शत पर 
पद धारण करती हूँ। दूसरे, वह्‌ विधान लागू करने वाला प्रशासतन-मिकाय होता है। 
उसे विद्याल अधिकारी-वर्ग का प्रबन्ध करना पडता है जो प्रशासन-कार्य को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए आवश्यक होता है । तीसरे, प्रशासक के रूप में अपने कृत्य के माध्यम से 
उसका नागरिक निकाय के साथ सतत सम्बन्ध रहता है--और मै प्रस्तुत ग्रथ में पहले 
कह चुका हूँ कि प्रशासन का भल्ा-बुरा होना बहुत अशो में इस बात पर निर्भर है कि वह 
जो कार्य करता है उत्से नागरिक किस तरह से सम्पृकत होते है । 

हम इन तीनो पहलओ को अलग-अलग करके लें | राजनीतिक निकाय के रूप में 
कार्यांग के तीन मुख्य कृत्य होते हैं। एक--विधान-सभा की स्वीकृति के लिए जो नीति 
प्रस्तुत की जानी हो उसके अन्तिम वरण से वह सम्बन्धित होता है । उस नीति का कया 
बनता हू इस बात पर कार्याँग के रूप में उसका अस्तित्व निर्भर होता है और चूकि 
विधात्नाग प्राय --और अपने सर्वाधिक कार्य-क्षम रूप में---दो पार्टियों में विभाजित होता 
है अत स्पष्ट है कि इस प्रसग॒ में कायाँग, मोदे तौर पर, सत्तारूढ पार्टी का नेता होता है । 
उसका काम यह हूँ कि पार्टी की घोषित सकल्पना को विधेयको के रूप में मूर्तिमन्त 
करता रहे। उस सकल्पना की जानकारी उसे कुछ हद तक तो स्वय पार्टी के वक्‍तव्यों 
से होती है , कुछ हृद तक इस बात से कि उसके समभ्रको की उसकी नीति पर क्या प्रति- 
क्रिया हुई है और कुछ ह॒द तक राय के उस जटिल दबाव से जिसका सामना उसे अपने 
रास्ते पर बढ़ते हुए करना पडता है---और यह सबसे बडी बात है । वह नीति तनिदिचत 
करता है और एक बार नीति स्वीकार हो जाने पर यह देखना उसका काम है कि जो अर्थ 
विधान-सभा द्वारा अभिप्रेत था --भावना और विस्तार दोनो में--लोक-सेवाओ द्वारा 
वह उसी रूप में क्रियान्वित हो क्योकि जिस ढग से उस नीति पर अमल किया जायग। उसकी 
आलोचना का उसे वहाँ जवाब देना होगा । जो कुछ किया जायगा उस सबकी ज़िम्मेदारी 
कार्याग पर ही होगी। भूल होगी तो उसकी, दोष होगा तो उसका भार उसे ही वहन 
करना होगा । इसके अलावा नीति अपने सम्पूर्ण विस्तार में एक ही केन्द्र से तो लागू हो 
तही' सकती--उसके विविध पहलुओ की सीमा-रेखाए खीचनी होती हैं। जो व्यक्ति 
स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है, वह नौसैनिक और स्थल सैनिक रक्षा के लिए ज़िम्मेदार 
नहीं हो सकता । जिसके ज़िम्मे विदेश नीति है, वह शैक्षिक प्रशासन की देख-रेख का 
भार भी अपने कधो पर नहीं डाल सकता । अत 'राजनीतिक कार्यांग का तीसरा कृत्य है 
राज्य के विभिन्न विभागो की पहले तो सीमा-रेखाएँ खीचना और फिर उनकी कायें- 
वाहियो को समन्वित करना । 
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कार्यांग के राजनीतिक पहल को मै मत्रि-परिषद्‌ कहूँगा क्योंकि अधिकाश आधुनिक 
शज्यो में उसने यही नाम ग्रहण कर लिया है । उसका वरण कंसे होगा, उसमें कौन-कौन 
रहेगा और उसका आकार क्या होगा ? वेसे तो थे सवाल बिलकुल बाहरी प्रतीत हों सकते 
है परन्तु वास्तविकता यह है कि ये राजनीति-सिद्धात के अन्तरग का स्पर्श करते है। मिसाल 
के लिए, क्या राज्य का औपचारिक अध्यक्ष मत्रि-परिषद्‌ का मुख्य सदस्य भी रहे ? 
जैंसे अमरीका में । उसके सहयोगी, अमरीका की तरह, क्या उसके मातहत होगे ” अथवा 
एक सामान्य ध्येय की ओर उन्मुख वे सब आपस में बराबर होगे ? मैं समझता हैँ अनुभव 
से यह बात स्पष्ट है कि हर राज्य में एक आधिकारिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती 
है जो मत्रि-परिषद्‌ का सक्रिय अध्यक्ष न हो। चाहे वह फ्रास की तरहू गंणराज्य का' 
प्रैज्ञीठेण्ट हो अथवा इंग्लैंड की भाँति औपचारिक शक्तियों के सिवाय सब' शक्तियों 
से विहीन साविधानिक संम्राट । अमरीकी प्रणाली के निश्चय ही दो परिणाम होगे--- 
(१) मुख्य कार्यकारी की पदावधि नियत होगी, (२) उसकी शक्ति का स्वरूप ऐसा 
होता हैँ कि उसके सहयोगी विभिक और वास्तविक सत्ता दोनों की दृष्टि से उसके' 
क्षधीनस्थ होगे। फ्रास और इगलैण्ड दोनों ही की प्रणाली राजनीतिक पार्टी को अपने 
नेता चुनने का अवसर देती है और उसे अपने सहयोगियों की एक मत्रि-परिषद्‌ बनाने 
का--और अगर मत्रि-परिषद्‌ के रूप में उनकी हार हो जाये तो उन्हें या तो अपने 
विरोधियों के लिए जगह खाली' कर देनी पड़ती है या शक्ति की पुन प्राप्ति के लिए निर्वा- 
चको के सम्मुख जाना पडता है । 

पार्दी का इस प्रकार चुना हुआ नेता प्रधान-मत्री बनता है। यह अतवर्स बात है कि 
वह अपने साथियों को चुनने के लिए स्वतन्त्र हो--जिन्‍्हें उसके साथ काम करना है, 
पार्टी द्वारा न चुने जायें । पार्टी द्वारा उत्तके चुने जाने के तरीके में यह बड़ा भारी नुकसान 
है क्रि उससे चुनने की क्रिया में जो तम्यता हैँ वह जाती रहती है और इसका भतलूब यह 
भी हो सकता है कि गुण के बजाय प्राप्यता के विचार का ही अभिभव हो । कोई भी पार्टी 
विविध विचारों की इकाइयो का सम्मिश्रण होती है और प्रधानमत्री के साथियों को चुनते 
का काम उस पर छोड देने का परिणाम यह नही होगा कि नीति-निर्माण के लिए जो 
सर्वाधिक उपयुक्त हैं उनका प्रतिनिधित्व हो बल्कि उल्दे हुर इकाई का प्रतिनिधित्व होगा 
जबकि उनसे अपेक्षित यह होता! है कि वे एकान्वित नीति बनाने के लिए जो कुछ कर सकते' 
हैं, करें । विरोध पक्ष में ऐसी एकता स्थापित हो जाना कठित नहीं जहाँ समान शत्रु के 
प्रति विद्ेष रखना ही नियम हो जाता है। छेकिन इसमें सबसे अधिंक कठिनाई तब होती 
है जब उस पार्टी का बहुमत हो । और इतना तो निश्चय है कि प्रधानभत्री' की' अपने साथी 
सुनने की विधिक स्वतन्त्रता दे देने का मतकूब यह कदापि नहीं कि मनमाने तौर पर जिसे 
चाहे ले के । हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होगे विधान सभा में जितके लम्बे अनुभव के 
कारण यह नितान्त अनिवार्य हो जाता है. कि उनके दावे सिर झुका कर स्वीक[र कि्रे 
जायें। श्री रलैंडस्टन को श्री चेम्बरलेन नही सुहाते थे पर ऊरहें चैम्बरलेन' को' विवश अपनी 
भति-परिष्द्‌ में रखना पडा । लार्ड सैलिसब्री को हाउस आफ कामत्स का नेतृत्व अगर 
ड़ रैपडील्फ चचिल को न सौंपना पडता तो वे खुश ही होते पर दरअसक उतके सामने 
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और कोई रास्ता ही न था। जिस बात में प्रधान मत्री सचम्‌च स्वतत्र होता है, 
वह है पदों का वास्तविक वितरण--परन्तु यहाँ भी उसके सामने सीमाएँ होती हैं कि 
बह अपने साथियों को वे पदु स्वीकार करने के लिए राज़ी करे जिसके लिए उससे उन्हें 
नामाकित किया हो । १८४५ में लाडे जॉन रसेल का सरकार बनाने का प्रयत्न इप्तीलिए 
बेकार हो गया था कि ग्रे और पामसंटन वे पद स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए जो किं 
लाड्ड रसेल ने उन्हे देने का विचार किया था--यहू इस बात का सबूत है कि यह सीमा भी 
यथार्थ है * । मैने विभागों की जिन वैधानिक समितियों का ऊपर उल्लेख किया है, अगर 
वे क्रियाशील हो तो गलती पर एक और रोक छूग सकती है। उनके काम करते रहने पै सदस्य 
उन्हीं पदो की ओर प्रवत्त होगे। जिनमें उनकी सच्ची दिलचस्पी हो। वह एक तरह का छेटाई- 
केन्द्र सा होगा, जहाँ जान ब्राइट जैसे सदस्यों को, जिनकी दिलचस्पी नीति के प्रमुख 
सिद्धातो में ही हो, ऐसे सदस्यों से अलग किया जा सकता है, जिनमें प्रशासन के विशेष 
विवरणो को समझने की मेधा निश्चय ही विद्यमान हो--जैसे इस्लेण्ड में सर जेम्स ग्राहम 
या काडवेल और दूसरे देशो में गैलेटीन और रून । 


इत सीमाओ के बाहर आ जायें तो जितनी ही तम्यता अधिक होगी, प्रणाली-विशेष 
की क्रियान्विति के लिए उतना ही अच्छा होगा और चुनने की शक्ति प्रधान मत्री के हाथो 
में केन्द्रित कर देने! नम्यता की सबसे अच्छी गारटी प्रतीत होती हैं । परन्तु इस प्रकार बनाई 
हुई मत्रि-परिषद दो तरह की हो सकती है । वह या तो चार-पाँच लोगो का एक ऐसा छोटा- 
सा निकाय हों सकती है, जो सिफ आम' नीति से ही सरीकार रखते है । अपना और उसे 
लागू करने का काम अधीनस्थ मत्रियो के जिम्में छोड देते है, जैसे श्री लायड जार की युद्ध- 
कालीन मत्रि-परिषद्‌ , अथवा ग्रेट ब्रिटेन और महाद्वीप की ऐतिहासिक मत्रि-परिषद्‌ की भाँति 
एक बडा निकाय हो सकती है, जिनमें से अधिकाश अपने विभागों के सक्रिय प्रशासन कें 
विषय में स्चेष्ट हो।* में समझता हूँ इस बाद के तरीके की श्रेष्ठता के विषय में किसी को 
कोई विद्येष सदेह नह्ठी हो सकता । असल में नीति को प्रशासन से अलग' नहीं किया जा सकता 
“-विधेयको का सार तो उनकी क्रियान्विति में ही निहित रहता हैं । जो लोग विवरणों से 
कतरातें है, वे पायेंगे कि या तो विवरण की उपेक्षा के कारण उनके सिद्धांत विफल हो जाते 
हैँ या यह कि यद्यपि वें सिद्धात पर अपना ध्यान इस कदर कैन्द्रित करते हैं, फिर भी असल 
में बे अपना समय न सिर्फ विवरण पर व्यतीत कर रहे है, बल्कि विभागो के आपसी झगडें 
तथ कंरने पर भी कि किस विवरण का सबध किस विभाग से हैं, जबकि वास्तव में तत्सबंधी 
ज्ञान उन्हें भीकुछ नही होता--क्योकि ज्ञान तो प्रशासन की प्रविधि का अवगाहन करने से 
प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चूंकि विभागीय मत्री हमशा अधीनस्थ होगे, अत विधान- 
१ द्रेवेलयन---लाइफ एण्ड लेटर्स आफ छाड्ड मैकाले (नेलसन सस्करण ) (7)-(१४२ 
२ श्री लायड जार्ज की प्रणली के विषय में देखिए १९१७ कीं रिपोर्ट आफ दीं 
वार केब्रिनेंट और जून १९, १९१८ को हाउस आफ छार्ड स में दिया गया छार्ड कर्जन का 
भाषण । 
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सभा का रुख हमेशा उनकी उपैक्षा कर उसके परे स्थित छोटी-्सी नीति-निर्मात्री 
मत्रि-परिषद्‌ के सम्मुख अपील करने का होगा। इसके कारण प्रशासन में सामजस्य का 
क्षय होगा क्योकि तब मत्रि-परिषद्‌ का प्रयत्त अपने अधीनर्स्थ मत्रियो का तिरस्कार करके 
विधानाग के सराधन की दिशा में उन्मुख होगा बाहरी हिंतो के दबाव के बारे मं 
भी यही बात होगी और कार्याग में जो प्रशासन की अध्यक्ष होगे उनका देर-सबेर काम-काज 
के संभालने में कोई गभीर योग मिलना बन्द हो जायगा | 

अत दूसरे नमूने पर बनाई गईं मत्रि-परिषद्‌ ही अभिमत प्रतीत होती है । परन्तु 
यह कोई बहुत बडा निकाय नहीं होना चाहिए। तीति और प्रशासन को व्यवस्थित करने 
की सामूहिक ज़िम्मेदारी उसे उठानी पडेगी। उसे दृष्टिकोण की एकता का विकास करना 
होगा ताकि जैसे-जैसे उसके निर्णय के लिए समस्यामें उठें, उन पर तुरन्त और कारगर 
कार्यवाही की जा सके | इसके लिए दस-बारह सदस्यों का निकाय शायद सबसे ज़्यादा 
उपयुक्त रहेगा। यह इतना बडा भी है कि प्रशासन के सामान्य क्षेत्र को नियत्रित' कर सके 
और इतना छोटा भी हैं कि अपने सामने आने वाले बडें-बडे ससलो पर एक सच्ची एकात्म 
बुद्धि का विकास कर सके। मेरे कहने का सतलब यह नही' कि बारह जगहो में उत सब विषयों 
के क्षेत्र समा जाते है, जिनके प्रशासन के लिए मत्रियी की ज़रूरत है---मेरा अभिप्राय 
सिर्फ इतना है कि नीति के क्षेत्र को हद से हद बारह बड़ी श्रेणियों में--जिनमें हर एक की 
अध्यक्ष मत्री हो--बाँट देने से सबसे अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है । हाल के 
अनू भवो की कुछ बातो से यही नतीजा निकलता है । अगर सख्या इससे कम हो तो नीति- 
निर्माण में बडे विभागों का भी प्रतिनिधित्व न हो पायेगा, अगर सख्या बहुत हो तो सत्रि- 
परिषद्‌ के भीतर एक और छोटी मत्रि-परिषद्‌ बन जायेगी, जिसकी प्रवृत्ति अधिकाधिक 
हर निर्णय पर अपनी छाप लगाने की होगी। या फिर अधिक सख्या का मतलब यह होगा 
कि भत्रि-परिषदीय कार्य इतता फैल जायगा कि नीति-समन्‍्वय की उपेक्षा होगी और हर 
मत्री अपने क्षेत्र का प्राय अनियत्रित आधिपत्य सँभाले बेठा रह जायेगा। 

इस तरह की मत्रि-परिषद के सदस्यो के आपसी सबध कैसे होने चाहिए ? दो अप- 
वादों को छोड कर यह मामला ऐसा है, जिसका सबंध राजनीति-कला से है, सिद्धात से 
नही। स्पष्ट है कि प्रधान मत्री को कुछ तो प्रमुखता प्राप्त होती ही है । वह पार्टी का भी नेता 
होता है और विधान-सभा का भी । राजतीतिक सामरिकता का दागित्त्व किसी भी और 
व्यक्ति की अपेक्षा उसी का अधिक होता है। समूचे दल का सचाऊक वही होता है, विसं- 
वादी साथियों को सामजस्य में प्रवृत्त करने का भार उसी पर होता है, हिर्वाचक-मडछ 
के सामने मसलो को सर्वाधिक आधिकारिक रूप में वही पेश करता हैँ। पता लगाते से, मैं 
समझता हूँ कि, यही मालूम होगा कि सबसे अधिक सफल मत्रि-परिषदें वे ही रही है, जहाँ 
प्रधान मत्री अपनी सकल्पना अपने साथियों पर छागू कर सका है--उसे जो सत्ता प्राप्त है, 
उसका दम्भ कोई और सदस्य नही कर सकता । याद रखने की बात है कि फैसले करने में 
मत्रि-परिषद्‌ को रायें गिनती नही होती, उन्हे तोलना पडता है। वोट ले छेते भर से उसकी 
समस्याओं में दायित्व का समुचित उद्भव नही होता । 
4 है भेधान सत्री के विचार का जितना अधिक प्रभाव होगा, दृष्टिकोण की एकता हासिक 
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करना उतना ही आसान होगा । यह ज़ोर देकर कह दिया जाये कि इसका मतलरूब यह कतई 
नही कि प्रधान-मत्री अमरीकी प्रैज़ीडेंट की भाँति अपने साथियो से बहुत ही ऊँची भूमि पर 
प्रतिष्ठित कर दिया जाये। उसका परिणाम तो होगा सत्ता का केन्द्रीयकरण जिसका मत- 
लब' हमेशा यह होता है कि बिना जाने ही निणय किये जा रहे है, मातहत अपने अध्यक्ष 
की खुशामदें करेंगे, अपरिहार्यता के सिद्धात की मान्यता होगी जो अन्ततोगत्वा कम से 
कम आन्तरिक दृष्टि से प्रैज़ीडेंट की अच्यूतता के मतवाद का रूप ग्रहण कर लेती है । 
और अपरिहार्यता का मतवाद असभव है---इसका सहज कारण यह है कि लोकतत्र प्रणाली 
का तो आधार ही यह है कि कोई भी व्यक्ति अपरिह्ार्य नही होता । 
दूसरे, कुछ प्रधानता वित्त-मत्री की भी होती ही है । कर-आरोप आधुनिक राज्य का 
मानो प्राण है---और उसकी महत्ता बढती ही जाने की सभावना है । जिस मत्री के पास 
नागरिको की जेबें टटोलने की शक्ति हो, उसे एक खास तरह की सत्ता सौंपी हुई समझिए। 
राष्ट्रीय ऋण का नियत्रण भी उसी के हाथ में होता है, अधिवेशन और मुद्रा-व्यवस्था 
पर प्रभाव होने के कारण उद्योग और वाणिज्य पर भी उसे कुछ अधिकार होता है, जो,मिसी 
भी दृष्टि से देखिये, अभिभावी होता है । अनिवायंत इस क्षेत्र में राज्य के व्यय के प्रति एक 
विशेष रुख निहित होता है क्मोकि उसे व्यय को कम से कम उस विवादास्पद विन्दू तक तो 
नियन्रित करना ही होगा, जहाँ कर-आरोप ज॒ब्ती का स्वरूप अख्तियार कर लेता है। दूसरे 
विभागों की खर्च करने की शक्ति से सबधित होने के नाते उनकी नीति का थोडा बहुत अवेक्षण 
भी इससे निहित रहता ही है। कितनी ही निगरानी और देख-रेख रहे, यह तो ऐसे तत्त्वो पर 
निर्भर है जिनसे यहाँ मेरा कोई मतलब नहीं है। निश्चय ही कोष-नियत्रण की ब्रिटिश-प्रणाली 
के बडे फायदे हैं---उसमें पहले यह इत्मीनान कर लिया जाता हैँ कि जो वाछित लक्ष्य हैं, 
प्रस्तावित खर्च कही उसके लिए पर्याप्त से अधिक तो नही लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश 
राजकोष के बाहर के अभिकाश विशेषज्ञ यह मानेंगे कि प्रतिकार-स्वरूप उसमें दोष भी बहुत 
है। विशेष रूप मे विध्यात्मक राज्य के युग में---जहाँ हम आज पहुँच चुके है--वित्त-मत्री 
में व्यय करने वाले विभागो का दबाव झेलने के लिए बडे साहस और दुढत। की ज़रूरत है 
लेकिन एक ही प्राककलन-निकाय की प्राय कुछ भी व्यय न॑ करने वाले विभाग की दृष्ठि 
से सामूहिक आलोचना स्थिर वित्त-व्यवस्था की कुजी है और जाहिर है कि इससे प्रधान मत्री 
के बाद बस वित्त विभाग के मत्री का ही महत्त्व होगा | 
अन्यथा मत्रि-परिषद्‌ के सभी सदस्य समतुल्य होते हैं और जो विभेद दृष्टिगोचर 
होते है के सिद्धान्त और सैद्धान्तिक आवश्यकताओ के परिणाम नही वरन्‌ अबूझ व्यक्तित्व 
के धात-परिधात का फल समझ जाने चाहिएँ। मत्रि-परिषद उतनी ही अधिक सफल होगी 
जितने उसके आधारभूत निर्णय संगठित विचार विनिमय के परिणाम होगे। हर विभाग 
का मत्री ही सवंशक्तिमान है---इस धारणा को जितना कम सम्मान दिया जायेगा, उतना 
ही उसके काम के लिए शुभ होगा । क्योकि अन्यथा दो ख़तरे सामने आते है जो इधर 
काफी जोरदार तरीके से स्पष्ट हो गये है । एक तो यह है कि छोगों का कोई ऐसा निकाय 
नही, जिस पर नीति के सपूर्ण सर्वेक्षण का प्रभावी दायित्व हो और दूसरा यह कि जो नीति 
मत्री की प्रतीत होती है और इसी रूप में जिसका सम्मान होता है, असल में वह केवल उसके 
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स्थायी अधिकारियों की तीति होती हैँ । इत दोनो के बीच भेद करना बडा महत्त्वपूर्ण है । 
प्रत्येक नौकरशाही का, चाहे वह जितना उदार होना चाहे, अपने ही तरीकों और अपनी 
ही परम्पराओं को सम्मान देते की ओर रुझ्षान रहता है और जब उसके सामनें नये सुझाव 
आते हैं तो आदतन वह शुरू से ही उनकी असभवता पर जोर देंती है और बराबर उनके 
अविवेकपूण होने का राग गाती' रहती है। विभागीय झूढ़िवादिता को पराभूत करने 
के लिए सशक्त मत्री होना चाहिए और बाहरी अभिकरणो को छोडिए (इस का में बाद में 
विवेचन करूँगा )। मत्रि-परिषद्‌ में ही ऐसे साधन होने चाहिए कि इस बात का आग्रह बराबर 
रहे कि विभागीय रूढिवादिता को कभी अन्तिम न माना जाये। यह तभी होगा कि मत्रि- 
परिषद्‌ विभागों के काम में बीच में पडने के लिए अपने आपको स्वतत्र समझे और अपने 
निर्णयो की सर्वोपरिता पर डटी रहे। हो सकता है, वैसा करना गलत हो---अक्सर ही वैसा 
होगा छेकिन नीति जब तक अपने करणीय कत्य को इस प्रकार व्यास्यात' नहीं करती तब' 
तक वह समन्वित नही की जा सकती । अन्यथा वह बस एक ऐसा निकाय रह जाती है, जिसका 
कार्य विधान-सभा के लिए काम को और उसमें किये गये फैसलो को व्यवस्थित करता हो--- 
और इस तरह उसका आधा महत्त्व तो खत्म ही हो जाता है । 

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रधात मत्री की अपने साथियों के बीच एक विशिष्ट 
सत्ताधायी स्थिति होती है। इस पद के आधुनिक इतिहास में उस स्थिति से जनित दो निष्कर्ष 
निहित है। यह ज़रूरी है कि उस पर विभागीय कार्य का बोझ न डाला जाये। उसका काम तो 
यह है कि सरकार की आम समस्याओ के लिए अपने दिमाग को ताज़ा और उन्मुक्त रखे। 
उसे मन्रिमडल में मुलायमियत और समतताके स्नोतका काम करना होता है। राज्यके सभी 
भागों में घटनाओ की स्थूल रूपरेखा से उसे अपने आपको अवगत रखना होता है । जो 
प्रधान मत्री इत कामो के साथ अपने ऊपर किसी और पद-विशेष का---जैसे विदेश-अत्रालय 
के कार्य का---दबाव भी स्वीकार कर लेता है, वह ज़रूर ही किसी न किसी काम की' 
ओर से जाने-अनजाने उपेक्षा बरतेगा और उनमें से प्रत्येक कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि उपेक्षा 
करना घातक होगा। उसे विधान-सभा का सक्तिय नेता होना चाहिए---वहाँ सकी उपस्थिति 
का दोहरा महत्त्व होता है। उसके कारण ऐसे ढग से विधान-सभा में उसके साभियों का काम 
समन्वित हो जाता है जो अन्यथा सभव नही । अगर वह सभा में कभी-कबाद ही सूरत दिखाता 
है तो अपनी मत्रि-परिषद्‌ के दोष सदस्यों से भिश्न उसे अपील-अदालूत समझने की प्रवृत्ति 
ज़ोर पकडेगी । वह प्रधान-मन्नी के बजाय प्रैज़ीडेंट हो जायेगा। दूसरे, उसकी अनुपस्थिति 
का एक बडा बुरा प्रभाव यह होगा कि निर्णय-केन्द्र विधान-सभा से दूर स्थानान्तरित हो 
जायेंगा। वह वहाँ नही मिलेगा तो जहाँ वह मिल सकता है, वहाँ उसे ढूँढ़ा' जाने लगेगा । 
जिन प्रभावशाली हितो की उस तक पहुँच हो सकती है, उसका दफ्तर उसके दबाव का केन्द्र- 
स्थान बन जायेगा । उसे उनके साथ करार करने का लोभ होगा । और वे निष्पन्न तथ्यों के 
रूप में विधान-सभा में पेश किये जायेंगे और उसके मत्रिमड 5 को इस्तीफा देने पर विवश 
ही उन्हे रह किया जा सकता है। जिस सभा की यह अवस्था होगी, वह बडी तेजी से; 
५ नाग रिको' का सम्भान और समर्थन खो बैठेगी । उसकी बहसें कृत्रिम-सी हो जायेंगी और 
निर्णय के सच्चे स्रौत पर तो कुछ असर पडता ही नही । नीति का निर्माण दिन. 
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के प्रकाश में नही होगा और सभा के जीवन का आधार तो वह नीति ही होती है, जिसे वह 
बनवा ले। यहाँ यह कह दिया जाये कि दो-पार्टी प्रणाली की श्रेष्ठता का यह भी एक कारण 
है । जो प्रधान-मत्री कई दरो के सेल का नेतुत्व करता है---जो कभी भी नई गुटबन्द्री कर 
सकते है---वह सदा एक अस्थिरता से आतकित रहता है जो उसके काम की ईमानदारी के 
लिए अत्यन्त घातक है। विचारों की नीति आपा-धापी की नीति बन कर रह जाती है। 
और जो ध्यान विधान की रूप-रेखा को दिया जाना चाहिए, वह अनिवार्यत्त छोटी-मोटी 
चालबाज़ियो की ओर प्रवुत्त होता है ताकि किसी तरह मिली-जुली सरकार को भग होते से 
बचाया जाये । 

स्पष्टत ही इसमें यह उपलष्षित है कि एक सशक्त कार्याग हो जो विधान की एक 
समजित आयोजना को सविधि-पुस्तक तक पहुँचा दे । अत सशक्त कार्याँग द्वारा उत्पन्न 
समस्याओ के दो पहलुओ की विवेचना करना ज़रूरी है। एक--विधान-सभा को क्या अवसर 
दिया जाता है कि वह कार्यांग पर अपना असर डाल सके ? दूसरा--थहाँ जिस सघटना की 
रूप-रेखा दी गई है, उसमें समाज के विभिन्न हितों का क्या स्थान है ? मै समझता हूँ विधान॑- 
सभा को स्पष्ट ही अपने आप में तीन सुरक्षण प्राप्त होते है। वह मत्रि-परिषद्‌ को कभी भी 
पदच्युत कर सकती है । हालाँकि बरखास्त करने की इस शक्ति का उपयोग कदाचित्‌ ही 
कभी हो पर बह अत्यन्त मूल्यवान आनुषगिक धमकी तो रहती ही है। दूसरे, जब तक कोई 
विशेष परिस्थितियां ही न हो--जैसे सभा के दो-तिहाई बोट---उसे ऐसा विधान पास कंरते 
को बाध्य नही किया जा सकता जो राज्य की साविधानिक नीव को प्रभावित करे और जब 
तक कोई बहुत ही गम्भीर आवश्यकता की स्थिति न हो, वेसी परिस्थितियाँ विद्यमान न 
होगी! यहाँ जिस दृष्टि से हम विचार कर रहे है, उसे बन्दी-प्रत्यक्षीकरण-अधिनियम के 
निराकरण के लिए, अमरीका के गृप्तचरण-अधिनियम जैसा कोई विधेयक पास करने के 
लिए ग्रा कार्यांग को घोषणा द्वारा विधान बनाने की सत्ता देने का विधेयक स्वीकार करने के 
लिए बाध्य नही किया जा सकता। तीसरे,---हर विभाग के लिए उसकी वैधानिक समिति 
होती है जो प्रशासन के विवरणो के बारे में उसे पक्‍्की-पूरी जानकारी करायेगी। इस तरह 
उसे--ओऔपचारिक और अनौपचारिक दोनो रूपो तरह से--यह पता चर जायगा कि 
मत्री के दिमाग में क्या बात है। वह यह भी जान जायगा कि किन उपादानो से वह अपने 
निर्णय पर पहुँचता है । वह ऐसे वातावरण में विरोध और आलोचना कर सकेगा, जिसमें 
भग करने या इस्तीफा देने की धमकी का कोई भाव नही होगा। यहाँ यह बात कह दी जाये 
कि समितिफ्ों क्री कोई ऐसी व्यवस्था शायद पर्याप्त नही हो सकती जिसमें विभागीय खर्चे 
के प्रावकलनो की परीक्षा का कोई इन्तज़ाम न किया गया हो। हमें वेसे इस्तिहाई नियत्रण 
की ज़रूरत नही जैसा अब फ्रासीसी कमीशनो का अथवा काग्रेस की समितियों का होता है । 
परन्तु ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स को अब जिस गतिरोध का सामना करना पडता है, 
उसे दूर करने की ज़रूरत भी है ही--जब धन ख़र्च हो जाता है तब उसे राष्ट्रीय व्यय के 
सबंध में कुछ टीका-टिप्पणी करने का मौका मिलता है । अत ऐसी प्रावकलन समितियाँ 
जरूरी है, जिनका अपने कार्यांग से बिल्कुल स्वतत्न विशेषज्ञों का अभीष्ट अमला हो और 
जिन्हें विभागो की जाँच करने का अधिकार हो। उनकी आवश्यकता की अब तक जौभी 
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आलोचना की गई है, उसमे यह महसूस नहीं किया गया कि उनके न होने में कितना खतरा 
है ?* एक और सरक्षण जो विधानाग को चाहिए वह है अपनी ही परिधि में अमरीका में 
जिन्हें वैधानिक निर्देश ध्यूरो कहते है, उनका निर्माण।* इसके बिना गैर-सरकारी सदस्य 
को मत्रि-परिषद से टक्कर लेने में निचाई पर खडे होना पड जाता है। वह नही जानता कि 
उसे किस सामग्री का उपयोग करना चाहिए, उसकी परिपृच्छा से सबधित प्रयोगों के बारे 
में भी उसकी कोई जानकारी नही होती । अपने विशेषज्ञों की श्ञान-गरिमा से मडित और 
सरक्षित मत्री कोई ऐसा तथ्य सामने रख कर असली मसले से कतरा जाता है कि अगर 
सदस्य की दिलचस्पी व्यवस्थित रूप ले ले तो बह स्वयं उसका काट कर सकता है। 

नागरिक निकाय का सबंध कार्यांग से बिल्कुल भिन्न होता है। उनकी समस्या है अपनी 
सकलल्‍पना को अभिव्यक्ति देनें की ताकि न सिर्फ उनकी आवद्यकताएँ जाहिर हो जायें, 
बल्कि यह भी साबित हो जाये कि उस सकल्पना के पीछे छोकमत का बडा बल है। फिलहाल, 
नागरिक निकाय के पास दबाव डालने के कई अलग-अलग तरीके हैं! निर्वाचन के समय वहू 
उस पार्टी को पदारूढ करता है, जिसके सामान्य विचारों से फिलहाल उसकी सहानुभूति 
हो चुनाव के बाद विभिन्न सस्थाएँ प्रस्ताव पास करती हैं, आवेदन-पत्र तैयार करती है, 
मत्रियों के पास प्रतिनिधिमडल लें जाती हैं। कभी-कभी उनका दबाव इतना प्रबल होता है 
कि किसी ख़ास समस्या की जाँच करा दें, कभी-कबा द वे इतनी सदाक्‍त होती हैं कि कार्यांग 
को अपनी ओर से कार्यवाही करने पर विवश कर दें--जैसे १९०६ के व्यावसायिक झगड़े 
सबधी अधिनियम में * । लेकिन आमतौर से छोकमत के सम्मुख दो गभीर कठिन हरा होती हैं 
सरकार के साथ उसके अविच्छिन्न सबंध की प्राम कोई व्यवस्था नहीं हीती--उसके 
सबंध सतत-प्रवाही नही होते, मंक्तानुबन्धी होते है। इसके अतिरिक्त वहू विशेष प्रभि- 
नियमों के आलोक में ही सरकार के काम की आलोचना कर सकता है और अधिनियम होने 
के नाते वे पहले ही गरिमा के एक परिवेद्य में आवेष्टित होते हैं और उनके सबंध में जाँच करा 
लेना कोई आसान काम नही होता। पहली कठिनाई का विवेचन में बाद में करूँगा क्योकि 
उसका समाधान कार्याँग के प्रशासक-रूप पर निर्भर है, राजनीतिक पर नही । दूसरी के लिए 
बडी सरल युक्ति है--राजनीतिक अनुभव के इतिहास में उसके लिए बहुत सारे पूर्व दृष्टात 
मौजूद है । 

मै समझता हूँ यह युक्ति दो रूप छे सकती है | उसमें या तो मैसैच्यूसेट्स में: जिसे 
'सावेजनिक सुनवाई! * कहते है वह उपलक्षित हो सकती है--यह बात सरकारी विभेयको 
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१ देखिए राष्ट्रीय-व्यय सबधी प्रवर-समित्ति को नवीं रिपोर्ट (एच श्ली १११, 
संन्‌ १९१८)--खास तौर से साक्ष्य के परित्षिष्ट। इसके निष्कर्षों को मोटे तौर १९ सरकार- 
व्यवस्था-समिति की रिपोर्ट में मात लिया गया है >-प्‌ १४-१५। 

२ तु पी एस रीन्श--रीडिग्स इन अमेरिकन स्टेट गवर्नमेंट' में सैकार्थो पृ ६३ 

॥ ०९०७ एाडफुफरा०म 5८ ० 905 की 

* , ४ कुछ विलवस्प विवरणों के लिए तु लावेल--'पब्लिक ओपिनियन एण्ड पा- 
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पर छागू होती है। उन समस्याओ में जहाँ कोई विधेयक पेश न किया गया हो इस इरादे से 
जाँच की व्यवस्था की जा सकती है कि उसके परिणाम से निश्चित राय की उपलब्धि 
होगी । पहले रूप के बारे में अलग से विचार करें। जब कोई विधेयक वैधानिक समिति के 
पास भेज दिया गया हो और अगर वह फंसला करे तो जनता से--वैयक्तिक रूप में 
अथवा सगठित सस्थाओ के माध्यम से--साक्ष्य छे सकती है सिद्धात के बारे में नही 
वबरन्‌ उस विधेयक के ब्यौरो के बारे में । उदाहरणार्थ--किराया सीमित करने की' 
समस्याओ के विषय में वह मकान-मालिको और किरायेदारो के साक्ष्य छे सकती है, 
व्यवसाय मडलू अधिनियम "की धाराओ के बारे में वह मालिको और मेहनतकशो के विचार 
सून सकती है, अप्रशिक्षित लोगो द्वारा दन्त-चिकित्सा किये जाने पर रोक लगाने के 
विधेयक पर डाक्टरों और दल्त-चिकित्सको की राय सुन सकती है । इस दौर में स्थायी 
भ्रधिकारियों की उपस्थिति से, में समझता हूँ, इन सुनवाइयों का मूल्य और भी बढ़ जायेगा । 
श्री लावेल के शब्दों में--समिति अर्ध-न्यायिक रुख अख्तियार करने लगेंगी। वे लिखते 
हैं * “वह यह समझने लगती हैँ मानो उसके सामने जो मामले पेश किये जा रहे हैं उन पर 
वह निर्णय देने बेठी है, यह नहीं कि वह अपनी पहलकदमी पर ही सारा काम कर रही' है 
और यह प्रवृत्ति कमी कभी इतनी बढी हुईं होती है कि आइचर्य होने रूगता है। सही माने में 
यह कार्यविधि विल्कुल लोकतन्‍्त्रात्मक है क्योकि समूची जनता को निर्माण की अवस्था में 
विधान में हाथ बँटाने का अवसर मिल जाता है लेकित अगर हम इस गरूत मानें को अपना 
बेठें कि हर आदमी की राय को बराबर महत्त्व दिया जाता है तो वह छोकतल्त्रात्मक नहीं ।” 
यह साक्षय विधेयक के विवरणो तक ही सीमित रहेगा यह तो इस तथ्य से सिद्ध ही है कि सत्रि- 
परिषद्‌ सिद्धात के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार बना चुका है। उसने अपने विवेक द्वारा 
जो निश्चय किया है वह तो फिर समूचे विधान का निजस्व ही है। लेकिन मैं इसका कोई 
कारण नहीं देखता कि विवरणों पर विचार करतें वक्‍त विशेष ज्ञान की सार्वजनिक 
उपलब्धि में कोई बाधा समझी जाये । कितने गवाहू हो, उनका साक्ष्य कैसे लिया जाये 
आदि तो विवरण-सुबधी सवाल हैं और यह बात बहुतलॉयथक है कि मैसेच्यूसैट्स में 
केवल १३ प्रतिशत सूनवाइयो' में एक दिन से अधिक लगा । 

इस युक्ति के दूसरे रूप की परिधि यथोचित रूप से अधिक व्यापक हो सकती है । 
अनेक तरह की समस्याएँ ऐसी है जिन के सबंध में या तो बहुत ही कम कियत्तात्मक ज्ञान 
विद्यमान है या उनका स्वरूप ऐसा माना ही नही जाता जिन्हें हल करने के लिए सरकार को 
कुछ कदम उठाने की ज़रूरत हो । यहाँ मुझे नागरिकों के विवेक को विस्तृत सीमाएँ देता 
बाछनीय प्रतीत होता है। में पहले ही कह चुका हूँ कि विधान सभा की समय-सारिणी का 
निय्त्रण आम तौर से तो मत्रि-परिषद्‌ के ही हाथ में रहना चाहिए परन्तु गैर-सरकारी 
सदस्यों की पहलकदमी के लिए भी काफी गुजाइश रहनी चाहिए। मिसाल के लिए पहल- 
कदमी की यह गुजाइश होती है तभी सदस्य हाउस आफ कामसन्स में विधेयक प्रस्तुत करते 
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हैं--और गैर-सरकारी विधेयक के व्यापकता उपयोग से ही उस सबंध की स्थापना का 
कोई साधन निकल सकता है जिसकी सिफारिश में कर रहा हूँ । मेरा सुझाव यह है कि 
जब विधानमडल का कोई सदस्य कोई विधेयक पेश करे तो अगर एक सौ (अथवा कोई और 
उचित सख्या) अन्य सदस्य उसका समर्थन करें तो वह उसे प्रवर समिति के पास भिजवाया 
जा सकता है । प्रवर समिति सार्वजनिक सुनवाइयो द्वारा उसकी जाँच करेंगी और फिर 
अपनी उपपत्तियाँ विधान-सभा के सामने प्रस्तुत कर देगी। तब मंत्रि-परिषद्‌ चाहे तो उसे 
सविधि का रूप दिलाने में सहायता दे या न दे । फल चाहे कुछ भी हो, विधेयक की विषम- 
वस्तु के बारे में एक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य-समष्टि अभिलेख का झूप ले केगी और भह्‌ 
में पहले ही कह चुक। हूँ कि सार्वजनिक प्रदतों पर ज्ञानवर्धत का बडा भारी भहत्त्व है। इसमें 
सदेह नहीं कि कभी-कभी इस तरह की समिति की उपपत्तियों के फलस्वरूप कार्यांग के 
लिए तुरन्त कुछ कार्यवाही करना ज़रूरी होगा। उदाहरण के लिए इस प्रकार का कोई 
उद्घाटन जैसा पन्द्रह वर्ष पूर्व केंडले हीथ में ज़जीर बनाने वालों की हालत के बारे में किया 
गुया था, * कार्यांग को फैसले करने पर बाध्य कर सकता है । शायद अक्सर इसका नतीजा 
होगा एक आम लोकमत का विकास जिससे एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हो ज।येगा' जिसके 
माध्यम से बाद में सरकारी कार्यवाही प्रवाहित हो सकती है। उदाहरणार्थ, स्कूल छोड़ने 
की उम्र चौदह से बढाकर सोलह वर्ष कर देते के नतीजों के बारे में इस प्रकार की जाँच 
बहुमूल्य हो सकती है । प्रस्तावित पद्धति अपनाने से उस किस्म की जाँच का खतरा 
जाता रहेगा जिस का विकास किसी अग्रत्याशित सकट का सामना करने के छिए अकस्मात्‌ 
होता है और जिस' में सारा काम' एक उत्तेजित वातावरण में सपन्न होता हूँ जो वैज्ञानिक 
परिणामों के लिए अत्यन्त घातक है । 

कहा जा सकता है कि इस योजना के अन्तर्गत जिस किसी सस्था के पास' कोई सस्ता- 
सा भी लटका प्रतिपादार्थ होगा, वह उसकी मान्यता के सबध में जाँच कराना चाहेगी । 
अब भी कोई सदस्य जो चाहे विधेयक प्रस्तुत कर सकता है---कोई रोक उस पर नहीं | 
और विधान-मडल का पाँचवाँ हिस्सा इस बात की हामी भरता है कि जाँच की ज़रूरत है- 
यह इस बात का सुरक्षण है कि अनावश्यक तूमार नही बाँधा जायेगा। साक्ष्य के निर्णायक 
तो स्वय सदस्य ही होगे और उनके पास' वक्‍त हमेशा इतना सीमित होता है कि इस विषय 
में आश्वस्त रहा जा सकता है कि वे हर चलते फिरते आदमी की छानबीन नहीं करते 
फिरेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसी तो कोई आशका नहीं कि ख़ास ख़ास नदियों में खास खास 
किस्म की मछलियों तक के शिकार सीमित करने के विधेयक प्रस्तुत किये जायें अथवा 
इजनो पर खास पावर की बत्तियाँ लगाने का अथवा भेडो के बीमे की विशेष व्यवस्था 
करने का या मादक द्वव्यो में अलकोहल की मात्रा का मानकीकण करने का विभेयक 'रखा 
जाय---वैसे ये सब अमरीका या स्विट्जरलैंड में जन-निर्देश या उपक्रम के विषय रह 
चुके है। किन्तु अगर हम इस साधन से सतति-निरोध और मातृ-कल्याण के सबंध अथवा 
जूरी वाले मामलो में सर्वेसम्मति का नियम ख़त्म कर्रने की वाछनीयता या सामाजिक 
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बीमे के एकीकरण की जाँच कर सके तो हम समाज सुधार की राह अब की तुलना में कही 
आसान कर सकंगे । और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ख़ास अनुभव रखने वाला हर 
नागरिक विधान-सभा से सीधा सपर्क रखने का साधन पा जाये । हमें यह मान छेने का 
अधिकार है कि वैसे सपर्क से इस प्रकार का अनू भव अन्तत सफलीभूत होगा। 

यहाँ मैने वैधानिक प्रक्रियाओ पर काफी जोर दिया है । कारण यह है कि सर 
हेनरी मेन ने न्यायिक कार्य के बारे में जिस सत्य को आग्रहपूर्वक कहा है, वह वैधानिक 
प्रक्रि] पर भी लागू होता है। वैधानिक कार्यविधि के अन्तरि्द्रो में ही सामाजिक प्रगति 
निगूढित रहती है । एक ओर तो अपनी नम्यता के कारण, दूसरी ओर अपनी उपगम्यता 
के कारण ही विधान-सभा के अपनी सफलता के साधन ढूढ पाने की सबसे अधिक 
आश्मा की जा सकती है । कार्याग से उसे अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योकि उस हालत 
में कार्याग सचमुच रचनात्मक बनने की शक्ति से वचित हो जाता है, ऐसा भी नहीं 
होना चाहिए कि कार्यांग उस पर हावी हो क्योकि जहाँ ऐसा होता है वहाँ गैर-सरकारी सदस्य 
मत-विभाजन की सूची में बस एक इकाई भर बन कर रह जाता है । उसके पास इतनी शक्ति 
होना ज़रूरी है कि वह सरकार के विधेयको की आछोचना और सशोधन कर सके क्योकि 
उसके काम में कोई गलती न होगी--ऐसा तो कोई आद्वासन नहीं है। जरूरत इस 
बात की होती है कि वह आम जनता को अपने प्रयत्न से सयुकत करे कुछ तो इसलिए 
कि उसके पास सामान्य बुद्धि और अनुभव की ऐसी अगाघ निधि होती है. कि उसे वुथा 
नही होना चाहिए , कुछ इसलिए कि' उसका सगठन ऐसा क्षेत्र है जहाँ गेर-सरकारी सदस्य' 
की पहलकदमी की खास जगह होती है और सबसे अधिक इसलिए कि ऐसे सगठन में 
लोकमत को प्रबुद्ध करने और लोक-आवश्यकताओ पर ज़ोर देंते का सबसे पक्का साधन 
उपलब्ध होता है। और जगहो की तरह यहाँ भी निर्वाचक मडल की बुद्धि के स्तर पर बहुत 
कुछ निर्भर होता है परन्तु उस स्तर का मैने जिन सस्थाओ की रूपरेखा प्रस्तुत की है उनसे 
पारस्परिक सबध होता है। राज्य जिस प्रयोजन को मूर्तरूप देना चाहता है अपने आप में 
उसकी सिद्धि का आइवासन तो वे दे नही पायेंगे लेकित वे शाथद इतना कर पायें कि उस 
प्रयोजन की पूत्ति अब से अधिक सभव हो जाये। 

कक १. महल 

जब नीति का निर्माण मत्रिमडल द्वारा कर लिया जाय और उसे विधानाग स्वी- 
कार कर. ले, तब उसे लागू करने की ज़रूरत बाकी रह जाती है। यहाँ कार्यांग का दूसरा 
बडा कृत्य राज्य के शासन में समन्वय लाने और उस पर नियत्रण रखने का है | इसकी पहली 
बडी समस्या उस सिद्धात की है जिसके आधार पर. विभागों में काम बाँटठा जायगा । 
निस्सदेह ऐसी कोई कडी व्यवस्था नही' है जिसके अनुसार सारे कामो को प्रकृत रूप से 
श्रेणीषद्ध किया जा सके । परन्तु मैं समझता हूँ कि प्रत्येक कार्यांग के लिए यह फैसला 
करना ज़रूरी हो जाता है कि उसे काम व्यक्तियों में बाटना चाहिए या सेवाओ में । विभाग 
इस' प्रकार बनाए जा सकते हैं फि उनमें से एक बच्चों के लिए हो एक बेकार व्यक्तियों के 
लिए, एक बूढो के लिए, एक पेंशन-भोगी सैनिको के लिए और नौसेना के पेंशन पाने वालो 
के लिए, और इतमें से प्रत्येक उस वर्ग की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहे 
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जिससे उसका सरोकार हो। और या इसके स्थान में ऐसे हो सकता है कि रक्षा, शिक्षा' 
और स्वास्थ्य आदि के लिए अलग-अलग मत्राज़य हो । में समझता हूँ कि इन दोनो में से 
पहले विकल्प के दोष तो स्पष्ट ही है । इसमे व्यक्तियों के प्रक्मेक वर्ग के लिए विविध 
सेवाओ की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाती है जोकि विशेषित प्रकार की होती है और 
जो प्रत्येक दूसरे विभाग में भी होगी । यह अधिक अच्छा है कि एक शिक्षा मत्रालय हो जो 
बच्चों से लेकर बूढो तक की शिक्षा सबधी आवश्यकताओ की पूर्त्ति करें। उस दशा में 
क्रियाकलाप का एक काफी विशिष्ट क्षेत्र बन जाता है, जिसमें कार्याँग के प्रत्येक विभाग 
द्वारा सम्‌दाय की सामान्य आवश्यकताओं से निबटा जा सकता है । इस सिद्धात का पहला 
बडा लाभ तो यह है कि किसी विभाग के सदस्य बजाय इसके कि इतने बडे क्षेत्र मे प्रयत्न 
करते रहें जिसमें उनके काम का स्तर ऊँचा न हो सके, एक विशेष क्षेत्र पर अपने सारे प्रयत्न 
केद्धित कर सकते हैँ । इसका दूसरा लाभ यह है कि विशेषित ज्ञान ऐसे धरातल पर रहता 
है जहाँ इसके विभिन्न पहलओ का एक दूसरे से' सगठित सबध रहता है और इस प्रकार 
इसका अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकता हू ।* 
इस' लिए यह बात स्पष्ट हैँ कि सेवाओं के आधार पर विभागीय सगठन होना 
चाहिए | परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसी' सेवाएं एक दूसरी से बिल्कुल अलंग 
'रह सकती हैं या रहेगी। सम्भव हे कि शिक्षा मत्राकूय का, स्कूली ब॑च्चो के स्वास्थ्य की 
समस्याओ से सरोकार रहे जिनका प्रत्यक्ष सबंध आवास की परिस्थितियों और बच्चों के 
मांता पिता के वेतन से होंगा। उसे इस सबध का ध्यान रखता! पड़ेगा और अन्य 
विभागों के साथ उसके सबंध स्पष्टतंया बहुत आवश्यक हो जायेंगे। प्रत्येक विभाग कों 
यह महसूस होगा कि कुछ बातो मे उसकी दिलचस्पी प्रधान है और कुछ में गौंण और यह 
कि उसे अपने में ऐसे साधन बनाने है जिनसे कि उन जटिल बातों से निब्रदो' जा सके । 
प्रत्येक के कार्यक्षेत्र की सीमा पर कुछ ऐसी समस्याएँ होंगीं जिन्हें समुचित रूंप से हल 
करने के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी । और बार बार 
यह लिरचंय' करते की कठिनाई उत्पन्न होगी (जो प्रइन किं स्पेष्टतया मत्रिमंडल के लिए 
रहेगा) कि कोई कृत्य विशेष किसी खास विभाग का है या किसी दूसरे का । उदाहरण 
के लिए यह प्रशन उठ सकता है कि क्या नौसेता की विमान' सेवा पर नौसेना-कार्य 
किमाग का निभत्रण रहे या कि वायू रक्षा विभाग का ? दोनों तरीकों की उचित ठहराने 
के लिए बडी बडी दलीलें दीं गयी है । मेरा सरोकार तो यहाँ केवल इस बाते १९ ज्षींर देसे 
से है कि हमारे सामने जो मामले है उनकी विशेषता यहीं है कि उनके बारे में दी हक बात 
नहीं कहीं जा सकतीं और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि साझीे हितीं के सामली कौ 
संभूचित रूप से तभी निबंटाया जा सकता हैं जबकि सम्बद्ध विभागों के बीच सहंयीग 
हीं। 
परल्तु हम यह भांन लेते है कि हमांरे विभागों की सीमाएँ निर्धारित है। तों फौरत 
हर दी सर्मस्याएँ उठ खड़ी होती हैं| उनमें से प्रत्येक को संगठन किसे प्रकार हीगा' और 






१ इसकी बारे के लिए दें लिए सशीतरी आफ गेवन॑मेंट रिपीर्ट पृ० ८ एफ । 
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उसके कर्मचारी कौन होंगे ? में समझता हूँ कि सगठत के सबंध म पाँच स्पष्ट स्िद्धातो का 
पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी विभाग के काम के लिए 
एक मत्री होना चाहिए जाँ विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी हो। उसे विभाग की ग़रूतियो 
की ज़िम्मेदारी केनी होगी और उससें जो गुण होगे सभवत उनका श्रेय भी उसी कों 
मिलेगा । किसी और प्रकार की व्यवस्था से--उद्बराहरण के लिए किसी सेवा के लिए एक 
बोर्ड बनाने की चेष्टा से--जिम्मेदारी इतनी छिन्न भिन्न हो जाती है कि यह पता ही 
नहीं चलता कि वह है किस पर । विधान-सभा को सदा इस योग्य होना चाहिए क्रि वह 
किसी व्यक्ति विशेष से यह माँग कर सके कि वह विभागीय नीति का औचित्य बताए। 
इसमे सदेह नहीं कि विधान-सभा उस व्यक्ति की मार्फत मत्रिमडल पर आघात करने के 
लिए बाध्य हो सकती है परन्तु यह आवद्यक है कि विभाग का ढाचा इस प्रकार का हो 
कि उसमें किसी स्तर विशेष पर तिणयों की ज़िम्मेदारी व्यक्तियों के किसी समूह पर नही 


क्रिसी व्यक्ति विशेष पर डाली जा सके । 
को हित बात यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग में सप्मुत्चित वित्तीय देखभाल के 


शीष व्यवस्था हो । में समझता हूँ कि इसका अथ यह है कि विभाग में एक ऐसा 
अधिकारी हो जो (क) विभाग द्वारा किये जाने वाले सभी भुगतानों और (ज्र) विभाग 
से प्रारम्भ होने वाले सभी प्रस्तावों की छागत का लेखा जोखा करने के लिए ज़िम्मेदार हों 
और विभाग के स्थायी अध्यक्ष को छोड और कोई उससे अधिक महत्वशाली न' हो । यह 
स्पष्ट ही है कि वित्त मत्रालय के साथ उस' के विशेष सबंध रहेंगे, क्योकि उसका काम यह 
होगा कि उस' मत्रारूय के प्रतिनिधियों को अपने विभाग के प्रावक्रछूनी की व्याध्या बताएँ। 
यह बात भी स्पष्ट ही है कि वह जो काम करता है उसकी देखभाल इस प्रकार करे कि उसके 
विभाग की सेवाओं की तुलना दुसरे विभागों की वैसी ही सेवाओ के साथ फौरन की जा 
सके । उसे यह बताने ग्रोगय होना चाहिए कि उसके अधीन नौसेना के किसी अस्पताल में 
प्रत्येक रोगी के दृहने की व्यवस्था करने पर, सेता के किसी वैसे ही अस्पताल की अपेक्षा 
क्यों अधिक ज्र्च आता! है। और उसे वित्त मत्रारूय के लिए ग्रह जानकारी सभव बनाती 
चाहिए और उसप्ते बताता चाहिए---उदाहरण करे छिए---कि स्कूलों में दाँतो की चिकित्सा 
की सेवा और सेना और नौ सेना में वेस्ची ही सेवा के ख़र्च में भिन्नता क्यो है! जहाँ भीं 
किसी विभाग के क्ंचारियों की सह्या कम से कम रखते की चेष्टा की जाग्र, उसके 
वित्तीय अनुभाग के कर्मचारियों की सख्या में कमी सही की जानी चाहिए क्ग्रोकि कर- 
दाताओं के"रखवाले अन्तत वही लोग हैं । 
तीसरी बात यह है कि प्रत्येक मंत्रालय में विधान सभा के सदस्यों की एक समिति 
होनी चाहिए जभिम्के साथ उस का व्यवस्थाबद्ध सबध हो | में इत समितियों के स्वरूप 
और कृत्यो पर पहलें ही प्रकाश डाल चुका हूँ । यहाँ यह बात और कह देनी चाहिए कि हम 
ज्यो ज्यों प्रशासन के स्वरूप को समझते जायेंगे, त्यो त्यो इन समितियों का महत्त्व बढ़ता 
जांयग़ा । 
चौथे, इस बात का बड़ा महत्त्व है कि विभागो के बीच परस्पर सहयोग का निश्चित 
रूप से प्रबध किया जाय । स्पष्ट ही है कि इस सहयोग के भिन्न रूप होगे। उदाहरण के 
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लिए इस बात की आवश्यकता है कि व्यापार सत्नालय (बोर्ड आफ ट्रेड) और श्रम मत्रारूय 
जैसे विभागों की समान समसस्‍्याओ के हल के लिए उनमें निरन्तर परामर्श की व्यवस्था 
का विकास' किया जाय | आशिक रूप से ये समस्याएँ विशिष्ट है, जैसे कि ऐसे विधेयक 
के सबध में जो इन दोनो विभागों के हितो से सबद्ध हो, और साथ ही किसी हद तक ये 
समस्याएँ सामान्य भी हैं--उदाहरण के लिए ऐसी दशा में जब कि प्रत्येक विभाग का 
अध्यक्ष ऐसे मामलो को दूँढ निकाले जिस से दोतो विभागों का सरोकार हो। मै समझता 
हूँ कि आधुनिक राज्यो हारा प्रयोग में छाए जाने वाले तरीको का अध्ययन करने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि अनुभव को एकत्रित करने की ओर बहुत कम ध्यान 
दिया जाता है । निस्सदेह इस' साध्य की पूत्ति के लिए व्यवस्था हैँ जैसे कि इगलैड की 
साम्राज्यिक रक्षा समिति । परन्तु विदेश व्यापार विभाग के अधिकारियों को सामान्यतया 
यह आदत डालनी चाहिए कि वे विदेश विभाग के अधिकारियों से मिलते जुछते रहें । 
यदि सरकारी सेवाओं के संदस्यथो को अपनी' विशेष योग्यता को नितचर्या नही बनाना है 
तो उन्हें परस्पर मिलते रहना चाहिए और विचार विनिमय करते रहना चाहिए। निस्सदेह 
यही बात विभागों के भीतर भी लागू होती है । इस सबध में ब्रिटेन के एक म त्रालय । नें अपने 
अधिकारियो की महान सक्षमता का उपयोग एक ही धरातल्‍कू पर करने के उद्देश्य से एक 
निद्चित रूप से अपने को सगठित किया है। औपचारिक ढंग से काफी हद तक जो बातचीत 
होती हैं उसका महत्व तो है परन्तु यह अच्छा होगा कि प्रशासन में सभी को इस प्रकार की 
बातचीत की आदत पड जाय' और उसके लिए एक निश्चित स्थान हो, बजाय इसके कि 
हम' यही मान कर सतोष कर लें कि लोग अनू भव की सीधी सादी बातो के आधार पर ही 
ऐसी' बातचीत के महत्व को महसूस' कर लेंगे । 

अनूसधान' और जाँच करने का महत्व भी उतत्ता ही है जितना कि उपरोक्त 
बातों में से किसी का भी । आधुनिक सरकार की व्यवस्था में एक बडी कमजोरी यह है 
कि इस' प्रकार की सेवाओ के लिए हम' बहुत कम स्थान छोडते हैं। सद्ुक्ार को आगे की 
बात सोचनी पडती है । उसे शाति की समस्याओ को हल करने के लिए उसी प्रकार काम 
करने की ज़रूरत है जैसे कि फौजी कमान के अधिकारी युद्ध की समस्याओं को हल करने 
के लिए करते है। सरकार को यह योजना बत्तानी चाहिए कि उसकी नीति किस प्रकार 
की हो सकती है और उसी दिशा में नीति' के विकास' के लिए सभी आवश्यक तथ्य जमा 
कर के उनके महत्व को यथोचित रूप से आँकता चाहिए। जिन अधिकारियों पर शासन- 
प्रबध का बोझ है वे इस में से कोई भी काम अपनी साधारण दिनचर्या में नही कर सकते 
बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि मोर्चे पर लडने वाले किसी अफसर को अपने लिए आवश्यक 
गोला-बारूद्र जुठाने का काम नहीं सौंपा जा सकता । बल्कि हम विभागों के अध्यक्षों को 
नीति के परस्पर सबधो को सुलझाने की जितनी अधिक छूट देगे, नीति उतनी ही' अच्छी 
बनेगी । परन्तु हमें प्रत्येक विभाग में अधिकारियों के-ऐसे समूह की भी आवश्यकता है 


॥। 


“जिनका म्‌ र्य॑ काम विभाग की समस्याओ के सबंध में अनूसधान करना हो और विभाग 
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है जिसका स्वय विभागो से गहरा सपकं हो, जो विशष अनुसधानों में तालमल रखे 
और ऐसी जाँच का काम सभाले जिसका महत्व उस जाँच की अपक्षा कही अधिक होगा 
जो तात्कालिक नीति के निर्माण के लिए करती पडेगी । इगलैड और अमरीका दोनो में 
इस आवश्यकता को समझा जाता है---जहाँ चिकित्सा सबधी अनुसधान की प्रिवी कौसिल 
है और जहा--वादिगटन में--भूगर्भीय सर्वेक्षण जेस कामो के लिए निकाय है। परन्तु 
सभी जगह ऐसी सस्थाओ के काम में समन्वय का अभाव है। और अभी तक वह 
विभागीय काम के साथ ऐसे सपक नही बना पाई है जिनसे---उदाहरण के लिए--वाणिज्य 
बोर्ड चिकित्सा-अनूसधान-समिति से यह कह सके कि वह समुद्री जहाज़ो के नाविको के 
स्वास्थ्य की परिस्थितियों की जाँच करे और या वेज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान 
समिति से यह कह सके कि वह इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करे कि कोयला 
झोकलने वालो को गर्मी से कहाँ तक बचाया जा सकता है। किसी राज्य में (क) व्यवस्थाबद्ध 
और सगठित अनुसधान' और (ख) सामाजिक प्रक्रियाओ पर प्रभाव डाल सकने वाली 
सामग्री के सग्रह के अभाव की पूत्ति किसी भी वस्तु हारा नही की जा सकती। 

ऐसा प्रबंध करने के लिये क्या करता पडेगा ? में समझता हूँ कि ऐसे तीन सामान्य 
तरीक है जिन से सरकार के तत्वावधान में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया जा सकता हे । 
विभाग स्वय प्रत्यक्ष जाँच कर सकते है। इस प्रकार का बहुत सा काम पहले से ही किया 
जा रहा हैं। मोटे तौर पर यह समझा गया है कि आधुनिक राज्य के प्रत्यक विभाग को 
'जिन मामछो से सरोकार है उनके सबंध में व्यवस्थाबद्ध ज्ञान उस' के काम के लिए होना 
चाहिए। विभाग इस योग्य भी होना चाहिए कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाल 
मामलों के सबंध में विधान सभा के सदस्यो की ओर से बराबर की जाने वाली पूछताछ 
का उत्तर देने के लिए आवदयक सामस्री थोड़े से समय में इकट्ठी कर सके। और फिर 
वह इस योग्य भी होता चाहिए कि उन विषयो के सबध में जाँच कर सके--चाहे किसी 
खास ह॒द तक ही सही--जिनका उसके काम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। इस प्रकार के 
काम का' एक क्षुच्छा उदाहरण वह विशेष जाँच हैं जो इगलैंड में व्यापार मत्रालय 

(बोर्ड आफ ट्रेड) कर रहा है। 

एक दूसरे प्रकार का अनुसधान उतना ही महत्वपूर्ण हे। ऐसी जाँच भी हो सकतो 
है जो कि कोई विभाग-विद्येष प्रत्यक्ष रूप से न करे बल्कि जिसकी देखभाल वह दूसरे 
विभागों के साथ मिल कर करता हो । उदाहरण के लिए इगलंड का गृह कार्यालय खातो में 
सुरक्षा व्यवस्था क। विकास करने के उद्देश्य से प्रिवी कौंसिल के अधीन अनुसधान विभाग 
क्री खान-श्क्षा उपकरण-समिति के साथ सहयोग कर सकता है। सेना की चिकित्सा कोर 
वैसी ही समस्याओ के सबध में रक्षा-विभाग की मात उसी विभाग के साथ' सहयोग 
कर सकती है । कृषि मत्रालय खाद्य-अन्वेषण-बोर्ड के साथ सहयोग कर सकता है ।* पहले 


१ देखिए, रिपोर्ट आफ दी मशीनरी आफ गवर्नेमेण्ट कमिटी, पु० ३२१। इसके 
लिखे जाने के बाद कमिटो आन रिसर्च बन गयी है। मे समझता हु कि उसका आयोजन 
अधिकतर लार्ड हेलडेन ने किया है और लगभग उसी ढाचे के अनुसार, जिसकी 
रूपरेखा यहा बताई गई है । 
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और दूसरे प्रकार के अनुसधान में अन्तर न केवल इस बात में है कि इनको करने वांले 
कमंचारी भिन्न-भिन्न है बल्कि इस में भी कि दूसरी प्रकार के अनुसधान में रिपीर्ट देने 
वालो पर उसे लागू करने की कोई ज़िम्मेदारी तही होती । थे अपने निष्कर्ष उपस्थित 
कर देते है तो उनका काम समाप्त हों जाता है। नतो वे उन के प्रैयोगी पर आग्रह करन 
में सहायक होंते है और न उनके निष्कर्षों को लागू करने में उनका हाथ रहता है । वे तो 
केवल तथ्यों का पता लगाने वाले निकाय के रूप में ही काम करते है। तो ऐसे अनूसधान 
का सगठत कैसे किया जाना चाहिए ? मेरा कहता यह है कि इस के लिए ऐसे निकाय 
की आवश्यकता है जिसका ढाचा साम्राज्यिक रक्षा समिति जैसा हो और जो अनुसधान 
का सचालन करे । उसे ये काम सौंपे जायेगे (१) अनुसधात का समनन्‍्त्रय (२) अपने 
जैसे काम में छूगे गैर सरकारी और विदेशी निकायों के साथ सब॑धी का विकास और (३) 
इसके परिणाम और इससे सबधित ज्ञान उन विभागों को पहुँचाना जिन पर उनका मुख्य रूप 
से प्रभाव पडता हो । स्पष्ट हीं है कि यह निकाय अधिकाश रूप में विद्येषज्ञों की सरकारी 
और गैर सरकारी मत्रणा समितियों द्वारा काम करेगा । यह विद्वविद्यालयों और उन 
स्वतन्त्र अनुसंधान निकायी के साथ निकटतम सबध रखेगा जिनका स्वरूप, विश्वविद्यालयों 
की तरह थोडा सा वैज्ञानिक होता है। इसके काम का महत्व रखने के लिए और यह व्यवस्था 
करने के लिए कि इसकी अत्यावश्यक खोंजो पर सब से ऊँचे क्षेत्रों में उचित ध्यान दिया 
जाय, यह निकाय प्रत्यक्षत प्रधान मत्नी के नियन्रण सें रहता चाहिए। संगठन के ऐसे 
तरीके में यह विशेष गण है कि अन्वेषण के ठीक तरह किये जाने के लिए प्रधानमत्री विधान 

सभा के प्रति जिम्मेदार बन जाता है। 
तीसरी प्रकार का अनुसधान बह है जिसे प्रोत्साहन तो उसः समिति जैसे निकाय 
से ही मिलेगा जिसकी रूप-रेखा ऊपर बताई गयी है, परन्तु वह अनुसधान उस समिति 
पर निर्भेर रहे बिना किया जायगा। बहुत सा काम, विशेषकर सामाजिक विज्ञातों के सबध 
में, ऐसा है जिसके लिए अन्‍्वेषण मैं पूर्ण स्वतन्त्रता की आवश्यकता है। कोई सरकारी 
विभाग वन-विद्या या मौसम विज्ञान के सबंध में निष्कर्षों की घोषणा कठ्दू सकता है और 
लेशमात्र भी सदेह नहीं ही सकता कि वे निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण हैं। परन्तु जब हम ऐसी 
समस्याओ पर आते है जिनमें व्यक्तिगत तत्व का बडा महत्व होता है तो उनक्रे बारे में 
यह कहा जा सकता है कि उन में सरकार का हिस्सा केवल' सामग्री इकट्ठी करने या 
समस्याओ के स्वतस्त्र अन्वेषण के लिए सुविधाओ (जिनमें वित्तीय सुविधाएँ भी शामिल 
है) की व्यवस्था करने तक ही सीमत रहना चाहिए। सभवत्त एक या दो उवाहरणो से 
ही यह बात स्पष्ट हो जायगी | कुछ ऐसी समस्याए हैँ जिन में स्वतन्त्र रूप से'क्रामस कर 
सकने वाले व्यक्तियों का समूह, जिसे सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो, सरकारी विभाग 
की अपेक्षा शायद अधिक अच्छा काम कर सके । इसका एक उदाहरण श्रमिक सघोी में 
ख़मठन की इकाई की समस्या है । प्रशिक्षित मजदूरों के स्थान में अप्रशिक्षित मजदूर लगाने 
'औरः कोयले के परीक्षण के सब्रध में भरी यही बात' कागू होती है । हम विश्वविद्यालयों जैसे 
“ लिंकायों को इस प्रकार के काम में निश्चित रूप से लगान और आव्द्यक हो तो सरकारी 
बुकारियों के काम की पड़ताल करने के लिए जितना अधिक तैयार कर सकेंगे, हमारे 
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पास उतनी ही अच्छी जानकारी होगी । हम किसी प्रइन पर सरकार की रिपोर्ट पर ऐसे 
सतोंष कर लेते हैं मानो उस से अच्छी बात कही ही त जा सकती हो । कम से कम हृगलैड 
में तो इस सबध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि ऐसी रिपोर्ट उपपत्तियों की समष्टि 
हौती है । परन्तु जेसे भौतिक विज्ञान बेत्ता और जीव-बेत्ता अपने साथियों द्वारा किये गये 
प्रयोगी को निरन्तर दोहराते रहे है, बिल्कुल वैसे ही इस बात की आवश्यकता भी है कि 
सामाजिक विश्लेषणों की भी प्‌नरावृत्ति ही। एक बार सरकार को इस बात का 
विश्वास हो जाय कि काम वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है तो उसे चाहिए कि इस बात 
की परवाह किये बिना भरसक सहायता दे कि जाँच के परिणाम क्या होगे । और कोई 
ऐसा तरीका नही है जिस से उन विविध दृष्टिकोणों का पता चल सके जिनका पता चलना 
चाहिए। आजकल सरकर की प्रवृत्ति यह रहती है कि जहाँ किसी बाहर के विशेषज्ञ 
की संहायता ली जानी हों केवल ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया जाय जो ऐसे निष्कर्ष निकाले 
जिन्हें सरकार “ठीक समझती हो। फिर भी, सरकार के किसी विभाग में किसी प्रतिभा- 
शाली उमग्रवादी के विचारों से लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए, सभव है कि ब्रिठेन 
के कोष विभाग का इस रहस्यपूर्ण सच्चाई में दृढ़ विश्वास ठीक हो कि मुद्रा सोने पर आधा- 
रित होनी चाहिए परन्तु यह जान कर हमें आइबासन मिलंगा कि उसमें एसी अनुसभाव 
शाखा है जो सरकारी तौर पर इस सत्य की सदिग्धता की जाच कर सकती है । 

और फिर यह भी बहुत आवश्यक है कि प्रशासक तिकाय के रूप में कार्यांग के साथ 
जनता के व्यवस्थाबद्ध सम्बन्ध हो । मेरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में प्रयोग क लिए सबसे 
अभ्रधिक गुजाइद है और इसी क्षेत्र में सरकारें अन्य क्रियाकलाप की अपक्षा अविक छूड़ि- 
वादी साबित हुई है । उनके रवैये में रहस्य का वातावरण रहता है जैसे कि राजाओ का होता 
था और जो लोकतत्रात्मक राज्य की अपेक्षा नौकरशाही में अधिक जँचता है । हम जो सिद्धात 
बना रहे है, वे बहुत सीधे-सादे है । हम यह मान कर चलते है कि नीति के निर्माण में प्रभा- 
वित हितो से जितना अधिक परामर्श किया जाय, नीति उतनी ही अधिक स'फल होगी । 
सरकार का काम वह है कि उनके अनुभव से छाभ उठाये, उस रूप में नही जिसमें कि सरकार 
स्वय उसे बेखती है, बल्कि उस रूप में जिसकी अभिव्यक्ति स्वय वे हित करते है। दूसरी बात 
यह है कि तीति के लागू करने में उन सभी निकायो से सहयोग प्राप्त करना चाहिए जिनपर 
उसके फलो का प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है । और जहाँ भी सभव हो, नीति को लागू करन का' 
काम विकेन्द्रित होन। चाहिए जिससे कि इसे छाग्र करने में अधिकाधिक नम्यता 
के लिए स्थान रह जाय । 

सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कोई आधुनिक सरकार इन सिद्धातो का पालन किस 
प्रकार करती है और इस सबध में हम इगलैण्ड का उदाहरण लेते है । उसमें कई मत्रालयो की 
सबिहित मत्रणा समितियाँ है जिनके मुख्य उदाहरण शिक्षा बो्डे और स्काटिश शिक्षा विभाग 
है। और भी समितियाँ है जो सविहित नही है बल्कि जिनका अस्तित्व मत्रालय की समझ 
के आधार पर होता है। इस प्रकार की समितियों के उदाहरण व्यापारियों की डाकधर समिति 
और युद्ध काल में खाद्य मत्राकूय की उपभोक्‍्ता-परिषद है। शिक्षा बोर्ड की वयस्क-शिक्षा- 
समिति और गह कार्यालय की जेल शिक्षा-समिति जैसी समितियाँ भी है जो कुछ प्रकार की 
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विशेषित समितियों के अच्छे उदाहरण उपस्थित करती हैं। इन समितियों के सबंध मे ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि उनके सदस्यों के सबंध मे मत्री का अपना विवेक निरपेक्ष है और 
उन विषयों के सबध मे भी उसका निरपेक्ष विवेक रहता है, ज्ञो वह उन समितियों को 
सौंपता है। थे समितियाँ मत्री की इच्छानुसार ही काम करती है या हाथ पर हाथ धरे 
बैठी रहती है । उनके कोई अधिकार नही होते और उनका काम उन्ही विपयो तक सीमित 
होता है, जिनके सबध में मत्री उतसे परामश करना ठीक समझता हो। स्पष्टत यह उचित 
ही है कि मत्री उनकी सलाह को स्वीकार या अस्वीकार करने में स्व॒तत्र होना चाहिए जैसा 
कि वह हैं भी, नही तो मत्री होने के नाते विधान सभा के भ्रति उसके उत्तरवायित्व को बहुत' 
क्षति पहुँचेंगी । परन्तु इन समितियों के सबध मे सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि इ नका अस्तित्व प्रेत जैसा होता है । उनका होना तो इस भावना से होता है कि उनके 
होने से विभाग के काम में जनता का विश्वास बनेगा परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नही कि 
उनका सारत कोई अस्तित्व होता है । 

, दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ ऐसे मत्रालय भी है, जिनमें प्रशासन' काय विकम्द्रित 
है। यह बात एक ओर तो शिक्षा बोडं के बारे में सच है, जो स्थानीय शासन के सामान्य अभि- 
करणा द्वारा काम करता है और दूसरी ओर पेंशन मत्रालय के बारे मे सच है जिसका सगठन' 
बडी गक्तियो वाले स्थानीय मत्रणा व्यायाधिकरणो की सोपानतत्रात्मक व्यवस्था के आधार 
पर किया गया है और जिसमें चरम सत्ता मन्नालय के हाथ में ही रहती है। परन्तु प्रशासन के 
सबंध में सामान्यत॒या «यान देने वाली बात केन्द्रीय सरकार की शवित है । निरन्तर प्रयत्न 
इस बात के लिए किया जाता है कि कार्य-विधि और सिद्धात दोनो में एकरूपता छाई जाय। 
परन्तु यह एकहूपता इतनी अधिक नही आई है जितनी कि फ्रास के केन्द्रीयकरण में स्पष्ट 
हैं और जिसका परिणाम लेमे तय के कथनानूसार यह हुआ है कि केन्द्र के हाथ मे अत्यधिक 
दक्तियों है और स्थानीय अधिकारियो के हाथ में बहुत कम शवितयाँ है। परन्तु यह केद्रीय- 
करण इतना अधिक तो अवश्य हो गया हे कि इस पर विरोध प्रकट किया गया है जो बडा 
दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण है" और इससे सभी सत्ताधारियों की यह स्वाभाविक प्रकृति प्रकट 
होती हैँ कि वह सारी शक्तिया अपने हाथ में रखना चाहत है और इस बात की परवाह नही 
करते कि शक्तियों के केन्द्रित होने का परिणाम क्‍या होगा । 

इस बात में सनन्‍्देह के लिए कोई स्थान नही' क्ि सलाहकार निकायो का बडा महत्त्व 
है । लार्ड हालडाने की कमेटी 'कमिटी आन दी मशीनरी आफ दी गवनेमेंट' ने अपनी रिपोट 
में कहा है, * हमारा विचार है कि इन निकायो को विभाग के साधारण सगठन का जितना 
अधिक अगभूत आज' समझा जायेगा, मतन्नी सेवाओ के सचालन में--जो समुदाय के बहुत 
बडे भाग के जीवन पर अधिकाधिक प्रभाव डालती है--ससद और जनता का उतना ही 


«कि आक है। 


अधिक विश्वास प्राप्त कर सकेगे । सर आधर्थर साल्टर ने लिखा है, ? समितियाँ प्रशासन की 


१ अमरीका के अम विभाग के बुलेटित २३७ का पृष्ठ ९ रिपोट स आफ कमौदास्स 
आन इण्डस्ट्रियल अनरेस्ट । 

२ रिपोर्ट, पृष्ठ १२। 

हि दी डेंबेलपमेन्ट आफ दी सिविल सविस, पृष्ठ २२०। 


रह 
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कार्यवाहियो का आशय जनता को बताने का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। आधुनिक काल में प्रद्या- 
सन के लिए बहुधा ऐसी कार्यवाहियाँ करनी पडती है, जिनका प्रभाव समुदाय के बहुत बडे 
भाग या सारे सम्‌ दाय के हितो पर पडता है और उनके लिए समुदाय की सदभावना ज़रूरी 
होती है । इस आवश्यकता के कारण विस्तारपूर्वक बताये बिना उस कार्यवाही को स्वीकार्य 
नहीं बनाया जा सकता और उसके लिए समाचारपत्रो में घोषणा-मात्र कर देना पर्याप्त 
नही है । ऐसे मामलो में समुदाय के कई भागो के प्रतिनिधियों की समितियों को कार्यवाही 
का सार पहले से समझाना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना बहुत' लाभदायक होगा ।” 
सर एण्ड्रयू ओगिलिवी ने सार्वजनिक टेलीफोनो के सबध में व्यापारियों की मत्रणा समिति के 
बारे में कहा है,” “समितियो ने प्रातो में बहुत अच्छा कार्य किया (उन्होने) उन 
मामलो के सबध में, जो उनके सामने आए, समझदारी से काम लिया और यथार्थ रवेया 
अपनाया । विभिन्न प्रकार के सबद्ध सार्वजनिक निकायो में परस्पर स्पंद्धों की भावना के 
कारण अच्छे प्रतिनिधि घुते गये । निराधार शिकायतो को निरुत्साहितः किया गया। इस 
सबध्ष में उनका समाधान हो गया कि प्रबन्ध करने वाले बुद्धिमान हैं और दूसरो का ध्यान 
रखते है और राज्य के अधिकारियो के प्रति ब्रिटिश जनता की अविश्वास की जो भाँवना 
है, उस पर भी बहुत कुछ काबू पा लिया गया है।” 
ऐसे समितियों के कृत्य क्या होने चाहिएँ और उनका गठन कैसा होना चाहिए ” 

पहले मे उन कृत्यों पर ज़ोर दूँगा जी उन्हे नही करने चाहिएँ। उन्हे प्रशासन के सबंध में 
सलाह देनी है, उन्हें न तो उसका सचालन करना है, और न उस' पर नियत्रण रखना है । 
यह किया तो इस कारण से है कि विधान सभा के प्रति मन्नी क उत्तरदायित्व की भावना 
को हानि भी नही पहुँचनी चाहिए, और कुछ इस कारण से कि, मे समझता हूँ कि, प्रभावपूर्ण 
प्रदयासन की कुजी यह है कि ज़िम्मेदारी) किसी एक व्यवित पर होनी चाहिए। दूसरी बात यह 
है किइन समितिथो को नीति का निर्माण नही करना है। वे नीति के बन चुकने पर सुझाव 
दे सकती है कि किन विषयो की ओर ध्यान देना चाहिए परन्तु कार्यवाही क्या की जानी 
चाहिए, यह निश्चित करना अवश्य ही मत्री और उसके अधीनस्थ अधिकारियों का काम 
है । तीसरी बात यह है कि वे बाहरी निकायो को किसी समझौते पर वचन-बद्ध भी नही कर 
सकती । वे इस अथ में प्रतिनिधियों की सस्थाएँ नही है कि किसी योजना-विशेष के सबंध 
में किसी' समादेश का पालन किया जाय, उन्हे उनकी सत्ता के कारण नही बनाया जाता बल्कि 
सलाह देने के लिए कहा जाता है। चौथी बात यह है कि व्यापारी की हैसियत से सरकार को 
जो सामान ख़रीदना हो, उसके सबध में इन समितियों को जानकारी नही दी जानी चाहिए। 
उदाहरण के लिए, इगलैण्ड मे कोष विभाग द्वारा विदेशी मुद्रा के खरीदने या कोष विभाग 
की हुण्डियाँ जारी किये जाने के मामलों पर विचार किया जाय तो यह समझ में आ जाता है 
कि ऐसे मामलो में कार्यवाही का गुप्त रलना आवद्यक है। और मै समझता हूँ कि सामान्य- 
तया, सरकार और किसी दूसरे देश के बीच, बातचीत के सबंध में भी उनसे सलाह नही 
ली जानी चाहिए। नाजुक मौमलो में हस्तकीप, जिसमें किसी बात का पहले से पता 
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चल जाना घातक हो सकता है, बातचीत से उत्पन्न परिणामों के अनुसमर्थन के सब॒ध मे 
प्रचार अधिक उपयुक्त है । और सबसे अधिक तो यह होना चाहिए कि ऐसी समिलियी की 
गोपनीयता हो और उन्हे जन-साधारण को अपने सामूहिक सकलल्‍्प बताने की शक्ति नही होनी 
चाहिए। परन्तु इसमें कोई सदेह नही कि मत्री को यह अधिकार होता चाहिए कि यदि 
वह कुछ निर्णग्रो को प्रकाशित करना उचित समझे और समिति भी ऐसा चाहती हो, 
तो वह उन्हे प्रकाशित कर सके । 

ये तो प्रारम्भिक परिसीमन है । इससे पहले कि हम यह सोचे कि ये संभितियाँ क्या 
कर सकती है, यह बात अधिक महत्त्व रखती है कि हम यह फंसला करें कि उनका गठत 
कैसा होगा | मे समझता हूँ कि सबसे पहले तो यह कह देता चाहिए कि सामान्यतया ऐसी 
प्त्रणा समितियाँ बनाता गलती है जो विभाग के सारे अधिकार क्षेत्र के सब॒ध में कार्य करती 
हो। होनातो यह चाहिए कि विशेष हितो पर प्रभाव डालने वालो के सबध में पसमर्श 
की शक्ति हो । इजीनियरी की प्राविधिक समस्याओ के सबंध में किसी व्यापारी की साय 
का कोई विशेष महत्त्व नही है । शिक्षा-बोर्ड के कार्य-क्षत्र जैसे क्षेत्र में भी ज़रूरत इस बात की 
है कि ज्ञान सामान्य न होकर विशेष प्रकार का हो। हमें आवश्यकता है माध्यमिक स्कूलो, 
विश्व-विद्यालयों और प्रारम्भिक स्कूलो के अध्यापको के अनुभव की, न कि इस बाल की कि 
शिक्षा के क्षेत्र मे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जमा कर लिया जाय और उनके सामने वे विविध 
समस्‍यायें रख दी जायें, जिनसे मत्नालय को सरोकार है। ऐसी समितियी के निर्माण में दो 
बातो का महत्त्व है। पहली तो यह कि समितियाँ छोटी होनी चाहिएँ, नही तो अभिवार्य हम 
से वे छोटे छोटे सम्मे लनो का रूप धारण कर लेंगी, जिततमें भाषण दिये जाते है, परन्तु विचार- 
विम्र्श नही हीतग । दूसरी बात यह है कि ऐसी समिति प्रतिनिधि सस्था होनी चाहिए । 
उसमे वे व्यक्ति होने चाहिएँ जिन पर उन हितो का विश्वास है जित पर विभाग-विश्वष 
के काम का प्रभाव पडता है । ऐसी समिति में सामान्यत बीस से अधिक व्यक्ति न हो तो 
इसका आकार ठीक रहेगा । इसके दो भाग होने चाहिएँ (क)अधिक सख्या उन छोगो की 
होती चाहिए जिन्हें विभिन्न हितो--जैसे उद्योगो, जिन पर प्रशासन का ज़भाव पडेगा--- 
की प्रतिनिधि सथाओ ने चुना हो, और (ख) कुछ वे लोग होने चाहिएँ जिन्हें मत्री ने जनता 
ओर उन विशेष निकायो का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुता हो जिनका सरोकार अप्रत्यक्ष 
परन्तु इतना अधिक हू कि उन्हे सरक्षण की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक 
सस्‍्कूलो के लिए शिक्षा-बोड की समिति में, अध्यापको के राष्ट्रीय सघ, सहाथक अध्यापिकाओ 
की सस्था, और माध्यमिक स्कूलो के अध्यापको के प्रतिनिधि निकायों आदि के प्रतिनिधि 
होगे। कारखानों सबधी विभागों के बारे में काम करने के लिए गृह कार्यालय की समिति 
में मजदूर स्घों और निर्माताओ के राष्ट्रीय सघ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ औद्योभिक 
कल्लन्ति और कानून के विशेषज्ञ भी होगे। एकस्वों के सबंध में व्यापार मत्रारुग 
(बोर्ड आफ ट्रेड) की समिति में एकस्वधारियो की संस्था क प्रतिनिध्षि, एकस्व कानून का 
, बिल्लष शान रखने वाले वकील और सभवत' रायल सोसायटी और विद्युत इजीनियरो की 
पा जेसे निकायो के प्रतिनिधि भी होगे। सहायक अनुदानो क प्रबन्ध के सबध मे स्वास्थ्य 
जल्मलालियर, वी समिति! में काउनदी कौंसिलों की सस्था, नगरपालिकाओ के कोषाध्यक्षों' 
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की सत्था, स्थानीय शासन अधिकारीयों की राष्ट्रीय सस्था जैसे पेशेवर निकायो और कर- 
दाताओ की सस्थाओ जैसे उपभोक्‍ताओ के निकायो के प्रंतिनिधि होगे। स्पष्टतगा, मेरे 
लिए यह असभव है कि मे आवद्यक समितियों या उन निकाग्रो की सूची तैयार कहे, जिनके 
प्रतिनिधि उन समितियों में होने चाहिएँ। जो भी हो, ये सूचियाँ बनने से पहले ही पुरानी 
पंड जायेंगी । सबसे अधिक तो मैं दो सिद्धात बताना चाहता हूँ, एक तो विशेष सक्षक्षता 
के सबध में और दूसरा नामजद प्रतिनिधियों के सबंध में । 

पहले सिंद्धात पर तो सै इसलिए ज़ोर देता हूँ कि यह आवद्यंक नही कि सामान्य 
समस्याओ के सबध में किसी वृत्ति विशेष का महत्त्व हो--बिल्कुल इसी आधार पर मे पहल 
कह चुका हूँ कि यह सस्था किसी वृत्ति विशेष की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मेरा 
विश्वास है कि सामान्य समितियों का कौई अथ नही है। उन समितियों द्वारा रचनात्मक कार्य 
की लिए यह आवश्यक है कि उनका कार्यक्षेत्र वही हो जिसमें उनके सदस्यों का बहुत अधिक 
हित है, और जिसके बारे में इन सदस्यों की राय को नौकरशाही की प्रवृत्ति वाठा कोई भी 
अफसर महत्त्वहीन नहीं कह सकता। जब कभी ऐसी समस्‍यायें उत्पन्न हों जिनमें एक से 
अधिक समितियों का हित हो तो उन पर विचार के लिए सयुकत बैठक की व्यवस्था करना 
एक सरल सी बात है । नामज़द प्रतिनिधियों के सिद्धात पर में दो कारणों से ज़ोर देता हूँ । 
पहले तो मे यह समझता हूँ कि मत्री द्वारा नामज़द कोई सदस्य अपने को उंतता स्वतत्र कभी 
नही समझता, जितना कि वह सदस्य जो अधिकारत समित्ति का सदस्य है | यह तो पहले 
ही कह देना चाहिए कि नामजद सदस्य की भावनाओ की जटिलता का महत्त्व बहुत कम है, 
और फिर मत्री द्वारा चुनाव के कारण पुन नियुक्ति और पदच्युत्‌ किये जाने की समंस्मा 
कठिन हो जाती है । मैं समझता हूँ कि प्रतिनिधियों को तीन वर्ष क लिए नाभमजद किया 
जायेगा और उन्हे इस काछ के बाद फिर नामजद करना नियुक्त करने वार निकाय के 
निरपेक्ष विवेक पर निर्भर होगा। मत्री इस योग्य नही होना चाहिये कि यदि किसी एस 
व्यक्ति को चुना जारहा हो, जो उसे पसद न हो तो वह उसे रोक सके। उसे ऐसी समिति 
की आवश्यकता द्वै, जो जाच पडताल करे, न कि केवल उसकी नीति का अनुभोदत 
और अच्छा तो यह है कि सदस्यों को नामज़द करने वार्ल निकाय ही चुने जेसे खान 
मजदूरों को उनके सघ की कार्यकारिणी, और अध्यापकों को अध्यापक राष्ट्रीय सघ ही 
चुनें । उन्हे इतना पारिश्रमिक मिल्लना चाहिए जो उन द्वारा किये गये समय की हानि की 
पूत्ति कर दे परन्तु इतना नही होना चाहिए कि वे अपनी आय के कारण ही चुना जाना चाहे। 
मै समझता हूँ कि चुनाव के इस तरीके का ल्राभ इस बात में है कि एक तो इससे नामज़द करने 
वाले निकायन्क लिए अपने प्रतिनिधियों को अपने विचार बतानेमे सुभीता होता है और दूसरे 
जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्त्व वह करता है, उसके काम मे बराबर दिलचस्पी लेता रहेगा। 

इन समितियों के कृत्य क्या होने चाहिएँ ? यह तो मानना पडेगा कि यह बडी नाजुक 
समस्या है क्योकि--जैस। विधान सबधी समितियों के बारे में ऊपर बताया जा चुका है--- 
प्रत्येक मत्री और उसके भृख्य अध्िका रियो के व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर होगा। मैं सम- 
झता हूँ कि कोई दुढनिइच्रयी मत्री इन समितियों को सुझाव और राय के अमूल्य साधनो के 
रूप में प्रयुक्त कर सकेगा परन्तु किसी कमज़ोर मत्री को अपनी कायरता के कारण यह लालच 
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रहेगा कि वह या तो उनसे बच जाय और या उनके साथ मतभेद होने पर वह अपनी सुदुढ 
नीति अपनाने की जोखिम उठाने की बजाय उनकी राय को जनता की राय का प्रतीक मान 
कर स्वीकार कर ले । परन्तु मै समझता हूँ कि यह उससे बडा ख़तरा नही है जो कि किसी 
कमज़ोर मत्री के अधीन स्थायी अधिकारियों के साथ उसके सर्बंधो में रहता है। और इस 
दर्वा मे समितियों का महत्त्व इस बात में है कि नौकरशाही पर एक और बन्धन' रहता है 
जो बडी आसानी से जनता की राय से बचना जानती है। 

इन समितियों के बडे कृत्य चार होगे। इन समितियों को यह अधिकार होगा कि 
सभी प्रस्तावित विधेयकों के सबंध में पहले से उनसे परामर्श किया जाय । जब कोई विभाग 
कोई कानून बनाना चाहेगा तो वह उसे आलोचना के लिए समिति के सामने (निश्चय ही 
वह गीपनीय होगा) रखेगा। मत्री एक ओर तो अपने स्थायी अधिकारियों और दूसरी ओर 
समिति के साथ विचार विनिमय करेगा। विधेयक पर प्रकाश डाला जायगा और समिति के 
अनुभव और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए विधेयक के खडो पर आलोचना की जायग्ी । 
और उधर मत्री को जो सुझाव दिये जायेंगे, वह उन्हे स्वीकार करने या अस्वीकार करने में 
स्वतत्र होगा। इसमें सदेह नही कि कुछ ऐसे आपातकाछीन विधान भी होगे, जिनके सबध 
में समिति से समुचित ढग से परामश लेतें का समय नही रहेगा। इस मामले में यह सभव है 
कि विधेयक के रखे जाने के बाद मत्री को सविहित रूप से इस' बात के लिए ज़िम्मेदार बनाया 
जाय कि वह समिति के दो-तिहाई (या कुछ ऐसे ही अनुपात में ) सदस्यों के कहने पर समिति 
की बैठक बुलाएं और वे लोग भी सुझाव दे । ने समुचित विधान सबधी समिति को भेज दिये 
जायें जिससे कि वह विधान सभा में विधेयक के किसी समिति के विचाराधीन होने की अवस्था 
में उन सुझावों को सशोधन के रूप में रख सके। उससे कम से कम इतना तो हो जायगा कि 
विधान बन जाने से पहले सबद्ध हित सभी परिपक्व और मूछ योजनाओं के सबध में अपने 
विचार पूरी तरह बता सकेंगे क्योकि विधान बन जाने पर तो वह उस मत्रालय क लिए 
प्रतिष्ठा का विषय बन जायगा जिसने उसे प्रस्तुत किया हो। 

दूसरी बात यह है कि प्रशासन सबधी नीति की बारे में समितियो,से परामर्श लिया 
जायगा। यहाँ भी, उनके सामने कौन से विषय विचार के लिए आते है, यह बहुत कुछ भत्री 
पर निर्भर होगा । यदि वह बिना परामर्श लिए कार्यवाही करना चाहता है, तो कोई भी बात 
उसके पथ में बाधक नही है । परन्तु मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सदस्य के लिए, विचारारथ॑ 
मामलो को सुझाव देना सभव बना दिया जाय और उसे यह अधिकार दिया जाय कि वह 
मत्री द्वारा आपत्ति किये जानें पर उससे अपने विरोधी रवेये पर प्रकाश डालने की म ग कर 
सकें, तो इस सबध में बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है । प्रशासन सबधी सामान्य नीति 
के उदाहरण कई क्षेत्रों में मिल सकते है । उदाहरण के लिए, यदि शिक्षा मत्री अपनी सविहित 
शक्तियो क॑ अन्तर्गत स्कूल छोडने की आयु बढा कर १६ वर्ष करना चाहे तो वह अपन विभाग 
की उपयुक्त समितियों से सलाह लेगा और स्पष्टतया उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह 
श्रम मत्री को अपने प्रस्ताव की सूचना दे और साथ ही उस विभाग की मत्रणा समितियों से 
यह कहे कि वे अपने विशेष हितो के दृष्टिकोण से उसकी नीति पर राय प्रकट करें। यदि उद्योग 
नी विंसी ऐसे उद्योग में--- जहा मजदूरों की स्थिति का अनुचित लाभ उठाया जाता हो-+- 
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एक व्यवसाय बोर्ड स्थापित करना चाहता हो तो वह भी उसी ढग से कार्य करेगा । यदि उप- 
निवेश मत्री किसी उपनिवेश के लोगो के लिए प्रारभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहता 
हो तो वह उन मामलो से सम्बन्ध रखनेव।ली अपनी मत्रणा समिति से सलाह लेगा 
जिसमें उपनिवेशो के लोगो की शिक्षा की समस्याओं के सबंध में एक उप-समिति का होता 
बहुत सभव है । मकानो के बनाने के सब॒ध में भी ऐसी ही बात है। स्वास्थ्य मन्नाछऊय मकान 
बनाने वालों, मकान बनाने वाले के सघो, वास्तु-शास्त्रियों और डाक्टरों की समितियों के 
सामने अपनी कठिनाइयाँ रख सकता हैं । में समझता हूँ कि नीति का ऐसा कोई पहल नही है 
जिसमें मत्री को निर्णय करने पडते हो और जिनमे वह समितियों से सावधानीपुर्वेक राय 
लेकर भी अपनी आवश्यकताओं के सबध में सब कुछ जानने में असफल रहता हो। 

तीसरी बात यह है कि समितियों को सुझाव देने की शक्ति प्राप्त होगी । निस्सदेह 
यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सावधानीपूर्वक छात्बीन करने के बाद उनके काम से बहुत छाभ 
हो सकता हैं। उनके सुझाव यथासभव अधिक से अधिक बातो के बारे में होने चाहिए । 
उन्हे चाहिए कि मत्राऊय की सूचना-शाखा को बताएँ कि जाँच की कहाँ तक आवश्यकता 
है। जहाँ उनका सुझाव किसी ऐसी बात के बारे में हो, जो विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो, 
वह मत्री की सिफारिश के साथ सरकार की अनुसधान समिति को भेज दिया जाना चाहिए 
और समिति को सदा इस बात की स्वतत्रता होनी चाहिए कि वह अपने मत के अनुसार कार्य 
कर सके । ऐसी समितियों में काम करने के लिए ऐसे व्यक्ति कम ही चुने जायेंगे, जो ऐसे 
सुझाव न दे सके जिनके बारे में छानबीन न की जा सकती हो । जिस किसी ने भी खान मज़- 
दूरो के किसी समूह के साथ उनके काम के बारे में बातचीत की है, वह जानता है कि वह खान- 
उद्योग के प्रत्येक पहल के बारे में कितने अधिक सुझाव दे सकते है और जिनका उपयोग आज- 
कल नही किया जाता है। अच्छे अध्यापको के सबध में भी यही बात सच है। मे समझता हूँ 
कि यह उपाय उन थोडे से उपायो में से हैँ, जिनसे हम वृत्तियो की रूपडिवादिता के खतरे का 
सामना कर सकते है। उदाहरण के लिए, किसी न्याय-मत्राऊय की समिति, जिसमें जन- 
साधारण और वकीलो के प्रतिनिधि साथ-साथ होगे, कानून में बीसियो ऐसे स्थान' बता सकती 
है, जहाँ पुनरीक्षण या प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। दीवानी और फौजदारी, दोनो प्रकार 
के मामलो * में गरीबो के लिए कानूनो द्वारा रक्षा की व्यवस्था, जेलो का प्रबन्ध, ऋणियों से 
बर्त्ताव, और सनसनीखेज अपराधों में समाचारपत्रो और न्‍्यायारयों के सबध---ये कुछ 
ऐसी समस्याएं है, जिनकी ओर ऐसी समिति अनिवाय रूप से ध्यान दिलाएँगी। आजकल हम 
इन समस्याओ के बारे में अन्वेषण इसलिए नही करते कि इनका अस्‍्तित्व है बल्कि इसलिए 
कि किसी विशेष समय ऐसा गन्दा उदाहरण आ खडा होता है, जिसके कारण तत्काल जाँच 
करने पर विवश होना पडता है । कई साल से इगलैण्ड में यह बात मालम थी कि पागलूपन के 
सबध में कानून का सशोधन करना बहुत ज़रूरी है। सरकार जो जाँच कराती थी, उसमें इस 


१ वेखिए आर० हेबर स्मिथ की जस्टिस एण्ड दी पूअर (न्यूथार्क १९१०) जो 
इस प्रइन पर जानकारी से भरी पडी हें। जहाँ तक मुझें सालस है, इगलेड से ऐसी 
पुस्तक तो जज परी की “दी ला एण्ड दो पूृथर', ही है। 


ह्श्ट राजनीति के मल तत्त 


कानून के वास्तविक प्रवर्तन पर लीपा पोती करदी जाती थी परन्तु हारनेट और एडम बाड"* 
का मकदमा ऐसा नाटकीय था कि सरकार को एक राज आयीग नियुक्त करना पडा । यदि 
हम अपने अनुभव से काम ले तो ऐसे मामछो में पहले से कार्यवाही की जा सकती है । 
परन्तु ऐसी सस्थाएँ बना कर ही यह काम हो सकता है जी पहले से तैयार रहने के लिए 
विवश करें | 

इन समितियों का चौथा उपयोग अधिक आविधिक मामले पर निर्भर है, जिसका 
विवेचन मै यहाँ करूँगा । यह तो सभी जानते हैं कि राज्य के क्रियाकलाप के क्षेत्र के बढ़ 
जाने से यह हुआ है कि अधिकतर विधान विस्तृत और व्यापक होने की बजाय सक्षिप्त अधि- 
नियम बन गये है, जिनका ब्यौरा सबद्ध विभाग विविध तरीकों से पूरा करते है। इस प्रत्या- 
योंजित विधान का क्षेत्र इतना बढ गया हैं कि यह उन कानूनो से कही अधिक है जो प्रत्यक्षत 
विधान सभा द्वारा बनाये जाते है । में समझता हूँ कि इस बात' की आवश्यकता बढ़ गयी है 
कि नौंकरशाही प्रवृत्ति वाले अधिकारियी द्वारा इन शक्तियों के दुरुपयोग से जनता की रक्षा! 
की जाय। यह तो एक नकारात्मक कृत्य है। साथ ही यह भी बृद्धिमाती का कम है कि परामर्श 
देने वाले ऐसे सक्षम निकाय मौजूद रहें जी प्रत्यायोजित सत्ता के उपयोंग के सबंध में अंपनी, 
राय प्रकट कर सकते ही प्रत्येक मामलें में ये समितिया ऐसा साधन हैं, जी इन निकायो के 
लिए प्रकृत साधन जँचती हैं। सामान्यतथा मैं यह सुझाव दे रहा हैँ कि कोई भी विभाग 
अपनी प्रत्यायौजित शर्क्तियों के अधीन ऐसा आदेश जारी न करे, जिसके संबंध में समुचित 
संभिति से पहले परांमर्द न किया जा चुका हो और यदि वह समिति इसे अआदिद्ष पर ऑपत्ति 
करें तो वह विधान संभा के स्पष्ट अनुमोदन के बिना जारी भी नहीं किया जानो चाहिंए। 

अब तक मैं ईन समितियों के केद्रीय पहल की चंर्चा करता रहा हँ--अर्थात्‌ उसे रूप मैं 
जिसमें कि उनका प्रशांसन के संचालन के चरम॑ स्रोत पर प्रभाव पडत। हैं। परन्तु इस प्रकार 
का साधन छ्वाइट हाल (इगलेण्ड ), वाशिंगटन, पेरिस, या बैलिन तक॑ ही सीमित नही रहुँना 
चाहिए। प्रत्येक राज्य ऐसे बहुत सें कानून पास करता है, जिनके छांगू किये जाते के क्षेत्रों में बहा 
की लींगी कीं टिप्पणी और सुझाव बहुत लाभदायक ही सकत हैं। मैं पहले ही सर एण्ड्‌यूं और 
लिबी के। हँवाला दे चुका हूँ जिन्हींने युद्ध तें पहले टेलीफोन सेवा के संबंध में स्थानीय समितियी 
द्वारा भिंये गयकाम कीं प्रंशसा की है। ऐसे बंहुंत॑ से विविध मामलों में, विंशीषकर युद्ध कैसे * 
में, ईंगलैड मैं अनाज के राशन के सगठन॑ के सबध में ऐसा सार्वय मिलता है । मैं यह सुझाव 
देता चाहता हैं कि इन समितियों का विरुंतांर कियां जाय, मंत्री के विवेक के आधार पंर 
ताज॑मंद करके नहीं, बल्कि सबद्ध प्रतिनिधि निकायों से नामंजंद करके जैसा कि केन्द्रीय 
भिंकायों कें सबर्ध में हींते है । उदाहरण के लिए, इस प्रकार प्रत्येक स्थानीय शैक्षिक संत्ती 
मैं अध्यापंकी, मां-बाप, डाकटरी आदि की संभित्तियां हींगीं, जिनके ज़िम्में यह काम होगा कि 
वैं शिक्षा के प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रेत्यक्षत' रिपोर्ट दें | बे छोंग बतायेंगे कि स्थानीय सत्ता की 
रुझान इस ओर है कि बहुल से प्रमाण-पत्र रहित अध्यापक्‌ रखे जा रहे है, कि स्कूलो की मर 
कमाए कीके प्रकार नही'की जौ रहीं और यह कि स्कूली और सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के 
5 2 आलॉकि में सलर्शतों है कि ऐंके विभोगीय सँमिति पहलें बनी थी। इसे सौंखें 

या पैर दोलिए एस० लोमेक्स की '(एइल्पीरियस्सिंण आफ एने असाहलूस डाक्टर” 
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बींच समुचित सपके नही है। और मत्री इन रिपोर्टों को स्थानीय शिक्षा सत्ता के सामने 
रखेंगा और में समझता हूँ कि इससे सबद्ध व्यवस्था से दी जाने वाली सेवा की किस्म में 
दिलचस्पी बढेंगी | 

कारखाना अधिनियमो जेसे कानूनों के सबंध में भी ऐसा ही होगा । यह तो सभी 
जानते है कि किसी भी राज्य के मिरीक्षण की ऐसी समुचित सेवा नहीं है जिससे इन अधि- 
कारियों के उपबन्धों से बचने को रोका जा सके । मेरा सुझाव यह हैँ कि प्रादेशिक समितियों 
की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जी कारखानों सबधी कानून के प्रवत्तंन की देखभाल करें। 
उन्हे यह अधिकार होना चाहिए कि लोगो की शिकायतें सुन सकें और यदि आवश्यकत्त ही 
तो उन्हे स्थानीय न्‍्यायाग के पास भेज सर्के जिससे कि वह मुकदमा चला सके। इसी प्रकार 
कार्य-समितियाँ किसी क्षेत्र विशेष में न्यूनतम मज़्री पर करारोपण, ग्रामीण उधार, क्रषि 
में सहकारिता के सवद्धन, पट्टे ( काइतकारी ) की परिस्थितियों आदि की समस्याओ को हंछ कर 
सकती है । समिति का क्षेत्र इतना बडा होना चाहिए कि उसमें वास्तविक प्रशासमीय कृत्य 
हो सकते हों । मे बाद के एक अध्याय में बताऊँगा कि जाजकल सविधि के अन्तर्गत अधीनस्थ 
दण्डाघीशी का जो अधिकारक्षेत्र रहता है, उसमें इस प्रकार कीं समितियों से बनाए गए 
न्यायाधिकरण अधिक अच्छी तरह काम कर सकते हैं । वे कारखाना अधिनियमों और 
व्यवसाय बोर्ड अधिनियमो जैसे कानूनों से बचने का प्रयत्न करने वालो पर जुर्माने कर सकते 
है। रेलवे सेवा, बिजली के सभरण, बलिक प्रत्येक कृत्य के सबध में, जहाँ व्यक्तियों पर प्रशाप्षन 
के प्रभाव के फलस्वरूप अनुभव जमित होता है--जिसमें सुझाव देना शाभिल है--स्थानीय 
मत्रणा निकाय होते चाहिए। ये निकाय सदा इस योग्य होने चाहिएँ कि केस्द्रीय कार्यांग तक 
इनकी बात पहुँच सकती हो | उनके लिए ऐसी सरकारी सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए 
जों उन्हे प्रभावीत्पादक बनाने के लिए ज़रूरी है। उनक पास नियमित रूप से बेठक करने के 
साधन और स्थान होना चाहिंए। उन्हें अप॑नी टिप्पणी और सुझाव प्रकाशित करने का अव- 
सर मिलता चाहिए। में समझता हूँ कि वें प्रशासन की वातावरण को ब्रिगड़ने से रोकंमे में 
काफ़ी सहायक होगे जिसमें होता यह है कि एर्क और तो आदेद जारी किये जाते है, और 
वूंसरी ओर उतमे विशेष दिलचस्पी दिखाए बिना उन्हे स्वीकार कर लिया जाता है । ईंस 
समितियी से ऐसे व्यवितयों कीं सेवाओ से लाभ उठाया जा सकेगा, जो आजकल सार्वजनिक 
जींवन से कतराते है या तो इसलिए ऊफिं वे चुनाव की प्रक्रिया में पड़ना नही चाहते और 
और या इसलिए कि उनकी दिहूचस्पी सरकारी झंत्यों के सामान्य मिश्रण में तही होती बल्कि 
उस मिश्रण के किसी एक पहल में हीती है । इनसे प्रशासन की प्रक्रिया लोकप्रिय' बन जाती है 
क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र बढ जांता है जो सक्षमत्ती के दृष्टिकोण से इसके सार की जाँच 
कर सकते है। उनसे ऐसी व्यवस्था हों जाती है कि सरकार के केन्द्र और उसकी परिधि के 
बीच निरन्तर विचार-विनिमय ही सके । इनसे सरकार में ऐसी सीधी-सादी और समझ् में 
आं सकने वाली सस्थाओ कीं आवश्यकता बनी रहंती है जिनकी चर्चा में इस पुस्तक मे पहले 
कर चुँका हूँ । शक्ति के अभिश्चित बँटवारे के कारण सत्ता में अराजक॒ता आ जाने की जो 
प्रमत्ति रहती है, वह भी इत समितियों के कारण रक जाती है। वे सत्ता को, प्रत्मेक अवस्था मे, 
ऐसी राय के दबाव से--जो जानकारी और सर्षमता के आधार पर होती है--निरकुशत्ता 
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में परिवत्तित होने से रोक देती है। वे व्यक्तियों के व्यवस्थाबद्ध हितो, उनकी धामिक सस्थाओ 
श्रमिक सघो तथा अत्य सगठनो का केन्द्रीय सरकार के साथ निश्चित सबध जोडती है । 
उनके कारण यह सभव हो जाता हैँ कि उस सरकार के क्रियाकछाप पर सदा उससे बाहर के 
लोगो के विचारो की छाप रहती है । उनके कारण सरकार की सदा आलोचना और उसके 
क्रिया-कलाप की जाँच होती रहती है । और इस बात का भी कम महत्त्व नही है कि वे 
अधिकाधिक इस बात की व्यवस्था करेंगी कि कंत्यों का अधिक विकेन्द्रीकरण हो ! केन्द्रीय 
कार्याग के साथ अपने सधर्षो में स्थानीय अधिकारियों को ऐसा समर्थन प्राप्त होगा, जिसकी 
उपेक्षा करना मत्रियों के लिए कठिन होगा । 

ये निकाय मोदे तौर पर तो कानून की व्याख्या करेगे। प्रोफेसर कोहेन ने लिखा है, 
“किसी सविधि का अर्थ, इसके फलस्वरूप होने बारे सामाजिक परिणामों या उन सभी 
सामाजिक प्रदनों के हल होने में निहित है, जो इस के अन्तगत उत्पन्न हो सकते है । ये हछ या 
परिणामों की व्यवस्था, कानून में प्रयुक्त दब्दो के आधार पर ही निश्चित नही की जा सकती 
बल्कि इसके लिए उन सामाजिक परिस्थितियों के ज्ञान की आवश्यकता है, जिन पर उस 
कानून को छाग किया जाता है और साथ ही उन परिस्थितियों का जानना भी आवश्यक है, 
जिनके कारण यह कानून बनाया गया है। तो किसी सविधि का अर्थ, सामाजिक भांगौ 
को ध्यान में रख कर न्यायिक दृष्टिकोण से बनता है। इससे इस बात का निर्णय इतना नही 
होता कि विधान मण्डल का वास्तविक मशा क्‍या था । और न यह कि सविधि में प्रयुक्त शब्दों 
का क्‍या अर्थ है, जितना कि इस' बात का कि किसी मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुए जनता को किस' बात पर चलना चाहिए।” यहाँ जिन समितियों को बनाने का 
सुझाव दिया गया है, वे इस बात पर प्रकाश डार्लेंगी कि किसी सविधि के परिणाम क्या हैँ। 
बह अनुभव को ध्यात में रख कर और निदिचित रूप में ऐसी परम्पराएँ बनाएँगी जिनका 
कानून के अर्थों पर बडा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडेगा। इसके आदेशो में उत छोगो का ज्ञान सम्मि- 
छित होगा, जिन्हे उसके परिणामों से वास्ता पडता है। वे परिणाम उस अनुभव में निश्चित 
होगे, जिसकी अभिव्यक्ति, अनुभव को निश्चित रूप से अभिव्यक्त करते के उद्देश्य से बनायी 
गई सस्थाओ द्वारा की जाती है । जैसा कि मैंने कहा है, ये निकाय सलाहकार निकाय होगे 
परन्तु भें समझता हूँ कि उनकी राय की उपेक्षा करना आसान नही होगा। यह इसलिए कि; 
वह जो भी सलाह देंगे, वह ऐसे ज्ञान पर आधारित होगी जिसका और कोई दावा' नहीं 
क्र सकता | वे कानून की व्याख्या करेंगे और इसलिए कानून बनायेगे भी | इसका कारण 
यह है कि वे कानून के वास्तविक परिणामो को प्रकाश में लाएँगे---उस रूप में जिसमें कि उन्हें 
भोगने वाले छोगो का अनुभव होता है । इसलिए ये निकाय इस बात का निर्णय करेंगे कि कानून 
को किस ढग़ से छागू किया जाय । और तदनुसार वे बतायेगे कि कानून में क्या पर 
बर्तन और सशोधत करने की आवदयकता है। वे समुदाय के प्रत्येक हित का ऐसा अगरभूत 
सबध स्थापित करेंगे, मानो वहं राज्य के साथ सबद्ध है। वे इसके प्रयोजनो में अपने प्रयोजनी 
#? १ अमेरिकन हॉ रिव्यू (१९१४) में प्रकाशित दी प्राोसेत आफ जूडिशियत् 
#0 सिलिस्लेद १६१ और १८३। तिर्यकाक्षर प्रो० कोहेन ने दिए है, में यहाँ पर 
हो चोहता हूं कि इस प्रतिभापूर्ण लेख से सुझे बडी सहायता मिली है । 
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की भावना भर देंगे। वे सामाजिक अनुभव के पुज के सबध मे राज्य के आशिक और अपर्याप्त 
ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उसे वह सभी ज्ञान, भावनाएँ और विचार बताएँगे, जिनका भडार 
वे स्वय है। वे शक्ति के ट्कडे-टुकडे करके प्रशासन को जडवत नही बनायेगे बल्कि वे उसे अपने 
उद्देश्यों तक पहुँचने में सहायता देकर उसका महत्त्व और गुण बढायेंगे। वे पोर क्षेत्र 
की प्रधानता को बनाये रखते है जिसके बारे में मैने यह कहा है कि उसके कारण राज्य 
को समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। परन्तु साथ ही वें मतभेद की शक्ति को सगठित 
करकी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किन स्थानों में उस प्रधानता को या तो ठीक से समझा नही 
जाता और या जानबूझ कर अनदेखा कर दिया जाता है । उनसे कार्याग को चेतावनी भी 
मिलती है और प्रोत्साहन भी और विधानाग को उनसे सहायता मिलती है। कार्याग को चेता- 
वी अ र प्रोत्साहन तो इसलिए मिलता है कि ये निकाय खुले आम यह बताते है कि उसके 
कार्य की क्या सीमाएँ है और विधानाग को सहायता इसलिए मिलती है कि वे उसे ऐसे तथ्य 
पहुँचाते है जिनसे आलोचना की जा सकती है और कानून बनाए जा सकते हैं और जो कि 
विधानाग का काम है । 

इस सबध में एक बात और कहनी है । मैने केन्द्रीय और स्थानीय दोनो प्रकार की 
समितियो के बारे में कहा है कि हैमिल्टन के शब्दो में उनका काम “प्रबन्ध चलाना नहीबल्कि 
अपना प्रभाव डालना ह ।” वे वास्तव में प्रबन्ध चलाने या कानून बनान की बजाय अपनी! 
राय बताएगी। पहली बात तो इस' सम्बन्ध में यह कही जा सकती है कि इन श्रेणियों के 
बीच की सीमा वास्तविक नही बल्कि सुविधानुसार बना ली जाती है और दूसरी बात यह कि 
सभवत अनुभव से यह प्रकट होगा कि उन दोनो प्रकार की समितियों, विशेषकर स्थानीय 
समितियो, को कानूनो के अन्तगंत प्रशासन और निरीक्षण के छोटे मोदे काम सौंपे जायेंगे। 
में समझता हूँ कि वे नियम बनाने की शक्ति अपने हाथ में ले लछेंगी। केन्द्र द्वारा निर्धारित ओर 
लागू की जाने वाली न्यूनतम माँगो के अतिरिक्त वे विवेकानूसार अपने सर्वेक्षण के अधीन 
क्षेत्र में नयी माँगें करेंगी। सक्षेप में वे शक्ति की केन्द्र बन जायेंगी और ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव 
के प्रकाश में उसका प्रबन्ध चलायेंगी जो' और किसी तरह प्राप्त नही हो सकता । वे उस' 
प्रशासन में वें आवद्यकताएँ भर देंगी, जो एकरूप ढग से कभी व्यक्त नही की जा सकतीं । 
वे सरकार को ऐसा नम्य रूपतत्र देंगी जो अब तक सभव न था क्योकि इसका अर्थ साधारण- 
तया अमरीका में सधानीय सविधान से पहले और १७८९ से पहले फ्रास में यह रहा है कि 
समन्वय की आवश्यक शक्तियों का अभाव हो। उसमें एक बडा गुण यह होगा कि जिस विषय 
का प्रवर्तत इसकी' विशेष आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए किया जाता है, उसका क्षेत्र 
बदल जायगा ।-इससे नागरिकता की वह धारणा पुनर्जीवित होगी जिसका अर्थ यह है कि 
शासन करने की भी उतनी ही क्षमता हो, जितनी कि शासित होने की और जो नगर-राज्य की 
हमारे युग को एक बहुत बडी देन है । 

रमन /ल 

मैंने बताया है कि कंसे प्रशग्सन, विधानाग द्वारा बनाए गये कानून को लागू करने की 
प्रक्रिया है । परन्तु सच तो यह है कि इतना कहने से इसकी' व्याप्ति और महत्त्व का वर्णन 
अपूर्ण रहता है। यह इसलिए कि सारी दुनिया में, प्रशासन मे उन विनियमो को जानने के 
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लिए जिनके अन्तर्गत नागरिक रहते है, सविधि की' पडताल से बहुत अधिक काम रहता है। 
कई बार किसी सरकारी विभाग को बहुत अधिक' शक्तियाँ दी जाती है। कई बार ये 
दक्तियाँ सपरिषद्‌ बादशाह के परमाधिकार द्वारा या फ्रासक राष्ट्रपतिकी अध्यादेश बनाने 
की सत्ता से जनित होती है । कई बार ये शक्तियाँ चिकित्सा महापरिषद्‌ (जेनरल मैडिकक 
कौंसिल) जैसे सविहित निकायो को दी जाती है आधुनिक राज्य की यह विशेषता सदा रहती 
है कि कानून बनाने के सामान्य प्राधिकारी के अतिरिक्त और कई अधीनस्थ अधिकारी होते 
है, जिन्हे तागरिको पर बन्धन छगाने की शक्ति होती है मानो वे कानून ही बना रहे हो । 
आधुनिक विधानाग में काम का जो ज़ोर रहता है, उसका अनिवार्य परिणाम इस 
स्थिति में प्रकट होता है । इगलण्ड की सस॒द्‌, जमनी की रीखठाग और फ्रास के चैम्बस के 
पास इतना समय ही नही' होता कि कि वे इतने ब्यौरेवार कानून बना सके जो प्रत्येक सभव 
परिस्थिति पर लागू हो सकते हो। न उनके पास इतना समय रहता हे और न ही इतमी 
क्षमता। यह इसलिए कि एक आधुनिक विधान सभा का आकार ही ऐसा होता है कि वह प्रा- 
विधिक ब्यौरें नही बना सकती बल्कि साथ ही उसके लिए पहले से यह बताना भी असभव 
है'कि किसी सविधि के अन्तर्गत किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी | और बहुत-सी ऐसी 
समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिनके बारे में पहले से तही सोचा जा सकता कि अमुक प्रकार 
के विधान से उन्हे सुलझाया जा सकेगा। ऐसे सभी मामछो मे यह आवश्यक है कि कार्याग 
को शक्तिया दी जाय और कभी-कभी ---सदा तो नही--यह भी निर्दिष्ट किया जा सकता 
है कि कार्याण के किस विभाग को वें शक्तियाँ दी जायें। ब्रिटेन का कोई भी डाकधर 
लद॒न के मिवासी को बता देगा कि उसे मारीशस' में भेजने के लिए क्‍या देना पड़ेगा। 
थदि कोई व्यक्ति, कोई व्यवसाय चलाना चाहता हो, तो श्रम मत्रालय उसे बता देंगा कि वह 
जिस प्रकार की वस्तुओ के निर्माण में लगना चाहता है उस पर. १९०८ का व्यवसाय बोर्ड 
अधिनियम लाग होता है या नही और यदि होता है तो किस' प्रकार । विदश-विभाग उसे 
बता देगा कि यदि वह हागकाग ज।कर बसना चाहता है तो वहाँ एक दर्जन ऐसे अधि- 
नियम छाग्‌ है, जो विदेशी न्याय व्यवस्था अधिनियम, १८९० के अन्तर्गत 
सपरिषद्‌ आदेद द्वारा किसी भी ऐसे क्षेत्र पर लागू किये जा सकते है, जिन पर बादशाह का 
क्षेत्राधिकार है । अदालती फीस के सबंध में उसे न्याय-व्यवस्था अधिनियमों से नही बल्कि 
उच्चतम न्यायाऊूय के नियमो से जानकारी प्राप्त होगी । एसेक्स में किसी व्यक्ति के क्षेत्र 
में प्याज में कीडा लग जाय तो उसे क्रृषि बोर्ड के विनियमों से मालूम हो सर्केगा कि उसे क्या 
करना चाहिए। किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा मान्य विषयो के सबध में किसी सविधि से 
जानकारी नही मिलेगी बल्कि उन' विनियमो से मिलेगी जो गृह कार्याक्य और ओऔषधि 
निर्माण सस्था बनाती है और बदल सकती है । यदि उसका बेटा किसी माध्यमिक स्कूल 
में पढ रहा है---और वह चाहता है कि उसे छात्र-बुत्ति मिल सके तो वह उसे आक्सफोडड भेज 
दे--तो उसे माध्यमिक स्कलो से विश्व-विद्यालयो में शिक्षा प्राप्ति के लिए दी' जाने वाली 
छात्रवृत्तियों फे सबध में शिक्षा-बोर्ड के विनियम देखने पडगे। यदि वह लूल्द्न से एम्स्टरडम 
'ज़ामे-काली असैनिक विमान सेवा चालू करके जीविका कमाना चाहता है तो उसे इस सबंध * 
ओलिलियम १९२० के विमान चालन जधिनियम में नही मिलेंगे, बल्कि उन बहुत से सपरि* 
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षद्‌ आदेशों में मिलेंगे, जो उस' अधिनियम के अच्तगेंत जारी किये गये है। यदि वह जानना 
चाहता है कि ऋण वापिस' न देने पर सम्मन जारी कराने के लिए क्या देना पडेगा तो उसे 
१८३९ की तरह राजधानी-पुलिस' अधिनियम से इस' सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलेगा परन्तु 
यह जानकारी गृह कार्यालय द्वारा तैयार की जानेवाली और जारी की जानेवाली सारणियो 
में मिलेगी। वह अपने को जिस स्थिति में पायेगा, उसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता 
हैँ कि ससद और बादशाह प्रति वर्ष औसतन ८० कानून बनाते है और कार्याँग द्वारा बनाये 
गये नियमों और दिये गए आदेशो की सख्या उससे लगभग तीस गूनी होती है । 

इसका परिणाम कई कानूनत' बताने वाले निकायो के निर्माण मे ही नही दीखता बल्कि 
उन सीमाओ में भी दिखाई पडता है जो न्यायालयों के क्षेत्रिभिकार पर रंग जाती है । 
प्रशासक निकाय अपने को न्याय पालन का कत्तंव्य सभालतें के लिए ही विवश नही पाते 
बल्कि उन्हे वे कर्तव्य ऐसे ढग से निभाने भी पडते है कि न्यायारूय उनके कामो की पडताल 
नही करे सकते । इगलेण्ड के सबसे बडे न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब कोई सरकारी 
विभाग न्याय-पालन जैसे कृत्य सभाल लेता हुँ तो सक्षमकारी सविधि में स्पष्ट उपबन्ध के 
ने होने का अर्थ यही है कि विभाग जो कार्य-विधि ठीक' समझे, उसे अपना सकता है। और 
न्यायालय इस बात की जाँच-पडताल भी नही करते कि ऐसी कार्यविधि से न्याय होगा या 
हो सकता है या नही।” अमरीका के सबसे बडे न्यायालय ने यह निर्णय किया हैं कि आवास 
के सभी मामलो में श्रम विभाग के सचिव के निर्णय अन्तिम होगे।* उदाहरण के लिए 
अमरीका में जन्मे किसी जापानी को कैनेडा की यात्रा से लौटने पर, कार्यांग के किसी 
विभाग के आदेशानूसार जो कानून के अधीन नही रहता, अमरीका से बाहर निकाला जा 
सकता है। वही यह निर्णय भी दिया गया है कि किसी विशेषज्ञ आयोग की उपपत्तियाँ अन्तिम 
होगी और उन पर कोई न्यायालय फिर विचार नही कर सकेगा ।* इसी प्रकार फ्रास के 
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की' शक्ति पर न्‍्यायारूय अपनी राय प्रकट नही कर 
सकते। और कई बातो में इग्लैण्ड में बीमा-आयूक्‍त भी न्यायालयों की शक्ति के अधीन नहीं 
आते। स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की बात के लिए पर्याप्त सुरक्षण होने चाहिए । नही तों 
सावंजनिक स्वतत्रता पर कुठाराघात होगा । इस बात को ध्यान में रखा जाय कि इग्लेण्ड 
में, जहाँ सदा कानून का राज्य रहा है, साम्राज्य की रक्षा अधिनियम में एक विनियम विशेष 
के होने के कारण यह निर्णय दिया गया था कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण जैसी मूल सविधि रह 
हो गया है । इससे यह बात और भी स्पष्ट हो' जाती है ।९ 


मनाया 





१ आरंलिज बनाम लोकल गवर्नमेन्ट बोर्ड (१९१५) ए०सौ० १२० 
२ यू० एस० बनास जू तोथ, १९८ यू० एस० १५३ 
३ बाल्टोीमोर एण्ड ओहिओ, आर० आर० सी० ओ० बनाम पिठ के यने कोल 
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पढ़िए जो न्यायालय कौ राय से भिन्न है । 
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इसमें से बहुत-सा घटना चक्र तो पूरी तरह समझ में आ जाता हैँ । उदाहरण के लिए 
जब सरकारी बीमे की समस्याओ जैसी समस्याओ से वास्ता पडता हो, इस बात में निस्सदेह 
बडी सुविधा रहती है कि उनके निर्वेचल का काम अधिकारियों पर छोड दिया जाय, जिन्हें 
समझाना उनका प्रति दिन का काम है । उन्हें अपने दिन प्रति दिन के काम में ऐसी विशेषज्ञता 
प्राप्त हो चुकी है, जिसका दावा कोई न्यायिक निकाय नहीं कर सकता, और उनकी राय 
में इतना वज़न होता है कि कोई समुदाय उसकी उपेक्षा नही कर सकता। सच तो यह है कि 
किसी भी राज्य का काम व्यक्तिगत काम से इतना मिलता-जुलता हैं कि -----प्रो * डाइसे 
ने इस बात पर जोर दिया है---'उसके अधिकारियों को काम में उस स्वतत्रता की आवश्यकता 
है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी मामले निपटाने में अवद्य' ही प्राप्त होती है,' 
इतना तो स्पष्ट ही है । परन्तु इतिहास में ऐसा उदाहरण मौजूद है, जिससे यह पता चलता 
है कि नियमों को लागू करने की शक्ति से कार्यांग द्वारा जिस न्याय का प्रादुर्भाव होता है, 
उससे किसी व्यवस्था के नौकरशाही व्यवस्था बनने का ख़तरा बहुत रहता है । इसलिए 
इन शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षण की व्यवस्था करना भी उतना ही अधिक आव- 
इयक है, जितनी कि स्वय ये शक्तिया । तो इसका इलाज कंसे हो ? 
इस समस्या को इसके युक्तियुकत क्रम में देखिए । हमे (क)असहनीय या अनावश्यक 
नियमो से बचने की व्यवस्था और (ख) न्‍्यायाग के परमाधिकार पर अनुचित अतिक्रमण से 
पर्याप्त रक्षा की आवश्यकता है। तो स्पष्ट ही है कि सबसे बडी ज़रूरत इस बात की है कि 
एक बार दी गई शक्ति वापिस छी जा सके | सभव है कि यह मालूम' पडे कि इस' प्रकार 
शक्ति के प्रत्यायोजन से ठीक काम नही चला है । सभव हूँ कि यह सालहूम पडे कि प्रत्यायोजन 
तो ठीक है परन्तु ऐसे निकाय को प्रत्यायोजन किया गया है, जो' उसके प्रवर्त्तन के लिए 
उपयृक्‍्त नही है । सभव है कि इन शक्तियों के प्रयोग पर विशेष परिसीमाएँ लगानी पढडें। 
इसलिए सदा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कि विधान सभा प्रत्यायोजन को रह 
कर सके | दी गई शक्तियों की सीमाएँ बडी कडाई से निर्धारित की जानी चाहिए और 
कभी यह सत्ता नहीं दी जाती चाहिए जिससे कि न्यायालय उर्स सीमा की न्यायिक 
परिभाषा से वचित हो जायें । इस दूसरे प्रतिबन्ध का कारण लार्ड शा ने बडे 
अच्छे ढग से व्यक्त किया है । उन्होने इग्लैण्ड की व्यवस्था के सबंध में कहा है,' 
“आधुनिक यूग में सविहित शक्ति के लिए कार्याग की कडी के रूप में प्रिवी कौंसिल के 
प्रयोग का रूप नपा तुला है और विधानाग की घोषणा के अनुसार उसका ठीक-ठीक नाप- 
तोल होना चाहिए। स्वय यह कही तो आज की सरकार ही हो. ,जहा तक किसी 
समादेश की सीमाओ का उल्लूघन हुआ हो, उस हृद तक यह खतरा रहता है कि सरकार के 
स्वेच्छाचारी बन ज।ने का खतरा है जो कि संविधान और सारी जनता के लिए ख़तरा है। 
यदि न्यायाग सरकार की किसी काय॑वाही को स्वतत्र रूप से पडताल करने के दृष्दि- 
कोण से देखने की बजाय उसे मानने के दृष्टिकोण से देखती है तो विधान सबधी प्रयत्तों का 
४१० ३१ रा० क्‍्वाटरली १०५ (१८१५) पुष्ठ १५० । 
२ आर० बनाम जैलोडे पर्वोक्त पध्ठ २८७ । 
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बोझ और यह प्रवृत्ति बढ जायगी कि कार्यांग सपरिषद आदेशो का सहारा के और इससे वह 
खतरा दस गुना बढ जायेगा । इससे जनता में असतोष बढेगा और यह समस्या एक साव॑- 
जनिक खतरा बन जायगी | तीसरी बात यह है कि नियम बनाने वाले विभाग को चाहिए 
कि उन्हे जारी करने से पहले उन हितो से परामश कर ले जिन पर उसकी शक्तियो के प्रयोग 
का प्रभाव पडता है। मे समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में उन मत्रणा-समितियों से बहुत लाभ 
होगा, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है । किसी भी विश्वाग को यह शक्ति' नही होनी चाहिए 
कि वह नियमों को समूचित समितियों के सामने उनकी आछोचना के लिए रखे 
बिना जारी कर सके । जब उन समितियों में नियमो का अनुसमर्थन कर दिया जाय 
तब उनकी घोषणा और प्रचार किया जाना चाहिए | यदि समिति उन्हे अस्वीकार कर दें 
तो वे इस घोषणा के साथ विधान सभा को भेज दिये जाने चाहिए कि उन पर आपत्ति की 
गई है, और ऐसा होने पर वे कानूनी तौर पर तबतक छागू नही होने चाहिए जबतक कि 
विधान-सभा प्रस्ताव पास करके निश्चित रूप से उत्तकी पुष्टि न कर दे। इस सुरक्षण में यह 
खास बात है कि इससे आदेशो की ऐसे व्यक्तियों द्वारा समुचित जाच-पडताल की व्यवस्था 
हो जाती है, जिन्हे उत्तके परिणाम झेलने पड़ेंगे | इससे अधिकारियों का कोई 
निकाय समुदाय पर अपनी सकल्पना लागू नहीं कर सकता, जिसके पीछे उनके सीमित 
अनुभव के अतिरिक्त और कोई जोर नही है । चौथी बात यह है कि प्रबन्ध सदा ऐसा होना 
चाहिए, जिससे कि जारी किये गये आदेशो का पूरा प्रचार हो सके । चाहे सिद्धात रूप में 
आधुनिक राज्य के सभी नागरिको को इसके सभी कानूनो का ज्ञान होता है, परन्तु व्यवहार 
में उनके ज्ञान मे एक स्पष्ट त्रुटि रहती है । और में समझता हूँ कि समझदारी इसी में है 
कि विभागों से यह कहा जाय कि वे अपने सारे प्रस्तावों पर प्रकाश डालें जिससे कि 
सत्रणा-समितियाँ उनका प्रकाशन कर सके । उदाहरण के लिए, रूदन के सभी दुकानदार 
रूदन-राजपत्र नही पढते और जहाँ तक हो सके, उनके द्वारा अपनी पसद के अनुसार पढ़े 
जानेवाले वृत्ति सबधी साहित्य मे ऐसा प्रकाशन होना चाहिए । 

जब हम सरकारी विभागो को छोड ऐसे स्थानीय और विशेष निकायो की बात करतें 
है, जिन्हे नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त है, तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओ का सामना 
करना पडता है । माचस्टर में उपविधियाँ बन' सकती है और इस प्रकार आक्सफोर्ड और 
कैम्न्निज के कालिज और सदने रेलवे भी बना सकती हैं। वे अपने अवसरो का दुरुपयोग 
ने करें--इसके लिए हम किस प्रकार सुरक्षणो की व्यवस्था कर सकते है ? इसमें तो कोई 
सन्देह ही नही कि वे अजीब-अजीब बातें करेंगे। इगलैण्ड में एक स्थानीय सत्ता ने इतवार को 
तीसरे पहर आराम से बैठने की मनाही कर दी है और जम॑नी की नगरपालिकाओ ने रलूडको 
द्वारा गलियों में फूटबाल खेले जाने का निषेध कर दिया है। यहाँ कठिनाई यह है कि मूर्खता- 
पूर्ण कानूनों को रोका जाय परन्तु साथ ही किसी स्थानीय निकाय द्वारा पूर्णतया पहलकदमी 
के प्रयोग पर अनुचित प्रतिबन्ध न लगाया जाय । उदाहरण क लिए, यदि आक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय एक कानून बनाता है जो अनिवार्य रूप से यूनानी भाषा पढाये जाने के विरुद्ध है 
तो कही भी ऐसी शक्ति नही होनी चाहिए कि उस कानून को रद किया जा सके । परन्तु फिर 
भी शायद ही कोई इस बात से असहमत होगा कि यह शक्ति इतनी नही होनी चाहिए कि 
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कैम्ब्रिज विश्व-विद्यालय को यह अधिकार मिल जाय क्रि वह स्त्रियो को सदस्यता से वचित 
कर सके | आजकल साधारणतया दो प्रकार के सुरक्षण है । किसी भी उपविधि के कानूनी 
स्वरूप की परीक्षा व्यायालयों में की जा सकती है और नयी उपविधियाँ किसी विशिष्ट 
सरकारी विभाग के सामने आनी चाहिएँ जो उनका अनुसमर्थन कर सके जैसे कि इगलैण्ड में 
रेल़वे कम्पनियों की उपविधभिया यातायात मत्रालय के सामने रखी जाती है। पहली' प्रकार 
के नियत्रण के सब में तो कोई आपत्ति हो ही तही सकती । शक्तियों के पृ थव्करण के सिद्धात॒ 
के लिए हमने जितनी मान्यता स्थापित करने का प्रयत्न किया है, वह तो उसी में निहित है। 
में समझता हूँ कि दूसरी प्रकार के नियन्नण पर अधिक आपत्ति की जा सकती है। रेलवे कम्पनी 
जैसे वाणिज्यिक निकाय के सबभ' में इससे इतना भेद नही पडता जितना कि ऐसे निकाय के 
सबंध में जिसकी बहुत-सी सत्ता निर्वाचकों की सकल्पना से जनित होती है जैसे कि नगर- 
पालिका निगम की बारे में है । दोनो दशाओ में अधिकारियों द्वारा नियत्रण का अर्थ है 
विभाग की सकहपना उन व्यक्तियों की सकल्पना पर हावी होगी, जिल्हे वास्तव मे प्रयुक्त 
की जानेवाली शकितियाँ भिलनी चाहिएँ और इसलिए उत्तकी पहलकदसमी प्रत्यक्षत नौकर- 
शाही के स्वविवेक के क्षेत्र में ही नही होनी चाहिए । मेरा कहना हू कि सुरक्षण दो प्रकार के 
होने चाहिएँ। किसी वाणिज्यिक निकाय की दिशा में किसी नियस को स्वीकार करने से 
तभी इनकार किया जाना चाहिए जबकि इस बात की सूचना विभाग की विधान सबधी, 
समिति को दी जा चुकी हो। इसके बाद उन' दोनो में से कोई भी' उस प्रशन को विधान सभा में 
उठा सकेगा। नगरपालिका निगमो या विश्वविद्यालयों जैसे निगमो की दशा में नियम' को 
स्वीकार करने से इनकार एक दो तरीको को छोड और किसी प्रकार नही किया जाना चाहिए 
अर्थात्‌, (१) यदि इतकार इस कानूनी आधार पर हो कि प्रस्तावित नियम शक्ति-परस्तात्‌ 
हु, तो इनकार चेतावनी के रूप में होना चाहिए जिसे किसी सार्वजनिक' निकाय को न्याया- 
लयो के सामने ले जाने का अधिकार है । (२) यदि इनकार करने का आधार. यद्ठ हो कि 
प्रस्तावित नियम सारत अवाछतीय है, तो विभाग को चाहिए कि प्रत्यक्षत अपने विचार 
विधान सभा को बताये, जो यदि ठीक समझे तो नियम को रद्द कर दे । यह इसलिए कि यदि 
कोई तगरपालिका इतवार को आराम से बैठने” का निषेध करना ठीक समझती है 
तो किसी ऊँचे स्थान से आदेश देकर उसकी पहलकदमी को हानि पहुँचाने की बजाथ यह 
अच्छा है कि स्थानीय निर्वाचकों को उससे निपट छेने दिया जाय । निरचय ही, यह अधिक 
अच्छा है कि स्थानीय निकाय नए विचार रख सके चाहे भक्ते ही कभी-कभी थे विचार 
अनोखे रूप धारण कर लेते हो । 

में समझता हूँ कि इस समस्या के न्यायिक पहल का निपटारा दो तरीकों से किया जा 
सकता है । मै पहले ही यह कह चुका हूँ कि किसी विशेषज्ञ आयोग की उपपत्तियों में वह 
मान्यता होती है, जिसका दावा उनकी जाँच करनेवाला कोई न्यायारूय नही कर सकता। 
उदाहरण के लिए त्यूयार्क छोक सेवा आयोग का यह निर्णय कि कोई गैर सरकारी क्रम्पनी 
किसी विशेष ज़िले के लिए गैस सेवा की व्यवस्था करे, वैसे ही किसी मामले मे न्यायारूयों 
हंस दिये गए लिप्रेैयो से प्राय अनिवार्य रूप से अधिक ठीक हो सकता है। और मैं सम- 
हि इस उपपत्तियों में हस्तक्षेप करमा आवश्यक नही है। आवश्यक तो यह है कि हमें 
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इस बात का विश्वास हो सके कि ऐसे निर्णय करने के लिए जो तरीके प्रयोग मे लाये जाते 
है, वे न्याय की दृष्टि से सतोषजनक हों और यह कि---उदाहरण के लिए--किसी मुकदमे 
की तैयारी के लिए पुरा समय मिला है, साक्ष्य के सम्बन्ध में उचित नियमों का पालन किया 
गया है, इत्यादि । इसलिए न्‍्यायारयो को यह अधिकार होता चाहिए कि बे ऐसे प्रत्येक 
निर्णय की जाँच-पडताल कर सके, इस आधार पर नही कि इसका सार क्‍या है बल्कि इस' 
आधार पर कि इसमे अमृक त्रुटि है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि अमरीका के उच्चतम 
न्यायालय ने यही रवैया अपनाया है । जस्टिस क्लार्क ने कहा है *---/यह न्‍्यायारूय अभि- 
लेखों का ऐसा परीक्षण करेगा जो यह जानने के लिए आवदयक हो कि कोई साविधानिक 
अधिकार नही दिया गया क्या आयोग ने सुनवाई नही की या ऐसी मनमानी कार्य- 
वाही की है जिससे संविधान के समुचित प्रक्रिया सम्बन्धी खण्ड का उल्कघन होता है ।” 
हमें इसी आश्वासन की आवश्यकता है कि समुचित प्रक्रिया का सारत पाछून किया गया 
है । मैं समझता हूँ कि इसका अथ यह नहीं है कि किसी एक काय-विधि को ही केवलमात्र 
समुचित तरीका मान कर उसे ही एक ढर्रा बना दिया जाय । प्रशासन सम्बन्धी कानून 
का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमे नम्यता ज़रूरी है। परन्तु इसका यह अर्थ अवश्य है कि 
कोई जज' किसी मुकदमे का अभिलेख देखकर इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर सकता 
है कि इसकी सुनवाई पूरी तरह और उचित ढग से हुई है । 
पहला तरीका अपेक्षतया सरल है और उसमें कोई असाधारण प्रयत्न नही करना 
पडता, बल्कि एर्लो सेक्शन देझों मे इसे तो यह कहा जा सकता हे कि हस कारये- 
विधि के साधारण मानको को फिर स्वीकार कर चुके है। परन्तु दूसरे तरीके मे तो निश्चय 
ही नवीनता है, आशिक रूप में नही बल्कि इसको लागू करने के अधिक क्षेत्र में । मोटे तौर 
पर मेरा सुझाव यह है कि राज्य कोई जिह्मयकारी बात करे तो इसपर वैसे ही मुकदमा 
चलाया जाना चाहिए मानो वह कोई व्यक्ति हो और यह कि जब भी इसके अधिकारी 
ऐसा काम करे जो उनकी शक्ति से बाहर हो तो न्यायालयों को चाहिए कि राज्य से बेसे 
ही क्षतिर्पृति दिलवाएँ मानो अपराध करने वाला कोई साधारण व्यक्ति ही है । यहाँ तो 
यह बात कही जा रही है--जो अनुपयुकत भी रही है--कि सरकार के केन्द्रीय क्षेत्र में सेवा 
करने का यह मतलब नही कि उस सेवा में ूगे लोग साधारण मानवो की तरह गछती नही 
कर सकते सार्वजनिक उद्यम में भी उतनी ही गलतियाँ हो सकती है जितनी कि व्यक्तिगत 
उद्यम में और उस आधार पर इसकी जिम्मेदारी को भी उतनी ही कडाई से राग किया 
जाना चाहिए,] साथ ही यह बात भी है कि राज्य पर कानूनी ज़िम्मेदारी न डालने के खतरों 
को भी हम पूरी तरह समझते नही है। यह कानूनी बहिष्कार की तरह प्रारम्भ होता है परन्तु, 
केभी-कभी वह कानूनी श्रेणी नैतिक क्षेत्र में जा पडती है । किसी काम की कर लेना 
उस तरीके से अधिक महत्वपूर्ण होगा जिससे कि वह काम किया गया हो । एक बार यह 
समझ लिया जाय कि कोई साध्य इतना बडा है कि इसको प्राप्त करने वाले कानून' 
की पकड में नही आने चाहिएँ तो स्वतन्नता के वास्तविक सुरक्षण समाप्त हो जाते है । गेर- 


१ न्यूथार्क इत्यादि बनाम सेककाल, ३८, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, १२२-१२१४ 


३२८ राजनीति के मूल तत्त्व 


ज़िम्मेदारी को लोक नीति की सदिग्ध व्याख्या मान लिया गया है और इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि यह इस बात की ओर पहला कदम होता है कि किसी बात का अस्तित्व 
कारण ही उसका गरूत आधार बताया जाता है और नैतिक दृष्ठि से यह बडी जघन्य बात है। 
राज्य को कानून की पकड से विमुकत कर देने का मतलूब यह होता है कि उसके अधि- 
कारियो को उन आभारो से विमुकत कर दिया जाय जो साधारणतय। और व्यक्तियों के 
होते ही है । इस विमुक्ति से नौकरशाही की बहुत बडी बुराइयाँ उत्पन्न होती है । जिन 
लोगो को विमुक्ति मिल जाती है वे आलोचना से दूर भागते हैं और जाँच को पसन्द नही 
करते। अच्छे आचरण के नियत्रक तत्व इस प्रकार ढीले पड जाते है और फिर हम देखते हैं 
कि जो लोग व्यक्तिगत जीवन' में भले और दयावान' है, राज्य के अधिकारी की हैसियत से 
भिन व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं । इसका निष्कर्ष यह नही निकलता कि हम इस पहल के 
बारे में विभिन्न तरीके से राय कायम करें परन्तु इसका अर्थ यह है कि हम सामान्य न्याय के 
मानकों को और कडाई से लागू करें| 
ऐसा न करने का क्या परिणाम होगा, तनिक उसकी ओर ध्यात दीजिए । वाणिज्य 
बोर्ड द्वारा किसी नागरिक को दिए गए किसी एकल्‍्व का अतिक्रमण ब्रिटेन का नौसेना 
विभाग तो कर लेता है परन्तु यदि कोई और नागरिक ऐसा करे तो उसे फौरन क्षतिपूर्ति 
देनी पड जायगी । पोस्ट मास्टर जनरल की मोटर गाडी मिस बेनब्रिज' को कुचल सकती 
है परन्तु राज्य की गैर-जिम्मेदारी के कारण उसे केवल गाडी के ड्राइवर के वेतन में 
से ही क्षतिपूर्ति मिल सकती है", अन्यथा नही । सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी से 
हटा सकती है जिसे उसने अपना व्यवसाय छोड कर निद्चित अवधि के लिए नौकरी 
करने पर राजी कर लिया हो । और ऐसा करने पर सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही 
नहीं हो सकती ? । यदि वह व्यक्ति जिसे मिस माइहेल अल्बट बेकार समझती रही हो 
जोहोर का सुल्तान निकलता है तो वह उससे वचन' भग का कोई हरजाना वसूक नही कर 
सकती ४ । अमरीका मे भी स्थिति भिन्न नही है। वहाँ के घटकअवयवी पर उनकी अनुमति के 
बिना मुकदमा नही चलाया जा सकता, सधानीय सरकार भी इसी प्रकार दावे से विमुक्त 
है * । फ्रास में राज्य की ज़िम्मेदारी की एक श्रेणी बडी झिझक के बाद बनी है। परस्तु मोटे- 
तौर पर यह फिर भी सच है कि सभी क्षेत्राधिकारों में, यदि अधिकारी-वर्ग राज्य के सम्पूर्ण 
प्रभुत्वशाली होने के आवरण का सहारा छेता है तो अधिकारियो पर न्यायालयों की आज्ञाएँ 
लागू नहीं हो सकती। और फिर यह कितनी अयुक्त बात है कि नगरपालिकाओ और 
उनके कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह सच नही है * हालाकि वे भी राज्य के ही अग है जैसे 
.._? फेवर बनाम रेजीना ६ बी० एण्ड एस० २५७ 
२ बेतब्रिज बनाम पोष्ट सास्टर जनरल (१९०६) १ के० बी० १७८ 
३ डन बनास रेजीना (१८९६) १ क्यु० बी० सी० ए० ११६ 
४ साइहेल बनाम्र सुल्तान आफ जोहोर (१८९४) १ बयू० बी० १४९ 
५ यू० एस० बनास सी १०६ यू० एस० १९६, ज़हाँ ५४२०६ पर यह मान लिया 
, गया हें कि दाते से विभुक्ति का आधार कोई ठोस सिद्धान्त नहीं । 
५, ९ देलिए आर० डा० सेग्वायर, स्टेट लाइबिलिश फॉर टॉर्ट, ३० हारवर्ड ला रिव्यू 
0 पृष्ठ २० 
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कि केन्द्रीय सरकार है । और हम स्थानीय निकायो को छोड किसी बन्दरगाह की गोदी के 
व्यक्तियों जैसे अर्द्ध-सरकारी निकाय को देखते हैं तो यह पाते हैं कि गलती और गरूत काम 
की ज़िम्मेदारी उन पर वैसे ही डाली जाती है जैस कि गैर-सरकारी व्यक्ति पर । 

तो इस' सिद्धान्त का आधार क्या है ? व्यावहारिक रूप में इसका आधार यह सिद्धान्त 
है कि कानून बनानेवाला होने की हैसियत' से राज्य उन लोगो की पहुँच से बाहर है जिनके 
लिए कानून बना है। राज्य गलत काम नही कर सकता क्योकि यह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न 
है और इस प्रभुता का सीधा सा चिन्ह यह है कि उससे उसके काम के लिए जवाब नही 
भागा जा सकता । इगलैण्ड में बादशाह राज्य का द्योतक है और इसके ऐतिहासिक कारण 
है। परन्तु इसकी स्थिति के सम्बन्ध में एक सशक्त न्यायालय ने जो कुछ कहा है वह अन्य 
स्थानों पर भी प्राधिकारियो के कार्यों पर लागू होता है। न्यायालयों ने इस बात पर ज़ोर 
दिया कि * “यह सिद्धान्त कि बादशाह कोई गछूत काम नही कर सकता, व्यक्तिगत और राज- 
नीतिक दोनो पहलओ पर लागू होता है। यह सिद्धान्त सम्राट द्वारा निजी रूप से किये गये 
गलत कामों (यदि ऐसी बात सम्भव मात्ती जाय) पर तो लागू होता ही है, साथ में सम्राट 
की सत्ता के अन्तगंत एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को पहुचाई गयी. हानि पर भी 
लागू होता है।इस सिद्धान्त से यह निष्कषं भी अवश्य निकलता हैं कि बादशाह किसी 
गलत काम के किये जाने की अनुमति भी नहीं दे सकता। क्योकि गलत काम के करने का 
अधिकार देना स्वय' गलत काम करने के बराबर है । और यदि किया गया गलत काम 
कानून की दृष्टि में उन लोगो का काम है जिन्होंने इसे करने का अधिकार दिया हो, इस 
का निष्कर्ष यह है कि बादक्षाह या उसके कमचारियों द्वारा किये गये गलत था जिहनकारी 
काम की शिकायत करने वाले अधिकार-आवेवन' का मतलब यह नही है कि उसके 
निर्वाण के लिए माँग करने का अधिकार है । यह इसलिए कि जब कानून की दृष्टि मे ऐसा 
गलत काम हो ही नही सकता तो यह अधिकार भी उत्पन्न नही होता ।/ इसका अर्थ यह है 
कि राज्य के सामने प्रजा असहाय है, यद्यपि यह बात ध्यान देने योग्य है कि सविदा के मामले 
में व्यवसाय-सम्यतत की आवश्यकताओ के कारण राज्य को ज़िम्मेदारी स्वीकार करने पर 
विवश होना पडा है । 

सीधा सा इलाज यह है कि राज्य पर भी वेसे ही मुकदमा चल सके जैसे कि किसी 

तलागरिक पर चलाया जा सकता है । इसके लिए सम्भवत सरकारी विभागों का सगठन 
ऐसा बनाना पडेगा कि यह मालूम हो सके कि दायित्व किस पर है । तब अधिकारी ऐसे 
अनस्तित्ववान अस्तित्व के आडम्बरपूर्ण आवरण में नही छिप सकेगे जिसमें कानून के 
प्रतीयमान तथ्यों का सामान्य आकर्षण भी नही रहता। तब न्यायाधीश साधारण नागरिक 
की अन्यायपूर्ण कामो से रक्षा कर सकेगे चाद्दे वह काम किसी भी क्षेत्र से किया गया हो। 
एक ही उदाहरण से इस सिद्धान्त के परिणाम स्पष्ट हो जायेंग । उदाहरण के लिए, यदि किसी 
व्यक्ति को गलत ढग से किसी अपराध कादोषी ठहरा कर जेल भेजा गया हो तो वह राज्य 





१ भरसे डाक्स बनाभ गिब्स, ११ एच० सी० एन० सी० ६८६॥ 
२ फदर बनाम रेजीना, ६ बी० एण्ड एस० २५७ 
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पर अन्याय से बन्दी बनाए जाने के लिए हरजाने का दावा नही कर सकेगा । में समझता ह 
कि यह स्पष्टत न्याय यही है। यह चूकि कभी-कभी होता है, इसलिए इसके परिणामों को 
और स्पष्ट कर देना ठीक ही है । साथ में यह भी कह देना चाहिए कि यह सिद्धान्त हाल के 
घटनाक्रम के विरुद्ध भी नही है। फ्रास और जम॑ंनी में विकास की दिशा इस ओर है कि 
ज़िम्मेदारी को अधिक मान्यता दी जाय। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि इगलैण्ड 
में एक राज आयोग ने भारत-स्थित असैनिक कर्मचारियों के भय दूर करने के लिये यह 
निर्धारित किया कि किसी सविदा की पृूति के लिए जो अदालत द्वारा प्रवरतित की जा 
सकती हो, विदेशमत्री पर दावा किया जा सकता है" । विहित राज्य की धारणा 
के फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ज़िम्मेदारी का कत्तव्य स्वीकार किया जाय । 
यह इसलिए कि कोई भी राज्य अपने अधिकरियों को यह अनुमति नही दे सकता कि वे 
छोगो के जीवन को क्षति पहुँचाते रहें और साथ ही अपनी गरुतियों का फल भोगने से 
बचते चले जायें * । 
नल ९्‌ अमन 

यहाँ जो कुछ कहा गया है उससे यह निष्कष निकलता है कि प्रत्येक राज्य बहुत 
कुछ अपने सार्वजनिक अधिकारियो के गुणो पर निर्भर है । प्रशासन ही राज्य का सार तत्व 
है और यह अनिवाय है कि जो वास्तव में कानून लागू करते है वे प्रशासन के गुणों 
को अक्षुण्ण रखें। ऐसे अधिकारियों को कंसे चुनना चाहिए ? क्या वे स्थायी निकाय के रूप 
में होने चाहिएँ जिसे राजनीतिक कार्या"ग बदल नही सकता ? कया वे एण्ड्य जैक्सन की 
धारणा के अनुसार प्रशासन की सकल्पना के अधीन अपने पद सम्भालें जिससे कि प्रशासन 
को उनकी सहानुभूति और सहयोग का विश्वास रहे । 

इस बात में संदेह का कोई यूक्तियुक्त आधार दिखाई नही देता कि स्थायी अधि- 
कारियो की नियक्ति पर राजनीतिक कार्यांग का जितना कम' नियत्रण रहे राज्य के लिये 
उतना ही अच्छा है। केवल यही नही है कि कार्यकाल सुरक्षित न होने के करण सार्वजनिक 
सेवा की पदाली मे अनुभवी व्यक्ति नही रहते जिनका रहना इसके कुंशल संचालन के 
लिए आवश्यक है । योग्य और चरित्रवान' लोगो को ऐसा काम करने का प्रोत्साहन तही 
मिलेगा जिसमें निरन्तर जीविका की कोई गारटी नही है। किसी निरन्तर परम्परा के 
अभाव के कारण राजनीतिक कार्याग को उस कानून को तोड मरोड कर अपने मतलब का 
बनाने का बढावा मिलेगा जिसे वह लागू करता है। प्रत्येक आधुनिक राज्य के अनुभव से 
यह स्पष्ट है कि जहाँ भी सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों पर नियूत्रण रखने 


१ देखिए भारत सें सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध छा कमोशन की रिपोर्ट 
(१९२४) । 

२ इस सारे विषय पर देखिए मेरी पुस्तक 'फाउन्डेशन्स आफ सावरेनिटी' में 
'रिसपांसिबिलिटो आफ दी स्टेट इन इगलंण्ड, शीर्षक लेख और येल ला जनेल १९२६-७ में 
सिं6 ई० बान्चड का स्टेंट लछाइबिलिटी फार टॉर्ट' । होवर्ट सम्रिति की रिपोर्ट जो १९२४ 
,औ, कम से कस ब्रिटेन के लिए कार्यक्रम के रूप में हे। 


20०) 
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की शक्ति राजनीतिक कार्याग के हाथ में होती है, सार्वजनिक जीवन में बहुत 
अष्टाचार आ जाता है। ब्रिठेत के विदेश विभाग में नियुक्तियों के लिए खुली 
प्रतियोगिता न होने के कारण बहुत दिनों तक वह, जान ब्राइट के छाब्दो में, “अग्नेजी 
आधभिजात्य का एक आस्थान” बना रहा । अमरीका में राजनीतिक दलो द्वारा सत्तारूढ 
होने पर अपने पिद्ठुओ को नियुक्त करने की जो व्यवस्था है उसके कारण समय-समय 
पर सकट उत्पन्न हुए है जिनमें बडी बेइमानी देखने को मिली है। और शायद बहुत 
गिरी हुई वाणिज्यिक व्यवस्था में भी ऐसी बेइमानी न होती हो । फ्रास मरे 
सत्रियों को अपने विभागों में अधिकारियों को नियुक्त करने की जो ह्ाक्ति प्राप्त 
है वह सदा बदनामी का कारण बनी है। इस प्रकार की बातों का एक ज्वलत 
उदाहरण एक महान इतिहासज्ञ के पदच्युत किये जाने में मिलता है जिसे पुरातत्व विभाग 
में आजीवन पद से हटा कर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कियाधगया था जिसे रखने का 
कारण राजनीतिक ही था।* जब तक, अधिकारियो के समूह के रूप में, सरकारी सेवा 
कार्यांग की पहुँच से बाहर नही होगी, मत्रियों का ध्यान अपने पद की समस्याओं की ओर 
त्‌ जा कर अनिवाय॑ रूप से इस ओर जायगा कि अपने राजनीतिक अनुगामियों को इनाम 
के रूप में पद दिए जाय । प्रेसीडेंट गारफील्ड की हत्या के उदाहरण से इस आवश्यकता का 
और भी स्पष्टीकरण हो जाता है। प्रत्येक राज्य में ऐसे लोगो का एक वर्ग बन जायगा जो 
कुछ समय तक' अधिकारी बन सकने के लिए राज्य में किसी न किसी दर की सेवा मे 
सल्ग्न रहेंगे, यद्यपि अधिकारी' होने के लिए, न तो उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होगा और न ही 
उतनी क्षमता उतर में होगी । और यह बात भी स्पष्ट है कि वे उन पदो पर रह कर' अपना 
कत्तेंग्य नही निभाएगे, बल्कि जनता के धन से अपनी जेबें भरेगे । अमरीका में राष्ट्रपति 
हाडिंग के शासन' काल में इस व्यवस्था के इतिहास का अध्ययन किया जाय तो पता चल 
जाता है कि इस व्यवस्था के क्या परिणाम होगे ! 

इसलिए किसी भी राज्य की सार्वजनिक सेवा का अस्तित्व दो निद्दिचत नियमो के 
आधार पर होना चर््हिए। इस की नियुक्ति उन लोगो द्वारा होती चाहिए जो मत्रिमण्डल 
में या उस के अधीनस्थ राजनीतिक पदो पर न हो और साथ ही इसकी नियुक्ति ऐसे नियमों 
के अन्तर्गत होनी चाहिए जिन' से व्यक्तिगत पक्षपात की गुजाइश बहुत ही कम हो । में 
समझता हूँ कि इस' में कोई सदेह नही कि सभी के लिए खुली प्रतियोगिता के सिद्धान्त से ही 
इत नियमों का पालन हो सकता है । इस का अर्थ यह है कि क्रषि विभाग में पशु चिकित्सक 
के पद जैसी प्राविधिक नौकरियों को छोड कर बाकी सभी पदो के लिए सेवा में प्रवेश केवल 
इसी आधार पर होना चाहिए कि जो पद खाली है उसके लिए आवश्यक योग्यता हो । 
अनुभव से यह प्रकट होता है कि विदेश विभाग में सहायक के पद जैसे किसी विद्वेष पद के 





१ इस सारी ससस्या पर देखिए मेरी पुस्तक “अथारिटी इस दी माउन॑ स्टेट', 
अध्याय ५। ० 
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लिए उपयुक्तता आकने की चेष्टा करने की बजाय इन परीक्षाओं की व्यवस्था सामान्य 
बुद्धि देखने के लिए की जाय तो ये अधिक सतोषजनक रहेंगी । किसी ऐसे ख़ास काम जिसके 
लिए चिकित्सा विज्ञान या गणित की तरह आवश्यक विशेष क्षकार की क्षमता की ज़रूरत 
नही होती, उस की आदत तो वास्तविक अभ्यास से पड सकती है । इसलिए, सार्वजनिक 
सेवा में प्रवेश साधारणतया उस आयु में होना चाहिए जिस में कि कोई युवक या युवती 
साधारण परिस्थितियों में जीविका कमाने छगती है । और इन छोगो का चुनाव ऐसे आयोग 
द्वारा होना चाहिए जिसके सदस्यो को केवल उन्ही परिस्थितियों में हटाया जा सके जिनमें 
कि किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है । इसलिए यह प्रदत कि कार्यांग के हाथ में क्या 
दाक्तियाँ होनी चाहिएँ, तभी उत्पन्न होता है जब कि अधिकारी अपने विभाग में नियुक्त 
किया जा चुका हो | चूनाव तो आपूर्व ही इस की क्षमता से बाहर है । 

परन्तु यहा कुछ महत्वपूर्ण बाते उठती है। प्रत्येक छोक सेवा को मोटे तौर पर 
दो बडी श्रेणियों में बाँदा जा सकता है। बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जिसका दायित्व 
मुख्यत क्रियात्मक होता है। वे चिट्टियों की प्रतिलिपियाँ बनाते है, फार्म भरते हैं और लेखे 
की मर्दे दर्ज करते है । उन से बहुत' कम सख्या ऐसे लोगो की होती है जो वास्तव में 
रचनात्मक कार्य में लगे होते है और जो नीति सोचते हैं, अन्वेषण करते हैं और निर्णय करते 
है। इस दूसरे वर्ग में अधिकतर व्यक्ति ऐसे होगे जिन्हें शिक्षा द्वारा इस प्रकार के श्रम के लिए 
प्रशिक्षण दिया गया है। और आधुनिक राज्य में ऐसे प्रशिक्षण पर जो खर्चा होता है, उसके 
कारण, मुख्यत , ये छोग समुदाय को मध्यम वर्ग और ऊंचे वग में से ही आते हैं । उदाहरण 
के लिए, यह सभी जानते है कि अभी हाल तक, ब्रिटेन की असैनिक सेवा के प्रशासक वर्ग 
में लगभग सभी छोग आवसफोड' और केम्न्रिज के पढे हुए होते थे और किसी साधारण 
मज़दूर का बेटा वास्तव में योग्य हो तो भी उसे आक्सफोड या केम्न्निज नही भेजा जा 
सकता था। इसलिए, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब तक किसी राज्य की शिक्षा- 
पद्धति इतनी छोकतत्रात्मक न' हो कि इस प्रकार की परिसीमाओ को दूर किया जा सकता 
हो, तब तक वास्तविक छोक सेवा समुदाय के अच्छे खाते-पीते वर्गों'के व्यक्तियों तक ही 
सीमित रहेगी। इसके दो मतलकूब है । एक तो यह कि इस सेवा के सदस्यों का अनुभव सारे 
समुदाय का अनुभव नही होगा और जो नए तथ्य उन के सामने आयेगे उन को भी वे उसी 
विद्वेष अनुभव के प्रकाष्ष में देखेंगे | दूसरी बात यह है कि जब तक उन में बहुत अधिक 
अन्तबुद्धि वाले लोग नही रहेंगे---जों कभी-कभी ही होते है---तब तक उनके द्वारा राज 
नीतिक कार्याग को दी गयी सलाह की व्याप्ति सकुचित ही होगी । तो हम, इस' प्रकार की 
अटियों को केसे दूर करें ? 

स्पष्ट ही है कि कुछ हद तक तो यह समस्या ऐसी है जो कुछ समय बीतने पर ही 
सुलझेगी। मे ने इस पुस्तक में पहले सम्‌चित प्रशिक्षण के जिस अधिकार की चर्चा की है 
उसे हम जितनी जल्दी मान छेगे, वह क्षेत्र जिस से प्रशासक वर्ग के सदस्य आते हैं, उतनाही 
अधिक विस्तृत होता जायगा और इसलिए वह वर्ग सामीजिक जीवन के विभिन्न पहलुओ का 
घिक प्रतिनिधित्व कर सकेगा। परन्तु मै समझता हूँ कि यह इलाज मुख्य रूप से मत्रणा 
अलिति की उस व्यवस्था से हो सकता है जिन की चर्चा ऊपर की गयी है। यह इसलिए कि 
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अधिकारियो को आज की अपेक्षा अधिक विविध और अधिक परिमाण में ज्ञान और अनुभव 
प्राप्त करने की आवश्यकता होगी | वह रिपोर्ट पड कर झत से निष्कर्ष निकालने और 
किसी दफ्तर में दलीलें सोचने की अपेक्षा व्यापारियो, श्रमिक सघो के कार्यकर्ताओं, डाक्टरो 
और  स्कूलो के अध्यापको के साथ अपने व्यक्तिगत सम्पर्क से अधिक निष्कर्ष निकालेगा 
और उसी के आधार पर उसे युक्‍तियाँ सूझेंगी । दफ्तर की दिनचर्या का कवच पहले की 
अपेक्षा उस की कम' रक्षा कर सकेगा, जिसे कि' वह॒ आजकल बाहर के सम्पक से बचते के 
लिए काम में लाता है। उसे पहले की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत आलोचना' 
का सामना करना पडेंगा । और जैसा कि विलियम जेम्स ने बडे अच्छे शब्दों में कहा हे 
“ठोस वास्तविकता की तीखी भावना” उस की राय का आधार बनेगी जैसा कि 
आजकल कम ही होता है । किसी विभाग में एक कोने में बैठ कर बन्दरगाह की गोदी में 
काम करने वाले मजदूर के लिए भोजन भत्ते की रूप-रेखा तैयार करना एक बात है और 
किसी ऐसी समिति के सामने उस भत्ते के सबन्ध में सच्चाई पेश करना दूसरी बात है जहाँ 
भोदी मजदूर उस पर जिरह कर सकते है ! । और इस से शिक्षा भी मिलती है। सम्भव 
है कि अधिकारी ने जैसा कि सर विलियम बेवरिज ने कहा है, फ्रासिस्कन की तरह “दरिद्रता, 
अज्ञात रहने और आज्ञा पालन” की शपथ ले रखी हो * । परन्तु अधिकारी को यह नही 
भूलना चाहिए कि फ्रासिस्कनों का प्रभाव और महत्त्व इस बात के कारण था कि वे दुनिया 
के सम्पक॑ में रहते थे--विशेषकर सम्पत्तिहीन जनता के साथ सम्पर्क रखते थे। मै समझता 
हैँ कि वह अपने को, राज्य का नेतृत्व नये वर्गों के हाथ में आने के जितना अनुकूल बनाने 
की चेष्टा करेगा वह उस से उतना ही सीखेगा । यह इसलिए कि ये नये वर्ग अपने साथ नये 
विचार और नया अनुभव लेकर आयेंगे और उन की आवश्यकताओ की पूर्ति करने की चेष्टा 
में वह नये दृष्टिकोण से अपनी आवश्यकतओ को देखने छंगेगा। पहले समय में उसे ऐसा 
सौभाग्य शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो । उदाहरण के लिए १९१४ से पहले के १०० वर्षों 
में ब्रिठेत के मत्रियो की सूचियाँ देखी जाय तो मैं समझता हूँ कि उन से यह बात निकलती 
है कि उन में अधिकतर व्यक्ति एक ही प्रकार के अनुभव वाले थे। सत्ता चाहे किसी भी दल 
के हाथ में रही हो, उस' के मत्रिमडल में ईटन' और आक्सफोड्ड के पढे हुए लोग, वकील, 
भूमि स्वामी, प्रतिष्ठित कुलो के व्यक्ति, और बडे-बडे व्यापारिक उद्यमो के स्वामी रहे 
हैं ।? १९०६ तक कामन्स सभा के सम्बन्ध में भी यही बात बहुत हद तक ठीक थी। 
और समुचित सश्ोधनो के साथ, इस बात को प्रमाणित करने के लिए जमेंनी और फ्रास' 
के भी उदाहूरण दिए जा सकते है। और यदि अमरीका की सस्थाओ में अधिक विविधता 
रही है तो उन के स्वरूप में निहित कई कारणों से, उस का प्रभाव अधिकारियों के अनुभव 
पर नही पडा है । परन्तु वह परम्परा भग हो चुकी है और हम प्रयोग के क्षेत्र मे प्रवेश करने 


१ परिवहन अ्रम के सम्बन्ध में ला्ड दो के आयोग के सासने साक्ष्य, खण्ड १ 
पृष्ठ १ ८५ एक "7 

२ दी डवलूप्मेन्ट आफ दी सिविल सर्विस, पृष्ठ २२१, २४४। 
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को तैयार खडे है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए छोक' सेवाओ के लिए ऐसी तन्र-अणाली 
आवद्यक हूँ जिस से नयी सूझो का स्वागत करने की भावना को प्रत्येक सम्भव तरीके से 
प्रोत्ताहत मिल्ले। 

एक और तरीके से भी कुछ किया जा सकता है । राजनीति के साहित्य का अध्ययन 
करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस बात को महसूस करेगा कि लोक-प्रशासन मे निश्चित रूप 
से सुधार करने के उद्देश्य से किए गये अध्ययनों की कमी है। सर विलियम वेवरिज ने लिखा 
है' “असेनिक सेवा एक पेशा है और मे चाहता हूँ कि वह विद्वत्ता संम्पस्न पेशे की तरह 
बने और आत्म सिद्धि प्राप्त करे।” में समझता हूँ कि इस के लिए सावंजनिक प्रशासन की 
प्रविधि के सम्बन्ध में उस से कही अधिक प्रयोग करना पडेगा जितना कि अब तक ठीक 
समझा गया है। किसी हंद तक इस का मतलब यह है कि प्रशासन की समस्यायो के सम्बन्ध 
मे सामृहिक रूप से विचार किया जाय और इससे भी' व्यापक अर्थ यह है कि उन के सम्बन्ध 
में उपलंब्ध अनुभव का अधिकतम परिमाण में प्रयोग किया जाय। परन्तु साथ ही इस का 
मतलब यह भी है कि किसी अधिकारी के काम के सम्बन्ध मे विचार को एक वैज्ञानिक 
अनुशासन बना दिया जाय जिस की शिक्षा दी जा सकती है और जिस के सम्बन्ध में खोज 
की जा सकती हैँ । इस का अथ यह है कि हमें इस योग्य होना चाहिए कि हम सावजनिक् 
प्रशासन के नियमों को' ऐसे कामचलाऊ परिकल्पनाएँ बना सके जो ऐसे अनुभव के आधार 
पर सशोधित होते है जो अपने प्रति सजग हूँ | में समझता हूँ कि इस के लिए दो बाते आ- 
वश्यक है । पहली बात' तो यह ज़रूरी है कि अधिकारी का अपने पेशे के प्रबन्ध से सम्बन्ध 
हो। उसे जिन मानकों के अधीन काम करना है उसे चाहिए कि वह इन्हें सगठित करे और' 
उनकी अभिव्यक्ति की व्यवस्था करे--बिलकुल उसी प्रकार जैसे कि वकील या डाक्टर 
करते है। हमें यह भी करना चाहिए कि समुचित परिस्थितियों में, अधिकारी सरकारी 
सगठन के सम्बन्ध में लिख सके और उसे प्रकाशित कर सके | स्पष्ट ही है कि हम कोष 
विभाग के क्लक॑ को यह अनुमति नही दे सकते कि वह अपने विभाग के आयव्ययक की 
आलोचना करे परन्तु इस' बात का कोई पर्याप्त कारण नही है कि वह यह न बता सके कि 
कोष के सगठन के ढाचे में वह क्या परिवर्तन वाछतीय समझता है। सर आएंन हेमिल्टन में 
हाल ही में लिखा है * कि इगलैण्ड में सेंसरी का होना कितना मूखतापूर्ण है जिस के कारण 
सेना का कोई अधिकारी युद्ध-मत्रारय की प्राविधिक आलोचना अपने रिटायर होनें तक 
प्रकाशित' नही कर सकता और तब तक वह आलोचन! पुरानी पड जाती' है । वैज्ञानिक 
सरकारी प्रशासन का विकास इस प्रकार नही हो सकता कि इस का निर्माण ऐसी परम्परा 
के आधार पर हो जिस के सम्बन्ध में कोई भी सजग नही है और या इस' प्रकार कि बाहर के 
लोग चाहे वे कितने ही बृद्धिमान्‌ क्यो न हो, सिद्धान्तो का निर्माण करें। यह तभी हो सकता 
है जब कि उनकी समस्याओ के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के अनुमानो की पडताल जनता की 
आलोचना द्वारा की जा सकती हो । व्यक्तियों के किसी भी समूह के लिए ऐसी स्थिति में 

१ दी डेवलपमेंट आफ दी सिविल सविस पृष्ठ २४२। "थिद्वत्ता सम्पन्न” दाव्द 
सर विलिग्रम बेब्रिंज ने तियंकाक्षरों में विये है। 

3.8 दी सॉल' एण्ड बाडी आफ एन आसों पृष्ठ २१ एफ 
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होना हानिकारक है जहाँ सगठित विश्लेषण न हो सकता हो । फिर भी ऐसा लगता है कि 
हम आधुनिक सरकारी के अन्तर्गत ऐसा विश्लेषण होने से रोकने के लिए विशेष प्रयत्न 
करते है । प्रशासन के तरीके अधिकतर गुप्त और अज्ञात आदतो का समूह हैं। और इन 
की आलोचना अनिवार्य रूप में किसी हद तक अज्ञान पर आधारित होती है । यह सरकारी 
अधिकारी के लिए बुरी बात है,क्यों कि आलोचना का पता चला सकने और उसका भण्डा-फोड 
कर सकने से वह उन आदतो के सम्बन्ध में आत्मतुष्टि की भावना से काम लेने लूगत है। 
वह उन्ही पर चलता रहता है क्योकि वह उन्हें जानता हैं और पहलकदमी करने को 
प्रोत्साहित होने की बजाय वह यह समझ्नने की आदत बना लेता है कि वह गलती नही कर 
सकता। इस प्रकार सोचने की आदत खतरनाक हैँ, विशेषकर हमारे ससार में जहाँ 
परिवतन' की आवश्यकता बडी व्यापक और तात्कालिक है । यदि हमें अधिकारी का 
सेवाओ से पूरा लाभ उठाना है तो हमे उसकी आदते छुडाने की आदत डालनी चाहिए। 
में समझता हैँ कि यदि हमें वह पूरा लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए तीन महत्व- 
पूण तरीके हैं जिनका प्रयोग हमें अधिक करना पडेगा। सबसे पहली बात जिसका महत्व 
कम नही है, यह है कि सरकारी अधिकारियों के लिए एक छुट्टी का साल हो । यह इस- 
लिए कि सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि उसका मस्तिष्क ताज़ा रहे, वह इस 
योग्य हो कि नये सम्पक स्थापित कर सके और नये अनुभव कर सके। कुछ मार्क के 
आंद्रमियों को छोडफकर, बाकी सभी लोगो के लिए प्रत्येक वष दफ्तर में लगे रहने से, जहाँ 
समस्याएँ कागज़ो पर उसके सामने आती है, उनके मस्तिष्क की ताज़गी खत्म हो जाती' 
है। उसके लिए काम और उसका क्षेत्र बदछू जाना बहुत आवश्यक है। वह इस योग्य होना' 
चाहिए कि विनचर्या के ब्यौरे की घबराहट से बचकर एक गठडी में अपना सामान बाँध 
ले और किसी पहाड की ऊची चोटी पर बैठकर चारो ओर के दृश्य का आनन्द ले सके 
न कि यह कि सदा उन्हीं कमरो में घुसा रहे जिनमें उसे अपना काम करने के लिए जाता 
पडता हैं । इस बात का एक पहल ख्लास तौर पर बहुत आवश्यक है । जिस आदमी को 
ह्वाइट हाल से कैनेड़ा को पत्र लिखने है उसे चाहिए कि कैनेडा अवश्य जाए। वर्ष में एक 
बार कंनेडा से रदन आनेवाले अधिकारियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ बात- 
अतीत करने मात्र से वह उन लोगो की विचारधारा को नही समझ सकता जिनसे उसका 
वास्ता पडता है। जिस व्यक्ति को राष्ट्रसध (लीग ऑफ नेशन्स ) सम्बन्धी समस्याओं का 
कार्य भार सम्भालना है उसके लिए यह ज़रूरी है फि उसे एक वष जेनेवा में काम करने 
के लिए भजा जाय । वह वहाँ जाकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे काम करनेवालो के विचारों को 
समझकर राज्य की अधिक सेवा कर सकता है बजाय इसके कि वह लिखी गयी चिटिठयों 
को पक कर या सघ की सभा में कभी-कबाद जा कर उसकी बात समझने का प्रयत्न करे । 
जिस अधिकारी को खेती के उत्पादों की बिक्री के सम्बन्ध में कृषि मत्री को सलाह देनी' है 
वह दुसरे लोगो के पयवेक्षण के फल रिपोर्टों में पढनें की बजाय अन्य तरीको का ज्ञान प्रत्यक्ष 
पर्यवेक्षण द्वारा प्राप्त करे तो वह अपने काम को अधिक रचनात्मक ढग से कर सकेगा । 
जब हम सभ्य राज्य को समस्याओं को छोड आदिम तथा सभ्य जातियो की अभिरक्षा की 
समस्याओ पर जाते हैं तो उन सब बातो पर और अधिक ज़ोर देता आवश्यक हो जाता है । 


३३६ राजनीति के मूल तत्व 


परन्तु इस व्यवस्था की चर्चा मे बाद के किसी अध्याय में करूँगा । 

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक सेवा और विश्वविद्यालयों के बीच आज की 
अपेक्षा अधिक अभिन्‍न' सम्बन्ध होना चाहिए। इसका महत्व दो बातो में है। पहली' बात 
तो यह है कि विश्वविद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ प्रशासन की समस्याओ पर अन्य 
स्थानों की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण ढग से राजनीति-विज्ञान के धरातल पर 
पतचार किया जा सकता है। वहाँ वे समस्याएँ अपने तात्कालिक मानसिक परिवेश 
की परेशान फरनेवाली अडचनो से मुक्त होती है । वहाँ उन्हें उनके अमूर्त रूप में युक्ति- 
यक्‍त आधार पर रखा जा सकता है और बाज़ार में या विभाग में ऐसा करना' सम्भव नहीं 
है । वे अपनी समुचित ऐतिहासिक पृष्ठभमि में देखी जा सकती हैं। दूसरे मुझे विश्वास है 
कि विश्वविद्यालय अधिकारियों के प्रशिक्षण में बहुत योग दे सकते है। यह इसलिए कि 
अधिकारियों को जो समस्याएँ हल करनी पडती हैँ उन्हें विश्वविद्यालय में अधिक व्यापक 
दृष्टिकोण से देखा जा सकता है. जबकि विभाग में उन्हें तत्काल निबटाने की ज़रूरत पढने 
के कारण उनपर उतनी अच्छी तरह विचार नही किया जा सकता। व्यक्तियो और विशेष 
हितों के कारण समस्याओ के सम्बन्ध में जो पूर्वधारणायें रहती है, वे विश्वविद्यालयो में 
नही रह सकती । कुछ ह॒द तक तो यह बात' हमारे पहले अनु भव से' स्पष्ट ही है । इगलैप्ड 
की सावजनिफ प्रशासन सस्था, अमरीका की. प्रबन्ध अनुसधान सस्था और फ्रास की 
इकोल दे साइसे पोलितिके (राजनीति विज्ञान सस्था ) जैसे निकायो में अधिकारी वर्ग और 
विद्वान परस्पर विचार विनिमय कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में बहुत 
महत्वपूर्ण काम हुआ है। और एक भहान्‌ युद्ध मन्नी ने अपन साक्ष्य में कहा है कि व्यावहा- 
रिफ काम के काल में भी सरकारी अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा का 
बडा महत्व रहा हे । 

तीसरे, मैं समझता हूँ कि इस बात का बहुत' महत्व है कि अधिकारियों के औसत 
कार्य-काल में कमी होनी चाहिए। सार्वजनिक सेवाओ के लिए एक बडा ख़तरा वह स्थायित्व 
है जो कि इसकी विशेषता है क्योकि इसके कारण, कम-से-कम, ऊँचे अधिकारियों का वर्ग 
तो ऐसा बन' ही जाता है. जिनकी आदते लम्बे अनुभव के कारण अनिवार्य रूप से ऐसी' 
अनम्य बन जाती कि वे नयी बातो को नही आते देते । जैसा कि मैने 


कक 


कहा है इसका इलाज बहुत कुछ इस बात में है कि मत्रणा-समितियो और छुट्टी का. 


एक वर्ष रखने जैसे साधन अपनाए जाएँ। परन्तु यह खतरा फिर भी बना रहता' है कि (क) 
कुछ व्यक्तियों को बहुत अधिक दिनो तक सेवा में रखा जायगा, या तो इसलिए कि बहुत 
बूढे हैं या इसलिए कि वे स्पष्टतया इसके विशेष वातावरण के लिए उपयुवर्त नही हैं. और 


न 


(ख़) यह कि लोग रचनात्मक ज़िम्मेदारी के काम में काफी आयु बीत चुकने पर आते है . 


जबकि उनके मस्तिष्क की शक्तियाँ परिवर्तनशील नही रहती और वे अपने आदतो के 
कारण रोज़मर्स का काम करने के लिए अधिक उत्सुक होते है न कि इस बात के लिए कि 


,. १ देखिए कोयला उद्योग सम्बन्धी साम्राज्यक आयोग, १९१९ के सामने लाड़े ' 


(लाते का साक्ष्य, जो प्राब्लस ऑफ नेशनलाइज़ेदन में पृष्ठ ९ पर छापा गया है।  # 
जह ह0/ 
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वे पुराने ढरें से अछग हट कर काम करें। यह भी कह देना चाहिए कि यह दूसरा ख़तरा 
भत्रियों की ज़िम्मेदारी के सिद्धान्त से और इस बात से और भी बढ जाता है कि अधिकारी 
अपने राजनीतिक अध्यक्ष के प्रति वफादार बन जाता है। क्योकि सारी गलतियो की ज़िम्मे- 
दारी मत्री पर आती है इसलिए अधिकारी को यह प्रछोभन रहता है कि ऐसा निर्णय करे 
जिसपर कम-से-कम मतभेद हो। वह ठीक काम करने की चेष्टा करता रहता हैं। वह किसी 
नयी सूझ के अनुसार काम करने से कतराता रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि 
जब वह उद्नति के शिखर पर होता है उसके पास कोई नयी सूझ रहती ही नहीं। इसमें 
सदेह नही कि कोई कुशल मन्री प्रयोग करने पर ज़ोर देकर और अपने विभाग द्वारा 
स्पष्टतया गलती होने पर भी उसकी रक्षा करके रूढि के अनुसार चलते रहने के इस' 
रुझान को रोक सकता है परत्तु सभी मत्री तो कुशल नही होते ! 

मत्री को तो छोडिए, में समझता हूँ कि हम इन कठिनाइयों को तीन तरीके 
अपना कर दूर कर सकते हैं! सबसे पहले तो हम यह कर सकते हैं कि जी व्यक्ति आठ 
या दस वर्ष नौकरी करते के बाद यह महसूस करे कि या तो वह उसके उपयुक्त नहीं और या 
उससे असन्तुष्ट है, उसके लिए हम सेवा से अलग होना आज' की अपेक्षा अधिक आसातने 
बता दें। बजाय इसके कि कोई व्यक्ति अपना सेवा काल समाप्त होने के बाद पेन्शन' का 
अधिकारी बन सके, हम ऐसी' व्यवस्था कर सकते है कि इसे सेव! के अनुपात मे पेन्शन पाने 
का अधिकार हो जिससे कि वह आशिक हानि उठाए बिना नया काम ढढ सके । दूसरे हम' 
ऐसी आदत डाल सकते है कि कुछ प्राविधिक पदोके लिए विशेष नियुक्तियाँ की जाय जिससे 
कि विभाग में निरत्तर ऐसे नए छोग आते रहें जो विभाग की परम्पराओ से अनभिज्ञ हो 
और जिन्होंने अपना अनुभव मुख्यत भिन्न क्षेत्र में प्राप्त किया हो। हमें ऐसे पदों का सगठन 
ऐसे ढंग से नही करना चाहिए कि वे मत्रियों के चहीते लोगो के लिए सुरक्षित रह जाए। 
नियुक्ति तो मत्री द्वारा सदा उस सूची में से की जानी चाहिए जो सावजनिक सेवा आयोग 
ने निद्चत योग्यता वाले प्राथियों में से लोगो को चुन कर बनाई हो। परन्तु उदाहरण 
के लिए, यदि सरकार ने श्रमिक केन्द्रों की व्यवस्था स्थापित की हो और उसके पास ऐसा 
व्यक्तित हो जिसने उन केन्द्रों के कृत्यों और सचालन' के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त किया 
हो, तो सरकार इस योग्य होती चाहिए कि' यदि वह उचित समझे तो उस व्यक्ति को रख 
सके। यदि उसका एक पश्‌-पालन' विभाग हो तो वह इस बात के लिए विवश नही होनी 
चाहिए कि वह अधीनस्थ अधिकारियों की पदोन्नति करके ही उस विभाग का मुख्य 
अधिकारी नियुक्त करे। सुरक्षण यह है कि मत्री के लिए यह ज़रूरी होना चाहिए कि वह' 
साधारणतया सार्वजनिक सेवा के रिक्त पदो की पूर्ति करने वाछे निकाय का समाधान 
कर सके। और सामान्य प्रशासन और विशेष विषयो के प्रशासन के बीच' स्पष्टतया 
विभेद किया जाना चाहिए। परन्तु मैं समझता हूँ कि उन सुरक्षणों के रहते हुए वह 
सिद्धान्त स्पष्ट ही है । 

तीसरी बात यह ज़रूरी है कि रिटायर होने की आयू को घटा कर कम कर दिया 
जाय । शायद इस' सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कोई बात कहना ख़तरे से खाली नही 'परन्तु 
मेरा सुझाव यह है कि किसी असाधारण व्यक्ति के विशेष मामके को छोडकर कोई भी 
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व्य॑क्ति सार्वजनिक सेवा में, विशेष कर ज़िम्मेदारी के पद पर पचपन वर्ष की आयु के बाद न 
रहे। यह याद रखना चाहिए कि उस आयु मे उसे प्रशासन कार्य मे लगे साधारणतया तीस 
वष से अधिक समय बीत चुका होगा। य॑दि किसी ऊँचे पद पद नियुवित के समय वह कम 
आयु का हो तो वह अपने से कम आयु के छोगो के लिए रास्ता रोके बेठा रहता है | यदि 
रिटायर होने के समीप पहुँचकर उसे उस पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसका मतलरूब 
यह है कि उसकी नियुविति उस के गुणों का ध्यान रखकर नही बल्कि सेवा काल का ध्यान 
श्खकर की गयी है । किसी भी सार्वजनिक सेवा में यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को कम 
से कम ३५ वर्ष की आयु से पहले स्पष्टतया जिम्मेदारी का' काम देने की धारणा बनाई जाय 
भदि ऐसा न किया जाय तो उन्हें बडी जल्दी हर बात में अपने अफसरों के आदेश लेने की 
आदत पड जाती है। जब समय आने पर महत्वपूण निर्णय करने का काम उने पर आ पड़ता 
है तो वे किकत्तव्यविमूढ हो जाते है। उन्हे अपने लिए रचनात्मक ढंग से सोचने की आदत 
नही पडती बल्कि वे दूसरे लोगो के विचार के लिए सामग्री जमा करते करते बूढे हो जाते हैं । 
इसमे सदेह नहीं कि उनमे से कुछ आस्टिन डाबसन की तरह, अपने विभाग से बाहर के 
क्षेत्र को अपने क्रियाकलाप का केन्द्र बता कर इस खतरे से बच निकलते है। सम्भव है कि 
किसी सरकारी अधिकारी के वेष में गोल्फ का बहुत बडा खिलाडी छिपा बैठा हो । परन्तु 
ऐसे अपवाद कम ही होगे । और यदि हम' चाहते है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी हो जिल्हें 
अपने काम इतना पसन्द हो कि वे पूरा मन कूगा कर और अपने मस्तिष्क की सारी शक्ति 
से इसे करें, तो हमें चाहिए कि हम उसे ऐसा काम शीघ्र ही सौंपें जिसे करने से उसके 
आत्म-सम्माने की भावना सन्तुष्ट हो जाय । प्राविधिक रुझ्षान' आ जाने के बाद यह भावना 
अवश्य होनी चाहिये कि कोई रचनात्मक काम किया जा रहा है नही तो हमारे हाथ म॑ 
जों'साधत है उन से अधिकाविक लाभ नही उठाया जा सकता ।* 
!। एक ऐसी ही समस्या, जिस पर विचार करना ज़रूरी है, यह है कि सार्वजनिक सेवा 
की: निचली श्रेणियों का प्रशासन-वर्ग से क्या सबंध हो ? हम यह प्रबन्ध कैसे कर सकते हैं 
कि निचली श्रेणियों के छोगो को अधिक ज़िम्मेदारी के काम के लिए अपनी उपयुक्तता का 
प्रमाण देने का समुचित अवसर मिले ? मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई संन्देह नही कि 
आधूनिक सरकारो में यह पूर्व धारणा बहुत अधिक रखी जाती है कि छोटा अधिकारी स्थायी 
रूप से अपने अफसरो के लिए परिश्रम करने के लिए ही है। और यह मालूम करने के लिए 
कोई चेष्टा नही की जाती कि उसमें कितनी प्रतिभा है और न उसे प्रोत्साहित करने का प्रयत्न 
क्रिया जाता है। बल्कि रुझान यह रहता है कि सार्वजनिक सेवा की श्रेणियों और वर्गों का 
स्वरूप सोपानयत्र जैसा बना दिया जाय जिसमें परिवर्तनशीलता नही रहती और इसका 
परिणाम यह होता है कि अधीनस्थ अधिकारियों क लिए बहुधा वैसी ही वित्तीय. और बौद्धिक 
समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है' जिनका सामना कि आधुनिक सर्वहारा' वर्ग को करना पडता 
। १ इस सारे प्रइन पर विलियम सर बेवरिज की पुस्तक दी 'पब्लिक साविस इन 
, बार एंड इंन पीस में बहुत जानकारी और टिप्पणिया हैं । विशेषतया देखिए उस के पृष्ठ 
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है। यह समस्या सचमुच बडी जटिल है। जो अधिकारी पदोन्नति का निणय करते है, उनका 
सम्पक अधिकतर उन अधिकारियों के साथ रहता है जिन्हे पदोन्नति की आशा होतीं है । 
और,.पदोन्नति की आशा करने वाले अधिकारी पहले ही प्रशासक-वर्ग के होते है । और यह 
प्रशासक वग जिस क्षेत्र से आता है, उसके सीमित होने के कारण यह स्थिति और भी विकट 
हो जाती है । जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस वर्ग मे अधिकतर ऐसे सामाजिक वर्ग के 
लोग होते है, जिन्हे वैसी ही आदते पडी हुई होती है । और इन लोगों के लिए यह समझ 
लेना न तो कठिन है, और न अस्वाभाविक कि उनकी आदतें सावेजनिक कार्य के समुचित ढग 
से किये जाने के लिए जरूरी है । सच तो यह है कि यह बात भी उतनी ही गलत है, जितनी 
कि यह बात कि भ्त्ी वर्ग के वशज ही शासन करने के योग्य है और या यह बात कि 
अच्छे परिवारो में पैदा हुए लोग ही कूटनीतिक सेवा के कृत्यों का पालन कर सकते है। 
इगलैण्ड की असेनिक सेवा में---डाकघरों और रक्षा सेनाओं को छोड कर---लगभग दो 
लाख व्यक्ति हैं। उनमें ऐसे व्यक्तियों का समूह न हो जो कि बहुत ही उच्च कोटि के काम 
करने का अवसर दिये जाने पर उपयुक्त निकले तो यह बडे अचम्भे की बात होगी। ऐसे' 
व्यक्तियों की खोज निकालने का प्रबन्ध कैसे किया जाय ? 

' इस बात की आशा नही की जा सकती कि कोई व्यवस्था अपने प्रयोजनो को प्ृर्णतया' 
पुरा फ़र सकती है। जेसा कि बडे पैमाने के सभी उच्यमों में होता है, ये. प्रयोजन अशत ही' 
पूरे हो सकते है। निश्चय ही यह बात वाछनीय नही है कि निचली श्रेणियों के लोगो के 
लिए कुछ प्रतिशत स्थान' रख लेने की जडवतत पद्धति अपना ली जाय और हमे प्रवरता के 
प्रभाव में भी नही आना चाहिए। उसका अथ तो निश्चय ही यह है कि कंवल इस बात से कि 
किसी व्यक्ति ने देर तक काम किया है, यह समझ लिया जाय कि उसे अनुभव भी है । 
हम जिन गुणों की खोज भिकालना चाहते हैं, वे है, ओज और विचारो की' मौल्किता, 
लोगो से काम लेने की शक्ति और विभाग की दिनचर्या के कोरे ज्ञान के स्थान में बडे बडे 
मागलो को निबटाने की योग्यता | इसके लिए विविध तरीके है। निश्चय ही बडे अधिका- 
रियो में दृढतापूवकी अपनी अन्तर्वद्धि से काम लेने की योग्यता हो, तो उससे बहुत कुछ किया 
जा सकता हूँ। यदि वें वास्तव में यह चाहते है कि प्रतिभाशाली छोगो को ढूढ निकाला जाय 
तो ज्ञाहें प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल ही जायेंगे । परन्तु अधिकारियों की इस प्रकार की विवेक- 
बुद्धि के प्रयोग का जो अनुभव रहा है, में उस पर अधिक भरोसा करने के लिए तैयार नही 
हूँ । इत अधिकारियों को बहुत सा काम कराना होता है और स्वाभाविक ही है कि उन्हे 
इस बात में अधिक दिलचस्पी रहती है कि यह्‌ काम हो जाय न कि इस बात में कि काम किया 
किसने है! में समझता हूँ कि विशेषकर निचली श्रेणियों के कम आय वाले अधिकारियों 
के लिए और शिक्षा के अवसरो की व्यवस्था करने से अधिक लाभ हो सकता है । जो छोग 
फौरन इन अवसरों से लाभ उठाते है, वे ऊर्जस्वी और उपक्रमशील प्रमाणित होते 
है। और यदि वे अपनी प्रतिभा का सबूत दें तो उनके लिए उन्नति के रास्ते खुले होने चाहिएँ। 
उदाहरण के लिए, थदि कोई व्यकित सार्वजनिक सेवा में होते हुए भी विध्वविद्यालय की ऊँची 
उपाधि प्राप्त करता है तो उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए। और यह बात युक्तिसगत ही 
है कि उसे यह श्रेय या तो इस रूप में मिले कि उसे अधिक ज़िम्मेदारी के काम पर लगाया 
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जाय और यदि परीक्षा काल में उसका काम अधिक सतोषजनक रहे तो उसे स्थायी बना दिया 
जाय और या इस रूप में कि उसे साधारण अवस्थाओ की अपेक्षा कुछ वर्ष बाद प्रशासक-बर्ग 
में प्रवेश पाने का प्रयत्न, करने की अनुमति दी जाय । इसी प्रकारु सरकार की दिलचस्पी/की 
समस्याओ पर थदि कोई पुस्तक प्रकाशित हो तो विभाग को चाहिए कि उसके सबध में 
कन्वेषण करे । जो व्यक्ति लिवरपूल बन्दरगाह की गोदियो में छडकों को मज़ हरी पर ल़गाये 
जाने के परिणामों के अन्वेषण जेसी महत्त्वपूर्ण जाँच कर सकता है, स्पष्ट ही है कि उसे 
रोज़मर्स के काम पर फिर कभी नही रछगाना चाहिए। कुशल अनूसधान के लिए उसकी 
योग्यता निश्चय ही ऐसी है, जिसके सबंध में कोई सदेह नहीं हो सकता ।" सरकारी 
नौकरी में रहते हुए यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबन्ध पर अच्छी पुस्तक लिखता 
है, तो उसे पदोन्नति के लिए वेसे ही चुना जाना चाहिए जैसे कि विदवविद्यालय के किसी यूवा 
अध्यापक को चून लिया जाता है जो कि किसी विषय की समस्याओ का विदल्षेषण करताहै। 
सावंजनिक सेवाओ में स्वशासन होने पर--जों अभी तक आदशों ही हे--भी बहुत कुछ 
किया जा सकता है। यदि किसी द्विठले कौंसिल के दूसरे दर्ज का कोई प्रतिनिधि अपनी 
योग्यता का परिचय देता है तो वह निरचय ही इस योग्य होना चाहिए कि उसे परीक्षण:के 
लिए प्रशासन के काम पर रूगा दिया जाय। और यह दलील उसे अवसर देने में बाधक नही 
होती चाहिए कि विभाग में क्ंचारियों की सख्या पहले ही पूरी है । इसलिए कि सरकार 
का कोई विभाग स्वतमावत' तब तक यह महसूस नही करता कि उसके पास पूरे कर्मचारी 
हैं, जब तक वह स्वयं यह करना न' चाहता हो । 

यहाँ पर में इस' प्रकार की सभी समस्याओं का उल्लेख नही कर सकता । परन्तु एक 
और सुझाव पर विचार करने की ज़रूरत है क्योकि इससे ऐसे अवसर प्राप्त हो सकतें हैं 
जिनका कोई कुशल प्रशासक छाभप्रद उपयोग कर सकता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 
नीति के निर्माण में विभागीय विचार-विनिमय का बहुत महत्त्व है। अनिवायें रूप से औंर 
लगभग पूरी तरह यह विचार विनिभय मुख्य अधिकारियों के बीच होगा। परन्तु में समझता' 
हैँ कि ऐसा कोई कारण नही कि हम विभागीय समस्याओ के सबंध में छोटे अधिकाश्यो 
के सम्मे लनो की धारणा का विकास क्यी न करे। ऐसे सम्मेलन का सभापति विभाग का मुख्य 
अधिकारी होना चाहिए जो कि न केवल अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे सबध स्थापित 
करने के रिए बल्कि इस विचार से उन्त सम्मेलनो में भाग लें कि उनके कर्मचारी काम में रत' 
न रहने पर कैसे सोचते है। साव॑जनिक काम के समय इस ' प्रकार कर्मचारियों के विचार नहीं 
जाने जा सकते । इंगलैण्ड में सप्ताह के अन्तिम दो दिनो में राजनीतिक आधार प्रर मेल जोल 
की जो पद्धति है, उससे विदेशियों को बहुधा अचम्भा होता है । परन्तु यह बुद्धिमत्तापृ्ण 
मौलिकता इस सत्य पर आधारित है कि कि जब लोग एक रूढ़ि के बन्धनों से अलग होकर 
आपस में मिलते जुलते है तो वे एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं। इगलैण्ड के 
राजनीतिक जीवन' की स्वच्छता और बहुत कुछ उसफा रचनात्मक स्वरूप, इस' बात पर 
आधारित है कि जो छोग कामन्स सभा में एफ दूसरे का विरोध करते है, उनमें इतना मेल 
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मिछाप रहता है कि वे विकट स्थिति उत्पन्न होने से पहले कठिन समस्याओ के हल के लिए 
मिल जुछ कर सोचते है। मे रा सुझाव यह है कि प्रशासन में छगे छोग आपस में मिल जुल सकें 
जिप्से कि स्थायी सचिव उुन लोगो के विचार जान सकें जिन्हे अन्यथा वह ऐसे व्यक्तियों के 
रूप में ही जानता है, जो उसकी मेज़ पर कागज़ रखते है। जिस प्रकार मत्री अपने अधिका- 
रियो के साथ खाना खाकर और सिग्रेट पीकर उन्हे भली प्रकार समझ पाता है, उसी प्रकार 
अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तभी जान सकता है जबकि वह उनसे दफ्तर से 
बाहर मिले। और जब तक वह अपने सोपानतत्र के बन्धनों को उस हद तक तोड नही 
सकता तब तक वह उन गुणों का लाभ नही उठा सकेगा, जिनसे कि वह लाभ उठा सकता है । 

मैं यहाँ राष्ट्रीयकृत उद्योग के अधिकारी की समस्या का' उल्लेख नही' करूँगा । 
वह समस्या आथिक सस्थाओ की है जिस का समाधान अगले अध्याय में है । परन्तु इस 
बात पर जोर देने का बडा महत्त्व है कि यहाँ केन्द्रीय विभागों के सबध में जो कुछ कहा 
गया है वह सभी बातो में स्थानीय शासन की सस्थाओ की सार्वजनिक सेवा पर भी छांग्‌ 
होता है । इसका एक कारण तो यह है कि वे भी वैसी ही सार्वजनिक सेवाएँ है जितनी कि 
केन्द्रीय विभागों की, ओर उन के लिए भी उतने ही मानको और उतनी ही कठोर साधैना 
की आवश्यकता है जितनी कि ब्रिटेन, अमरीका या फ्रास की सरकारो में काम के लिए 
ज़रूरी है । इसलिए प्रत्येक बडी नगरपालिका को' भी सार्वजनिक सेवा आयोग की उत्तनी 
ही जरूरत है जितनी कि केन्द्रीय सरकार को । इगलैंड में ऐसे निकाय लूदन' और मान्‍्चेस्टर 
में हैं। अमरीका में भी ऐसा निकाय न्ययाक में है चाहे वह उतना कार्यकुशल नहीं है । 
परन्तु स्थानीय शासन की सेवा के लिए ऊँचे मानकों के महत्व को सबसे बढ कर तो 
जमनी में अधिक अच्छी तरह समझा गया है। निस्‍्सदेह उन की दिनचर्या में नौकर- 
शाही की भावना बहुत भरी पडी है, उन में से बहुत-सो को तो यह शिकायत है कि उन्हें 
बहुत औपचारिकता का सामना करना पडता है। परन्तु उन के काम का स्तर अन्य 
स्थानों की अपेक्षा अधिक अच्छा है क्योकि सेवा में प्रवेश की परिस्थितियी पर अधिक 
कडा नियत्रण है और अमरीका की अपेक्षा वहाँ दलब॒न्दी के आधार पर बहुत कम नामजद- 
गिर्याँ की जाती है और ब्रिटेन की अपेक्षा पक्षपात बहुत कम किया जाता है । 

यह तो निस्सदेह स्पष्ट ही है कि कोई भी स्थानीय सेवा इस परिसीमा के अधीन 
होक्नी हैं कि कर्मचारी अधिकतर उसी क्षेत्र के रहने वाले हो । हाँ, बडे पद इस परिसीमा 
से मुक्त होते हैं क्योंकि इसके लिए आवश्यक योग्यता अकसर केंद्रीय सरकार निर्धारित 
करतीं है । परन्तु इसका यह अभिप्राय नही है कि उस क्षेत्र के रहने वालो को केवल इसलिए 
नगरपालिका में नौकर रखा जा सकता है कि वे उस क्षेत्र में रहते है। कम से कम शिक्षित 
होने की कसौटी तो होनी ही चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के लिए इस सेवा में प्रवेश करना 
कभी सभव नही होना चाहिए जो किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश के योग्य नही है। इस 
सन्नध् में भी बाकी के देश जम॑नी से बहुत कुछ सीख सकते है। १९१४ से पहले वहाँ 
डस्सछडोफ और कोलोन में और एस के बाद ईसेगच' और ने रचाव में स्थानीय शासन के स्कूल 
हैं जो कि बडा महस्त्वपूर्ण काय है । ईसानेच में नगरपालिका का कोई अधिकारी दो वर्ष के 
पाठ्म्क्रम में स्थानीय वित्त-व्यवस्था और कराधान, शिक्षा, नगर आयोजन और निर्षनों 
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की सहायता जैसी समस्याओं का अध्ययन कर सकता है । में समझता हूँ कि किसी अन्य 
स्थान का अधिकारी, जिस के लिए ऐसी व्यवस्था नही है, इस प्रकार की शिक्षा के लिए 
कृतज्ञ ही होगा । इस बात का कोई फारण नही है कि जमेनी की. तरह अन्य राज्यो के उन' 
स्‍्कलोमें भी जहाँ फाम' करने के साथ-साथ पढाई होती है उन युवा व्यक्तियों के प्रशिक्षण 
का प्रबंध न किया जाय जो कि स्थानीय शासन' की सेवा में प्रवेश करना चाहते हो या कि' 
अधिकारी स्कूलों से एसे परीक्षाधीन छात्रो को नामज़द करने के लिए क्यो न कह जी तीन 
वर्ष की अवधि के बाद जिस के दोरान में उन्हें सामान्य शिक्षा दी जाय और वे व्यावहारिक 
काम करे, यदि उन का काम सतोषजनक हो तो उन्हें स्थायी रूप से रख लिया जाय। किसी 
अन्य योजना के अधीन आवश्यक गुणों वाछे अधिकारी नही मिल सकते । और जब तक 
स्थानीय अधिकारी केन्द्रीय सत्ता के उद्देश्यों और तरीकों को नहीं समझ लेते केन्द्रीय 
सरकार की नीति को समृचित रूप से अमल में छाना असभव है क्योकि वह अनिवार्य रूप 
से स्थानीय शासन के सहयोग का सहारा छकेती है। नही तो परस्पर सघर्ष और ईर्ष्या जन्म 
लेती है जिस के कारण उन के प्रयत्नों में समुचित तालमेल नही रहता और परिणाम यह 
होता है कि या तो शक्तियों का बहुत अधिफ केन्द्रीयकरण हो जाता है और या केन्द्रीय सत्ता 
स्थानीय समस्या के बारे में निष्चेष्ट पडी रहती है जो कि उनके दल के लिए बहुत 
घातक है । 
“०-०० 
शुद्ध सिद्धात की दृष्टि से तो इस बातका कोई कारण दिखाई नही देता कि सरकार 
के सभी कृत्य एक ही निकाय द्वारा क्यो ते किये जाये । यह अपने स्थानीय अधिकारी रख 
सकता हैं जो प्रत्यक्षत इसी की रिपोर्ट देंगे और इसकी हिंदायतें के अनुसार समस्याओं 
को हल करेंगे। बल्कि वास्तविक अर्थों में फ्रास के स्थानीय शासन का समुचित वणन' इसी 
प्रकार किया जा सकता है । वहाँ ब्यौरे की छोटी मोटी बातो को छोड सभी मामले प्रीफेक्ट 
के अधिकार क्षेत्र में आते है। बह गृहमत्री द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, उसी ने उसे 
दक्तियाँ दी होती है और वह उसी को अपनी रिपोर्ट देता है। और यह'कहना ठीक ही है 
कि स्थानीय शासन की नीति में सभी गभीर परिवर्तन कंद्रीय सरकार के अधिका रियो द्वारा 
किये जाते हैं और वे ही उन की मजूरी देते है। और ऐसा कभी कबाद ही होता है कि कोई 
आसाधारण व्यक्त नवीनता छा सके जैसे कि लियोन्स में मोस्यों हेरियो के प्रसिद्ध 
प्रशासन में हुआ था । परन्तु साधारणतया फ्रास में स्थानीय जीवत पर राजनीति का 
प्रभाव नही पडता और ऐसा महसूस किया जाता है कि समुचित रूप से एक जुसी व्यवस्था 
बनाए रखने के छिए वत्तंमान केन्द्रीकरण ज़रूरी है । ऐसी बात नही है कि इस' के जो परि- 
णाम होते हैं उन पर विरोध प्रकट नहीं किया जाता । फ्रास में प्रादेशिकता का साहित्य 
अधिकतर उस विद्रोह का साहित्य है जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रातों पर लागू की जाने 
वाली जजंर व्यवस्था के विरुद्ध हुआ है। और वहाँ यह कहा जाता है कि जब तक स्थासीय 
अधिकारियों हारा वास्तविक शक्तिया अपने हाथ में लेना प्भव न बना दिया जाय त्तन तक 
शकैंल्द्रीय सत्ता' न केवक स्थानीय पहलकदमी' का गला घोटती रहेगी बल्कि स्थानीय ज्ञान 
और विलिचस्पी का वह स्रोत भी बन्द हो जायगा जिस के बिना वह अपने कृत्य नही कर 
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सकती ।* 

सच तो यहू है कि किसी भी राज्य में स्थानीय शासन की सुदृढ व्यवस्था की आव- 
वश्यकता इतनी स्पष्ट है कि इस पर बाद-विवाद की ज़रूरत नही । हम लोकतत्रात्मक 
सरकार से तब तक लाभ नही उठा सकते जब तक कि हम प्रारम्भ में ही यह नही मात लते 
कि सभी समस्‍्याएँ केन्द्रीय समस्याएँ नही होती । और साथ में यह भी मानना पडेंगा कि 
जो समस्याएं केन्द्र की समस्याएँ नही है उन के बारे में निर्णय उसी स्थान पर होना चाहिए 
जहाँ पर और उन छोगों द्वारा होता चाहिए जिन' पर उतका प्रभाव पडता है। इसका मतलब 
यह है कि फिसी विशेष क्षेत्र के निवासियों में साझे प्रयोजनो और आवश्यकताओं की चेतना 
रहती है जिस के आधार पर वे अच्य क्षेत्रों के निवासियों से भिन्न कहे जाते है । रूदन का 
निवासी होने के नाते में छवत की जरू-व्यवस्था और सावजमिक पुस्तकालयो में गहरी 
दिलचस्पी रखता हूँ और ६० छाख दूसरे तागरिकों को भी इत मामलो में मेरी ही तरह 
दिलचस्पी हैँ। परन्तु यदि हम यह सुनें कि मार्चेस्टर में जल-व्यवस्था बहुत महँगी पडती 
है या यह कि ससंक्स के त्तागरिको को नवीनतम पुस्तकें नही मिलेंगी तो मुझे या उन साथ 
लाख नागरिकों को कोई कठिनाई महसूस नही होती । दूसरे शब्दों में, पडौसी होने-के 
नाते, हम अपने आप उन हितो के प्रति सजग हो जाते है जिन का हम पर दूसरे लोगो की 
अपेक्षा अधिक प्रभाव पडता है । हम देखते हैं कि परिमाण और स्वरूप में वे हित अन्य 
स्थानों के हितो से भिन्न होते है । हम यह देखते है कि आपस में सलाह से हम उन हितो में 
सतोष का ऐसा गण लाने का प्रयत्त क र॒ सकते है जिससे हमें इस दशा से कही अधिक सान्त्वता 
भिलती है जब कि बाहर के लोगो ने वह गुण दिया हो । यह इसलिए कि बाहर वालो के 
प्रशासन में उस स्फूत्तिदायक योग्यता का अभाव होता है जिस के कारण वह स्थानीय 
लोगों की राय के अनुसार काम कर सके। यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे प्रशासन को उन 
विचारो और भावनाओं के बारे में अनभिज्ञता रहती है जिन का जानना वास्तव में प्रशासन 
की सफलता के लिए आवश्यक है। और अनिवायें रूप से निश्चय ही ऐसा! प्रशासन विविधिता 
की बजाय एकछ्पता हछाने का प्रयत्न करता है । यह लिवरपुल की विशेष आवश्यकता- 
ओ की पूत्ति का प्रयत्त नही करेगा, बल्कि उन आवश्यकताओ को पूरा करने की चेष्ठा 
करेगा जो हेयरफोड या लीसिस्टर की आवश्यकताओ जैसी है जिन की पूर्त्ति हाल ही में 
हुई है । दूसरे शब्दों मे यो कह लीजिए कि ऐसा प्रशासन किसी स्थान की विशेषता को नही 
समझ सकता । और फिर, चूँकि यह बाहर वालों का प्रशासन है, यह अपने नियत्रण के 
अधीन क्षेत्र के छोगो मे न तो दिलूचस्पी पैदा कर सकता है और न ज़िम्मेदारी की भावना। 
इसके प्रति क्रोध तो उत्पन्न हो सकता है परल्तु इसे नागरिको का रचनात्मक समथन प्राप्त 
नही हो सकता । हो सकता है कि यह ठीक त्तियत से और कुशलता से समस्याओं के हल 
करने की चेंष्टा करें। परन्तु उन से उस क्षेत्र के लोगो में यह इच्छा उत्पन्न नही होती कि 
वे इन समस्याओं के हल में सक्रिय रूप से योग देकर इनका अच्छे से अच्छा परिणाम 
निकलने में सहायता दें ।  «» 

इसके अतिरिक्त, इस बात के और भी कारण हैँ कि सुदृढ स्थानीय शासन का होना 
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लाभदायफ है । यदि कोई सेवा किसी' विशेष ज़िले के लाभ के लिए ही चलाई जाती है 
तो स्पष्टतया यह उचित ही है कि उसका मूल्य उस ज़िले के निवासी दें । उन से इस सेवा 
का मल्य चुकाने के लिए धन लेने का मतलब निश्चय ही यह है (कि सेवा का नियत्रण अपने 
हाथ में लेने की माँग करेंगे और इस बात की सभावना भी है कि वे इस की लागत कम से 
कम रखने के लिए इसका प्रबध कुशलता से चलायेंगे, और यह बात भी स्पष्ट ही है कि 
हम किसी साधारण व्यक्ति से यह आशा नहीं कर सकते कि यदि सरकार के साथ उसका 
सबध केवल इतना है कि प्रत्येक चार या पाँच वर्षों के बाद वह राष्ट्रीय चुनाव में वोट डाल 
दे तो वह अपनी नागरिकता को किसी प्रकार रचनात्मक बना सकेगा। सरकार के साथ 
उसका सबध' अधिक प्रत्यक्ष बनाना चाहिए नही तो राजनीतिक प्रक्रिया में उस की 
दिलचस्पी लुप्त हो जायगी। और यह तो मूल बात है कि नागरिक जितने अधिक निष्क्रिय 
होगे, राज्य में प्रष्टाचार और खतरनाक विदषाधिकारों का उतना ही बोलबाला 'रहेगा। 
जो आदमी यह समझता है कि जिस गली में वह रहता है उसमें ईंटें ठीक से नही लगी 
हुईं, क्योकि उस की दृष्टि में और प्रभाव के अधीन होने वाले व्यक्तियों का समूह कार्यकुशल 
नहीं है, उसे उन हितो की श्वखला की अनुभूति होने लगती है जिन से उस का सबंध है। 
दूसरे शब्दों मे, स्थानीय शासन सरकार के किसी भी अन्य अग से अपेक्षाकृत अधिक 
दीक्षिक महत्व रखता है । और इस बात को याद रखना चाहिए कि तागरिको को उन लोगो 
के सपक में छाने का और कोई तरीका नही है जोकि निणय करने के लिए जिम्मेदार है । 
यह स्पष्ट है कि अधिक केन्द्रीयकरण का मतलब यही' हो सकता है और होगा कि नौकर- 
शाही की व्यवस्था स्थापित हो जायगी । ससार की कोई भी विधान-सभा, चाहे वह 
कितनी ही सत्ता-लोलप क्यो न हो, स्थानीय समस्याओ की मोटी रूप रेखा के आधार पर 
निणय करने के अतिरिवत और कुछ नही कर सकती । उनके ब्यौरे को लागू करना विभागों 
पर छोड दिया जायगा । इसलिए उन पर नियुक्त किये गये अधिकारियों का प्रभुत्व रहेगा 
और उत' तक जनसाधारण की पहुँच वास्तव में कभी नही हो सकंगी | यह इसलिए कि 
उन के विरुद्ध शिकायतो की जाँच सामान्य तौर पर ही की जा सकती हैं और इसका परिणाम 
यह होगा कि सामान्य रूप में नया निर्णय किया जायगा जिसे लागू करने वाले वे ही 
अधिकारी होगे और निस्सदेह इस निर्णय के परिणाम भी पहले जैसे ही होगे । 

इसमें सदेह नही कि स्थानीय क्षेत्रवार दछो को शवित्याँ देन में बडा ख़तरा है । 
एकरूपता रखने में सामान्यतया कम खच बैठता है क्योकि विविध प्रकार के हल निकाह 
कर उन्हें टुकड़े टुकडे कर के लागू करने की बजाय एक ही हल निकाल कर उसे बडे पैमाने 
पर लागू करना रूगभग हमेशा आसान रहता है| इस में फिर यह बात भी है कि स्थानीय 
सत्ता की अपक्षा केन्द्रीय सत्ता के पास अपेक्षाकृत अधिक ज्ञात और सामर्थ्य॑ का होना' 
अनिवार्य है और इस ज्ञान और सामथ्य की कुछ कुरबानी करनी पडेगी। स्थानीय 
व्यवस्थाओ में प्रभावशाली व्यक्तियों या निकायी का खतरनाक प्रभाव होने की भी 
आशका बनी रहती है । अमरीका के नगरो बल्कि राज्यों भें भी जो कुछ हुआ है उस सेः 
, , हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और साथ ही हमें इस सत्य के परिणाम को भी नही भूलना 
ा है हिए कि दकित प्रदान करना वास्तव में शक्ति प्रदान करना ही है। सभव है 





शजनीतिक सस्थाएँ शे४५ 


कि आप किसी स्थानीय निकाय को अपने शक्तियों के समुचित उपयोग के लिए तैयार 
न कर सके । सभव हैं कि कोई पिछडा हुआ निगम अपनी सेवाओं की लागत! घटाने 
के अतिरिक्त और किसी उद्दीपन से प्रोत्साहित न हो । उदाहरण के लिए, सभव है कि यह 
इगलैड की कुछ कौटीज़ की तरह सावजनिक पुस्तकालय अधिनियम से लाभ उठाने से 
इत्तकार कर दे और या अमरीका में स्थित जाजिया की तरह बच्चों से मजद्री कराने की 
व्यवस्था के उन्मूलन' के विरुद्ध अडा रहे । सभी जानते है कि हमें किसी आमीण समुदाय 
को अपने बच्चो की शिक्षा के लिए समुचित धनराशि रखने के लिए राज़ी करने में कितनी' 
कठिनाई होती है । यह तो मानना पडेगा कि कई बातो में स्थानीय शासन की स्थापना 
अपने मामलो की डोर भाग्य पर छोड देने के बराबर होता है। यह इसलिए कि सभव है 
कोई पिछडा हुआ समुदाय प्रत्येक प्रकार के सुधार का विरोधी ही और ऐसे समुदाय को 
नवीन ढाचे को अपनाने पर विवश करने का परिणाम शायद ही कभी सतोषजनक होता 
हो । साधारणतया इस में इस बात की उपेक्षा की जाती है कि जनमत को धीरे-धीरे 
सिखाना है जो कि वास्तविक स्वतन्त्रता का मूल है और किसी भी सविधि से अधिक 
महत्वपूर्ण है चाहे इसे लागू करने का समर्थन करने वालों को इस की आवश्यकतौ 
कितनी ही अधिक क्यों न जान पडती हो ! 

स्थानीय शासन' मे कोई समस्या इतनी कठिन नही होती जितनी फि यह कि स्थानीय' 
शासन के क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित की जाय । जिस किसी सिद्धात की सिफारिश की 
गयी हैं, वह कही न' कही हमें धोखा दे जाता है । वैज्ञानिक खोज से ऐतिहासिक परम्परा 
की सीमाएँ पुरानी पड जाती है । नालियो और पानी की व्यवस्था जैसी आवश्यकताएँ 
परम्परा की आवश्यकता से कही अधिक दिखाई पडती है । भौगोलिक दृष्टिकोण से जो 
बातें ध्यान' देनें योग्य दीखती हैं अन्त में उनका महत्त्व कम ही रहता है, क्योकि पुल 
बना कर नदी को पाटा जा सकता है और एक सूरग बन जाने से प्रशासन की दृष्टि से 
किसी पहाडी का महत्त्व नही रहता। परिवहन के आधार पर क्षेत्र बताने का विचार उन' 
दिनों में तो ठीक था जब कि यातायात के साधनो की दृष्टि से हमारी सभ्यता रोमन सभ्यता 
से अधिक भिन्न नही थी, परल्तु रेछो और विभानो के फलस्वरूप सभव है कि ब्राइटन लद॒न 
की एक बस्ती बन जाय और न्यू हेवन न्‍्ययाक का ही' एक क्षेत्र बन जाय । मै समझता हूँ 
कि सब से अधिक सरल और व्यावहारिक साधन आबादी का घनत्व है। उदाहरण के लिए, 
आधक्षुनिक नगरो के निवासियों के लिए पानी, बिजली और नालियो की ग्रामीण क्षेत्रों के 
निवासियों की अपेक्षा अधिक अच्छी व्यवस्था की आवश्यकता है । इस कारण सुविधा इसी 
बात में है कि नगर स्थानीय शासन का ठीक प्रकृत एकाग रहे । परन्तु इस की सीमाएँ 
अतिवाय रूप में एकतरफा आधार पर निर्धारित की जाती है क्योकि--एक स्पष्ट 
उद्ाहरण लीजिए--ट्राम व्यवस्था नगर को आसपास के ग्रामीण ज़िलो से मिला देती 
है । गरही नहीं, इस के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि बिजली की व्यवस्था जैसी सेवा के 
लिए बचत के दृष्टिकोण से, गलियी में इंटें लगाने की अपेक्षा अधिक बडा क्षेत्र ज़रूरी है । 
और द्ासन की एक समुचित इकाई में अपने विशेष कृत्यो के अनुसार क्षेत्रों का मिलाना 
एक क्रठिन समस्या है । मैं समझता हूँ कि हम केवल यह कह सकते है कि प्रत्येक क्षेत्र मे 
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चाहे वह शहरी क्षत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, विभिन्न कृत्यों के सम्मिश्ण के आधार पर 
आयोजन की आवश्यकता है और यह भी जरूरी है कि प्रशासन फा ढंग ऐसा हो कि 
विभिन्न क्षेत्रों के बीच अपने सयुक्त हितो की साधना के लिए परस्पर सहयोग के लिए 
सदा स्थान रहे । 
इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्र का निर्माण कृत्य के आधार पर' हो और साथ ही 
ऐसी व्यवस्था की जाय कि पंडोसियो के प्रत्येक सम्‌ह के विशेष परिवेश की आवद्यकता- 
ओ और सभावनाओं के आधार पर उनके विज्ञप हितों को बनाए रखने का अवसर मिले | 
स्पष्ट ही है कि उस में दो बातें आ जाती हैं। पहले तो इसका मतलब यह है कि जिन सामान्य 
सिद्धातों के आधार पर विभिन्न स्थानीय परिस्थितियो का प्रबंध किया जाता है उन के 
लिए ज़िम्मेदार छोगो का चुनाव होना चाहिए न कि यह कि उनकी नियुक्ति हो । और 
दूंसरे इसका मतलब यह है कि इस प्रकार चुन गये लोग उन सेवाओ के सम्मिश्रण की देख- 
भाल करें जिन का सम्बन्ध प्रत्येक स्थानीय क्षत्र से है । इससे वे ही व्यक्ति उन 
निकायो में जा सकेंगे जो किसी कृत्य विशष से सम्बद्ध हैं और जो उनके चनाव क्षेत्र के लिए 
हैँ। उदाहरण के लिए, सभवत वे गलियों में ईंटे गाने और उन की सफाई की सेवाओं 
पर उन क्षेत्रों में नियत्रण रखेंगे जहाँ किसी छोटे से इलाके में इनका प्रबंध करना हो और 
जो कुशलूुता और बचत के साथ किया जा सके । और जहाँ क्वृत्यों की व्यवस्था इतने बडे 
क्षेत्र में होनी हो जो स्थानीयता के सिद्धातों से भी बढ कर हो, वहाँ बिजली, 
विश्वविद्यालय शिक्षा, खेल कूद की सुविधाओं की व्यवस्था और नगर आयोजन जैसी 
सेवाओं पर उत्तका नियत्रण अशत ही' रहेगा। परन्तु चुने गये व्यवित में उसे चुनने वाकों 
की दिलचस्पी इस बात से बनी रहेगी कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि सम्बद्ध विपय से 
सरोकार रखने वाले किसी भी निकाय का सदस्य हो' सकेगा और तदनुसार उन के पास 
अपनी राय प्रकट करने का साधन बना रहेगा। तंब' नगरों को निर्वाचन ज़िलो में 
बाँठा जा सकंगा जो इतने छोद होगे कि चुनने वालो और उन के प्रतिनिधियों के बीच 
समुचित सम्पक बना रहे परन्तु इतने इतने छोटे नही होगे कि प्रवध"चलाने वाली नगर- 
पालिका का निकाय इतना बडा हो जाय कि वह कुशलतापूर्वक काम चलाने के लिए उपयुक्त 
न हो । इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण ज़िलो में यह आवश्यक हो जायगा कि छोटे- 
छोटे गाँवों को ऐसी इकाइयो में सगठित किया जाय शित का स्वरूप तो नगरो के चुनाव 
ज़िलो जैसा ही हो परन्तु जिन क्री जनसख्या कम हो जैसा कि अवध्य ही होगा । और ये 
इकाइयाँ मिल्ल कर इतना बडा क्षेत्र बता देंगी कि स्थानीय शासन के सबूध मे ग्रामीण 
जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को' सुलझाया जा सकेगा । इस प्रकार निर्धारित 
प्रत्येक चुनाव ज़िले का प्रतिनिधि स्थानीय महत्त्व के किसी कृत्य का प्रबंध चलाने भाले 
निकाय में उस ज़िले के सदस्य की हैसियत से रहेगा । उदाहरण के लिए, वह उत्त सभी 
सेवाओ के लिए, जिन में माचेस्टर, शासन की प्रकृत और साधारण इकाई है, माचेस्टर 
की नगर परिषद्‌ के सदस्य के रूप में रहेगा और इसकी बिजली के सभरण के सबध में 
उत्तरी इगलैड की परिषद्‌ के सदस्य के रूप में रहेगा । 


+ ॥3 


४५8६, ऐसी प्ोजना में क्‍या बातें निहित है? मैं समझत! हुँ कि पहली बात तो यह है कि 
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ग्रह आशा नही की जा सकती कि वे उस आय व्ययक को व्यवस्थित दृष्टि से देखें जिस 
से वे सबद्ध हैं। इस से चुनाव अनिश्चत रूप से होते ही चले जाते है और यह ऐसी स्थिति है 
जिस का परिणाम सदा यह होता है कि चुनने वालो में उप़क्षा की भावना आ जाती है 
जैसा कि अमरीका के अनुभव से स्पष्ट है । उन्हें मालूम' रहता है कि आम तौर पर जोन्स 
सक्षम व्यक्ति है परन्तु वे अन्त्येष्टि बोड्डों, पुस्तकालयो, राजपथों और स्कूलो के वृष्टि- 
कोण से उसकी सक्षमता के सबंध में ठीक ठीक' अनुमान नही छूगा सकते । और ऐसी 
व्यवस्था का परिणाम सदा यह होता है कि ऐसे लोग उम्मीदार बनते हैं जो प्रशासन के 
गुणों के लिए सामान्यतया उतने चिन्तित नही होते जितने कि इसके फिसी' विशेष पहलू में 
दिलचस्पी रखते है । उदाहरण के लिए, इगलैड में स्कूलों के बोड्ों की व्यवस्था का परिणाम 
यह हुआ है कि उन में शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाले उतने छोग नहीं चुने गये जितने 
कि धार्मिक सस्थाओ या रोमन कंथोलिक स्कूछों को बनाए रखने में दिलचस्पी लेने वाले 
सदस्य । उन की दिलचस्पी या तो इस बात में थी कि पाठय-क्रमों मे धार्मिक प्रथो की पढाई 
शामिल हो या इस बात म कि उनकी पढाई न की जाय । और जब अधिक बडे हितो के 
कारण स्कूल बोर्ड का कायक्षेत्र बढ गया तो यह देखा गया कि वह क्षेत्र उसकी सक्षमता 
से बाहर का क्षेत्र था। इस सुझाव पर--कि इस कठिनाई का सामना तदर्थ निकाय की 
सयुकत बैठकें बुलाकर किया जा सकता हँ--भी आपत्ति की जा सकती हैँ जो कि मि० 
और मिसेज वेब की इस योजना पर फि दो ससदें हो | यह इसलिए कि या तो, स्वास्थ्य 
और शिक्षा सबधी आयोगो के सबध में, एक सयुक्त समिति होगी जिस के हाथ में वास्त- 
विक दाक्ति होगी, और या, सिद्धात सबधी सभी मुख्य प्रदनो के सबध में दोनो आयोग 
एक इकाई के रूप में काम करेंगे । 

तीसरी बात यह है कि व्यापक सक्षमता वाले ऐसे निकायो के सदस्यों का चुनाव 
प्रत्मक्ष होना चाहिए न कि अग्रत्यक्ष | सिद्धात का ठोस अनुभव से भी उतना ही सबंध है 
जितना कि कोरे सिद्धात से । एक ही तरीका है जिस से हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं 
कि नीति बनाने वाल निकायो पर नि रत्तर लोकतत्रात्मक नियत्रणं रहे और वह यह है 
कि चुनने वालो और उनके प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क रहे, क्योकि यदि ऐसा न 
हो तो उन मे दूरी आ जाना अनिवाय है, जिस के कारण नीति के निर्माण में सार्वजनिक 
दिलचस्पी कम हो जाती है । दूसरे शब्दों में, इसका परिणाम यह है कि प्रतिनिधि व्य- 
वस्था का दौक्षिक महत्त्व कम हो जाता है । जो कुछ फिया जा रहा है उसके महत्त्व के सब्र 
में लोगो को जानकारी होने की सभावना कम है क्योकि वे प्रत्यक्ष रूप में यह नही जान 
सकते कि जो कुछ किया गया है उसमें कहाँ तक सफलता मिली है । ऐसी सादगी नही रहह्ी 
कि ते जिस बात को नापसन्द करते हो उसकी ज़िम्मेदारी फौरन ही किसी पर डाल सकें॥ 
इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से चुने गये निकाय में दो और खतरे हैं । लगभग अनिद्ार्थ 
रूप से इसका रुझान नौकरशाही की ओर रहता हे। चूँकि इस पर जतमत का बधमन'नही 
रहँका यह जनमत के महत्व को नही समझ सफता। चूँकि यह सार्वजनिक नियत्रण से दूर 
धिहला है, इसेलिए यह सार्वजनिक नियत्रण को पसन्द नहीं करता । और फिर यह भी स्पष॑ 
४६ का लिगिशप्रत्येक्ष चुनावों की व्यवस्था से वे सभी त्रुटियाँ बढ़ जायेंगी जो बहुमतनराजं 
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में रहती है। इस में उन निकायो की सम्‌ची राय प्रतिध्वनित नही होगी बल्कि प्रभुत्त- 
शाली समूह की राय आयगी और जहा--जैसा कि अमरीका और केनेडा में बहुधा होता 
होता है--प्रभुत्वशाली समूहू की राम धामिक रण में हुई हो, नीति के निर्माण में बहुत्त 
बुरे विकार आ जाते हैं। और अन्त में, इस व्यवस्था के अधीन इस निकाय की कार्यवाही 
का समुचित प्रचार करने का प्रब॒ध करना बहुत कठिन हो जाता है । इगलैंड में बोरो और 
कोौंटी की परिषदो के काम क सम्बन्धमें हम बहुत कुछ सुनते है परन्तु स्कूलो का प्रबन्ध चलाने 
के लिए उन की सयुकत समितियों के सबध में हमें कुछ पता नही चलता । और जहाँ कही 

यह प्रबंध कुशलता हो भी तो उसका कारण यह होता है कि प्रबध की नीति समितिके बाहर 

किसी के हाथ में है । जो कुछ किया जा रहा हैँ उस में जनता की दिलचस्पी की बलि देकर 

कार्यकुशलता की व्यवस्था कर भी ली जाय तो भी उस से कुछ लाभ' नही होता । 

यह तो स्पथ्ट ही है कि केन्द्रीय सरकार के पास यह दावित अवश्य रहती चाहिए कि 

वह सामान्यतया स्थानीय सत्ता के काम पर नियत्रण रख सके । वह शक्ति, कहाँ तक होनी 

चाहिए? सब से पहली बात तो यह स्पष्ट है कि कई ऐसे विषय हैं कि जिन में किए जाने 
वाले कम से कम काम के एक से मानक लागू किये जाने चाहिएँ। स्थान य सकल्पना चाहें 
कुछ ही क्यो न हो शिक्षा, स्वास्थ्य और मकानों की व्यवस्था के सबध में राज्य के लिए यह 

सभव नही कि वह उस के सानको को इतना गिर जाने दे कि वे नागरिको के अधिकारो की 

पूत्ति के अनुरूप न रहे । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विधान सभा इन मानकों 
की परिभाषा करे, और चाहे उन का प्रवत्तेन स्थानीय निकायो के सहयोग से करने कीं 
व्यवस्था हो, निरीक्षण करने, और आवश्यक हो, तो नियत्रण रखने की शक्ति स्थानीय 

निकायो को नही दी जा सकती । यह भी स्पष्ट ही है कि सामाजिक आवश्यकता में परिवर्त्तम 

होते रहने के कारण उन स्रोतों में, जहाँ से शक्ति का प्रयोग किया जाता है और उस क्षेत्र 

में जहाँ वह शक्ति, प्रयोग में छाई जाती है, निरन्तर परिवत्तंन करना पडेगा। और यह 

आवश्यक है कि आवश्यक परिवत्तेन करने के लिए चरम सत्ता विधान सभा को दी जायः। 

तीसरे कुछ ऐसे विषय है जिन पर स्थानीय निकायो का कोई भी नियत्रण नहीं रहना 

चाहिए । निस्‍्सदेह' वे इस योग्य नही होने चाहिए कि राज्य के विधान के प्रयोजनो/ का 
प्रभाव कम कर सके, सिवाएं उस हद तक, जिस तक कि इस सबंध में निश्चित रूप में 
व्यवस्था' की गयी हो । उन्हें रेलो और डाक सेवा जैसे विषयो के लिए, जो स्पष्टतया' 
केन्द्रीय स्वरूप वाले है, विनियम बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हे 
कि कराधान की शक्तियों की परिभाषा भी फडाई से की जानी चाहिए हालाँकि 
स्थामीय कराधान के सबंध में जर्मनी और फ्रास मे जो अनुभव हुआ है, उसके फलस्वरूप 
हमें इस दाक्ति की सीमाएँ निर्धारित करने में सावधानी से काम लेता चाहिए । इसक्रे 
अतिरिवत यह सदा वाछनीय हैँ कि केन्द्रीय सरकार के पास यह अधिकार रहे कि वह 
इस निंकायी से स्पोर्ट माँग सके और इनका निरीक्षण कर सके । यह अधिकार उस चि४्रय 
के सबध में भी होता चाहिए जिस पर नियत्रण पूरी तरह स्थातीय स्वरूप का है। यह इस* 
लिए कि यह स्पष्ट ही है कि केन्द्रीय सरकार अन्वेषण के सामान्य कत्तेव्य को तिलाजलि नही 
दे सकती। वह अधिकतर स्थानीय निकायो की अपेक्षा अधिक व्यापक दृष्टिकोण से अनुभव 
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का सर्वेक्षण कर सकती है, तरीकों की तुलना कर सकती है और प्रयोग करने का सुझाव दे 
सकती है । सामान्यत यह परिणामों की व्याख्या करने मे अधिक विवेक से काम केगी और 
प्रक्षपात कम करेगी । मैं समझता हूँ कि इगलैड की तरह एक अलग मत्रारय की ज़रूरत 
नही है जिसे स्थानीय शासन की देखभाल का विशिष्ट कत्तव्य सौपा जाय | अच्छा तो यह्‌ 
है कि प्रत्येक कृत्य का नियत्रण उस विभाग के हाथ में रहे, जिस के कार्यक्षेत्र में वह आता 
हो। यह इसलिए कि, ऐसे मत्राहय को जिसे सामान्य शकवितयाँ प्राप्त हो अनिवाय रूप से 
यह प्रलोभन' रहता हैं कि वहु अपन अधिकारक्षेत्र को और व्यापक बना हें। यह अपने को ' 
उन विषयों के सबंध में दूसरो को शिक्षा दने लगेगा जिन' पर वास्तव में उस का नियत्रण 
नही है। उसे ऐसे कामो पर चिन्ता रहेगी जो एकरूपता से अछूग हो जिस' के कारण उस 
का काम सरल बन जाता है। उसे एंसे प्रयोगो के सबध में सदेह रहेगा जो उसने स्वय शुरू 
त किए हो। सक्षमता के न्यूनतम स्तर को छोड केन्द्र' द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप. जितना 
कमर हो स्थानीय निकाय उतनी ही अच्छी' तरह काम कर सकेंगे । 

में समझता हूँ कि इस के लिए स्थानीय निकायो को उस' से कही अधिक शक्तियाँ 
द्ेत्ती पडेगी जो कि आज तक उन्हें एग्लो-सेक्सन देशो में दी जाती है। उन देशो में यह नियम 
रहा है कि किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग नही किया जा सकता जिस के लिए सविधि में 
विशिष्ट अध्याभूति न दी गयी' हो । इसलिए सविधि के क्षेत्र से बाहर का कोई भी प्रयोग 
स्थानीय निकायो द्वारा किया गया है तो उसके लिए विधानाग से अनुमत्ति दने की प्रार्थना 
करनी पडी है। केवल यही नही' कि इस प्रकार की प्रार्थना का फल देर मे निकलता है बल्कि 
इस पर खच भी बहुत अधिक होता हूँ । १८९७ से १९१३ तक, ससद के प्रत्येक अधितियम 
के, लिए लीड्स नगर को लगभग ७,००० पाउड का खर्चा बैठा । १९० १ से प्रारम्भ होकर 
पाँच वर्षों में, छदन के २८ बोरो को विधान बनाने पर लगभग सत्तर हज़ार पाउड का व्यय 
करना पडा । और १९०३ से लेकर तीन वर्षो में रदन' की कौटी परिषद्‌ ने विधेयंको के 
समर्थन और विरोध पर एक लाख पाउड से अधिक ख़र्च किया । स्पष्ट ही है कि विधात 
बनाने के लिए बहुत खर्च करना पडता है और विधान बनने से रोकने के लिए, इस'पर 
होने।वा्ले खर्च से बढ कर और कोई बात नही है जो इसे रोक सकती हो। उदाहरण के 
लिए, यदि लीड्स को यह मालूम' करने के लिए सात हज़ार पाउड खर्च करने पडें कि 
उसकी नगरपालिका का नाटक मडप हो सकता है या नही तो अधिक सभावना इस बात 
की. हैं कि वह ऐसा नाटक मंडप बतवाएगा ही नही । 

/'. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन और केंद्रीय सरकार के बीच परस्पर 
सब्रध उसी नमूने के आधार पर होने चाहिए जैसे कि अमरीका के सघ में केन्द्रीय सरकार 
और राज्यो के बीच है । वहाँ सुरक्षित शक्तियाँ सधानीय प्राधिकारियो के हाथ में है और 
अबशष दाक्तियाँ राज्यों के नियत्रण के अधीन आती हैं, तो इसी प्रकार उन शक्तियों का 
प्रयोग स्थानीय सत्ता द्वारा हो सकना चाहिएँ जिन के प्रयोग की मनाही स्पष्ट रूप से न 
की गयी हो । मै समझता हूँ कि इन शक्तियों के दुश्ययोग को रोकने के लिए समुचित" 
भुरक्षणो की व्यवस्था करता आसान होगा । जन-निर्देश की व्यवस्था की जा सकती' है? 

विदा हरण के लिए, माचेस्टर के नागरिक जनमत प्रकट करके नगरपालिका द्वारा रगवाला 





राजनीतिक सस्थाएएं ३५१ 


के निर्माण को रोक सकत है । ऐसा हो सकता है कि सभी योजनाओ का स्वरूप अस्थायी' 
आदैशों जेसा हो, जो विधान सभा के सामने रखते पडें और यदि विधात सभा सकल्‍्प द्वारा 
प्रस्तावित योजना को अस्वीकार कर दे तो वे आदेश लागू न हो। साथ में यह भी किया 
जा सकंता है कि समुचित विभाग फा यह कत्तव्य बना दिया जाय कि वह विधान' सभा के 
पदलू पर उस अस्थायी आदेश के साथ एक ज्ञापन भी रखे जिस में प्रस्तावित योजना पर, 
विज्वेषकर, उसके वित्तीय पहलू पर आलोचनात्मक ढग से प्रकाश डाला गया हो । साथ में 
यह भी कह देता चाहिए कि एसे मामलो में इस प्रफार मजूरी लेना ज़रूरी नहीं होता 
चाहिए जहाँ विधान द्वारा शक्तियो के प्रयोग की शक्ति पहले से ही दे दी गयी हो। उदाहरण 
के लिए, यदि मार्चेस्टर यह निणय करे कि स्कूल छोडने की आयु बढा कर १६ वर्ष कर दी' 
जाय, तो उसकी अनमति देना आवश्यक होने की बजाय उसे बधाई देनी चाहिए । और, 
विवेक की सीमाओं के अन्तगत रहते हुए यह सभव होना चाहिए कि ऐसे प्रयोग के साथ 
साथ घित्तीय पहल में नवीन बाते लागू की जा सके। यदि किसी बस्ती के लोग फिसी विद्येष 
उद्देश्य के लिए कोई विशेष दर बढाना चाहते हो तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति होनी 
चाहिए और उदाहरण के लिए यदि वे स्थानीय भूमि के मूल्यों पर कर लगाकर ऐसे विदशेष' 
प्रयोज़त के लिए धन जुटाना चाहें तो उस की भी अनुमति होनी चाहिए । कोनिसबर्ग में 
१८९३ में सामुदायिक कराधान विधि बनी थी जिस के अन्तगत सपत्ति के स्वामियों से 
ऐसे विशेष अशदान' लिए जा सकते थे जिन्हें गलियाँ चौडी' करने, गन्दी बस्तियाँ साफ 
करने, पार्कों तथा खुले मैदानों की व्यवथा करने जैसे सार्वजनिक कामों के फलस्वरूप 
आथिक लाभ हुए हो। ऐसे कानूनों का निश्चय ही बहुत महत्त्व है! 
यह धारणा कि अवशिष्ट शकितियाँ, ऊपर बताई गयी सीमाओ के अधीन रहते हुए, 
स्थानीय अधिकारियो को दी जानी चाहिएँ सोंची समझी बात है । पिछले पचास वर्षों में 
जर्मनी में नगरपालिकाओ की सफलता का श्रेय इसी बात को है। जो लोग एग्लो- 
सेक्सन व्यवस्था की सीमाओ के अभ्यस्त हो चुके है उन्हें जर्मनी की स्थानीय सत्ता की शक्तियों 
की' व्यापकता पर अऋूचय होगा । प्रशिया के सर्वोच्च प्रशासकीय न्‍्यायारूय के एक निर्णय 
में कहा गया है "--“ग्रामीण समुदाय मडल, जो अपने ससाधनो का उपयोग करता है, यह 
दावा कर सकता हैँ कि प्रत्येक ऐसी बात उसके अधिकार क्षेत्र में है जिस से सारे समुदाय' 
का कल्याण होता हो और नागरिकों के भौतिक हितो और बौद्धिक प्रगति का सम्बधेन' 
होते। हो । यह अपनी सकल्पना से सभी के कल्याण के लिए कोई सी ऐसी ससस्‍्थाएँ स्थापित 
करू संकता है या उसका प्रबध कर सकता है जिस से थे प्रयोजन पूरे होते हो। इसे' अपने 
नागेरिको के नैतिक तथा आर्थिक हितों का सम्बर्धन करने और इस प्रयोजन के लिए 
उपलब्ध ससाधनो का उपयोग करने का सामान्य अधिकार प्राप्त है । परन्तु इसे इस परि- 
सीमन के अधीन रहना पडता हँ--जिस का उल्लघन कर के किये गये सभी काम शक्ति- 
प्र।तात होगे---कि यह और इस के अग स्थानीय हितो की देखभाल तक ही अपना काम 
+... १ सितम्बर, १९५६ का"निर्णय, और इस सम्बन्ध में टिप्पणी के लिए हर' 
काप्ररूमान फी पुस्तक वेरफासुग अड वेरवाल्तुंगसोगनीज्ञेशन देर स्टाइट, खंड १, पृष्क 
५५५ 
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सीमित रखें ।” इन्ही शक्तियों के अन्तर्गत जर्मनी के नगरों ने किसी विधायिनी सत्ता का 
सहारा लिये बिता, अपने नाटक मडप बनाए हैं, द्रामने बनाए हैं, नगर॒पालिकाओं की ओर 
से व्यापार प्रारम्भ किया है, स्कूलों के छिए डाक्टरी सेवा और स्कूली बच्चों के लिए 
खाने की व्यवस्था की है, संगीत, नाटक, विद्या आदि का सम्वर्धन किया है, क्षय रोगियों 
के लिए औषधालय खोले हैं, नगरपालिकाओ के बचत-बैक खोले हैँ, मकानों के बनाने 
की व्यवस्था की है, औरस सतानो के प्रतिपालन का प्रबंध किया है, कानूनी सलाह देने वाले 
कार्यालय खोले है और बेकारी तथा आग का बीमा प्रारम्भ किया है। जर्मती के नगरोशकें 
सबध में एफ प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है कि जर्मनी के नगर आज बौद्धिक, आथिक और 
सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में सबक अग्रयायी है । 

इस व्यवस्था का विशेष महत्त्व तीन बातो में है। इससे सामाजिक मामलो में महत्क- 
पूर्ण प्रयोग करने का साधन मिल जाता है और साथ ही प्रयोग का आवश्यक क्षेत्र सीमित' 
रहता है जो कि इसकी असफलता का कारण बन' सकता है । इसलिए इसमें वह बडा लाप' 
रहता है जो कि किसी सधानीय व्यवस्था में होता है अर्थात्‌ स्थानीय पहलकदमी' की' बढांत्रा' 
मिलता है और साथ ही सारे समुदाय के लिए उस पहुलकदमी' का खर्चा कम बैठत! हैं। 
दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था का केन्द्रीय विधान-सभा पर स्थानीय भामलछों के कारण 
कम बोझ पडता है, मैं तो यह' समझता हूँ कि अधीनस्थ संसदो पर ज़िम्मेदारी डालनें की 
व्यवस्था में जो लाभ बताये जाते हैं, वे बडी आसानी से इस तरीके से हो सकते है। इसमें यह 
और लाभ है कि इसमें ससथाओ का सगठन और सरल होता है । इसके अतिरिक्त इससे ऐसी? 
साधन मिल जात है, जिससे और कार्यों की सफलता पर स्थानीय जनता को गर्व करते का 
प्रोत्साहन मिलता है और इसका निष्कर्ष यह भी है कि स्थानीय लोग प्रशासन के काम में 
उससे कही अधिक रचनात्मक ढंग से भाग ले सकते है जितना कि आजकल सभव है ॥यदि 
नगरपालिका का आनुषगिक कार्यक्षेत्र अधिकतर स्थानीय जनता की सकल्पना पर निर्भर 
हो तो बहुत से ऐसे लोग नगरपालिका के कृत्यो में दिकूचस्पी लेने लगेंगे जिन्हे गैस' और पारी 
की व्यवस्था के मामलो में कभी कोई रुचि' नही होती । उदाहरण के छिए जब यह सभव हो' 
सके कि नाटक स्थानीय क्रिया ककूप का प्रकृत्त अग बन जाय' तो यह मारूम' होगा कि उस 
क्षेत्र के लोगो में बहुत से ऐसे हैं, जो अपनी' सारी शक्तियों को इस' काम में छगा सकते है 
और जब ऐसे लोग प्रारम्भ में नाटक तक हीं अपने क्रिया-कलाप' को सीमित रखते हैं तो 
शीक्ष ही वे यह देखेंगे कि स्थानीय नाटक मडप के समुचित प्रयोग के सबध में उन्हें स्कूलों 
जाकर काम फरना होगा और उसके बाद वे लोगो के घरो के सबध में भी कार्य करने लगेंगे । 

अब तक मैंने, मुख्य रूप से राज्य के केन्द्रीय विभागो के दृष्टिकोण से ही स्थानी+' 
शासत की समस्या की चर्चा की है। परन्तु में समझता हूँ कि यह स्पष्ट ही है कि यहाँ जिस 
ढाचे की रूपरेखा बताई गई है, उसमें दो बातो की और भी गुजाइद है। इसके अगों का 
सबंध एक ओर तो नागरिक के रूप में उपभोक्‍ता और दूसरी ओर प्राविधिक विशेषज्ञ कें 
रूप में उत्पादक के साथ स्थापित करने की चेष्टा की जा सकती है । इस बात का कोई कारण 
सही है कि स्थानीय परिषद्‌ के प्रत्येक क्रिया-कलाप के सबध में सलाह देन वाली समिति वस्मीः 
'त॑ हो। इस समिति में विभिन्न सबद्ध हितो के प्रतिनिधि होगे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि' 
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राष्ट्रीय निकाय में होते है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार की शिक्षा-समिति में अध्यापको, 
पढने बारे बच्चो, माता-पिता और स्कूलों के भूतपूर्व छात्रो के प्रतिनिधियों का होना स्वा- 
भाविक हीं है। यह इसलिए कि एक दिन इस बात को स्पष्ट समझ लिया जायेगा कि इगलेण्ड' 
या अमरीका के प्राथमिक स्कैल को भी अपने पुराते छात्रो की सस्थाओ की उतनी ही आव- 
इयकता है जितनी कि ईटन या गिरटन को । और इन सथाओ के सदस्य इसी प्रकार अपनी 
एक परम्परा स्थापित फरने और उसे बनाये रखने के इच्छुक होगे, जिस प्रकार कि सकुचित 
कार्य-क्षेत्र वार विद्यालयों के पुराने छात्र चाहते हैं। मै समझता हूँ क्रि आधुनिक स्कूल क लिए 
यह बहुत लाभदायक होगा कि उसे छात्रो के जिन माता-पिता से वास्ता पडता है, उन्हे बह 
सगठित् करे और अपने विकास में उनसे समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करे। अध्यापको एवं 
छात्रों के माता-पिता के परस्पर बौद्धिक सम्पर्क का परिणाम यही होगा कि माता-पिता शिक्षा- 
प्रणाली को भली प्रकार समझ पायेंगे । और जो लोग किसी स्थानीय शिक्षा नीति सबधी 
सत्रणा समिति में इन निकायो के प्रतिनिधि होगे वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के उत्साह और 
उत्कंठा को प्रोत्साहन दे सकेंगे। इसी प्रकार यदि परिषद्‌ की स्वास्थ्य-समिति की मत्रणा- 
समिति--जिसमे डाक्टर और दातो के डाक्टर, नर्से, और सफाई के दारोगे, कल्याण कार्स- 
कर्त्ता और वास्तुविद होगें--प्रबन्ध निकाय की नीति पर सदा निगरानी रखें तो वह 
वास्तव में बडा भहत्त्वपूर्ण कार्य करने ऊगेगी। उसे चुनी हुईं परिषद्‌ को सुझाव देने, जाँच 
प्रारम्भ कराने और स्थानीय महत्त्व के मुख्य प्रश्नों के सबध में घोषणाएँ करने की शक्ति 
प्राप्त होगी । यदि कोई नगरपालिका निकाय अपने छृत्यों को भली प्रकार समझता है तो 
वह---उदाहरण के लिए---अपने पुस्तकालय सबधी काम में अध्यापकों की सस्थाओ का 
सहयोग अवद्य छेगा और यदि उस नगर में विश्वविद्यालय हुआ तो वह उससे कहेगा कि 
बह पुस्तकालय सबधी काम में सहायता दे । नगरपालिका निकाय कौ स्थानीय समाचारपत्रो 
की सलाह के महत्त्व की भी उपेक्षा नही करनी चाहिए। अपने क्रिया कलाप का समुचित 
प्रचार करना वास्तव में ज्ञरूरी काम है । जनता में उपेक्षा की भावना अधिकतर अज्ञान के 
कारणआती है और समाचारपन्नो का समुचित प्रयोग सबसे सीधा इलाज है। 

ये चुने हुए प्रतिनिधि शासन के किस रूप का उपयोग करेंगे ? यहा बहुत ही अलूग- 
अलग समस्याएँ हैं। स्थानीय शासन का महत्त्वपूर्ण अग विशेषित प्रशासन है जिसमें सामान्य 
राय एक ओर ती मोटे तौर पर नीति के सबध में और दूसरी ओर वित्त-व्यवस्था के सबध 
में ही ठीक हो सकती है। इसी बात के कारण जर्मनी की नगरपालिका-व्यवस्था में प्रशासन 
विशेषज्ञो द्वारा किया जाता है और चुने हुए प्रतिनिधियों का विशेष महत्त्व केवल सलाह 
देने के ही सधध मे है । वहाँ आदर्श यह रहा है कि स्थानीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा ऐसे 
छोगो के साथ में हो जो निश्चय ही विशेषज्ञ हो और जो चुनी हुईं परिषद्‌ की अनुमति की 
प्रतीक्षा किये बिना और जनमत के दबावभ्मे आये बिना कार्य कुशलूता लाने के लिए आवश्यक 
कार्यवाही कर सके । व्यवहार-रूप में चुनी हुई परिषद्‌ के साथ उनका सबंध ब्रिटिश पालि- 
यामेंट के साथ सरकार के सबध,से कुछ भिन्न नही होता । ससद आलोचना कर सकती है, 
जवाब माँग सकती है और कोई चारा न हो तो तो किसी कायवाही को रह कर सकती 
है परन्तु कोई काम कैसे करना चाहिए यह बताना तो मत्रिमडछ का ही काम है। परन्तु 
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दूसरी ओर आग्ल-अमरीकी व्यवस्था में, चुनें गये व्यक्ति के लिए, जो विश्येषज्ञ नही 
होता, नीति के निर्माण के सबंध में सभी शवितयाँ होती है और इगलैण्ड के सविधान में बाद- 
शाह की तरह विशेषज्ञ अधिकारी का काम तो केवल इतना हैं कि वह मत्रणा, प्रोत्साहन और 
चेतावनी देता रहे, परन्तु जो सलाह देने से आगे बढ कर शक्ति फा आत्म-निर्णीत प्रयोग 
नही कर सकता । अमरीका में आयोगो द्वारा प्रशासन की व्यवस्था है। ऐसे आयोगी मे 
लगभग आधे दर्जन व्यक्ति होते है जो सारा समय विषेषज्ञ प्रशासक के काम पर 
निगरानी रखने में बिता देते हैं। ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था इग्लैण्ड और जमनी के 
तरीकों के बीच का रास्ता है ।* 

मे समझता हूँ कि सब बातो को देखते हुए और यह मान कर कि चुने हुए प्रतिनिधि 
और विशेषज्ञ के बीच उचित प्रकार के सबध होगे, सभव है कि आग्ल-अमरीकी नमूना, 
जो इतने दिनो से चछा आ रहा है, अधिक छाभदायफ है | इसमें यह बात निश्चित' हो जाती 
है फि सरकार और जनता की राय के बीच' निरन्तर और प्रत्यक्ष सबध रहता है । इससे प्रशा- 
सन्‌ की समस्याओं को सुलझाने के लिए सदा नये विचारो के लोग मिलते रहते है। पेशे- 
वर आदमियो के दण्टिकोण में जो अनभ्यता' होती है, इससे वह समाप्त हो' जाती है। और 
विशेषज्ञो में बहुधा जो यह मान लेने की आदत होती है कि प्रविधि के सबध में उनके पास ऐसी 
क्षमता है, जिस पर आम व्यक्तियों की राय का कोई महत्त्व नही, उसका भी प्रतिकार हो 
जाता है। बिना प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों ढ्वारा नियत्रण में जो खतरे रहते हैं मैं समझता हें 
कि उन्हें ऐसी व्यवस्था करके दूर किया जा सकता है कि विशेषज्ञों का समुचित उपयोग 
किया जाय और साथ ही स्थानीय शासन निकायो में कार्य धीरे-धीरे पूरे समय का और 
वैतनिक कार्य बन जायेगा, जिससे बिना प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के लिए स्थान' भी रहेगा 
जो कि फभी सक्षम नही बनते । इसमें सन्देह नहीं है कि चुने हुए सदस्म और विशेषज्ञ के 
बीच सबधो की परिभाषा नही की जा सकती, यहू तो एक आदत कही जा सकती है या 
एक परम्परा जिसे देख कर आप पहिचान सकते हैं, परन्तु जो निश्चित रूप से कही नही जा 
सकती । हम जानते हैं कि यह प्रश्न मि० नपकिन्स और उसके क्लक के,सबध का नही है, 
और इगलैण्ड में किसी नगरपालिका के क्कक के अत्यधिक प्रभाव का भी प्रश्न नही है जो' 
कि कई बार दिखाई पडता है और जो ऐसे क्लक की विशेषता है । परन्तु जिसने भी इगलैण्ड 
की किसी नगरपालिका का काम देखा है, वह यह अवश्य जानता है कि कार्य-कुशलू और 
अकुशल प्रशासन के बीच' अन्तर इसी बात का है कि चने हुए व्यक्ति अधिकारियों का 
उपयोग रचनात्मक ढग से कर पाते है या नही । 

यहाँ जिस ढाचे की कल्पना की गई है, हम उसे रचनात्मक बनाने का " प्रबन्ध बडी 
आसानी से कर सकते है। स्थानीय प्रशासन मुख्यत समितियो द्वारा प्रशासित होता है और . 
सबसे बढ कर वहा वह केन्द्र है, जहा अन्त में नीति का निर्धारण किया जाता है । मैं समझता 


१ आयोग हारा प्रशासन के लिए देखिए प्रो० .डब्ल्यू० बी० मुनरो को उत्कृष्ट 
पुस्तकें “र्वन्मेन्ट आफ अमेरिकन सिठीज्ष/ और 'प्रिसिपल्स एण्ड मेथड्स आफ म्युतिंकर्त 
५ +सिपूल एडमिनिस्ट्रेशन' 


[ 
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हूँ क्रि हम इन संमितियों की सरचना का रूप इस प्रकार बदल सकते हैं कि उसमें ऐसा प्रबन्ध 
भी हो जाय, कि विशेषज्ञों की राय को पूरा महत्त्व दिया जाय । प्रत्येक समिति को इस बात 
के लिए विवश करना चाहिए कि उसके काम से जिन वृत्तियों का सबध है, बह उनके सदस्यों 
को अपने सहयोजित सदस्य बनाये । इसमें सदेह नही कि वृत्तियों के इन॑ प्रतिनिधियों को 
बोट देने का अधिकार नही होगा परन्तु वे अपनी बात कह तो सकेंगे और वे इस' बात का प्रबन्ध 
कर देंगे कि अधिकारियों को अपनी योजनाओ के विकास का पूरा पूरा अवसर मिले | इस 
प्रकार हमें चाहिए कि शिक्षा-समितियों मे अध्यापको, स्वास्थ्य समितियों में डाक्टरो, दातों 
के डाक्टरो और नर्सों, मकान निर्माण सबधी समितियों में वास्तुवदो, सर्वेक्षणकारो, 
और' मकान बनाने वालो, वित्त समितियों में लेखापालो, और प्रतिष्ठान-समितियों से 
स्थानीय व्यवसाय परिषद्‌ और व्यापार मडल के प्रतिनिधियों को लें। मैं समझता हूँ कि ये 
प्रतिनिधि परिषद्‌ को प्राविधिक व्यक्तियों की सक्षमता के महत्त्व का समुचित आभास 
करायेंगे। वे चुने हुए निकाय और उसकी मत्रणा समितियो के बीच' एक महत्त्वपूर्ण भुखला 
का भी काम देंगे क्योकि वे यह मालूम कर सकेंगे---जो कि आजकल जनता के लिए सभव 
नही है--फि प्रशासन के रचनात्मक विचारों के अभाव की ज़िम्मेदारी किस' पर है।” 
इस' प्रकार का समर्थन जिस अधिकारी को प्राप्त होगा, यदि वह ऐसा प्रबन्ध न कर सके कि 

उसके विचारो पर समुचित ध्यान दिया जाय तो या ती वह इतना प्रतिभाशाली होगा कि 

अपने युग से आगे बढा हुआ होगा और छोग उसकी बातो को समझ नही सकते होगे और 

या अपने काम के लिए सुयोग्य नही होगा। यह इसलिए कि विशेषज्ञ के काम का यह भी 

महत्त्वपृूण अग है कि वह अपने निस्‍्कर्षों का महत्व स्पष्ट कर सके । स्थानीय शासन में 

कासाडरा" की तरह काम करना उसके कत्तव्यों मे नही आता । 

स्थानीय शासन में काम करने वालो और उन्हें काम पर लगाने वालो के परस्पर 

सबधो की चर्चा मैं बाद में करूँगा, क्योंकि यह प्रश्न आर्थिक अधिक है और राजनीतिक कम । 

यहाँ इतना कह देता काफी है कि वृत्तियोके आत्म निर्णयके लिए आज की अवेक्षा बहुत अधिक 
स्थान होना चाहिए और जैसा कि इस अध्याय में पहले कहा गया है, केस्द्रीय सरकारकी सेना 
में नियुक्ति की समस्याओ पर जो बातें लागू होती है, वे स्थानीय शासन पर भी उतनी ही 
अधिक लाग होती हैं। एक विभिन्न परन्तु आवश्यक प्रइन इन स्थानीय निकायो द्वारा व्या- 
पार-उद्यम के क्षेत्र का है। मेरा कहता यह है कि इस क्षेत्र की सीमाएँ दो बातो से निर्धारित 

होती है। ऐसे प्रकार के उद्योग है--जिनके स्पष्ट उदाहरण रेलें और बिजली का सम्भरण 
है--जिलका क्षेत्र राष्ट्रीय स्वरूप का है।और जिस चीज के लिए एकीकृत सभरण की आव- 
दयकता है, उसके लिए विविध व्यवस्थाएँ करने के प्रयत्न से लाभ कोई नही होता वरन्‌ 
हानि बहुत होती है । दूसरे उस प्रकार के उद्योग है--जैसे कि दूध का सभरण, रोंटी और 
कोयले का वितरण आदि,जिन्हे उपभोक्‍ता सहकारिता द्वारा चलाया जाय तो अधिक अच्छा 


१ यूनान के धासिक साहित्य में एक देवी जिसे भ्रविष्यवाणी करने का वरदान 
मिला था, परन्तु जिसे यह अभिज्ञाप भी सिंला था कि कोई उस की भविष्यवाणी पर 
विदरयास नहीं करेगा। 
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है । और उस रूप में यह महत्त्वपूर्ण छाभ है कि दी जाने वाली सेवा की किस्म की जाच स्व- 
तत्र रूप से--उदाहरण के लिए किसी नगरपालिका' निकाय के स्वास्थ्य निरीक्षको द्वारा- 
की जा सकती है। इन दो प्रकार के उद्योगों के बीच बहुत सी ऐसी सेवाएँ है, जिनकी व्यवस्था 
स्थानीय तौर पर करने में स्पष्टतया लाभ ही लाभ है। उदाहरण के लिए द्वामवे, गेस 
और मकानों की व्यवस्था, रोगो के इलाज और उन्हे रोकने आदि की व्यवस्था की सेवायें 
ऐसी है, जिनमें स्थानीय निकाय अधिक अच्छा काम कर सकते है । मुझे इस बात का भी 
कोई कारण दिखाई नही देता कि नगरपालिका निकाय उन बहुत से पण्यो के उत्पादन 
में सहयोग न दे, जिन्हे वे आजकऊ सयुक्‍त' रूप से बडे पैमाने पर उपयोग में छाते हैं या तो 
प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्माण करके और या इग्लैण्डकी थोक सहकारी समाज जैसी सस्थाओं 
से प्राप्त करके । उद्यम के इस रूप का विशेष महत्त्व यह है कि यदि इसका सगठन ठीफ ढग 
से किया जाय तो या तो मुनाफा लेने की प्रथा समाप्त हो जाती है, और या मुन्ताफे को साव॑- 
जनिक प्रयागो के लिए काम में छाया जाता है जैसे कि बहुत सी नगरपालिकाओ की ट्रामने 
व्यवस्थाओ के सबंध में होता है । स्पष्ट ही हे कि इस प्रकार का विकास बहुत आगे तक ले 
जाया जा सकता है, परन्तु यह बहुत कुछ इस बात पर निभर है कि स्थानीय निकायो की 
पहलकदमी को वास्तविक और सजीव बनाया जाये। उनके फाम पर फिसी सरकारी विभाग 
का प्रभाव नही पडना चाहिए जिसके प्रयत्नों पर भरोसा न हो। थ्रदि एक बार ये निकाय 
अपने क्षेत्रोमें रहने वालो की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए स्वतत्र हो जायें, तो यह आशा 
न करने का कोई कारण नही है कि वहाँ ऐसी स्थानीय देशभक्ति का विकास' नही होगा, 
जो मध्यय्रुग में इटली के नगरो या हासा के नगरों में दिखाईं देती थी। 
अब तक स्थानीय शासन में मुख्य कठिनाई यह रही है कि समुदाय की भावना जागृत 
करने का प्रयत्न फभी-कभी ही किया गया है । किसी नगर के नागरिक होने का कुछ तो 
महत्त्व रहा है परन्तु अधिक नही । परन्तु उस नागरिकता को रचनात्मक बनाने की शक्ति 
कभी' नही 'रही है और शासन की प्रक्रिया से जनसाधारण का सम्बन्ध नही रहा है। नगर 
का कलाकार अपने प्रबन्धक और कलाकार की समितियों की दिलूचरुंपी का विषय रहा है, 
प्रत्येक कला प्रेमी नागरिक ने इसमें दिलचस्पी नही ली है । तगर' में शिशुओ की मृत्यु के 
प्रदन से स्वास्थ्य पदाधिकारी का ही सरोकार रहा है इसके सम्बन्ध में नागरिकों की 
अन्तरात्मा को कभी जागृत नही किया गया। हमें यह चेष्ठा' अवश्य करनी चाहिए कि यदि 
किसी स्थान में किसी काम में सफलता होती है तो वहाँ के रहने वालो को उस पर गवे हो 
और यदि असफलता होती हो तो उन्हें लज्जा का अनुभव हो । यदि केन्सिगटन जैसे धनी 
बोरो में शिश्‌ पोपलार जैसे निर्धन बोरो की अपेक्षा अधिक सख्या में मरते हो तो इस से 
केन्सिगटन के रहने वालो को चिन्ता होनी चाहिए। लिवरपुल के नागरिको को यह महसूत्त 
करना चाहिए कि उत्तकी परिषद्‌ तो नाटक कम्पतियों के नाटकों से ही सन्तुष्ट रहती हूँ ' 
जब कि उन के पडौसी' नगर मान्चेस्टर में नगरपालिका की अपनी स्थायी रगशाला है। 
हमे आवश्यकता इस प्रकार की भावना को जागृत करने की है कि स्थानीय अधिकारी एक्* 
दूसरे से बढ़-चढ़ कर प्रयत्न करें और उनमें होड लगी रहे। व्यक्तियों में अपने नगर के ्रतिं 
हअ्रैक्ति की उत्कट भावना हो जिसका चित्र मि० चेस्टरटन ने 'नेपोकियन आफ नाटिंग हिंरे 
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में खीचा है। मै समझता हूँ कि यह तभी हो सकता है जब कि स्थानीय अधिकारियों को महान 
नीतियाँ सोचने और उन्हे बेरोकटोक लागू करने की स्वतत्रता हो । यदि हम स्थानीय 
जीवन' में उत्कृष्टता ला सके तो केन्द्रीय राजनीति के मानकों के लिए यह बात महत्व-रहित 
नही होगी । | 
यहाँ यह कह देना त्राहिए कि इस प्रकार की होड का मतलब यह है कि शासन के 
के उन दो पहलुओ में अत्यधिक वृद्धि होगी जिनका महत्त्व हमने अभी समझना शुरू ही 
किया हैं। यदि हम चाहते हैं कि यह होड रचनात्मक हो तो स्थानीय मामलों का बहुत अधिक 
अन्वेषण करने की जरूरत होगी और साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय अधिकारियों 
में परस्पर सहयोग बढे और वे अपने ज्ञान को पुजीभूत करें। पहला पहल ऐसा है जिसमें 
केन्द्रीय सरकार बहुत सहायता दे सकती है । इसकी' अन्वेषण की शक्ति किसी भी स्थानीय 
निकाय से अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसके पास निरीक्षण का अधिकार होने तक इसे 
वह सामग्री भी प्राप्त हो जाती है जो आसानी से नही मिलती । यदि हम राष्ट्रीय जीवन के 
प्रत्येक विभाग में प्रतिवर्ष यह मालूम कर सके कि प्रत्येक स्थानीय सत्ता को अपेक्षाकृत 
कितनी सफलता मिली है तो उस सफलता की प्राप्ति का प्रोत्साहन देने मे काफी सहायता 
मिलेगी और हमारे पास ऐसी कसौटी हो जायगी जिससे यह पता चल सकेगा कि राज्य 
स्थानीय निकायो से जो न्यूनतम सेवा ले सकता है उसका क्या मानक होना चाहिए। हम 
पुस्तकालय व्यवस्थाओ की तुलना कर सकते है और देख सकते है कि उन्तका उपयोग कहाँ 
तक हुआ, प्रत्येक क्षेत्र में कितने छात्र प्रारम्भिक स्कूलों से माध्यमिक स्कूलों में गये और 
माध्यमिक स्कलो से विश्वविद्यालय में कितने गये । हम यह जान सकते है कि डरहम में 
रोगियों के लिए किस' सेवा की व्यवस्था की गयी और विन्चेस्टर में दी जाने वाली वैसी 
ही सेवा के साथ उसकी तुरूना कर संकते हैँ। हमें यह पता चल सकता है कि सिनसिनाटी 
और वलीवलेण्ड मे उपभोक्‍ताओ के लिए द्वाम सेवाओं की लागत में कितनी कमी हुई । 
हम बोस्टन और रलासगो के स्थानीय सग्रहालयो के सम्बन्ध में रिपोट भी प्राप्त कर सकते 
है । मि० और मिसेक्ष वेब ने जिसे प्रत्येक नगर के गुणो के सम्बन्ध में निष्पक्ष निर्धारण * 
कहा है, मै समझता हूँ कि इसके समुचित प्रबन्ध के लिए वह ब्रास्तव में बहुत जरूरी काम है । 
दूसरी आवश्यकता हमें स्थानीय अधिकारियों के सहयोग की है । ऐसा सहयोग कई 
दिश्याओ में लाभप्रद ढग से विफेसित हो सकता है। यही नही कि स्थानीय अधिकारी अपन 
लिए कुछ स्पष्ट सेवाओ की व्यवस्था मिल जुल कर सकते हैं जिन का सबसे अधिक उत्कृष्ट 
उदाहरण आजु का बीमा है, बल्कि वे---कभी तो सहकारिता के आधार पर प्रत्यक्ष उत्पा- 
दन द्वारा, और फभी अधिक बडे पैमाने पर मिलजुल कर भाल खरीद कर जो कि एक सत्ता 
नही कर सकती--अपने लिए और अपने चुनाव क्षेत्री के लिए उन सेवाओं की लागत 


२ ए कान्ठीटयूइन फार दी सोशलिस्ट कामनवेल्थ आफ़ ग्रेट ब्रिटेन, पृष्ठ २४० । 
से इस उत्कृष्ट अध्याय का कितना"आभारी हूँ, यह तो इस बात से पता चलेगा कि स्थानीय 
हासन के सम्यन्ध में सि० और भिसेद्ध वेब के निष्कर्षों को मेने किस हद तक अपनाया 
हे । 
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घटा सकते हैं जिनकी व्यवस्था वे करते है। वे विश्वविद्यालयों के समर्थन में प्रत्येक क्षेत्र में 
एक सी दर लागू करने में परस्पर सहयोग कर सकते है । वे मिल जुल कर जीवन-मरण 
के सम्बन्ध में उससे कही अधिक सर्वांगीन आकडे इकट्ठे करने की व्यवस्था कर सकते है 
जोकि आजकल किसी भी वतंमान' राज्य को मिक सकते है । वे विशिष्ट और. साक्षी 
समस्याओ पर विचार करने के लिए चुने हुए व्यक्तियों और अधिकारियों के सम्मेलन 
बुलाने की आदत डाल सकते हैं और यह प्रबन्ध कर सकते है कि उस' विचार के जो निष्कर्ष 
निकले, उन पर समुचित क्षेत्रों में ज़ोर दिया जाय। वे किसी प्रदेश में समुचित नगर 
आयोजन! और ट्रामवे जैसी उन सेवाओ की समुचित व्यवस्था के लिए मिलजुल कर' काये 
कर सकते है जिन्हें आजकल सीमाओ की कत्रिमता के कारण उत्पन्न बच्धनों से आजकल 
बडी हानि पहुँचती है । यह आशा करनी ज्ञाहिए कि उन्हें अपने अधिकारी 
एक दूसरे के क्षेत्रों में काम' करने के लिए भेजने की आदत पड जायगी जिससे 
फि उनके तरीके एक ही ढ रे के और अपरिवर्तेनशील न बन जाये । वे मिलूजुछू कर लागत 
लेखा सेवा का आयोजन कर सकते है जिससे कि नगर-पालिफा के खर्च की प्रत्येक मद की 
सारे राज्य में तुलना की जा सकेगी । जैसाकि मि० और मिसेज़ वेब ने कहा है, यह स्पष्ट 
है कि केनद्रीयकरण की व्यवस्था का विकास इस ढंग से किया जा सकता है जिससे कि उसके 
खतरे न रहें परन्तु लाभ वैसे ही बने रहे जिनमें से एक अच्छा लाभ यह भी है 
कि सानक अपने आप पर स्वय छागू किये जाते हैं। यहाँ, यह भी कह देता 
चाहिए कि ऐसे सहयोग का क्षेत्र जितना अभिक विस्तृत होगा उतनी ही' अधिक सम्भावता 
इस बात की है कि स्थातीय निकायो के अधिकारियों का काम उतना ही अच्छा होगा। यह 
इसलिए कि यदि काम करने वालो को यह मालूम हो कि जो कुछ किया जा रहा है 
कि वे उसके स्थान' में अधिक सफलता से काम कर सकत हैं तो अपने काम पर गर्व की 
भावना जागृत करने के लिए इससे अच्छी और कोई बात नही है। और फिर इस 
बात का कोई कारण नही कि अन्ततोगत्वा ऐसी पारस्परिकता अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी 
क्यों न आ जाय । और अनुभव का एक सा आधार जिस से नए*विचार जन्म हछेते 
है सारी सम्यता के सामान्य ज्ञान पर निर्भर है। निश्चय ही सबसे अधिक आवश्यक 
बात यह समझने की आदत डालने की है कि किसी क्षेत्र को अपने तरीके ससार भर॑ के 
विचारों के आधार पर बनाने चाहिए। अब तक ऐस। प्रयत्न कम ही किया गया है हालाकि 
जापान में किए गए सुन्यवस्थित प्रयत्न और अमरीका के नगरपालिका अनुसधान विभाग 
इस' बात' का प्रमाण हैं कि छोग इस बात के महत्व को पहले की अपेक्षा अधिक समझने 
लगे है। निश्चय ही सामाजिक क्रियाकलाप' का और भी कोई ऐसा क्षेत्र नही है जिसमें 
ज्ञान के निश्चित समन्वय से अधिक अच्छे परिणाम निकल सकते है । 
इसमे सन्‍्देह नही कि राजनीतिक सस्थाओ की यह योजना उस क्षेत्र के केवल एक 
छोटे से भाग के लिए है जिसमें राज्य का क्रियाकछाप अवश्य ही गहन' होगा । परन्तु यहूँ 
उस भाँग के सम्बन्ध में है जहा राज्य के प्रभाव के प्रत्यक्ष होने की बहुत सम्भावना है। मेरे" 
# विचार में इस योजना के लाभ सबसे अधिक तो ये है कि' वैधिक पजीयन के अग सादे ही 
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रहते है, इसमें यह बात॑ मानने की गुजाइश है कि कानन का प्रभाव सामाजिक जीवन के 
एक छोटे से भाग पर ही पडता है, और इसलिए इस योजना के अन्तर्गत! अधिक सक्षमता 
वाले प्रत्येक अग के साथ ऐग्ले निकाय हैं जिन्हें सलाह देने का अधिकार है और उनकी 'रचना 
ऐसे ढग से हुई है कि उन की रायको महत्व दिया जायगा । उन निकायो की सरचना ऐसे 
ढंग से की गयी है कि वे राज्य को निर्णय के क्षेत्र मे उसके परिणामों द्वारा प्रभावित सभी 
विभिन्न हितो की राय को विचारो को ले आती है । इसका मतलब यह है कि यह योजना 
इस सिद्धान्त पर आधारित है कि निर्णय के कई स्रोत हैं और इसलिए उस निर्णय का परिणाम 
जो सविधि में परिणत होता है, उन कई अगो का काम होना चाहिए जिनका इसके 
निर्माण में हाथ है । इस योजना द्वारा कानून के निर्माण से स्वयंसेवी निकाय को निद्िचत 
स्थान दिया जाता है और इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि जिन लोगो के हाथो में 
निर्णय की चरम शक्ति है वे इसके अनुभव और इच्छाओ का ध्यान रखेगे | इस योजना में 
यह नही समझ लिया जाता कि उस' चरम सीमा निर्णय मे कोई ऐसा गुण है जो इसके 
सार से अधिक अच्छा है । इसमें यह मान लिया जाता हैं कि ऐसा निकाय गलती करेगा 
बल्कि कई बार तो यह जान बूझ कर गछती करेगा । परन्तु इसमें यह दलील दी गयी है 
कि इसमें जाँच और पडताल की जो व्यवस्था है उससे गलती और ग रत काम की सभावना 
कम हो जाती हैँ । मैं समझता हूँ कि समाज में अव्यवस्था रोकने के लिए यह बहुत अच्छा 
नुस्खा है परन्तु यह अन्तिम नुस्खा नही है और न ही ऐसा दावा किया गया है। राज्य के 
प्रति भक्ति की उत्कठ भावना का यही एक तरीका है कि उसे इस भक्ति के योग्य बनाया 
जाय और इसे क्या मिलेगा यह भी इसी बात पर निभर हैं कि यह साधारण स्त्री 
पुरुषों के सुख के लिए क्या करता है। यहाँ, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो है कि वें साधारण 
स्‍त्री पुरुष पूरी तरह जान सकेंगे कि जिन बातो पर वे अपने सुख को निर्भर मानते है वे 
क्या हैं। राज्य चाहे तो उनकी सकल्पना को ठुकरा सकेगा परन्तु इस व्यवस्था का स्वरूप 
ऐसा होगा कि उनकी सकल्पना को कराना आज की अपेक्षा बहुत अधिक कठिन और, 
कई बार, बहुत अधिक खतरनाक जोखम बन जायगा। एक व्यवस्था के रूप में भी इस के 
प्रत्येक पहल में यह चेष्टा की जाती है कि इसकी कार्यान्विति उन लोगों की शिक्षा का 
साधन बने जिन्हें इसका सामना करना पडता है । यह इसलिए कि यह व्यवस्था इस 
विश्वास पर आधारित है कि नागरिकता के सम्बन्ध में यूनाती धारणा में---अर्थात शासन 
करने और शासित होने की सामथ्ये--ऐसा संत्य निहित है जिसके भुला दिए जाने का 
खतरा' उत्पक्ञ हो गया है । हम ऐसी सीधी सादी व्यवस्था का सहारा तो नही' ले सकते जो 
कि नगर राज्यो में थी परन्तु इस बात का कोई कारण नहीं कि हम उसकी अच्छाइयो 
से क्यो न लाभ उठाएँ। 

सस्थाओं की इस योजना में प्रशासन की समस्याओं पर अधिक' ध्यान दिया गया 
है और शक्ति की समस्याओ पर कम । इसमें दलील यह दी जाती है कि राजनीति के 
अमूत्त दर्शन पर उसके कही अधिक समय लगाया गया है जितना कि आवश्यक था क्यों 
कि जब तक' हम अमूर्त्त राज्य की धारणा रखेंगे तब तक हम इस मुख्य' बात की' उपेक्षा 
करते जायेंगे कि वास्तव में महत्त्व तो इस बात का है कि जो इसके अभिकर्त्ता के रूप में 
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काम करते है उनके सबध कैसे होने चाहिएँ। राजनीतिक चर्चा में वास्तविक बात तो यह 
है कि वे क्या करते हैं और क्या करने में असफल रहते है, और साथ ही वह प्रक्रिया कौन 
सी है जो उनके कार्यों का प्रतीक है । दाशेनिक सिद्धात के रूपमें जिस सब-प्भुताश्ाली 
राज्य की चर्चा की गयी है उसका अस्तित्व राजनीतिक विचारको की कल्पना में ही था । 
मैने यहाँ कहा है कि वास्तविक जीवन में जिसे हम' राज्य कहते हैं बह ऐसे व्यक्तियों का 
समुदाय है जो आदेश जारी करते हैं और विचार तो उन बातो पर होना चाहिए कि उनके 
आदेश जिन विषयो के सबध मे होते हैं उनकी व्याप्ति' कहाँ तक है और वे तरीके कौन 
से है जिनके द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को समुचित रूप से रोका जा सकता है । मैने इस बात 
पर ज़ोर नही दिया है कि शवित के दुरुपयोग को सदा रोका जा सकता है । जो व्यवित ग़रूत 
काम पर तले बैठे हो, उनके लिए न्याय के सुरक्षण इतने मजबूत नही होगे जो उनके अपने 
साध्य की पूर्ति में बाधा बन सके परन्तु में तो यह कह रहा हैँ कि इन सुरक्षणो को समुदाय 
के हृदय में अधिक स्थिरता से अधिष्ठापित किया जा सकता है और परिणामत उनकी 
उपेक्षा पहले से अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक बनायी' जा सकती है । 

यहाँ जिस सिद्धात की सफाई पेश की गयी है, उसमे से बहुत कुछ इस बात पर 
आधारित है कि हम इस बात को नही मानते कि शासक समाज को शासक होने के नाते 
किसी विश्येप प्रतिष्ठा देने की ज़रूरत है । उदाहरण के लिए, इसी कारण इस बात पर जोर 
दिया गया है कि शासक समाज के अभिकर्ता प्रत्येक अवस्था में कानून के अन्तर्गत आते 
है और इसीलिए राज्य की विधान सभा के लिए वाक्‌-स्वातत्य जैस मूल अधिकार पर 
कुठाराघात करना बहुत॑ कठिन बना दिया गया है । मैंने इस बात से इनकार नही किया कि 
किसी राज्य की' सरकार सामान्य सामाजिक हितों की न्‍्यायसगत अभिरक्षक होनी 
ताहिए,परन्तु मैने अपनी परिकल्पना इस आधार पर बनायी है कि इस' कृत्य का किया जाना, 
इसके परिणामों की सावधानीपूर्वक जाँच के बिना, किसी तरह भी समुचित नही कहा जा 
सकता । इसी कारण में समझता हूँ कि किसी कानून के बन जाने मात्र का कोई विशष 
महत्त्व नही है । महत्त्व तो कानून के सार का है और उस सार के गुण इस बात पर निर्भर 
होगे कि कानून बनाने वाले राज्य मे प्रभुत्व' के लिए प्रतिस्पर्धा सामाजिक हित्तो-- जो 
विविध और बहुधा परस्पर विरोधी होते है--- का ध्यान कहाँ तक रखने के लिए 
विवश है । 

अन्त में एक बात और कह देनी उचित ही होगा। कई ऐसे व्यक्ति होगे जिन्हें कानन 
सबधी शक्ति का बहुत से असबद्ध समूद्दो में बँटवारे के अधिक जटिल प्रबध के मुकाबले मे 
संगठित परामर्श का विचार बडा थोथा रूंगेगा। मैं समझता हूँ कि इस आलोचना पर दो 
बातें कह देना उचित ही है । समूहों द्वारा अलग अलग काम के फलस्वरूप' उनके कृत्यो की 
सीमाओ पर उनके बीच अन्तबेंद्ध सबध होगे और मे समझता हूँ कि इस प्रकार जो सामजस्य 
लाया जाता है वह उससे अधिक कृत्रिम और कम ज़िम्मेदार होगा जो कि' यहाँ बताए 
गए तरीक़े से लाया जा सकता है । और दूसरे यह बात भी है कि सगठित परामर्श एक ऐसा 
'हक्षिय7९ है जिसके गुण और दकित पूरी तरह नागरिको की भावना और बुद्धि पर निर्भर 
5%॥से समाज में जो हमारे समाज की तरह धनी और निर्धन वर्गों में बँटा हुआ है और 
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जहाँ उस विभेद के कारण बुद्धि और ज्ञान के सभी स्रोत धनी व्यक्तितयों के छोटे से वर्ग के 
हाथ में है--इस व्यवस्था का पूरा छाभ उठाया जा सकता है क्योकि पूरा लाभ उस समाज 
के लिए घातक है जो धनी और निर्धन व्यक्तियों में बंटा हुआ है। परन्तु जो समाज न्याय के 
सिद्धातों के आधार पर बना हुआ है, में समझता हूँ कि, उसमें ऐसा सगठित परामर्श उन 
अधिकारो की रक्षा के लिए जो मानव होने के नाते व्यक्तियों को हे उतना ही सुदढ 
सुरक्षण होगा जितना कि जरूरत है । तब जनता का मत समुदाय की ज्ञान के आधार पर 
और सुव्यवस्थित ढग से प्रकट की गयी राय होगी और जो लोग इसे अपने प्रयोजन द्वारा 
पूरा करने से रोकेंगे या इसकी इच्छाओ की पूर्ति में बाधा डालेंगे उनके पास वे हथियार 
नही रहेगे जो आज है । सच तो यह हैँ कि जिस समाज में स्वातन्त्य और समानता है वहाँ 
दबित तो पहले से ही विभक्‍त है । इसकी कठिनाई तो यह है कि स्वातन्त्रय और समानता 
लाने के लिए इसे बहुत लम्बा रास्ता,|तय करना है । 


अध्याय---९ 
आशिक संस्थाएँ 


राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो उद्योग की समस्याओ के दो महत्त्वपूर्ण पहल है । 
सबसे पहली समस्या तो उद्योग के सारे क्रियाकलाप में उन अधिकारों की रक्षा करने की 
है जिन्हें मैने मानव के प्रकृत अधिकार कहा है । औद्योगिक व्यवस्था न्याय के सिद्धान्तो के 
अनुकूल होनी चाहिए, उसमें ऐसा प्रबध होना चाहिए कि मेहनतकश को निश्चित और 
पर्याप्त जीविका मिले, उसके काम की परिस्थितिया उचित हो और उसे उन परिस्थितियों 
के बताने में योग देने का पूरा अवसर, मिले, जिन पर काम में उसका सुख निर्भर है। उसे 
यह महसूस नही होता चाहिए कि उसका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति की सकल्पता पर निर्भर 
है। उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह अपने प्रयत्नों से आत्मसिद्धि के साथन जुटा सके, 
कम से कम उस' हद तक जहा तक कि उनका जुटाना भौतिक तत्त्वों पर निर्भर है। जिस सत्ता 
के हाथ मे उस के भाग्य की बागडोर है वह ऐसी होनी चाहिए जो नैतिक सिद्धातों के अनुकूल 
हो । यह स्पष्ट ही है कि वत्तमान व्यवस्था में इन में कोई भी शर्त्त पूरी नही होती । इस 
व्यवस्था के अनुसार मेंहनतकश से उसकी मेहनत ली जाती है और उसकी जो कीमत देनी 
पडती है वह आशिफ रूप से ही उसकी आवश्यकताओं के आधार पर नियत होती है । इसके 
अतिरिक्त वह कीमत भी तभी दी जाती है जब कि उसे विशेष प्रकार की मेहनत की आ- 
वश्यकता होती है, जो कि वह कर सकता हो । यदि उस को काम पर लगाने से छाभ नहीं 
कमाया जा सकता तो उसे, चाहे उसकी अवश्यकताए कुछ ही क्यो न हो, काम पाने का 
अधिकारी नही समझ्षा जाता | और न ही उसे, जब बह काम पर लगा हुआ भी हो, उतस्त 
की सेहनत के बदले में उत्पादन के सगठन में कोई महत्त्वपूर्ण योग देते का अवसर मिलता 
हैं। आधुनिक उद्योग की विशेषता मोटे तौर पर यह है कि प्रबन्ध और श्रम एक' दूसरे 
से नितात अछूग से है । दोनो के बीच परामर्श का क्षेत्र मेहनत के मूल्य और मेहनतकझ्ञो के 
काम पर लगाए जाने की भौतिक परिस्थितियों तक ही सीमित है । भेहनतकश को उत्पा- 
दन के तरीको पर अपने विचार प्रकठ करने का कोई भी अधिकार नही है। अपने सुझाव 
देने का कोई व्यवस्थाबद्ध अवसर उसे नही मिकृता | उस समय भी जब उसे कोई माग करती 
होती है या अपनी शिकायते बतानी होती है तो उन्हें करने या बताने में, आम तौर पर 
शक्ति परीक्षा होती है, जिस में महत्त्व इस बात का नही होता कि माग या शिकायत नैतिक 
कसौटी पर कंसी उतरती है, बल्कि इस बात का होता है कि दोनो पक्षों की' परस्पर 
मुकाबिले की शक्ति कितनी है। और अन्त में, मेहनतकश ने जो कुछ पैदा किया है उस पर 
भी उसका कोई दावा नही होता । एक बार उसे उसकी मेहनत की कीमत द दी जाय तो 
उसका सापेक्षिक महत्व समाप्त हो जाता है । वह पूरे अर्थों में ऐसा सजीव साधन है जि 
“आरस्तू ने दास का व्यावत्तेक धर्म कहा था| हे 
ह | 'कुछ अपवाद हो सकते है, परन्तु इससे उनमें से किसी बात के स्वरूप में कोई परि- 
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वर्तेन नही होता | कुछ ऐसे मालिक भी हैं जिन्‍्होने पर्याप्त मजूरी देने की प्रथा बना ली है, 
जो अपने श्रमिको को काम की परिस्थितिया नियत करने में पूरा हिस्सा देते है---जिन्होने 
मिल जुल कर मागो और द्विकायतो की जाच की व्यवस्था की हे और जो अपने श्रमिको के 
कल्याण को नैतिक आधार पर महत्व देते है । बहुत से ऐसे मालिक हैं जिन के बारे में यह 
सच है, बल्कि कुछ के बारे में तो केवछ इतनी ही बात कहना पर्याप्त नही । परन्तु सार 
उद्योग को देखा जाय तो मालूम होगा कि उन के सख्या औद्योगिक सबधो के सन्दर्भ में 
बहुत ही कम' है। यह बात बडी महत्वपूर्ण हे कि औद्योगिक कल्याण में जो कोई 
भी बडी प्रगति हुई है उसके लिए ऐसे सघर्ष करना पडा है मानो वह उद्योग की समृद्धि के 
गढ पर आक्रमण हो ऐसे प्रत्येक आक्रमण के बारे मे सदा यह दलील दी गयी है कि यह बात 
ऐसे व्यक्तियों के अनुभव का निचोड हे, जो यह बताने में कुशल हैं कि भविष्य में क्या होगा। 
और ऐसे प्रत्येक आक्रमण के कुछ ही देर बाद इसे आक्रमण कहने वालो की भविष्यवाणी 
गलत सिद्ध हुईं है । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि औद्योगिक उद्यम में जो नैतिक 
सबध है, वे व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्धो से बिल्कुल भिन्न है। जो भी जाच की गयी है उससे 
पता चला है कि इस में से म्रष्टाचार और अपव्यय का होना आवश्यक और अनिवाये 
है। यहा यह भी कह देना चाहिए कि मजदूर के बारे में भी यह बात उतनी ही सच है, जितनी 
कि मालिक के बारे में । जिन परिस्थितियों में वह रहता है, उन में उसे भी जो कुछ उचित 
हैँ उससे कतराने का कम प्रलोभन नही होता । वह अपने काम में भरसक प्रयत्न नही 
करता और आत्मसिद्धि नही कर सकता क्योकि यह व्यवस्था ऐसी है कि इस में न तो सत्‌ 
की विजय हो सकती है, न उसकी प्रतिष्ठा ही सभव है । आधुनिक कोक टाउन के सि० 
बाउडरबी का मशा चाहे ठीक हो परन्तु उनका परिवेश ऐसा है कि उनके इरादे आपूब् 
ही निःष्फल हो जाते है । 

इस दृष्टिकोण से किसी औद्योगिक व्यवस्था में राज्य की दिलचस्पी तो इस बात में 
है कि उत्पादक की रक्षा की जाय चाहे औद्योगिक सोपानतत्र में उसका स्थान कुछ ही हो । 
राज्य को उसकी रक्षा करनी है क्योकि वह नागरिक है और पौर जीवन में वह नागरिक के 
नाते तब तक काम नही कर सकता जब तक कि उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ विशषताए 
निहित न हो । परन्तु राज्य उपभोक्ता की रक्षा फरने को भी बाध्य हैं। वह जीवित ही इस 
बात पर है कि कुछ सेवाए उसे उपलरूब्ध है । उसे सदा कुछ ऐसी' बस्तुए प्राप्त हीते रहना 
आवश्यक है जिन के बिना जीना असभव है । ये ऐसी आवश्यकताए है जो स्वभावत है 
ही ऐसी जिनसे नागरिक को वचित नही किया जा सकता । उसे ऐसी दूसरी पण्यो की 
भी आवश्यकता है जिन क न होने से जीवन नष्ट तो नही होता, परन्तु वह तथ्य अवश्य नष्ट 
हो सकता है जो जीवन में सौंदय और सुख-सुविधा लाता है। और अन्त में, कुछ ऐसे पण्य 
है, जो राज्य की दिलचस्पी के क्षेत्र से और भी परे हैं और जिन की आवद्यकता सभी को 
तो नही होती परन्तु जिन से मानवता के एक हिस्से में एक वास्तविक गुण का सन्निवेश 
होता है । मेरा विचार है कि इस”प्रकार के विद्लेषण से यह स्पष्ट है कि पहली प्रकार की 
आवश्यकताओं में राज्य की दिलचस्पी तात्कालिक, प्रत्यक्ष और व्यापक होती है ।' राज्य 
को यह प्रबंध करना पडता है क्रि उंनका सम्भरण इतना हो जिससे कि समुदाय की सारी 
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आवश्यकता पूरी हो सके । राज्य को यह भी व्यवस्था करनी होती है कि वे पण्य उचित 
किस्म हो । ऐसी जठिल सभ्यता मे जैसी कि हमारी है प्राथमिक किस्म के सम्बन्ध में 
यह सिद्धांत लागू नही किया जा सकता कि उसके सबध में खूरीदार स्वय सावधान रहे। 
इन सेवाओ का प्रबध न कर सकना घातक है, इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य उन का 
उत्पादन गैर सरकारी उद्यम द्वारा कराने का जोखम नही उठा सकता । और न वह यह 
जोखम उठा सकता है कि उनका वितरण ऐसे सुरक्षणो के साथ न होकर किसी अन्य ढग 
से हो, जिन से कि यह निरिचत हो सके कि नागरिकों का कोई भी भाग इन से वचित न/रह 
जाय । दूसरी प्रकार की आवश्यकताओ के लिए राज्य द्वारा ऐसी कडी देखभाल की ज़रूरत 
नही है । उनका पूरा होता वाछतनीय है परन्तु उनकी पूर्ति आधारभूत आवश्यकता नही है। 
इस' के फलस्वरूप इन के उत्पादन में राज्य की दिलचस्पी एक ओर तो उत्पादन के फल में 
है और दूसरी ओर इस बात में कि उत्पादन के तरीकों का उत्पादन पर क्या प्रभाव पडता 
हैं। आवश्यकताओं के तीसरे समूह--उदाहरण के लिए प्रसाधन सामग्री--के उत्पादन 
में राज्य की दिलचस्पी न होने के बराबर है । वहा उस' की दिछूचस्पी केवल इतनी है कि 
ऐसे उद्यम में उत्पादक की रक्षा की जाय जिससे कि, वह प्रक्रिया, जिस में वह लगा हुआ है 
उन मानको के अनुसार हो, जो कि नागरिकता के गुणों के लिए अनिवार्य है । 

इस विश्लेषण से यह परिणाम निकलता है कि उद्योग के प्रबन्ध को तीन बडी श्रेणियों 
में बाटा जा सकता है । कुछ उद्योग निश्चय ही सार्वजनिक स्वरूप के हैं जो एकाधिकार पर 
आधारित है | उनका सचालन सभुदाय के कल्याण के छिए आवश्यक है। उनका सचालन 
उपयोग के लिए होना चाहिए न कि लाभ के लिए । वे जिस सेवा की व्यवस्था करते हैं 
उसमें अविच्छिश्नता होनी चाहिए । न केवल उनके उत्पादन की परिस्थितियों पर बल्कि 
तैयार किये जानें वाले पण्यो के बिक्री मूल्य पर भी कडा सार्वजनिक नियत्रणा होना चाहिए, 
और सभव है कि इन वस्तुओ का उत्पादन ऐसे समय भी जारी रखना पडे जब कि उनके 
उत्पादन के खर्च के अनुरूप पर्याप्त आथिक फल की प्रत्याशा न हो--जैसे कि अनुसन्धान 
कार्य पर | इस पहली श्रेणी के उद्योगों के प्रबन्ध का तरीका तो केवल यही हो सकता है कि 
उनके द्वारा जिस सेवा की व्यवस्था की जाती है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । 
राष्ट्रीकररण से मेरा आशय किसी विशिष्ट रूप से नही है जसा कि आधुनिक राज्यो में 
डाकघरो के सबंध में है । राष्ट्रीयक्ृत उद्योग के प्रबध के तरीके में प्रयोग की काफी 
गुजाइद है । इस में केवल निजी लाभ के विचार के लिए कोई स्थान नही है । उद्योगो की 
दूसरी श्रेणीमें उन आवद्यक पण्यो का उत्पादन आता है जो निसर्गत एकाधिकफार पर आधा- 
रित नही होता, बल्कि जिन में व्यक्तिगत उत्पादक के लिए स्पष्टत' काफी स्थान हैं और 
जिन में राज्य की दिलचस्पी सर्वोपरि है---जैसे कि कृषि में । इस श्रेणी में वे पण्य भी आते 
हैं जो निश्चय ही वाछनीय हैं परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि वे उतने ही आवश्यक हो । मेरा 
विचार हैं कि इन उद्योगों के प्रबंध के तरीके विविध और विभिन्न हो सकते है । परन्तु इस 
श्रेणी के पण्यों के पहले समूह मे--उदाहरण के लिए 'रोटी' और दूध के सम्भरण में-*« 
बिजी लाभ के लिए जितना कम स्थान हो उतना ही अच्छा है । और मैं यह'कहुगा कि 


इक इन सेवाओ का प्रभाव प्रत्येक गृहस्थ पर पडता है, इसलिए उपभोकताओ के, 
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सहकारिता आन्दोलन के लिए यह स्वाभाविक और उचित क्षेत्र हैं । इस प्रकार के दूसरे 
समूह का सगठन व्यक्तिगत ढंग पर आधुनिक कम्पनी की तरह या उत्पादको के सघो के 
रूप में किया जा सकता है ,जिन के कि औद्योगिक नियत्रण को छहोकतत्रात्मक बनाने के 
लिए आजकल डाले जाने वाल दबाव के फलस्वरूप पुनर्जीवित होने की आशा है । उनभे 
सरकार द्वारा काफी हस्तक्षेप होगा फिस रूप में और कंसे मानको द्वारा होगा, इस की 
चर्चा में बाद मे करूगा। उद्योगो की तीसरी श्रेणी वह होगी जिन में ऐसे पण्यो का उत्पादन 
होता है जिनका स्वरूप सार्वजनिक नहीं है। मेरे विचार में इन उद्योगो के प्रबध के रूप 
इतने विविध होगे जितने की कल्पना कि मानव की बुद्धि कर सकती है राज्य की मम तो 
केवल यह होगी कि मजूरी और काम के घटो आदि के सम्बन्ध में कुछ मानको का पालन 
किया जाय और यह भी कि ऐसी सस्थाएं स्थापित की जाय जिन के द्वारा यह प्रबंध 
किया जा सके कि मजदूरों की सकल्पना की इन मालको के निर्माण पर छाप पडे। परन्तु 
तीसरी श्रेणी में, छाभ कितना होता है, इससे राज्य का प्रत्यक्ष सबध नही रहेगा । 
उदाहरण के लिए, यदि कोई फर्म ऐसे खिलौनें का आविष्कार करती है जो सभी बच्चो 
को अच्छा रूगता है हो तो राज्य इस के निर्माण से होने वाले लाभ को सीमित करने 
की चेष्ठा नही करेगा, या यदि बह कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित करे जो बहुत बिकती हो 
तो राज्य के विचार में, लेखक के हितो की रक्षा होने के बाद, प्रकाशक अपने उद्यम से 
जितना भी पैसा बना सकता हो, बनाने का अधिकारी होगा । 

इसलिए मै समझता हू कि व्यक्तिगत उद्यम समाप्त नही होगा । हा, यह अवद्य है 
कि इसका क्षेत्र पहले से कम हो जायगा | जहा भी व्यक्तिगत उद्यम होगा उस पर पहले 
की अपेक्षा अधिक कडा नियत्रण होगा और विशेषकर मूल उद्योगों में पहलकदमी को वत्तें- 
भान व्यवस्था की अपेक्षा अधिक विभिन्न रूपो में अभिव्यक्त होना पडेगा। परन्तु मै 
यह नही मानता कि कोई विशेष सूत्र-चाहे वहू राज्य-समाजवाद हो, सघ-समाजवाद या 
अभिषदवाद---ऐसा सा्वेभौम सत्य नही है जो सभी परिस्थितियों में सभी उद्योगो पर 
लागू हो सकता हो" मेरा विचार है कि औद्योगिक पहलकदमी के लिए फिर भी स्थान 
रहेगा परन्तु ऐसी आशा नही है कि यह स्थान उस क्षेत्र में होगा जिस पर जनता का कल्याण 
निर्भर है। मेरा यह भी विचार है कि बहुत से पेशो-विशेषकर उद्योग के वितरण के पहलू से 
सबधित पेशो-के लिए उस व्यवस्था में कोई प्रकृत स्थान नही रहेगा | उदाहरण के लिए, 
विज्ञापन व्यवसाय या व्यापार के बिचौलिये की जगह, जो न निर्माता हैं और न उपभोक्ता, 
उत्पादक और उपभोक्‍ता के बीच' एक ऐसी कडी का सगठन फिया जा सकता है जो कम 
खर्चीली हो । इसकी विवेचना मै आगे चलफर करूगा। परन्तु मे ऐसे ससार की कल्पना 
नही कर रहा ह जिस में वत्तेमान व्यवस्था में पाए जाने वाली इतनी अधिक आर्थिक 
विषमता के लिए कोई स्थान रहेगा | छोग बहुत बडी मात्रा में धन कमा सकेंगे, परन्तु 
विशेषकर सक्राति फाल में उनकी आय पर बहुत अधिक कर हगेंगे और उनकी मृत्यु पर 
उनकी सम्पदाओ पर और भी अधिक शुल्क लिया जायगा। इस बात पर ज़ोर देना पडेगा 
कि अधिकारो की कोई व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य को खर्च करना पडेगा, और, 
विशेषकर परिवतंन के युग में, इस प्रयोजन के लिए खर्चे होने वाला धन अधिकतर धनी 
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व्यक्तियों पर कर छूगा कर ही प्राप्त करता चाहिए। यह सौभाग्य धनवानों का है 
और जिस से बचा नही जा सकता। मुझे इसमें कोई सनन्‍्देह दिखाई नही देता कि प्रारम्भ में 
इसे बहुत नापसन्द किया जायगा। समाज की आदतो मे परिवर्त्तन उन छोगो को सदा बहुत 
नापसन्द होते है जिम पर उनका प्रभाव पडता है । परन्तु जब लोग नयी परिस्थितिभो के 
आदी हो जायेंगे तो मेरा विचार है कि उसका परिणाम यह होगा कि धन की अपेक्षा सेवा 
का सामाजिक महत्त्व बढ जायगा और लोग यह पसन्द करेंगे कि वे अपने कामो के कारण 
प्रसिद्ध हो न कि अपनी धन-सम्पत्ति के कारण । बल्कि, जैसा! मेने पहले कहा, सम्भव है कि 
ऐसा समाज अन्तत आज की बजाय अधिक' समुद्ध हो, चाहे देखते में उस' के पास' धन 
की वे राशिया दिखाई न पड़े जिन का जमा करना आजकल सभव है । क्योकि ऐसे समाज 
में न्‍्याय होता है और क्योकि आम तौर पर इस' के प्रयत्नो से सहयोग करने वालो की 
इच्छाए इस' में प्रतिबिम्बित होती है, इस में इस बात' की अधिक आशा है कि वत्तंमान 
व्यवस्था की अपेक्षा इस' के अन्तर्गत कुछ को छोड कर, सभी अपनी शक्ति के अनुसार 
अधिक प्रयत्न करेगे | इस में आविष्करण-शक्ति का क्षेत्र अधिक' होगा । इस में आज की! 
अपेक्षा कम विपत्तियों का सामना करना पडेगा | हमारे समाज' की अपेक्षा जिस की नीव 
लाभ कमाने की भावता पर स्थित है, ऐसे समाज में आत्मसम्मान का स्तर कही अधिक 
ऊचा होगा। इस में एसे साधत्त प्राप्त होगे जिन से छोगों को जीवन के लाभ में भी उतना 
ही भाग मिलेगा जितना कि श्रम में । । 
नशे न्‍्वव-०न्‍थ 

राष्ट्रीयकरण' की प्रक्रिया पर विचार करने से पहले तीन बातो पर जोर देना' 
चाहिए। पहली बात तो यह हे कि प्रइन ऐसे राष्ट्रीयकरण का नही है जो सत्यानाशी हो । 
जहा तक हमें मालूम है, यह प्रक्रिया कई खडो में बट जायगी और इस का स्वरूप अनुभव 
के साथ साथ बदलेगा । दूसरी बात यह है कि यह भी मान लेने की आवश्यकता नहीं है 
कि प्रत्येक राष्ट्रीयक्ृत उद्योग के प्रबध का ढाचा एक ही होगा । इस के लिए प्रबन्ध के ऐसे 
साविधानिक ढाचे की आवश्यकता है जिस में कुछ तत्व और सिद्धात विभिन्न रूपो में सदा 
रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि मेर पास यह जानकारी हो तो भी मर लिए ऐसे उद्योगो 
की सूती बनाना सभव नही है, जिन्हे ऊपर बताई गयी तीन श्रेणियों के अन्तर्गत स्वभाविक' 
रूप से अलग-अलग रखा जा सके । ऐपो किप्ती सूवी पर कितो भो हालत में मतेक्य नहीं 
हो सकता | उदाहरण के लिए, मेरा अपना विचरा यह है कि बैंक सेवा का निरचय ही 
राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, परन्तु इस बात के पक्ष में ठोस युक्तिया दी जा सकती है कि 
इसे गेर सरकारी उद्योग रहने दिया जाय ओर उस' पर पर्याप्त सरकारी नियत्रण रहे, .. 
पर वह अन्तिम नियत्रण नहीं होगा। खानो और तेल के उद्योगो जैसे उद्योग है, जिन के * 
राष्ट्रीयकरण के बारे मे, में समझता हू कि बहस की गुजाइश नही है । नौवहन जैपे अन्य ह# 
उद्योग भी है जिनके अधिकाश भाग के राष्ट्रीयकरण के सब में में समझता हू दो मंतर 
नही होसकते, परन्तु उनमें भी ऐसा कोई कारण नही"हैँ कि उनके अश्रधान पहल-+#हँ 
उदाहरण के लिए, मारगेद और रैम्सगेट के बीच स्टीमर सेवा--व्यक्तिगत उप्र: 
#्ि/ग्रा,नगरपालिका द्वारा सचालित न हो सके | यह सचमुच असभव नही है. कि हा 
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राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों के साथ साथ व्यक्तिगत उद्यम का भी कुछ अद्य बाकी रहता चला' चाये- 
कई बार विशेष वस्तुए बताने के लिए, कई बार निर्यात के प्रयोजनों के लिए और कई 
बार ऐसी वस्तुए बनाने के लिए जिनकी माग इतनो नही है कि उतका उत्पादन राष्ट्रीय 
कारखानों में किया जाण। और न ही. राष्ट्रीयकृत उद्योगो की सूची बहुत समय तक जैसी 
की तेप्ती रह सकतो है । आविष्कार और लोज होते रहने के कारण कुछ उद्योग उस सूची 
से निकल जा गे और कुछ अन्य उद्योग उसमें शामिल होते रहेंगे । इसलिए हमे ब्पौरे की 
अपेक्षा मुख्य सिद्धातों पर ध्यान देता चाहिए, हमारा स |कार मकान की नीव डालने से 
है न कि मकान खडा करने से । 
उद्योग को किसी भी राष्ट्रीय योजना मे यह आवश्यक हैँ कि उत्पादन के साधनों 

का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो। सके आवश्यक होने के दो कारण है । यह चीज़ इस 
बात पर ज़ोर देती है कि अन्तत नियत्रण किस के हाथ मे हो। इससे हम इस बात पर ज़ोर 
दे सकते हूँ कि उद्योग में जो उत्पादक है वे यह न समझने लगे कि उद्योग उन्ही के लाभ के 
के लिए है । इसलिए वे महयो का ऐसा स्तर रखने की माग नही कर सकते जिससे उन्हें 
मिलने वाली मजूरी प्रयत्नो की आवश्यकता या उनके परिणाम को तुलना मे अधिक हो । 

इस चीज से इस बात पर भी ज़ोर पडता है कि उद्योग से उत्पादन की लागत और अन्तत 

उपभोग करनेवालो तक उत्पाद पहुचाने की लागत के अतिरिक्त जो अधिरिक्त मूल्य 
मिलता है वह भी सा समृदाय के लिए है । इसका अर्थ यह है कि हम औद्योगिक सगठन की. 
किसी भी शुद्ध अभिषदवादी योजना को अस्वीकार करते है । यह निजी स्वामित्व की किसी 
अन्य योजना से कम आपत्तिजनक नही है । यह मान लेते का कोई कारण नही है कि अम रीका 
की खानो का स्वाभित्व वत्तेमान निगमो के हाथ में न होकर अमरीका के खान मजदूर सघ 
(युनाइटिड माइन वरकर्स ) के हाथ में हो तो कोयले के सबध में जनता के हितो का 
अधिक ध्यान रखा जायगा। सच तो यह है कि इस प्रकार का निरपेक्ष नियत्रण नेतिक 
दुष्टि से बुरा है । इस से ख़ास तरह के विशेषाधिकार का हक मिलता है जो अपने आप में 
अष्ट करने वाला है-*चाहे यह विशेषाधिकार पाने वाले यही क्यो न समझते रहे कि वे 
उदात्ततम राध्यों के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे । ईसाइयो की धामिक सस्थाओ और 
उनके अधीन संगठनों में भो ऐसा ही हुआ है । इसका उदाहरण फ्रॉसिस्कस है जो इस' 
सिद्धात को लेकर चले थे कि व्यक्तिगत स्वामित्व नेतिक दृष्टि से खतरनाक है । श्रमिक 
वग के सम्बन्ध में भी यही हुआ है कि जैसा कि मज़दूर सघो के पदाधिकारियों के प्रति उनके 
निर्वाचकों के व्यवहार और सहकारिता आन्दोलन द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति 
सतोषजनक नीति अपनाए जाने में असकल्ता से प्रकट हँ--मि कोल ने कहा है “बास्त- 
विक उत्पादन पर नियत्रण रखना « उत्पादक का काम है, उपभोक्ता का नही" 

इस कथत में इस' बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि उत्पादन की प्रक्रिया के 
विभिन्न पहलुओ का परस्पर सम्बन्ध कितना जटिल हूँ। प्रारम्भ में ही हम स्वामित्व के 
मामले को ऐसा बना दें, जिस में चरण शक्ति समुदाय के हाथ में हो, तभी हम उससे आगे 
उचित सबब स्थापित कर सकते है । 

१ सेल्फ-गवर्नसेण्ट इन इण्डस्ट्री-- (१९१९ का सरकरण ) पृष्ठ १५१ 


है। 
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सम्दाय को राज्य की मार्फत, उत्पादन के साधन अपने हाथ में रखने ही चाहिए 
परन्तु उत्पादको को प्रबंध में हाथ बटाने का अधिकार है । इस हाथ बटाने का क्या तात्पय 
है ? स्पष्ट है कि इस में उन परिस्थितियों के निर्माण में हाथ बँदाता भी अवश्य शामिल 
होना चाहिए, जिन में किसी वृत्ति-विशेष में लगे हुए व्यक्ति---चाहे वे वकील हो, खान 
मज़र्‌र हो, रसायन-वेत्ता हो या बढ़ई हो--अपना काम करते हैं। उन्हें अपने वेतन, काम 
के घटे, अपने काराखानो की सफाई, अपने काम के स्वरूप और उन व्यक्तियों का जिनके 
साथ, वे काम करते हैं उनका और जिनके अबीन वे काम करते है उनका भी निर्धारण 
करने में सहायता देतो है । सक्षेप में उन्हें डाक्टरो और वकीलों की तरह अपनी वृत्ति 
को एक प्रभावपूर्ण काम बताने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। मेरी राय में इस 
में कोई सदेह नहीं हो सकता कि इन पेशो का स्तर काफी हद तक इत्र में 
छा व्यक्तियों की स्वायत्तता पर आधारित है । वे एक अनुशासन में रहना स्वीकार 
करते है, क्योकि वह स्वयं उन्हीं को लागू किया हुआ है। यह रचनात्मक है क्योकि 
यह उनके इस अनुभव पर निर्भर है कि उन्हे कौन-सी बात उस महान परम्परा के प्रति 
सचेत करेगी जो न केवल उन्हें बनाए रखनी है बल्कि जिसे उन्हें आगे भो बढाना है । 
उनकी सम्मान सम्बन्धी मान्यताए आत्म-निर्णय से जनित है । इसी प्रकार कारखानो और 
दफ्तरो में भी इसी तरह की स्वतन्त्रता के लिए स्थान होना चाहिए। और यह आत्म-निर्णय 
उदासीनता की भाषना से ओतप्रोत मज़दूरो द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने गए कुछ 
मजदूरों का ही सामान्य अधिकार नही है । यह अधिकार प्रत्येक वर्ग और दर्ज के मजदूरों 
का अधिकार है जो अपने को एक दूसरे से उतना ही अछूग महसूस करते है जितना कि दातों 
का डाक्टर अपने को और किसी डाक्टर से | जब तक उनका नियत्रण विशेषित नही होगा 
वह बेकार रहेगा। उन्हें अपने को अपने क्षेत्र के अतिकमण से बचाने की आवश्यकता होगी । 
यह माग की जायेगी कि किसी को उनकी प्रविधि बरतने की अनुमति देने से पहले इस 
बात की व्यवस्था की जाये कि वे भी किसी दूस व्यवसाय में प्रवेश कर सकें । एक बात यह 
भी हैँ कि काम जितना अधिक प्राविधिक होता चला जायगा, इस्न प्रकार की विशेषज्ञता 
और अधिक आवश्यक होती जायगी क्योकि मजदूर एक ऐसे छोटे से समूह का सदस्य है 
जिसके लिए सामान्य सरक्षण म "चिका के समान होगा । और न में प्रो० ग्राहम वालूस* 
की इस बात को ठीक समझता हू कि इन स्रक्षणो से तो वृत्ति सबवी परिरक्षण बढता ही 
है । एक अर्थ में यह परिरक्षण अनुभव की परम्परा का सबसे अच्छा सुरक्षण है भीर मोटे 
तौर पर तो वृत्ति सबधी आत्मनिणय में ही मजदूरों का कोई समूह विशेष अपने प्रत्ति 
जागरूक हो सकता है । मेरा विश्वास है कि यह चेतना ऐसी जड है जिससे स्वतन्त्रता 
उत्पन्न होती है परन्तु यह बात जितनी सच है उतनी हम इसे मानते नही है । 

हाथ बटाने का अर्थ यह भी अवश्य होना चाहिए कि उद्योग के लिए तीति के निर्माण 
में परामर्श देने का अधिकार मिले । नीति का निर्माण दिन प्रति दिन के प्रबन्ध के समाव 
नही है । नीति का निर्माण एक लम्बी योजना के सम्पन है, जिसके अनुसार एक लम्बे काढ , 
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के छिए घटनाओ को सचालित किया जाता है । निश्चय ही इस सम्बन्ध में किसी उद्योग 
विद्येष के मज़दूरों को यह अधिकार है कि उनकी बात सूनी जाय, वे अपना दृष्टिकोण 
प्रस्तुत कर सके, उन्हें जो सन्देह हो वे उनपर ज़ोर दे सकें और आवश्यक हो तो निर्णय 
का विरोध कर सके। परन्तु वे नीति का निर्माण नही कर सकते , यह काम उनका है जी 
समुदाय के प्रतिनिधि है। उदाहरण के लिए, यह निर्णय करना खान-मज़दरो का काम 
नही है कि किसी वर्ष विशेष में कितता कोयछा निकारहा जाय। वे निर्णय करनेवाले 
निकाय से यह कह सकते है कि खानों में कोयला खोदने वालो के लिए जितने ठब नियत 
किये गये हे वे बहुत अधिक है या यह कि यह भात्रा इतनी कम है कि उससे पर्याप्त जीवन- 
स्तर बनाए रखने योग्य मजदूरी का पैसा नही निकक सकता । परतु यद्यपि इस प्रकार 
किये गये निणय में उनका भी हाथ रहेगा, परन्तु निर्णय जिन विचारो पर निर्भर हैं उनके 
हित उनका अशमात्र ही है। प्रबध का काम भिन्न बात है। एक बार नोति के सम्बन्ध में 
निर्णय हो जाय तो उसे लागू करना प्रविधि का विषय है जिससे सम्ब'न्वित मज इरो की प्रत्येक 
श्रेणी को उसमे सहायता देते का अधिकार है, परन्तु सहायता योग्यता के अनुपात म्रें 
होती चाहिए । कोयला काटने वाला उन समस्याओं को हल नही कर सकता जिन्हें 
निबटाना खान इजीनियर का फाम है, क्योकि उसके पास वह ज्ञान नहीं है जिससे वह 
ऐसा कर सके। वह अभ्यावेदन करने योग्य होना चाहिए जिसमें उसके दु ख-दर्द या सुझाव 
हो सकते है। परन्तु ज्यो ही प्रबन्ध किसी श्रेणी विशेष के मज़दूर की प्रविधि से आगे बढ 
जाय, वह इसपर नियत्रण रखने की आशा नही कर सकता, समस्याएं निबटाने के लिए 
सलाह देने के सबध में चाहे उसकी कुछ ही हैसियत क्यो न हो। वह तो वैसी ही बेहुदा 
बात होगी जैसे कि किसी रोगी को औषधि चुनने के सम्बन्ध में डाक्टर पर नियत्रण 
रखने दिया जाय । 

राष्ट्रीयकृत उद्योग में शास्त्रीय तरीका ब्रिटेन के डाकघर की व्यवस्था जेसा रहा 
है, जिस में कि यह मान लिया जाता है कि उसके कार्य सचालन की नीति ससद के प्रति 
उत्तरदायी मत्री बनाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसा सीधा सादा तरीका हमारी आवश्यक 
ताओ के लिए पर्याप्त नही है। पहली बात' तो यह है कि इस व्यवस्था में डाकधघर के काम 
का वास्तविक ज्ञान नही होता । ससद्‌ में इसके प्राक्कलनों की प्रति वर्ष जाच होती है, 
कभी कभी इस विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं और शायद ही कभी विद्येष वाद-विवाद होता 
है। इस प्रकार ससद का कथित नियत्रण अधिकतर कल्पना मात्र ही बन कर रह जाता 
है। और यह मान लेना कि डाकघर के तरीके मत्रिमडल की नीति के विषय हैं, औद्योगिक 
उधम के उचित स्वरूप से मेल नही खाता। और फिर मत्रियो के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त 
ऐसे क्षेत्र में नही चल सकता । तत्कालीन सरकार इसका बुरा मनाती है और अधि- 
कारी भी इसे नापसन्द करते हैं, जिन्हें मालूम है कि जिस प्रकार की आलोचना का उन्हें 
उत्तर देने पडता है वह कितनी अज्ञानपूर्ण हैं। इस सिद्धात से गैरसरकारी सदस्यों को गुस्सा 
आता हैँ जी यह देखते हैं कि उनके प्रइनों का उत्तर ऐसे ढग से दिया जाता है कि उनके 
तत्व उपेक्षित रह जाते हैं। जिन राष्ट्रीयकृत उद्योगों की चर्चा हम कर रहे हूँ उनपर 
विधान सभा में विचार होना अनिवाय है। परन्तु मेरा विचार है कि तत्कालीन सरकार के 
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साथ उनका सम्बन्ध भिन्न ही रूप धारण करेगा । 
में पहले ही कह चुका हु कि सरकार के काम का वितरण कृत्यों के आधार पर होना 
चाहिए न कि व्यक्तियों के। उनमें से एक काम पण्यो के उत्पददन पर नियत्रण है, जिसके 
विभिन्न रूप होगे । यह नियत्रण मोटे तौर पर जितना अधिक एकीकृत होगा, राष्ट्रीय 
नीति के उतनी ही अधिक अच्छी होने की सभावता है । हमें खानो, क्रषि और डाक- 
सेवाओं के लिए अछूग अलग मत्री नही रखने चाहिए। हमें उत्पादन के एक ऐसे मंत्री की 
आवद्यकता है जो अपने अधीनस्थ कई मत्रियों की नीतियो में समन्वय स्थापित करे और 
विधान सभा के लिए मत्रिमडल के सामने समन्वित विचार रखे । किसी राष्ट्रीयक्ृत 
उद्योग के सबध में ये मत्री इसके सचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार नही होगे। वे 
उन लोगों को, जो इसका प्रबंध चलाते हैं, सामान्य रूप से उन विचारों की सूचना देंगे 
जिनकी कार्यान्विति विधान सभा चाहती है। प्रबन्धक उन्हें उन तरीको के बारे में रिपोर्ट 
देंगे, जिन्हें वें उन विचारो की कार्यान्विति' के लिये प्रयोग में छाना चाहते हैं। उसके बाद 
मत्री उनकी आलोचना करेया, उन्हें सुझाव देगा और कभी कभी आपत्ति भी उठाएगा। 
जैसा कि मैं ने पहले कहा, प्रत्येक मत्री की सहायता के लिए एक विधान समिति होगी 
जिससे वह उस उद्योग से सबधित समस्याओ के बारे में विधान सभा को मवणा देने योग्य 
हो सकेगा। सक्षेप में, मत्नरीगण प्रबंध नही चलछायेंगे बल्कि निमत्रण रखेग, जो स्वय विधान 
सभा द्वारा स्वीकृत नीति से जनित होगा। मामलो का निर्देशन करने में विभिन्न सुझाव 
किस प्रकार परिणाम में परिणत होते हैं---इसका ज्ञान उन्हें अपने विभागों के विशेषज्ञों 
से मिलेंगा। ये विशेषज्ञ उन्हें लागत और उत्पादन के आकड़े देने, रखा परीक्षा के परि- 
णाम बताने, निरीक्षणो के परिणामी की सूचना देने और, शायद इससे भी बढकर, नथी 
बातो के किये जा सकते के सम्बन्ध में अनुसन्धान का ब्यौरा बताने में लगे रहेंगे और मत्री इन 
बातो की ओर प्रब॒धको का ध्यान आक्ृष्ट कर सकेंगे। उनका काम इसी में पूरा हो जायगा 
कि वे विधान सभा को इस' बात का विश्वास दिला दें कि उन्होंने जो नीति स्वीकार कौ 
है, उसे लागू किया गया है । परन्तु उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापार मडल टेलीफोन 
सेवा से असतुष्ट है या कोई पादरी लदन से ईस्टबोर्न जाने बाली गाडी का रास्ते में एक 
और स्थान पर रुकना पसन्द नही' करता, तो श्सके लिए वे उत्तरदायी नही होंगे। इत्त बातों 
को प्राविधिक समस्याएं समझा जायगा जिनके सबध में प्रबंध कर्मचारियों की राय को 
वास्तविक महत्व दिया जाता है । 
यहा दो बडे महत्वपूर्ण प्रइन उत्पन्न होते हैं। क्‍या ऐसे नियत्रण से इस बात का 
पर्याप्त आध्वासन मिलता है कि सेवा के सचालन में राज्य के हितो का सुरक्षण किया 
जायगा ? मुझे यह समक्षने का कोई कारण दिखाई नही देता कि ऐसा नही होगा । उद्योग 
के सम्बन्ध में नीति बनाने की विधान सभा की चरम शक्ति वैसे ही बनी रहती हैं, उसमें 
कोई कमी नही आती । वह उद्योग के सचालन के सद्घातो पर उससे कही अधिक अच्छी 
तरह भिथत्रण रख सकेगी जितना कि आजकल सम्भव है। वह उन सिद्धातों की कार्यान्विति 
की उससे कहीं अधिक ज्ञान के आधार पर आलोचना कर सकेगी जो कि आजकल काग्रेत 
॥7 हींलिस ऑफ कामन्‍्स के किसी साधारण सदस्य को प्राप्त होता है। इसमें ऐसे सदस्यों 
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का समूह होगा जो विधान सभा के काम के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू के प्रति सजग होगा । 
उसे मत्रणा समितियों से मालूम होता रहेगा कि उस काम का उससे प्रभावित व्यक्तियों 
पर क्या असर पडता है। मत्री के विभाग का जो प्रचार होगा उससे इसके सचालत की 
प्राविधिक कार्यकुहलता पर प्रकाद् पडेगा। जिस व्यवस्था की रूपरेखा यहा बताई गयी 
है, उससे राष्ट्रीय स्वामित्व के सुरक्षणो में वृद्धि ही होती है, कमी नही । 

इसरा प्रशत अधिक जटिल हूं । यदि, जैसा कि कहा गया है, अन्तिम नियत्रण राष्ट्रीय- 
कृत उद्योग से बाहर किसीके हाथ में दिया जाय तो क्या जिस प्रक्रिया में वह लगा है उसके 
लोकतत्रात्मक स्वरूप को देखते हुए उत्पादक का स्वप्रब॒ध प्रभावशील बनाया जासकता है ? 
यह तो फौरन ही कह देना होगा कि यदि स्वप्रबध का तात्पयें यह है कि सारे कार्यों और 
जिस नीति पर वे निर्धारित है, उस पर उत्पादको का नियत्रण समग्र और भिरपेक्ष हो तो, इसे' 
वास्तविक रूप देता असम्भव है । हम किसी डाक सघ को राज्य से यह कहने की अनुमति दे 
सकते हैं कि चिट्ठिया पहुचाने के लिए क्या शुल्क लिया जाय, परन्तु हम यह नहीं कर सकते 
कि उसे चिटिठिया पहुचाने के मूल्य को अन्तिम रूप में नियत करने की अनुमति दें। हम उसे 
यह अवसर दे सकते हैं कि वह अपने पक्ष को अत्यधिक मज़बूत बना ले परन्तु चिट्ठिया 
पहुचाने में और जिन लोगो का हित है, उनकी रक्षा के लिए तटस्थ दृष्टिकोण होना बहुत 
आवश्यक है । हम खान मजदूरों को यह अनुमति दे सकते हैं कि थे किसी खनिक सघ 
में सम्मिलित होने के लिए वह कसौटी निर्धारित कर सके जिसे वे उपयुक्त समझते हो, 
परन्तु राज्य के पास यह अधिकार अवश्य रहना चाहिए कि वह उस कसौटी का पुनरीक्षण' 
कर सके। मेरा विचार है कि अधिकतर मामलो में राष्ट्रीयकृत उद्योग का प्रबन्ध,व्यावहारिक 
महत्व के प्रत्येक प्रशन के सम्बन्ध में, लगभग पूरी तरह उन लोगो के हाथ में रहेगा जो' 
इसे चलाते है | परन्तु यह सुरक्षण सदा रहना चाहिए कि उत्पादक अपने हित के छिए 
समृदाय का शोषण करने का प्रयत्न तन करे । जिन कसौटियों को मि० कोल" में इस बात 
का पर्याप्त प्रभाण समझा है कि कोई सघ किसी समाज का कभी शोषण नही कर सकेगा, 
वह मुझे किसी प्रकार भी पर्याप्त दिखाई नही देतीं। उनका विचार है कि सघ शोषण नही 
कर सकता, क्योंकि उत्पादन के साधनों के उपयोग के बदले उससे आथिक किराए का 
बदल लिया जाता हैं| परन्तु स्पष्ट ही है कि वह बदल उत्पादन लागत के अनुसार निश्चित 
होना चाहिए और उस उत्पादन लागत में मजूरी की राशि भी शामिरू की जा सकती हूँ 
जिसके लिए कौई ओचित्य नहीं हैं । मि० कोल का वित्षार हैँ कि इस प्रकार का सदेह करना 
मानवीय स्वभाव में विश्वास के अभाव का द्योतक है। मेरे विचार में इस बात का सीधा 
सा उत्तर यह है कि मानवीय स्वभाव ने हमें इतनी बार धोखा दिया है कि इससे अपनी 
रक्षा का प्रबन्ध करता आम समझ का काम है। उनका कहना है कि सद्भी पर कर लगाने 
से यह समस्या हल ही जायगी क्योकि सक्षम सत्ता इस कर का बोझ उद्योग की उत्पादन 
शक्ति के अनुसार डालेगी और कि चूकि उत्पादन-शक्तित, मूल्य पर निर्भर है इसलिए 
“अंधिकेतर बोझ उन पर डाला जायगा जो उसे सहनकर सकते हो ।” ऐसा कहने का मत्लब 


१ सेल्फ गव्नसेन्ट इत इण्डस्ट्री, पृष्ठ २२७ । 
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यह है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि “उसे सहन करने वालो” का ही सक्षम सत्ता 
पर प्रभुत्व रहेगा । और न मै यह समझता हू कि हम औद्योगिक परिवर्तन की आवश्यक 
व्यवस्था या आवश्यक हद तक उद्योग की लेखा-परीक्षा तब- तक कर सकते है जब तक 
कि नियत्रण उद्योग से बाहर न रहे । उद्योग में स्वतन्त्रता का अर्थ तो मैं यह मानता हू कि 
कोई व्यक्ति जिस वृत्ति में लगा हुआ है उसे उसमें अपने व्यक्तित्व को रचतात्मक बनाने 
का अवसर मिले, और बाद में यह महसूस होगा कि किसी राष्ट्रीयक्ृत उद्योग की प्रबन्ध- 
कारी सस्थाओ में उस रचनात्मक शक्ति के लिए पूरा अवसर है । 
तो, अब में प्रबन्ध की सस्थाओ की ओर आता हू । प्रत्येक राष्ट्रीयक्ृत उद्योग के 
दीर्ष पर एक प्रबन्ध बोर्ड होगा जिसे विधान सभा द्वारा अनुमोदित नीति को लागू करने 
के लिए पूरी शक्ित प्राप्त होगी । इसका गठन कैसा होगा और इसके कृत्य क्या होगे ? 
मत्रिमडलू की तरह इसमें भी कुछ ही व्यक्ति होने चाहिए क्योकि कोई भी कार्य-समिति, 
यद्वि उसे वास्तव में किसी हद तक कार्यकुशल होना हो, बडी नही हो सकती । इसमें उद्योग 
के तीन भिन्न प्रकार के हितो के प्रतिनिधि होने आवश्यक हैं। इसमें वे सदस्य होगे जो प्रबंध 
पक्ष के प्रतिनिधि होगे, जिसमें प्राविधिक पक्ष भी आ जाता हैं और फिर दूसरे सदस्य 
विभिन्न वृत्तियो--शारीरिक श्रम करने वालो और लिखा पढी का काम' करने वालो--- 
के प्रतिनिधि होगे । और अन्त में, इसमें जनता के और विशेषकर उन उद्योगो के प्रति- 
निधि होगे जिनका सम्बद्ध सेवा से सरोकार है । इन सदस्यों को कैसे चुना जायगा, इस 
विषय पर अन्तिम रूप से कुछ नही कहा जा सकता। यह स्पष्ट ही हैं कि बहुत कुछ इस 
बात पर निर्भर करता है कि उद्योग का स्वरूप कैसा है और उसके अन्तर्गत वृत्तियों में 
कितनी विविधता है । परन्तु मेरे विचार में कुछ सिद्धान्त स्पष्ट हैं । वृत्तियों के प्रतिनिधि 
सदा उन्ही द्वारा चुने जाने चाहिए। यह आवश्यक नही' कि इसका मतलब यही हो कि उस 
वृत्ति में लगे सभी व्यक्ति उन्हें चुनें । मेरा अपना विचार तो यह है कि इस बात की अधिक 
सम्भावना है कि इन प्रतिनिधियों को वृत्ति में छगे व्यक्तियो की कार्यकारिणी समिति द्वारा 
या प्रतिनिधियों की तदर्थ बेठक द्वारा चुनना इससे कही अच्छा होगा कि सभी लोग बिना 
सोचे समझे वोट दे जिसमें किसी उम्मीदवार के गुणो के बारे में ठीक ठीक राय नही बनायी 
जा सकती । जो सदस्य प्रबन्ध के प्रतिनिधि हो उनका चुनाव प्रबन्धको और प्रविधिवेत्ताओ 
को मिल कर करना चाहिए, और इस बात का प्रबन्ध करना अच्छा है कि बोडड में प्रत्येक 
समूह के अपने सदस्य हो । जनता का प्रतिनिधि उस विभाग के अधीनस्थ मत्री को नाम“ 
जद करना चाहिए, जिसके अन्तगंत वह उद्योग हो । परन्तु मेरे विचार में; उसे व्यक्तियों 
की प्रस्तावित सूची अपने विभाग' की विधान-समिति की स्वीकृति के लिए भेजनी चाहिए 
और उस सूची में उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन द्वारा नामज़द एक प्रतिनिधि सदा रहता 
पाहिए । सदस्यो को कुछ वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाय और उस अवधि कें 
बाद भी उनके फिर नियक्त किये जा सकने पर कोई प्रतिबध नही होना चाहिए। आवध्य- 
इस बात की है कि ब्रोडे में अधिक से अधिक योग्य व्यक्ति हो, यह द्विशिक्षुओ को , 
संग देते के लिए नही है। सदस्यों को उनके काम के लिए पैसा तो मिलता हीं 
ह और उनके काम के लिए जितनी बेठकें आवश्यक हो, होनी चाहिए । 
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प्रबन्ध-बोड के कृत्यो की परिभाषा तो, कम से कम सिद्धान्त रूप में, अपने आप आसानी 
से हो जाती है। इस पर विधान सभा की आम नीति को लागू करने का भार है। बोर्ड को 
इस नीति की व्याख्या मोदे ज्ौर पर करनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इसके 
निहित अर्थ क्‍या है। यह उन भागो के काम के बीच समन्वय स्थापित करेगा जिनमें कि 
सारे उद्योग को बाटना आवश्यक होगा | इसलिए यह खडो के लिए मत्रणा-समिति के 
रूप में काम' करेगा, उनकी समस्याओ पर विचार करेगा, उनके कामो की आलोचना 
करेगा और उन्हें सुझाव देकर उनसे प्रत्येक भाग में या सारे राष्ट्र में प्रयोग करने के लिए 
कहेंगा । यह स्पष्ट है कि यदि इस के काम का पर्याप्त एकीकरण करना हो तो इसे तीन 
आवश्यक काम सौंपने होगे । इसे उद्योग के आकडो के सबध में---अर्थात्‌ प्रावकरूनो, 
लेखा और लेखा-परीक्षा पर नियत्रण बनाए रखना होगा । लागत के ठीक अनुमान के लिए, 
और इसलिए मल्य निर्धारण के लिए, और साथ ही पर्याप्त रक्षित निधि रखने, नयी पूजी 
लाने आदि जेसी वित्तीय समस्याओ के सम्बन्ध में निणंय करने के लिए ऐसा करना जरूरी 
है । दूसरे उद्योगो के साथ सम्बन्ध प्रबध-बोर्ड तय करेगा-इन सम्बन्धी का ब्यौरा नही बल्कि 
ऐसे व्यवस्थाबद्ध सिद्धान्त जिनसे व्यवहार में उचित एकरूपता छाई जा सके । दूसरी 
बात यह है कि इसे खडवार निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब 
कृभी उत्पादन में कमी आ जाय तो बोर्ड को इस योग्य होना चाहिए कि वह किसी दूसरे 
पर निर्भर किये बिना इस कमी के कारण बता सके | जहा प्रबन्धको और काम करने वालो 
के परस्पर औद्योगिक नम्बन्ध ख़राब हो, बोर्ड को ख़राबी की परिस्थितियों का स्वतन्त्र रूप 
से सर्वेक्षण करने योग्य होना चाहिए । तीसरा काम यह है, कि इसे एक ऐसा स्वतन्त्र अनु- 
सन्धान सगठन बनाए रखना चाहिए जो खडो को नये तरीको, विदेशों में किए प्रयोगों 
के परिणामों और नयी मशीनों के लगाए जा सकने आदि के सम्बन्ध में सूचना देता रहे । 
यह तो स्पष्ट है ही कि इसकी बैठको में सब कोई नही आ सकते, परन्तु इसका हिसाब- 
किताब सब को मालूम हो सकना चाहिए जैसे कि राष्ट्र का हिसाब-किताब सभी जान 
सकते हैं और इसकी कैयंवाही मोटे तौर पर उसके परिणाम के रूप में प्रकाशित होनी 
चाहिए । वर्ष में कम से कम एक बार, और हो सके तो अधिक बार, बोड को खड बोडों 
के सम्मेलन बुलाने चाहिए, जिनकी शक्तियों की रूपरेखा आगे चलकर बताई गयी हूँ । 
बोर्ड को उद्योग की वृत्तियो के सम्मेलन भी बुलाने चाहिए जिनमे बेरोक टोक आलोचना 
की जाय, सिफारिशें की जाय और विचार-विनिमय हो | इन सम्मेलनो का सम्बन्ध उद्योग 
के साथ लगभग ज्षैसा होना चाहिए जैसा कि इग्लैड के मज़दूर सघो के सम्मेलनो का सारे 
मज़द्र आन्दोलन से होता है । यह नियत्रण तो नही रखता परन्तु मोटे तौर पर आन्दोलन 
की सचालक-शक्ति सें उस समय की प्रवृत्तियो को दिशा देता है । प्रबन्ध-बोर्ड को चाहिए 
कि हर साल, अपने काम से सम्बद्ध विभाग के मत्री को अपनी रिपोर्ट दे ! 

इसके काम के दो और महत्वपूर्ण पहल है। स्पष्ट ही है कि इसे नियुक्तिया करन की 
कुछ दाक्तिया होगी । जैसा कि बाद में ब्यौरेवार बताया जायगा, बोर्ड खड बोर्डों के जन- 
प्रतिनिधियों का चुनाव करेगा और इसे अपने लिए कर्मचारी नियुक्त करने की भी आ- 
वदयकता हीगी। नियुक्तियों के लिए इसे एक प्रतिष्ठान अनुभाग बनाना होगा जो यह देखेगा 


हेछ४ राजनोति के मूल तत्त्व 


हृ 


कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त न किया जाय जिसमें अपेक्षित योग्यता न 
हो । यह योग्यता मुख्यतया वृत्ति सम्बन्धी होगी और यह बात विभिन्न प्रकार के पक्षपात 
से सुरक्षण का काम देगी। परल्तु मेरे विचार में यह भी महत्वृपूर्ण हे कि प्रब-बोर्ड को भी 
इस बात से रोकना चाहिए कि वह इस प्रतिष्ठान अनुभाग को अपनी सकलपना पर निर्भर 
सस्था न बना छे । इस प्रयोजन के लिए मेरा सुझाव यह है कि इस विभाग के सदस्य, 
जिन की सख्या प्रात्र या सात हो, उद्योग की वृत्तियो द्वारा स्थायी रूप से नामज़द व्यक्ति 
हो और विभाग का मत्री ही इन्हें पदच्युत कर सके। तब उनका कार्यकाल और स्वरूप 
उतना ही स्वतन्त्र होगा जितना, कि इग्लैड के असैनिक सेवा आयोग के सदस्यों का। 
न केवल सारे राष्ट्र के पदो--बल्कि किसी कारखाने या खान के प्रबन्धक के पदों पर-- 
तियुक्तित करने की शक्ति भी इन्ही के हाथ में होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में वे योग्यत्ता 
का प्रमाण भर माग सकते है परन्तु ऐसा प्रमाण मागने की शक्ति उद्योग को ठीक तरह 
लाने के लिए आवश्यक है । 

और दूसरी बात यह भी स्पष्ट ही है कि प्रबन्ध-बोर्ड को हडताल और तालबन्दी के 
सम्बन्ध में शा क्तिया होनी चाहिएँ। मेरा विचार है कि राष्ट्रीय उद्योग में जिस तरह की सम्बन्ध- 
भावना निहित है उसमे एक ऐसी स्थानीय शर्ते बना देनी चाहिए फि सारे राष्ट्र मे कोई 
हडताल या तालाबन्दी तब तक न हो जब तक कि प्रबन्ध-बोर्ड ने समझौते के साधनों को 
आज़मा न लिया हो। खडो में तालाबन्दी या हड़ताल, प्रारम्भ में तो, खडो का ही विषय 
है परन्तु प्रबध-बोर्ड को यह अधिकार होना चाहिए कि वह विवादग्रस्त विषम के बारे में 
फौरन रिपोर्ट माग सके, खड-बोर्ड को बता सके कि वह जो समझौता चाहता है उसके 
सिद्धान्त क्या है, और यदि खड़ बोर्ड के उस मामले को तय करने के तरीके से सहमत न हो 
तो उसे अपने हाथ में छे सके। ऐसे सभी विवादों में यह आवश्यक हैँ कि सारे उद्योग में 
मजूरी की दरे और काम के घटे एक से हो | प्रबन्ध-बोर्ड को कोई ऐसा समझौता नही 
मानना चाहिए जो इस सिद्धान्त के विरुद्ध हो । सम्पाद्य काम के स्वरूप या न्यूनतम से अधिक 
उत्पादत की मात्रा जिसके आधार पर नागरिकता के लिए पूरी मज्री की व्यवस्था है-- 
को छोड और किसी' आधार पर समझौते में विविधता लाने का कोई फारण नही है । 

प्रबन्ध बोर्ड का काम स्वय प्रबन्ध करने की बजाय प्रबन्ध में समन्वय लाने का अप्रिक 
होगा । किसी केद्धीकृत सेवा, जिस में पूरी एकरूपता हो, में परिवर्तनशीलता के लिए 
कोई स्थान नहीं रहता और न ही प्रबन्ध बोर्ड के बाहर पहलकदमी की कोई गुजाइश 
रहती है । ऐसी नीति का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि नौकरदशाही तिकृष्टतम रूप में 
स्थापित हो जायगी | खानो और का रखानो के सामने ऐसे विनियमो का जाल बाधा बनकर 
आ खडा होगा जिससे उन्हें परिस्थितियों का सामना करने में कठिनाई होगी जो' कि सतके 
सामने आती ही है । इसलिए प्रत्येक उद्योग को कुछ प्रदेशों में बाटना पडेगा और उन प्रदेशों 
की सख्या उद्योग के स्वरूप और उन सिद्धान्तो पर निर्भर होगी जिनपर कि उसका सगठन 
क्रिया गया है । उदाहरण के लिए, इग्लैड म॒ कोयला उद्योग को खान विभाग ने ६ खण्डो मे 
बार्ट रखा हे और उसके प्रवध के लिए मि४ जस्टिस दौंकी ने जो योजना बनाई थी उद्ममें 
संत ६४ खडो में बाठा गया था। इन प्रादेशिक या खड बोडों में से प्रत्येक में उन सभी हिल 
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के प्रत्तिनिधि होने चाहिए जो' कि प्रबन्ध बोर्ड में हो। प्रबन्ध और वृत्तियो के प्रतिनिधि 
भो बैंसें ही चुने जाने चाहिए और जनता के प्रतिनिधियों की नियुक्त प्रबन्ध बोर्ड छ्लरा 
को जादी चाहिए । जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जित व्यक्तियों को चुना जाम 
उन में सहकारिता आन्दोलन का' खड प्रतिनिधि होगा । 

प्रादेशिक बोर्डों के कृत्य वैसे ही होगे जैसे कि प्रबन्ध बोर्ड के हैं हालाकि उनका क्षेत्र 
उतना विस्तृत नही होगा । वे अपने खड मे उद्योग के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार होगे । वे 
वहा पर राष्ट्रीय नीति को, उस खड की विशेष परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परि- 
वर्तेन के साथ लाग्‌ करेंगे। मेरा विचार है कि मूल मजूरी और काम के घटो की दो समस्याओं 
पर उनका नियत्रण नही' रहना चाहिए क्योकि वे ऐसे राष्ट्रीय विषय हे जिनके स्वरूप के 
क्रारण उनपर एक से सिद्धान्त लागू होने चाहिए। इस बात का कोई कारण नही कि 
नार्थम्बरलैण्ड का कोई खान मजदूर याकंशायर के किसी खान भज़दूर की अपेक्षा अधिक 
देर तक काम करे ओर न ही इस बात का कोई युक्तियुक्त आधार हैँ कि एक ही जैसे 
परिश्रम के लिए उसे कम पैसा मिले। प्रादेशिक बोर्ड अपने क्षेत्रों मे स्थित विभिन्न खानों 
या' का रखानो के प्रबन्धकों को भी नियुक्त करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को चुनते समय उन्हें दीं 
सुरक्षणो का ध्यान रखना चाहिए। मेरे विचार में उन्हे ऐसे चुनाव में सभी योग्यता-आप्त 
व्यक्तियों को किसी पद के लिए प्रतियोग्यता में भाग लेने का अवसर देना चाहिए और 
उन्हें विवश करना चाहिए कि वे जिसे चुनें उसका नाम प्रवन्न बोर्ड के अनुष्ठान अनुभाग 
को बताए । ओर ऐसा होना चाहिए कि अनुष्ठान अनुभाग सिवाए अपर्याप्त योग्यता के 
और किसी आधार पर, नामज़द व्यक्ति को अस्वीकार न कर सके । मेरे विचार मे सबसे 
अधिक महत्व इस बात का हे कि प्रार्देशिक बोड को कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र की 
समस्याओं के लिप पुरी ज़िम्मेदारी दी जाय। अपने क्षेत्र में सारे औद्योगिक विवादों के 
सम्बन्ध में इससे मुख्य सत्ता के रूप में काम करना चाहिए । हा, इस की ज़िम्मे दो परि- 
सीमाएँ होनी चाहियें। पहली यह कि प्रबन्ध बीर्ड को कोई विवाद अपने क्षेत्राधिकार में 
लेने का अधिकार होभा चाहिए और दूसरी यह कि मज़दूर प्रादेशिक बोर्ड के निणय के विरुद्ध 
प्रबन्ध बोर्ड से अपील कर सके । प्रादेशिक बोड के आधीन किसी विशेष क्षेत्र में माल खरो- 
दसे और उत्पाद को बचने के लिए विभाग होगे जो, स्पष्ट ही है, कि आवश्यक श्यूश्नला द्वारा 
प्रत्येक खान या कारखाने से सम्बद्ध होगे। यह स्पष्ट है कि किसी केन्द्रीय सगठन द्वारा माल 
खरीदने से बचत होती हे और बेचने की सगठित व्यवस्था ही एक ऐसा तरीका है जिससे 
हम उन बहुत-से बिचौलियो को निकाल बाहर कर सकते है, जो कोई ऐसी वास्तविक 
सेघा किए बिना, जिसके बगेर काम चल सकता हो, उद्योग मे घुसे हुए है | उत्पादक और 
उपभोक्‍कषता के बीच जितना प्रत्यक्ष सम्बन्ध होगा, उतना ही अच्छा रहेगा । 

प्रादेशिक बोर्डों के नीचे उद्योग की अलग-अरूग खानें और कारखाने होगे । मेरे 
विचार में उनमें से प्रत्येक के सगठन में दो बातें साफ है । कारखाना या खान, मूलत एक 
प्रबन्धक के नियत्रण में होना चाहिए जो इसके चलाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में ज़िम्मेदार ही 
और मज़दूरों के साथ उसका सम्बन्ध कारखाना-समिति की मार्फत निर्धारित होना चाहि. । 
उत्पादन के प्रत्येक एकाग में, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी, जो किसी व्यक्ति के नियत्रण की द्योतक 
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है, का स्थान कोई और चीज़ नही के सकती। निर्णयो को लागू करने की योजना बनाने के 
हिए एक ही व्यक्ति होना चाहिये जो उनके परिणामों के लिये ज़िम्मेदार हो'। समितियाँ 
वास्तविक काम चलाने का प्रयत्न॑ करने की अपेक्षा प्रस्तावित कार्यवाही को रद करने या 
नीति की छपरेखा तैयार करने में अधिक प्रभावशाली हो सकती है। सचालन का काम तो 
ऐसे व्यक्ति का है जो, निर्दिष्ट साध्य' तक पहुचने के लिये अपना रास्ता बनाने में स्वतत्र 
हो। उसपर प्रतिबन्ध गाए जा सकते हैं, उसके प्रयत्न उन्ही के आधीन रहेगे। परन्तु यह 
निद्दिचत है कि जब तक किसी एक को व्यक्तिगत रूप में किसी कारख।ने के प्रबन्ध के लिए 
ज़िम्मेदार नही बनाया जाता वह कारखाना असफल रहेगा। ै 

परन्तु इसका यह मतलब नही है कि प्रबन्धक निरकुश हो और उसे' अपने लक्ष्य तक्‌ 
पहुचने के लिए चाहे जो करने की स्वतत्रता हो। किसी साधारण मजदूर पर उसकी नीति 
का उससे कही अधिक प्रभाव पडने की सम्भावना है जो कि उसपर प्रबन्धक-बोड्ड या प्रादे- 
श्िक बोर्ड के निणयो का पडेगा। यदि उसे यह महसूस हो कि वह अपने प्रतिनिधियों की 
मार्फत, अन्तत नीति के निर्धारण में हाथ बटाता है तो अपने काम में उसकी स्वतत्रता 
निसस्‍्स देह बढ जाती है । परन्तु जिस चीज़ का उसपर और जीवन मे उसके सुख पर अधिक- 
प्रभाव पडता है, वह उसके प्रतिदिन के जीवन की परिस्थितिया है । वह अपने फोरमेन 
के आदेश या कारखाने के प्रबन्धक के निर्णय को बहुत गहराई से महसूस करता हैँ । इस 
प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि वहु उन आदेशों और निर्णयों के निर्माण में हाथ 
बटाए और ठोस सहायता दे। स्पष्ट ही है कि न कारखाना समितियों का स्वरूप एंकसा 
नही हो सकता । जो भी ऐसी समितियों के विभिन्न वत्तंमान साचो को देखेगा वह इस बात 
को महसूस करेगा कि इनमें एकरूपता न लाई जा सकती है और न होनी चाहिए।" ऐसी 
दक्षाएं भी होगी जिनमें प्रबन्ध और श्रमिकों की सिलीजूली समिति ठीक होगी। ऐसी भी 
है, जिनमें प्रतिनिधि केवल भज़दुरों के ही लिए गए है । कुछ ऐसी भी समितिया दिखाई 
पडेगी, जिन में अधिकतर विशेष श्रेणी के मज़दू । के ही प्रतिनिधि होगे न कि सभी दरों 
के मिले जुले मज़दूरो के। कुछ ऐसे कारखाने होंगे, जिनमें इन तीनी प्रकारों की समितिया 
आवदध्यक होगी और कुछ ऐसे होगे जिन में एक प्रकार की समितियों से ही काम चल जायगा। 
उनकी शक्ति को केवल यही तक सीमित करना आवश्यक होगा कि बे प्रबन्ध बोर्ड या 
प्रादेशिक बोर्ड के साथ किए गए राष्ट्रीय या प्रादेशिक समझौतो के सिद्धान्तों को न बदल 
सके। इन सिद्धान्तों को बदलने का प्रइन सदा वृत्ति विशेष की सस्थाओ के हाथ में ही रहना 
चाहिए । हा, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संभो सम्बद्ध व्यक्तियों की अनुमति से' 
सिद्धान्तो का उचित अनुकूलन किया जा सकता है । 

कारखाना समिति के कृत्य मुख्यता दो प्रकार के होगे । वे प्रबन्धको के साथ दिन 


देखिये बुढेत सम्बन्धी व्यौरे के लिए श्रम मंत्रालय को कारखाना समितियों 
सम्बन्धी रिपोर्ट ओर अमरीका के बारे में न्‍्यूयार्क के औद्योगिक गवेषणा ब्योरों की 
तत्सम्बन्धी रिपोर्ट । जमंनी के सम्बन्ध भें अन्तर्राष्ट्रीय क्रम कार्यालय की जनवरी ११२१ 
0 को जमनी में कारखाना परिषदों सम्बन्धी रिपोर्ट । 








आर्थिक सस्‍्याएँ , ३७७ 


प्रति दिन की शिकायतों के सम्बन्ध में बातचीत करेगी जो अनिवार्य रूप से सभी प्रबन्धो 
भें उत्पन्न होती है--जैसे अन्यायपूर्ण व्यवहार, असाधारणतया अधिक काम, कारखाने में 
काम का अनुचित बँटवारा, देरी--उदाहरण के लिए --जिसका सामना कौयले के 
पर्याप्त ठब न मिलने पर खान मज़दूरों को करना पडता है इत्यादि---और ये समितियां 
प्रबधको को कारखाने में सुधार या सगठन के बारे में सुझाव देगी। जो कोई भी वत्तेमान 
कारखाना समितियों के आजकल के कृत्यों का अध्ययन करता है, इससे वह कम से कम 
मोटे तौर पर यह समझ जायगा कि औद्योगिक ढाचे में उनका क्या स्थान होगा । और 
उनका कुछ ब्यौरा देता उपयुक्त होगा क्योकि उनका कार्यक्षेत्र समझ लेने से यह जानने 
का एक साधन मिल जायगा कि उस प्रक्रिया से मज़दूर का जीवन कहा तक आयोजित 
होता है,जिसका निर्माण करनेवाला मुख्यत वह स्वय ही है। में यह और कहता हू कि साविधा- 
निक अधिकार के रूप में उन्हें प्रबन्धक तक पहुचने की शक्ति होनी चाहिए, उन समितियों 
में काम करना कारखाने में काम के बराबर माना जाना चाहिए और जहा उनके कृत्य 
बहुत अधिक हो, उनके पदाधिकारी वेतनिक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हम प्रबन्धको 
के साथ उनके सम्बन्ध की ठीक-ठीक परिभाषा नही कर सकते । परन्तु दो बातें कही जा 
सकती हैं । प्रबन्धक उनकी सेवाओ का जितनी अधिक बार उपयोग करेगा, उनसे 
परामर्श ऊछेगा और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेगा, वह उस प्रयत्न की 
प्रवृत्ति को जिसकी हमे उद्योग में आवश्यकता हे--उतना ही अधिक प्रोत्साहित कर 
सकेगा । इसमें सन्देह नही कि बहुत कुछ तो प्रबन्धको के स्वभाव पर निर्भर होगा, कुछ 
ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें किसी दूसरे से सलाह लेने की आदत बडी मुश्किल से पडती 
हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति आदमियों के दल से काम लेने की बजाय किसी विशेष क्षेत्र में 
विशेषज्ञ होने से अधिक योग्य होते है । हम निरकुशता को सहन नही कर सकते और जहा 
कही ऐसा प्रयत्न किया जाय, प्रादेशिक बोर्ड से अपील करना सदा उचित रहेगा । 
इन बातो को ध्यान में रखते हुए मेरा यह कहना है कि कारखाना समितियां जिन 
समस्याओं को निबढ़ाती है उनमे कम से कम निम्नलिखित विषय" तो आ ही जाते हैं--- 
(१) कारख़ानों के नियम (२) काम के समय का बटवारा, आने-ज़ाने के समय का 
हिसाब रखना, काम के समय में अन्तराल, (३) मजूरी की अदायगी (४) शिकायतों 
का निबटारा (५) छुट्टियों के प्रबन्ध (६) खानो और का रखानो में शारीरिक कल्याण 
उदाहरण के लिए, खानो के मुहानों पर स्नानगार, रक्षा के यत्रादि, स्थानों को गर्म रखने 
तथा सफाई के प्रबन्ध आदि की समस्याएं (७) कारखानो और खानो में अनुशासन (८) 
शिशिक्षुओ का प्रशिक्षण (९) कारखाने में शिक्षा, प्रविधि, पुस्तकालय औंर भाषणों 
आदि की व्यवस्था (१०) काम के ढग और व्यवस्था में सुधार के सुझाव लेने की व्यवस्था , 
ऐसे सुझावों के परीक्षण की सुविधा देने की व्यवस्था (११) कारखाने के सामाजिक 
जीवन का सगठन, जैसे खेलकद, नाटक मडली आदि और (१२) रहने की व्यवस्था, 





१ देखिए रिपोर्ट आन दी एस्टेबिलशामेंट एड प्राग्रेस आफ ज्वायट इडस्ट्रियल 
कन्ट्रोल़ एच० एम० स्टेशनरी आफिस १९२३ पृष्ठ ७०-१ ॥ 


७८ राजन्नीति कें मल तत्त्व 


स्कलो का अपर्याप्त प्रबन्ध जिससे कारखाने के उचित रूप से काम चलाने पर प्रभाव पडत 
हो---आदि के सम्बन्ध में जाचपडताल | मैं यह नही कहता कि यह सूची पर्याप्त हे , पूर्ण त् 
क्रिसी प्रकार भी नही कही जा सकती | परन्तु इससे यह तो पता चल जाता है कि मजंदूर 
के जीवन पर उन सस्थाओ का क्या प्रभाव पडता है जिनमें उसका हिस्सा हैं । 

इस बात में भी कोई सदेह नही हो सकता कि ये कारखाना समितिया बडी प्रभाव 
जाली रचनात्मक दक्तिया है। उन्तके महत्व के सबध में बहुत से प्रमाण है। उन्होने ऐसी 
व्यवस्था करवा ली है कि मज़दूरों के काम पर पहुचने और आने के समय का हिसाब- 
कितांब पहले से और अच्छी तरह रखा जाने लगा है । उनकी सहायता से उत्पादन की 
मात्रा अधिक बनाये रखी जा सकी है और उत्पादन में भाल का अपव्यय कम ही गया 
है । समितियों ने सुरक्षा नियमो के उल्लघन को रोक दिया है । ऐसे भी मामले है जहा इत 
समितियों की कार्यवाही के कारण सामान की चोरी बिल्कुल बन्द हो गयी है । कुछ ऐसे हैं 
जिनमें समितियों द्वारा मशीनों के सबंध में की गयी जाच-पडताल के फलस्वरूप अहुत 
प्राविधिक सुधार हुए है । कुछ मामलो में समितियों ने उत्पादन तो बराबर पहले जितना 
रखा है परन्तु मज़दूरो को प्रति सप्ताह जितने घटे काम करना पडता था, उन में कमी करा 
दी हैं। एक और समिति ने प्रत्येक मशीन पर उत्पादन का चाट लगवा' दिया जिससे कि 
मजदूरों को मालूम हो सके कि उनकी कार्य क्षमता में कितनी कभी या वृद्धि हुईं है। बिटिश 
सरकार" की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी प्रतिष्ठान में मालिक मजदूर के प्रत्यक्ष 
सम्बन्धों का, जो अब नही रहे, स्थान इन समितियों ने ले लिया है । इतना ही नही बल्कि 
केई मामलों में ये समितिया उद्योग की आर्थिक परिस्थितियों और जिस प्रतिष्ठान मे वे 
काम करते हैं, उतकी आथिक परिस्थितियों को समझने के सबंध में मज़दूरों की माग 
भी पूरी करती है। कई मामलो में ये प्रश्न कठिन होते है परन्तु कारखाना समिति के कारण 
यह तो निश्चित हो गया है कि मजद्रों और भालिको में परस्पर विश्वास बना रहता है 
जिसके बिता किसी समस्या पर बातचीत करना असम्भव है। 

इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि ये कारखाना समितिया करखाने में स्वतन्त्रता 
का मूछ कारण हैं। आजकल के सगठन का जो विस्तार है उसके सामने व्यक्तिगत रूप में 
मज़द्र असहाय है। वह ऐसी सस्थाओ का विकास करके ही अपना प्रभाव डाल सकता है 
जिनके द्वारा उस की सकल्पना की अभिव्यक्ति का पूरा अवसर मिल । मेरा विचार है कि 
ये समितिया इस बात की गारटी हैं कि यह अवसर मिले तो समितिया मौक पर काम करेंगी' 
और उन में एसे व्यक्ति होगे जो एक ही काम में छूगे होने के कारण एक दूसरे को भली भाति 
जानते होगे । वे चुनाव द्वारा नियुक्त होगे और उनका कार्यकाल बिना किसी बडी-कशछिताई 
के प्रबन्ध बोर्ड या प्रादेशिक बोर्ड की अपेक्षा कम किया जा सकता है । इन बोर्डों के लिए 
इन समितियों का बहुत महत्व होगा क्योकि यह बात आम तौर पर सच्ची ही होगी कि 
ज़िस प्रबन्धक का अपने कारखाने की समिति से बराबर मतभेद रहता है वह किसी महत्वपूर्ण 








१ देखिए रिपोर्ट आन दो एस्टेब्लिदामेन्ट एड प्राप्रेस-आफ ज्वायंट इडस्ट्रियल 
कुल्द्ील एंच एम्र स्टेशनरी आफिस १९२३, पृष्ठ ८३ 


आर्थिक श्रस्थाएुँ ३७९ 


बात के अभाव के कारण अपने पद के योग्य नही है । इसी कारण इस बात का महत्व हैँ 
कि समिति के कृत्य न केवल ऊपर बताए गए क्षेत्र तक ही सीमित हो बल्कि उसे प्रादेशिक 
बोर्ड से प्रबन्धक के प्रति विरोध प्रकट करने का भी अधिकार हो । मेरे विचार में यह अधि- 
कार इन्हें नही दिया जा सर्कता कि उनकी बात प्रबंधक को अस्वीकार होते हुए भी कार- 
जाने मे लागू हो क्योकि कारखाने के सचालन के लिए ज़िम्मदार तो प्रबन्धक है और वह 
किसी एसी नीति को लागू नही कर सकता जिस से वह सहमत न हो और जो उससे नीचे 
दर्जे के कर्मचारियों ने बताई हो । मेरे विचार में यह कहना भी ठीक नही कि समितियों 
को यह अधिकार देने से कारखाने में अनुशासन भग होगा क्योकि आम तौर पर यह देखा 
गया है कि भाईचारे और बराबरी के आधार पर बातचीत की जाय' तो सतोषजनक 
समझौता किया जा सकता है । विरोध का अवसर तो बहुत कम आयगा और यदि यह न 
जाए तो गहरे मतभेद का परिणाम' बिना शर्ते आत्मसमर्पण या हडताल के सिवाए और 
कुछ नही होगा । मेरा विचार है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना गलती है। इससे 
बह मानसिक बेमनस्य उत्पन्न हो जाता है जो कि १९१८ के बाद योरुप की औद्योगिक 
परिस्थितियो में देखने को मिला है और जो औद्योगिक व्यवस्था के ठीक ढग से चलते 
रहने के लिए अत्यन्त घातक है +* विरोध कर सकने के अधिकार के कारण उस पक्षपात 
रहित सस्था को अपना निर्णय देना पडता है जिसमें मालिक और मज़द्र दोनो के प्रतिनिधि 
रहते हैं और मेरा विचार है कि कुछ मामलो को छोड, उस सस्था का निर्णय बिना किसी 
कठिनाई के स्वीकार कर (लिया जायगा, परन्तु जहा इसे मानने से इनकार हो, तो सम्भवत 
उसका अथ यह होगा कि वह समस्या इतनी बडी है कि उसपर विधान सभा द्वारा सिद्धान्त 
रूप मे निणंय किए जाने की आवद्यकता है । 

इसके बाद, राष्ट्रीकृत उद्योग में कर्मंचारियो की भरती, उनकी नियुक्ति और 
पदच्युत किए जाने के ढग और आम' तौर पर अनुशासन रखने की समस्या रह जाती है। 
इस सम्बन्ध में मूल सिद्धात बडे सीधे सादे है, यद्यपि यह निश्चित करना कठिन ही है कि उन 
के विभिन्न रूप कय्मा होंगे । यह स्पष्ट हैं कि इन पदो पर नियुक्ति के लिये विज्ञापनों का 
सहारा लिया जाय और जों लोग नियुक्ति के लिए चुने जाय उन में उस पद के लिए आ- 
बद्यक योग्यता हो क्योकि वे जिस वृत्ति में छूगे हुए है, वही उस योग्यता का निश्चय करती 
है । किसी पद पर उस प्रकार पर अधिकार होने का प्रश्न ही नही जिस प्रकार कि आजकल 
किसी मालिक का बेंटा अपने पिता के व्यवसाय में स्वभावत प्रवेश करता है। प्रत्येक कार- 
खाने और खान में या उन के ऐसे समूह में जो सतोषजन्क जान पडे, एक ऐसे नियुक्तित 
विभाग की आवश्यकता होगी जो प्रबन्ध के निकट सहयोग से काम करेगा। यह समूह 
स्थानीय स्कूलो और कालिजो के साथ अभिन्न रूप से सबद्ध होगा और लोग काम प्रारम्भ 
करने की आयू में प्रवेश करने पर ऐसे माध्यम से' इसमें प्रविष्ट होगे । जहा शिक्षिक्ष्‌ चही 
बरन्‌ वयल्क श्रमिको की आवश्यकता होगी, नियुक्ति विभाग रिक्त स्थानो का ब्यौरा 
वत्ति के संगठन की स्थानीय शाखा को बताएगा, जो इस क्षेत्र के रोज़गार दफ्तर के रूप 
में कार्य करेगी । जहा तक कलक़ों आदि का सबंध है, मूल रूप में, प्रतियोगिता-परीक्षाओ 
द्वारा भरती करना ही सन्न से उत्तम उपाय है, जैसा कि आधुनिक असेनिक सेवा के अनुभव 
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से प्रकट हैं। जब हम नियुक्तियो से आगे चल कर पदोन्नति और प्राविधिक पदो के लिए 
चुनाव के प्रश्न पर विचार करते है तो दूसरी और अधिक जटिल बातें हमारे सामने आंती 
हे । ; 
प्रत्येक कारखाने में सारे छोटे-छोटे पद, मोटे तौर पर चार प्रकार के होते है (१) 
फोरमन के पद को ही लीजिए मेरा विचार हूँ कि उनकी नियुक्ति प्रबन्धक द्वारा कारखाना 
समिति से परामर्श करने के बाद की जानी चाहिए। (२) और फिर प्रबन्ध सहायको के 
पद हैं, जिनका काम प्राविधिक नहीं होता परन्तु जिसमें बडे आयोजन और निगरानी 
की जरूरत पडती है । इनका चुनाव एक विशेष समिति को करना चाहिए जिसमें प्रबन्धक 
और कारखाना समिति के प्रतिनिधि होने चाहिए और जिसका अध्यक्ष स्वथ प्रबन्ध 
हो । अच्छा तो यह है कि यह समिति काराखाने में स्थायी समिति के रूप में हो क्योंकि 
अनुभव से हमे पता चलता हैँ कि लोगो के सम्बन्ध में ठीक-ठीक राय बनाने की योग्यत्ता 
अनुभव से ही आती है। (३) तीसरी प्रकार के पद, रसायन--बेत्ता या लेखापाल के पद 
है जिनका स्वरूप प्राविधिक है। मेरा विचार है कि इत पदो को भी दूसरी श्रणी में ही 
रखना चाहिए, हा, यह बात है कि इन पदो के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते समय सम्बद्ध 
वृत्ति का एक रास्ता सदस्य स्थायी समिति में रहना चर्महए । (४) अन्त में प्रबंधक का 
पद है । में पहले ही कह चुका हू कि प्रबंधक की' नियुक्ति प्रादेशिक' बोर्ड द्वारा की जानी 
चाहिए । बोर्ड इस सबध मे अपना समाधान करने के लिए, कि चुना जाने वाला व्यक्ति, 
सम्बन्ध कारखाने में पसन्द किया जायगा, सभी प्रकार की पूछताछ कर सकता है परन्तु' 
सबसे बडी समस्या सामर्थ्य की है । मि० कोल के इस सुझाव" पर, कि उसका चुनाव सम्बद्ध 
कारखाने की कारखाना-समिति को करना चाहिए, वे सभी आपत्तिया की जा सकती है 
जो इस प्रकार के चुनाव पर हो सकती है। इससे षड्यत्र बढते है और सुयीग्य 
व्यक्तियों के प्रति न्‍्याय नही किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने भी इस बात का अध्ययन 
किया हैँ कि थह व्यवस्था पुरानी स्वशासी वर्कशाप (कर्मशाला) या आक्सफोर्ड 
और केम्ब्रिज के कालिजो में कंसे चली, वह इसके सुचारु रूप से कलने की बात पर 
विश्वास करने के लिए तैयार नही होगा। ट्रिनिटी कालिज, केम्ब्रिज' के मास्टरो, जिनकी 
नियुक्ति सम्राद्‌ द्वारा की जाती है, के रिकाड की तुलना केम्ब्रिज के किसी अन्य कालिज 
के मास्टरो के रिकाड से की जाय तो पता चल जायगा कि बाहर की किसी प्षत्ता की मत्रणा 
का क्‍या लाभ होता है । परामर्श तो काफी लिया जा सकता है परन्तु जिसके हाथ मे चरम' 
शक्ति हो, उसे सारे उद्योग के दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना चाहिए। 
यह सब तो इस बात की ओर सकंत मात्र है कि हमें किस ढंग से काम करना चाहिए। 
इसका तात्पय॑ यह है कि नियुक्ति करने की शक्ति उन लोगो को न दी जाय जिनमें से लोगी 
को नियुक्ति के लिए चुना जाना हो । उन लोगो से बहुत कुछ परामर्श लिया जा सकता है 
/ और लिया जाना चाहिए और अन्य बातो के एक सी होने की दशा में, उतसे अधिक' महत्त्व 


१, सेल्फ गबरनेमेन्ट इन इंडस्ट्री पृष्ठ २९७१ परन्तु इस सम्बन्ध में सि० कोल के 
(ैलाव जे मुझे ऐसा लगता हे कि उन्होंने पारदर्शिता से उतना काम नहीं लिया हे । 
मै | 
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किसी और की राय को नही दिया जाना चाहिए। परन्तु हमारा अनुभव हमें यह बताता है 
कि इस बात की सत्यता में कोई सदेह कि नियुक्तियों के सम्बन्ध के बाहरी सत्ता का अभाव 
होने पर परिणाम या तो अ़रीकी अर्थों में यह होता है कि उपलब्धता को योग्यता की 
कसौटी मान लिया जाता है और या प्रवरता को । और इन दोनो में से कोई भी कसौटी 
औद्योगिक कामो के लिए ठीक नही हैं। में यह नहीं समझता कि काम करने का जो ढम 
बताया गया है, वैसा ही कोई ढग अपनाया जायगा, परन्तु मुझे विध्वास है कि यह जिस 
सिद्धान्त पर आधारित है, वह सफल उद्यम की कुजी है । 

पदोन्नति एक अलग बात है । मेरे विचार में फाम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह 
अधिकार होना चाहिए कि उसकी दो आशाए पूरी हो सके। उसे यह अधिकार है कि किसी 
हद तक उसकी सेवा की अवधि का ध्यान रखा जाय और उसे यह भी अधिकार हैँ कि 
पदोन्नति करते समय उस पर भी विचार किया जाय । शैक्षिक कार्य में यह बात साधारण 
नही है कि परीक्षणविधि के बाद सेवा के प्रत्येक वर्ष कुछ तरक्की दी जाय और इन 
सब तरक्कियों का जोड उस वेतन स्तर से अधिक न हो जो कि उससे ऊचे पद के लिए 
निश्चित है । आधुनिक राज्य की सार्वेजनिक सेवा में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। इसमें 
सदेह नही कि यह काम के सतोषजनक होने पर निर्भर है। मेरा विचार है कि सेवा के अभिज्ञान 
की सबसे सीधी सादी व्यवस्था यही हैँ कि इसका आम तौर पर लागू किया जाना न्यायो“ 
चित है । इसके अनुसार हम परिश्रम करने वाले को पुरस्कृत कर सकते हैं, यद्यपि उसकी 
सामथ्यं इतनी नही है कि हम उसे अधिक ज़िम्मेदारी का काम सौंप सकते हो । सामर्थ्यं 
का ध्यान सबसे अधिफ तब रखना चाहिए जब कि हम व्यक्तियो की पदोन्नति कर रहे हो | 
मै एक तरीका बताता हु, उसमें दो बाते हैं। सभी अधीनस्थ पदो पर नियुक्तियो के लिए 
कारखाना-समिति चुनने वाली समिति के लिए एक उम्मीदवार नामज़द कर सकती है । 
अधिकतर मामलो में वह जिसे चुनेगी उस पर आपत्ति नही की जा सकेगी और उस व्यक्ति 
की सहमति से पदोन्नति करके उसे रिक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु इस' 
स्तर से आगे पदोन्नप्ति उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे कि---उदाहरण के लछिए---आज कल 
नगरपालिका-सेवा के ऊचे पदो के लिए होती है । यदि चुनने वाली समिति कारखाने के 
किसी व्यक्ति को उपयुक्त समझे तो कारखाने में से किसी को चुन ले, परन्तु यदि उसे ऐसे 
व्यक्ति की योग्यता पर सदेह तो, या वह यह समझे कि बाहर से किसी अधिक अच्छे व्यक्ति 
को चुना जा सकता है, तो उस पद के लिए प्रतियोगिता की व्यवस्था करे और जिन लोगो के 
आवेदन-पत्र आए उनकी तुलना में कारखाने के उस व्यक्ति को आका जाय। मेरा कहना 
है फि उद्योग के ही व्यक्तियों की अनौचित्यपूर्ण पदोन्नति होने के विरुद्ध यह एक महत्त्व- 
पूर्ण गारटी है । इससे उस जाने बूझे व्यक्ति का पछडा कुछ भारी अवद्य हो जायगा 
परन्तु इतना नही कि उसके केवल इसी आधार पर चुन लिए जाने की आशका हो जाय कि 
वह जाना बूझा व्यक्ति है । इसी प्रकार ब्रिटेन के विदेश-विभाग के लिए स्थायी सचिव 
साधारणतया विभाग में से ही चुना जाता है परन्तु ऐसे उदाहरणो का भी अभाव नही है 
जब कि किसी अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है । 

मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयकृत उद्योग में अनुशासन की समस्या उससे 
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कही अधिक सीधी-सादी होगी जितनी कि वर्तमान व्यवस्था में है। आजकल जितनी 
कठिनाइया आती है उनमें से अधिकतर तो इस व्यवस्था की निरकुशता के कारण ही 
हैँ। मालिक किसी व्यक्ति को, उन लोगो की सकल्पना का ध्यान रखे बिता, जिन पर उसे 
नियन्नण रखना है, नियुक्त कर सकता है और इसी प्रकार उसे पदच्युत भी किया जा सकता - 
है । उद्योग के पक्षों की परस्पर मुकाबिले की स्थिति, बेकारी का डर, अपने बारे में प्रबधको 
की राय ठीक बनाए रखने की अच्छा, आदि के कारण फोरमैन की प्रवृत्ति अपने अधीन ' 
कमचारियों की तग करने की बन जाती है और रुझान यह रहता है कि अनुशासन' 
की प्रत्येक समस्या प्रतिष्ठा का विषय बन जाती हूँ जिसमें सभी शक्तिया अपने-अपने 
पक्ष के लिए लडने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं जेसा कि १९१२ में हृग्लैंड" की उत्तरपूर्ती 
रेलवे की प्रसिद्ध नॉक्स हडताल के समय हुआ था। एक ओर तो लाभ कमाने का उद्देश्य न 
रहने और दूसरी ओर का रखाना-समिति के होने से---जो कि प्रतिष्ठा का प्रश्न उत्पन्न होने 
में बहुत पहले अधिकतर समस्याए सुलझाने में सहायक होगी--राष्ट्रीयक्रत उद्योग में इन' 
में से बहुत सी बातें नही रहती । परन्तु सघर्ष तो नि सदेह होगा ही और सघर्ष की घटनाओ 
झे निबटने का सबसे अच्छा ढग यह है कि एक अनुशासन-बोर्ड हो जिसमे प्रबंध और श्रम 
के बराबर बराबर प्रतिनिधि हो और जिसका सभापति उद्योग से बाहर का कोई तटस्थ 
व्यक्ति हो। प्रत्येक मामले में औपचारिक सुनवाई हो सकती है और गवाहो के बयान सुने 
जा सकते है। साथ ही दण्ड की व्यवस्था भी हो सकती हैँ, जिसे अधिकाश दह्षाओ में तत्वत 
न्याय समझा जाता है । इस बात' का महत्व बहुत ही अधिक है कि औद्योगिक प्रबंध की 
सादी प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें इस आदत के लिए---जो आजकल है---कोई स्थान न रहे कि 
लोगो को, उनकी बात सुने बिना, उनके पद से हटने तक की सज़ा दे दी जाय। बहुधा ऐसे 
अपराध के लिए चेतावनी देने से अधिक कुछ करने की ज़रूरत नही होती। मजदूर की 
गरिमा के लिए, जिसे आधुनिक उद्योग की व्यवस्था में महसूस नही किया' जाता, यह बात 
बहुत आवश्यक है कि ऐसी कडाई न की जाय और या उसे यह महसूस हो कि यह कडाई 
पोच-विचार के बाद दी गई है जिसमें उसके साथियों ने भी हिस्सा लिया है।* 

अब तक मैंने उन तरीको की चर्चा नही की है जिनके द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत 
उद्योग में वेतन की दरें, काम के घण्टे और प्रत्येक वत्ति में शिक्षा की अवधि निश्चित की' 
जाती है। इसका कारण यह है कि में समझता हू कि अब तक जिन सस्थाओं का सुझाव 
दिया गया है, उनके इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त होने की आशा नही है । किसी वृत्ति विशेष 
के सभी सदस्य किसी एक उद्योग में नही होगे। ख़ान उद्योग में डाक्टर और इजीनियर, 
क्लर्क और लेखापाल, रसायन वेत्ता और वकील उसके कर्मचारी-वर्ग में साधारणतया 





१ जो० डो० एच० कोल और आर० पी० ऑरनट की पुस्तक ट्रेड यूनियनिद्म एड' 
दी रेंलबेज़ के पृष्ठ ३३ पर आन वी नाक्स स्ट्राइक | 
२ ऐसे अनुशासन बोढों के काम के सम्बन्ध में ४ैखिए उसी पुस्तक के अध्याय ९. 
>म जे शक काल में सेना के न्‍्याथालयों की व्यवस्था भी लगभग वैसे ही आभार 
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होगे। प्रत्येक वृत्ति मे विभिन्न दर्जे होगे और यदि निर्णय करने का भार उन्ही पर रहे तो 
उनकी विभिन्न सख्या का अर्थ यह होगा कि ऐसे मामलो में उनकी सौदेबाज़ी की शक्ति 
बडी भिन्न होगी क्योकि प्रबध:ज़ोर्ड और प्रादेशिक बोर्ड में भी कम सख्या वाले मज़दूर के 
प्रतिनिधियों के होने की सभावना नही है । इसके अतिरिक्त, एक जैसा काम एक जैसी 
परिस्थितियो में किया जायगा, चाहे वह किसी उद्योग में किया जाय | इसलिए यह बात 
साफ दिखाई देती हैं कि नागरिक की हैसियत से मज्जदूर के मूल वेतन के अतिरिक्त, 
प्रत्येक वृत्ति की परिस्थितियों को उस वृत्ति के मज़दूर सघ द्वारा उद्योग के प्रबध-बोर्ड से 
बातचीत करके तय किया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन के ऊपर वेतन की क्‍या दरें मानी 
जाती है, यह तो स्पष्टतया सबद्ध उद्योग की उत्पादन शक्ति पर निर्भर होगा। मेरा ऐसा 
खयाल है कि जहा अधिक परिश्रम करना पडता हो वहा,वेतन में वृद्धि की व्यवस्था की जायगी 
और विदेष रूप से ख़तरे वाले काम के सबध में विशेष बातो का ध्यान रखा जायगा। मै 
यह भी कहता हू कि में यह नही समझता कि इन प्रदनों को निबटाने में कठिनाई नही होगी । 
और न मुझे इस बात में कोई सदेह दिखोई देता है कि कभी कभी ऐसी कठिनाई के फलस्वरूप 
हडताल भी हो जायगी । परन्तु यह अधिक सभव है फि--चूकि प्रबध-बोड द्वारा वेतन 
बढाने से इनकार का मतलब यह नही होगा कि हिस्सेदार का लाभ बढ जायगा जो कि उद्योग 
की झमृद्धि में कोई भी योग नही देता या वित्त का प्रबध करने वाले का लाभ बढ जायगा 
जिसे उद्योग की सेवा से मतरूब नही है, बल्कि केवल इस बात से है कि उससे प्राप्ति कितनी 
होती है--इस महत्त्वपूर्ण बात के कारण इन विवादों का प्रकोप और कट्ता अवश्य कम 
हो जायगी और प्रबध-बोर्ड को यह भी निर्णय करना पडेगा कि सँयत्र की घिसाई और उसमें 
पुरानी मशीनों के स्थान में नयी लाने आदि जैसे स्थायी प्रभारो के लिए प्रति वर्ष कितनी 
राजक्षि अलग रखी जाय । मूल्य, यथासभव, इस प्रकार निर्धारित किये जायेंगे कि उनसे 
उत्पादन की रागत प्री हो जाय और जहा, बिक्री से प्राप्त राशि के मुकाबिले उत्पादन की 
लागत में कमी हो जाय, प्रवध और श्रम को अपनी कायक्षमता के पारितोषिक के रूप मे 
विशेष प्राप्ति होगी । परन्तु इस पारितोषिक की कोई सीमा भी होनी चांहिए और जब किसी 
वष में, प्राप्त अधिशेष निश्चित आय की निश्चित प्रतिशतता से अधिक हो, तो इसका 
प्रयोग मूल्य घटाने के लिए किया जाना चाहिए जिससे कि होने वाले लाभ में जनताधारपत 
को हिस्सा मिले । 

में, किसी और सबंध में, इस बात की चर्चा कर चुका ह्‌ कि जो लोग सेवा का उपयोग 
करते हो, उत्तक्री मत्रणा समितिया बना कर सेवा के सुधार को किस प्रकार बराबर 
प्रोत्साहन दिया जा सकता है । उदाहरण के लिए, उपभोक्ताओं के सहकारिता आन्दोलन 
में खड की बैठक जैसे उपायो से खरीदार उन चीज़ो के प्रति उपेक्षा बरतने से बच सकता 
है, जिनका उस पर बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है । मेरे विचार में ऐसी सस्थाओ से 
बहुत कुछ लाभ होने की सभावेनाएँ हे । मोटरकारो का उपयोग करने वाले बहुत ही 
कम ऐसे लोग होगे जो उनके निर्माण के सबंध में सूझ[व न दे सकते हो । टेलीफोन, डाक 
सेवा, और रेलवे --इन सब' में ऐसी सस्थाए फौरन लाभदायक हो सकती हे । स्पष्ट ही है 
कि कुछ सेवाए ऐसी प्राविधिक है कि उनके सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की ठीक ठीक राय को 
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संगठित करना असभव है परन्तु मेरा विचार है कि हम इस में सदेह नही कर सकते कि, 
उदाहरण के लिए, जहाज़ो के निर्माण में नाविको का सघ अपने अनुभव से महत्वपूर्ण लाभ 
पहुचा सकता हैँ और रेलवे इजन के चालक और कोयछा/झोकतने वाले से उन इँजनो के 
बनाने के सबध में राय पूछी जाय तो ठीक ही है । औद्योगिक जीवन के प्रत्येक विभाग में, 
स्वयसेवी मत्रणा समितियों की वृद्धि से--जों उस व्यवसाय को, जिस का उपयोग वे 
करती है, अपने अनुभव के परिणाम बताए--छाभ ही होगा । सभव है कि वे पेरिस 
क्री सोसाइती दे अबोने औ तेलीफोन ( टेलीफोन प्रयोक्‍ता समाज ) की तरह विशेषज्ञौ 
को नौकर रखने छगें जो उन लोगो के काम की पडताल करें और उनकी आविष्कार शक्ति 
को प्रोत्साहन दे, जो उस सेवा को चलाते हैं । ऐसी मन्नणा समितिया, विशेषकर जहा 
राष्ट्रीयक्ृत उद्योग में सवतसाधारण के उपयोग के पण्य तैयार होते हो, अनुसधान सस्थाओं, 
की आवश्यकता की ओर भी ध्यात दिलाती है जिनमे सरकारी श्रेणियों से बाहर विचारी 
का विनिमय हो और उनके आधार पर विकास' किया जाय । नौ वास्तु वेत्ताओ की सस्था 
और अध्यापक सघ जैसी सस्थाओ की विशेषता यह है कि वे कही कही ही देखने को मिलती 
हैं, हालाकि ऐसा लगता है कि अन्य देशो की अपेक्ष) जर्मनी * में उनको बहुत अधिक महत्व 
दिया जाने लगा है। हा, इग्लेड में व्यापार मडछो और अमरीका में निर्माताओं की राष्ट्रीय 
सस्थाओ जैसे व्यापक सगठन तो हैं परन्तु ऐसा लगता हैँ कि ये तो व्यवसाय की रक्षा करने 
वाली समितिया बन गयी है, जिन्हें सिवाए इस के और किसी बात से मतरूब नही है कि सर- 
कारी उद्यम के विकास को रोका जाय। हमें आवश्यकता ऐसे सगठनोकी है जो गैर सरकारी 
तौर पर अनुसधान और जाच द्वारा विभिन्न व्यवसायों में सेवा के स्तरो को सच्तेष्ट रूप से 
ऊपर उठाने का प्रयत्न करे । 

आशा है कि इन का विकास आशिक रूप से वृत्तियों के निकायो की निश्चित 
शाखाओ के रूप में होगा । इस प्रकार की स्वतन्त्र जाच के लिए मज़दूर सघ आन्दोलन भें 
काफी स्थान है । उदाहरण के लिए, इस बात का कोई कारण नही है कि ब्रिटेन का खान- 
मज़दूर सधान खानो में सुरक्षा की' समस्या का स्वतन्त्र रूप से क्यो न अध्ययन करे। इसकी 
जरूरत विशेषकर इसलिए और भी अधिक है कि कुछ पहलुओ में सधान' के सदस्यों 
का अनुभव बडा विस्तृत और अपूर्व' होता है---उदाहरण के लिए. खान के अन्दर आगे 
बुझाने में । इसी प्रकार, हम' यह पसन्द करेंगे कि न्‍्यायजीवियों, सालिसिटरो और 
बैरिस्टो के क्लके---जिन्‍्हें वृत्तियों के किसी अन्य ऐसे समूह की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक 
ज्ञान होता है और जिन्हें मान्यता कम दी जाती है---वकालत' के पेशे के-सूधार के लिए 
सुझाव दें । उनका सधान बनने से, उनके दर्ज में सुधार के अतिरिक्त, विधि के प्रव॑त्तेत पर 


्ल्कलन»-प्दमैशासाी जे कास0+५४+>॥+मक़क, 





१, देखिए एच० फाइनर की रिप्रिज्ञेन्टेटिव गवर्नसेन्ट एण्ड पालिमेन्ट आर्फ 
इशस्ट्री पृष्ठ ५४ और विशेषकर उस पृष्ठ पर टिप्पणी ४ में दिया गया सर्वेक्षण | मि० 
और मिततेज्ञ बेब ने न्यूस्टेद्स सेन दिनांक २ अक्तुबर ९९१५ और २१-२८ अप्रैल १९१४७ 
में पेशों की सस्याओं का सर्वेक्षण किया था परन्तु उसके बाव से स्थिति बहुत बबर्ल 
-जयीे । 
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बहुत्त प्रकाश पडेगा। निस्सदेह यह बात महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की आलोचतात्मक जांच 
को यह समझा जाने से रोकना चाहिए कि यह अनुशासन भग करती है। हम इस बात की। 
अनुमति नही दे सकते कि ऐसी चेष्ठा में, जेप्ती कि इग्लेंड की डाक व तार वलक सथा' ते 
योरुप में डाक-घर चेक व्यवस्था के अध्ययन के सँबय में की थी और ज़ो दुर्भाग्यवर्ा' 
असफल रही, थी डाक घर के अधिकारी इस आधार पर बाघा डाले कि इस का अर्थ यह 
है कि सरकार के तरीको के उपेक्षापूर्ण होने की आलोचना की जा रही है। डाक्टरो और' 
इजीनियरो ने स्तुत्य ढग से देखा दिया है कि इस प्रकार के सगठित अनुपधान से क्या किया 
जा सकता है । इसका कोई कारण तही कि बाकी वृत्तियों में लगे छोग भी उनका अनु- 
करण न करे। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत उद्योग के काम से जितनी आलोचना और सुझाव जन्म 
लेंगे, उद्योग उतना ही अधिक सफल होगा । 
और मेरा विचार है कि उद्योग के ससार में सत्ता की जो समस्या है, उस का उत्तर 

हमें यहा मिलता है। मेते जिस व्यवस्था की रूप-रेखा बताई है, उसमें यह गुण है कि जो 

प्रश्न उत्पन्न होते हे, उन्हें ऐसे धरातल पर छाया जा सकता है कि उन पर कुछ मापदण्डो को 

सामने रख कर विचार किया जा सके । आवद्यकता के अनुसार ही, जिसे कि आका जा* 
सकता हो, आदेश जारी किए जायगे। मागी का अनुमान सहयोग के वातावरण मे किया 

जायेगा । उद्योग के काम में लगे प्रत्येक' व्यक्ति की सकल्पना को ऐसा रास्ता मिल जायगा 

जिस पर चलकर वह' आत्म-सिद्धि प्राप्त कर सकती है । जहा पहकूकदमी की आवश्यकता 

होगी, वहा पहलकदमी' होगी परल्तु वह पहलकदमी सदा सर्वसहमति के परिवेश में ही 

क्रियान्वित होगी । उत्पादक का सुरक्षण इस बात से होगा कि वह अपने प्रयत्त के छिए 

आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करता है। उपभोक्ता की रक्षा पहले तो इस बात से 

होती है कि नीति का चरम नियत्रण विधान सभा के हाथ में होगा और दूसरे इस बात से 

कि सलाहकार समितिया होगी, जित्त की मार्फत उन की आवश्यकताए प्रत्यक्ष रूप से किसी 

उद्योग विशेष के नेताओं को बता दी जायेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ऐसे सभी लोगो 

की राय जमा करके,«्जों सब कुछ जानते हूँ, हर ऐसे कृत्य पर प्रकाश डालते हैं, जो कि 

प्रत्येक उद्योग पूरा करता है। हम उसके कामो पर वह पर्दा डालना बन्द कर देते है, जिस 

से हर स्थान पर आवश्यक तथ्यों का पता' नही चलता और जिस के कारण इस की कार्म- 
क्षमता के सम्बन्ध में राय बताना असम्भव हो जाता है। हम कार्यक्षमता के तथाक्थित' 
अभाव के सभी मामलो की परीक्षा उन विशेषज्ञों की रिपोर्टों से के सकेगे जिन का क्राम 
तटस्थ रह कर इन तथ्यों का पता लगाने के अतिरिक्त और कुछ नही होग[ । हम किसी 
भी खान या कारखाने के निम्नतम दर्ज के मज़दूर को इसके कामों के सुधार में प्रबन्ध 
से सहयोग करने का अवसर देते है । हम प्रत्येक उस शिकायत के बारे में जिसे वह महसूस 
करता है उस सत्ता को, जिस के बनाने में उस का हाथ है---त कि उसे जो उस के हितो से 
अलग है---अपनी राय बनाने का मौका देते हे। हमे इस बात से इनकार करने की जरूरत 
नहीं कि जिन साथनो से इन साध्योन्की प्राप्ति होती है वे जटिल है । क्रोई ऐसी सेवा, जिस 
का उद्देश्य आधुनिक्र आकार के राज्यो की आवश्यकताओ का सम्भरण करना हो, स्वभावत 

जटिलता से बच्र नही सकती । हम अब भी इस से बच्ते नही है और आज की' स्थिति में 


न 
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यह अधिक खतरनाक है क्योकि यह निरकुश और रहस्यमय है। यह तां मानी हुई बात है 
कि पुराने युग की तरह नये युग में भी मजदूर को अपनी सकल्पना दुस रो की सकल्पना के 
अधीन रखने की उत्कट आवश्यकता,मालूम पडेगी। परन्तु वहू अपनी सकल्पना का निर्माण 
कर सकेग। | वह ऐसा प्रबन्ध कर सकेगा कि उस की आवश्यकताओ का ध्यान रखा जाय 
और यदि वह अपनी इच्छाओ का आदर करवाने में असफल रहता हैँ तो उस की हार की 
जिस्मेद्रारी तथ्यों पर होगी। मेरा विचार है कि इस स्थिति को एक स्वतत्र व्यक्ति का दर्जा 
कह कर परिभाषित करना उचित ही है, क्योकि इसके कारण वह दूसरे आदमियों का नहीं 
बरन उस तक का दास बन जाता है जो सामाजिक सगठन में निहित हैं । सच तो यह है कि 
बह उस तक के निर्माण में सहायक होता है और इस प्रकार उस की सेवा ऐसा कृत्य है जिसे 
करते समय वह उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है । 
वज-म>न्‍मे ड्ढै 2 भथन्‍क 

में यह पहले ही बता चुका हू कि राष्ट्रीयकृत उद्योगो के जिस रूप की चर्चा ऊपर 
की भयी है, उस रूप में वे औद्योगिक क्षेत्र का एक भाग ही होगे। मुख्यत वे खानो, रेलो 
और जहाज़ो जेसी सेवाओ तक सीमित द्ीगे जिन में प्रकृत एकाधिकार का तत्व आ जाता 
है । मेरा विचार है कि उद्योगों में दूसरा बडा क्षेत्र स्वभावत उपभोक्ताओं की सहकारिता 
का है । यहा मुझे उपभोकताओ को सहकारिता के ऐसे रूपो से वास्ता नही है जो किसी 
नगरपालिका द्वारा गैस के सम्भरण की तरह अनिवाय प्रकार के है । उन्तमें सेवा के स्वरूप 
के लिए एकता और अविभाज्यता की आवश्यकता है। उपभोक्‍ताके सामने कोई विकल्प 
नही है, उसके सामने एक मानव उत्पाद है जोकि बहू एक ही सत्ता से और एक ही रूप 
में प्राप्त कर सकता है । यहा मेरा वास्ता लोकतत्रात्मक राज्य में उपभोक्‍ताओ की उस 
सहकारिता के स्थान और सम्भावनाओ से है जिस की तीव राबर्ट ओवन ने रंखी थी और 
जिस का नमूना १८४४ में प्रसिद्ध राशडेरू स्टोर ने हमारे सामने रखा था। इस आन्दोलन 
में सारे ब्रिटेन के कम से कम एक तिहाई परिवार हैं ओर योरुप महाद्वीप और अमरीका में 
इस ने दिखा दिया है कि यह औद्योगिक' उद्यम का एक स्थायी रूप है-। 

व्यावहारिक रूप से सहकारिता आन्दोलन के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया जा 
सकता है कि यह अपने सदस्यों की आवश्यकता की बस्तुओ के उत्पादन के लछिए लोकतत्रवादी 
आन्दोलन है, जिस में उत्पादत और वितरण का तरीका ऐसा होता है जिस मे काभ कमाने 
के लिए कोई स्थान नही होता । इसके द्वारा जिन पण्यों का उत्पादन किया जाता है उनकी 
विविधता उल्लेखनीय है। इस के अपने बेक हें, बीमा सेवा है, इसके द्वारा अपने फार्म और' 
चाय ब्राग़ान आप चलाए जाते हैं, जुतो का निर्माण भी किया जाता है, रोटो बनायी जाती 
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कोआपेरेटिव मूवसेन्ट, पर्सो रेडकर्न की दी हिस्दी आफ वी सी० डब्ल्यू० एस०, आन्दोलन 
के सम्बन्ध में सहकारिता सघ द्वारा प्रकाशित पीपल्‍्स ७ अर बुक और मंनुअरू रिपोर्ट 
आफ दी इन्दरनशनलल कोआपरेटिव एलायस भी' देखने चाहिए । साथ ही एल० एस० 


: गोकि और सी० ओजायन की पुस्तक कोआपरेशन इस मेनी लछेड्स भी देखिए॥ . £ 


आवधिक संस्थाएं , ३८७ 


है और दूध, मास और मेज़ कुर्सी बेचने की व्यवस्था की जाती है। माट सौर पर इस 
आन्दोलन का क्षेत्र छोगो की सामान्य आवश्यकताओं और अधिकतर एक सी आवश्यकताओं 
की पूर्ति: करने का है। निस्सृन्देह इस की निश्चित सीमाए है। ऐसा छगता है कि पर्याप्त 
आय वाले लोगो और साथ हीं अधिक गरीब वर्ग के लोगो को यह आन्दोलन जेंचा नहीं। 
यह आन्दोलन निदचय ही संगठित मज़दूर वर्ग का है और इसके उत्पादों में वे गुण हैं जिन 
पर हम इस वर्ग के प्रभाव की आशा कर सकते है। कोई व्यक्ति सहकारी दुकान से सामान 
खरीद कर अपने घर को सजा सकता है, परन्तु उस से किसी कुशछ घर सजाने वाले को 
सतोष नही होगा। वह सहकारिता आन्दोलन द्वारा बुनें कपड़े पहन सकता है, परन्तु उसके 
कपडे' काम चलाऊ लगेंग और वह उनमें जचेगा' नही और यदि उसकी पत्ली अपने सारे 
वस्त्रादि सहकारी दुकान से खरीद ले तो, जब तक कि वह असाधारण ही न हो, उसके 
पहरावे में वह अनोखापन नही आएगा, जोकि मानव जाति का सदा व्यय रहता है। उसके 
अतिरिक्त सेवा का काफी बडा क्षत्र ऐसा है, जिस में सहकाश्ति के आधार पर प्रत्यक्ष 
उत्पादन लाभदायक नही होगा क्योक्ति इस आन्दोलन के सदस्यों की भाग इतनी अधिक 
और निरन्तर नही रहती कि उसे पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष उत्पादन उचित जान पड़। साथ, 
ही यह भी पर्याप्त रूप से स्पप्ट दिखाई पड़ता हैँ कि उपभोकक्‍ताओ की सहकारिता की 
प्रविधि साधा रणतया क्षषि पर छागू नहीं होती | सम्भव है कि जड़ा, जैसे कि गहू के उत्पावन 
के सम्बन्ध में, आवश्यकता बड़े पैमाने पर काम करने की हो, यह सफल हो जाय | परन्तु 
जहा किसानो के होन के कारण भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व जाधारिक अत जोता है, 
बहा उपभोक्ताओं की सहकारिता उपयुक्त जान नहीं पडती ! । अहुभा यह दलीरू दी जाती 
है कि सहकारिता निर्यात व्यापार के क्षेत्र मे नही चल सकती। मेरा विचार हैं कि हाल ही 
के कुछ वर्षों के अनुभव न इस का खण्डन कर दिया हैं। और मेरी राय में इस आन्दोलन 
का स्वरूप सर्व व्यापी होने के साथ-साथ काभ की समस्या अपन आप हू हो जायगी। 
क्योकि या तो, जेसे कि जमनी और डस्मार्क के आन्दोलनों के परस्पर सम्धन्धों से प्रकट 
है, माछ' के बदले माकु छिया जायगा और या निर्यात व्यापार से हान वाला छाभ समुदाय 
के प्रयोजनो--जैसे शिक्षा--के लिए प्रयुक्त किया जायगा । 

भेरे विचार में उपभोक्ताओं की सहकारिता के व्यवस्था-बद्ध विश्छेषण से हम मोटे 
तौर पर इस परिणाम पर पहुचते हूँ कि यह समुदाय में वर्ग का भद किए बिता घरेलू आ- 
वद्यकताओं को पूरा करने वाके आवदयक औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत उपयुक्त है । 
यह इस लिए कि सहकारिता आन्वोलन में किल्‍्म की समस्या माग का प्रशत मात्र है । इस 
से व्हाइटचेपल की आवश्यकताए भी उसी प्रकार पूरी की जा सकती है जिस प्रकार कि 
मेफेयर की । यदि लगभग आर्थिक समानता जैसी स्थिति हो तो पवन्‍द और मानकों के भेद, 
जिन के कारण समाज के भिन्न-भिन्न वर्ग बठ हुए है, नही रहेग। समुदाय मे सभी इस आधार 
पर समान होगे कि उन की आवश्यकताए एक सी है और समुदाय के सहकारिता आन्दोलन 

१ देलिए एल० एस० वूल्फ की पुस्तक कोआपरेदन एण्ड दी फ्यूचर आफ इडस्ट्री, 
फ्ृष्ठ १०४-५ । 
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में खप जाने से आन्दोलन इस योग्य हो सकेगा कि उसे जिन जिन आवश्यकताओं का 

सामना करना पडे, उन सभी को पूरा कर सके । परन्तु में यह मान कर नही चलता हु कि 

घरेल आवश्यकताओं के प्रत्येक विभाग में सम्भरण का एक मात्र साधन उपभोक्‍ताओ की 

सहकारिता ही होगी । इस बात का कोई फारण नही है कि'स्वतत्र रूप से कारीगरों का. 
अस्तित्व क्यो न रहे, जो कि विशिष्ट आवश्यकताओ की पूर्ति करे। मैं इस बात की सम्भावना, 
को मानता हू कि वेशभूषा, घरो की साज' सज्जा की वस्तुओ, रूपाकन, और कलाओ मूँ. 
ऐसे स्त्री पुरुष रहेगे जो कि कुछ छोगो की पसन्द की वस्तुएं बना कर जीविका कमाएगे 

और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादको के छोटे सघ के लिए स्थान रहेगा जो ऐसे उत्पाद बेंचेगे, 
जो कि छगभग एक ही स्तर के पण्यो से अधिक अच्छे या उतसे भिन्न होगे अ र उपभोक्ताओं, 
की सहकारिता की चेष्टा यही रहेगी कि ऐसे पण्यो में विशेषज्ञता प्राप्त करे। उदाहरण के 

किए, साधारणतया में अपने घर को किसी ऐसी' सीधी सादी योजना के अनुसार सजाऊगा 

जिस की कल्पना स्थानीय सहकारी दुकान के सम्बद्ध विभाग में की गयी हो, परन्तु प्दि मेँ 

किसी कमरे या उद्यान' में अनोखापन चाहता होऊ तो में ऐसे कारीगरो के समूह के परम 

जाऊगा, जैसे कि विक्तियम मोरिस ने रखे हुए थे । 

.. भेरा विचार है कि राज्य की केसद्रीय या स्थानीय सत्ता के साथ सहकारिता आन्दोलन 

के सम्बन्ध की परिभाषा सीधी-सादी की जा सकती है । मेरी राय में खान-उद्योग जैसा 

उद्योग उस योजना के अनुसार राष्ट्रीयकरण के लिए ही उपयुक्त है जिस की रूपरेखा' मैंने 

पहले अनुच्छेद में की है। ऐसा होने पर, कम से कम घरेलू उपभोग के क्षेत्र में, सहकारी 

दुकान द्वारा वितरण होना स्वाभाविक ही है। ऐसा होने से हम एक ही' धवके में उन बहुत 

से बिचोलियो को निकाल बाहर करेगे जो कि आजकल उत्पादक और उपभोक्ता के बीच 

में आकर मूल्यों को बढा देते है। और इस आन्दोलन के कार्थों में लाभ का न कमाया जाता 

इस के पक्ष में एक और बात है । मैं सोचता ह्‌ कि यह समझना ज़रूरी नही कि सहकारिता 

पर आधारित उत्पादन और, राज्य द्वारा उत्पादन में निश्चित और स्पष्ट भिन्नत्ता है। 

सम्भव है कि जहा राज्य प्रमुख उत्पादक हो, सहकारिता आन्दोलन द्वारा उस के पण्य 

खरीदे जाय और वह अपने सदस्यों की भाग के अनुसार उन का वितरण करे। वह स््रय 

भी निर्माण के प्रयत्न कर सकता है और उत्पादन के दो रूपो में---जिन में छाभ कमाते 
की भावना का अभाव है-- स्पर्धा से कुछ लाभ ही होगा। यह तो स्पष्ट है कि कुछ ऐसी 

बस्तुओ का उत्पादन इस आन्दोलन के लिए अनुपयुकत है, जिनके उत्पादन का संचालन 

राज्य पर छोड दिया जाना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोयले और तेल 

के परिरक्षण में राज्य का हित, ऐसे क्षेत्र की इच्छा से ऊपर है, जिसका हिंत--जैसे कि 

सहकारिता आन्दोलन के सदस्यों के समृह की तरह--तत्कारू उपभोग में है, यह बात 

अन्तिम रूप से तय है फि कोयले और तेल पर राष्ट्र का स्वामित्व हो जाना चाहिए। दूसरी 

ओर मेरी राय यह है कि दूध का सम्परण सहकारिता के आधार पर चाहने वालों और 

नगरपालिका की ओर से इसके सम्भरण की व्यवस्था का पक्ष लेने वालो के बीच' वादविवाद 

का निणय सामान्यतया सहकारिता के पक्ष में ही होता चाहिए। इसके बाद नगरपालिका 

सतत परीक्षण और नियत्रण द्वारा प्रकार का सुरक्षण करने का सब से महत्वपूर्ण काम अपूर्त 
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लिए*रख' सकती है | तब वह उपभोक्ताओं के हित में, सेवा के स्तर का परीक्षण करने वाली 
स्वतंत्र और तटस्थ सत्ता बन, जाती है। यह बात कि नगरपालिका बहुत बडी मात्रा में मुफ्त 
दध बाठती है, सहकारी अभिकरणो के साथ प्रबन्ध करके पूरी की जा सकती है। इसी' 
प्रकार, यही बात कोयले जंसी अन्य सेवाओं पर भी यथोचित परिबर्तनों के साथ, लाग 
होती है । 

तो वे कौन सी सस्थाए होगी जो सहकारिता आन्दोलन का प्रबन्ध चलाएगी और 
विशेषकर यह आन्दोलन इस बात का प्रबन्ध किन साधनों से करेगा कि इसके सदस्यों को 
इसके कामो पर निरन्तर नियत्रण रखते का पूरा अवसर मिले और साथ ही इसके कम 
चारियो को पर्याप्त स्वश्ासन प्राप्त हो ? में समझता हू कि पैमाने और ब्यौरे की बातें 
छोड कर, आन्दोलन की बुनियादी सस्थाएं इस' कौ आवश्यकता के' लिए उपयुक्त हे । 
प्रत्येक जिले में, जेसा कि अब है, स्थानीय दुकानों की एक श्ृख॒लछा होगी जिसका प्रबन्ध 
जिले के सदस्यो दारा चुनी गयी ज़िला कायकारिणी चलाएगी । यह आवश्यकता होगी कि 
उस' कार्पेकारिणी' को पूरा समय काम करने वाली सस्था बनाया जाय जो अपना सभापत्ति 
स्वय चुने, और आन्दोलन के इतिहास में पहली बार इसके सदस्यो कों उन की सेवाओं के 
लिए पूरा पारिश्रमिक देना पडेगा। इसके' अतिरिक्त, प्रत्येक शाखा में हिसाब किताब' रखने 
वाले विशेष कर्मचारी होगे, जिन्हें--मुझे आशा है---अपनी पडत्ताल के परिणाम अपने आप 
प्रत्यक्ष रूप से सारे सदस्यी को बताने की शक्ति होगी । शाखा की कार्यकारिणी छोटी सी 
होगी, परन्तु मेरा विचार है कि इस के एक तिहाई सदस्य सदा वे होने चाहिएँ जो शाखा के 
कर्मचारियो के प्रतिनिधि हो । निस्सन्देह यह ऐसा विषय है जिस पर सहकारिता आन्दोलन * 
में गहरे मतभेद रहे है, परन्तु यदि आन्दोलन में वास्तव में लोकतत्रलुवाद रखना हो तो जो 
आदेश' दिए जाय उन पर, जिन्हें वे दिए जाय उन को भी उतनी ही' जाच करने का अधि- 
कार होना चाहिए, जितना कि उन को जिन के लाभ के लिए वे दिए जाते हैं। कार्यकारिणी 
की सदस्यता का अर्थब्यह होना चाहिए कि सदस्य को फिर से चुने जाने का पात्र माना जाय 
और गरूती और भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह वत्तंमान सुरक्षण वैसे ही बने रहने देना चाहिए 
कि सदस्यो की विशेष बैठक में दो तिहाई बहुमत से किसी सदस्य को कार्यकारिणी से 
वापिस बुला लियो जाय । एक श्रम मत्रणा समिति, जैसी कि कई शाखाओं में है, रहती 
चाहिए जिसे, कमंचारियो की ओर से यह शक्तति प्राप्त हो कि वह प्रबन्धकों के साथ श्रमिको 
की समस्याओं के बारे में वैसे ही बातचीत कर सके जेसे कि राष्ट्रीयकृत उद्योग में किसी 
कारखाने में की जाती है। शाखा की त्रेमासिक बेठक की व्यवस्था बनी रहने दी' 
जानी चाहिए और मत्रणा समितियों की श्वख॒ला द्वारा--जिस में, में यह सुझाव देता हू 
कि, स्त्रियों को निरन्तर अधिक स्थान मिलता रहना चाहिर--इस' कार्यवाहियों का 
संवर्धन होता रहे और उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे।* जमेनो द्वारा अपनाए गए समूह--- 

१ उदाहरण के लिए देखिए “दी रिपोर्ट आफ़ दी जेनरल कोआपरेटिव सर्वे कमिटी, 
पृष्ठ १४९ (१९१५९) 

देखिए सिडनी वेब की दो कान्‍्स्टीद्यूडइनल प्राबहस आफ ए कोआपरेटिय 

सोंसड्टी” (फेब्रिथन पुस्तिका २०२) पृष्ठ १६-१७ । 


३९० राजनीति के मूल तस्तव 


अभिकर्ता जैसे लाभदायक तरीके से समिति के काम में सदस्यो की दिलचस्पी बनाए 
रखने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे अधिक सफलता उन सहकारी समितियों 
को मिलेगी जिन का उद्देश्य यह होगा कि वे अपनी दुकान को न केवल परचून की वस्तुओं 
का भण्डार बनाने का उद्देंधय अपने सामने रखें, बल्कि उस दुकान को उस भहाव 
सामाजिक दर्शन का प्रतीक बनाए जिस की भावना इस रूप में अधिक प्रचलित है कि 
साधारण सदस्य उसकी समस्याओं के प्रति सजग हैं । 
बहुत से ऐसे मामले है जिनमें मत्रणा समितियों और सामान्य सदस्यों से हाथ बढाते 
के लिए कहा जा सकता है । मत्रणा समितिया शाखा की त्रेमासिक प्रगति के सम्बन्ध में 
इसके सदस्यों को रिपोर्ट दे सकती हे सामाजिक कार्यवाहियों की संगठित कर सकती हें, 
समूह अभिकर्त्ताओं की मार्फेत उन सूत्रों के सम्बन्ध में जाच करने का प्रयत्न कर सकती 
है जिन के उपयोगी होने के सम्बन्ध मे पूरा पता नही लगाया गया और अपनी सेवा में 
सुधार करने के विचार से अन्य समितियों की कार्यवाहियों की जाच कर सकती है। 
इन समितियों के सदस्य पण्यों के अपर्याप्त सम्भरण या उन के दोषयुकत प्रकार के प्म्बस् 
में इन से शिकायत कर सकते हैं। छीडस सहकारी समिति ने, जिस ने इन में से बहुत से 
बिचार भ्रहण कर लिए हैं, जो प्रयोग किया था उसकी सफलता इस बात का पक्‍का' प्रमाण, 
है कि यह प्रयोग आवश्यक है और इस का महत्त्व भी है। निस्सन्देह इन मत्रणा समितियों 
के सदस्यो का चुनाव, शाखा के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए, और--सिवाए 
इसके कि उन द्वारा किया गया खर्च उन्हें दिया जाय--उन्हें स्वयंसेवक के रूप में काम 
करना चाहिए । मेरा विचार है कि कोई भी व्यक्ति जो सहकारिता आन्दीौलन को भली 
प्रकार जानता है, इस बात में सन्देह नही कर सकता कि थोडा सा प्रयत्न करने से इस-सेवा 
से बहुत लाभदायक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । और यदि, जैसा कि लीडस में होता है, 
सारे क्षेत्र की समस्याओं का सर्वेक्षण करने के लिए प्रत्येक तिमाही के बाद शाखाओं की बैठक 
ही, तो यह सामान्य विचार विमर्श की एक बहुमूल्य व्यवस्था होगी (इन स्वयंसेवी सलाह- 
कारों द्वारा अतौपचारिक रूप से अपनी कार्यकारिणी का चुनाव, जोकि उनके मत्रिमडल 
की तरह काम करेगी, बडा महत्वपूर्ण प्रयोग होगा । इस से एक ऐसा साधन मिल जाता है 
जिस के द्वारा समिति की कार्य कारिणी को ऐसी समस्याएं निबटानी पडढती हैं जिन की ओर 
या ती वह ध्यान न देती हो या जिन की उपेक्षा करती हो । और साथ ही यह बात॑ भी कम 
महत्व की नही है कि यह एक ऐसा बहुमूल्य साधन है जिस के द्वारा सदस्य प्रशिक्षण 
श्राप्त कर सकते है जिन में से भविष्य में समिति के सचालक चुने जा सकते हैं। सक्षेप मे, 
इत मत्रणा समितियों की बैठके सहकारिता आन्दोलन के लिए वही काम कर सकती हैं 
जोकि विधान सभा के वरण-क्ृत्य द्वारा मत्रिसण्डल के लिए किया जाता है। 
शाखा बेठक का क्या लाभ हो सकता है, यह तो मेरे विचार में अधिकतर क्षाल्रा 
समिति और समूह-अभिकर्त्ताओ के उत्साह पर निर्भर है । जिस हृद तक वे सदस्यों को इस 
बात के प्रति सजग बना सकते हैं कि आन्दोलन को ऊपर उठाना उन के हाथ में है औ! 
इजे/भ्रमाज़ी बनाते के किए उन्हें अपने अनुभव के आधार पर आलोचना करती चाहिए 
शी आनाव देने चाहिए, उसी हृद तक यहू आन्दोलन इस बात की सम्पूर्ण अभिव्यवितहों।ँ। 
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फि वे किस चौज़ को अपने लिए आवश्यक समझते है। मेरे विचार में यहा भी वह क्षेत्र है 
जिसमें सहकारिता सप कहा जानें वाला सगठन बहुत लाभदायक हो सकता हे ॥ अब 
तक तो यह अच्छे अच्छे विद्वारों वालें सकल्प मात्र पास करने वाला सम्मेलन अधिक रहा 
है और अपने इतने विस्तृत क्षेत्र के प्रत्येक कोने मे सगत सिद्धातो की भावना भरने वाला 
संगठन कम । इसे इस बात को अवश्य समझना चाहिए कि सहकारिता का मूलाधार शिक्षा 
हैं और इसके साथ ही यह समस्या भी सम्बन्धित है कि कोई व्यक्ति केवलमात्र इस बात 
के कारण सघ की शेक्षिक अपील को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त नही है कि उसमें 
सहकारिता के लिए बडा उत्साह है। यहा यह बात बडी प्रभावित करने वाली हैँ कि अधिकतर 
लाभदायक काम स्त्रियों के सगठन द्वारा किया गया है, यद्यपि सहफारिता श्रेणी 
में ५ प्रतिशत से अधिक सदस्य स्त्रिया नही हैं। ऐसे शिक्षा सगठनो के काम पर ही यह बात 
निर्भर हैं कि साधारण सदस्यो में कितनी दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। यहा यह भी 
कह देना चाहिए कि इस दिलचस्पी की प्रकार प्रत्यक्ष प्रचार पर उतनी निर्भर नही होभी 
जितनी कि इस बात पर कि इस में नागरिकता का सामान्य स्तर ऊचा उठाने की जो इतनी 
बडी शक्ति निहित है उसका उपयोग कैसे किया जाता है । 

जहा तक स्थानीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, सहकारी समिति की समस्याएं सिद्धान्त रूप 
में अपेक्षतयया अधिक सरल हैं । जब तक वे अपने कर्मचारियों को पर्याप्त स्वशासन देने के 
लिए आवष्द्यक सस्थाए, जैसे कि किसी राष्ट्रीयकृत सेवा में होती हैँ, बनाती रहे, जब त्तक 
कि वे एसा सचालक वग बनाती रहे जिसे इतना वैतत मिलता हो कि उस के कामो के लिए 
आवश्यक योग्यता वाले व्यक्ति आगे आए, और जब तक वे विशेषज्ञ केखा परीक्षण और 
सभी सदस्यों के नियत्रण द्वारा उन की कार्यकुशछता पर निगरानी रख सके, उनकी कार्य- 
वाहियो का क्षेत्र, वे जितना चाहें विस्तृत बना सकती है। अधिक जटिल समसस्‍्याएँ तो, 
जैसा कि आशा ही है, उन के सम्बन्धो के सधानीय पक्ष में उत्पन्न होती है। जैसाकि सभी 
जानते है, लगभग सभी परचून समितिया एक सधानीय संविधान द्वारा एक बडीं थोक 
समिति से सम्बद्ध होती है| स्थानीय समितिया सारा माल, जो कि वे अपन सदस्यो को 
परचून में बेचती है, थोक समिति से खरीदती हैं और थोक समितिया जो राभ कमाती हैं 
है वे उन की अगर्भत समितियों को क्रय पर छाभाश के रूप में छौटा दिया जाता है, बिल्कुल 
उसी तरह जैसे कि स्थानीय समितियों मे होता हे । थोक समितियों का प्रबन्ध भी उसी 
प्रकार होता है। प्रत्येक स्थानीय समिति का समिति की हैसियत में एक वोट होता हे और 
क्रय की राध्षि की इकाइयो के अनुसार अतिरिक्त वोट होते है। समितिया थोक समिति 
के सचालकों को चुनती है, जिन की सख्या ३२ होती है, और वे स्थानीय समितियों के 
अतिनिधियों की जैमासिक बैठक में अपनी नीति प्रस्तुत करते हैं। क्योकि अन्तिम सत्ता 
स्थानीय समितियों के हाथ में होती है, वे स्पष्ट रूप से थोक समिति के सचालन में प्रत्येक 
महत्वपूर्ण मौके पर उन के उत्पादन के तरीको पर नियत्रण र॑ंख सकती है । 

मेरे विचार में व्यापारी निगम के रूप में थोक समिति की सामान्‍य कार्यक्षमत्ता 
दुनिया के किसी भी व्यवितिगत उद्यम की कार्य क्षमता के मुकाबिले में कम नहीं है । परल्तु 
इसे अपनी जी समस्याएं हक करनी पडती है, उन का स्वरूप उन से भिन्न है जोकि व्यापार 
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बढाने मात्र से सम्बन्धित है। कम से कंम अन्तंत यह ऐसी बात है जिस के भविष्य कौ$.. 
वास्तविक बागडोर अगभूत समितियो के हाथ में है। बल्कि इसे जिन समस्याओ का सामना, 
करना सीखना पडता है, उनका सम्बन्ध ही, (१) अपने आप मे; अपने कर्मचारियों के साथ' 
लोक-तत्रवादी सम्बन्धों की व्यवस्था, (२) नयी आवश्यकताओ को पहले से जान लेने के' 
लिए अधिक समेकित प्रयत्नो और (३) आलोचना करने और सुझाव देने की उससे 
कही अधिक अच्छी व्यवस्था से है जो कि आजकल विद्यमान है । मैं इन तीनो समस्याओं 
का अलग अलग विवेचन करूगा। पहली बात यह है कि मेरे. विचार में यह स्पष्ट ही है" 
कि राष्ट्रीयकृत उद्योग के कर्मचारियों के लिए जो कुछ ठीक है वही थोक समिति के कर्म- 
भचारियो के सम्बन्ध में भी ठीक है । इसलिए उन्हे यह हक हूँ कि उन्ही में से लोगो को 
चुन कर सचालक बोर्ड के सदस्य बनाया जाय । जैसाकि राष्ट्रीयक्ृत उद्योग के सम्बन्ध: ' 
बोर्ड में होता हैं, वे छोग एक ओर तो वृत्तियो ओर दूसरी ओर प्रबन्ध के प्रतिनिधि होने 
चाहिए। इन कोगो को मिल कर बोर्ड के कम से कम एक तिहाई और हो सके तो आधे 
सदस्य चुनने चाहिए। और कोई ऐस। उपाय नहीं है जिस से इतने बडे सगठन' में उन 
के हितो का सुरक्षण समुचित रूप से हो सकता हो। तब भी अगभूत समितिया ही सर्वोपरि 
होगी, परन्तु वे उन लोगो के साथ बराबरी के आधार पर होगी जिन्हें सहकारिता आन्दोलन 
में सौतेले बच्चों जैसा समझा गया है । इस प्रकार प्रतिनिधि लेने की व्यवस्था के अतिरिक्त 
और भी व्यवस्था होंनी चाहिए। कारख्ानो में जैसे होता है उसी प्रकार सहकारिता में भी 
कारखाना समिति और नियम भग' करने वाक़े कर्मचारियों के लिए अनृशासन बोडे की 
भी उतनी ही ज़रूरत हैँ जितनी कि अन्य क्षेत्रों में। जहा तक' व्यवस्था का सम्बन्ध है, 
नियुक्तियों की समस्या भिन्न है, चाहे सिद्धान्त रूप में ऐसा न हो । मुझे इस बात का कोई 
कारण दिखाई नही देता कि स्थानीय सहकारी समिति स्कूलो की भार्फत ऐसे छडके छडकियो 
के साथ सगठित रूप में सबध स्थापित क्यो न करे, जोकि उसकी सेवा में प्रवेश करना चाहते 
हो और आवद्यक मज़दूर सधो के साथ उनके प्रवेश के सम्बन्ध में व्यवस्थाबद्ध योजना 
क्यो न बताएं। लिखा पढी के काम के लिए उन्हें पहले तो प्रतियोगिता परीक्षाओ द्वारा 
लोगो को भर्ती करना चाहिए। वे चाहें तो यह शर्त रूगा| सकती हैं कि सहकारिता के जिन 
सदस्यों की ठीक समझा जाता हो, उन के बच्चों को ही इन पदो के लिए सुपात्र भाना 
जायगा। प्रत्येक कारखाने में छोटी-मोटी पदीक्षतिया सामान्य कारखाना समिति या किसी 
विशेष विभाग का काम करने वाके विशेष सगठन' की अनुमति से की जानी चाहिए । बडी 
पदोन्नतियों का विषय बोड के लिए रहता चाहिए परन्तु (क) प्रत्येक पद का धिज्ञापन (ख) 
जहा इच्छित हो, विशेष योग्येताओ का प्रमाण और (ग) उन लोगो से परामर्श, सदा लिया 
जाना चाहिए, जित के ऊपर पदोन्नति पाने वाला व्यक्ति अपनी सत्ता क। प्रयोग करेगा । 
भथदि ऐसा किया जाय तो सचालफ बोड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने के कारण, 
नियुक्तियों में कर्म चारियो के हितो का सुरक्षण समुचित रूप से होगा । यहा यह कहना भी 
अंसगत नही होगा कि यदि थोक समिति योग्य व्यक्तियों को अपने काम के लिए आकर्षित 
“करना चाहती है तो कम से कम अगली कुछ पीढ़ियो तक, उसे उच्चतम' पदों के लिए पर्याप्त 
3मस्सिंमिक के सम्बन्ध में अपने सकुचित दृष्टिकोण को तिलाजलि देनी पडेगी । इस सें ' 
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कोई सम्देह नही कि व्यक्तिगत उद्योग की अपेक्षा उसे, कम से कम अपने सचालक़' बोर्ड 
के लिए कम वेतन पर अधिक अच्छे व्यक्ति मिल सकेगे परन्तु प्ररविधिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी 
पदों के सम्बन्ध में यह बात उतनी सच नही है। अपने कम चारियो में से ही ऊचे पदाधिकारी 
नियुक्त किये जाने के खतरे को उसे समझ लेना चाहिए और इससे बचाव करना चाहिए । 
ठोस उदाहरण के रूप में, सहकारी बैक के लिए, अपने सचालक बोड में काम के लिए मि० 
कीन्स जैसे अर्थ शास्त्री की सेवाए प्राप्त करना उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए जितना 
कि किसी राभ कमाने वाले बैंक के लिए रिटायर हुए राजनीतिज्ञ की सेवाए प्राप्त 
करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। और, यथोचित परिव्तेनो के साथ, यह बात 
इस की कार्यवाहियो के प्रत्येक पहलू पर भी लागू होती है। इसे अपने कर्मचारी, 
विशेषकर बडे बडे पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र की सभी श्रेणियों में से भरती करने 
चाहिए । 

और दूसरे, जैसा कि में ने कहा है, आवश्यकता इस बात की है कि नयी उत्पन्न 
होने वाली आवश्यकताओ को पूरा करने की योजना बनाने के लिए बहुत अधिक संगठित 
प्रयत्नों की आवश्यकता है । प्रचार के सम्बन्ध में यह बात विशेषकर स्पष्ट है । थोक" 
समिति की फमज़ोरी यह रही है कि यह सक्षम और अनुशासनबद्ध मस्तिष्क वाले व्यक्तियों 
को अपना प्रचार-साहित्य तैयार करने और अपने पण्यो का विज्ञापन करने के लिए 
प्रयकत नही कर सकी है । इसका साहित्य भी उतनी ऊची प्रकार का होना चाहिये जिस 
की कि उसकी सेवा के आदशों से आशा की जाती हैं । अब तक, इसकी शिक्षा सम्बन्धी 
सभी कार्यवाहियो में प्रवृत्ति यह रही है कि उन्हे व्यापार के विकास के लिए प्रयुक्त किया 
जाय । परन्तु सहकारिता आन्दोलन का अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति इस बात से 
अनभिज्ञ नही रह सकता कि ये शिक्षा सम्बन्धी कायवाहियाँ व्यापार के विकास की असली 
कुजी' हैँ । नयी आवश्यकताओं का सामना पर्याप्त रूप में तभी किया ज। सकता है जब कि 
सदस्यों को उनके अस्तित्व का ज्ञान हो और यह ज्ञान तभी हो सकता है जब कि सहकारिता 
आन्दोरून के सदस्य को इस बात की ट्रेनिंग मिली हो कि वह निरन्तर उनका महत्व 
समझता रहे और उनके सम्बन्ध में संगठित ढंग से थोक' समिति के सचालको को सूचित 
करता रहे । इसका अथ यह है कि शिक्षा और प्रचार के लिए कमंचारी रखे जायें, जिन्हें 
केवल चुनाव द्वारा ही भर्ती न किया गया हो बल्कि जिन्हे विशेषज्ञ वर्ग के रूप में इसके 
सिवाय' किसी और प्रयोजन के लिए नही, बल्कि केवल इसी के लिए रखा गया हो । दो 
सचालरूको को त्रिशिष्ट रूप से इसी काम के लिए रखा जाय तो बहुत ही अच्छा होगा । और 
वे आन्दोलन के साहित्यिक क्रियाकलाप पर निगरानी रख सकते है । यह साहित्य तब तक 
सन्‍्तोषजनक नही समझा जा सकेगा जब तक कि आन्दोलत के सदस्य इसे अपना कर्त्तव्य 
जान' कर न पढें बल्कि बाहर के छोग इसके अच्छा होने के कारण इसे' दिरूचस्पी से पढें 
बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि से मि० जार्ज रसल के प्राविधिक प्रकाशनो को दिलचस्पी 
से पढ़ते है। इस बात का महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि सहकारिता आन्दोजन वालों 
की'आत्मतुष्टि भग हो जायगी क्योकि इससे उन्हे आन्दोलन से बाहर के लोगो की आलो- 
चना का निरन्तर सामना करना पडेगा | उन्हे यह आदत डालनी पडेगी कि वे बाहर सें 
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विशेषज्ञों को लाएँ जो उनके प्रयत्नों का सर्वेक्षण करें और उन पर प्रकाद डालें। जो लोग 
सहकारिता आन्दोलन में विश्वास नही रखते उन पर आन्दोलन के उत्साही सदस्मपे की 
एक सौ पुस्तिकाओं की बजाय भि० और मिसेज बेब द्वार्स किये गये एक अध्ययन का 
अधिक असर पडता है। परन्तु इस सेवा की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि इसे समिति 
किया जाय, आजकल इस आन्दोलन के लिए जो क्षेत्र वीरान पडे है, उनमें मे रास्ता 
निकालने का यही एकमात्र ढग है । 
तीसरे, मैं ने यह कहा है कि इस आन्दोलन को आलोचना की उससे कही अधिक 
अच्छी भीतरी व्यवस्था की आवश्यकता है जो कि आजकल है । इस आन्दोलन का क्षत्र 
जैसे जैसे बढ़ता जायगा और इसमें घरेलू पण्यों का व्यापार करने वालके व्यापारी भी 
खपते चले जायेगे--जैसा कि होना ही चाहिये--वैसे ही इस व्यवस्था का महत्व बढ़ता 
चला जायगा । इस प्रयोजन के लिये थोक समित्ति को स्थानीय समितियों के साथ अपने 
सम्बन्ध आज की अपेक्षा अधिक व्यापक बनाने पडेंगे। जैसे कि मैने कहा है कि आधुतिक 
राज्य की केन्द्रीय सरकार को निरीक्षण, आलोचना और सुझावो द्वारा स्थानीय सत्ताभी 
"को सहायता देनी चाहिये बिल्कुल उसी प्रकार थोक समिति को अपनी अग॒भूत समितियों 
की सहायता करनी चाहिये । इसके पास प्रत्मेक क्षेत्र में उन समितियों के प्रयत्नों के तठस्थ 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत अधिक जानकारी रहती है । इसे न केवल यह दिखाना 
चाहिये कि उनके व्यापार में वृद्धि कैसी हुईं है, उनका लेखा जोखा षया है, उन्तके सदस्य 
कितने है, इसे कई वर्षों के काम की प्रत्येक मंद के सम्बन्ध में एक समिति की दृश्चरी प्रभिति 
से तुलना करनी चाहिये। इसे वह व्यवस्था करनी' चाहिये जिसे अमरीका में औद्योगिक 
लेखा-परीक्षा कहा जाता है, जिससे प्रयोग में लाए जाने वाज़े प्रत्यक तरीके के गुणावगुणों 
का विद्लेषण किया जाता है और उनका पता चलता है । यह कहने की जरूरत नही है 
कि ऐसी केखा-परीक्षा उत्त छोगो द्वारा की जायगी जिन्हे उन बातो को लागू करने की सत्ता 
प्राप्त नही होगी जिनकी शिक्षा वे देते है। वे बातें समिति को बता दी जयेंगी और वह इनका 
उपयोग अपने सुधार के लिए करेगी। इन बातो को प्रकाशित किया जायगा और वे प्रत्मेक् 
समिति को दूसरी से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देने का साधन बतेंगी। मैं यह सही कह 
रहा कि सहकारिता आन्दोलन के सधानवाद को क्षति पहुचाई जाय। अपने कामो में स्था- 
नीय समिति की स्वतत्रता एक ऐसा पहल है जिसके बारे में कुछ कहना खतरे से खाली 
नही है । में तो यह कह रहा ह्‌ कि थोक समिति की स्थिति अपूर्व है और वह इसी' रूप में 
हो सकती है । वह सहकारिता के प्रयत्नों का सर्वेक्षण कर सकती है और बता सकती है 
कि उसका वास्तविक अथ क्या है और जो वह बताती है वही ऐसा ज्ञान हैँ जिससे' प्रभति 
की जा सकती है और वह ज्ञान इसी प्रफार सम्भव है । इसका अरे यह होंगा' कि धोक समति 
में एक अनुसन्धान विभाग स्थापित किया जाय जो आन्दोलन के प्रत्येक पहल के सम्धन्ध 
में रिपोर्ट देगा । यह बताएगा कि कौन-कौन सी नयी प्रगति की गयी है और कौन-“कौन॑ 
से नए तरीके प्रयोग में भा रहे है । यह इस बात पर॑ प्रकाश डालेगा फि दूसरे देशों मैं क्यों 
ु जा रहा है । थह ग्लासगो या वूलविच के सम्बन्ध में किये गए अध्ययन जैसा ही एक 
है बप्रोशिवार:अध्ययत लीडस के सम्बन्ध में भी कर सकेगा । प्रत्येक स्थानीय समिति,जैसे 
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चाहिगी इससे सहायता के सकेगी । मि० बेव*" ने कहा हे कि “यदि सफलता की ऐसी 
कसौटिया हो जिनका काफी प्रचार हुआ हो और जिन्हें आम तौर पर माना जाता हो, तो 
किसी भी उपक्रम में छोगो के एक समूह को दूसरे समूह से आये बढने के लिए स्वेच्छा से 
प्रयत्न करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है ।” यह निश्चित है कि ऐसी कसौटियाँ 
निर्धारित करके ही सहकारिता आन्दोलन से यह आशा की जा सकती है कि वह अपन को 
सामान्य नागरिको के अनुरूप बना सकेगा । 
में समझता हू कि इस विदल्षेषण से यह स्पष्ट हे कि भविष्य के राज्य में उप- 
भोकक्‍्ताओ की सहकारिता कितना योग दे सकेगी । इसकी कोई सीमा निर्धारित करना किन 
है । यहा इन दो महत्वपूर्ण बातो पर फिर ज़ोर देना पड़ेगा कि इस आन्दोलन में ऐसी 
व्यवस्था हो कि (क) काफी बड़े क्षेत्र में, लाभ कमाने की भावना का उन्मूछन किया 
जाय और (ख) वितरण की प्रक्रिया में से आजकल के बिचोलियो को हटाकर, जो 
उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में सम्पर्क का काम करते है, उत्पादन की सारी लागत 
को कम किया जाय। हमें इस बात को भी नही भूलता चाहिये कि यह आन्दोलत एक 
ऐसा प्रत्यक्ष और लोकतन्‍्त्रात्मक तरीका है जिससे उपभोक्ता स्वय यह निर्धारित कर 
सकते है कि कौन कौन सी वस्तुओ का उत्पादन हो जिस से वह अषव्यय बहुत कुछ बन्द हो 
जाता है जो कि वर्तमान व्यवस्था में होता है । एक सीधे से उदाहरण से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी। प्यालो और पि्चों के उत्पादन को ही लीजिए। व्यक्तिगत 
उद्यम में उनका उत्पादन केवल इस बात पर आधारित है कि उनका उत्पादन 
करके लाभ कमाया जा सकता हैँ या नहों। जनता को मारूम नहीं होता कि उनके उत्पादन 
की योजना है। उसे इसकी सूचना तो बहुत बडी विज्ञापन' व्यवस्था से मिलती है जिसकी 
लागत उस मूल्य में शामिल हो जाती है जो कि जनता को देना पडता है । सिवाय प्रयोग के 
और कोई तरीका नही है जिससे पता चल सके कि फिसी चीज़ की माग फितनी है और 
व्यापार उद्यम फा इतिहास इस बात का प्रमाण है कि इस प्रयोग पर बडा खचे होता है 
और इसमें अपव्यय भी होता है । उपभोक्तता प्याले और पिर्च चाहे खरीद ले परन्तु उसे 
उनके सम्बन्ध में केवल वही' कुछ मालूम होता है जोकि निर्माता उसे बता देता है । भौर 
उनका जो मूल्य'वह अदा करता है उसका उत्पादन की छागत से कोई सम्बन्ध होना आवश्यक 
नही है । में समझता ह कि व्यक्तिगत निर्माता कें स्थान में उत्पादक श्रेणी में भी उससे 
स्थिति कुछ अधिक अच्छी नही होती । इस स्थिति मैं भी यह ठीक ठीक पता नही रहता 
कि मार्ग कितनी है, यह मालूम नही कि होता उपभोकक्‍ता चाहते क्‍या हैं और साथ ही 
उत्पादक और उपभोक्ता के ब्रीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता । उपभोक्‍ताओ की 
सहकारिता में ये सभी' कठिनाइया दूर हो जाती है । जब थोक' समिति कोई वस्तु बनाने 
का निश्चय करती है तो उसका निर्माण उस भाग के आधारपर होता है जिसके बारे में 
ठीक ठीक पता लगा लिया गया हो । इसे अपने माल के लिये मण्डिया दृढ़नी नही पडती 
१ दी नीड़ फ़ार फैडुल रॉआरगताइज्षेशन इन दी कोआपरेटिव सूवमेण्ट 
(फ़ेबियन ट्रेक्ट २०३) पृष्ठ २५ 
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और जनता उसके पण्य से, जो उसने स्वय मागा होता है, कितनी सन्तुष्ट है, इसका पत्ता» 
इसे प्रत्यक्षत और विस्तार मे चल जाता है। मेरे विचार मे उपयोग के लिए उत्पादन को 
आदर्श औद्योगिक संगठन की किसी अन्य व्यवस्था की अपेक्षा सहकारिता आन्दोलन द्वॉय 
अधिक अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। 

अब दो प्र4न रह जाते है जिनके सम्बन्ध मे कुछ कहना आवश्यक है । यह कहा जाता" 
सकता हैँ कि यदि सहकारिता आन्दोलन की सीमयें इतनी विस्तुत' है तो सारे उद्योग कै | 
लिये उपभोक्‍ता सहकारिता को ही उत्पादन का आदर्श रूप' क्यों न|॑ मान लिया जाय ? 
सामाजिक सिद्धात पर उत्पादन के अन्य वैकल्पिक तरीकों के अध्ययन का बोझ लाद॑तौं" 
क्यों ज़कूरी है ” मेरा विचार हैं कि इस' प्रदत का उत्तर इस बात में है कि उपभोक्ताओं 
की सहकारिता केवल इसलिये सफल है कि यह उन पण्यों के उत्पादन और नियत्रण तक ' 
ही सीमित है, जितके बारे में साधारण उपभोक्‍ताओं की राय से अच्छी राय और कोई 
नहीं बना सकता । उपभोक्ताओं की सहकारिता द्वारा विशेष आवश्यकताओं की' पूर्ति 
नही की जाती जैसी कि औज्ञारों और मशीनो के निर्माण की है,बल्कि सामान्य आवद्यकतांभों 
की पूरति की जाती है । इसका क्षेत्र स्पष्ट हैँ जिसमें तत्काल ही उन प्रक्रियाओं पर अपना' 
सारा ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है, जिनमें उपभोकताओ को प्रत्यक्ष दिलचस्पी है । 
सामान्य उपभोग की वस्तुओं को छोडकर हम' विशेष उपभोग की वस्तुओ पर आयें तो 
मैं समझता हू कि उन पर यह बात छागू नही होती है। उनका क्षेत्र विभिन्न प्रकार का 
हे । मुझ इस बात का कोई कारण दिखाई नही देता कि जो छोग एक' विद्यष' प्रकार की 
मशीनों का उपयोग करते हैं, वे उन लोगो पर शासन करें जो उनकी ओर से भशीनें बनांतें 
है | उन्हे सित्राय तैयार मशीन के और इस की आवश्यकता के मुकाबिले में इसके मृल्य; 
प्रकार और सभरण की मात्रा के' और किसी बात मेँ कोई दिलस्चपी नहीं है । इसंलिए 
एक ओर माग' और दूसरी ओर तैयार उत्पाद के निर्माण' के बीच की जो प्रक्रिया है, उस 
पर नियत्रण मोटे तौर उत्पादक का रहना चाहिये । मैं समझता हू कि उपभोकताओ की 
सहकारिता के अधीन' इजीनीययरिंग जैसी वृत्तिया उत्पादन की सबसे अधिक कार्य-कुशले 
इकाइया नही बन पायेंगी। सिद्धांत रूप में मिः वुल्फ* का यह कहना ठीक है कि राष्ट्रीय- 
करण के अर्थों में रेछो पर सरकारी नियत्रण की कल्पना करना आसान है, परन्तु मेरा 
विच्भर है कि व्यवहार में, सहकारिता के जो लाभ है, वे तो उपभोक्ताओं की मत्रणा 
समितियो द्वारा प्राप्त किये जा सकते है और राष्ट्रीयकृत रूप में उत्पादक के लिये प्रत्येक 
दृष्टिकोण से अधिक गुजाइश रहेगी । और दूसरी बात' यह है कि' औद्योगिक सगठन' के 
रूप' एक ही प्रकार के बनाने में भी कोई लाभ नही है। विभिन्नता में निश्चय हीं छाभ है 
क्योंकि इसमें प्रयोग किया जा सकता है और यदि यह समुचित न हो तो विधान सभा के 
तत्वाधान में इसके रूप में परिवर्त्तन करके इस पर नियत्रण रखा जा सकता है । 

इससे राज्य के साथ सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्धों का प्रइन उत्पन्न होता है । 
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आन्दोलन का विस्तार होने पर उस पर राज्य को क्‍या शक्तिया प्राप्त होगी ? यह स्पृष्ड 
ही है कि सहकारिता आन्दोलन को न्यूनतम नागरिक अधिकारो की वे सभी अपेक्षताये 
पूरी करनी पडेंगी जिनके बारे में मेने यह कहा है कि उतको लागू करना केवल राज्य का 
ही काम है। यह आन्दोलन चाहे किसी दर पर वेतन दे, परन्तु उसे उस दर पर अवश्य वेतन 
देना पडेंगा जिसका निर्धारण राज्य ने न्यूनतम दर के रूप में किया है । उदारहण के छिये, 
यदि यह मारूम हो कि परीक्षण के प्रयोजन के लिये बोरिक एसिड का प्रयोग ठीक नही तो 
सहकारिता के ढंग पर चलते वाली डेयरी का भी राज्य द्वारा निरीक्षण उसी प्रकार होना 
चाहिये जेसे कि किसी अन्य उद्यम का होता है। कारख़ानों से सफाई और सुरक्षा के 
सम्बन्ध में राज्य ने जो बातें आवश्यक समझी हैं वे सहकारी कारखानो में भी होती 
चाहियें। भविश्य में, उत्पादन मन्नालय के साथ उसका सम्बन्ध कुछ उस प्रकार का होना 
चाहिये जेसा कि, आज व्यापार-मत्रालय (दी बोर्ड आफ ट्रेड) के साथ है। और मेरा 
कहना यह है कि अनुसधान मत्रालूय के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा इसके काम का प्रति 
वर्ष विश्लेषण और आलोचना कराना भी वास्तव में लाभप्रद होगा। यदि सहकारिता 
द्वारा मान्चेस्टर नगर को ऐसा दूध पहुचाया जाता हो, जिसकी प्रकार दोषपूर्ण समझी जाय, 
तो उसे निरीक्षण करवाना पडेगा और यदि यह सक्षम व्यक्तियों की उपपत्तियों को 
मानने से इनकार करे और उनके अनुसार अपने तरीको को न बदले तो इसके लिए दण्ड 
की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । निस्सन्देह इस सम्बन्ध में सहकारिता की व्यवस्था 
का सबसे बडा लाभ यह है कि यदि मान्चेस्टर का स्वास्थ्य अधिकारी उसके नागरिकों 
से शिकायत करता है तो ग्रह शिकायत सहकारिता के सदस्यों से भी होगी जो कि तत्काल 
ही शिक्रायत दूर करने के अपने साधन से काम ले सकेंगे। सहकारिता आन्दोलन पर केवल 
यही समस्‍यायें लागू होगी जो कि आवश्यक भी हैं। इनको छोड, इस आन्दोलन का सबसे 
बडा लाभ यह है कि इसका स्वरूप गेर-सरकारी है । इस का अथ॑ यह है कि जो भी आव- 
दयफतायें सामने आती है उन्हे पूरा करने की अधिक योग्यता और अधिक परिवर्तन - 
शीलता इस व्यवस्था में है और साथ ही साधारण स्त्री पुरुषो के हाथ में नियत्रण की 
अधिक दवित रहती है । उनके लिये यह आन्दोलन शासन कला में एक और अधिक महत्व- 
पूर्ण पाठ है। जहा वे जो कुछ करते है उसका' उनके जीवन के स्वरूप पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
पडता है । जिस व्यक्षित ने भी स्त्री सहकारिता सघ का काम देखा है, उसे पता चल जायगा 
कि सहकारिता का यह पहल कितना सहायक होता है । इससे रचनात्मक नागरिकता का 
तत्व बनता है जिसके समान समुदाय के कुछ ही दूसरे तत्व है । इसे जितना अधिक प्रोत्साहन 
दिया जायगा यह उतना ही अधिक सफल होगा । 
जि 

व्यक्तिगत उद्यम के रूप इतने विविध है कि इस पुस्तक में इतती गजाइश नही कि 
उनके नियत्रण के सिद्धात बताने के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सके । में समझता ह 
कि वे सिद्धात, भनुष्यों ने नागिरक होने के नाते निहित अधिकारो की पहले की गईं चर्चा 
और दूसरी ओर सम्पत्ति के स्वरूप और उन अधिकारों के साथ उसके सम्बन्ध पर आधा- 
रित है। परन्तु जो भी व्यक्ति इस बात पर ध्यान देता है कि किसी गाव में से होकर जाते 
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वाली सडक पर की वर्क शाप जिसमें एक ही व्यक्ति काम करता है, कुछ ग्राहकों के नि 
हाथ से कपडा बुनने वाले किसानों के सध, जना' में साझेदारी के अधार पर स्थापिहू] 
जीअस जैसे बडे उच्चम, और प्रेस्टन में हाटोबस के जैसे बड़े पैमाने पर बनी रुई मिलो में-..२ 
इन सब में कितना बडा अन्तर है, वह इस बात को समझ लेगा कि इनमें से प्रत्येक उचचम 
के रूप पर सामान्य सिद्धात अछग अछग ढग से ही लागू किय जा सकते हैं। उद्योग का! 
स्वरूप बवलन के साथ ही इन सिद्धातों को लागू करने का तरीका भी बदल जायरा 
सम्भव हूँ कि कुछ उद्यमों में व्यक्तिगत उत्पादन की अनुमति दी जाय, परन्तु उलांगो 
का विपणन सहकारिता के ढंग पर होंगा जैसा कि डन्मार्क में कृषि के उत्पादों 
होता है । था यह काम सामूहिक कृप से राज्य की भार्फत होगा या सहक 
थोक समिति द्वारा जैसे कि ब्रिटेन की सरकार न मुद्धकाल में आस्ट्रेलिया की ऊन खरीतीहँ 
थी । अन्य व्यवभायों में---उदाहरण के लिए आभूषण आदि में--सम्भव है कि चादी सौंप 
की खानों और हीरे आदि जैसे विशिष्ट उत्पादों का स्वामित्व राज्य सरकार के हाथ है 
रखना लाभदायक हो, जब कि उनका निर्माण और तैयार उत्पादन के रूप में बिक्री अधिक 
नर व्यक्तिगत उद्यम के लिए छोड दी जाय | मे समझता हु कि अन्य मामलो में,जैसे कि भवत्त 
निर्माण में, उत्पादकी के एसे छोट छोटे सघो के छिए काफी स्थान है जो कि या तो व्यक्ति 
गत गृहस्थी के छिए काम करें और या नगरपालिका के लिए, जैसे कि मध्ययुग के गिरजाधर 
और निवासस्थान बनाने वाले किया करते थे । एसे उद्योग भी होगे जिनसे राज्य का किंसी! 
भी अवस्था में कोई सरोकार नही रहेगा। ऐसे उद्योगोंका उदाहरण आगार सामग्रीकाः 
निर्माण और बिक्री है) ऐसी जटिलता के होते हुए यहां तो में केवल यही' बताने का प्रयल/ 
कर सकता हूं कि सामान्य रूप से क्या सिद्धात्त होगा और मैने यह बात मानी है कि जिन 
परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है, उनके सभी रूप में और उन्ही साध्यो की दृष्टि से किये' 
जाने की आशा नही है । यहा में अपनी इसी बात पर जोर दे सकता हू । | 
सामान्य रूप से देखें तो राज्य को व्यक्तिगत उद्योग का विनियमन करते समय तीन 
सामान्य हितो की रक्षा करनी होगी। सबसे पहले तो राज्य के लिए यद्ध आवश्यक है कि वह 
उद्योग में उत्पादक के कल्याण की रक्षा करे | इसे एसी व्यवस्था करनी चाहिये जितसे* 
कि उत्पादक अपने श्रम के लिए समुचित पारिश्रमिक पा सके और उसके प्रयत्नों के लिए: 
ऐसी परिस्थितिया हो जिनमें यह निश्चित हो सके कि उसे नागरिक के रूप में अपने कृत्य 
करने का पूरा अवसर मिले । सक्षेप में, इसका अर्थ यहू है कि परिस्थितियां ऐसी हों कि वह 
भरसक प्रयत्न कर सके । राज्य को ऐसी प्रबन्ध करना चाहये कि उत्पादक की स्थिति उस 
मजीव कल की सी न हो जो कि औद्योगिक क्रियाकलाप के प्रत्यक क्षत्र में असख्य मज़दूरों। 
की हूँ । राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि भानवो के रूप में उत्पादकों 
के व्यक्तित्व का उसी' प्रकार ध्यान रखा जाय जैसा कि यहा बताई गई योजना के अन्त- 
गत उस मज़दूर का रखा जाता है जो राज्य द्वारा सचालित उद्योगों में काम करते हैं। उसे यह 
देखना चाहिये कि व्वित्त का प्रबन्ध करने वाले, जिसका रुक्षान सट्टबाज़ी की तरफ़ है 
प्रबन्ध और प्रविधि पर अपना अधिकार न जमा लें, जिसके कारण रूफाशायर के! 
पविद्योग की बडी क्षति पहुची है और अमरीका मे रेलो की सेवा नष्ट हो गयी है । दूसरी 
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बात यह है राज्य को दो चीज़ों से उपभोक्‍ता की रक्षा करनी चाहिय--एक तो 
अत्यधिक मुल्य और दूसरी उत्पादों की दोषपूर्ण किस्म । जिस व्यक्ति ने भी अमरीका 
उद्योग में न्यास के इतिहास कू अध्ययन किया है उसे यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई 
तही होगी कि इसका कडा नियत्रण न केवल उपभोक्‍ताओ की ओर से आवश्यक हैं 
बल्कि राजनीतिक स्वतत्नता की रक्षा के लिए भी यह नियत्रण ज़रूरी है । एक भहान' 
अमरीकन निगम के अध्यक्ष * ने स्पष्टवादिता से यह मान लिया है कि वह स्वयं और उस' 
की स्थिति का प्रत्येक व्यापारी भ्रष्ट उपायो से अपने हित के लिये जान बूझ कर (राज- 
नीतिक) दलो पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। एक प्रमुल अमरीकी 
पत्रकार * ने कहा है कि “गलियो और राजपथो के प्रयोग सम्बन्धी अधिकार, पथ-प्रयोग 
के अधिकार, अधिकार-पत्र के विशेषाधिकारो की रियायतें, निगमित उपक्रमो के लिए 
विधान सभा द्वारा मजूरी आदि का देना, विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सम्पदा का लाभ- 
दायक फलोपयोगं, नगरपालिका सम्बन्धी सुधारो से सम्बन्धित सम्पदा विकास का आदि 
ऐसे काम हैं जिनमें लाखो की व्यक्तिगत पूजी छगगाई जा सकती है और उन प्‌ृजीपतियो 
के प्रतिनिधियों की नीति साफ साफ यह रहती है कि वे अपने छहितो का गठजोड राजनीतिक 
प्रभाव के साथ कर ले ।” हमे प्रेसीडेंट हाडिंग के प्रशासन के इतिहास से पता चुछता हे 
कि हिंतो के ऐसे गठजोड का क्‍या परिणाम होता है। और फिर न्यासो की शवितिया केवल 
अमरीका में ही नही हैं। अग्रेजी कपनियो के गुट्टो--जैसे इम्पीरियल टोबेको कम्पनी और 
कोट्स स्थिह्ठग काटन ट्रस्ट--का प्रभुत्व इतना अधिक है कि उपभोकता पूरी तरह उनके 
चगुलछ मे फसे हुए है और सरकार उनके क्रियाकलाप का अनुसधान आशिक रूप में ही 
करतीं है )। जमंनी में उद्योग के मूल्य-निर्धारण सघ ऐसे वैज्ञानिक ढंग से बने हैं कि उनका 
उदाहरण ससार मे और कही नहीं मिलता । हमने अपनी पीढी में ही देखा है कि कैसे 
एक व्यक्ति के क्रियालाप के कारण सरकार की विदेश नीति असफल रही है, हजारो 
मजदूरों के काम के घण्टे उसके कारण नियत हुए हैं, उसने कोयले और इस्पात के जो' 
मूल्य निर्धारित किये है वे सभी उपभोक्‍ताओ को मानन पडे है और अन्त में उसने सारे 
समाचार पतन्न, जिन्हे छोगो न पढना ही था, ख़रीद कर अपना समर्थन करने पर मज़बूर 
किया है और इस प्रकार उन पर सम्पूर्ण प्रभुत्व जमा लिया है । 

राज्य का तीसरा काम यह है कि वह पूजी लगाने वाली जनता की रक्षा करे। यहा 
यहू भी कह देना चाहिये कि जिस योजना की रूपरेखा बताई गई है उसके अन्तर्गत यह काम 
आज की अपेक्षा अधिक व्यापक स्वरूप बाला होगा। आधुनिक कम्पनी कानूनों के अन्तर्गत 
व्यवितयों का कोई भी समृह छोंगो को किसी वास्तविक सेवा की या छगाई हुई पूजी पर 

किसी छात्र की गारटी दिए बिना उनमे पूजी प्राप्त सकता है। सम्भव है कि कोई 
१. सिनेट रिपोर्ट नम्बर ६०६ ५३वों कांग्रेस । दूसरा सभ्र। 

२ अमरीकन शुगर रिफार्डनिग कम्पनी के अध्यक्ष का साक््य खासकर पृष्ठ 
३५१-२ पर जिसका उद्धरण एच० जे० फोर्ड ने अपनी पुस्तक दो राइज़ एड दी ग्रोथ 
आफ अमेरिकर्न पॉलिटिवस के पृष्ठ ३१८ पर विया हूँ । 

३ रिपोर्ट आफ दी कमिठी आन हृस्द्स 
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कृम्पनी अपने कार्म में बेइमान हो या कार्यक्रुशल न हो परन्तु लोगो को इस्र क़ाहँ 
का पता तो किसी भी समय नही चढेगा। इसकी सारी कार्यवाही रहस्य के आवरण मे 
लिपटी रहती है । बहुधा इसका सन्तुलन पत्र योग्य छेखापाल के सिवाय किसी को: 
समझ में नही आ सकता और वह भी वास्तविक मूर्त परिसम्पत्ति के साथ तुलना करके ही 
जिनका द्योतक वह सन्तुरूत पत्र है---उसके ठीक अर्थ बता सकता है और फिर आजूस्छ 
वित्त के सम्बन्ध में जो हेराफेरी की जाती है उसके कारण प्रबन्ध और' प्रविधि, सचाज़झ 
की कठपुतली बनकर रह जाते है। और सम्भव है कि उन सचालकों को किसी अमरीकी] 
रेलवे के बोर्ड की तरह, उद्योग के वास्तविक कामों का कुछ भी ज्ञान न हो । हो कप । 
है कि लगी हुईं पूजी में, पृजी छगाने वाले के कल्याण का ध्यान रखे बिना ही वृद्धि करू 
का निश्चय कर लिया जाय । ऐसे प्रबन्धों के अनुसार, जिनका उसे कुछ भी पता न हो; 
उत्पादन सीमित रखा' जा सकता है । स्वामित्व और नियत्रण अलग अलूग लोगो के हा 
में रहता है और सामान्यतया प्रबन्ध और नियत्रण में भी परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 
जब तक पूजी लगाने वाले को उचित परिश्रमिक मिलता रहता है, यह समझा जाता हूँ 
कि वह सन्तुष्ट है और यदि वह उचित पारिश्रभिक मिलना बन्द हो जाय तो या तो उसे 
'कम्पती के प्रिसमापन का सामना करना पडता है जिस सम्बन्ध में वह कुछ कर नहीं सकता। 
और या उसे फिर से समृद्धि की आशा में उन' लोगों पर भरोसा करके सन्तुष्ट हो जाता 
पडता है जो पहले ही असफल रहे है। इसके फलस्वरूप, बत॑मान' व्यवस्था में पूजी का अपार 
अपव्यय होता है " और निस्सन्देह इस व्यवस्था में ऐसे कोई साधन नही है जिससे कि जो इत 
के अन्तर्गत मेहनत करते हैं ने इसके प्रति निष्ठावान बन सके | यह इसलिये कि उन्हें उतकी 
मजूरी मिलू जाय तो उनकी दिलचस्पी समाप्त हो जाती है और इसकी समृद्धि का उन 
पर कोई प्रभाव नही पडता। और न कभी इस व्यवस्था ने उन लोगो की भलाई की जिम्मे 
दारी अपने ऊपर ली है। इसके अन्तर्गत तो वे उन निर्जीब वस्तुओं के समान हैं जिन्हे छाभ- 
प्रद काम की सम्भावना के अनुसार जब जी चाहा खरीद लिया और जब इच्छा हुई फेक 
दिया। . .. .... - 


कै मर पट 2073, २५०४०४ गयी हैं वे व्यफिरिक उद्यम के 
शा पर ही लागू की जानी चाहियें। ऐसे व्यापार में जिसे एक ही व्यक्ति चलाता 
हो, या छोटीं मोर्टी साझेदारी में, ऐसी बातें उठती हैं जिन्हे किसी सामान्य योजना द्वारा 
नही निबटाया ज। सकता और जो' भी हो औद्योगिक क्षेत्र क! अधिकाश' भाग कम्पनियों में 
ही आ जाता है। इसलिए हम मान लेते है कि हमें ऐसे व्यक्तियों के समूह से सरोकार है ज़ो 
किसी राज्य में कम्पनियों सम्बन्धी कानून/ के नियमों के अन्तर्गत कम्पनी बनाना चाहूदे हैं। 
वह कानून किन सिद्धातो पर आधारित होना चाहिये ? बुनियादी तौर पर प्रत्येक क्म्पनी 
में पूजी लगाने वाले, प्रबन्ध और श्रम--ये होगे । सचाकक-बोडे में तो इनमें से पहले 
वर्ग के ही प्रतिनिधि होगे । मेरा कहना यह है कि किसी कम्पनी को अपने कार्यकाल में 


१ देखिए किलोवन के ला्ड रसल के प्राककलन, जिनका उद्धरण सि० वेद, पे 
_ डिक्े आफ कैपिदलिस्ट सिबलिजेशन के पृष्ठ ६७ पर विया है । 
अं 2 
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जिस प्रक्रिया में से गुज़रना पडेगा उसके दो सामान्य सिद्धात हीगे । पूजी कूगाने वाले को 
पूजी के मूल्य के बराबर के पूजी अश दिए जायेंगे और कुछ अशो के कारण कम्पनी की 
सम्पत्ति पर निरपेक्ष हक प्राप्त हो सकेगा । इसका मतलूंब यह हुआ कि जब सर्यत्र में वृद्धि की 
जाती है या पूजी का भुगतान किया जाता है तो मूल पूजी का मूल्य कम्पनी की वास्तविक 
मूत आस्तियों की अपेक्षा कम होगा और उसी अनुपात मे पूजी लगाने वाले की प्रतिभूति 
सुदुढ हो जायगी । ऐसे अश साधारण तरीके से किसी के नाम किये जा सकेंगे और इनके 
साथ ही मत देने का अधिकार भी मिलेगा । परन्तु मै समझता हू कि इस अधिकार के दो 
सुरक्षण होने चाहियें। पहली बात यह है कि मतदान स्वय उन व्यक्तियों द्वारा होना 
चाहिये जिन्हें इसका अधिफार प्राप्त हैं न कि इस ढग पर कि कोई अन्य व्यक्ति उनकी 
ओर से मत दे सके। इसका अथ यह हुआ कि पूजी लगाने वाले को अपने को केवल यही तक॑ 
सीमित नही रखना चाहिये कि वह बिना सीचे समझे अपनी शक्तिया सचालूको को सौंप 
दे, जिनके सम्बन्ध मे वह कुछ जानता नही है । उसकी उत्तरदाथित्व की भावना को इस 
खयाल से जागृत होना चाहिये कि परम उत्तरदायित्व उसी का है । दूसरी बात यह' है; 
कि उसके पास चाहे कितने ही अश हो, उसका वोट केबल एक रहना' चाहिये जैसे कि 
सहकारिता आन्दोलन में होता है और जो एक प्रशसनीय उदाहरण है । इस प्रकार 
कम्पनी की साधारण बैठक में नियत्रण व्यक्तियो का 'रहेगा न कि अज्यों की राशि का । 
में समझता हू कि इस बात का परिणाम यह होगा कि कम्पनी की साधारण बेठक रस्मी 
बात नही रह जायगी बल्कि एक विधान सभा जेसी बन जायगी जो सचालको की निर्ं- 
कुशता को समाप्त कर देगी । अशो के लिये छाभाश की सीमित और अधिमानीय दरें होगी 
जैसे कि साधारण कम्पनी में अधिमानीय अश होते हैं। 

परन्तु पूजी लगाने वालो का एक ऐसा भी वर्ग है, जो न्यासी प्रतिभूतियो की तरह 
ऐसे व्यवसायों की खोज मे रहता हैँ जिनसे छाभाश निश्चित हो और सदा एक सा मिलता 
रहे । ऐसे लोग औद्योगिक जोखम में हिस्सा नही केना' चाहते और प्रबन्ध के लिए आशिक 
ज़िम्मेदारी में उन्हे कोई दिलचस्पी नही होती । उनके लिए आदर्श तरीका यह है कि वे 
राज्य या नगरपालिको के बन्ध-पत्रो में पृजी लगायेंगे, परन्तु हम यह मान लेते है कि 
यदि वे इससे अधिक जोखम उठाते है तो वे उसी अनुपात में अधिक लाभाश चाहेंगे । ऐसे 
लोगो को बन्धक्-पत्र दिए जायेगे जिनका मल्य उनकी पूजी के बराबर होगा और उस 
पर नियत दर से ब्याज दिया जायगा परन्तु जो पहिले वग के अशो के ब्याज से कम होगा ॥ 
कम्पनी की प्ररभिक ज़िम्मेदारी यह होगी कि श्रम और प्रबन्ध की कमाई के अतिरिक्‍त;, 
अन्य पूजी लगाने वालो के दावे पूरे करने से पहले उस नियत दर पर ब्याज चुकाया जाय # 
इन लोगो को कम्पनी में मतदान देने की कोई शक्ति नही होगी। उन्हें ब्याज मिल 
चुकने पर इससे उनका कोई सरोकार नही रहेगा । और वे तभी सरणर्मी दिखायेंगे जब 
कि कम्पनी उनके प्रति क्षपतां दायित्व पूरा करने में असफल रहे । 

कम्पनी की सचालन लागंत"पूरी होने के बाद जो आय बचेगी उस पर सबसे पहला 
दावा अद्धारियों का होगा उसे अधिमानीय दर--५ या ७ प्रतिशत, जैसे भी कम्पनी 
बनने पर बुनियादी लाभांश के रूप में निर्धारित की गयी द्ो--पर छाभाश दिया 
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जायगा । बाकी का अधिशेष तीन बराबर भागों मे बाठा जायगा। उनमें से एक भाग 
पूँजी लगाने वालो के लिए होगा, एक श्रम और प्रबन्ध के लिए और एक जनता के लिए। 
इसलिए इतमें से प्रत्येक का कुशल सचालन के फल पर निश्चित दावा होगा। मेरा सुझाव 
है कि जनता के लिये जो अधिशेष है उसे भी दो भागो में बाठा जाय । उसमें से एक भाग तो 
निश्चय ही राज्य का राजस्व होगा जिसका स्वरूप स्पष्टतया आधुनिक निगम कर जैसा 
होगा । दूसरा भाग, कम्पनी के सयत्र के विस्तार, बन्धक-पत्नों की वापिसी या नए उद्यम 
के विकास द्वारा कम्पनी के सुधार के लिए रहेगा जैसा कि कम्पत्ती के सचालक और सरकार . 
का सम्बद्ध विभाग उचित समझें । 
परन्तु प्रबन्ध और श्रम को उस अधिरिक्‍त आग्र में हिस्सा देना ही काफी नही है 
जिसके निर्माता वास्तव में वे ही है। यह भी आवश्यक है कि कम्पनी के सच्ालन में भी 
उन्तका हाथ रहे । इस साध्य की पूति के लिए प्रत्येक कम्पनी के सचालक' बोडे में आधे 
स्थान प्रबन्ध और श्रम के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखने चाहियें जो बराबर 
अनुपात में बोड में लिये जायें । उन्हें छूगी हुईं पूजी के प्रतिनिधियों जैसी ही शक्तिया प्रा्प 
होनी चाहिए । ऐसा कर के न केवल हम इस बात का प्रबन्ध कर डालेंगे कि कम्पनी में 
उनके हित की समुचित रक्षा हो--बह हित, जो पूजी छगाने वाक़े के हित से कही अधिक 
वास्तविक' है---बल्कि इस बात का भी सुरक्षण रहेगा कि कम्पनी के सचालको में से जो 
वित्त का प्रबन्ध करनेवाले हैं वे कम्पनी में हेराफरी न कर सके । इससे हमारे पास पूजी 
लगाने वाले से पुनस्सगठन' की उन योजनाओ के विरुद्ध अपील करने का साधन मिल जाता 
है जो कि १९२० से रुईं उद्योग मे बेकारी के लिए इतनी अधिक ज़िम्मेदार रही है ।* यहा 
भी यह कह देता चाहिये कि मतदान की दक्ति का सम्बन्ध रूग्ी हुईं पूजी की राशि 
की बजाय व्यक्तियों के साथ जोडा जाय तो यह हेराफेरी के विरुद्ध एक और सुरक्षण है। 
परन्तु यह भी आवश्यक है कि कम्पनी की शक्ति का प्रयोग छोकहित को हानि 
पहुचाने के लिये किये जाने से रोका जाय, जैसा कि उद्यमो के निगर्मों की पहले से आदत 
रही है। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि उद्योग का विनिमयन जन द्वारा हो । इसलिये 
अ्रत्येक कम्पनी को विवश करना चाहिये कि वह अपना हिसाब-किताब' एक विहित ढंग 
'से रखे । उसे इस बात पर भी विवश किया जाना चाहिये कि बह प्रत्येक वर्ष, कुल वार्षिक 
आय का उतना भाग सधारण और अवक्षयण के लिए अलग रखे जितना कि उसमें लगी 
'मूल पूजी की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो । उससे यह भाग की जानी चाहिये 
कि वह प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को अपने काम की रिपोर्ट दे और ऐसा झन्‍्तुरून पत्र भी 
प्रस्तुत करे जिसमें उसकी कुछ अस्तिया और दायित्वों का बखान हो और जो गुप्त रक्षित 
धनराशियों के लिए आवरण का फाम न देता हो। यदि छगी हुईं पूजी पर ब्याज चुकाने 
के बाद बाकी बचा अधिशेष एक्र निश्चित 'राशि से अधिक हो तो ऐसी शक्ति रहँती 
चाहिये जिसके अनुसार, सारे उद्योग की परिस्थितियों को देखते हुए या तो उस अधिशेष' 
को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए काम में लाया जा सके और या उपभोक्ताओं के लिए 
३ 25 ५ अब आजकल 44 क्ऋउ नाकाछथाथड 
“दल बंसल स्थिति पर टिप्पणी के लिए देखिए--२५ अगस्त १९२४ का दो टाइस्स । 
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मूल्यों के दरो में कमी कर दी जाय ! इसके अतिरिक्त यह अधिकार सदा सरकार के पास' 
रहना चाहिये कि वह कम्पती का निरीक्षण कर सके, उसके हिसाब-किताब का परीक्षण 
कर सके और उसकी कार्यक्षमता को आक सके । और साथ ही यह शक्ति भी सरकार के 
पास रहनी चाहिये कि वह फम्पनी के बोर्ड मे श्रम और प्रबन्ध के प्रतिनिधियों की अपील 
पर इसके काम में प्री जाच का काम प्रारम्भ कर सके | 

ऐसी परिस्थिति में किसी कम्पनी का इतिहास, स्वभावत एक सार्वजनिक साह- 
सोचम होगा । इसे कितना छाभ होता है यह सभी को मालूम होगा, इसकी छागत का 
ब्यौरा प्रकाशित किया जायगा, इसमें दी जाने वाली मजूरी और वेतन की ऐसे जाच की 
जायेगी मानो वे किसी मत्री और उसके कर्मचारियों का वेतन और मजूरी हो और जो 
भी व्यक्ति इसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन का करने कष्ट उठाएगा वह इसकी कार्यक्षमता 
को आक सकेगा । में यह कहूगा कि ऐसे प्रचार के महत्व पर जितना ज़ोर दिया जाय उतना 
कम है । हमें पहले से भी अधिक इस बात का ज्ञान है कि व्यापार के सम्बन्ध में 
अज्ञान या उनके रहस्य में लिपटे रहने से कितना क्षोभ और सन्देह उत्पन्न होता है । जब तक' 
हम उस भाया-जाल को दूर न करें हम उनके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते 
और न उनके सम्बन्ध में भावो की समरूपता देख सकते है । जब उत्पादन की प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में वे तथ्य जानबूझ कर हमसे छिपाये जाते हैं, जितके बिना काम नही चल 
सकता, तो हम पूजी और श्रम के बीच' परस्पर सहयोग की माग' नही कर सकते । जो कोई 
आधुनिक औद्योगिक विवाद का विश्लेषण करेगा वह तत्काल ही यह देखेगा कि बहुधा 
इसका प्रारम्भ और इसकी कदुता उद्योग की आधारभूत परिस्थितियों के किसी एक पक्ष 
के बारे में अज्ञान के कारण होती है । हम व्यापार की समस्याओ के सम्बन्ध में जनता की 
वास्तविक राय कभी प्राप्त नही कर सकते, क्योकि जित तथ्यों के अधार पर यह राय 
बनायी जा सकती है, वे हमें कभी बताए नही जाते । एक पक्ष तो यह कहता हैं कि हम 
खुून-पसीना एक कर रहे है और दूसरा यह कि तुम हराम की खा रहे हो। हमें बताया जाता 
हैं कि मालिको का ऐक समूह मुनाफाखोरी कर रहा है या यह कि मज़दूरों का कोई समूह 
अपनी विशिष्ट औद्योगिक स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहा हैं। एफ दूसरे के ये 
च्रित्र-चित्रण अधिकतर निरथंक है, क्योकि इनको ठीक' तरह आका नहीं जा सकता । 
इन बातो से दोनो पक्षो को सघर्ष के लिए उत्साह मिलता है, परन्तु न्याय के विजयी होने में 
इनसे सहायता नही मिलती, रुकावट ही पडती है । 

परन्तु श्रदि हम इस बात पर ज़ोर दें कि प्रत्येक कम्पती अपनी वास्तविक आस्तिया 
बताए, और यदि हम प्रत्येक औद्योगिक प्रक्रिया की लागत का विश्लेषण करवायें तो ऐसा 
बहुत सा अज्ञान दूर हो जायगा। मुनाफाखोरी का कोई आरोप लगाया गया हो तो उसके 
सच या झूठ होने की पहचान फौरन तथ्यों से की जा सकेगी । वास्तविक स्थिति तटस्थ 
रूप से बताई जा सकेगी, मानो यह किसी रग का रासायनिक विश्लेषण हो या किसी इजी- 
नियर की इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ही कि किसी पुल पर कितना बोझ बिना खतरे के डाला 
जा सकता है। मै यह नही कहता कि जनसाधारण सारे परिणामों का ठीक-ठीक मंतल्‍रूब 
समझ लेंगे, परन्तु विशेषज्ञों द्वारा उनकी जाच का मतलब यह होगा कि कुछ ऐसे सामान्य 
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निष्कर्ष निकाले ज। सकेंगे जो जनता को समझाए जा सकें। और हम जनता की राय 
का प्रभाव डालकर इस सुरक्षण की व्यवस्था कर सकेगे कि उद्योगों में दुरुपयोग न हो 
आजकल हम ऐसा बहुत कम कर सकते हूँ । मैं समझता हू कि हमें व्यापार की फार्यक्षमता 
का सामान्य स्तर ऊचा उठाना चाहिये, कुछ तो कमज़ोर आर्थिक एकाशो को हटाकर 
और कुछ उनमें सुधार करके जो कि ज्ञान के फलस्वरूप फिया जायगा | सम्भवत हम यह 
देखेंगे कि आजकल बहुत फम ऐसे उद्योग है जिनमें वर्तमान' एकाश, उत्पादन का सबसे 
अधिक कार्यकुशल एकाश है और फिर हम' आवश्यक पुनंग्रेंठन' के लिये ज़ोर दे सकते हैं। 
यहा जिस व्यवस्था की रूपरेखा बताई गई है इसका यह अर्थ भी नही है कि उससे उपभो- 
क्ता के लिये खतरा पैदा हो जायगा, क्योकि यहा जिस प्रकार की कल्पना की गयी है उसका 
गण यह है कि उसके अस्तित्व मात्र से सक्षम सार्वजनिक निम्रत्रण सम्भव हो जाता है। 
इसके लिये यही एक तरीका हैँ जिससे औद्योगिक प्रक्रिया में हिल मिल जाने वाले विभिन्न 
प्रेरणा-हेतुओ से समुचित रूप से निबटा जा सकता है और प्रत्येक को पूरे ढाचे में उसका 
यथायोग्य स्थान दिया जा सकता हैँ । यही एकमात्र ढग है जिससे कि राज्य राष्ट्र के 
अथिक ढाचे में उचित योग दे सकता है । क्योकि यह जब कार्य करेगा, उसका अर्थ बहुत 
कुछआका ज। सकेगा । उदाहरण के लिए, यदि वह किसी औद्योगिक विवाद का निबदारा 
कराने में सफल हो जाय तो वह इसके हल का ठीक ठीक अर्थ फौरन सामने रख सकेगा 
और यदि यह श्रम के बुनियादी घण्टो में परिवर्तत करने का निर्णय करे तो वह उत्पादन- 
शक्ति पर अपने फाय के प्रभाव को फौरन आक सकेगा । सक्षेप में, प्रचार विज्ञान के लिये 
एक आवद्यफ परिस्थिति हैं और जब तक वह व्यवस्थाबद्ध ज्ञान न' हो जो प्रचार से मिलता 
है, तब तक उद्योग में सन्‍्तोषजनक परिस्थितिया नही हो सकती ! 
व्यक्तिगत उद्यम के संगठन के इस तरीके के लिए जिन सरकारी सस्थाओ की' 
आवश्यकता हूँ, उनकी चर्चा करने से पहक्के इस तरीके के निहित गुणों का सक्षेप॑ में वर्णन 
करना ठीक रहेगा । पहली बात तो यह हैँ कि इस तरीके से प्रत्येक उद्योग में ठोस रूप से 
सहयोग हो सकता है । इससे मजदूर, प्रबन्ध और वित्त की व्यवस्था कटने वालो को उद्यम 
के सचालन में पूरा हिस्सा मिलता है। इससे पूजी के स्वामी की रक्षा होती है, न केवल इस 
प्रकार कि उस की प्‌ू जी की अख़ण्डता अधिक से अधिक रहती है बल्कि इस तरह भी कि 
अन्य स्वामियों द्वारा उसके अपने अधिकारों में वित्तीय हेराफेरी के विरुद्ध सुरक्षण प्राप्त 
हो जाता है । इस तरीके से श्रम और प्रबन्ध को उद्योग के सचालन में स्थान' मिलता है और 
कार्यकुशलता में वृद्धि से जो कुछ प्राप्त होता है उसमें भी उन्हे उचित हिस्सा मिलता है 
और इस तरह उनके हित सुरक्षित रहते हैं। इस तरीक़ में यह नही' समझा जाता कि मुनाफे 
के बाद पूजी का ही स्वाभाविक स्थान है । इस' तरीके में लगी हुईं पूजी पर निश्चित दर से 
लाभाश दिया जाता है परन्तु इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है, कि उस निश्चित राशि 
से अधिक जो लाभ होगा वह उद्योग के सभी पक्षों में बराबर-बराबर बाटा जायगा । इसमें 
दो बातो की व्यवस्था करके उपभोक्‍ता की रक्षा की वाती' है, पहली यह कि उद्योग 
४ पर: निगरानी जनता द्वारा कराने की व्यवस्था की जाती है और दूसरी यह कि मुनाफे की 
अखिल, दुर-से जधिक जो अधिदोष बचते है वे घटाये गए मूल्यों या राज्य के राजस्व में 
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योगदान के रूप में उपभोक्ता को लौटा दिये जाते है। इस प्रकार इस तरीके में क्रय शक्ति 
में अनुचित कमी नही होते पाती जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन सीमित हो जाता है और 
अन्तत यही कभी बेकारी का कारण होती है। इसमे सनन्‍्देह नही कि यह तरीका स्पष्टतया 
इस धारणा पर आधारित है कि घन-सम्पदा का वितरण आज की अपेक्षा अधिक बराबरी 
के आधार पर होगा । मै पहले ही बता चुका हू कि ऐसा समझने की आवश्यकता के क्या 
कारण है। इसमें यह कल्पना करती पडती है कि पूजी छगाने वाछे आज की अपेक्षा अधिक 
विस्तृत क्षेत्र में फेले हुए होगे। में समझता हु कि इस तरीके में पूजीदाता और पूजी के प्रयोग 
में आज की अपेक्षा अधिक अभिन्न सम्बन्ध रहेगा। जिन लोगो की जीविका स्वामित्व पर 
ही है, उनकी सख्या जितनी कम हो, समुदाय का जीवन उतना ही अच्छा होगा 
मेरा कहना यह है कि इस तरीके में हिस्सेदारों के वोठ बराबर और व्यक्तिगत होने 
का जो ढंग अपनाया गया है, वह इस लक्ष्य तक पहुचने में सहायक होगा । इससे 
व्यक्तिगत उद्यम पर बडी पूजी के स्वामियो का प्रभुत्व नही रहेगा। यहा यह भी कह देना 
चाहिये कि ऐसा प्रभुत्त खासकर समाचार पत्नो पर होना बडी खतरनाक बात है । 
इस तरीके में पहलकदमी और उसमें निहित विशेष परिश्रम के लिये पूरा स्थान है । परन्तु 
यह व्यवस्था निरचय ही इस सिद्धात पर आधारित है कि उद्योग में नियत्रण रखने वाला 
तत्त्व तो समुदाय की सकल्पता और उस सफल्पना द्वारा लगाए गये मानक होता चाहिये । 
इस व्यवस्था का सरोकर तो मुख्यतया इस बात से है कि एक तो इत मानकों को उनका समु- 
चित स्थान मिले और दूसरे यह कि साधारण व्यापारी के उद्दीपत के छिए उसके क्रियाफलाप 
का पर्याप्त क्षेत्र हो । 

इन सिद्धातो की कार्यान्विति में राज्य का क्या योग होगा और उससे इनका क्‍या 
सम्बन्ध होगा, उसकी चर्चा करने से पहले एक बात का उत्तर देना ठीक रहेगा जो इन 
सिद्धातो की आलोचना में कही जायगी | यह फहा जायगा कि इन सिद्धान्तो से दफ्तरशाही 
को बहुत ऊचा स्थानु प्राप्त हो जायगा । फिर भी हमें मालूम है कि सरकारी कर्मचारी नये 
तरीके अपनाने के विरुद्ध होता है, जबकि व्यक्तिगत उद्यम प्रयोग की सम्भावनाओ के प्रति 
सदा सजग रहता है । जब तक हम महान्‌ व्यापारी के लिए असीमित क्षेत्र नही छोडते, जोकि 
स्वभावत इतना अरूुग और नियत्रण रखने के अयोग्य होता है जितना कि महान्‌ कला- 
कार, तब तक हम उसकी सेवाओं से छाभ नही उठा सकते | परन्तु क्या यह आलोचना 
ठीक है ? जिस व्यस्था के अन्तर्गत हम रहते है क्‍या ऐसा कह देने से उसका ठीक ठीक 
परिचय मिलती है ? में समझता हु कि कोई भी व्यक्ति सममुच यह नहीं समझ सकता कि 
आधुनिक व्यापारिक उद्यम में पूजी लगानेवाले साधारणतया उस कम्पनी में थोडी बहुत 
ही दिलचस्पी लेते है, जिससे उन्हे लगभ होता है। वे नये तरीको की खीज में नही रहते । 
प्रविधि के सम्बन्ध में जो नयी बातें माछूम हुई हो, वे उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने 
की चेष्टा नही करते और न प्रबन्ध को इस बात के लिये मजबूर करते हैं कि वह उनका 
प्रयोग करे, उन्हे जिस लाभ की प्रत्याशा होती है उससे वचित होने की दशा को छोड, वे 
शायद ही कभी कम्पनी के कामो की आलोचना करते हो । और ऐसे मौर्क तो बहुत ही कम 
होते है जब कि वे कम्पनी के सचालक पद के लिये नामज़द किसी व्यक्ति का विरोध 
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करने का प्रयत्न करते हो। निर्णायक तत्व के रूप में उनका कोई महत्व नही रहा, वे 
पुराने युग के हो चुके है । एडेम स्मिथ ने लिखा था फि “कम्पनी के अधिकतर मालिक 
उसके काम के सम्बन्ध में कुछ समझने का प्रयत्न बहुत कम करते है. वे इस बात की 
चिन्ता ही नही करते, परन्तु! ६ महीने या साल के बाद वहू छाभाश पाकर ही सन्तुष्ट 
रहते है जो कि सचालक उन्हे देता उचित समझते हो *” और यह लिखा जाने के बाद से 
भी उनकी स्थिति में परिवत्तन नही हुआ है । 

जिन' उद्योगों में आथिक एकाश का आकार काफी बडा होता है, उनके संचालक 
निकायो में भी स्थिति इससे भिन्न नही है । कोई यह नही कहता कि हमारी रेछो का प्रबन्ध 
चलाने वाके सम्‌ह के विभिन्न व्यक्तियों को आमतौर पर रेलो की समस्याओं क्रा कोई 
वास्तविक ज्ञान होता हैँ या कि वे उनके सचालन में सचमुच कोई सुधार कर सकते 
हैं। यही बात खानो के सचालको के सम्बन्ध में भी सच है, सम्भव है कि कुछ अधिक ही सच 
हो | यह तो सभी जानते है कि अग्रेज़ी कम्पनियों की यह आदत होती है कि वे अपने प्रोर- 
पैक्टस द्वारा इस बात का प्रचार करती हैं कि उनके प्रबन्ध भिकाय में एकाध लाडड भी 
है । और इन लार्डों का कितना महत्व है और वे क्या काम करते है--यह न्यायालयों के 
सामने कई बार पता चल चुका है *। जहा भी व्यापार की परिस्थितियो में सावधानी से 
जाच की गयी है, इस बात का पता चला है कि सचाकृक बोड के सदस्यों का ज्ञान कितना 
कम होता है । उदाहरणाथ, विद्युत्‌ शवित के सम्भरण के सम्बन्ध में कोयला परिरक्षण आयोग 
की रिपोर्ट में यह बात बडी अच्छी तरह दिखाई देती' है? । औद्योगिक बलान्ति अनुसधान' 
बोर्ड ४ ने लोहा और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में जो जाच की थी उससे भी यही पता चलता 
है । बोर्ड ने कहा हे 'ऐसा लगता हैँ कि यदि इस देश के लोहे और इस्पात के सभी कारखाने 
अधिकतम कार्यकुशल तरीके अपनायें तो वे अपने उत्पादन में औसतन ५० से १०० प्रतिशत 
तक वृद्धि कर सकते है ।” इसी तरह की आलोचना बिना रुके की जा सकती है । सयुक्‍त 
राज्य अमरीका के अन्तर्राज्यिक वाणिज्य आयोग की छूगभग प्रत्येक रिपोर्ट में रेलो के 
तरीको की अप्रत्यक्ष निन्‍दा है। उन रिपोर्टों से कई बार तो डिब्बों की कमी का पता चलता 
है, कभी रेलवे छाइनो की अपर्याप्त सख्या का, कभी मालगाडी के डिब्बों की सख्या कम 
होने का और कभी इस बात का कि गाडिया जहा जा कर समाप्त होती है, उन स्थानों 
पर उचित सुविधायें नही हैं।/ अमरीका में उद्योगो के परिरक्षण के लिए जो आन्दोलन है 
उसका सारा मतलरूब' यह है कि उन लोगो के अपव्यय और उनमें फार्यकुशलता के 
अभाव की निन्‍्दा की जा रही है, जो उद्योगों पर नियत्रण रखते हैं। . " 

ज़ब हम उत्तरदायी प्रबन्ध की बात करते हैं तो स्थिति कुछ अधिक भिन्न नहीं है! 


१ वेल्थ आफ नेंशन्स (एवरीमन्स सस्करण), (२),२२९ 
२ जेसा कि जी० एल० बेवान और उस की कम्पनियों के सबन्ध में हुआ था । 
३ सन्रिसडल ज्ञापन, ८८८० ५४५। 
४ ओद्योगिक ऋान्ति अनुसधान बोर्ड की पाचवीं रिपोर्ट पृष्ठ ९६। 
५, उदाहरण के लिए इस आयोग की १९१६ की रिपोर्ट देखिए । 


आथिक सस्यथाएँ, ४०७ 


यद्यपि वह दूसरे क्षेत्र की बात है। ब्यापार की सफलता का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार तीन 
बडे गुण हैं, विज्ञान के परिणामों को प्रयोग में लाने के लिये तैयार रहना, अपने तरीकों को 
सावधानी से आफकने को प्रोत्साहन देने की इच्छा और उद्योग में मानसिक तत्त्वों का महत्त्त 
शीघ्र समझ लेने की प्रवृत्ति। परन्तु इनमें से कोई भी गुण साधारणतया देखने में नहीं 
आता। और न कोई ऐसी बात दिखाई पडती है जिससे यह पता चले कि आधुनिक व्यापारिक 
उद्यम के प्रबन्ध के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा हे--अर्थात्‌ अर्थशास्त्र, वित्त 
और मनोविज्ञान का ज्ञान कराया जा रहा है । मि० जे ० ए० हॉबसन " लिखते हैं --- इनमें 
से लगभग सभी को ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता का विचार भी ऐसा लगता है मानो 
वास्तविक व्यापारिक जीवन के छिए लोगो को आयोग्य बनानेवाली बौद्धिकता को प्रोत्साहन 
देने का हास्याप्रद प्रयत्न किया जा रहा है ।” वे उसी से सन्‍्तुष्ट है जिसे वे व्यावहारिक 
अनुभव कहते है परन्तु व्यावहारिक अनुभव सदा ऐसी धारणाओ पर आवारितहोता है जिनके 
प्रति सजगता आवश्यक है, और परम्परा के सरल सिद्धात, जिनको अपनाकर व्यापारी 
सन्तुष्ट हो जाता है, पहलकदमी को अपने विकास का प्रोत्साहन देने की बजाय उसके 
रास्ते में रोडा अधिक बनते दिखाई देते है। उत्त व्यक्तियो को, जो मि० सिन्क्‍लेयर लिवस* 
बेबिट की तरह मेनस्ट्रीट के वातावरण में रहते है, अनुभव के आधार पर बनी कसोधियों 
के स्थान पर वैज्ञानिक आदतो के पड जाने से कोई हानि होने की सम्भावना नही है। पहल- 
कंदमी का अभाव अधिकतर सकीर्णता के कारण होता हैं और सकीर्णता को समाप्त करने 
के लिये इससे बढ कर और कोई बात नही हो सकती कि व्यापार में योग्यता के लिये मानक 
रखे जायें और प्रक्रियाओ को आकने के लिए कोई प्रमाप निर्धारित किये जायें । 
में समझता हु फि व्यापार में जोखम उठाने वाले व्यक्तियो की बात दूसरी है जैसे 
इज्लेण्ड में ला रोड्डा थे और अमरीका में मि० जे० जे० हिल। परन्तु उनके कृतित्व 
का विदछ्ेषण किया जाय तो साधारणतया यही पता चलेगा कि वे यह नही चाहते कि' 
मुनाफे के प्रेरणा-हेतु के कारण लोग आगे आए, बल्कि यह चाहते है कि लोग शक्ित के 
उद्दीपन से प्रभावित हाँ । वे यह महसूस करने को उत्सुक रहते है कि उनके हाथ में एक 
बहुत बडी व्यवस्था है । वे रचनात्मक भावना को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। उनमें बडी- 
बडी बाते सोचने की आदत, टिक कर न बैठने का स्वभाव और बिना थके प्रयोग करते रहने 
की प्रवृति बिल्कुल वेसी ही होती है जैसी कि फिसी महात्‌ वैज्ञानिक में या किसी ऐसे व्यक्ति 
में जो घूम फिर कर नये नये स्थानो का पता लगाता है। उनके सम्बन्ध में दो बातें कही जा 
सकती है । राष्ट्रशयक्ृत उद्योग में उनकी प्रतिभा के लिए पर्याप्त स्थान है। उनके मस्तिष्क 
ऐसा रास्ता निकाल सकते है जिस में उस से कही अधिक गुजाइश होती है जोकि व्यक्तिगत 
उद्यम' द्वारा हो सकती है और वे अपनी उस' भावता का समाधान' कर सकते है जिसके 
बारे में लाड हेलडेन ने ब्रिटिश कोयला आयोग के सामने यह कहा था---“कि यह सबसे 
अच्छे लोगो के लिए उतना ही महत्त्व रखती है, अर्थात्‌ यह है राज्य की सेवा में औरो से 


१ वेखिए उन को प्रशसनीय पुस्तक “इस्सेस्टिव्स इन ए स्यू दृष्डस्ट्रियल आर्डर, 
विशेषकर इसका अध्याय ४ 





४०८ राजनीति के मूल तत्त्व 


जागे बढ़ जाने की इच्छा * । इसमें सन्देह नही कि ऐसे दिमारों को उन सुरक्षणो का ध्यान 
रखे बिना खुली छूट देना बडी खतरनाक बात है, जिनकी चर्चा मैने की है। ऐसे बहुत ही 
कम समाज हैं जो मि० कार्नेगी या मि० राकफैलर जैसे व्यक्तित्री की सेवाए प्राप्त कर सकते 
है । ऐसे छोगो की सेवाओ के लिए हमें बहुत अधिक मूल्य देना पडता है। में समझता हु 
कि जम॑नी के स्टिन्नस जैसे व्यक्ति के मामछे में यह बात बहुत' स्पप्ट हो गयी है । ऐसे लोगो 
की मालिफ जैसी सत्ता लोलपता को सत्तुष्ट करते के लिए हम सारी जनता को इनके 
हवाले नही कर सकते । और यदि ये छोग' सावंजनिक उद्योग के लिए अपनी प्रतिभा का 
प्रयोग करने से इनकार कर दें--मैं समझता हू कि ऐसा बहुत कम होगा--तो उनके लिए. 
व्यक्तिगत उद्यम का क्षेत्र तो है ही। परन्तु यह क्षेत्र भी केवल इसी शर्त पर उनके लिए 
छोडा जायगा कि वे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओ--खाद्य, उधार-व्यवस्था, 
परिवहन, कोयले---को अपने खिलवाड के लिए प्रयुक्त न' करें। यदि उनकी इच्छा एक 
बहुत बडा काम करने की शक्ति प्राप्त करता नही है---जिसका मुख्य फल यह है कि जनता 
उनका सम्मान फरे--बल्कि यह है कि उन्हें धन सम्पदा मिले, तो उन्हें यह चीज़ तो उन्ही 
क्षेत्रो में प्राप्त करनी चाहिए जिनमें ऐसा करने से सामाजिक सुरक्षा को हानि नही पहुचती। 
और वहा भी उन्हें इसकी प्राप्ति ऐसे सुरक्षणो के अधीन रहते हुए करती चाहिए जिनसे 
प्रत्येक अन्य नागरिक के अधिका रो की रक्षा होती हो। सयुकत राज्य अमरीका के औद्यगिक 
आयोग को जिन तरीकों का पता चला हैँ, उनके द्वारा कमाये गये मुनाफे का जो मूल्य देना 
पडा है, वह देने से हमें इनकार कर देना चाहिए * । यदि इसका मततऊब यह है कि नेपोलियन 
जैसे विजेता उद्योग में नही आएगे तो न आए, हमें उनकी प्रतिभा के बिता गुज़ारा करना 
चाहिए । 

और, अन्त में, इस सम्बन्ध में यह कह देना चाहिए कि सरकारी नियत्रण, बल्कि 
सरकारी तरीको की आलोचना में जो बाते कही जाती है उनमें से अधिकतर का महत्व तब 
तक नही आका जा सकता जब तक इसे ठीक परिपादव में न देखा जाय । यहा दो बाते ध्यान 
देने योग्य है। आलोचना साधारणतया यह भान कर आरम्भ की जाती है कि उद्योग में 
सरकारी हस्तक्षेप का न होना आदर्दा परिस्थिति है और यह कि इससे अलग कोई भी 
काम स्वतन्नता पर आक्षेप होगा । परल्तु मेथ्यु ऑरनल्ड ने “जो जैसा चाहे करे” कहा 
था, वही तो एक कारण हे जिससे सरकार का नियत्रण आवश्यक हो जाता है। कारखाना 
अधिनियम, व्यापार बोर्ड और ऐसी अन्य व्यवस्थाए, उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप न होने 
की इच्छा का तर्कंसगत परिणाम है। इसका कारण यह है कि उनके न होने से समुदाय 
में पौर जीवन ऐसा हो जायगा कि अधिकतर नागरिकों के लिए जीना दूभर हो जायगा। 
दूसरे, यह धारणा भिथ्या है कि सरकारी तरीकों से पहलकदमी का नाश हो जाता 
है और यह धारणा इस बात पर आधारित है कि व्यापारी, साधारणतया, दूसरों की सकएपना 
के अनुसार कया होता चाहिए---इसकी परवाह किये बिना जल्दी से निर्णय कर लेने के 


| अन्‍णणमममकन्कम्ममण इह-+ू. 





१ राष्ट्रीयररण की समस्या, पृष्ठ १७) 
2 अन्तिम रिपोर्ट (१९१६) में कई स्थातों पर । 





आर्थिक सस्‍्याएँ ४०९ 


आदी हैं और वे अपने वेयक्तिक प्रभाव पर भरोसा रखत ह और उनके ससार में उनकी 
सफलता का एफ मुख्य कारण यह है कि उन्हें अपने निणय पर भरोसा होता है । परन्तु ये 
सब गुण उस औद्योगिक निरछ्ुशता को जन्म देते हैं, जिसके बारे में मैंने यह कहा है कि 
नेतिक दृष्टिकोण से उसका कोई औचित्य नही है । इस निरकुशता का आधार यह बात 
मान लेने पर है कि समूह की सकल्पना पर कुछ की सकल्पना हावी रहे और उन कुछ 
व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक नही कि वे अपने कामो के लिए युक्तियुक्त कारण बताए। 
और में यह भी कह दू कि ऐसी बात भी नही हूँ कि सरकार के तरीके स्पष्ट रूप से इतने 
घटिया है जितने कि व्यापारी समझता है। मैं ऐसे व्यक्ति के कथन का हवाला देता हू जो 
साधारणतया व्यापारी के रूप में राज्य का विरोधी है। सर लारेंस वीवर* ने कहा है--- 
“मुझे तो ऐसा नही लगता कि पत्र व्यवहार या मिसलें रखने के तरीके और सरकारी चर्चा 
के और ढग कठिन या तग करने वाले है और मैं समझता हु कि सब बातो को देखते हुए, 
व्यापार चलाने के सरकारी ढंग उन व्यापारिक व्यवस्थाओ के तरीकों से कही अधिक 
कुशलतापूर्ण है' जिनकी इतनी प्रशसा की जाती है ।” यह बात निस्सन्देह स्पष्ट है कि किसी 
व्यापारी को रिकार्ड रखने और अपनी नीति पर प्रकाश डालने का कर्त्तव्य बडा अजीब 
और परेशान करने वाला मालूम होगा। वह तो उस सहजवृत्ति के आधार पर काम करता 
है जिसे व्यक्त कर सकने की आशा नही की जा सकती | वह आदेदा देता हैं और यह 
चाहता है कि उन पर बिना किसी प्रतिरोध के अमल किया जाय । परन्तु हमें तों औद्योगिक 
सगठन का एक नया आधार इसी कारण दूढना है कि उस ने नीति में निहित बातो का 
रिकार्ड नही रखा और न आदेश देने का काम सब की सलाह से किया है । 
“५ ०-- 

तो फिर, व्यक्तिगत उद्योग के साथ राज्य फा सम्बन्ध, सस्थाओं में किस प्रकार व्यक्त 
हो ? पहले हम यह देखेंगे कि ऐसे सम्बन्ध के प्रयोजन क्या हैं। उत्पादन के क्षेत्र में इस का 
उद्देशय यह है कि उद्योग में काम फरने वाले को, चाहे वह प्रबन्धक हो या मशीन की देख- 
'भाल करने वाला मजदूर, वे न्यूनतम पौर अधिकार प्राप्त हो जो मानव होने की हेसि- 
यत से उसके लिए ज़रूरी है । उपभोग के क्षेत्र में इसका उद्देश्य यह है कि जहा तक सग्रठन 
द्वारा सम्भव हो, आवश्यक पण्यो के क्रय में साध.रण नागरिक की रक्षा की जाय । इसलिए 
इसके तीन उहेश्य है (क) बराबर सम्भरण होते रहना, (ख़) उचित मूल्य और (ग) 
किस्म का सुरक्षण। यहा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से किसी भी बात का 
यह मतलब नही है कि उद्योग के ढाचे में कोई क्रान्तिकारी सिद्धान्त छाया जा रहा 
है। अर्थशास्त्र के सिद्धान्त से बाहर, अविनियमित स्पर्धा के विचार का कही भी अस्तित्व 
नही है । और “खरीदार को स्वयं सावधान रहना चाहिए” यह सिद्धान्त भी शुद्ध ख्य 
अधिनियमो जैसे कानूनो के क्षेत्र में ही लागू होता है। विनियमन, अपवाद नही रहा बल्कि 
नियम बन चुका है और औद्योगिक प्रक्रिया का चित्र खीचने वाले अर्थशास्त्री को अपनी परि- 
कल्पनाओ की' बात करने की बजाय उस संघर्ष का ब्यौरा बताना चाहिए जिसके कारण वे 


१. डेबेल्पमेन्ट आफ दी सिविल सर्विस, पृष्ठ ७३ । 
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गलत सिद्ध होती है । अबाध व्यापार का व्यवस्थाबद्ध सिद्धान्त तो १९१४ में युद्ध छिडते 
ही समाप्त हो गया और इसके लिए जितना परिश्रम चाहिए वह तो महान समाज की पृष्ठ- 
भूमि में असम्भव हो गया है। वास्तव में समस्या यह नही है क्सरकार द्वारा हस्तक्षेप होना 
चाहिए या नही। सच तो यह है कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप अत्यावरयक है और समस्या वे 
उपाय निकालने की हे जिनसे यह हस्तक्षेप अधिकाधिक फलदायक' बन सके। यदि हम 
उन्त आवश्यक वस्तुओ के सम्भरण की पूर्ति, जिनपर हमारा जीवन निर्भर है, में छगी 
आ्िक शबितयों को अबाध छोड दे तो समाज में कोई नैतिक सिद्धान्त नही रहेगा। और 
ऐसे समाज का नाश की ओर अग्रसर होना पुराने ज़माने की अपेक्षा आज अधिक 
निश्चित है । 
यहा मैं उस बात की रूपरेखा ही बता सकता हू, जो मैं समझता हू कि' व्यक्तिगत 
उद्योग पर सरकार के विनियमन से होगी । मैं यह भी कह दू कि ऐसी बात नही है कि हमें 
इस विनियमतत के अर्थ का, विशेषकर एक विशिष्ट प्रयोजन के सम्बन्ध में इसके अर्थ का, 
अनुभव नही है। १९१४ से १९१८ के युद्ध काल में उद्योग पर नियत्रण का इतिहास जो 
कोई भी पढेगा उसे यह देख कर हैरानी होगी कि विनियमन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओ 
के सम्बन्ध में हमारे पास कितनी अधिक सामग्री है । साधारण रूप से यह कहा जा सकता है 
फि इस सामभ्री को पाच श्रेणियों में बाटा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें 
मूल्यों, मुनाफो और भज़दूरी को स्थिर रखने के सम्बन्ध में बहुत कुछ मालूम है। हम यह 
समझने रंगे है कि व्यापार-चक्र धुमकेतु की तरह कोई प्रकृत वस्तु नही है जो बाहर से इस 
पृथवी पर आती है और इसलिए यह मानवीय नियत्रण से बाहर की चीज़' नहीं है। हम धीरे- 
धीरे सम्भरण और माग का अनुमान लगा सफते है। और साथ ही मुद्रा को स्थिर रखने का 
प्रयत्न कर सकते है जिस से कि मूल्यों में बडे पैमाने पर होने वाली वृद्धि या कभी की बुराइयों 
को दूर किया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि हम पूजी के जारी किये जाने पर नियत्रण 
रख सकते है । हम सामाजिक महत्व के अनुसार प्राथभिकताए निर्धारित कर सकते हैं । 
हम इसी तरह जल्दी से पूजी के निर्यात को रोक सकते हँ---ख़ासकर ऐसे भामलो में जहा 
यह अपने लिए ऐसे रास्ते तलाश करती हो, जो अपनाए नही जाने चाहिए। तीसरी बात यह 
हैँ कि हम कच्चे माल पर केन्द्रीय नियत्रण और उसके वितरण के प्रबन्ध का प्रयत्न कर 
सकते हैं। सरकार की ओर से आस्ट्रेलिया की ऊन, मनीछा की मूज और रूस के सत का 
खरीदा जाना ऐसे प्रयोग थे जिनकी जितनी अधिक सावधानी से जाच की जाय, वे उतने ही 
सहायक और महत्वपूर्ण दिखाई पडते है। चौथी बात यह है कि हम सम्बद्ध उद्योगो की प्रति- 
निधि परिषदो द्वारा प्रत्येक उद्योग पर नियत्रण रख सकते है। यह मैं बाद में बताऊगा कि 
इन परिषदो को स्वप्रबन्ध के बहुत बडे कृत्य सौंपे जा सकते हैं। और अन्त में, हम क्षेत्रवार 
वितरण की कार्यकुशल व्यवस्था' करके खाद्य और आवश्यक कच्चे सामान की लागत में 
बहुत कमी ला सकते हैं । 
प्रत्येक ऐसे नियत्रण का केन्द्र स्पष्ठतया उत्पादन" मत्राहूय होगा । इनके अधि- 
कारियो को सबसे बडा काम दो मूल सेवाए बनाए रखने का सौंपा जायगा वे प्रत्येक 
शकधोग के उत्पादन के सम्बन्ध में आकडे रखेगे और एक ऐसा विभाग बनाए रखेंगे जिसका 
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काम लागत लेखा रखने का होगा। वे ऐसी आथिक कमान के अन्तरगंत रहेगें जिस का काम 
उन विविध कार्यवाहियो में समन्वय छाने का होगा जो सरकारी नियत्रण से जनित होती 
है। मै यह नही समझता कि उनके लिए किसी वास्तविक रूप से सगठित व्यवसाय में प्रत्यक्ष 
रूप से प्रबन्ध चलाने का काम सम्भालना सम्भव होगा । यह आशा की जा सकती है कि वे 
व्यापारियों पर हुकम चलाने की बजाय उनसे सहयोग करेंगे। हा, यह बात स्पष्ट है कि 
उपभोक्ता के हित में मूल्यों पर नियत्रण रखने का मतलब यह होगा कि उन्हें विधान सभा 
के चरम नियत्रण के अधीन रहते हुए मूल्य विनियमित करने का काम सौपा जायगा। परल्तु 
उनके पास जो आकड होगे उनकी सहायता से वे सम्भरण और भाग की घटा-बढी को 
ठीक कर के उन में समन्वय ला सकेगे और उत्पादन की छरागत के ज्ञान के आधार पर 
उचित मूल्य का स्वरूप निर्धारित कर सकेग । वे यह चेष्टा करेंगे, कि जहा उचित हो, जहा 
से माल चलता है वही उसे स्वय खरीद लिया जाय और उस प्रकार सट्टेंबाज़ी को 
बिल्कुल घटा दिया जाय और बिचौलियो द्वारा पैदा की गयी गडबड बद की जाय । वे, 
विशेषकर, खाद्य पदार्थों में उनकी किस्म को एक स्तर पर लाने का प्रयत्न करेंगे। कमी के 
समय मे वें माग पर नियत्रण रखने के प्रकृत साधन के रूप में फाम करेंगे। अनुभव इस बात 
का द्योतक है कि वे एक स्थिर मूल्य पर कई वर्ष तंक माल खरीदते रह कर उत्पादन को 
प्रोत्साहन देंगे, बजाय इसके कि असख्या व्यापारी रहें, जेसे कि कृषि के सबध में है, जो 
असख्य उत्पादको के साथ असख्या अलग अलग सौदे करते रहें। 

में यह नही कहता कि व्यापार की सारी जटिल व्यवस्था पर' एक ही सृत्र लाग हो 
सकता है। उदाहरण के लिए, कच्चे माल के केन्द्रीयक्ृत क्रय जैसे सीधे-साधे मामले में भी, 
तरीको में बडी विविधता हो सकती है। सम्भव है कि सरकार समुदाय के लिए आवश्यक 
सारा माल स्वय खरीद कर उसे निर्माताओं को बेचे | उदाहरण के लिए, इग्लैड में ऊन के 
व्यवसाय में निजी व्यापार व्यवस्था के स्थान में पुरी तरह सरकारी व्यवस्था करना ठीक 
समझा गया। या हो सकता है कि सरकार व्यक्तिगत दलालो की मार्फत माल ख़रीदवाए 
जिन्हें नियत कमीशन मिलता रहे जैसे कि रूसी सन के खरीदने के लिए किया गया था । 
या, यह भी हो सकता है कि सारे व्यवसाय का सगठन एक क्रय अभिकरण के रूप में हो जिस 
पर सरकार का सामान्य लेखा-परीक्षण नियत्रण के रूप में रहे । इस तरीके के अन्तर्गत जो 
विकेन्द्रीकरण सम्भव है और इसमें जो अधिक गुजाइश है, उससे ऐसा रूगता है कि कुछ 
मिला कर इससे सबसे अधिक लाभ होने की सम्भावना है । चाहे इस तरीके का कोई भी 
रूप हो, मै समझता हू कि मुख्य पण्यो का केन्द्रीकृत विक्रय ही एक ऐसा तरीका है जिससे 
यह प्रवध किया जा सकता है कि एक ओर तो उन्तका सम्भरण बराबर होता रहे और दूसरी 
ओर उनके विरतरण की लागत कस से कम रखी जाय । आम तौर से तो यह स्पष्ट ही है 
कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए उसके अपने विशेष तरीको की आवश्यकता होगी और उनका 
विफास स्वय ये व्यवसाय जितना अधिक करने में सफल होगे ये तरीक उतने ही अच्छे होगे। 

उन सब महत्वपूर्ण उद्योगों में, जिनका स्वरूप व्यक्तिगत रहता है, आवंद्यकता इस 
बात की है कि प्रत्येक उद्योग में निर्माताओं की एक सस्था बनाई जाय जिसका स्वरूप 
न्यास जैसा हो । बल्कि, पर्याप्त आकार का ऐसा कोई उद्योग नही है जिसमें बडे पेमाने पर 
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गठजोड न' हुआ हो," परन्तु उनका उद्येश्यः सार्वजनिक लाभ से मेल नही खाता। 
और जिस प्रकार मालिको के हित का पूरी तरह सगठन होता है उसी प्रकार शारीरिक 
और मानसिक परिश्रम फरन वालो के हितो का भी होना चर्हहिए। हम किसी भी रूप वाले 
उद्योग के पक्षो में से उसके प्रबध के लिए एक परिषद्‌ बता सकते है, जिसमे चार पक्ष होगें। 
मालिको का हित उसमें रहेगा, वृत्तियों का, उद्योग के उत्पादों का प्रत्यक्ष प्रयोग करने वालो 
का, और जनसाधारण की भलाई से सरोकार रखनेवाले निकाय की हैसियत से सरकार 
का भी उसमें हित रहेगा। इनमें से प्रत्येक पक्ष के प्रतिनिधि' बराबर बरारबर सख्या मैं 
इस परिषद्‌ में रहेंगे। व्यवसाय मे छगी सभी कम्पनियों के लिए स्वामित्व और वृत्तियों की 
प्रतिनिधि सभी सस्थाओ का सदस्य बनता अनिवार्य बनाना पडेगा और परिषद्‌ को ऐंसे 
आदेश जारी करने की शक्ति होगी, जो उत्पादन मंत्रालय के अनुमोदन के बाद और विधान 
सभा के नियत्रण के अधीन रहते हुए, सारे उद्योग के लिए मान्य होगे। में समझता हूं 
कि साथ में यह भी होना चाहिए कि प्रत्येक परिषद्‌ में एक न्यायिक विभाग हो, जिसे परि- 
धषद्‌ के आदेशों से बचने वालो को दण्ड देते का अधिकार हो। निस्सदेह, ये दण्ड न्यायालयों 
के अनुमोदन के सामान्य अधिकार के अधीन होगे, जैसा कि वकालत या डाक्टरी में होता 
हैं। यह बडा महत्वपूर्ण प्रयोग है कि उद्योग के मनोबल की ज़िम्मेदारी को ऐसा मामहा 
बनाना चाहिए जिसमें उद्योग में काम करने वालो की दिलचस्पी न कंवल प्रत्यक्ष रूप से हो 
बल्कि बिल्कुल स्पष्ट हो और यह प्रयोग करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। 
ऐसी परिषद्‌ क॑ कृत्य क्या होगे ? यहा एक बार फिर इस बात पर ज़ोर देता पडेगा 
कि हमें इनकी सामान्य रूपरेखा तेयार करनी है। यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक उद्योग 
में ये कृत्य भिन्न होगे और सम्भवत किसी भी परिषद में वे बातें नही होगी जो यहा बताई 
गयी है और न उनमें से कोई बात उसी रूप में होगी। जहा सामग्री ही भिन्न हो और व्यक्तियों 
का एक भिन्न समूह उसे सचालछित करता हो, वहा कोई भी बात एक सी नहीं हो सकती । 
परन्तु मैं समझता हु कि ऐसे परिसीमनो के साथ निम्नछिखित योजना उस क्षेत्राधिकार की 
ठीक द्योतक होगी जो कि इस परिषद्‌ का होगा! यह परिषद्‌ (१) सारे उद्योग में मज्री, 
'काम की परिस्थितयो और काम के घटों, (२) रोज़गार और उत्पादन को स्थिर रखने और 
(३) विवादों के निबटारे के लिए व्यवस्था करने के सबंध में विचार करेगी और आदेश 
जारी करेगी। स्पष्ट ही है कि यदि प्रत्येक परिषद्‌ में एक ऐसा स्थायी न्यायालूय हो, जिसे 
आवश्यकता पडने पर सभी विवाद सौंपे जा सकें, तो इसका बडा लाभ होगा । (४) यह 
'परिषद्‌ उद्योग से सबंध रखने वाली सभी बातो के बारे में जानकारी इकठ्ठी करेगी। इस 
जातकारी में (क) लागत सबधी आकड़े, (ख्र) उत्पादन सबधी आकडे, (ग) निर्माण के 
तरीके और (घ) सभी मामलो में अनुसधान --ये बातें आएगी। (५) मशीनों और तरीकों 
में आविष्कारों पर विचार करने की सुविधाओं और आविष्कर्ताओं के लिए सुरक्षणो की 
व्यवस्था भी यह परिषद्‌ करेगी। (६) परिषद्‌ उद्योग की विशेष समस्याओ के सबध में 


१ देखिए रिपोर्ट आफ दी कमिटी ऑन ट्ुस्ट्स, १९१९ की सेतिमण्डल की हे 
-ल्तावेज्ञ ९२३६, पृष्ठ २। 
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खोज और खासकर विदेशी तरीको का अध्ययन करेगी । और फिर ऐसी जाच-पडताल के 
परिणाम उद्योग के सभी सदस्यों को बताए जायगे। (७) परिषद्‌ का यह काम भी होगा कि 
उद्योग की स्वास्थ्य सबधी परिस्थितियों के सबध में अनुसधान किया जाय, ख़ासकर इस 
उद्देश्य से कि गदे पदार्थों, जैसे रग-रोगन में सफेद सीसे, का प्रयोग कम किया जाय । (८) 
परिषद्‌ सम्बद्ध वृत्तियो की सस्थाओ के सहयीग से उद्योग में शिशिक्षण का भी अधीक्षण 
करेगी। (९) वह सम्बद्ध वृत्तियों की सस्थाओ के सहयोग से शिशिक्षण काल के बाद 
प्राविधिक प्रकार की शिक्षा की भी व्यवस्था करेगी। (१०) परिषद्‌ उद्योग का आवश्यक 
प्रचार भी करेगी, जिसमें परिषद्‌ के फाम के सम्बन्ध में उत्पादन मन्नालय को वाषिक रिपोर्ट 
देना भी शामिल है । (११) परिषद्‌ उद्योग और सरकार के बीच कडी का फाम देगी । 
और (१२) परिषद्‌, आवश्यक होने पर अन्य उद्योगो की परिषदों के साथ एक सी 
दिलचस्पी के मामलो के सबध में सहयोग क रेगी | * 

मे जिस बात का सुझाव दे रहा हू वह वास्तव में यही है, कि प्रत्येक उद्योग के लिए 
एक ससद्‌ हो जिसे अपने प्रत्येक सदस्य के लिए बाध्यकारी शर्ते लगाने की शक्ति हो। परतु, 
इससे पहले कि मैं यह बताऊ कि एसी ससद्‌ के लिए कंसे कर्मचारी और अधिकारी होगे, 
उन शक्तियों के स्वरूप पर सामान्य रूप से ज्ञोर दना ठीक रहेगा जिनका प्रयोग यह 
करेगी। सबसे पहली बात तो इसमें यह आती है कि उद्योग में प्रचार हो। उद्योग की प्रत्येक 
फर्म का उत्पादन, निर्माण की लागत और कुल तथा शुद्ध मुनाफा सार्वजनिक मामले होगे ॥ 
वास्तव में मुख्यत मूल्यों का स्तर उसी प्रचार पर आधारित होगा जिसे उत्पादन मत्रालय 
मजूर करेगा | और ऐसा प्रचार प्रभावपूर्ण हो, इसके लिए यह स्पष्ट है कि मन्नालय को 
निश्चय ही और सभवत लेखा-परीक्षण और लागत-लेखा विभाग को वे शक्तिया अवश्य 
दी जानी चाहिए जो कि इश्लैंड में युद्ध काल में विनियम २ छ के अन्तगत खाद्य नियत्रक को 
दी गयी थी । उस वनियम में तीन बातें थी। पहली तो यह कि उत्पादन, क्रय-विक्रय और 
वितरण आदि के सबंध में सभी आवद्यक जानकारी ठीक-ठीक मिरू सके, दूसरी यह कि 
पडताल के लिए फम केसभी बही खाते मिल सर्क और तीसरी यह कि ऐसी जानकारी देते 
या ऐसे हिसाब-किताब दिखाने से इनकार को ऐसा अपराध समझा ज।य जिसके लिए सरसरी 
जाच के बाद दण्ड दिया जा स्रके । यह भी स्पष्ट है कि ऐसे प्रचार में यह बात भी आ जाती 
है कि लेखा-शास्त्र और दूसरी बातो के लिए मानक रूप हो । ऐसे ज्ञात के आधार पर ही 
ऐसे विधान बनाए जा सकते है जिनका स्वरूप वैज्ञानिक हो । 

इसमें दूसरी बात मान-निर्धारण की भी है । इसके दो पहलू हैँ। एक ओर तो इसका 
मतलब यह है कि मजूरी की दर, काम के घटे और उद्योग की भौतिक परिस्थितिया एक सी 
हो और दूसरी ओर यह कि निर्माण और अक्सर वितरण में सापेक्षतया एक सी प्रविधि 

बरती जाय। इसमें सदेह नही कि कम्पतियों के गठजोड में ऐसा ही' हुआ है। इसमें 


१ यह स्पष्ट है कि कृत्यों के इस विश्लेषण में इगलेण्ड के भ्रम सत्रालय द्वारा 
जारी किए गए “आदवद्ो फाम” से कितनी सहायता मिलो है। देखिए “ज्वाइट 
इण्डस्ट्यिल कौंसिल्त” पर मत्रालय की रिपोर्ट, १९२३, पृष्ठ २०४-५ | 


डंश्४ं राजनीति के मूल तत्त्व 


साधारणतया यह रुझान अधिक रहता है कि माल का क्रय साँझे रूप में किया जाय 
जिसका कारण ब्निठेन की साबुन-कम्पनियो के महान गठजोड मे मिलता है। 

इसमें इस विचार की प्रधानता भी अधिकाधिक होम्री कि जहा कोइ वस्तु निर्माण 
की पुनरावृत्ति द्वारा बनायी जाय, उसकी सारी प्रक्रियाए एक ही मान की हो । इस सबध 
में मै जो कह रहा हू उसका नमूना इजीनिर्यारिग मान सस्था के काम में दिखाई पडता है। 
इसमें इस विचार की भी प्रधानता है कि व्यवसाय के भीतर अधिकाधिक विशेषीकरण 
हो, कम्पनियों में यह रक्षान बढता चला जाय कि वे अपने को एक या दो प्रकार के काम तक 
सीमित रखें और उसके विकास में विशेषज्ञ बनती जाय । इस तरीके से केद्रीयक्ृत वितरण 
और सामूहिक विज्ञान जैसी स्पष्ट और महत्वपूर्ण बचत भी हो सकती है और खण्ड परिषदों 
की जिस व्यवस्था की रूपरेखा में अभी बताऊगा, उसे पर्याप्त रूप से चलाया जाय तो परि- 
बहन की लागत में भी बडी बचत हो सकती है। हम उस अपव्यय को रोक सकते है जिसका 
अनुभव खाद्य-मत्रारूय ने किया था, अर्थात्‌ दूध साउथवेल्स से रृदन जाता था और उसी 
समय ग्लोकेस्टर से साउसथबेल्स को भी दूध जाता था।* इससे यह होगा कि स्पर्धा मूल्य की 
बजाय प्रकार में होगी और यह सार्वजनिक गारटी भी रहेगी कि जो भी पण्य बनेगा वह एक 
मानक के अनुसार होगा और उसका आकार प्रकार ऐसा होगा जिसे उस मानक से जाना 
जा सकेगा। साथ ही यह बात भी है कि ज्ञान का सारा नया पुज उद्योग को मिल जाता है। 
उद्योग का स्वरूप सार्वजनिक हो जाने के कारण आविष्कारों को दबाने का प्रलोभन 
समाप्त हो जायेगा । 

मेरा कहना यह है कि यहा जिस सगठन की रूपरेखा बताई गई है, उससे वे अधिफा- 
धिक सुरक्षण प्राप्त हो सकते है जो कि व्यक्तियों के हाथ में छोडे गये किसी उद्योग से मिल 
सकते है। प्रत्येक फर्म की प्रक्रिया पर इस प्रकार नियत्रण रिखा जाता है कि एक विशेष 
राशि से अधिक जितना राभ हो उसे उसमें जनता को हिस्सा देना पडता है । इसके मूल्यों 
पर नियत्रण इससे बाहर की सत्ता के हाथ में रहता है। जिन बातो को न्यासीकरण"* की 
बुराइयो के विरुद्ध परिस्थितिगत सुरक्षण कहा गया है उनका मूल्य"“इस बात से बढ जाता 
है कि उद्योग का चरम नियत्रण न तो इसके स्वामियों के हाथ मे रहता है और न शारीरिक 
या मानसिक परिश्रम करने वालो और स्वामियों के समूह के हाथ में । सरकार के पास यह 
अधिकार रहता है कि वह मूल्य निर्धारित करे और उद्योग में प्रवेश कर सके। सरकार किसी' 
भी समय किस्म या उत्पादत की त्रुटियों को दूर कर सकती है । उद्योग को सर्वांगीण रूप में 
काम करने के छिए विवश किया जाता है और अपनी परिषद्‌ की मार्फत,्सारे उद्योग की 
विचारधारा और नैतिकता एक सी हो जाती है । अधिक पिछडी हुई फर्मों में कार्यकृशलूता 
लाने के लिए निश्चित मूल्य का साधन बडा महत्व रखता है । जब तक यह मूल्य लागू रहता 
हैं, सबसे अच्छी फर्मों के पास निश्चित मुनाफे से अधिक मुनाफा बच रहता हैँ जिसमें से, 
जैसा कि मै बता चुका हू, राज्य और उपभोक्ता को हिस्सा मिलता है। और जो फर्में कम कार्य- 
कुशल है वे निदचय ही आज की अपेक्षा अधिक तेज़ी रेकाम बद करने पर विवद हो जाती 

.._१ ६० एस० एच० झायड, एक्सपेरिसेन्ट्‌ इन स्टेट कन्ट्रोल, पृष्ठ ३८१। 
४ . रिपोर्ट आफ़ दी कमिंटी जॉन टुस्ट्स । 
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है, जो कि, मैं समझता हु आवश्यक भी है। आजकल हम देखते है कि छोटे पैमाने का और 
कार्यकुशलता रहित निर्माता, वित्तीय खाईं के किनारे पर डगमगाता है और मजूरी तथा 
अपने उत्पाद की किस्म घृटा कर जीवित रहने का प्रयत्न करता है। तो यह दृश्य 
आकर्षक नही है। सामान्य मजूरी से कम मजूरी लेने वाले मज़दूर, अक्षम क्लर्क और 
बिना प्रशिक्षण के लोग जिन्हें काम के घटो और उन भौतिक परिस्थितियों का कोई ज्ञान 
नही है, जो उनके काम में होती चाहिएँ, ऐसे ही निर्माताओं के पास साधारणतया मिलते 
हैं। आधुनिक न्यास या तो ऐसे निर्माता को धीरे धीरे कुचल कर रख देते है और या उसे 
कुछ दे दिला कर अलग फैक देते है । जो भी हो, ऐसे लोग जितनी तेजी से समाप्त होगे, 
उद्योग के सुदृढ होने के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। 
प्रत्येक उद्योग में राष्ट्रीय परिषद्‌ की अपने क्षेत्र में एकसात्र सत्ता होना ज़रूरी 
नही और सामान्यत होगी भी नही । बहुत से उद्योगों में इसके काम का परिमाण बढाने 
के लिए खड परिषदें बनाना आवश्यक होगा जो कि, समुचित सशोधनो के साथ, अपने क्षेत्रों 
में राष्ट्रीय परिषद्‌ जैसे ही काम करेगी। क्योकि यह स्पष्ट ही है कि कुछ ऐसे स्थानीय भेद 
होते है, जिन्हें एक केंद्र से निबटाया नही जा सकता । किराए की विशेष परिस्थितियों का 
सामना करने के लिए मजूरी की दर में परिवर्तत की समस्याओं, निश्चित समय से अधिक 
देर तक काम करने की समस्याओ, और किसी स्थानीय मण्डी की विश्विष्ट परिस्थितियों का 
सामना उस क्षेत्र में अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है, जहा वे उत्पन्न हों, बजाय इसके 
कि उन्हें निबटाने का काम एक केच्घीय सस्था को सौपा जाय जिसके अधिकतर सदस्यो को 
उन समस्याओ की जानकारी नही होगी । यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी खण्ड की 
परिषद्‌ सारे राष्ट्र के लिए हल निकालने का प्रयत्न नही कर सकती और साथ ही यह भी 
स्पष्ट है कि इस ढ्वारा किए गए किसी हल के मुख्य परिणाम यदि दूरगामी प्रभाव वाले हो 
तो उन्हें लागू करने से पहले केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा उनकी' पुष्ठि करानी चाहिए। सामान्‍्यत 
इन खण्ड परिषदो के लिए यह ठीफ नही होगा कि वे अनूसधान-कार्य करें। यह मामला तो 
सारे उद्योग के लिए और उसे बताने का है, क्योकि यदि कोई खण्ड अनुसधान से फल प्राप्त 
करता है तो यह प्रश्न उठता है---जो कभी नही उठना चाहिए---कि वे फल कितने बडे 
क्षेत्र में प्राप्त हो सकते है। मै समझता हू कि यह भी ज़रूरी नही कि किसी खण्ड परिषद्‌ 
की सरचना उतनी जटिल बनायी,जाय जितनी कि केन्द्रीय परिषद्‌ की है। सरकार का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए तो,एक सम्पर्क-अधिकारी हकाफी है और सम्भव है कि सम्बद्ध 
उद्योगो के प्रतिनिधियों को भी तभी उपस्थित होने की आवश्यकता होगी जब ऐसी सम- 
स्याए उत्पन्न हो जिनमें उन्हें विशेष दिलचस्पी हो । परन्तु मै समझता हू कि खण्ड परिषद्‌ 
का न्यायिक काम, उसके क्रियाकलाप का बुनियादी पहलू होना'चाहिए | छोटी-बडी सम- 
स्याओ के क्षेत्रों को इस प्रकार अलग-अलग करना कठिन नही होगा कि मामूली जुर्माना 
तो स्थानीय सस्था द्वारा ही किया जाय जब कु बडे अपराध पर सारा उद्योग अपना निर्णय 
दे। ७ 
मैं समझता हु कि खण्ड-परिषद्‌ को एक और उपाय से अधिक उपयोगी बनाय्रा जा 
सकता है। मैं इस बात को तो स्वाभाविक ही मान लेता हू कि व्यक्तिगत उद्योग के ढाचे में 
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कारखाना समितियो की वैसी ही व्यवस्था होगी जिसकी रूपरेखा मैने राष्ट्रीयक्ृत और 
सहकारी उद्योगो के लिए बताई है। मेरा सुझाव है कि फिसी व्यक्तिगत कारखाने में कार- 
खाना समिति के पास भी वैसी शक्ति होनी चाहिए कि बे समुचित दह्माओ में, प्रबंध से आगे 
खण्ड परिषद्‌ से अपीछ कर सकें । ऐसे मामलो में, जैसे कि राष्ट्रीय समझौतो से बचने या 
अन्याग्रपूर्वक काम से हटाए गए लोगो को फिर काम पर छगाने से इनकार के मामलो में, 
जितके आधार पर हडताले होती है और होती रहेंगी, किसी ऐसी सत्ता द्वारा हस्तक्षेप बहुत 
लाभदायक हो सकता है जो कि उद्योग की प्रतिनिधि हो । हमें आवश्यकता इस बात की है 
कि उद्योग को चलाने वाले लोग स्वय अपने अनुभव से जिस औद्योगिक नैतिकता का विकास 
करें, उसके आधार पर एक परम्परा बनायी जाय। में समझता हू कि हम इनमे से बहुत से 
मामलो में इत परिषदों द्वारा सुझाए गए हल को कानूनी तौर पर बाध्यकारी नही बना 
सकते । परन्तु हम दो उपयोगी तरीकों से उनका प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो यह 
है कि वे अधिकृत प्रचार का रूप है । उससे नागरिको को यह पता चल सकता है कि किसी 
निष्िचित शिकायत के सम्बन्ध में उन लोगो की क्या राय है जो उसे आकलने के योग्य हैं। दूसरी 
बात यह है कि औद्योगिक खण्ड परिषद्‌ द्वारा की गयी कायवाही के फलस्वरूप जो कान्‌ती 
कार्यवाही प्रारम्भ हो, उसमें उस राय की विशेषज्ञों के साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता 
है । इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि परिषद को यह अधिकार होना चाहिए कि 
वह अपनी जाच के लिए सभी गवाहो को उपस्थित होने के लिए विवद फर सके और उन्हें 
दापथ लेकर बयान देने के लिए कह सके । इसे ऐसी प्रक्रिया का विकास करना चाहिए जिसे 
न्यायालय न्यायिक दृष्टि से भान्य समझ्षें, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अमरीका के छोक 
सेवा आयोगो की उपपत्तियों को समझा जाता है। यहां जिस योजना की रूपरेखा दी गयी है 
उसके अनुसार व्यक्तिगत उद्योग को जिन परिस्थितियों का सामना करना पडेगा, मैं समझता 
हैँ फि उनके अतगत हम यह आशा कर सकते है कि एक ऐसी औद्योगिक न्याय-प्रणाली का 
विकास हो सकेगा जो इस विशेष क्षेत्र के लिए उतनी ही मान्य होगी जितनी कि स्वय न्याया- 
लगयो की न्‍्याय-प्रणाली। और इस प्रणाली का महत्व इस बात के फारण/और अधिक होगा कि 
यह औद्योगिक प्रक्रिया केवछू एक पक्ष के अनुभव का फल नही होगी बल्कि उद्योगों में 
होने वाले समस्त अनुभव की द्योतक होगी। कानून के प्रवत्तेन के कुछ गौण पहल ऐसे है 
जिनका काम ये खण्ड परिषदें धीरे-धी रे संभाल सकती है । कारखाना अधिनियमो, काम के 
घटो सम्बन्धी काननो और शुद्ध खाद्य और मादक' औषध के व्यापार को रोकने से संबंध 
रखने वाले काननो का तोडा जाना ---ये उन कामो के स्पष्ट उदाहरण है जिन्हें खण्ड परिषदें 
सभाल सकती है । 
इन परिषदो का आफार और गठन कैसा होगा ? वे अवश्य ही इत्तनी बडी होनी 
चाहिए कि उनमें सभी सम्बद्ध हितो के वास्तव में पूरे पूरे प्रतिनिधि हो सके और साथ ही 
इतती छोटी भी हो कि प्रत्येक उद्योग के भीतर नीति के ब्यौरेपर लगभग पूरी तरह 
और बारीकी से विचार किया ज। सके। मेरा सुझाव है कि इसमें कोई एक सौ सदस्य हो तो 
'क्षेक.रहेगा। चार सम्बद्ध पक्षो में से दो के निर्वाचन एकाश तो स्पष्टतया मालिकी और' 
4 पड़ की प्रतिनिधि सस्थाएं होगी, सरफारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति,उत्पादन सा 
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लय द्वारा की जायगी और सम्बद्ध उद्योगों के प्रतिनिधियों को उन उद्योगी के प्रतिनिधि 
संगठन नियुक्त करेंगे। में यह जानने का दावा नही करता कि इन परिषदो की बेठकें कितनी बहर 
होनी चाहिए। परन्तु यह स्पष्ट है कि साल में चार बार उनकी साधारण बैठकें होनी चाहिए ॥ 
और नीति की मोटे तौर पर रूपरेखा नही वरन्‌ उसफा ब्यौरा समितियों में तय किया 
जायगा, बहुत कुछ उसी तरह जैसा कि इग्लैड में नगर-पालिका निकाय में होता हैँ। इसमें 
सम्देह नही कि ऐसी व्यवस्था करना जरूरी होगा कि जब भी कोई आशु-सम्पाद्य समस्या 
उत्पन्न हो, किसी भी समय विशेष बैठक बुलाई जा सके। उनमें मतदान आम ढग से होगा; 
सिवाए इस बात के कि जब्र वे कोई ऐसा आदेश देने का निणय करें जो कि सारे उद्योग के 
लिए मानता ज़रूरी हो तो उसके पक्ष में दो तिहाई या ऐसा ही बहुमत होना चाहिए | ऊन्हें: 
यह भी शक्ति होनी चाहिए कि वे इसी प्रकार के बहुमत से अपने सविधान में परिवर्तन कर 
सके उनके काम से जिस सरकारी विभाग का सबध है, उस तक उनकी पहुच फ्र्यक्ष रूप 
से और लगातार होती रह सकनी चाहिए । यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनमें सरकारी 
प्रतिनिधियों के रहने से इसमें बहुत सुविधा रहेगी। साथ ही ये परिषदें उद्योग और सरकार 
के बीच कडी का काम करेगी। निसस्‍्सदेह, सरकार विधान सबधी नीति के सभी मामलों के/ 
सबध में इन से परामर्श करता अपना कतेंव्य समझेगी और परामर्श करेगी। सरकार मूह्य- 
निर्धारण, सारे राष्ट्र में मजूरी और काम के घटो का न्‍्यनतम स्तर तय करने और औद्यो* 
गिक मामलो के सबध में प्रस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों की प्रति राज्य के रवैये जैशे 
मामलो के सबध में परिषद्‌ से बातचीत और विचार-विमर्श करेगी । यह इनमें से किसी भी 
बात में सरकार को न तो विवश कर सकती हैं और इसे ऐसा करना चाहिए। कह ऐसा 
मामला है जहा विधान सभा का नियत्रण होता बुनियादी बात है। परन्तु परिषद्‌ के गठन 
का' जो स्वरूप है, केवल उसी के कारण उसकी राय का महत्व रहेगा और वह अपने लिए 
नैतिक और प्राविधिक' मापदण्ड जितना अधिक बनाएगी, उसके निणय मे उतनी ही. 
अधिक शक्ति होगी । 
प्रत्येक परिषद्‌ क्रो स्थायी कर्मंचारी-वर्ग की आवश्यकता होगी ! यह सभवत' कैसा" 
कर्मचारी-वर्ग बनाएगी, इसका पता लगाना दिलचस्पी से ख़ाली नही । यहा हमें उस अन्तर 
को ध्यान में रखना चाहिए नो प्रस्तुत योजना की अवधारणा और उस धारणा में हैं 
जो कि छ्विटले कौंसिल्स के ढाचे में निहित दिखाई पडती है । जिन लोगो ने छ्विटले कौंसिले 
बनाईं वे शायद यह समझ्षते थे कि एक सचिव और क्ल्कों मात्र के होने से ही ये 
बिना कठिनाई के अपना काम चला सर्कंगी।"* मैं समझता हैँ कि ऐसा होने की सभावना 
नही है, हालाकि यह शायद उस सिद्धान्त का अनिवाय फल है जो औद्योगिक सबधो के 
वर्त्तमान आधार पर पूणी और श्रम के परस्पर सहयोग पर आधारित है। मे पहले ही कह चुका 
हू कि सामान्यत ऐसा होना असम्भव हे और यह कि किसी उद्योग में मज़दूदो का सगठन 
जितना मज़बूत होगा, ऐसे सहयोग की उतनी ही कम सम्भावना रहेगी। इसका कारण 
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गहँ हैं कि मज़दूरो का सगठन जितना अधिक मज़बत होगा, उद्योग के ढाचे में नैतिक सिद्धान्त 
को अभाव का उतने ही अधिक व्यक्तियों को ज्ञान होगा। इस परिस्थिति में सुधार होने के 
अंद,ही वह सहयोग रचनात्मक ढग से हो सकेगा। 
मेरा विचार है कि परिषद्‌ को स्थायी सचिवालय के साथ कम से कम छ सामान्य 
विभाग होगे। एक लेखा परीक्षा विभाग आवश्यक होगा जो उद्योग के वित्तीय पहल के 
सबंध में, आवश्यक जाच की व्यवस्था फरेगा । दूसरा विभाग छागत-लेखा' विभाग होगा 
ऑजिंसक ज़िम्मे परिषद्‌ को ऐसी सामग्री देने का महत्वपूर्ण काम होगा जिसकी सहायता से 
“परिषद्‌ मूल्य निर्धारण के सबंध में उत्पादन मत्रालय से सिफारिशें कर सके । तीसरा एक 
अजनुसधोन विभांग होगा, और भे समझता हू कि उसका भहत्व--ख्ासकर. बडे उद्योगों 
में+बढता चला' जायगा। सच तो यह है कि अमरीका और इशग्लैंड की अच्छी फर्म वैज्ञा 
निक'जाचे-पडताल के लछिए समुचित व्यवस्था करने का महत्व समझने लगी है । ऐसे विभाग 
को' उद्योग के केवल प्राविधिक पहल ही के बारे में कार्यवाही नही करनी चाहिए । उद्योग की 
भानसिक समस्याओ, बिक्री के तरीको और कारखानो के सगठन का महत्व भी उससे कम 
"नहीं है। और न उसे उद्योगों में रगने वाली बीमारियों की विशेष समस्याओ की ही अव 
हेलना करनी चाहिए। जिन व्यवसायों में--पुतलियों का अनायास चलता, प्लोम्बोसिस, 
सान।/धरने वालो की आखो में लौह-कण पडने से होने वाली बीमारी और इसी तरह बी 
अन्य बीमारियों का प्रकौप बहुत है, उनमें लगे छोगों को उन्हें रोकने के लिए कार्यवाही 
करनी चाहिए। परिषद्‌ का एक कानून-विभाग भी होगा जिसका कुछ तो काम मसविदे 
आदि तैयार करने का हीगा और कुछ उस पर अर्द्ध-स्याथिक काम का बौक्ष डाला जायगा 
जिसके बारे मे मैने कहा है कि परिषदें उसे अपने हाथ में ले ले तो अच्छा है । सभवत एक 
ऐसा विभाग भी बन जायगा जो उद्योग में शिक्षा का काम सभालेगा और बीमा तथा वादरक्य- 
भत्ता जैसी कल्याण सबधी सामान्य समस्याओं को हल करेगा। में ऐसा नही समझता कि 
मजदूरों के आराम के समय में से इन निकायो या परिषद्‌ को किसी तरह सरोकार रहेगा। 
भैमोकि, जैसा कि हमारे औद्योगिक समाज में यत्र-प्रविधि का प्रभुत्द है, उसमें कार्य-जीवन 
का जितना क्रम भाग उसकी सीमा से बाहर जाय, औसत नागरिक के लिए उतना ही अच्छा 
है। मजदूर को अपना खाली समय उपयोगी बनाने के साधन स्वयं तलाश करने चाहिए। 
और इस समय का उपयोग पहले तो स्कूलों में और बाद में अपने आसपास के पौर जीवन 
में होना चाहिए। 

' थदि सगठन का यह ढाचा ठीक है तो यह स्पष्ट है कि हम' एक ऐसी औद्योगिक 
“असेनिक सेवा के बनाए जाने की कल्पना कर रहे हैं जिसके अवसर और, अन्तत , जिसकी 
'शतितिया सरकारी विभागों की अपेक्षा फम महत्वपूर्ण नही होगी । हम यह देख चुके है कि 
उन द्वारा समुचित काम के लिए यह जरूरी है कि उन्हें उस वातावरण से दूर रखा जाए जहा 
योग्यता का ध्यान रखें बिता लोग काम पर छगे रहते हैं। औद्योगिक असैनिक सेवा के सबंध 

में भी यही ठीक है। इसके अधिकारियो के लिए भी योग्यताओं का भापदण्ड निर्वत 
" कशना उतना ही ज़रूरी होगा जितना कि न्यायालयों में न्यायाधीशों कं: लिए या आफ» 
रेशन करने वाले डाक्टरो के लिए जरूरी है। उन्हें अपने बहुत से कामो के लिए एक विशे: 
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प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी ! उदाहरण के लिए, इनके वकील उस प्रकार के 
हसमुख युवक नही होगे जो इग्लैंड की किसी इन आफ कोर्ट में रहते रहे हैं। जैसे हम 
चिकित्सा-पदाधिकारी के पक के इच्छुक किसी डाक्टर से सा्वेजनिक स्वास्थ्य का हिप्तोमा 
भागते है, मेरे विचार मे बिल्कुल उसी प्रकार हमें यह माग करनी होगी कि परिषद्‌ के कानूत- 
विभाग में प्रवेश करने वाले औद्योगिक कानून में विद्येप योग्यता रक्त हो। यह आज्ञा की 
जाती है कि ऐसे किसी निकाय में एक छोटी सी अनुष्ठान समिति होगी जो इसके पदाधि- 
कारियों को उनकी योग्यता के आधार पर चुनेगी। और जैसे हम कानून या चिकित्सा के 
सबंध में विशेष काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, बिल्कुछ उसी तरह 
व्यापारिक उद्यम में ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। अब समय आ गया है, बल्कि 
बहुत पहले आ चुका है जब कि व्यापारिक उद्यम का अध्ययन विश्वविद्यालयों का विषय 
बन जाय और धीरे धीरे ऐसा होता भी जा रहा है। यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है 
कि व्यापार की समस्याए, जैसे विपणन, लागत लेखा आदि, ऐसे विषय हैं जिनमें अध्ययन कौ 
आदत से बहुत कुछ लाभ हो सकता है । हारवर्ड बिज़नेस स्कूछ या भावसफोर्ड के स्कूछ आफ 
रूरल इकानोमी के काम के फलस्वरूप व्यापारिक जीवन के अनुशासत और आदतो में एक 
क्राति की शुरूआत हो गयी है। 
मैंने व्यक्तिगत उद्योग के सबंध में ऐसे लिखा' है मानी इसकी संचालन में सामान्यतया' 
सीमित दायित्व वाली ही कम्पनिया रहेंगी | परन्तु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो । 
कम से कम दो और प्रकार के सगठन का भविष्य में काफी महत्व रहने की सभावता है। 
मै समझता हू कि उन उद्योगों में---जैसे कि भवन्त-निर्माण उद्यांग में--जहां स्थायी पूजी 
का सापेक्षतया कम' महत्व है, सधीय सगठन' का भविष्य काफी अच्छा है। मुझे इस बात का 
कोई कारण दिखाई नही देता कि कारीगरी की आत्म-निर्भर संस्थाएं उसी प्रकार भकान 
न बनाए जैसे कि आजकल बड़े भवन-निर्माता बनाते हैं। उनकी समस्या एक भोर तो उधार 
तक और दूसरी ओर अनुशासन तक ही सीमित है। थे दोनो मुख्यतया अनुभव और परम्परा 
का विषय है। उन्हें अपैने प्रबध की प्रविधि बडी सावधानी से बनानी होगी। उन्हें अपने को 
अपने उद्योग के सामान्य नियम के अन्‍्तर्गत रखना पडेंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि व्यक्ति- 
गत कम्पनी रखती है। उन्हें अपने काम में निहित गुणों का प्रमाण दिला कर और मशीनों 
से बनी वस्तुओ से भिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने की योग्यता के आधार के पर ही आगे बढना 
होगा। परन्तु ऐसे सघ का प्रबध-निकाय मजदूर स्वय ही नहीं हो सकते। ऐसा करने से 
तो स्व-प्रबधित कर्मशाला के दु खद इतिहास' की पुनरावृत्ति भात्र होगी।' मियत्रण तो 
ऐसी समिति के हाथ में रहना चाहिए जिसमें सम्बद्ध वृत्तियों के निकायो के प्रतिनिधि हो । 
और किसी विशेष काम को करने वाले लोगों का इस समिति से सबब उसी प्रकार होगा 
मानो वे किसी राष्टीयक्ृत उद्योग में हो । ऐसे सघो का भविष्य बहुत कुछ 'इस बात पर 
निर्भर है कि उनके साधारण सदस्य सगठन की शर्तों को स्वीकार करें जो सम्भवत उससे 
ाजज-+++--.त.....0ह0........ 
१. वेखिये बी. जोन्स की कोआपरेटिव प्रोडक्शन और सी० ई० रेवन की 
किस्थियन सोशलिज्म, अध्याय ६ और १० 
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कही अधिक बडी होगी जिनकी ज़रूरत व्यक्तिगत उद्योग मे पडती है । जहा उद्योग की 
सफलता के लिए प्रबध के महत्व को भली प्रकार समझा जाता हो वहा उनको बिना किसी 
आपत्ति के स्वीकार किया जा सकता है। में समझता हू कि क्रामिक-सघो के बैंक--जो 
अमरीका में तेज़ी से बढते जा रहे है---सफल रहे तो उधार की व्यवस्था करने की समस्या 
हल होने की आशा है । उदाहरण के लिए, फिलाडल्फिया रेपिड ट्राज़िट कम्पनी के पुनगठन 
में मज़दूरों ने जो योग दिया, इस सबध मे उसका बडा महत्व है।* यदि मजदूर उत्पादन 
में अधिक अच्छी कार्य-कुशछता का विफास कर सके और इसके लिए धन जुटा सके तो एक 
नयी औद्योगिक व्यवस्था के निर्माण में इसको छोकतत्रात्मक नियत्रण का विकास एक 
स्थायी तत्व बन जायगा। 

में समझता हू कि जिस चीज़ को सामूहिक सविदा कहा गया है उसके लिए भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात का कोई कारण नही है कि फिसी कारख़ाने में मज़द्र मालिको 
से एक सारे का सारा काम व्यो न ले लें। वे उनके साथ एक निश्चित मूल्य पर कुछ निश्चित 
पण्यां के पूरे या आशिक उत्पादन का काम सभालने के सबंध में बातचीत कर सकते है। 
उसके बाद वे स्वय मज़दूरों को रखते और निकाऊने, फोरमैनो की नियुक्ति और काम के 
घटो के निर्धारण की व्यवस्था' कर सकते है। जिस अवधि में काम पूरा किया जाना है, जिन 
वेतन दरो पर मूल्य निर्धारण फिया जाना है और काम पूरा किये जाने पर जिस दण्ड की 
व्यवस्था करनी है---इन सभी बातो के सबंध में बडी आसानी से प्रबंध किया जा सकता है। 
रुई और इजीनियरिण जैसे उद्योगों में, जहा मजदूरों के एक समूह को एक निष्िचत कार्ये- 
खखला सौपी जाने की प्रथा है, उस व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्थान है जिसे शायद कर्मशाला 
में नियत्रित लोकतत्न का नाम दिया जा सकता हूँ । मालिक उन्हें कज्चा माल दे देगा और 
तैयार की जाने वाली वस्तुओं के आकार-प्रकार बता देगा, परन्तु साथ ही वह कारखाने के 
अनुशासन की विभिन्न कठिनाइयो की ज़िम्मेदारी से छुटकारा पा जाएगा। मज़दूर काम 
ठीक से कर रहे है, इस सम्बन्ध में सन्देह से जो ख्तीज होती है उससे भी वह बच जाएगा और 
न उसे उस नाराजगी का सामना करना पडगा जो किसी फोरमैन को अप्रिय होने से उत्पन्न 
होती है । दूसरी ओर मज़दूरों को अपने काम में स्वतत्रता और ज़िम्मेदारी का भान होगा। 
समय बेकार जाय, काम घटिया हो या अनुशासन ख़राब हो---इन सब' बातो का बोझ 
उनके कथो पर आ पडेगा। कोई अथोग्य व्यक्ति नियुवत किया जाता है तो यह उनकी गलती 
होगी मालिक की नहीं। लोगों को काम पर लगाने और हटाने की समस्या के फलस्वरूप 
बराबर एक दूसरे पर आपत्ति नही की जायगी जैसा कि आजकल उद्योग के पारस्परिक 
सबधो में दिखाई पडती है।मि कोल” ने लिखा है--“इस कार्यवाही का बुनियादी 
महत्व इस बात में है कि इसका उद्देश्य यह नही कि मज़दूरों को मालिको के साथ मिल कर 





१ परन्तु उनका भविष्य बहुत हर तक प्रयोग पर आधारित क्षौर सबिग्ध 
समझना चाहिये। सहकारिता बेक व्यवस्था एक “अछरूग बात है जिसके हारा ऐसे ही' 
क्ाम-का सम्पादन हो सकता है। 

/ २० केआस एण्ड आर इन इण्डस्ट्री पृष्ठ १५६, तिर्थकाक्षर मि कोल ने दिए हूँ! 
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नियत्रण करने दिया जाय बल्कि यह है कि कुछ कृत्य पूर्णरूपेण मालिक के हाथ से छेकर 
मजदूरों को सौंप दिए जाय ।” ऐसे सामूहिक सबिदा सघ द्वारा उत्पादत का वेकल्पिक 
और सीमित रूप है, जिसकीभ्चर्चा मैने की है। परन्तु यह बात तय है कि इसमें मजूरी की 
दरें और काम के घटे उद्योग के सामान्य मानको के अनुरूप होने चाहिए और इसके लिए 
यह करना पडेगा कि उत्पादन मत्राल्य, उत्पादन के मूल्य की जो परिभाषा करे, मजूरी की 
दर, उसके आधार पर उद्योग की परिषद्‌ द्वारा निर्धारित सामान्य उत्पादन लागत के अन्त- 
गंत रहे । इसलिए यह स्पष्ट है कि इसका आधार बहुत कुछ उन' मजदूरों की कार्यकुशलूता 
पर है जिनके साथ वह संविदा की गयी हो । परन्तु मैं समझता हू कि वे एक दूसरे को जानते 
हो और उनमें वह गुण हो, जिसे एकरूप आदते कहा जा सकता है, तो यह कार्यविधि का 
बहुमूल्य ढग रहेगा। इसलिए कि इसमें नितचर्या और बौद्धिक परिश्रम का मिलाप होता है । 
इससे मज़दूर को इस सबध में अपने विचार प्रकट करने का वास्तविक अधिकार मिल जाता 
हैं कि उनके परिश्रम का निबटारा कैसे किया जाए। इसमें प्रयोग के लिए गूजाइश और 
परिवर्तंनशीलता है । इसे निर्माण के एक अवस्थान पर लागू किया जा सकता है और सफल 
होने पर और आगे लागू किया जा सकता है। इसे किसी जहाज़ में इस्पात की प्लेटो पर 
रिबटें लगाने, किसी नियत क्षेत्र में कम्पनी के उत्पादन के एक भाग की बिक्री या कुछ प्रकार 
के सूती माल के कातने या बुनने पर भी लागू किया जा सकता है। सामूहिक सविदा से मज़- 
दूरो में जो आदतें बनती है, उद्योग में उनसे बढकर और किसी बात का महत्व नही हैँ। जहा 
इसको ठीक ढग से लागू किया जाता है मज़दूरों की मशीनों के देखभाल करने वालो जैसी 
स्थिति समाप्त हो जाती है । इससे वे एक नितचर्या के दास रहने की बजाय एक प्रक्रिया 
के निर्माता बन जाते है। यह इस भरोसे पर निर्भर है कि मज़दूर सोच सकते है और योजना 
बना सकते है । इस तरीके से उन्हें उन शक्तियों के साधन से अधिफ ऊचा समझा जाता है 
जिन्हें न वे समझ सकते है और न उन पर जपना नियत्रण रख सकते हैं। 

मेँ कक छत सस्थाओ की यह व्यवस्था औद्योगिक सगठन के उस प्रयोजन को 
पूरा करती है रूपरेखा मैने पहले बताई है। इसमें उस उद्योगपति के लिए भी 
काफी स्थान बच रहता है जो न केवल शक्ति बल्कि धन-सम्पदा की तलाझ में है । इससे 
मज़दूर को उस प्रक्रिया की कार्यान्विति में अपना अनुभव महसूस कराने का पूरा अवसर 
मिलता है, जिसका वह एक अग हे। वह एक ऐसा पण्य नही रह जाता जिसे बाज़ार की 
माग के अनुसार प्रयोग में छाया जाता है या फेंक दिया जाता है। उसकी वृत्ति को मान्यता 
देता अनिवाय बना कर उसकी रक्षा की जाती है और उसी प्रकार उद्योग के प्रबध में उसको 
दिये गए स्थान के कारण भी उसकी रक्षा होती है और वह प्रबध के लिए ज़िम्मेदार निकाय 
में भी स्थान पाने की आज्या कर सकता है । हम कार्य-कुशछूता से कमाए गए मुनाफे को 
समाप्त नही करते बल्कि हम मुनाफा कमाने वालो को इस बात पर मजबूर करते है कि वे 
कुछ मानकों तक पहुच कर मुनाफा कमाए और हम इस बात को रोकते हैं कि पूजीपति 
उद्योग के एकमात्र उत्तराधिकारी न बन जाय | और न हम उपभोक्‍ता को शक्तिशाली 
गठजोडो की दया पर छोडते हैं जैसा कि आजकल हो रहा है । उसके प्रतिनिधि उद्योगों के 
प्रबंध में जो हिस्सा लेते हैं, उसके कारण और मूल्य निर्धारण के सबध में उत्पादन मन्नाकय की 
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ने कहा है, एक पेशा बन जायगी और इसका अस्तित्व ही इस नियम के आधार पर होगा 
कि यह जनता की सेवा करे। मालिक और मज़दूर के बीच आर्थिक अतर उतना अधिक 
नही रहेगा जितना कि आज है, परन्तु ज़रा भी अतर होगा तो उसके कारणों का विश्लेषण 
किया जा सकेगा और उन्हे समझा जा सकेगा । 
और फिर इस सश्लेषण का एक और पहल है जिसके सम्बन्ध में कुछ शब्द कह देंने 
चाहिए । निस्सदेह, यह तो स्पष्टतया समूहवादी व्यवस्था है । इसमें उन सभी तरीको के' 
आयोजन का प्रयत्न किया जाता है जिनसे उद्योग का प्रयोजन पूरा होता है। जिस व्यवस्था 
में निश्चय ही आज की अपेक्षा अधिक समानता होगी क्या उसमें यह सभव' है कि नयी पूजीः 
का समुचित प्रबंध किया जा सके जब कि जोखम का इनाम छोटे पैमाने पर मिलेगा ? इस 
सबध' में भत प्रकट करना तो भविष्यवाणी के समान है और आर्थिक भविष्य के क्षेत्र में 
विचरना, चाहे अच्छा लगता हो, परन्तु खतरनाक है । परन्तु कुछ समसामयिक तथ्य बताए 
जा सकते है जिनसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकें। युद्ध काल में उत्पादन से हमें दी 
बडे सबक मिले हैं। इससे हमें यह पता चल गया कि उत्पादन के उपलब्ध तत्त्वो का पहले से 
ज़्यादा और अधिक वैज्ञानिक ढंग से उपभोग करने से उत्पादन की मात्रा में बहुत बुद्धि” 
हो सकती है और साथ ही यह भी कि वृद्धि का मुख्य कारण वे नये उद्दीपन है जिनका प्रवेश 
उद्योग में इस कारण हुआ कि सभी की सकल्पना विजय प्राप्त करने की थी। इससे दूसरी” 
बात यह मालूम हुईं कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ पण्यो में भी. बहुत वृद्धि: 
हुई, जिसका कारण आय के वितरण में होने वाला परिवर्तन था। मैं समझता हू कि इस अनु- 
भव से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते है। यदि हम ऐसा प्रबध कर सके कि युद्ध काल मैं 
उद्योग को जो उद्दीपत मिले है, उन्ही के बल पर औद्योगिक व्यवस्था चलती रहे, ज़र्थातू 
यदि सगठन द्वारा हम ऐसा प्रबध कर सके कि पूजी और श्रम पूरी तरह और निरत्तरः 
काम में लगे रहें, और दूसरी बात यह है कि यदि हम अधिक विस्तृत क्षेत्र से बचत की आव* 
इयक राशि प्राप्त कर क्षक तो हम सार्वजनिक उद्योगों मेर क्षित निधि के अपने आप जमा 
होते रहने के कारण नयी पूजी का प्रबंध कर सकते है ! और सारे उद्योग में यह प्रबध किया जा 
सकता है क्योकि श्रमिकों के लिए समुचित आय की व्यवस्था होंने पर उनमे बचत की ज़ादत 
पड जायगी जो कि वतंमान व्यवस्था में सम्भव नही है ।* हम, आजकल के विपरीत नथी 
पूजी का प्रबध कुछ धनी व्यक्तियों के पास अपने आप जमा होते रहने वाली धनराशि पर ही' 
अधिकतर निर्भर न रह कर भी कर सकते है। जब किसी की आय गुज़ारे के लिए भी मुश्किल! 
से काफी पडती हो तो वह बचा नही सकता और जब वह आय निश्चित न हो तो बचत 
की सभावना और भी कम होती है। परन्तु जब एक बार, नियमित रूप से होती रहने वाली” 
न्यूनतम आय की व्यवस्था कर दी जाय जिससे सुख से रहने का एक स्तर बन सके तो बचत 
का बोझ इतना नही दीखता कि तत्काल उपभोग उसकी अपेक्षा अधिक चित्ताकषक जान 
पडे। यहा यह भी कह देना चाहिए कि सुरक्षित रूप से पृजी लगाने के लिए जितना बडा क्षेत्र 


१ इस सवध में सि० ज० ए० हावसन को इस्सेंव्स इन दी न्यू इण्डस्ट्रियल आर्डर 
के पृष्ठ ५० एफ पर दी गयी टिप्पणी बेखिए। 


डश्४ं राजनीति के मूल तत्त्व 


होगा, बचत को भी उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा । उपभोग का स्तर ऊचा हो जाने 
का मतलब यह होगा कि सामान्य आराम की वस्तुओं की माग बढ जायगी । भि० हाबसन ने 
जो कहा है कि धनी व्यक्तियो की ओर से ऐश्वर्य की वस्तुओं की अनियमित माग, जिस के 
जारी रहने का भरोसा नही होता और जो' अपयप्ति होती है, वह उपभोग का स्तर ऊचा 
होने के फलस्वरूप अपने आप ऐसी श्रूखला मे बद्ध हो जायगी, जिससे उसके निरन्तर जारी 
रहने का विध्वास हो सकेगा। और में बाद मे यह बताऊगा कि सामाजिक बीमे के विकास से 
किस प्रकार ऐसी सम्भावनाओ से वहु लाभ उठाया जा सकेगा जो आजकल बरते जाने 
वाले तरीकों से सभव नही है । 
अन्त में इस सबंध में एक बात और कह देनी चाहिए । इस बात से इनकार करने की 

जरूरत तही है कि दो विचारधाराओ वाले लोगो को इस प्रकार की योजनाएं पसन्द नही 
होगी। एक ओर तो वे लोग है जो समाज के पुनंगठन की बात बिल्कुल साम्यवादी ढग से 
सौचते हैं। उन्हे ये यीजनाए अपर्याप्त' और रुढिवादी दिखाई देंगी। ये योजनाए इस तके पर 
जाधारित नही है कि इस समाज का विनाश अनिवार्य है। इनमें ऐसी कल्पना नही की गई 
कि पृजीवादी व्यवस्था अपने वर्तमान अवस्थान में शीक्ष ही या पूरी तरह छोप हो जायगी 
बल्कि उनमें तो ऐसा प्रबध है कि पुराने समाज' के कवच में ही एक नये समाज' का विकास 
क्रिया जाय । इन योजनाओं में तो यह कल्पना करने का साहस किया गया है कि सामाजिक 
'ढाचे में जो वर्ग-सघर्ष निहित है, वह समाप्त हो जायगा क्योकि इतके अनुसार तो यह आशा 
की गयी है कि औद्योगिक पक्षो के हितो में सामजस्य छाना असभव है। मैं समझता हू कि 
इस आलोचना का तो अन्तिम रूप से उत्तर दिया जा सकता है। काति का जो प्रत्यक्ष साध्य 
'है, उस तक नही पहुचा जा सकता और क्राति में जिन हथियारों का उपयोग करने पर विवश्ञ 
होता पडता है, उनका स्वरूप ऐसा है कि जो भी सम्भावनाए क्राति करने वालो के साम्रने 
'होती हैं, वे हथियार उन्ही को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के छिए, इंग्लैंड में सामाजिक 
ऋाति लाई जा सकती है, परन्तु यह सफल हो भी जाय तो यह इतनी महंगी पडेगी कि कोई 
भी इसे नही चाहेगा। मै समझता हू कि उस क्राति का जो मूल्य देना पडेगा, उसके कारण उन 
आदशों को पाया नही जा सकेगा जिनको सामने रख्त कर क्राति की गयी हो और फिर यह भी' 
सभव है कि इललैंड में सामाजिक कराति की सफलता के लिए यह ज़रूरी हैँ कि वह सारे 
योरुप के क्राति आन्दोलन का ही एक अवस्थान हो। यह्‌ इसलिए कि रूस के अनुभव से यह 
रुपष्ट हो गया है कि पूजीवादी राज्यों में रहते हुए किसी साम्यवादी राज्य की रूपरेखा 
अन्य नही रह सकती दूसरे शब्दो में, मुझे ऐसा लूगता है कि सफल ऋ्राति की परिस्थितिया 
'खाना इतनी असभाव्य है कि क्राति करता दो ही स्थितियों में उचित हो सकता है--- 
पहली यह कि क्राति तब हो जब और कोई चारा ही न रहे और दूसरी यह कि क्राति तभी 
'हो' जब उसकी सफलता की आशा बहुत अधिक हो। यह में इसलिए कह रहा हू कि आधु- 
बिक परिस्थितियों में आर्थिक क्राति की असफलता के परिणामस्वरूप जो दण्ड भोगना 
'पड़ेगा, वह उससे कही अधिक घातक होगा जो कि पहले किसी समय में था। " 

हनन नन>»त«तानन-+-+ 


६ . ७, क्रांति की आस समस्याओं पर देलिए एल० ट्राठरकी की, दी डिफेन्स आफ टेरि* 
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फिर भी मैं समझता हू कि साम्यवादियों का इस प्रकार का निराशावाद इस भोछे 
विश्वास का आधा भी विनाशकारी या औचित्य रहित नही कि हमारे सामने जो समस्याएं 
है उनका अब तक सबसे अश्छा हल यही सिद्धान्त है कि सरकार हस्तक्षेप न करे। 
विश्व भर में उद्योग का इतिहास यह बताता है कि इस सिद्धान्त का परित्याग' आवश्यक 
जान पडा है और इसके कारण सदा बडे ठोस रहें है। यह देखा गया है कि अधिकतर लोगों 
के लिए भली प्रकार जीवन व्यतीत करने की आशा मात्र करने के लिए यह ज़रूरी है कि काम 
के घटो, मजूरी के स्तरो, पण्यो के निर्माण में काम आने वाली सामग्री और जहा लोगो को 
काम करना है, उन कारखानो या खानो में सफाई और सुरक्षा की परिस्थितियों पर बराबर 
नियन्रण रखा जाय । असख्य बार जाच किये जान पर यह पता चला है कि इन बातो के न 
होने के क्या परिणाम है। एगल्स ने १८४० -४९ के इगलेड का जो चित्र खीचा है, विक्टो- 
रिया के काल के लंदन के मैजिस्टट का चार्ल्स बूथ ने जो चित्रण किया हे, राउनद्री ने बीसवी 
दताब्दी के प्रारम्भ के यार्क का जो वणन किया है और सबसे अधिफ काल माकसे" ने 
पूजीवाद का, उसके चरम विकास की अवस्था में, जो निमंम और ठीक ठीक विश्लेषण किया 
है, इन सबसे इस बात का प्रकाश पडता है कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप न किये जाने के सिद्धान्त 
का यह परिणाम अनिवार्य क्‍यों था कि राज्य ने उद्योग पर न्यूनतम कल्याण के मानक लागू 
करने की चेष्टा की । इसलिए थे राजनीतिज्ञ, जो सर राब्ट होन॑ * की भाति, अब भी यही 
कहते हैं कि “उद्योग में राज्य द्वारा हस्तक्षेप से कभी लाभ नही हुआ है”, वे या तो उद्योगों 
के इतिहास की प्रवृत्तियों से पूर्णतया अनभिज्ञ हें और या यह है कि वर्तमान व्यवस्था के 
बने रहते से उनके मार्थे पर शिकन तक न आएगी। 

इस दूसरे विचार के लिए कोई युक्तियुक्त आधार बडी मुश्किल से दिखाई पडेंगा। 
दुनिया के मज़दूर वर्ग को अब पृजीवाद पर कोई भरोसा नही रहा। वे इसकी कोई भी ऐसी 
सेवा नही करते, जिससे वे बच सकते हो । इसके अस्तित्व का नियम यही है कि औद्योगिक 
गडबड हो। पूजीवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का वितरण ऐसे ढंग से होता है जो कभी नेतिक 
सिद्धात के अनुसार नही होता । इसका मतलब है अपव्यय, भ्रष्टाचार और कार्य-कुशलता 
का अभाव । और न इतिहास की दृष्टि से पूजीवाद में उस कठिनाई से बचा जा सकता 
है जो राजनीतिक शक्ति ने उन लोगो पर डाल दी है जिन्हें इसके लाभ में सबसे कम हिस्सा 
मिलता है। मैं समझता हू कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि छोगो ने राजनीतिक शक्ति 
प्राप्त करते के बाद उसके फलस्वरूप आर्थिक शवित पर नियत्रण रखने की भी कोशिश न 
की हो । सम्भश्व है कि उनका विरोध किया जाय । परन्तु बडे पैमाने पर किये गये ऐसे 

रिज्म, बी० रसल की, प्रेविटस एण्ड थियरी आफ बोल्शिविज़्म, भाग २, ६; ८, और 
मेरी कम्यूनिज़्म (१९२७) में कई स्थानों पर । 

१ देखिए एगल्स की इगलंड में १८४४ में मज़दबूर वर्गों की हालत, चाल्से बूथ 
की लडन, बी० एस० राउन्ट्री कौ पावटी, काहसे साक्स की कैपिटल खड १, विशेषकर 
अध्याय १०, १५, २५ । ु 

२ लडन ठाइस्स सितम्बर ८, १९२४। 


४२६ राजनीति के मूल तत्त्व 


किसी विरोध का अनिवार्य परिणाम होगा कराति और फिर बिल्कुल वही स्थिति उत्पन्न हो 
जायगी जिसके सबध में साम्यवादी विएलेषण में भविष्यवाणी की जाती है । मैं यह नहीं 
कहता कि क्राति सफल होगी । परन्तु मैं यह अवश्य फहता हु “के इस क्राति की पराजय भी 
एक ओर तो पूजीवाद की समुद्धि का नाश कर देगी और दूसरी ओर पूजीपतियो की ऐसी 
कठोर तानाशाही स्थापित हो जायगी जिससे छापेमारो की लडाई का युग प्रारभ हो जायगा 
जो निश्चय ही सभ्यता की आशाओ पर पानी फेर देगा'। यहा जो विचार प्रकट फिया गया 
है उसका उद्देश्य ऐसे ही धर्मसकट से बचने का है। यह तो इस बात का प्रयत्न है कि मानवीय 
मामलों के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में समझदारी का बोलबाला हो सके । यह तो स्पष्ट कह देना 
चाहिए कि यह विचारधारा समाज के आशिक शासको से उससे कही अधिक बलिदान 
भागती है जो आज तक उनसे करने के लिए कहा गया है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा बलिदान 
करने से इनकार होने पर ऐसी बडी विपत्ति का सामना करना पडेगा जो सोची भी नही जा 
सकती । हमारे सामने ऐसा अवसर है जब सस्थागत परिवर्तन अवश्य ही तेज़ी से होगा या 
तो आगे की ओर या पीछे की दिद्या में | मैं समझता हू कि इनमें से एक दिद्या तो ऐसी है कि 
घखखलाबद्ध सभ्यता का अन्त हो सकता है और दूसरी दिशा में प्रगति का मतरूब कम से 
कम यह तो है कि च्याय के आधार पर एक व्यवस्थित समाज के बनाने की आशा है। यही 
कारण हैँ कि जो लोग परिवर्तन के रास्ते में बाधा बनेगे वे उन लोगो के समान होगे जिनका 
वर्णन बर्क ने किया था और जो “उस महान धारा का विरोध करते हुए ऐसे लगेंगे मानो 
वे भानवी सकलपो का नही वरत्‌ विधि के विधान का विरोध कर रहे हो । 


सलिनान एिलन-+ 


मै ने यह कहा है कि नए राज्य में वृत्तियों के निकायो का स्थान बहुत महत्त्व 
का होगा। इन निकायो का क्‍या स्वरूप होगा ? उनके सबध में सीमाए कंसे निर्धारित की 
जमेंगी ” उनके प्रयोजन क्या होगे ” और उनकी दाक्तियों का क्‍या स्वरूप होगा ? मैं 
समझता हू कि यह बात तो प्रारम्भ में ही कह देनी चाहिए कि उन्तकी«स्थिति उससे भिन्न 
प्रकार की होगी जो कि आधूनिक राज्य में कामिक सध की है। कारमिक सघ 
का प्रयोजन सबसे अधिक तो संघर्ष का है । यह वर्ग चेतना की भावना पर आधारित होता 
है। इस मे यह भावना निहित है कि वृत्तियी के अलगाव को दुर किय। जाय और जहा सभव 
हो, अत्यधिक विस्तृत मोर्चे पर लडाई लडी जाय। यही कारण है कि सामगरिक' परिस्थिति 
में औद्योगिक सघवाद कारीगरो के सघवाद की अपेक्षा' अच्छां है और सधान की अपेक्षा 
यह अच्छा है कि सभी एकाद मिलकर एक बन जाय । इसीलिए जैसा कि मि० और मिसेज 
वेब" ने कहा है कि “पूजीवाद के साथ लडाई के लिए, चाहें वह आ्थिक मो पर हो या राज- 
नीतिक क्षेत्र में, जो चीज़ अच्छी समझी जायगी बह एक बडा सघ' हो सकती हूँ, जिसका 
संगठन और सचालन ऐसे ढग से किया जाय फि शारीरिक परिश्रम करने वारा मजदूर 
वग और उनसे सबंध सभी वे लोग जो दिमागी काम करते है, एक होकर, एक सकल्पना 
से और एक प्रयोजन के लिए आगे बढ़ें। यह बल जितना एकान्वित होगा और उसमें 
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जितना अधिक अनुशासन होगा, उतनी ही जल्दी विजय प्राप्त होगी और वह उतनी ही 
सर्वागीण होगी ।” 

मेरा सरोकार एक भिक्त/स्थिति से है। हमें उस समाज से वास्ता पडेगा जिसमें साम्थ 
का विचार पहले ही लाया जा चुका है। हमें अपनी वृत्तियों का ढाचा इस धारणा के आधार 
पर बनाना है कि हम वर्ग सधर्ष से निकल कर स्वतन्त्र राष्ट्रमडल के युग में आ चुके है । 
तो ऐसे समाज में वृत्ति क्या है ” मै समझता हू कि इसकी परिभाषा ऐसे की जा सकती है 
कि यह व्यक्तियों की स्थायी और निरन्तर जारी रहने वाली सथा है जो अन्यो से इस बात 
में अलग है कि उन्होने निश्चित प्रशिक्षण द्वारा एक विशेष सक्षमता प्राप्त कर ली है। जहा 
भी ऐसे व्यक्तियो का समूह होगा, वे यथासभव सदा इस बात पर ज़ोर देंगे कि उनका कार्य 
ऐसी परिस्थितियों मे किया जाय जो वे स्वय अपने लिए निर्धारित करें| वे अपने को उस 
निकाय के सदस्य महसूस करेगे जिसे मध्य युग में “रहस्य सस्था” कहा जाता था और जो 
दूसरी “रहस्य-सस्थाओ” से अलग होती थी । वे चाहेंगे कि वे इन बातो को स्वय तय करें 
कि वे कैसे फाम करें, उनके काम के मापदड क्या हो, उनके पेशे की नेतिकता क्‍या हो 
और उनके साथ कोई कंसे शामिल हो सके । आधुनिक राष्ट्र राज्य की तरह उनमें 
भी ऐसी परम्पराओ का विकास हो जाता है जो विशिष्ट रूप से उन्ही की होती हैँं। उनका 
एक नैगम व्यक्तित्व हो जाता है और जब उन पर ऐसे लोगो का शासन हो जाता है 
जिनका उनकी परम्पराओ में कोई हिस्सा नही है, तो वे यह महसूस करते हैं फि उस व्यक्तित्व 
का अतिक्रमण हुआ है । फिसी वृत्ति की विशेषता यह है कि यह किसी कृत्य विशेष 
के क्षेत्र में ही रहती है जिसमें यह सापेक्षतया विशेषज्ञ होती है और यह कि उस' कृत्य 
विशेष की परिधि के बाहर इसकी कोई सामूहिक राय नहीं होती । इसका सरोकार इस 
बात से है कि उन बातो की रक्षा की जाय जो इसे अन्य वृत्तियों से भिन्न बनाती है, न 
कि इस बात से कि यह भी अन्यो के जेसी ही बन जाय । डाक्टर की वृत्ति के कोई हित वकील 
की वृत्ति के हितो जैसे नही होते और न इजीनियर और टाइपिस्ट की वृत्तियो में परस्पर कोई 
समानता रहती है । किसी वृत्ति के सदस्य जिस सूत्र में बधे रहते है, और वह वस्तु, जिस 
के कारण उनका साझा दृष्टिकोण बन जाता है, उनका उत्पादको का सामान्य कृत्य नही 
है, बल्कि उनका वह विशेष कृत्य हे जो वे एक सीमित और पर्याप्त रूपेण निश्चित सेवा के 
उत्पादन के लिए करते हैं । 

इसलिए ऐसा लगता है कि हमें वृत्तियों के जिस प्रकार के सगठन से सरोकार हे, वह 
किसी उद्योग विश्लेष की सामान्य श्रुखला पर आधारित नही है, बल्कि उस उद्योग के अन्दर 
कृत्यों की श्रेणियों के आधार पर बना है । उदाहरण के लिए, किसी राष्ट्रीयक्ृत रेलवे सेवा 
में राज्य का सरोकार रेल कमचारियों के एक कार्मिक सघ से नही होगा बल्कि कारीगरो 
के विविध निकायो से । ये सस्थाए इजन चलाने वालो, कोयला झोकने वाले, प्लेटे बिछाने 
वालो, कुलियो आदि की हो सकती हैं। सभव है कि ये साझे हितो की रक्षा के लिए इकट्ठी 
हो गयी हो । परन्तु वे निश्चय ही इस बात के प्रति सजग होगे कि उनके कृत्यों के विभिन्न 
प्रयोजन है और यह विभिन्नता उनके कृत्यो में ही निहित है। आक्सफोर्ड में परीक्षा स्कलो 


६ ३०७ जे, 


का पौरी निश्चय ही विश्वविद्यालय के कमचारी वर्ग में है, परन्तु विश्वविद्यालय के अध्यापको 
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के हितो से सरोकार रखने वाले निकाय में उसके लिए उचित स्थान नही है। किसी 
अस्पताल का डाक्टरों के बिना गुज्ञारा नही हो सकता, परन्तु नर्सों के हितो की रक्षा 
करने वाले किसी निकाय में उनके लिए कोई स्थान नही है /मुझे इस बात में सदेह नही कि 
एक से हितो के लिए साझा सगठत जरूरी है परन्तु मे समझता हू कि वृत्तियो के स्व-प्रबध 
का सार इस बात में है कि उनकी भिन्नता पर ज़ोर दिया जाय न कि उनकी समानता 
पर । इसमे सदेह नहीं कि आपूर्व ही यह कहना असभव है कि कोई वृत्ति किसी वत्तमान 
निकाय से कब इतनी भिन्न ही जाती है कि इस प्रकार उसकी अलग से रक्षा करने की 
ज़रूरत हो, और इस के विपरीत, यह भी नही कहा जा सकता कि कब दो वृत्तिया परस्पर 
इतनी घृुछ मिल जाती है जब कि वे वास्तव में एक ही कृत्य कर रही होती है । लेखापालों 
और सचिवो के मिकायो जेसे नये निकाय बनते है, जिनकी आधी शताब्दी पहले अपनी 
माने जाने वाली कोई प्रविधि तही थी । और पुरानी विभिन्नता, जैसे सोलीसिटर और 
बैरिस्टर में है या डाक्टर और सर्जन में है, बदलती हुईं परिस्थितियों के साथ साथ 
समाप्त होती जा रही है । 
में समझता हू कि यह बात तो निश्चित ही है कि सीमाए निर्धारित करने का काम 
स्वय निकाय को कभी नहीं सौपा जा सकता । इस निर्णय में निकाय का काफी हाथ होना 
चाहिए, परन्तु आत्मरक्षा में इसकी दिलचस्पी इतनी है कि पूर्ण आत्मनिर्णय का परमा- 
धिकफार इसे कभी नहीं दिया जा सकता। और फिर, निकाय अकेला ही यह निर्णय नही कर 
सकता कि वृत्ति में प्रवेश की क्या शर्ते हो। उदाहरण के लिए--जो भी इस बात पर ध्यान 
देगा कि डाक्टरो और वकीलो ने अपने पेशो में स्त्रियों के प्रवेश करने का कितना विरोध 
किया था, वह यह समक्ष जायगा कि चरम नियत्रण वृत्ति से बाहर रखना कितना आवश्यक 
हैं। इसके अतिरिक्त, इग्लैड में सोलिसिटर के पेछे में प्रवेश की दर्तों के विश्लेषण से 
किसी भी तटरथ व्यक्ति पर यह बात ज़ाहिर हो जायगी कि विनियम इस तरह के बनाए गए 
हैं कि जहा तक हो सके यह वृत्ति वशगत ही रहे । में समझता हू कि इस बात के पक्ष में 
बहुत कुछ कहा जा सकता है कि वृत्ति में प्रवेश के लिए योग्यता की एक अवधि और 
सक्षमता का' प्रमाण आवश्यक छर्त बंना दिया जाय । परन्तु, साथ में, इसका तकंसगत 
निष्कर्ष यह है कि योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का समुचित रजिस्टर रखा जाय, चाहे वह 
घरेलू नौकरो की वृत्ति के सबंध में हो, डाक्टरो के सबध में हो या इजीनियरो के 
सबध में हो | परन्तु यदि पेशे में प्रवेश की शर्तें तय करने में पेशे वालो को पूरी स्वतन्त्रता 
होगी, तो वे सदा यह प्रयत्न करेंगे कि पेशे में पहले से लगें व्यक्तियों की रक्षा की जाय । 
कभी तो वे पेशे के सदस्यों की सख्या का परिसीमतन करके और कभी योग्यता के 
अनावश्यक रूप से ऊचे मानक निर्धारित करने जैसी कार्यवाहियी द्वारा ऐसा प्रयत्न 
करेंगे। मेरा कहना है कि इस स्थान पर दो धारणाए जन्म लेती है । नयी वृत्तियो को मान्यता 
देने का मामछा सरकार और निम्नलिखित को तय करना चाहिए, (क) वे, जो सबद्ध 
वृत्तियो में है, (लव) वे, जो उसे मान्यता देने की माग कर रहे है, जिसे वे नयी वृत्ति कहते 
हैं, और (ग) सगत विषय संबधी निकाय---उदाहरणार्थ रायल सोसाइटी या इजीनिंयरिंग 
“सनकी समिति---जिनकी राय वज़न रखती है। वृत्ति में प्रवेश की शर्तें भी इस प्रकार. ऐसे 
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निकाय द्वारा तय की जायेंगी जिसमें इसी तरह (क)उस वृत्ति विद्येष में लगे हुए लोग, 
(ख) वे लोग, जो वृत्ति में प्रवेश चाहने वालो को काम सिखाते है, और (ग), सबद्ध 
वृत्तियों के प्रतिनिधि होगे । कई दर्याओं मे ऐसे निकायो में उन प्रतिनिधियों को भी लेना 
सभव हो सकेगा जो उन लोगों का दृष्टिकोण पेश करेंगे जो वृत्ति मे प्रवेश करने वालों को 
काम पर लगायेगे। बहुधा, इन प्रतिनिधियों का होना पेशो के परिरक्षण को रोकने के लिए 
लाभदायक होगा जिसके अनुसार वत्ति की अद्वितीयता पर जोर दिया जाता है जब कि वह 
वास्तव में होती नही हैं । 

इसमें सदेह नही कि योग्यता का अथ यह नही है कि काम अवश्य मिल ही जायगा , 
कुछ ऐसे डाक्टर और वकील भी हैं जो अपना खर्चा भी नही निकाल सकते | परन्तु मैं 
समझता हू कि यह स्पष्ट ही है कि यहा जिस योजना की रूपरेखा बताई गई है,उसके अन्तगेंत 
हमारे पास ऐसा साधन होगा जिससे हम पैशे के आकार और उसमें प्रतिवर्ष भरती किये 
जाने वालो की सख्या में परस्पर उससे कही अधिक समुचित अनुपात रख सकेंगे जोकि 
आजकल रहता है । ब्रिटेन में असेनिक सेवा आयोग की जो प्रथा है, उसको नमूना मान कर 
ऐसा अनुपात स्थापित किया जा सकता है। उसमें प्रति वर्ष उन रिक्त स्थानों की सूचना दी 
जाती है जिनकी पूत्ति की जानी हो । और उस उपाय द्वारा पदो के उम्मीदवारों की सख्या " 
समुचित रूप से सीमित रखी जा सकती है । यदि ऐसी प्रथा आम हो जाय, और यदि 
प्रत्येक दौक्षतिक सत्ता के अधीन' अक्ष्यपको और माता-पिताओ की एफ समिति बना दी 
जाय, जो विभिन्न सेवाओ के समुचित निकायो के साथ मिलकर काम करे, तो लगभग ठीक 
तरह ही यह जाना जा सकता है कि कितने रिक्त पदो की पूर्ति की जानी है ! परन्तु इस 
प्रथा को ऐसे छागू करना आवश्यक नही कि उन लोगो की सख्या सीमित रखी जाय 
जो किसी विशेष पेशे के लिए योग्यता प्राप्त करना चाहते है, चाहे वे इसमें काम न भी कर 
सकते हो या न करना चाहते हो । हम वैकल्पिक योग्यता प्राप्त करने की आदत को जितना 
प्रोत्साहन देंगे, हमारे लोकतत्र के मानको के लिए यह उतना ही अच्छा होगा । यह केवल 
इसी कारण नही किक्लई पदों के लिए दो तरह की योग्यता आवश्यक होती है, बल्कि इस- 
लिए भी कि विशेषकर ऐसी सभ्यता में, जिसमें यँत्र प्रविधि का प्राधान्य है, ऐसे लोगो का 
होना बडे महत्त्व की बात है जिन्हें एक विशेष प्रकार के काम से हटा कर दूसरे प्रकार के 
काम पर लगाया जा सके | इसका कारण यह है कि उद्योग की रचता के अध्ययन से यह 
बात अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि काम में परिवत्तन का क्या महत्व है । 
हमारे सामने आज जो कठिनाइया है उनमेंसे एक यह है--और यह किसी प्रकार कम नही-- 
कि कोई व्यक्ति एक बार कोई पेशा अपना छे तो उसे, कुछ विशेष मामलों को छोड कर, 
आयुपर्यन्त उसी में छगें रहना पडता है । और इसके अतिरिक्त वयस्क शिक्षा में बढती 
हुई दिलचस्पी के कारण यह अधिक सभव हो गया है कि अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि 
समाप्त होने के बाद हम अधिक लोगो को इस बात के लिए राज़ी कर सकते है (यहा हमें 
केवल राजी करने की ही चेष्ठा कुरती चाहिए) कि वे उससे अधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र में 
प्रवेश करने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लें जोकि औद्योगिक जीवन में प्रवेश 
के समय उन के छिए सभव था या कम आकर्षक था। इस बात का महत्व न केवल इस 
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दृष्टिकोण से है कि इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने छिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा 
बल्कि इस विचार से भी कि औद्योगिक क्षेत्र मे, बेकारी की समस्या के सबंध में और बौद्धिक 
क्षेत्र में नागरिक होने के नाते, उसके महत्व के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। हम उस 
के अनुभव को जितना बढा सकेंगे, वह सामाजिक प्रयत्नो में उतना ही अधिक योग दे 
सकेगा । 
प्रत्येक वृत्ति का प्रब किस प्रकार होगा ? स्पष्ट है कि इस सबंध में में कुछ मुख्य 
सिद्धांत ही बता सकता ह। इसके ब्यौरे पर विचार करने के लिए उन हजारो विविध सम- 
स्याओ का ध्यान रखना पडेगा जो कि वृत्तियो की सघटना के कारण जनित होती है, परल्‍्तु 
कुछ बातें स्पष्ट हैं । बृत्ति का प्रबंध एक कार्यकारिणी परिषद्‌ चलायगी, जिसे इसके सदस्य 
चुनेंगे। ब्रिटेन के खान मजदूरों के सधान की तरह इसमें इस बात की जरूरत पडेगी कि 
प्रादेशिक हिती का भी उतना ही ध्यान रखा जाय जितना कि साधारण सदस्यों की ससख्या 
का । यह अपनी आवश्यकतानुसार स्थायी पदाधिकारी चुनेगी । परन्तु आशा हूँ कि इस में 
इस बात को याद रखा जायगा कि प्रबंध एक विशेषित कला है जिसमें निरन्तर परिवत्तंत 
के विपरीत अभ्यास के लिए निरन्तर अवसर देने का अधिक महत्त्व है । कार्यकारिणी 
परिषद्‌ के अतिरिक्त वृत्ति के स्थानीय निकाय आवश्यक होगे और इस' बात का बहुत 
अधिक' महत्त्व होगा कि' स्थानीय सगठन' के उचित एकाश चुने जायें। उदाहरण के 
लिए, यह स्पष्ट है कि' वास्तव में स्थानीय एकाग वह स्थान नही जहा कि वृत्ति का सदस्य 
रहता है परन्तु वह स्थान है जहा वृत्ति का काम किया जाता है। वृत्ति-जीवन की कार्य- 
कुशलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि उन लोगो से सलाह लेने का अवसर प्राप्त 
हो, जो असल में इकट्ठे काम कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि खान मज़द्रों 
की ससस्‍्था में होता था ।१ कई बार मिलने-जुलने के लिए उचित समय निकालने 
की कठिनाई का उल्लेख किया जाता है । परन्तु थोडी सी कोछ्षिद्रा कर इसे दूर 
किया जा सकता है । दो इजीनियर जो वलेपहम में रहते हो, उन्हें ऐसे दो इजीनियरो की 
अपेक्षा कम बातो में एक सी दिलचस्पी होगी या अपने अनुभव बताये के कम साधन होगे, 
जो वकूपहम के किसी एक ही कारखाने में काम करते हो,परन्तु रहते पोपलार और बट्टरेसा 
में हो। वे एसे कार्य क्षेत्र में होते हैं जहा उनके अनुभव की समानता स्पष्ट होने का अद्वितीय 
अवसर होता है । इस प्रकार के अवसर को खो बेठना बडी भारी ग़छूती है । और मैं यह भी 
समझता हू कि अनुभव हमें यह सिखाता है कि कुछ शक्तिया जो आजकल विशेषकर कार्मिक 
संघ आत्दोलत में साधारण सदस्यों के हाथ में होती हूँ, वे कार्यकारिणी परिषद्‌ को मिलनी 
'वाहिए। उदाहरण के लिए, वृत्ति के लिए पदाधिकारी सदा परिषद्‌ को ही चुनने चाहिए। 
व्यक्तियों को का कोई बडा समूह यह नही समझ सकता कि, उदाहरणार्थ, एक सचिव 
में क्या प्रविधिक योग्यता होती चाहिए । इसी प्रकार परिषद्‌ को वृत्ति के वे प्रतिनिधि 





१ इस सम्बन्ध में मि० जे० टी० भर्फ़ी की निर्णाप़्ाक दलील देखिए, उनके लेख दी 
भूतिंट आफ आओर्गेनाइज़ेशन में जो रस्किन काहिज द्वारा वी रीआर्गेनाइज्ेशन आफ 
हण्डस्ट्रीज़ लेख-माला के पाचर्ते अक में प्रकाशित किया गया था। 
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भी चुनने चाहिए जो किसी राष्ट्रीयक्ृत उद्योग के प्रबध बाड जैसे निकाय के सदस्य बनेंगे | 
मजदूर सघो में मतदान के आकडो" का अध्ययन करने से पता चलेगा कि ऐसे प्रइनों में 
साधारण सदस्यों को कितनी कम दिलचस्पी होती है और यह दिलचस्पी वास्तव में 
समस्याओ को समझने से कितनी द्र होती है । दूसरी ओर यह भीं स्पष्ट है कि जब जिन 
प्रइनो का निर्णय किया जाना हो, उनका सबंध सदस्यो के व्यक्तिगत अनुभव से हो---जेसा 
कि यह कि कितने घटे काम किया जाय या कि हडताल की आवश्यकता है या नहीं--तो 
यह अच्छा होगा कि निर्णय समस्त सदस्य सख्या के मत के आधार पर किया जाय । इसके 
अतिरिक्त इस बात का भी महत्व है कि वृत्तियो के ऐसे निकायो का भी विकास किया जाय 
जो उपभोकक्‍ताओ के सहकारिता आन्दोलन की त्रैमासिक बैठको जँसे हो । यह इसलिए, 
कि बहुधा यह ख़तरा रहता है कि केंद्रीय या प्रादेशिक प्रधान कार्यालय के पदाधिकारी का 
साधारण सदस्यों से सम्पक नहीं रहेगा । उसे न केवल यह जानना चाहिए कि सदस्य 
व्यक्तिगत रूप से क्या सोच रहे है--जो उसे उनके सम्पर्क में आकर मालूम होगा--बल्कि 
यह भी पता होना चाहिए कि जब मिलकर और सगठित ढग से विचारविभ्ं होता है तो 
उससे दुख दद की कया बातें सामने आती है और क्या सुझाव दिए जाते हैं । निरन्तर 
परामर्श की ऐसी प्रणालियों से ही किसी वृत्ति विशेष में उचित प्रकार का स्वयसेवी 
निकाय बन सकेगा। उदाहरण के लिए, जो डाक्टर सतति निरोध का महत्व समझते है, 
एक सस्था बना सकेगे जो त्रेमासिक बैठक में उनके विचार उस पेश में रूगे सारे व्यक्तियों 
के सामने रख सकंगी, और जहा उस प्रश्न की सार्वजनिक जांच में चिकित्सा के 
पेश में लगे व्यक्तियों का प्रतिनिधि भेजा जाना होगा, वह सस्था एक राष्ट्रीय एकाश बना 
सकेगी जो उसका दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक डाक्टर को चुनेगा । 
परन्तु यहा एक बात का ध्यान रखना चाहिए जिसका बहुत महत्व है । मैने यह 
माना है कि वृत्ति के सभी सदस्यो पर यह आभार होगा कि वे इसके प्रबंध से सरोकार 
रखने वाली सस्था में शामिल हो । मैने जिन बातो को आधार मान कर इस प्रदन पर चर्चा 
की है, उनके अन्तर्गत यूह सथा किसी भी उद्योग में उससे बढ़कर चरम प्रबधक निकाय नही 
हो सकती, जितना कि, उदाहरणाय्, खान मज़दूरों का सधान या ब्रिटिश चिकित्सा सथा 
अपनी अपनी वृत्तियों में चरम प्रबधक निकाय है। में समझता हु कि जिन नियमों का 
पालन किसी सथा के सदस्यों के लिए अनिवार्य है--इस अर्थ में कि उनके न मानने पर 
कानूनी दड दिया जायगा---वे स्वय सथा को हीन ही बनाने चाहिए, बल्कि सथा को चाहिए 
कि किसी बाहरी सत्ता के सहयोग से ये नियम बनाए। यहा जो उदाहरण दिया गया है, 
उसमें तो वह बहिरी सत्ता न्‍्याय मत्री ही होगी। इसका अर्थ यह है कि जहा भी सथा के 
नियम इस प्रकार के हो कि उनके अन्तर्गत उस वृत्ति में लगते का अधिकार छीना जा सकता 
है, उस सबध में सथा की शक्ति कभी अन्तिम नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी शक्ति होनी 
चाहिए जिसकी सारभूत बातो का अनुमोदन्त राज्य द्वारा किया जा चुका हो, हालाकि इसे 





१ ये आकड़े जिस रूप में मि० सर्को ने अपने लेख के पृष्ठ १५ पर विए हैं, जिसका 
उल्लेख ऊपर किया गया है। 


४३२ राजज़ीति के मूल तत्त्व 


लागू करने का काम स्वय वृत्ति पर ही छोड देना ठीक होगा। जिस प्रकार महा चिकित्सा 
परिषद्‌ या विधिजीवी परिषद्‌ को यह अधिकार है कि वे वृत्ति के सदस्यो को निकाछू सकती 
हैं परन्तु जिस तरह उनका अधिकार बहिष्कार के कारण बताने तक ही सीमित है, बिल्कुछ 
उसी तरह प्रत्येक वृत्ति का अधिकार सीमित होना चाहिए | और मै समझता हू कि इस 
बात का भी कोई कारण नहीं है कि छोग अपनी व्यक्तिगत हैसियत में ऐसे निकायो से 
कथित अशोभनीय चलन के सबध में न कह सके, जिसके लिए वृत्ति से बहिप्कार होना 
चाहिए। इस सबध मे हम जितने अधिक स्व-प्रबध का विकास कर सकेंगे, वृत्ति के सदस्यो 
में मिलजुछ कर एक दल के रूप में काम करने की भावना के लिए उतना ही अच्छा 
होगा। किसी अन्य तरह से उतनी ज़िम्मदारी की भावना नही आती जितती कि इस प्रकार 
की शक्तियों से उत्पन्न होती है। और मैं समझता हू कि आम तौर पर, किसी वृत्ति का 
न्यायालय उन वकीछो के समूह की अधेक्षा न्याय का अधिक माध्यम अच्छा होगा जिन्हें वृत्ति 
की पेशे सबधी नैतिकता ऐसे समझानी पडती हैँ मानो वह कोई अनोखी बात हो । सामान्य 
न्यायालयों से अपीर कर सकने की व्यवस्था रहनी चाहिए. जिससे कि यह देखा जा सके 
कि(क), उचित कार्य-विधि का पान किया गया है और (ख) जो कार्यवाही की गयी है, 
वह दशाक्ति परस्तात्‌ नही थी । परल्तु यदि ये छा्तें पूरी ही जायें तो वृत्ति की शक्ति अन्तिभ 
रहे, तो भी इससे लाभ होगा । 

अब हम उन प्रयोजनो को समझ्ष रहे है जो फिसी वृत्ति के निकाय को अपने सामने 
रखने चाहिए और यह भी जात रहे हैं कि उत प्रयोजनो को पूरा करने के लिए उसे कित्त 
शक्तियों की ज़रूरत है। वृत्ति सबधी मिकाय, चाहे वह किसी एक क्षेत्र के लिए हो और चाहे 
एक सारे राष्ट्र-राज्य के लिए, उन क्ोगो को चुनेंगा जो उद्योगो के प्रबध निकायो, संरकारी 
विभाग की मत्रणा समितियों और ऐसे ही अन्य सगठनो में उसके प्रतिनिधि होगे। वे इन समि- 
तियो आदि में स्पष्टतया अपनी वृत्ति के हितो की रक्षा करने और इसके काम के घटो, 
वेतन की दरो और उन सामान्य परिस्थितियों के सबध में सौदे करते के लिए जायगे। 
निस्सदह वे पूृर्णाधिकारी नही होगे, बल्कि वृत्ति के दूत होगे । अन्तत्ोगत्वा यह निर्णय तो 
स्वय वृत्ति को ही करना है कि उसे जो छा्तें बताई गई है, वे उसे स्वीकार करनी चाहिए 
अथवा नही । स्वीकार करने के अधिकार में अस्वीकार करने का अधिकार भी शामिर 
है । और राष्ट्रीयक्ृत उद्योग में भी ऐसी दक्काएं आयेंगी जब मज़दूर अपने सामने रखी 
गयी शर्तों को स्वीकार करने की बजाय काम न करना अधिक पसन्द करेंगे। मैं समझता हू कि 
किसी भी वृत्ति को हडताल करने के अधिकार से वचित नही रखा जा सकता। मेरा विश्वास 
है कि जिस व्यवस्था की चर्चा हम ने यहा की है उसमें हडतालें बहुत कम होगी । परन्तुषयदि 
व्यक्तियों का कोई समूह इस बात में दृढ़ विश्वास रखता हो कि प्रस्तावित छार्तों के आधीन 
काम जारी रखना असभव है तो जैसा कि मे पहले कह चुका हू वे अवश्य हडताल कर देंगे 
चाहे उन की कानूनी स्थिति कुछ ही क्यो न हो। ऐसी स्थिति के विरुद्ध वास्तविक सुरक्षण' 
दो बातो में है । पहली बात तो इस सुरक्षण के लिए यह है कि वृत्ति की भौतिक और आध्या- 
ह्मिक परिस्थितिया समुचित बनाई जायें । जब कोगो को यह पता हो कि अर्थ-व्यवस्था 
जिन सिद्धांतो पर आधारित हैँ वे न्‍्यायोचित है तो हडताल की सम्भावना आम तौर पर 
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नही रहती । इस सुरक्षण के लिए दूसरी ज़रूरी' बात यह हूँ कि वृत्ति को काफी 
अधिक स्व-प्रबध अधिकार दिया जाय । शायद यह कह देना उचित होगा कि ब्रिटेन की 
असेनिक सेवा में ह्विटले प्रणाली का यह महत्व है। आजकल इस में कमज़ोरिया भी दो 
तरह की है। ह्विटले कौंसल में मालिको की ओर से असेनिक सेवा के सदस्यों से काम कराना 
एक गलती है, वह काम विभाग की विधान सबधी समिति को सौप देना अधिक अच्छा 
रहेग। । यह भी एक गलती है कि इन परिषदो को पदोन्नति जैसे मामले न सुलझाने दिए 
जायें । और यह करना भी बुद्धिमानी का काम होगा कि सावजनिक सेंवाओ में असेनिक 
सेवा आयोग के काम का वृत्तियो के निकायो से सबध्‌ रहे। सेवा में प्रवेश के मानक, 
कार्यकुशलूता आकते का तरीका, श्रेणियों का परस्पर सबध--यें सब ऐसे प्रइन 
है जितके सबध में उन निकायो के विचारऔर अनुभव का महत्व बहुत अधिक है। 
यह बात निश्चित होती चाहिए कि इन विचारों और अनुभव का उपयोग किया 
जाय । 

इसके अतिरिक्त वृत्ति को अपनी प्रविधि के अध्ययन और सम्वर्धन का काम, अपने 
कार्य-क्षेत्र का प्रकृत अग समझ कर ही करना चाहिए | इस में सदेह नही कि आशिक रूप 
से यह ऐसा मामला है जिसमें, वृत्ति के अन्तर्गत ही सदा ऐसी स्वयं सेवी सस्थाए होगी' जो 
वृत्ति की समस्याओं को निबटायेंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि चिकित्सा और वकालत 
के पेशो में होता है । परन्तु वृत्ति की आवश्यकताओ के लिए इतना काफी तही है । इस' 
बात का सदा महत्व रहेगा कि स्वय वृत्ति अधिकृत रूप से इस बात को स्वीकार करे कि पेशे 
के मानकों में सुधार की ज़रूरत है | हम यह देखना चाहते हैं कि खान मजदूर स्वय अपने 
लिए डाक्टर, इजीनियर और वकील नियुवत करें। प्रत्येक देश में अध्यापन वृत्ति में छगे 
छोगो को न्यूयाक के अध्यापक कालिज' जेसी महान्‌ सस्था बनानी चाहिए जो शिक्षा की 
प्रविधि के सबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से एक केन्द्र का काम करे और 
पेशे में लगे सभी लोगो तक' वह ज्ञान' पहुचाए । डाक्टरी के पेशे के लिए यह बडी अच्छी 
बात होगी कि वह बैठा और लेस्टर जैसे व्यक्तियों की खोज करे और उन्हें दवाइयो और 
शल्यक्रिया की कठिनाइयो को दूर फरने के काम पर ऊगाए। जीवनाकिक, इजन' चलाने 
वाले, बायलर ब॑ताने वाले---ये सभी सुधार के साधनो की खोज के काम को अपने काम का 
अग बना कर अपने परिश्रम में अधिक गुण ला सकते हैं। इस का महत्व फेवल इस कारण नही 
कि इस से पेश का आत्मसम्मान बढता है, बल्कि इसलिए भी है कि इस प्रकार जो.नयी खोज 
की जाती है उस पर सारी वृत्ति का अधिकार होता है और वह मुनाफे का साधन मात्र नही 
रहती । इस काम को करते पर उस कठिनाई से बचा जा सकता हूँ जो कि, वैज्ञानिक प्रबध 
कही जाने वाली प्रणाली में मि० एफ० डब्ल्यू० टेलर जैसे कार्यकुदल इंजीनियर 
द्वारा मज़दूरो के समूह पर--जिस में वह स्वय नही है---कोई नित चर्या थोपने की चेष्टा 
किये जाने पर हमारे सामने आती है । वृत्ति के सदस्यों के परस्पर सहयोग से किये गये 
सुधारों में उस प्रकार की ज़िम्मेदायी की भावता आ जाती है जो और किसी प्रकार उत्पन्न 
नही की जा सकती | और यह विशेषकर रोजमर्रा के काम में ऐसा महत्वपूण तत्व है ज़िस 
से वृत्ति में अपने महत्व की भावना जागृत होती है। उदाहरण के लिए, यदि दुकान सहायको 
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की थकावट की समस्या का अव्ययन' उन्ही के तत्वावधान में हो तो उसके निष्कर्षों को जितना. 
समर्थन प्राप्त होगा बहू, उदाहरण के लिए, किसी सरकारी विभाग था भालिकों की. सस्था 
द्वारा जाच को प्राप्त नही हो सकेगा। में समझता हु कि ख़ानो में सुरक्षा की समस्या का 
अध्ययन स्वय खान मज़द्र वैज्ञानिक ढग से करें, तो खानो की दुर्घटनाओ में कभी पहले की 
अपेक्षा कही अधिक तेज़ी से होगी। यदि ब्विठेन का ख़ान मज़दूर सधान और युनाइटिद 
माइन वर्केस आफ अमेरिका कोयछा खानों के उपकरणों की पर्याप्तता जानने 
के लिए उन का सर्वेक्षण करें तो वे उन में बहुत अधिक परिवर्तन ला सकेंगे। इस 
का कारण यह है कि ऐसे प्रयत्न के पीछे एक शक्ति होती है, क्योंकि इसे कार्यरूप 
में परिणत करना वृत्ति विश्प में छग्रें सभी छोगो के लिए इक्ज़त का सवाल बन 
जाता है । 
इसके अतिरिक्‍त वृत्ति को पेश्ने के मानक अवश्य बनाने चाहिए। इसका ठीक-ठीक 
अभिप्राय क्या है ? पेशे के मानकों की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वे ऐसे 
नियम है, जिन का उद्देश्य यह है कि वृत्ति के काम में स्वार्थ की भावना सेवा की भावना पर 
हावी न हो जाय । उदाहरण के लिए, इसी. उद्देश्य से इग्लैंड में डाक्टरो और वकीलो के लिए 
इद्तहारबाज़ी की मनाही है । इसी कारण सोलिसिटर की लागत के बीजक की न्यायालयों 
ढ्वारा जाबच की जा सकती है। किसी डाक्टर से' यह आशा नहीं की जाती कि वह किसी 
रोगी को किसी अन्य डाक्टर के पात्त भेजेगा तो उस से दलाली छेगा। हा, कोई व्यापारी 
किसी ऐसे मित्र को जो लिमिटिड कम्पनी के रूप में अपना व्यवसाय चलाना चाहता ही, 
किसी' दलाल के पास भेजता है, तो वह उससे दलाली मागने को बुरा नही समझता । और 
न कोई पेरीवर आदमी, अपने पेशे के काम के दौरान में प्राप्त की गई जानकारी को अपने 
असामी के अहित के लिए प्रयुक्त कर सकता है । मुझे इस बात में कोई सदेह दिखाई नही 
देता और न॑ मै इस बात से इनकार करता हूं कि कुछ वृत्तियों के आचरण नियमो--जित 
का उद्देश्य ऐसे सुरक्षण देना है--का प्रयोग इस हद तक किया जाता है कि वे बडा भारी 
खतरा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, सभव है कि चिकित्सा-वृनक्षि के आचरण नियमों 
के कारण बहुधा चिकित्सा के किसी तरीके की आलोचना नही की जाती | ऐसा न करने 
का उद्देश्य यह होता है, जो ठीक ही है, कि एक डाक्टर दूसरे किसी डाक्टर की आलोचना 
नकर सके। यह बात निश्चित ही है कि बकीलो के पेशे के आचरण-मनियम, कानूनों में उचित 
सुधार करने के रास्ते में सब से बडा रोडा है। फिर भी में समझता हु कि आचरण के ऐसे 
मानक बनाना वृत्ति के काम के लिए आवश्यक है जिन्हें वृत्ति के सदस्यों पुर छागू किया जा 
सके । और यदि, जैसा कि मे ने सुझाव दिया है, अनुसधान को उस जोखम का अग मान 
लिया जाय तो इस ओरोप का खडन काफी हद तक किया जा सकता है कि पेशे के हितो 
के कारण मौलिकता न आ पाएगी । हम ब्रिटेव की चिकित्सा परिषद्‌ को इस बात की 
अनुमति नहीं दे सकते कि वह दाइयो, जिला-तरसों और स्वास्थ्य निरीक्षकों का बडे 
पैमाने पर उपयोग इस आधार पर रुकवा दे कि वेतब्न पाने वाले पेशेवर लोगो का कोई 
। भी सोपानतत्र, प्रेविटस करने वालो की वैयक्तिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से मेल 
मु “गंदी, खाता , और यह कि किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता के होने से सामान्य डाक्टरों 
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का क्षेत्र उतना ही कम हो जाता है। “" परन्तु ऐसा खतरा है तो यह इस बात का आधार 
है कि चरम नियत्रण पेशे से बाहर किसी के हाथ में रहे, न कि इस बात का कि पेशे को ही 
अपने मानक निर्धारित करने की शक्ति दी जाय। डाक्टरो की पेशे सबधी जादतो के विरुद्ध 
चाहे जो कुछ कहा जाय, में समझता हु कि यह बात फिर भी सच है कि उन के आचरण के 
मानक किसी भी अन्य वृत्ति के मानको से कही आगे है। पुनरीक्षण की शक्ति का मतलब यह 
नही है कि दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप की शक्ति मिल जाती है । फिर भी, हम यह चाहते हैं 
कि यह आदत बने कि प्रत्येक दशाब्दी के बाद या कुछ आगे पीछे, किसी वृत्ति की पेछे 
सबधी आदतो की जांच करने के लिए एक छोटा सा आयोग बना दिया जाय । इस आयोग 
में विशेषज्ञ नहीं, वरन्‌ ऐसे तटस्थ व्यक्ति होगे जिन्हें जनता का ध्यान हो और जो इस 
सबध में साक्ष्य इकठठा करेंगे कि पेश के आचरण-नियमों का पालन कैसे हुआ है और वे 
इन में सुधार करने के तरीको का आविष्कार करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा करने से परिवत्त॑त- 
शीलकता का अभाव नही रहेगा जिस के बारे में आजकल बहुत शिकायत की जाती है । 
इस से प्रथाओ को तोते की तरह इस प्रकार दोहराने की आदत रुक जायगी मानो वे प्रथाएं 
अमर सत्य हो। इस से यह होगा कि वृत्ति से बाहर के लोग, जो उस में दिलचस्पी रखत हो, 
ऐसे वातावरण में सुझाव देंगे जिस में आज की अपेक्षा उन पर अधिक अच्छी तरह विचार 
किया जा सकेगा । उदाहरण के लिए, हम यह मान लेते है कि टूटी हडिडियो को जोडने वाला 
योग्यता प्राप्त व्यवसायी होना चाहिए, परन्तु जनसाधारण को यह जान कर सतोष होगा 
कि योग्यता प्राप्त व्यवसायी टूटी हडिडयां जोडने में कुशल है । आजकल यह बात नो तय 
है कि जब तक पेशे के ही व्यक्ति आलोचना न क रे, आलोचना पर ध्यान नही दिया जाता । 
ऐसा आयोग अधिकृत रूप से उस आलोचना को व्यक्त कर सकता है, जो बाहर के लोग 
बहुधा करना चाहते है परन्तु जिसे निर्दिष्ट स्थान तक पहुचानें के साधनों का अभाव 
रहता है। ह 
और अत्त में, मैं समझता हू कि वृत्ति को यह आदत डालनी चाहिए कि राष्ट्रीय 
आवश्यकता के सम्बन्ध में वह जो कुछ समझती हो, उसे निश्चित रूप से व्यक्त करे | कुछ 
हद तक तो इसका प्रबन्ध मत्रणा समितियों की उस व्यवस्था द्वारा हो गया है जिसकी 
रूपरेखा में पहले ही बता चुका हू । परन्तु ये तो किसी भी दक्षा में सारी वृत्ति की ओर से 
राय नहीं प्रकट कर सकती और आवश्य ही इत्तका अधिकतर काम रहस्य के 
आवरण में होगा। स्थायी पदाधिकारियों का समूह, अपनी सुविधा के लिए, मत्री के 
मस्तिष्क पर प्रभाव डालने के अवसर पर अपना एकाधिकार जमाने की स्वभाविक ही 
चेष्टा करता है । मैं समझता हू कि इस एकाधिकार को तोडने का बडा महत्त्व है। यदि 
चिकित्सा महा परिषद्‌ डाक्टरी के पेशे की ओर से इस सम्बन्ध में राय प्रकट कर सके कि 
शिक्षुओं में मुत्यू का अनुपात कम करने के लिए कम से कम क्‍या नीति अपनायी जानी 
चाहिए, या अध्यापक पजीयन परिषद्‌, शिक्षा की कार्यकुशलता के लिए स्कूल में प्रत्येक 
१ देखिए बालास की अवर सोशल हेरिटेज, पृष्ठ १३०, जहां यह पुरा हवाला 
उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणी के साथ दिया हैं । 
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बच्चे के लिए कम-से-कम कितने घन फुट स्थान की आवश्यकता है--उस सम्बन्ध में 
सयुकत नीति बना सके, या वकीलो के सयुक्त पेशे की परिषद्‌ जेल-सुधारो के सम्बन्ध में 
जोर देकर कुछ कह सके तो यह प्रगति की ओर काफी बडा कदम होगा। ऐसे कृत्य में यह 
गुण भी होगा कि प्रत्येक बुत्ति का सदस्य जनता पर अपने अनुभव के प्रभाव के अनुसार कार्य 
करने के लिए तैयार हो जायगा | और स्पष्ट ही है कि उस अनुभव पर राज्य का अधिकार 
है, चाहे यहु उस तक बहुत कम पहुचता है । सनन्‍्तति निरोध होना चाहिए-इस सम्बन्ध में 
डाक्टरों से अधिक कोई नही जानता, परल्तु हमें इस प्रइन पर समुदाय के किसी अन्य समूह 
के विचारो की अपेक्षा डाक्टरो के विचारों का सम्भवत कम ज्ञान है। अभियुक्तों के लिए 
सफाई का सार्वजनिक वकील होना चाहिये, इस सम्बन्ध में वकीलों से बढ़ कर कोई 
नही जानता परन्तु इस प्रइत पर वकीलो के विचारो से भी हम इतने ही अनभिन्न हैं जितने 
कि सन्तति निरोध पर डाक्टरो के विचारों से । यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें, विभिन्न प्रदेशों 
में वुत्ति की नरेमासिक बैठके विशेषतया छाभदायक हो सकती है | उनमें इस स्थान के पेशेवर 
लोगो के विचार जाने जा सकते है और विचार जानने में थोडी सी चतुराई से काम लेकर 
अधिकतर सदस्यों की राय जानने में कठिनाई नही होगी, जिसे उस समय प्रचलित राय कहा 
जा सकेगा। अन्यथा हमें वे नीतिया स्वीकार करनी पडेगी जो बुद्धि के अभाव की चरम- 
सीमा हो सकती हैँ । उदाहरण के लिए, टीके छूगाने के प्रश्न को ही लीजिए । जो लोग 
सिद्धान्तत ठीके के विरोध में होते के कारण इससे छूट पाने की माग करते हैं, उनकी 
माग के सम्बन्ध मे प्रधानत डाक्टरों की क्‍या राय है ? आज ' इस्लैण्ड में बहुत से छोग' यह 
समझते है कि इस विषय पर डाक्टरो में बहुत मतभेद है और डाक्टर मेकडोनेल द्वारा दिये 
गये निर्णायक आकडो का अध्ययन न कोई करेगा और न उन्हें समझेगा |" परन्तु यदि 
डाक्टर सामान्यतया अपने विचार प्रकट करें तो कानून में जो ढीलापन है, उसे दर किया 
जा सकता है। वृत्ति के प्रयोजनो की पूर्ति के लिए इससे बढ कर और किसी बात की 
आवश्यकता नहीं कि उसके अपव्यय को रोका जाय | इस सम्बन्ध में वत्तमान 
अस्त-व्यस्तता को रोकने के सावनो का उपयोग जितनी जल्दी करने की चेष्ठा की जाय 
उतना ही अच्छा है । 
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आशिक सस्थाओ का पुनर्तिर्माण सदा सामाजिक बीमे की अवधारणा पर आधारित 
होना चाहिए । जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमा करा कर अपनी मृत्यु के परिणामी से अपने 
आश्वितों का सुरक्षण करता है, बिल्कुल उसी प्रकार समाज को आधुनिक जीवन के उन 
ख़तरो के विरुद्ध, जिनसे बचा जा सफता है, बीमे की व्यवस्था कर के अपनी रक्षा करनी 
चाहिए। जिस वर्ग का बीमा न हुआ हो, वह समाज' पर एक बोझ होता है। और जिस वर्ग 
के बीमे की व्यवस्था हो, वह न केवल बोझ नही होता, बल्कि सारे सम्ताज के लिए लाभप्रद 
सिद्ध होता है । इसका कारण यह है कि अशदान के सिद्धान्त पर आधारित प्रत्येक बीमा 
योजना वास्तव में बचत पर आधारित होती है और बीमे के समुचित प्रबन्ध के तरीकों से 





१ बायोमीद्रिका खंड १, पृष्ठ ३७५ और खड २, पृष्ठ १३५ 
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ऐसी बचत को न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि समाज की समृद्धि का साधन बनाया जा 
सकता है । 

मुझे यह बताने की शरूरत नही है कि स्वास्थ्य और बेकारी जैप्ते मामलो के सम्बन्ध 
में, पर्चिमी योरुप के दो मुख्य देशो में सामाजिक बीमे का सिद्धान्त पहले ही स्वीकार किया 
जा चुका है, और कोई व्यक्ति यह नही चाहता कि इसका परित्याग किया जाय जोकि 
स्पष्टठतया कान्ति से बचने का मुख्य उपाय है। परन्तु सामाजिक बीमा तत्वतः इस छोटे 
क्षेत्र तक ही सीमित नही रहता चाहिए। इस बात का कोई कारण नहो है कि सप्तार के 
प्रत्येक नागरिक को सामान्यत निम्न बातो के विरुद्ध सुरक्षण क्यो नदिया जाय दुर्व॑टना 
या बीमारी या बुढापे के फल स्वरूप हुई असमर्थंता (उस समय भी जब कि वह पेंशन, 
जो अशदायी न हो, ६५ वर्ष की आयु से मिलती है), बेकारी आदि। और इसी प्रकार, 
इसी सिद्धान्त के आधार पर, राज्य, विधवाओं और अनाथो के लिए, प्रसूति के लिए और 
माध्यमिक शिक्षा के काल तक बच्चों की शिक्षा के लिए धन देगा । 

यहा हम ऐसे बीमे की बात कर रहे है जिसे अनिवार्य सामाजिक बीमा कहा जा 
सकता है। प्रत्येक प्रकार का लाभ ऐसा है जिसकी व्यवस्था करने की आवद्यक सावधरनी 
राज्य को बरतनी चाहिए। ऐसा बीमा अनिवार्य होना चाहिए, न केवल इस लिए कि अन्यथा 
राज्य पर वित्तीय बोझ बहुत अधिक हो जायगा, बल्कि इसलिए भी कि इसका प्रबन्ध 
समुचित रूप से किया जाय तो लोगो में बचत करने की आदत बनती है और प्रत्येक नागरिक 
में यह भावना जागृत होती है कि अन्य नागरिकों के हित में ही उसका हित है । मै यहा 
यह भी कहना चाहता हू कि इन रूपो में सामाजिक बीमे की कार्यान्विति के लिए यह 
बहुत आवश्यक है कि उन्हें एकत्रित करके एक राष्ट्रीयकृत उद्योग का रूप दिया जाय" । 
इस क्षेत्र में तो प्रकृत रूप से एकाधिकार होना चाहिए और इसमें व्यक्तिगत कम्पनियों के 
एक दूसरे से स्पर्धा करने के लिए कोई स्थान नही है । इस स्पर्धा से तो अपव्यय होता है 
जिसका बोझ अनावश्यक रूप से उन लोगो पर पडता है जो बीमा कराते है। व्यक्तिगत 
औद्योगिक बीसे के सचालन की जाच से पता चलता है कि इगछेण्ड में बीमे की जितनी किस्तें 
ली जाती है, उनका केवल ४८ प्रतिशत ही बीमा कराने वालों को वापस पहुचता है और 
उनपर मुनाफा बहुत अधिक कमाया जाता है * । इसके अतिरिक्त इतनी अधिक पालिसिया 
व्यपगत हो जाती है कि बीमा कराने वालो को प्रतिवर्ष बहुत हानि होती है । प्रबन्ध का 
ख़े, सचालको को दिया जाने वाला धन, एजेन्टो को कमीशन, किस्ते उगाहन की लागत, 
विज्ञापन का खर्चा और दफ्तरो की इतनी अधिक सखझ्या जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं--- 
यह सब बाते अपव्यय की द्योतक है जिसे बीमे का प्रबन्ध राज्य के हाथ में देकर फौरन 
रोका जा सकता है । 


१, वेविए सर डब्ल्य० बेन्निज की इस्शोरेंस फार आल में विभिन्न स्थानों पर। 
उनके आंकड़े इग्लण्ड की बत्तेमान योजना के आधार पर हू, परःतु इस बात का कोई 
कारण नहीं हे कि बीमे की बढ़ी हुई किस्तों के आधार पर इन्हें क्यों न बढाया जाय । 

२, देखिए हॉलमेन प्रेगरी रिपोर्ट, १९२२ सत्रिमडल का ज्ञापन सल्या ८१६ 
और सर डब्ल्य० बेवरिज को टिप्पणी उनकी पूर्वोलिजित पुस्तक में, पृष्ठ १० पर । 


४३८ राजनीति के मूल तत्त्व 


परन्तु इसका मतलब यह नही है कि प्रबन्ध केन्द्रित रहे। इस बात का कोई कारण * 
नही है कि वित्त का सामान्य नियत्रण एक ही दफ्तर से किया जाय परन्तु प्रबन्ध में काफी 
स्थानीय स्वायतता रहे । में तो यह समझता हू कि एक बार यहश, रात स्वीकार कर ली जाय 
कि राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ बीमे की जरूरत है तो इसके प्रबन्ध का सीधा सादा रूप तो 
यह होगा कि प्रबन्ध स्थानीय शासन के साधारण एकाशी को सौंप दिया' जाय । इसमें एक 
बहुत अच्छा गुण यह होगा फि राष्ट्र के लिए आवश्यक न्यूनतम बीमे से अधिक की व्यवस्था 
करने की योजनाओ के सम्बन्ध में स्थानीय सत्ता प्रयोग कर सकेगी और इस प्रकार सामा- 
जिक कल्याण के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में पहककदमी का विकास कर सकेगी । इस प्रकार 
बीमा सम्बन्धी नीति का स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यवाहियों से समन्वय सम्भव होगा और किसी 
नगरपालिका परिषद्‌ द्वारा मकानो की व्यवस्था के लिए किये जाने वाली कार्यवाहियो 
में तालमेल रखा जा सकेगा । उदाहरण के लिए, यदि माचेस्टर में बीमारी सम्बन्धी सहायता 
के दावे बहुत अधिक हो, तो चिकित्सा पदाधिकारी से उसके लिए जवाब तलब किया जा' 
सकेगा। निस्सन्देह में यह मान कर चलता हू कि किसी क्षेत्र या वृत्ति का न्यूनतम बीमे का 
एफाधिकार मिलने की प्रथा समाप्त हो जायगी। ऐसी किसी योजना का सार यह है कि यह 
सभी के लिए होनी चाहिए और यह व्यक्तिगत मुनाफे के क्षेत्र से अलग रहनी चाहिए । 
मैं समझता हू कि यह भी स्पष्ट ही है कि किसी भी स्थानीय सत्ता को यह अनुमति नही होनी 
चाहिए कि वह केन्द्रीय सत्ता' के अनुमोदत के बिना बीमे के सम्बन्ध में प्रयोग प्रारम्भ कर 
दे। ज़्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार के मामलो में प्रबन्ध और पूजी छगाने 
सम्बन्धी जोखिमो से अपना बचाव करना चाहिए । 

मेरा कहना यह है कि अनिवार्य बीमे का क्षेत्र ऐसा है जिसमें मुनाफा कमाने की 
भावना के लिए कोई स्थान नही है । यह तो अनिवार्य सामाजिक हानि से समुदाय की रक्षा 
के लिए हुँ और इस रक्षा का तकंसगत परिणाम यह है कि जिस क्षेत्र में इस बीमे की व्यवस्था 
हो, उसमें बीमा कराने वालो को, यथासम्भव,अधिकतम छाभ हो | अनुभव के आधार पर 
जैसा इस बीमे का क्षेत्र निर्धारित होगा, उससे आगे की समस्या विभिन्न प्रकार की है। 
आग, सेंध छगने था मोटरकार से होनेवाली दुर्घटना से रक्षा और अपने बच्चो 
के लिए उच्चतम दौक्षिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की इच्छा--ये सब बीमे के ऐसे 
उपाय है, जिन्हें नागरिक की व्यवितगत सकलपना पर छोड देना ही अच्छा है। सम्भव 
हू कि वह यह सोचे कि उसके घर में चोरी होने की इतनी' कम सम्भावना है कि उसे 
जोखिम से बचने के लिए किस्ते देना ठीक नही रहेगा। सम्भव है कि वह यद्द निर्णय करे 
कि यदि उसका बेटा इस योग्य है कि वह विश्वविद्यालय की शिक्षा से लाभ उठा सके, तो 
उस की प्राप्ति के छिए सामान्य साधन ही समुचित हैं। फिर भी में समझता हु कि राज्य 
की आवश्यकताए एरी होने के बाद व्यक्तिगत बीमे के जो रूप बच रहते हैं, उनमें बीमे पर 
सरकार का एकाधिकार होने के निर्णायक आधार हैं। बीमे के प्रबन्ध की प्रत्येक अवस्था 
में प्रभारों में बचत की जायगी और इसके फलस्वरूप बीर्मा कराने वाले को अधिक छाभ 
पहुचाने का साधन मिल जायगा। अमरीका के सैलिको के जीवन का बीमा कराने का जो 
** जिन हुआ है वह इस बात का साक्षी है और उससे पता चलता है कि बीमे की राष्ट्रीय 
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*क्ृत व्यवस्था का प्रबन्ध केसे कुशलता से किया जा सकता है । मुझे इस बात का कोई कारण 
दिखाई नही देता कि सरकार डाक घर से उचित मुनाफा क्यों न कमाए और इस मुनाफे 
का उपयोग किसी भी ऐसे प्रयोजन के छिए किया जा सकता है जो प्रत्येक वर्ष वित्त मत्री 
हारा अपना कार्य क्रम पेश किये जाने के समय सबसे अच्छा जचे। इसके अतिरिक्‍त राष्ट्रीय- 
कृत बीमे के फलस्वरूप सरकार के पास लगाने के लिए बहुत सी रक्षित पुजो हो जायगी 
जिसका उपयोग औद्योगिक विकास के लिए बडे ठोस तरीके से किया जा सकता है। और 
न हमें यह सोचना चाहिए कि सेवा ढीली ढाली रहेगी या बीमे के तये रूपो के सम्बन्ध में 
अपर्याप्त प्रयोग किये जायगे | ऐसे विभाग के साथ आलोचना करने वाके संगठित निकाय 
हो सकते है, बिल्कुल वेसे ही जेसे कि किसी अन्य उद्योग में सम्भव है । जिन व्यक्तियों ने 
बीमा करा रखा हो, वे अपनी रक्षा के लिए उन सभी उपायो को काम में छा सकते है जिन 
का उपयोग वे आजकल करते है। और सेवा के छिए जो इतने अधिक शुल्क छिए जाते हैं 
वे बीमा उद्योग के इस प्रकार एकीकरण के फलस्वरूप बेफार हो जायगे । 

में समझता हू कि यह कहने की ज़रूरत नही है कि सामाजिक बीमे की समुचित 
व्यवस्था का समुदाय के लिए कितना अधिफ महत्व हे । राज्य का चाहे जो भी रूप रहे , 
यह अपमे प्रस्तुत रूप में ही रहे या लगभग साम्यवादी राज्य ही बन जाय, इसे जीवन के 
अतिवायें खर्चे चलाने के लिए व्यवस्था करनी पडेगी | छोग बीमार तो सदा पढडेंगे ही, 
बुढापे से भी-चही-बचा-जा-सकता, और रूस में फसल कम होने-या“भा रत मैं वर्षाणकम होने 
के फलस्वरूप जो' विषमताए उत्पन्न.होती है उन्हें कोई अच्छी से अच्छी योजना नही रोक. 
सकती । जिस भी पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है वह देखेंगा कि उस शिक्षा का 
बोझ बढ रहा है । इसलिए बुद्धिमत्ता तो स्पष्टतया इसी बात में हैं कि उन समस्याओ को 
ऐसे ढग से हू किया जाय कि सारे समुदाय पर कम से फम बोझ पडे। 
और न हैँ किसी को उने द्ायित्वों सेंछटकारा दिला सकते है, जो इन 
समस्याओ के फलस्वरूप पडते है । इसलिए राज्य का बीमा उतना ही' स्पष्ट 
रूप से आवश्यक हो जाता है जितना कि राज्य का डाकघर या राज्य की पुलिस । 
और न्यूनतम सेवा का जितना ऊचा स्तर रखा जायगा, अन्त में, समुदाय उतना ही समृद्ध 
होगा । हमे आधुनिक राज्य के इतनी अधिक अनुतोष सेवाओं की जरूरत नही पडेगी 
और जिन समस्याओ के कारण निधध॑नों की सहायता का कानून बनाना आवश्यक हुआ 
है उन्हें बीमे के धरातल पर छाने के बाद ऐसे क'नूनो की व्यवस्था भी आवश्यक नही 
रहेगी । जब अस्पताल चिकित्सा-बीमा-निधि में से अपनी सेवाओ के लिए धन के सकेगा 
और जब नागरिक अस्पताल में अपने अधिकार के आधार पर जा सकेगा--- 
क्योंकि उसे मालूम होगा कि उसके इलाज का खर्च उस बीमे से पूरा होगा जिसकी किस्ते 
उसने दी हैं--अस्पताल यदा कदा दिए जाने वाले चन्दे पर निर्भर रहने के लछिए 
विवश नही रहेंगे। आजकल अस्पतालों में अपर्याप्त सामान का जो खतरा बना रहता है 
बह नही रहेगा और प्रयोग करना' सम्भव हो सकेगा। सक्षेप में, इस साधन द्वारा हम जीवन 
की निद्चित॒ताओ में अपार वृद्धि कर सकते हैं और इस प्रकार कर सकते हैं कि स्वय नागरिक 
ही वैयक्तिक रूप में उन के निर्माण का साधन बने । पिछले पच्चीस वर्षों के अनुभव ने इस 


|; 
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सिद्धान्त को राज्य के जीवन के लिए प्रधान सिद्धान्त बना दिया है। हमारा काम यह “_ 
है कि इसके प्रवत्तत का क्षेत्र इस प्रकार बढाए कि इससे जो कुछ भी लाभ हो सकता हो 
बह पूरी त्रह उठाया जाय । 


बस लि 


मैने इस सारी पुस्तक में इस' बात पर ज़ोर दिया है कि किसी समुदाय में राजनीतिक 
सम्बन्धी में समानता का बडा महत्व है । मैने यह भी कहा है कि राजनीति में समानता की 
घारणा का आधार किश्नी राज्य की सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था होती है। किसी ऐसी व्यवस्था 
में जी हमारी व्यवस्था जैसी व्यक्तिवादी हैँ, सदा वही तरीका यह निर्धारित करेगा कि 
अधिक शक्ति का वितरण कंसे हो, जिससे सम्पत्ति का वितरण किया गया हो । और फिर 
यह भी अनिवार्य है कि राजनीतिक शक्ति कैसे वितरित होती है, इसका निश्चय भी मुख्यत 
आशिक शक्ति ही करती हू । यहू इसलिए कि जो न केवल इस बात का निर्णय करते है कि 
किस वस्तु का उत्पादन हो बल्कि उत्पादन का तरीका भी मियत करते है, स्पष्टतया 
उन्हीं लोगो का प्रभुत्व अन्य व्यक्तियों के कार्ये-जीवन पर रहता हैँ । निस्सन्‍्देह उनके 
निर्णयों पर ऐसी बातो का बडा प्रभाव पडेगा जिनमें आथिक भावनाओं को आशिक 
स्थान ही प्राप्त है । वे मानवीय व्यवहार करने की भाग को मानेगे जैसे कि कारखाना 
अधिनियमो में हुआ है। वे मजदूरों की सगठित शक्ति के आगे झुक जायगे, जैसे कि कौयला 
खानो में वज़न की पडताल करने वालो की नियुवित करके किया गया है। परल्तु 
राजनीतिक व्यवस्था में मलत उनके हितों का उस हद तक प्रतिबिम्ब' पडेगा जिस हद 
तक बे सगठित रूप में उनके प्रति सजग है। और औद्योगिक पूजी के इतने बडे पैमाने पर 
केन्द्रीकरण के युग में--जैसाकि हमारा यूग है---यह सम्भव नही है कि यह सजगता न हो । 
इसलिए जब तक फिसी सम्प्रदाय में सम्पत्ति की शक्ति व्यक्तित्व के अधिकारो पर प्रभुत्व 
जमाने की न हो, उते अवसरो का परिसीमत करना आवश्यक है, जिनका लाभ यह शक्ति 
उठाती' है । 
औद्योगिक सगठन का जी रूपरेखा यहां बताई गयी है उसमें, कम से कम आशिक 
रूप' में तो, ऐसे परिसीमन' की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है । यह इसलिए कि राष्ट्रीय- 
कृत उद्योग की परिभाषा यही है कि उसमें निजी मुताफे के छिए कोई स्थान न रहे । इसमें 
सन्देह नही कि यद्यपि राष्ट्रीय' उद्योग के सदस्यो में ऐपे लोग रहेंगे जि-हैं, सापेक्षतया, बडे 
वेतन' दिए जायगे, परल्तु उन की शक्ति उस वेतन से जनित नही होगी बल्कि उस सेवा से 
जनित होगी जीकि वे करते हो | और इस सेव के करने का ढग ऐसा होगा कि न्तिरकुश 
नियंत्रण की सम्भावना नहीं रह ज/यगी । उद्योग के जिस क्षेत्र को मैंने उपभोक्राओ की 
सहकारिता का प्रक्तत क्षेत्र कहा है, उप्त में भी यही बात है । यहा भी, मुनाफे के साध्यम 
द्वारा सम्पत्ति का जमा होना आपूर्व ही हमारी चर्चा के क्षेत्र से बाहर है। सम्भव है कि किसी 
विद्येषज्ञ को काफी वेतन मिक्ठे,परन्तु वह उद्योग से उतना अधिक नही कमा सकेगा जोकि उन 
. लौगों की विशेषता है जिनके हाथ में व्यवसाय की बागडोर हे । 
8 जुहा तक व्यक्तिगत उद्योग का सम्बन्ध है, यह असम्भाव्य नही है कि कुछ लोग बहुत 
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अधिक धन' कमा लेंगे। ज़ब्ती को छोड मुझे तो कोई ऐसा उपाय एिखाई नही देता जिससे, 
उदाहरणार्थ, मि० बर्नाड शॉ जेसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन कमाने से 
रोका जा सके। में समझता है कि उद्योग में भी इतना धन कमाया जा सकेगा परन्तु उसके 
नियत्रण के जो तरीके यहा बताए गए है, उनके द्वारा यह धन सग्रह न्यायोचित होगा । इस 
प्रकार उद्यम के फल में उत्पादक और उपभोक्ता, दोनो का बराबर बराबर हिस्सा रहता है 
और बाज़ार में पूजी के मूल्य के आधार पर प्जीप ति को जो हिस्सा मिलना चाहिए उससे कटी 
अधिक उसे मिलता है । जब छोग बचाना चाहें और पण्यो का उपभोग स्थगित करने का 
फल चखना चाहें तो उन्हें ऐसी अनुमत्ति अवश्य होनी चाहिए, परन्तु साथ ही यह हर्त रहनी 
चाहिए कि उनके बचाए हुए धन के विनियोजन का अथ यह नही है कि उन्हें निरपेक्ष 
ओद्योगिक नियत्रण की शक्ति प्राप्त हो गयी है । जब किसी व्यक्ति की आय अत्यधिक हो 
ती उसपर अनुपाततः आय-कर हूगा कर उस ख़तरे को रोका जा सकता हैँ | में समझता 
हू कि हम जिम्त समुदाय की कल्पना कर रहे हैं उसमें कर का बोझ बडी-बडी आय वालो पर 
डाल कर छोटी आय वालो पर कर का बोझ कम किया जा सकता है । बडी आय आज के 
युग में अमरीका के करोडपति वग्गं की विशेषता है। ह 

मैं समझता हू कि वास्तविक समस्या के दो पहल है। सब से पहला प्रश्न तो उन शर्तों 
का है जिनके आधार पर व्यक्तिगत उद्योगो को सावेजनिक या लगभग सार्वजनिक स्वामित्व 
में हस्तान्तरित किया जायगा और दूसरा प्रश्न आनुवशिकृता का है। में समझता हू कि 
इस दूसरे प्रश्न को पहले निबठा छेना चाहिए क्योकि इसके विश्लेषण से हम जिन निष्कर्षो 
पर पहुचेगे, मुख्यत उन्ही के आधार पर दूसरे प्रश्न का निर्णय होगा। मैं यह तो पहले ही 
कह चुका हू कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को केवल इस सिद्धान्त के आधार पर उचित 
ठहराया जा सकता है कि सम्पत्ति कृत्यो के कारण होनी चाहिए। मै सेवा करता हू, इसलिए 
सम्पत्ति का मालिक हू , परन्तु यदि सेवा किसी और ने की है तो मैं सम्पत्ति का मालिक नही हो 
सकता । और कम से कुम सिद्धान्त रूप में, मेरे काम और मेरी धन सम्पदा में कोई ऐसा 
अनुपात होता चाहिए जिसे नापा जा सके । उदाहरण के लिए, किसी महान्‌ कवि को इस 
योग्य होना चाहिए कि वह अपने लिए एकान्त की व्यवस्था कर सके जिसके बिना महान्‌ 
काव्य का सुजत असम्भव है। यह इसलिए कि यद्यपि राबर्ट बन्स गावों के कठिन परिश्रम 
के शान्तिपृर्ण वातावरण में मुखरित हो सकता था, परन्तु यह सम्भव नहीं है कि वह 
ग्लासगो की गन्दी बस्तियों के विषादयुक्त वातावरण में भी गा छेता । कोई प्रधान मत्री 
केवल ऐसी परिस्थितियों में अपना काम कर सकता है, जिनके लिए उससे अधिक आय 
आवश्यक है जो कि पुलिस के किसी सिपाही के लिए आराम से रहने को काफी है। मै यह 
नही कहता कि इस नापे जा सकने वाले अनुपात तक आसानी से या प्रत्यक्ष ही पहुचा जा 
सकता है परन्तु अन्तत हमे इस तक पहुचने का रास्ता तलाश करना होगा। _ 

तो यदि यह तय है कि में अपने काम के कारण ही सम्पत्ति का स्वामी हो सकता हू, 
तो उस से यह परिणाम निकलता है कि प्ररिकय का कोई निरपेक्ष अधिकार हो ही नही 
सकता । इसलिए प्ररिक्‍्थ पर दो प्रकार के परिसीमन होगे | एक तो उस सम्पत्ति पर होगा 
जो मै किसी के नाम कर सकता ह और दूसरा उन व्यक्तियों पर जिनके नाम सम्पत्ति की 
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जा सकती है । राशि के परिसीमन पर भी दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है । 
पहली बात तो यह है कि कुल धन सम्पदा पर चरम परिसीमन होगा । एक निश्चित राशि से 
अधिक सभी सम्पदाओं का उत्तराधिकारी राज्य होगा । दूसरी बात यह है कि सम्पत्ति की 
इस राशि पर परिसीमन हो गा जो कि कोई व्यक्ति आनुवशिकता में प्राप्त कर सकता है । 

वर्तमान व्यवस्था का पक्ष छेने वाले इस सम्बन्ध मे यह तक देते है कि इस प्रकार 
सम्पत्ति के अधिकारों पर कुठाराधात होता है। इस तक का उत्तर जान स्टुअर्ट मिल ने 
बहुत खूबी से दिया है। उन्होंने छिखा हे” सम्पति की धारणा ऐसी वस्तु नही है जो 
सारे इतिहास में एक सी रही हो या जिस में परिवर्तन न हो सकता हो यह धारणा 
किसी भी अवस्था में उस समय किसी समाज विशेष के कानून या रीति-रिवाणों के द्वारा 
वस्तुओ के सम्बन्ध में दिए गये अधिकारो की द्योतक मात्र ही है । परन्तु न तो इस अवस्था 
में और न किसी और अवस्था में किसी काल या स्थान के कानून या रीति रिवाज सदा एक- 
सा रह सकते है । यह आवश्यक नही है कि कानूनों का रीति रिवाजो में प्रस्तावित सुधार 
केवल इसी कारण से आपत्तिजनक माना जाय कि उसे स्वीकार करने का मतलब यह होगा 
कि मानवीय भामछो को सम्पत्ति की वर्तमान धारणा के अनुकूछ न बता कर इस धारणा को 
मानवीय मामलो के विकास और सुधार के अनुकूल बनाया जा रहा है ।” इस समस्या को 
हल करने का कोई भी और ढंग इस योग्य नही है कि उसे वैज्ञानिक समझा जा सके । 
आनुवशिकता या प्ररिवथ सम्बन्धी अधिफारों के सम्बन्ध मे हमारे विचार आज से एक पीढ़ी 
पहले के विचारों से सर्वथा भिन्न है। ये विचार देश और कार के अनुसार बदलते रहते 
हैं। वे किसी सोचे समझे दार्शनिक सिद्धान्त से जन्म नहीं लेते और सदा नयी आवद्य- 
क्ताओं और नए विचारों के अनुकूल बनते चले आए हैं । 

मोटे तौर पर हम ऊपर बताए गए परिसीमनो के अधीन आनुवक्षिकता पर तीन 
विशेष दुष्टिकोणों से विचार कर सकते है । आनुवशिफता तीन प्रकार की हो सकती है, 

(क) पत्नी तथा बच्चो के लिए (२) सर्पिड सम्बन्धियो या मिज्लो के लिए और (ग) 

इस के अतिरिक्त धर्मार्थ कामों के लिए छोडे गये धन की समस्या भी है। पत्नी और बच्चों 
कै लिए आनुव शिकता के, स्पष्ठत , दो पहल हैं। बच्चे कच्ची उमर के हो या वयस्क हो परन्तु 
आधुनिक युग में पत्नी तो अधिकतर स्वय अपनी जीविका कमाती होगी । हम सबसे अधिक 
सरल उदाहरण ऐसे परिवार का केते है जिसमें पत्नी पुरी तरह पति पर निर्भर है और बच्चे 
स्कूल की छोटी कक्षाओं में पढते हैं। यदि सम्पति कृत्य के आधार पर मिलनी 
चाहिए तो पत्नी तथा बच्चों को क्या पाने का अधिकार है ? मेरा कहनौ यह है कि पत्नी 
को आनुवद्ञिकता में उतनी आय' प्राप्त होनी चाहिए जितनी कि उन आदतों 
को बनाए रखुने के लिए काफी होगी जोकि उसे अपनी पति के जीवन काछ में पड चुकी हो 


१. सर डब्ल्यू० जे० एदाले द्वारा सम्पादित सिल्ल की “व्रिसिपल्स आफ पोलिटिकल 

इकानोमी “ पृष्ठ ९८९, के सस्करण सें टिप्पणी के० से १८४९ में फोर्टनाइटली रिव्यू में 

उद्धृत। समाजवाद पर मिल के ये लेख उन की मृत्यु के बाव छपे थे। जानुवशिकता के 
बलुम्बरंध में मिल के पहले के विचारों के लिए इसी पुस्तक का पृष्ठ २२१ देखिए । 
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गम 
और साथ ही जिस से वह मोटे तौर पर उस औसत जीवन स्तर को बनाए रख सके, जिसकी 

वह अपने पति के जीवन के अन्तिम दस वर्षों में आदी हो गयी थी । इस प्रकार वह इस योग्य 
हो जायगी कि अतीत के साथ उसका सम्पर्क बना रह सकेगा जिसका छूटता बहुधा सतत्‌ 
प्रत्याशा के कारण बडा दु खदायी और कठिन हों जाता है और ऐसा होता स्वभाविक है । 
परन्तु इस आय पर उसका अधिकार अपने जीवत में ही या पुन विवाह होने तक ही है । 
उसकी मृत्यु के बाद उस आय में उसका हि सा समाप्त हो जाता है और वह राज्य को अव- 
शिष्ट रिक्‍्थग्राही के रूप में मिल जानी चाहिए। इससे इस रिक्‍्थ का प्रयोजन पूरा हो 
सकता है और इसमें ऐसा कोई अधिकार निहित नही है कि जो कुछ उसने कमाया नही है 
वह किसी और के नाम पर कर सके । यदि वह पुन विवाह कर लेती हे तो न्याय तो यही हैं 
कि उसका उस आय के उतने भाग पर अधिकार हो, जो उस के दूसरे पत्ति की आय के 
साथ मिल कर उस स्तर तक हो जाय जो पुन विवाह से पहले उसका था। परन्तु इस 
का तकंसगत परिणाम यह भी है कि यदि उसके दूसरे पति की आय, वेधव्य में उसकी आप 
से अधिक हो, तो उसकी वेधव्य कारूकी आय राज्य को मिल जानी चाहिए । 

मैंने जो उदाहरण लिया है उसमें बच्चो की क्या स्थिति होगी ? स्पष्ट ही है कि 
अवश्यकता के दौरान में उन्हें अपने गुजारे के लिए इतना धन पाने का अधिकार है जिस 
से वे उत्तम शिक्षा प्राप्त और सके और उस से छाभ उठा सके। वे इस योग्य होने चाहिए 
कि वे जीवन के सघष् में रत हो सर्के और ऐसा करने में उतके पिता की अकाल मृत्यु 
का उनपर कोई बुरा प्रभाव न पडे। परन्तु मे समझता हु कि पिता की सम्पदा पर उनका 
ऐसा अधिकार नही माना जा सकता, जिससे वे यौवन फाल के बाद भी केवल स्वामित्व 
के बल पर जीवन-यापन कर सके। वह उनके लिए ऐसा धन होगा जो उन्होने नही कमाया 
है, इसलिए उसपर उनका अधिकार नहीं होगा। किसी भी बच्चे को अपने भाता 
पिता से यह आशा करने का अधिकार नही कि वे उसके लिए ऐसी परिस्थितिया छोड' 
जाय कि उसे परिश्रम न कुरना पडे | यह इसलिए कि इस आशा का तो यह मतलब होगा 
कि उन्हें जोको की तरह समाज पर पलने के लिए छोड दिया जाय। परन्तु इसमें सदेह 
नहीं कि समाज इस बात को स्वीकार कर सकता है कि वयस्कता के काल में उन्हें 
इतनी आय होती रहे जिससे उन्हें काम की आवश्यकता से छुटकारा तो नहीं मिलेगा 
परन्तु उनके लिए कुछ अधिक सुख सुविधा का जुगाड हो जायगा। मै समझता हू कि हम 
इस तरीके से आनुवशिकता की वत्त॑मान व्यवस्था का रूप इस प्रकार बदल सकते हैँ कि 
उसका नैतिक औचित्य अधिक हो जायगा । परन्तु वे इस आय को पूजी के रूप में उपयोग 
में नही छा सकेंगे बल्कि केवल आय की तरह ही बरत सकेंगे । उतकी मृत्यु पर फिर राज्य 
इसका अधिकारी बन जायगा। यदि वे अपने बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करके जाना 
चाहते है तो अपने परिश्रम से करे। उन्हें यह अनुमति नही दी जानी चाहिए कि वे परिश्रम 
किये बिना ही अपने बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर जाय। हम किसी सम्पदा को ऐसा 
स्थायी विग्रह नही समझ सकते जिसके सप्राण व्यक्ति निष्प्रयोजन अनुबंध हो । 

और फिर ऐसे मामलों में आनुवशिकता कंसे निश्चित हो जहा पिता की मृत्यु 
पर उसके बच्चे वयस्क हो ? तो या तो वे स्वयं अपनी जीविका कमा रहे हैं और वह कुछ 


डंडड राजनीति के मूल तत्त्व 


प्राप्त कर रहे है जिसका पात्र समाज उन्हें समझता है और या अपने पिता की आय पर 
पछ रहे है जैसे कि अविवाहित पुत्री की दशा होती है जो अपने पीहर मे सजावट की वस्तु 
के बराबर होती है । मेरा कहना यह है कि पहली दक्शा में'तो न्याय यही है कि उनमें आय 
में उतनी वृद्धि हो जाय जिस से उन्हें पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सुख-सुविधा हो जाय 
परन्तु यह वृद्धि इतनी न' हो कि बच्चे केवल स्वाभित्व के बल पर ही जीवित रह सके | 
दूसरी दक्षा में, जहा भी सभव हो, पुत्री के लिए उतने समय तक के लिए ऐसी आय की' 
व्यवस्था की जाय जिससे उसे स्वय अपना गुज़ारा चलाने का प्रशिक्षण मिल सके और 
जहा यह सभव' न हो, उसके लिए अपने जीवन काल में उचित सुख-सुविधा जुटाने के लिए 
आवश्यक आय की व्यवस्था की जाय। इस दृष्टिकोण का सीधा सा कारण है, जिसे मिल ने 
सक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया हँ--- किसी भी व्यक्ति को इस बात पर कोई शिकायत नहीं 
होनी चाहिए कि विवाह करने और परिवार के भरण पोषण के लिए उसे अपने ही परिश्रम 
पर निर्भर रहना पडता हें ।” १ 

में इस बात को मान कर चलता हू कि पिता ने अपनी वसीयत मे चाहे किसी प्रकार 
अपने संपत्ति का बटवारा किया हो--ये सिद्धात न्यायोचित हैं। मैं यह भी मान लेता हू 
कि यदि वह बिना वसीयत किए मर जाय तो उसके बच्चों को उसकी धन-सम्पत्ति में, जिस 
की ओर यहा सकेत किया गया है, बराबर हिस्सा मिलेगा और यह भी कि वह अपनी पती' 
और बच्चो को--यदि वे वेब आयु से छोटी उम्र के हो---अकारण ही अपनी धन-सम्पत्ति में 
हिस्से से वचित नही कर सकता परन्तु यवि वे स्वर अपने परिश्रम पर निर्भर हो तो वह 
बिना कारण उन्हें अपनी सम्पत्ति में हिस्से से वचित कर सकता है । परनल्तु मैं इस बात को 
स्वीकार फरता हूँ कि सिवाए क्राति के और किसी तरीके से यह आशा' नही की जा सकती 
कि इन सिद्धातों को एक ही बार में व्यावहारिक रूप दे दिया जाय | अधिक सभावना तो इस 
बात की है कि हम आनुवशिकता के उत्तरोत्तर ह्वासकी कई अवस्थाओ में से गुज़रेंगे। 
हम मरणोत्तर शुल्क और आनुवश्ििक्ता-कर में बुद्धि करते जायेगे । हम पाच सौ पौंड तक 
की सम्पदाओ को अविभकत रहने देंगे परन्तु हम बडी सम्पादाओ के विभाजन के लिए उस 
समय तक विवश करते रहेगे जब तक कि किसी करोडपति की सम्पदा का वह भाग जी किसी 
एक व्यक्ति को आनुवशिकता में मिल सकता है, एफ प्रतिशत से अधिक नही होग। । मै केवल 
पत्नी या बच्चों के प्रत्यक्ष आनुवशिकता की ही चर्चा कर रहा हू। मेरा उद्देश्य यह है कि वह 
स्थिति उत्मन्न न होने पाए जिसका वर्णन प्रोफेसर क्ले ने समुचित रूप से किया है। 
उन्होंने छिखा है* कि---जब कोई करोडपति मरता है तो उसका स्थान एक और 
क रोडपति छे केता है । इस प्रकार के प्रस्ताव का उद्ृद्य यह है कि एक पीढी के समाप्त होने 
पर उसकी अजित सम्पदा बिखर जाय, सम्पत्ति का निरन्तर पुनविभाजन होते रहने की प्रथा 
चाल की जाय और बजाय इसके कि कुछ छोगो के पास बहुत अधिक धन सम्पदा हो, बहुत 
से लोगो के पास थोडी थोडी धन सम्पदा रहे । परिवत्तन किस गति से होता है यह तो उप 


१ वसिपल्स आफ पोलिटिकल इकानोमी (एशले द्वारा सम्पादित) पृष्ठ २२५ 
२ प्रापर्टा एड इन्हेरिटेन्स, पृष्ठ २९ । हि 
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० प्रैमाने पर निर्भर होगा जिसे हम अपनायेगे और उसमें उत्तरोत्तर कमी की गुजाइश 
इस बात पर निर्भर होगी कि समाज में समानता की इच्छा कितनी तीक्र है ।” 
सर्पिड आनुवशिकता की समस्या भिन्न प्रकार की है। यह तो माना जा सकता 
है कि किसी व्यक्ति को अपने बच्चो के आर्थिक कल्याण में तत्कालिक और प्रत्यक्षा दिल- 
चस्पी होगी । परन्तु यह मानने का कोई कारण नही कि अपने चच्चेरें-मौसेरे भाइयो या 
भतीजो-भानजो के प्रति भी उसकी वही भावना रहेगी, हा, उनके प्रति साधारण 
सद्भावना रहना तो और बात है । इसलिए जब किसी व्यक्ति के बच्चे न हो और वह 
बिता वसीयत किए मर गया हो तो में समझता हू कि इस बात का कोई कारण नही है कि 
उसकी सम्पदा अप्रत्यक्ष दायादो को मिले। यह नही माना जा सकता कि धन सम्पदा उनकी 
ओर से इकट्ठी' की गयी थी । यदि इस के साथ्ष्य में प्रमाण दिए गये हो, तो वे वसीयत के 
आधार पर निश्चित प्रमाण होने चाहिए । सर्पिड सम्बन्धियो को यह अधिकार नही कि वे 
आनृुवशिकता की आशा करें। आबद्ध सम्पदाओं को छोड, ऐसी आनुवशिकता अधिकतर 
सभवत ॒अभ्रत्याशित ही होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सामात्यता सिद्धात 
यह रहता चाहिए जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर गया हो, और उसके बच्चे 
न हो तो 'राज्य को यह अधिकार होता चाहिए कि वह उसकी सपदा सभाल लके। कुला- 
गत' वस्तुओं के लिए विशेष व्यवस्था करना आसान होगा । बल्कि यदि उस सामान को 
बेचा न जाय तो मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नही देता कि उन्हें रिक्थ शुल्क से 
क्यो न विभुक्त किया जाय। मुख्य उद्देश्य तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों को अकस्मात सम्पदा 
न मिल जाय जिनके बारे में यह नही माना जा सकता कि केवल इसलिए कि सम्पत्ति छोडने 
वाला बिना वसीयत किए मर गया, इसलिए उसकी मनन्‍्शा यही थी कि इनकी रक्षा की 
जाय । 
में समझता हू कि जहा वसीयत वास्तव में की गयी हो, वहा स्थिति कुछ भिन्न 
होगीं। इस दा में रिक्थ की भावना प्रशसनीय हो सकती है । सम्भव है कि कोई व्यक्ति 
अपने मित्र द्वारा की गयीबभकाई या सबधी द्वारा दिखाए गए प्यार के लिए प्रतिकर देना 
चाहता हो । यहा यह कहा जा सकता है कि साधारणता दो सिद्धातों के आधार पर ऐसे 
मामलो का निर्णय किया जाना चाहिए | यदि किसी ने किसी अन्य को ऐसी भेंट दी हो जिससे 
उसकी आय में कोई विशेष वृद्धि नही होती, अर्थात्‌ उसे पाने वाला उसके कारण इस 
योग्य नही हो जाता कि स्वामित्व के बल पर ही जिए, तो में समझता ह कि ऐसी भेंट पर 
कोई शुल्क न लगाया जाय तो न्याय के सिद्धातों को ठेस नही पहुचती । हो सकता है कि ऐसी 
भेंट का वास्तव मे महत्व हो , जिस भावना से वह दी गयी है वह तो अलग रही । उदाहरण 
के लिए, किसी अध्यापिका को दो सौ पौंड रिक्य मिल जाय तो सभव है कि वह उस राशि 
को यात्रा पर खर्च करने का फैसला करे, जिसे कि वह अपने जीवन में रोचकता लाने के लिए 
आवश्यक समझती हो। इस प्रकार के मामलो में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता जान 
नही पडती, क्योकि ऐसी भेट से कोई ऐसी शक्तित प्राप्त नही हो सकती जो समुदाय के जीवन 
पर विशेष प्रभाव डाल सके । और, समुचित परिवत्तनों के साथ, ऐसे मामले में भी राज्य 
द्वारा हस्तक्षेप का कोई कारण दिलाई नही दता, जहा कोई व्यक्ति अपनी उस बहिन या 
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भानजी के लिए सपत्ति छोड जाय जो वर्षों के साथ उसी घर में रही हो। यह उचित ही" 
है कि वह ऐसे स्नेह को उसके लिए समुचित आय की व्यवस्था कर के पुरस्कृत करे जिसकी 
पूजी उसकी मृत्यु के बाद राज्य को मिल जायगी । परन्तु जहा बडी राशि का प्रश्न उठता 
है, उसके परिसीमन के लिए निर्णायक कारण हैँ। विशेषकर आगरू-सेक्सन समुदायों में 
रिक्‍्थ के साथ ऐसी परिसीमनकारी शर्तें होती है, जिनसे रिक्थग्राही की काम की स्वतन्त्रता 
पर बडे कठोर बधन लग ज!ते है । उदाहरण के लिए, विशेष कालावधि में विवाह की छ्तें 
पर या इस शत पर दिये गए प्ररिक्थ को सावजनिक नीति के आधार पर गैरकानूनी समझना 
चाहिए कि उसे पाने वाला अपना धर्म न बदले। यह इसलिए कि जीवित व्यक्ति की सकल्पना 
पर मृत व्यक्ति के प्रयोजनो का बधन लूग जाने से ऐसी मानसिक दासता जन्म लेती है जो 
बहुत ही जबन्य है । इसलिए, मेरा कहंना यह हैं कि मित्रो या सर्पिड सबधियो को दिए 
गये प्ररिक्‍थों के साथ ऐसी परिसीमनकारी दातें नही होनी चाहिए जिनका उल्लेख मैं 
ने किया है । और साथ ही इनकी राशि इतनी नहीं होनी चाहिए कि इन्हें पाने वालो को 
अपनी जीविका के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता न रहे । 
जिन्हें धर्मार्थ प्ररिक्थ कहा जाता है उनसे बडे अधिक जटिल प्रश्न उत्पन्न होते है। 
सावेजनिक उपयोग के लिए सपत्ति छोड जाना, सिद्धात रूप में, प्रशसनीय कार्य हैं, यह उस 
गुण का अच्छा दृष्टात है जिसे अरस्तू* ने औदारय्य कहा था। परन्तु इस समस्या का अध्ययन 
किया जाय तो पता चलेगा के यह समस्या उतनी सीधी सादी नहीं है । उदाहरण के लिए, 
यह न्‍्यायोतित नहीं कि कोई व्यक्ति कोई शिक्षा सस्था स्थापित करे और सदा के लिए 
यह निर्धारित कर दे कि उसमें किन सिद्धातों की शिक्षा दी जायभगी । जैसा कि मिल" नें 
कहा है---किसी के लिए यह जानता असभव हूँ कि उसकी मृत्यु के कई शताब्दी बाद कौन 
से सिद्धात पढाने योग्य होगे ।” यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक पीढ़ी की अपनी विचारधारा 
होती है । उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक रोमत कंथोलिक 
कालिज के लिए दान देता है तो इस बात के पर्याप्त कारण है कि उसके जीवन काल में उस 
कालिज को यहूदियों की पाठशाला नही बना देना चाहिए, परन्तु इस बात का कोई कारण 
नही कि समुचित समय के बाद इसके विकास पर उस व्यक्ति का नियत्रण रहे। इसलिए 
में समझता हु कि प्रत्येक धर्मार्थ सस्था को यह अधिकार स्पष्ठ रूप से प्राप्त है कि वह ५० 
वर्ष में एक बार अपने उद्देशय को बदरू सके और यदि उसके उद्देश्यों में हेय विक्रृति छाई 
जा रही हो तो ऐसी व्यवस्था करके उसकी रक्षा की जा सकती हे जैसी कि सरजेंन्द्स 
इन 3 मामले में इस्लैड के धर्मार्थ आयुक्तो जैसे निकाय को ऐसे मामक्े सौपने की व्यवस्था ऊ 
करके सभव थी । सच' तो यह है कि इस बात का पर्याप्त कारण है कि ऐसे निकाय के लिए 
ऐसे प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित बता दिया जाय जो किसी प्ररिवथ के भुगतात 
के बाद उस्तके वैकल्पिक उपयोग या उस पर छगी कुछ शर्तों को हटाने के लिए हो । 


१ पोडिटिक्स (२) ५, ११६३४ क न 
१ प्रिसिपल्स आफ पोणिटिकड इक्कानोमी (एशले हारा सम्पादित) पृष्ठ २२८ 
३ दी टाइम्प १० अप्रैल, १९०२ 
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उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत द्वारा किसी महान अमरीकन 
विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का ऐसा स्कूल स्थापित करता है जिस में किसी 
सरक्षणात्मक शुल्क के लाभ ही बताए जाते हो, तो यह समझदारी की सीमा का उल्लघन 
करने के बराबर होगा । अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुत कम सस्थाएँ ऐसी हैं 
जो अपने धती मित्रो को प्रसन्न करने की इच्छा से बच सकती है । अमरीका में, प्ररिक्‍्थ 
प्राप्त करने के लिए अध्ययन की स्वतन्त्रता की बलि दी गयी है, जिस कारण वहा शिक्षा ने 
बड़ी हानि उठाई है ।* हम मृत व्यक्तियों की इच्छा के दास होने से और अपने विद्वासो 
क्री बलि देकर जीवित व्यक्तियों को प्रसन्न करने की इच्छा से तभी बच सकते है जब कि 
हम इस बात पर ज़ोर दें कि प्ररिक्थ की शक्ति का अर्थ यह नही होगा कि उसका उपयोग 
विशिष्ट और स्थायी बनाने की भी शव्त प्राप्त हो गयी है । 
परन्तु इस प्रकार प्ररिक्‍्थों के उपयोग की अनुमति देना और समाज के हाथ में 
'नियत्रण की कोई शक्ति न रखना विनाशकारी सिद्ध होगा। वसीयत करने वालों की सनक 
की तो कोई सीसा ही नही हैँ। तीन चौथाई शताब्दी पहले एक भद्र महिला ने अपनी सारी 
धन' सम्पदा---जों काफी अधिक थी--जोना साउथकोट की धार्मिक कृतियों (छेखादि) 
के प्रचार के लिए छोड दी थी। इस उदाहरण से पता चलता है कि वसीयत करने वालों 
की कल्पना की उडान कहा तक होती है । इसलिए में समझता हू कि ऐसे सभी मामलो में 
यह प्रमाणित करना आवश्यक होता चाहिये कि जिस प्रयोजन लिये के प्ररिक्‍्थ दिया 
गया है वह युक्तिसगत है । सार्वजनिक नीति की उदार रूप से व्याख्या की जाय तो यह 
उसके विरुद्ध नहीं हे और जहा इस दान की राशि काफी बडी हो, उसे पाने वालो 
के लिए यह आवश्यक होना चाहिये कि वे धर्मार्थ प्ररिक्यो की निगरानी के लिए ज़िम्मे- 
दार निकाय को बताएँ कि उन्होने उस राशि के उपयोग के लिये क्या योजनायें बनाई 
है'। क्योंकि ऐसा नही होगा तो यह खतरा सदा रहेगा कि, एक तो इगलड में शिक्षा के 
लिए दिये गये बहुत से प्ररितिथो की तरह बिना सोचे समझे उसके प्रयोजनों में हेयविकृति 
लाई जायगी" और इसरें, वह धन ऐसे प्रयोजनो पर खच किया जायगा कि उनसे उचित 
लाभ की आशा नही की जा सकेगी । उदाहरण के लिए, आजकल अमरीका के करोड- 
पतियों को यह जो आदत हू कि वे प्ररिक्‍्थ द्वारा कुछ न्यासधरों के निरपेक्ष स्वविक पर 
बडी बडी राशिया छोड देते है, इससे इन न्यासघरो को बहुत शक्षित और प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है जिसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं । समाज को ऐसी सम्भावनाओ से अपनी 
रक्षा करने का अधिकार है । यह इसलिये कि ऐसी निधिया स्वयसेवी न्यासघरो के 


१ देखिए, अपटन सिन्वलेथर का 'दो गृज्ष स्टेप और इस से पहले मि० जे० ए० 
हाब्सन द्वारा! 'दी क्राइसिस आफ लिब्नलिद्म' के पृष्ठ २१८ एफ पर दी गुयी चेतावनी । 
देखिए मेरी पुस्तक दी डेन्जर्स आफ ओबिडियस एण्ड अवर एतेज़ १९३० भें रिसचं, 
फाडण्डेक़न्स एण्ड दी यूनिवर्सिटीज्, शीर्षक का लेख । 

२ देखिए एच० टी० विल्किस और जे ० ए० क़ालोस की पुस्तक इगलिश एजूकेशनल 
शड्ाओसेन्द्स, में यत्न तत्र। 
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शि 


नियत्रण में रहती है, जिस दशा में उनकी देखरेख समुचित न होना अनिवार्य ही है 
और या उनपर स्थायी कर्मचारियों का नियत्रण रहता है जिनके हाथ में हस्तक्षेप की 
शक्ति रहती है । आधुनिक युग में हमारा अनुभव यह है कि यह शवित' इतनी अधिक 
हो जाती है कि इससे खतरा पैदा हो जाता है । यह शवित किसी महान समाचारपत्र के 
मालिक की शक्ति जेसी ही है । जब तक इसका प्रभाव दूर करने वाली परिस्थितियां 
न हो, यह शक्ति, उन्हें इस योग्य बना देती हे कि वे उत्त छोगो के कार्यों और विचारो पर 
नियन्नण रख सकते है जो कि उन पर सहायता के लिये निर्भर रहने के आदी हो जाते है । 

कहा जाता है कि यहा जिन सुरक्षणो का सुझाव दिया गया है, उनसे उद्यम का 
उहीपन कम हो जायगा और उस कभी से स्तमाज को हानि पहुचेगी । में इस बात से 
इनकार नही करता कि बहुत से लोगो में परिश्रम की भावना इसी इच्छा से उत्पन्न होती 
हैँ कि वे अपने बच्चों को छाभ पहुचाना चाहते है । परन्तु इस भावना के साथ साथ समाज 
का हित भी इसी बात में है कि एसे वर्ग की उत्पत्ति से समुदाय की रक्षा की जाय जिसे 
अपनी जीविका के लिए परिश्रम नही करता पडता | में स्वय इस बात में विदवास रखता 
हू कि अपने बच्चों को छोड और किसी के नाम सम्पत्ति छोड जाने की भावना का कोई 
विशेष महत्त्व नही है भौर जहा तक बच्चो के नाम' सम्पत्ति छोडने का सम्बन्ध है, यह 
बात अब भी सच है---जैस। कि मिल" ने कहा था--कि “अधिकतर मामलो में न केवल 
समाज बल्कि व्यक्तियों का हित भी इसी बात में है कि उनके लिये प्ररिक्थ की राशि 
बहुत अधिक न होकर समुचित ही हो ।” उन्होने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को यह हक़ है 
कि उसके लिये जीवन में सफरूतापूर्वक पदारपंण करने का जुगाड किया जाय परन्तु समाज 
के लिये यह बडी खतरनाक बात होगी कि उसे अपने परिश्रम पर निर्भर न रहना पडे | 
बल्कि सामान्यता तो यहा तक कहा जा सकता है कि अपने बच्चो का सुरक्षण करने की 
भावना के अतिरिक्त, धन-सग्रह का वास्तविक प्रयोजन तो शक्ित प्राप्त करने का होता 
है | और यह मे पहले ही कह चुका हु कि इस शक्ति का स्वरूप ही ऐसा है कि यह अवेध है 
बयोकि इसका नेतिक औचित्य बहुधा नही होता । निश्चय ही वहू समाज कही अधिक 
अच्छा और भरा पूरा होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति यह न समक्ष सके कि जीवन के साधन 
बिना कमाए ही उसे मिल सकते है । इस प्रकार हम उस चीज़ से बच सकते है जिसने 
आज के युग में हमारे जीवन को इतना विषावन बना दिया हैँ अर्थात्‌ कुछ व्यक्तियों 
द्वारा अपार अपव्यय और बहुत से व्यक्तियों द्वारा उस अपव्यय का अनुकरण करने के 
लिये जी जान से की जाने वाली कोशिश । कुछ व्यक्तियों के तकरहित ऐश्वय को 
समाज में प्रतिष्ठा बता दिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि समाज में बेकार के 
अपव्यय के उपाय बढाये जा रहे है। हमे अपने आचरण के नियम अन्य भानको के अनु- 
सार बनाने चाहियें । 

यदि यह विश्लेषण औचित्यपूर्ण है तो इस समस्या को हल करने का ढंग हमारे 
पास हूँ कि व्यक्तिगत उद्योग को सार्वजनिक उद्योग-बनाने के लिये किस व्यवस्था का 
५ 
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प्रयोग किया जाना चाहिये। उद्योग को व्यक्तिगत हे प़रावंजनिक बनाने के मोदे तौर मद 
तीन रास्ते हैं | व्यक्तिगत उद्योगों को जृछ्ल किया जा सकता है, जेसा कि कातिकारी 
ऋूस में हुआ था। यह भी सम्भव है कि क़िन्ही मूल्य-मानकों के अनुसार उद्योग को खरीद 
लिय्रा जाय और उसके भूतपूव स्वामियों को बदले में था तो ध्ृत और यथा बज्घक-पत्र 
देकर प्रतिकुर दिया जाय । अन्त में, यह भी प्म्भव है कि उद्योग का प्रबन्ध प्रम्भाद छिया 
जाय और उसके स्वामियो को इकटढ़ी दश्षि कै हृप में या वाषिक वृत्तियों के कृप में आशिक 
प्रतिकर देने की वेष्टा की जाय । में मह कहगा कि इनमें से तीसरा तरीका सम्भवक्त 
सब से अच्छा है । 

इसमें सन्देह नही कि जब्ती का विज्ार उन छोगों को बहुत ही जत्रेगा जो वर्शमात 
व्यवस्था से अब चुके है । उन्हे वे अन्याय विलख्लाई देते है जिन पर ग्रह व्यवस्था बाधा 
रित है । उन्हें कोई ऐसी बात दिखाई नही देती जो इन आन्यायो को उचित्र झह॒य सकती 
हो और साथ ही वे इस बात को स्रमझने हु कि इन्हे उचित दहराने के प्रयत्न! इतने 
बेहुदा है कि विश्लेषण से उनकी कब्नई खुल जापग्री । द्दाहरण के लिए, ऐसे ग्रयत्व जावे 
रायलटियों के मालिको ने १९१६ में ब्रिटेन के कौयका आयोग के सामने किए थे ।* है 
लोग ग्रह कहूते है कि सयुकत राज्य अमरीका में, जह्ल व्यक्तिगत सम्पत्ति की पृरम्पत्त 
खसाए के अन्य भागो की अपेक्षा जपिक दृढ़वा से असने पर जमाये हुए है, शराब उद्योग 
क्रो एक पैसा प्रतिकर दिए बिना क्मम्तु कर दिया गया था। वे यह कहते हु कि भूमि के 
अधिकतर मालिक---उदाहरण के लिये इंगदेड को ही लीजिए--बिना किम्नी स्पष्ट 
कार्य के उसके मालिक बने है ) उन छोग्ी का विचार है कि पूरा प्रतिकर देने से जो बोन्च 
पड़ेगा, 'शज़्य उसे सहन नही कर सकेगा | मरन्तु में समझता हु कि इस दृष्टिकोण का 
निर्णायक उत्तर दिया जा सकता है। जुब्ही जैसी कड़ी कायवाद्ठी का पहला प्रिणात् तो मह 
होगा कि दुर्भावता उत्पन्न हो जायगी । इग्न रुर्भाववा के दो विवाशकारी प्रश्णाम द्वोग़े 
हू, जैग्रे कि रूघ में हुआ था। इसके फलस्वरूप उद्योग का सत्तालक जर्ग उप्सें ऐसे समश् 
भ्रपाय करने लगता है जब कि ज़पे यम्परान्य तही जा सकता | और मदि कोई जब्ती बड़े 
पैमाने पर हो तो उसके फलस्वरूप खापिसवाद की झ्थामनाकी चेतटया कौ जाती 
है और अ्म्भव' है कि तरह वेष्टा सफल हो जायू। मे समधता हु कि व्यावहारिक वृष्टिक्ी 
से इस बात का बहुत ही अधिक महत्व है कि राजनीतिज्ञों के लिए बुद्धिसावी इसी में हूँ 
कि प्रत्मद्ाजी की उत्तित सीमायो तक ही इस जाय जिससे कि उसके पूस्त ने होने मे 
निश्णा उत्पन्न त हो । सम्भव हे कि समुदाय को धन के छूप में अधिक मूल्य देना मड़ जाब 
प्ररल्तु इस श्रुकार सवृभावना में जो वृद्धि होती है वहू मेरे विचार में उस मूल्य की अपेश्ता 
वाही अभिन्न है। इस सौदे की जी दु/त हु का करने बाली बातें है, उनसे उन बहुत से लोगो को 
लाभ होगा जिनके लिए अन्यगा अपने को प्रशिक््यितियों के अनुकूल बताने में बडी कठिनाई 
होगी | और यह कोई छोटी सी बात नही हूँ । अमरीका में मद्यनिषेत का मामला इच्त 
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सदभ में संगत दिखाई नही देता क्योकि वह उद्योग सरकार द्वारा जारी नही रखा गया 
बल्कि दबा दिया गया। परन्तु, जो भी हो, इस' सम्बन्ध में दूसरी ओर एक दृष्टात मौजूद 
है जब कि १८३३ में वेस्ट इण्डियन दासों के स्वामियों को धन दिया गया 
था। इसमें सदेह नही कि नैतिकता के आधार पर इस धन के दिए जाने को उचित बताना 
बहुत कठिन होगा, परन्तु इस आधार पर इस पर आपत्ति नही की जा सकती कि उन परि- 
स्थितियों में वैसी! करना ही उचित था । मैं इस' बात से इनकार नही करता कि बहुत से 
मभामलो में जब्ती के आधार ऐसे तकसगत होते हें कि उनका खण्डन नहीं किया जा 
सकता परन्तु म॑ समझता हू कि यह ऐसा मामला हू जिसमें तक का अनुसरण करने से भारी 
'भूल हो' जायगी | यह इसलिए कि राजनीति में सर्वोत्तम का मतलब सदा यही रहता है 
कि यथासम्भव सर्वोत्तम । राजनीतिज्ञ का सबसे बडा गुण यह है कि वह किसी बात की 
सम्भावनाओं को आकने में होशियार हो । 
दूसरी ओर, प्रतिकर एक सापेक्ष बात है । कोई भी समुदाय स्वामियों के किसी 
समूह को उनके माल का उतना मूल्य नही दे सकता जितना कि वे मागते हैँ । यह बिल्कुल 
स्पष्ट है और इसके दो कारण है । सबसे पहली बात तो यह है कि अधिकतर उद्योगों का 
ठीक ठीक मूल्य आकना लगभग असम्भव सा हो गया' है । वे वास्तविक मूल्य के द्योतक 
नही होते । उनमें से बहुत से उद्योग---विशेषकर रेलवे---बडे अपव्यय से बने होते है ।" 
उनमें से बहुत से ऐसे पृजीकरण पर आधारित है जो वास्तविक आस्तियो का द्योतक 
नही होता है । उदाहरण के लिए, लकाशायर की सूती मि्ें १९१९ की' तेज़ी में बहुत 
अधिक मूल्य पर बिकी थी । उनके मूल्य को ठीक-ठीक आकलने के लिये १९१३, और 
कई मामलों में उससे पहले के मल्य-स्तरों का सहारा लेना पडेगा । इसके अतिरिक्त, 
“स्याति” कहा जाने वाला कृत्रिम तत्व ऐसी दलदल है जिससे कोई समुदाय बडी 
काठिनाई से ही निकल सकेगा । इसका प्रमाण शराब के लाइसेंसो के इतिहास' में मिलता 
है । भ्िकतर उद्योगों में हालत यह रहेगी कि यदि राष्ट्र उनके स्वामियों को स्वीकार्म 
दर्तों पर उन्हें खरीदेगा तो राज्य पर ऋण का इतना बोझ आ पडेगा कि उसके फलस्वरूप 
उत्पादको को कम मजूरी मिल़ेगी और या उपभोक्‍ताओ को अधिक दाम देतें पडेंगे। और 
दूसरी बात यह होगी कि इसमें इस बात का भी खतरा रहेगा कि सम्पत्ति के मालिक को 
ऐसे अधिकार मिल जायें जिनके कारण, वर्गों के बीच के वर्तमान अन्तर घटने की बजाय 
स्थायी हो जायेंगे । जिस प्रकारः राष्ट्रीय ऋण-पत्रो के मालिक, सम्पत्ति के अन्य सभी 
क्षयों के मालिकों की अपेक्षा अधिक मजबूती से अपने पैर जमाए हुए है उसी प्रकार राष्ट्रीय 
उद्योगो के बन्धक-पत्रों के मालिकों की स्थिति भी बडी मज़बूत हो जायगी। हम' जो बात 
चाहते है बह यह है कि ऐसी स्थिति ही पैदा न होने दी जाय जिसमें मालिकी का कोई 
वर्गे समुदाय पर जोकों की तरह पलता रहे । इस सम्बन्ध में प्रतिकर के साधारण सूत्र 
हमारे किसी काम के नहीं हूं । । 
रू “तो इसलिये, उद्योग का रूप परिवर्तन करने वष तीसरा उपाय समारे पास बच 
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जाता है । जैसा कि मे सक्षेंप में पहले ही बता चुक' हू, वह उपाय यह होगा कि किसी उद्योग 
विशेष में सम्पत्ति-अधिकार रखने वाले को उसके जीवन काल में वार्षिक वृत्ति दी जाती 
रहे परन्तु इसका तकंसगत फरिणाम यह है कि उसकी मृत्यु पर वे अधिकार निरपेक्षतया 
राज्य को प्राप्त हो जायेंगे । उदाहरण के लिये, कोयरू-खानों की रायरूटियों के मालिक 
को प्रतिवर्ष उतनी राशि मिलती रहेगी जितनी कि उद्योग के रूप-परिवर्तन के स्वीकार 
किए जाने से पहले के पाच वर्षों में प्राप्त होती हो, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद कोई रायछटी 
नही दी जायगी। रेलवे के हिस्सो, जहाज्रों के हिस्सो या बैंको के हिस्सो के मालिको के साथ 
भी ऐसा' ही होगा । तब हमें इस बात का विश्वास हो सकेगा कि एक काल विशेष में ऐसे 
मालिको के बने रहने का, जो काम धाम कुछ नही करते, किसी राष्ट्रीकृत उद्योग पर 
कोई बोझ नही पडेगा। हमें किसी उचित प्रत्याशा को पूरा करने से इनकार नही करना 
चाहिये। हम कठिताई में पडे व्यक्तियों, जेसे विधवाओ और अनाथो, के लिये विशेष 
प्रबन्ध भी करेंगे। हम यह भी कर सफते है कि जो लोग एक ही बार में प्रतिकर लेना चाहें 
उन्हें एक ही किस्त में प्रतिकर दे दिया जाय, हालाकि, मे समझता हू कि ऐसी दक्षा में 
हमें उससे कम दर पर प्रतिकर देश चाहिये जिस दर पर कि वा्िक वृत्ति के रूप में दिया | 
जाता है। में समझता हू कि इस तरीके का मुख्य गुण यह है कि इससे हम निदिचत प्रत्याशाओ 
की पूर्ति कर सकते है और साथ ही एक कालावधि तय हो सकतीं है जिसके दौरान में 
ऐसा वर्ग ही समाप्त हो जायगा जो बिना कोई काम किये अपने स्वामित्व के बल पर ही 
जीवित है । यदि यह कहा जाय कि ऐसे मामले भी होगे जिनमें मालिक के अचानक मर 
जाने से उसके स्वामित्व की समाप्ति, ज़ब्ती के बराबर ही ही जायगी, तो, में समझता 
हु कि इसका उत्तर यह है कि यह व्यवस्था करना बडी सरल बात हैँ कि वाषिक वृत्ति की 
अवधि कम से कम' दस वर्ष हो हा, इस सम्बन्ध में यह परिसीमा बडी अच्छी रहेगी कि 
उस कालावधि से पहले मालिक की मृत्यु होने पर केवछ उसके बच्चों को ही उस वाबिक 
वृत्ति पर अधिकार रहेगा। समुदाय सम्पत्ति वालो के साथ अपने बर्त्ताव में बहुधा उदा- 
रता' से काम ले सकता है। हा, यह नही हो सकता कि समुदाय अपनी समृद्धि की आशाओ 
को वत्तेमान मालिको के पास बंन्धक रंख दे, परन्तु इस बात की ज़रूरत नहीं है कि यह 
संक्राति कांह को मालिकों के लिये उससे अभिक कठिन बनाएं जितना कि समुदाय के 
सकले आंथिक हितो के छिग्नें आवश्यक है । 

भैने यहा जो विचार रंखे हे उनके विरुद्ध बहुधा एक दलील दी जाती है जिसके 
सम्बन्ध में कुछ शबद कहना आंवश्यक है । यह कहा जाता है कि यदि लोगो को इस बात से 
रोका जायगा कि वें अपनी मृत्युं के बाद अपने बच्चों के नाम' सम्पत्ति छोडें तो इसका यही 
परिणाम होगा कि वे अपने जीते जी ही सम्पत्ति का बटवारा कर जायेंगे और इस सारी 
योजना के प्रयोजन धरे रह जायेंगे । में तो समझता हू कि ऐसा कहना तो अतिशयोक्ति 
होगी । यदि छीठीं सी भेंट दी गयी हो--उदाहरण के लिये कुछ सौ पौण्ड का चन्दा हो--- 
तो इसका उस समस्या पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नही पडता, जिसकी चर्चा हम कर. रहे 
है । यदि यह कोई बडी राशि हों, तो साधारणतया उसका पता चल ही जायेगा और 
आय-कर द्वारा इसका एक भाग राजकोष में पहुच जायगा । यह सम्भव है कि जहा तक 
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बिन कमायी गयी आय का सम्बन्ध हैँ, भविष्य में, ऐसे कर पहले की अपेक्षा अधिक 
लगेंगे और ऐसी भेंटो का काभ, उसी अनुपात में कम हो जायगा । इसके अतिरिक्त यह 
भी हो सकता है कि अपने जीवनकाल में ही दी गयी सम्पत्ति के मामलों प्र इगजेड़ 
में अनुवशिकता' का वत्तमान कानून छागू कर दिया जाय, जिसके जधीन यदि ऐसी सम्पत्ति 
वसीयत करने वाले की मृत्यु से पहले के तीन वर्ष के भीतर दी गयी हो तो उस पर उम्री 
प्रकार कर रूगता है जैसे कि उसकी बाकी सम्पदा पर | और फिर यह भी सम्भव हे कि 
आनुवशिकता में प्राप्त धन-सम्पदा को सरकारी न्यासघरो के सियत्रण में रख दिया 
जाय । ऐसा होने की दह्षा में वसीयत करने वाले क्री इच्छानुसार दिया जाने बाह्ला दाग्न- 
भाग क्रेवल आय में से ही दिया जायगा । यही पर बस नही है । जो भी धनी व्यतित्तयों 
के स्वभाव का अध्ययन करता हे--जैसा कि वह उनकी वसीयतों से सारूभ पड़ता है--« 
उसे पता चल जायगा कि सामान्यता वे लोग अपने जीवन-काल में ही अपनी सर्स्पत्ति 
लोगो में ब्राठना नही चाहते। वे अपने घन-दौलछत को देख देखकर ही अपत्ी धनोपाजंन 
की इच्छा को सल्तुष्ट कर सकते है । अपनी मृत्यु से पहक़े उस धन को बाटने से उत्तकी 
“शक्ति में कमी आयगी और उस घमण्ड में भी क्रमी आएगी जो उस शक्ति के उपयोग से 
सन्तुष्ट होता है। उदाहरण के लिए, धर्माथ॑ प्रस्विथो के सम्बन्ध में यह बात ध्यान ऐसे योग्य 
है । छोग अपने जीवन-काल की बजाय अपनी मृत्यु के बाद सस्थाओ के किए धन छोड़ते 
है, हाऊाकि उस प्रश्विथ पर कर छग सकता है जो कि किसी सस्था को मिलता है । जिन 
लोगो में उपार्जन की प्रवृत्ति बडी तीज हुँ सम्भवत उनमें थे आदतें सदा रहेंगी। 
और अन्त में, जहा किसी जाली लेन-देन द्वारा क़ानून से बचने की लेब्ठा की जाती हे, 
न्यायालयों ने ग्रह दिखा दिया है कि वें उसके त्रास्‍्तविक तथ्यों को मालूम करने के लिए 
तैयार रहते है जेसे कि दिवालियापत सम्बन्धी कानूनो में है या अमरीका में इन दी गोल्ड 
के प्रसिद्ध मुकदमे में हुआ था| " 
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अत्र तक मेने क्षथिक सस्थाओ की चर्चा इस प्रकार की है मानों प्रत्येक्त राष्युलराज़्य 
आत्म-भरित' एकाद हो और उस पर ससार की परिस्थितियों करा कोई प्रभाव न पता हो; 
परन्तु बात ऐसी नही है । यह अन्तत स्पष्ट हो' गया हे कि अन्तर्राषद्रीय सम्बो का तत्व 
ऐसा निर्णाप्रक तत्व हैँ कि आथिक परिवर्त्तन उस्ती के श्राघार पर समझा जा पक्तता है । 
जब कस पूजीवादी समूदायों से घिरा हुआ है तो वह साम्यवादी राज्य'के रूप में ज्ीकित 
नही रह सकता । इगलैड़ कैवल इसी छात॑ पर समुद्ध रह सकता है कि जिन देशो को तह 
श्रक्‍्सर माल भेजा करता है, वे भी समुद्ध हों। साथ ही हम यह भी सीख हे है कि आाधिक 
जीवन के कुछ क्षेत्रो में अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की आवष्यकाता बढती जा 
रही हू । थदि भारत और जापान के सूती कपड़ा उद्योग में मजूरी के मानक लकाशवर 

१५ इस प्रद़्त पर अर्चा के लिए देलिए डालटन की पुस्तक दो इनइफ्वालिटो माह 
ह्स्कस्स, पुष्ठ ३१२५ एफ़ । 
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की अपेक्षा बहुत कम रहेंगे तौं इगंलेंडे का सुती कपडा उद्योग भारत और जापान के 
उद्योंग कौ स्पर्धा का मुकाबला नही कर पायगा। यदि पोलैंड और रूथीनिया से आएं हुए 
भैजदूर उनके स्थान में कम, मजदूरी पर कौम करने के लिये तैयार हौ जायें तो पिठसबगें 
के इस्पात उद्योग में अमरीकी मजदूर कौ भजदूरीं के मानक क्षति से बच नही सकतें । 
यदि ज॑मंनी की सानों में मजबूर दस घण्टे काम करते है और इंगलैंड में सात घण्टे तो 
इगेलेंड का सोन मंजंदूर अवश्य बेकार रहेगा क्यौकि काम के समय के आधार पर हीं 
कॉय्यले कौ छांगेत निश्चित हौगी। जब तक (क ) दुनिया भर के लिए निरन्तर और समुचित 
अत्रों में खाँच के संम्भरणं का आम तौर से आश्वासन न हो और (ख) उस मूल कच्चे 
माल परं॑ धत्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण न हो, जिस पर किसी समुदोय को औद्योगिक जीवेने 
निर्भर है, तब तंक मजूरी के समोन्य मानकों का कोई महत्व नहीं होगों। हँमें इस बांत 
कौ भी आवर्यंकर्ता है कि सचार कै साधन सभी के लिये बराबर और बिना रॉक-टोॉक 
खुले रहें। यंहँ इंसलिये कि यह तो स्पष्ट है कि थंदि ब़िटेन॑ स्वेज़ नहर में से होकर जाने 
वाले विदेशी जहाज़ों से अंधिंक चैंगी ले सके या अमरीका पानोमा नहर से हौकरे 
जाने वाले जहाज़ो के साथ और ऐसा व्यंवहार करें तो न्योयपूर्ण वाणिज्यिक 
सम्बन्धों का होना असम्भव हूँ! और फिर यह भी स्पष्ट है कि ससार के सभी 
उपनिवेक्षों में, विशेषकर उंन उप॑निवेश्ों में सभौ समुदायों के लिये बराबर के 
वाणिज्यिक विशेषाधिकारों का हौनां ज़हूरी हे जहां अधिकतर जनसंख्यों पराधौन 
जातियों कौ है। इसका कारण यह है--जैसे कि सर आं्थर साल्टर ने ब्तायां है---कि 
"एुनिया के अधिकतर युँद्धों कां कौरण स्पंष्टतयां यह रहां है कि सरंकारं की शबित के 
कौरंण जो राजनीतिक और सैनिक बल प्राप्त होता है, उसके द्वारा अनुचित 
वाणिज्यिक और आधिक मुनाफा कमाने के लिये सरकारी शक्ति का दुरुपपीग किया 
जाता हूँ । '* 

मेँ किसी बाद के अंध्यांय में इन परिकल्पनोओं में निहित सस्‍्थांओं कौ चर्चा 
करूँगा येद्यंपि वह बहुते प्रेयोगात्मक सौ होंगी। यंहा तो इतना कह दैना काफी होगा कि उनमें 
भौट तौर पंर किन विचारों का समावेश है । उनका मतलब यह है कि राष्ट्र-सड्ः (लौग॑ 
आफे नेशत्से) के स्वरूप और कृत्यों के संम्बन्ध॑ में हमारी धारणा कम से कम उतनी हौ 
आविक होनी चाहियें जितनी कि वह शुद्ध रूप से राजनौतिक है । उनका यह भौ मतलब है 
है कि अन्तराष्ट्रीय श्रेम कार्यालय जैसा संगठन प्रशासन का प्रभावी सगठन बने जो 
सारें संसार के लिए श्रम कें न्यूनतम मानक निधारित करे और उन मानकौ पर ज़ोर देकर 
विभिन्न राष्ट्रीं की सरकारों की इस शक्ति को परिसौमिंत करें कि अंपनी आर्थिक सम्थता 
के स्तर को निर्धारित करने की निरपेक्ष सत्ता उन्ही के हाथ में है। मै समझता हू 
कि आंवद्यके नहीं कि इनका यही मतलब हो कि कोई कांयाँग, यथा विधानांग 
जैसी एक ही ससस्‍्था हो जो इतनी बडी समस्याओं को हल करने की चेष्टा करे। और, जेसा 
कि मेँ आगे चल करे बंताऊंगा, अनिवाय रूप वे प्रत्येक कृत्य के लिये सत्ता और नियत्रण 
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का अरूग अग ज़रूरी होगा। हमे तेल, कोयले, गह के सम्भरण और ऐसे ही अन्य मामलों 
के लिए अलग-अलग आयोगो की आवश्यकता पडेगी । इन धारणाओ की तह में दो 
सामान्य धारणायें है जिनका बहुत अधिक महत्व है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय परिरक्षण के हित में 
अपने अपने सस्ताधनो का राशन करता पड़ेगा, बिल्कुल उर्सी प्रकार जैसे कि मित्र राष्ट्रो 
को युद्ध काल में अत्यावश्यक पण्यो का राशन करना पडा था| इसके अतिरिक्‍त हमें 
पूर्ववत्तिता के सिद्धांत का प्रयोग करना पडेगा। अस्तर्राष्द्रीय अर्थ-व्यवस्था में यह बात 
स्पष्ट रूप से आवश्यक है जो बातें अधिक महत्व की है उन पर पहले ध्यान दिया जाग ) 
यदि सामान ढ़ोने वाले समुद्री जहाज़ो के लिये पेट्रोल की कमी है ती हम सेर सपाटे के 
लिये कारो को पैट्रोल नही दे सकते | हमें सामाजिक संगठन के आधार रूप में एक 
साख्यकी सेवा स्थापित करनी पडेगी जिसके द्वारा प्रत्यक उस पण्य के उत्पादन की मात्रा 
और खपत के बारे में यथासम्भव पूरा ज्ञान प्राप्त किया जायगा, जिसके उपयोग का 
भह॒त्व अन्तर्राष्ट्रीय है। यह तो मानी हुई बात है कि जीवन का कोई और ऐसा क्षेत्र नही है 
जिसमें प्रगति उतनी धीमी होगी कि जितनी इस क्षेत्र में, परन्तु साथ ही यह बात भी है 
कि और कोई ऐसा क्षेत्र हे भी नही, जहा प्रगति के निश्चित परिणाम निकलेंगे। 
ि रन 

आधी दाताब्दी पहले मेथ्यु आरनहड ने अग्रेओ को चेतावनी दी थी कि वे छालच को 
छोडें और बराबरी का सिद्धान्त अपनाएं। * इस चेतावनी का सारे ससार के लिए महत्व है । 
कोई भी राष्ट्र और कोई भी सम्यता, जिसमें छोग स्थायी रूप से धनी और निर्भत वर्गों में 
बटे हुए हैं ते बचने की आशा कर सकती है और न बची है । छपाई के आविष्कार से ज्ञान 
सभी तक पहुच सकता है, और यत्रों द्वारा परिवहन के आविष्कार से आर्थिक व्यवस्था का 
एकीकृत होना भ्निवार्य हो गया है, तब से तो यह बात सर्वथा असम्भव हो गयी हूँ। हम ऐसी 
व्यवस्था में रह रहे हैं, जिसकी नैतिक धारणाओ को उनमें से अधिकतर लोगों ते मानने से 
इतकार कर दिया है, जिन पर उनका प्रभाव पडता है । यह व्यवस्था उत्त छोगो की निष्ठा 
या स्नेह प्राप्त नही कर सकती । इससे बहुत से लोगो में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि इस 
व्यवस्था का तरुता उलट दिया जाय। और यदि राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में आ जाय 
तो इसका फल या तो यह होगा कि' उन छोगो को रियायतें देनी परडेंगी और था क्रान्ति हो 
जायगी | जैसाकि मैं कहू चुका हू, क्रान्ति, जीवन को सभ्य बनाए रखते से मेल नहीं खाती 
क्योकि यदि किसी बड़े पैमाने पर क्रान्ति की चेष्टा की जाय तो यह इतनी विनाशकारी 
होगी कि अधिकतर छोगो का जीवन-स्तर घठ कर भारत की रैयत' जैसा हो जायगा। परन्तु 
यदि हमें कराष्ति से बचना है तो रियायते इतनी अधिक होनी चाहिए कि उनसे विश्व में 
ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सके जिसके अन्तर्गत प्रत्येक साधारण व्यक्ति को आत्मसिद्धि 
का अवसर मिक्े। इसका अर्थ--जैसे कि आरनलड ने कहा है--समानता है और 
निस्सन्देह सर्मीनता का अर्थ यह है कि आजकल जो लोग जीवन का सुख लूटते 
है और उसके लिए आवश्यक परिश्रम' आहशिक रूप में ही करते हैं, वे बहुत बडा 
बलिदान करें । यहा जिन सस्थाओ को व्यवस्था की रूप-रेखा बताई गयी हैं, 
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उसे तो आर्थिक क्षेत्र म यह बताने का प्रयत्त मात्र कहा जायगा कि उन रियायतों 
का मतलब क्या है। इनसे समय की समस्या का समाधान नही होता। सम्मवत' धीरे-धीरे 
ज्यो ज्यों इन्हें स्वीकार किया जायगा, उनका प्रभाव बढेगा क्योकि तयी आदतो' का फल 
प्रकट होने में समय छगता है । परन्तु इस बात को थाद रखना महत्वपूर्ण है कि समय की 
समस्या का निश्चय अकेले वे ही वर्ग नही कर सकते' जिनके हाथ में राजनीतिक शक्ति है । 
हमारे यूग की परिस्थितिया उन्हें इस बात की प्रमाण देने पर बाध्य करती हूँ कि वर्तमान 
व्यवस्था की श्रेणियों में ही बहुत बडे सुधार सम्भव है। उन्हें इस बात का प्रमाण देना होगा' 
कि जिन्हें वे सम्पत्ति के दायभाग से वचित करते हैं, उनके प्रति उनके मन'में सदभावना 
है । जब यह प्रमाण जल्दी से और ठोस रूप में हमारे सामने आएगा हम तभी मानवता के 
लिए आशा बनाए रख सकेंगे । 


अध्याप--+-- ९ ० 
ल्यायिक॑ प्रक्रिया 
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हैभरी सिंजविक ने लिखों है कि" "राज॑तीतिक ढँचे में न्यायार्गि का महत्व उंतनों 
दिलाई नही देता जितना कि वास्तव में हैं। एक भर तो सरकार कै रूपों और परिवत्तेनों कौ 
धो करते समय बहुँधां न्योयाग दुष्ट से औेल हीं जाता हैं | और दुसरी और, 
किसी राष्ट्र में राजनीतिक' सभ्यता के स्तर की सब से बेढियां कंसौ्ठी भंहीं पा विधि 
द्वारा न्याय की जो परिभाषा की गयी है, उसके अनुसार व्यक्तियों के बीच और सरकार के 
सदस्यों तथा व्यक्तियों के बीच किस हद तक न्याय होता है ।” निश्चय ही कोई व्यक्ति यह 
नही कह सकता फि न्याय की सघटना का महत्व कम हूँ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण की तरह के स्वत- 
अता के साधन बहुत ही कम है। इगलेड के निबटारा अधिनियम * एक्ट आफ सेटलमेंट की उस 
धारा से बढ़ कर न्याय की गारटी विरली ही होगी, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीद तभी 
तक' पद धारण फरेंगे जब तक उनका आचार णुद्ध रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार 
है कि उसपर मुकदमा प्रारम्भ होने से पहके उसे उस' आरोपण की प्रति दी जाय जिसके 
आधार पर उसपर अभियोग लगाया गया' है और गवाहो के कटघरे में उसे अपनी और से 
साक्ष्य देने का अधिकार है। वह ज्यूरी के संनिश्चय या न्‍्यायाधीद द्वारा दिए गये दण्ड के विरुद्ध, 
उनसे ऊचे विधि-विशेषज्ञों के पास अपील कर सकता है । ये सब बातें देखने में तो कार्य- 
विधि के सम्बन्ध में महत्वहीन से परिवत्तन दिखाई देती हैं, परन्तु बहुत प्राविधिक स्वरूप 
की होते हुए भी उनका स्वतत्रता से सम्बन्ध उन उत्कृष्ट वाक्‍्यों से कही अधिक है, जोक 
“रूसो ने स्वतत्रता की प्राप्ति की परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किये थे। इस- 
लिए यह स्पष्ट ही है कि जिन लोगो को न्यायालयों में न्याय करना है, जिस ढग से उन्हें अपने 
कृत्य करने हैं, जिस ढग से उन्हे चुना जाना है और जिन हर्तों पर उन्हें शक्ति दी जानी हैं--- 
ये सब बाते और इनसे सम्बन्धित समस्याएं राजनीतिक दद्दोंन का आधार है| जब हम यह 
जान लेते है कि किसी राष्ट्र-राज्य में न्याय कसे किया जाता है तो हमें किसी हद तक ठीक- 
ठीक पता चल जाता है कि उसका' राजनीतिक स्वरूप कैसा हे । 
मैं पहले ही कह चुका हू कि न्यायाग का फार्यांग के प्रभाव से मुक्त होना उसकी 
>स्वतत्रता के लिए अत्यावश्यक है । इस अर्थ में शक्तियों के पृथककरण के सिद्धान्त में एक 
शाइवत सत्य निहित है। यह इसलिए कि यह स्पष्ट ही है कि यदि कार्याग अपनी इच्छा के 
अनुसार न्यायिक निश्चय कर सके तो राज्य पर उसका प्रभुत्व सम्पूर्ण रहेगा । इसलिए 
विधियों की व्याख्या का काम ऐसे व्यक्तियों के समूह को सौंपा जाता चाहिए जिन की 
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सैंकेल्पतों पर कॉयोग कौ सर्कत्पनी होतीं नही कक ईंस योग्य हौने चौहिंए कि 


कौर्याग से जवाब मांग सके । वे सर संरकौरी अल परस्पर झंगडे इस प्रकार ये 
करें सके कि उत्तका निरदेचयं वैसे हीं मौमलीं के दुष्टोन्त बँन' जॉय । नंयीपा- 
धीशीं के हूप॑ मैं उनकी चेंष्ठा यह रहती है कि वें ऑन वॉले प्रतिस्पर्धी सामेजिंक 
हिंतीं से ऐसा हल निकाल सकें जिस से अधिकधिंक संरवजर्निक लॉभ हों सकें | ये किसी 






विशेष उदाहरण से एंक सर्वव्यापी नियत क्रेतें हैं जिसके अंनुसाईं दँसरें व्यक्तियों की 
है> स्पष्ट ही है कि उनकी स्थिति जितनी अधिक 
स्वतंत्र होंगी, उतनी हीं अंधिक आदो ईंस' जत को रहेंगी कि वें उमम प्रयोज॑नों की पूर्स 
कर सकेगे जिंनकें लिए उन्‍हें मियुनत किया गेयों है । 
किसी न्यायालय मैं जी कार्यवाही होती है उसको सं्भ नये स्थरुँप॑ वंयी है” इसकी 
कॉम यहें है कि शिकायेंतें को निबंटारी कियों जाय। के कहता हे कि से ने उसके 
सोर्थ अपकृत्प किया है, को चोहेँ सौवजनिंक व्यविति हो यो अपनी ब्यं्ितिंग्ति हैसियत से 
ऐसा कह रहा हो । सब से पहले तो यह मोरुम करने! जरूरी है कि वस्तेंबिक तौक्यो है । 
वगों ले मे सचमुच 'क' के सोभ॑ अंपंकृत्य किया ” 'स' में जो कुछ किंयां, कैंयों बहें वास्तव 
में अपकृत्य हैं ? यदि थहं अपकृत्य हुंओं है तौ इसके लिए दण्ड क्यों है ? इस प्रक्रिया में कुछ 
कठिनोदयां है, जिन्हें ध्यान में रखता भाहिंए। न्योंयॉलेय यह देता है कि कॉमूने भैया है 
और ऐसा करने में घंह कानून बनाता भी है। आज तेके ऐसी कौई सर्विधि नहीं बनी हैं जिंते 
ऊ् विंवि कामों पर लॉगू किंयों जो संकंतों हों जिन्हें भौनेंवीय प्रतिमा जन्म देती है। कई 
काम तो संविधिं के अन्तर्गत भा जाते है, जैसे कि कोई आदमी जाली नौट बेनोत है तो वह 
उसके लिंए विंहिंत दण्ड का भागी बनता है। अन्य फोमों पर वह बात लांगूँ हौती है, जिंसें 
श्ायालय विधानोंग को भन्हा संर्मशेता हाँ। इसको उंदाहरेण ऐसे भार्मकें है जिनमें 
स्मायालेय यहें निंणय देता है कि कौई सैंविंधिं विशेष ऐसे मामलों १९ लागू करने की मंन्तों 
से बनाई गयी थी जौ अंब तंक उस के अंन्तंगेत नही अँतें थे। और थुछे मॉर्मले ऐसे होते हैं 
जिन फी निबंटारा ऐस*सिंद्धान्ती के भार पर होती है जिंनेंकी प्रेंतिपीदिन स्योयाधीरीं 
संमिं।जिंक अनुभव के निहित अर्थी के अंनुतौरं करता है। कुछ भाम॑ले ऐसे भी हौँते है जिन 
को निर्बंटॉरी किसी न्यायिक दुष्टान्त के ऑधीर पर होती हे जीकि उसे कोल में इसे बांत॑ के 
आधार पर बनता है कि पंहके के अंन॑भंव से नन्‍्योयाधीदों ने वैयीं सीखे हीं और उसकी रोय 
!वँवार्दिग्नस्त मामले पर लागूं समझी जाती हैँ, चंदिं उत्तके कौरणं पर्याप्त हो यो अंप॑यंप्ति । 
प्रत्येक मर्भिला एंक़ बडी जाति की प्रजाति हो संकतों है, परन्तु यह बात ध्यान देने यीग्य॑ 
है कि प्रत्येक मामला अपने ढग का निराला ही होता है और उसे उन॑ तत्वो के अन्तर्गत लाने 
के लिए जेंष्ठा करना जरूरी है जिंम॑तें निश्चय नियंत्रित होता है । 
इस प्रयत्न का महत्व अत्यधिक है । ऐसा प्रयत्नें करने वाले न्यायाध्वैश की चेष्टा 
कौ एक विशेष दिशा होंती है । तो जानकारी के वे कौन से स्रोत हैं जिनसे यह बात निर्धारित 
होती है कि उसके प्रयत्न की कौन सीदिंशा हौगी ? निद्चय ही यह स्नोत उससे कही अधिक 
है, जोकि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है। सविधि और दुष्टान्त सापेक्षतया सरल है, परच्तु, 
उदाहरण के लिए, जब अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि डबलरोटी 
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आदि बनाने के कारखानो में रात के समय काम का निषेध करने के संम्बन्ध में न्यूयार्क की 
एक सविधि चौदहवें सशोधन के अन्तर्गत असवेधानिक विषय हे, तो उसके निर्णय का 
आधार और चाहे जो रहा है, वह न तो सविधि थी और न दुष्टान्त' । इसी प्रकार जब 
लाड स सभा ने ओसबोन निर्णय दिया *, तो उनके निरचय का सक्तिय कारण विधि के सरल 
स्रोतों से बाहर कही था। लाड स में से अधिकतर ने जो कुछ कहा-+वह विधि का प्रशिक्षणं 
प्राप्त मजदूर कार्यकर्त्ताओं का समूह कभी नही कह सकता था। और जब प्छशार्ड-मामलि *ै 
में राज्य-परिषद ने यह निर्णय दिया कि अपने अभिकर्त्ताओ की उपेक्षा की ज़िम्मेदारी फ्रास* 
राज्य पर है, तो यह नया कानून बनाने के बराबर था जो न' सविधि में था और न दृष्टान्त 
में | तो ऐसा निर्णय क्यों दिया गया ? कई ऐसे न्यायाधीश हैं जो लैंगिक अपराधो में घहुत 
ही कम दण्ड देते है और ऐसे भी हूँ जो इन' मामलो में बहुत कठोर दण्ड देते हैं। इृगलैण्ड में 
दण्डाधीशो के ऐसे बैच' है जहा कारखाना अधिनियमो के उल्लघन के लिए बहुत अधिक 
दण्ड दिया जाता है और कई ऐसे है जो नाममात्र का दण्ड देते है। तो न्‍्यायालयो के विचारों 
को जानने के लिए हमें किन बातो का ध्यान रखना पडेगा। 

ड में समझता हू कि इसका केवंल एक ही उत्तर दिया जा सकता है । मैने ऊपर जिन 
मामलो की चर्चा की है उतमें स्पष्ट ही है कि न्यायाधीश पर सविधि और दुष्टान्त के बन्धन 
है । जहा न्यायाधीश पर ऐसे बन्धत नही होगे वहा वह निर्णय अपनी इस अवधारणा के 
आधार पर करेगा कि कानून क्या होता चाहिए और यह अवधारणा न्यायाधीश की उस 
अनुभूति के अनुसार बनेगी जिसे विलियम जेम्स ने “वातावरण और परिवेश की परस्पर- 
विरोधी शक्तियों के सघर्ष की अनुभूति” कहा हू । इसौ परीक्षा के लिए अन्त में सभी मामले 
न्यायाधीश के सामने लाए जाते हैं। एक प्रसिद्ध अमरीकन न्यायाधीश ने कहा है *--हम 
सभी बातो का जितंना चाहे तठस्थ होकर देखें, यह सच है कि हमें उन्हें केवल अपनी ही' 
आख से देखे सकते हैं ।” यहू भि० जस्टिस' होम्स की इस बात का उत्तर है कि कानून और 
नैतिकता के अपने अपने धरातल है जो एक दूसरे से भिन्न है। यह इसलिए फि जब स्याया- 
धीद फानून बनाने के लिए स्वतत्र होता है तो वह जीवन के उस' अनुभव के अनुसार ही चलता 
है जिसे वह जानता है और उसी कसौटी पर सभी बातो को परखता है। म्यूर के मुकदमे में 
ब्रेक्सफील्ड ने सभी युक्तियों का समाहार करते हुए जो कुछ कहा, उससे यही पता चछता है 
कि जीवन के सम्बन्ध में उसकी व्याख्या केवल यही थी कि सभी राजनीतिक' सुधारक 
आपू्व ही घोर देशद्रोह के अपराधी होते हैं*। टेफवेल मामले में छाड स सभा का 

_निदचय * स्पष्ठतया ऐसे व्यक्तियो का निएचय था जिन्हें उन परिस्थितिग्नों का कोई अनुभव 
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२. देखिए नेशनल यूनियन आफ़ रेलमेन द्वारा १९२० में प्रकाशित दाब्ददा' रिपोर्ट । 
३. रिपोर्ट सें कई स्थानों पर । 
४ बो० एन० कार्डोज्ञो दी नेचर आफ दी जूडीशियल प्रासेस” पृष्ठ १४ 
५. रेक्स बनाम म्यूर, एस० टी० २३, २३४०-३८२ 


न्प -> 


६. ठेफवेल रेलवे कम्पती बनाम ए० एस० आर० एस० (१९०१) एस०सी० ) 


डिं९६ ) 


न्यायिक प्रक्रिया ४५९ 


नहीं होता जिनके अन्तर्गत मज़दूर सघो को काम करना पडता है । कौप्रेज बनाम कसास" 
के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतर न्यायाधीशौ को यह जानने के लिए कभी विवश 
नहीं होना पडा था कि श्रमिकों के निम्न मानको में निर्धारक तत्व इस बात का क्यो है 
कि प्रत्येक मजदूर के लिए उस कारखाने के श्रमिक सघ का सदस्य होना ज़रूरी नही है 
इसलिए कानून सदा उस बात के अनुसार बनता है कि कानून बनाने वाले के लिए जीवन 
का क्या अर्थ रहा है। इस बात से भी यह निष्कर्ष गलत सिद्ध नही होता कि कुछ मामलों में 
मि० जस्टिस होम्स जेसे महान्‌ न्यायाधीश अनुभव की परिसीमाओ से आगे बढ कर 
विवादग्रस्त प्रश्न को अधिक विस्तृत परिपादर्व में देख सकते है । 
इसलिए स्पष्ट ही है कि न्यायालयों द्वारा बनाये गये कानून के बारे में पहली बात यह 
कहूती पडेंगी कि यह राज्य-निर्णय का अन्तिम आधार कभी नही बन सकता । इसे बनाने 
वाले जिस बात का प्रतिनिधित्व करते है, यह उसी का प्रतीक होता है । यह कानून उस 
सकुचित अनुभव के कारण सीमित होता है जो कि किसी न्यायाधीश का होता है और इस 
बात के फारण भी कि, विशेषकर औद्योगिक सम्बन्धो के क्षेत्र में, न्यायाधीश के लिए ऐसे 
दृष्टिकोण को समझना सामान्यत॒या कठिन और बहुधा असम्भव हो जाता है, जो उसके ज्ञान 
से बाहर हो । इसलिए विधान सभा सामान्य पथ-अ्रदर्शन के लिए बनाए गये नियमो का क्षेत्र, 
* जितना अधिक विस्तत कर सके, न्यायालय सर्वताधारण की न्याय सम्बन्धी धारणा के 
अनुसार उतना ही अधिक कार्य कर सकेगे। और किसी भी विधान सभा के रास्ते में ऐसी 
जटिल सर्वधानिक कार्यविधि बाधक नही होनी चाहिए, जिसके कारण अमरीका में सामा- 
जिक परिवर्तन की बागडोर वास्तव में सर्वोच्च न्यायाहृय के हाथ में है । कानून के प्रति 
असम्भान की भावना के जागने की सब से अधिक सम्भावना इस बात में हैँ कि लोग यह 
देखें कि जो प्रयोग बड़े विस्तृत अनुभव के आधार पर हुए है और जिन्हें विधान सभा स्वीकार 
कर चुकी है, वे केवल प्राविधिक आधारो पर न्यायालयो द्वारा निषिद्ध किए जा सकते है । 
और लगभग सदा आप यही पाएगे कि इन प्राविधिक आधारों पर निषिद्ध किये गये प्रयोग के 
प्रति घृणा का भाव छिपा रहता है । किसी भी सविधान में किसी ऐसे दर्शन को नियमों का 
रूप नही दिया जाता जो सदा एक सा रहेगा, और जित लोगो पर इसकी न्यायिक व्यास्या 
की ज़िम्मेदारी हे उन्हें सावधान रहना चाहिए ज़िस से कि वे अपने पूवेग्रहो को शाइवत 
सत्य न मानने लगें । पर 
इस प्रकार की स्थिति से न्‍्यायाग के दो पहलुओ को विशेष महत्त्व मिलता है । इस' 
के कारण न्यायाधीशों को चुनने के तरीके का बडी सावधानी से विश्लेषण करना पड़ेगा 
और साथ ही इस परिस्थिति के कारण आवश्यक' वेधिक परिवर्तन का पता छगाने की 
सघटना ऐसी बन जाती है जो गुप्त और अनियमित नही हो सकती ब लक उसका स्वरूप 
ऐसा होना चाहिए कि वह व्यवस्थाबद्ध और सतत्‌ हो । पहले मैं न्यायिक नियुक्तियो के प्रइत 
को लेता हू । व्यवहार रूप में हमारे सामने दो तरीके है--चुनाव का तरीका अमरीका 
की विशेषता है, हा सघानीय न्यायागू, पर यह लागू नही किया जाता । दूसरा तरीका इगलेण्ड 
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का हैं, जहां लगभग सारी न्यायिक नियुक्तिया छार्ड चासछर द्वारां की जाती हैं। फ्रॉरस, 
इटली और जर्मती में सभी न्यायाधीश नामज़दगी द्वारा नियुक्त कियें जाते हैँ, पंरन्तुं 
स्विटज़रलैण्ड में सघानीय न्यायालय के १४ सदस्यों का चुनाव विधान सभा करती है। 
अमरीका के दो राज्यों में यह तरीका अपनाया गया हैं, छें राज्यों में न्यावाधीक्षों के नाम 
को सिफ़ारिश राज्य का राज्यपाल करता हैं और उसकी पुष्टि सीनेट यां परिषद्‌ करती 
है। बाकी राज्यों में न्यायाधीशों का चुनाव होता है और उनका कौर्यंकार, जैसोकि मन्यूपौक 
में है, १७ वर्ष तक का होंता है । 
नियुक्ति के सभी तंरौको में से निस्सन्देह सब से बुरा यह है कि सर्वेसाधारण न्योथी 
धी्षीं का चुनाव करें। यह इसलिए कि या तो उम्मीदवार को कैंवल राज॑नीतिंक कारणो 
से चुंन लिया जाता है--और किसी को न्यायाधीश बनाने का यह आधार कभी नहीं होना 
शहिए-+-और या उसको वौट देंनें वाक़े इसे स्थिति में नही हौते कि उन गुणी को पंरंले 
सके जिनके आधार पर उसे चुना जानो चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किंसीं निंवे्चिक 
थंगें को. एहडन और अंस्किन में से एंक॑ को न्यायिक पंद के लिए चुंनता हो तो निरंचंय हीं 
, वे अंस्किन को चुँनेगा, परन्तु साथ ही यंहू भी निर्रिचत है कि लार्ड एल्डंन में वे संभी गुण थे 
जी किसी महांन न्यायाधीश में होने चाहिए, जबकि अस्किन में ऐसी एक भी गुण नहीं भो। 
इंगलेफ्क के हाल के इतिहास में जितने भी महान न्योयॉपधीश हुए हैं-+-उदाहुरंणे के लिए 
अलेकंबर्न, बाँवन, वार्ट्सन, मेंकेनाटिंन आदि--उन्हें बाहर के लींग॑ मिल्कुल नहीं जॉनते थे । 
संवेसाधारण तो विधि के क्षेत्र के प्रमुंस व्यक्तियों को उनके राजनीतिक सम्बन्धी 
और अंपराधों के मामलों के विवरण में उनकी स्थिति के कारण ज॑न॑तें हैं। न्‍्यांपिंक पंदी 
के उंभ्मीदवार निर्वाचक वर्ग के सामने ने तती कोई ऐसा कार्यक्रम रंखे संकते हैं और म॑ कौंई 
ऐसी व्यक्तिगत बात ही कह सकते है, जिसका भविष्य में उनके आचरण से लेशमात्र भी 
सम्बन्ध हों। मै संमझ्ता हूँ कि अमरीका के अनुभव से यह बात भी स्पष्ट हूँ कि न्‍्योयोधीणों 
के धुंताव के तरीके से उनकी स्वतंत्रता में बाधां पडती है और सॉंये ही घटिया किसमें के 
चैकील न्यायालयों में पंदासीन हो जाते है । यह विशेषकर तब हीता है जंब किं चुंनोवें 
की अवधि कुछ ही वर्षों की होती है। सम्भवत इस स्थिति को हंस प्रंकोौर थ्यंक्‍्त किंयों 
जा संकेता है कि पदि न्यायांधीश को जीवन भर के लिए चुंन लिया जाये ती संम्भवँर्त' 
ग़लत किस्म का व्यक्ति चुन लिया जायगा और यदि उसका कार्यकाल कुछ हीं वर्ष हों तों 
“यायधीशा का आचरण, कम से कम' अशत॑ , ऐसे विचारों से निर्धारित होंगे। जी दैंसके मन 
भें कमी नही आने चाहिए। जब किसी का पुन 'चुनरों जाना उसकी लोकप्रियता पैर निर्भर 
हो, तो ऐसे व्यक्ति कम ही मिलेंगे जों लोकप्रिय बनने की इच्छा न रखते हीं। और भंग रौंका 
में यह बांत ध्यान देने योग्य हूँ कि राज्यों में न्यायिक मामली के सम्बन्ध में संब सें अच्छी 
पेरपंरा मेस[जुसेद्स की है, जहा न्यायाधीशी कौ नियुक्ति नामज़दगी द्वारा की जॉती 
'है। सघानीय न्यायालय कें न्यायाधीशों को प्रेसीडेन्ट सैनेट की सहमति से नामज॑द करता है 
और सर्बेत्तोधारण के मन॑ में उनके लिए संज्यो के न्याग्रालों की अपेक्षा बहुत अधिक आदर 
'रहता हैँ। सक्षेप में, इसका यह मतलब है कि न्मायिक पद के लिए जिस प्रविधि की ज़रूरत 
पी उसके लिए क्षमता ऐसा विषय नही है, जिस पर जनता की राय का कोई महत्व हो। 
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इस सम्बन्ध में जनता की राय पर निर्भर करने से निरचय में ऐसे तत्वों करा समावेश हो 
ज़ाता हे जिनका न होना ही अच्छा हे । 
विधानाग द्वारा चुनाव पुर उतनी आपति नहीं क्री जा सकती परन्तु मैं समझता हु 
कि न्यायाधीज्ो की नियुक्ति का यह तरीका भी अवाछनीय है । यह इसलिए कि ग्रदि विधि 
सम्बन्धी योग्यता के आधार पर ही किसी व्यक्ति को चुना जाता हूँ तो विधानाग क्रे 
साधारण सदस्प में इस सम्बन्ध में राय बनाने की विशेष योग्यता नही होती है और इसलिए 
यह सम्भावना रहती है कि वहू ऐसी राजनीतिक बातो के प्रभाव में आ जायगा जितका 
इस समस्या स्ले क्रोई सम्बन्ध नही है । उदाहरण के लिए, ग्रह बात ध्याव देवे योग्य है कि 
अमरीका के रिपब्लिकन प्रेसीडेंटो ने न्यायाधीशो के पदो की नियुत्रित के छिए रिपह्लिकन 
व्यक्तियों के ताम प्ेनेट के पास भेजे, और हाल ही में एक ऐसा मामला भी हुआ था क्रि 
सेनेट ते एक वकील की न्यायाधीश के पद मर नियुक्ति क्रा बहुत विशेध किया और बहू 
वकीक़ सगठित मजदूरों के लिए बहुत कुछ सेवा कर चुका था| * दूसरी ओर विधानाग द्वारा 
न्वायाधीशो के चुनाव की जो व्यवस्था स्विट्ज्रलैण्ड में रही है वह निस्सन्‍्देहु ठीक रही हूँ, 
हा, यह बात अवश्य हे कि इसकी सफलता में दो बाते सहायक हुई है। पहली यह कि वल्ल 
की विधानप्तभा सापेक्षतया छोटी है और दूसरी यहू कि सविधि द्वारा ऐसी व्यवस्था की 
गय्मी है कि राजनीतिक आधार पर नियुक्तित के प्रहन पर विचार भी नही क्रिया जा सकता । 
इसके अतिरिजित' चूकि स्यायालम सप्चानीय विधान को श्र्नवैधानिक्र क़रार नही दे सकते 
इसलिए यह सम्भावना भी कम हो जाती है कि विधि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित क्रिसी उम्दीढ़- 
बार के प्रति विशेध की भावना रहेगी । सच तो यह है कि स्विट्ज़ रहेण्ड में राजत्रीति का 
स्वरूप ऐसा हू कि न्याग्रिक क्षेत्र में विधानाग का हस्तक्षेप अच्य देशों की अपेक्षा कम बुरा 
लगेगा । 
जरस झोत्रिए कि प्रदि काभत्स सभा के सदस्थो को व्यायाधीश चुनते का अधिकार 
सिन जाग्र तो क्या होगा । स्पष्ट ही हूँ कि एक छोटी सी समिति होगी जो नामजद क्िग्रे गए 
जम्मीदवासे के तामो'*में से कुछ नाम छाटेगी और उसके सम्बन्ध में सभा को रिपोर्ट देगी + 
यदि समिति की रिपोर्ट माल की जाय और उस द्वारा तामज्द किये गये छोगों को भी 
स्वीकार कर लिया जाप्र तो आशा है कि इसके द्रीक परिणाम निकलेंगे। परन्तु इसके लिए 
ग्रह शत है कि सभा का कोई सदस्य नियुक्त न हो सकता हो । लेकित ऐसी शत के क्रारण 
खड़े ग्रोर्प तयक्तियों के चुनाव पर विश्वार भी म हो श्क्ेगा और व्यवहार ऋूप में इसका 
म्रलकृूब अ्रहु होगा कि क़रिस्ती त्रकीज़ को ब्े ही अनुचित तरीके से इस बात पर स्रजबुद 
किया जाय कि बह अपने लिए विधि शा राजनीत्ति का क्षेत्र--इन दोनो सें से एक क्ी--- 
नुते । परन्तु यदि दूसरी ओर, सभा रिपोर्ट को अस्वीकार कर दे तो स्थिति असहतीय हो 
जायगी । कोई भी आावुक्त त््यकित इस प्रकार की विकट स्थिति से बचना चांहेया। और 


१, सि० जस्टिस ब्रन्डियाश्न क्रा सामहा। यह देखिए कि १९१६ में उनकी नास- 
ज़दगी' सस्वन्धी सीनेट क्याप्रांग समिति के सामने जो साय दिया गया था, चह कितना 
अप्ताधारण है । 
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समिति के होते हुए भी, तिकडम रूडाने और अनुचित प्रभाव डाल सकने के अवसरी और 
राजनीतिक प्रतिष्ठा के उपयोग के कारण कम योग्यता वाले व्यक्तियो की नियुक्तियों की 
सम्भवना बनी रहेगी। और किसी समय, जब दलबन्दी की भावना प्रधान, हो इस रुझान 
को रोकना मुश्किल हो जायगा कि न्यायिक पद किसी दल विद्येष के प्रति निष्ठा रखने 
वालो को उस निष्ठा के पुरस्कार स्वरूप दिए जाय । 
इसलिए हमारे पास सब से अच्छा उपाय नामज़दगी का ही रह जाता है। परल्तु 
मैं समझता हू कि सीधे सादे नामज़द कर देना ही समुचित व्यवस्था नही है जैसे कि इगलैण्ड 
में होता है, अर्थात्‌ लाड॑ चासिलर नामज़द करता है । इससे भी योग्यता की कसौटी' न्यायिक 
योग्यता न होकर राजनीतिक प्रसिद्धि अधिक रहने की सम्भावना बहुत कुछ रह जाती है । 
यह बात कुख्यात है कि लार्ड हाल्सबरी अपनी नामज़द करने की शक्ति का प्रयोग यथासम्भव 
अपने दल के सदस्यों को लाभ पहुचाने के लिए किया करते थे। चूकि लाड्ड चासिलर दल 
का नेता होता है, इसलिए उस स्थिति में उसने उन लोगों के दबाव में आने की विशेष 
सम्भावना रहती हैँ, जो यह समझते है कि न्यायाधीश का पद दल की सेवा का अच्छा पारि- 
तोषिक है और ऐसे भी मामके हुए है जब कि छाडे चासिलर इनता सुदृढ़ व्यवित नही रहा 
कि उस दबाव का मुकाबिला कर सके | इसलिए यह आवश्यक है कि नामज़द करने की 
शक्ति के साथ कुछ सुरक्षणो की व्यवस्था की जाय । में स्वय तो यह नहीं समझता कि 
विधान सम्बन्धी समिति उस साध्य की पूर्ति के लिए अच्छा साधन है । आज में यह इस 
बात का साधन रही है कि सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों के लिए स्थान सुरक्षित यें । 
और इगलैण्ड में न्यायिक परम्परा चाहे भिन्न ही है, फिर भी इससे अधिक सन्‍्तोषजनक 
साधन हमारे पास हैं। उदाहरण के लिए, यह सम्भव है कि न्याय मत्री की सिफारिश पर 
और न्यायाधीशों की ऐसी स्थायी समिति की सहमति से, नियुक्तिया की जय जिस में उन, 
के काम के सभी पक्षों के प्रतिनिधि हो। उन पर राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रभाव पडने की 
सम्भावना नही है । वे उन लोगो की सम्भाव्य यौग्यता को आकने के लिए सब से अच्छी 
स्थिति में है जिमके न्यायालयों में सफल होने की आशा है । वे इस बात की सब से अच्छी 
गारटी है कि नियुक्तिः पद की आवद्यकताओ को ध्यान में रख कर की जायगी। 
में यहा पहली नियुक्तियों कीबात कर रहाहू । पदोन्नति के प्रइन से कुछ और 
समस्याएं उत्पन्न होती है । अधिकत्तर न्यायिक व्यवस्थाओ में न्‍्यायाऊयों की ऐसी' क्रमबद्ध 
श्ुखला का होना आवश्यक है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायाधिकरण हो जिसके निर्णयों 
को केवल विधानाग ही उलठा सकता है । इगलेण्ड में इन उच्च पदो पर"नियुक्ति पारि- 
भाषिक रूप से प्रधान मत्री द्वारा की जाती है, यद्यपि चुनाव तो सारत छाड्ड चासिलर ही 
किया करता है" । अमरीका में नियृक्ति सैनेट की सहमति से प्रेसीडेंट द्वारा की जाती है । 
इन बडे पदो पर नियूक्ति के इतिहास--विशेषकर अमरीका का इतिहास--देखा जाय तो 
१ रिपोर्ट आफ दी मशीतरी आफे गंवर्नमण्ठ कमिटि पृष्ठ, ६६ : इगलँण्ड में 
न्‍्यायिक तिपुक्तियों के स्वरूप के सम्बन्ध में मेरा लेख देखिए जो १९२६-७ के मिश्ोगन 
हो रिव्यू में छपा था और जिस में पिछले १९० वर्ष के आंकडों का विध्लेषण दिया गया है। 
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यह माकुम पडेगा कि इन नियुक्तियों और छोटे न्यायालयों की सदस्यता के बीच बहुत कम 
सम्बन्ध है। अमरीका में कोई व्यक्ति सघानीय न्यायालय के न्यायाधीश का पद स्वीकार कर 
कछेता है तो सर्वोच्च त्यायाऊय के दरवाज़े उसके लिए बन्द हो जाते है । और इगलैण्ड में 
राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित जो छोग न्याययिक व्‌ त्ति को अपनाना चाहते है तो बे या तो 
मास्टर आफ रोल्स का पद स्वीकार कर लेते है या लार्ड स सभा के सदस्य बन जाते है । 
अमरीका में यदि कोई न्यायधीश आशिक मामलो में उदार विचारो का परिचय देता है तो 
इसका मतलब यह होता है कि इसकी पदोन्नति नही हो पाती । इगलैण्ड में ऐसा नही रहा, 
परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि रूगभग आधी शताब्दी तक मुख्य न्यायधिपति का पद 
राजनीतिक सेवा के पुरस्कार के रूप में दिया जाता रहा है। फिर भी मै समझता हू कि 
न्यायाग में भी इस बात का उतना ही महत्व है जितना कि कही और कि जिस व्यक्ति 
ने छोटे न्यायालय में प्रशसनीय फाम किया हो, उसे पदोन्नति पाने का समुचित आइवासन 
होना चाहिए । हम यह नही चाहते कि पदोन्नति वरिष्ठिता के आधार पर हो,परन्तु हम यह 
भी नही चाहते है कि कोई योग्य न्यायाधीश यह महसूस करे कि फिसी ऐसे राजनीतिक 
पिछलग्गू के म्‌काबके उसकी उपेक्षा कर दी जायगी जिसने ठीक समय पर अपने लिए ज़ोर 
रूगा लिया हो। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जब फि बडे न्यायालय (जैसे इगलैण्ड 
में अपील त्यायरूय है या छार्डू स सभा है ) में कोई स्थान स्लाली हो, तो न्यायाधीशों की 
समिति जिम्मेदार मत्री को (जिससे मैंने न्याय मत्री कहा है )छोट न्‍्यायाक्षय के न्यायाधीशों 
में से तीन के नामो का सुझाव दे, जिनमें से एक को मत्नी पदोन्नति के लिए स्वीकार कर के 
यह खतरा रहता हे कि किसी राजनीतिक शरण्य को बडी जल्दी जल्दी पदोन्नति मिलेगी 
8३८ इसका निवारण यह व्यवस्था करके किया जा सकता है कि किसी एसे न्यायाधीश की 
न्नति न की जाय जो अपने उस पद पर पाच वष काम न कर चुका हो । और कैवल वरिष्ठ 
न्यायाधीशों की पदोन्नति किये जाने का जो ख़तरा हे उसे यह शर्तें रख कर दूर किया 
जा सकता है कि किसी ऐसे न्यायाधीश की पदोन्नति की सिफारिश नहीं की जायगी जिसे 
रिटायर होन में पाच वर्ष से कम समय रहता हो । 
यह स्पष्ट हूँ कि कोई न्यायाधीश एक बार नियुक्त हो जाय तो यह इस योग्य होना 
चाहिए कि वह तब तक अपने पद पर रहे जब तक उसका आचरण ठीक रहे, नही वो उसे 
स्वतत्र रूप से काम करने की वह आदत नहीं पडेगी जो कि उसकी हेसियत में होनी 
आचव्यक है । अच्छे आचरण की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि किसी न्यायाधीश 
को पदच्युत करन के लिए विधान सभा का वोट प्राप्त करना आवश्यक है जोकि बहुत पूराना 
तरीका है । और क्योकि हम ऐसी सरकार की कल्पना कर रहे है जिसके विधानाग में एक 
ही सदन होगा तो ऐसे वोट के प्रभावी होने के छिए यह आवश्यक है कि मतदान में हिस्सा 
लेने वाले दो तिहाई सदस्य उसके पक्ष में हों। इस प्रकार की कठोरता आवश्यक हूँ क्योकि 
सुरक्षणो के अभाव में ऐसा हो सकता है कि जब किसी मामले पर जनता में बडी उत्तेजना 
हो या न्यायाधीश न ठीक नीयत से ऐसी बात कह दी हो जिससे कोई दल पसन्द तल करता हो, 
था तो उसे हटना पडे और या उस की प्रतिष्ठा को इतना धवका पहुचे कि उसका न्यायालय 
में अपने पद पर बने रहना कठिन हो जाय । और फिर न्यायाधीश के रिटायर होने की आय 
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निश्चित करना जरूरी है, और वह आयु ७० वर्ष रखी जाय तो ठीक रहेगा । इसमें सन्देह्‌ 
नही कि ऐसे न्यायाधीश भी हैँ जो अस्सी वर्ष की आयू में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते 
है । परन्तु सामान्यतया ऐसा होता हे कि ७० ब्र॒र्ष की आयु के बाद न्यायाधीश समय के अतू- 
सार नही चल सकते , विशेष कर नये युग की माग पूरी नही कर सक्रते। भि० जास्टिस होम्स 
ने लिखा है कि" त्यायाधीश आमतौर पर अधिक आयू के होते है और अधिक सम्भावता 
इस बात की है कि वे नयी बातो को पसंद करने की बजाय किसी भी ऐसे विदलेषण क्रो 
देखते ही उस से घृणा करने लगें जिस के वे आदी नही हूँ और जो उनकी मानसिक श्ाप्ति 
क्रो भूग करता हो । यहू बात बडी महत्वपूर्ण हूं क्योक्रि, जैसा क्रि मैं पहले ही क्रह चुका हु, 
व्यायाधीज् को जीवन' का जो अनुभव होता है उससे, कानून की समस्याओ क्े प्रति उप्तक्ा 
रवेया निर्धारित होता हुं । अधिकतर छोगो क्री विचारधारा->सचेतन अवधारणओ जौर 
उससे भी अधिक सहृत्व रखने वाली अचेतन अवधारणाओ के सम्बन्ध में---चालीस' तइ 
क्री आयु को पहुच क्र निर्धारित हो जाती है और तीस वर्ष बाद साधारण न्यामाधीश हम्र 
प्रीढ़ी में जा मिलता है जिसका दृष्टिकोण उसकी अपनी पीढ़ी करे दृष्टिकोण पे बहुत पिश्न 
होता है । मे समझता हू कि अपने फार्येकाल के पहले प्रात वर्षों में न्यायाधीश को लगभग 
यह विद्ववास रहता हूँ कि फठित मामलो में उसके अधिकतर विचार ग़रूत होते है, अगले 
प्रा वष्षों में उसे इतना ही विदवास इस बात का हो जाता है क्रि उसके ब्ित्षार ठीक हैँ 
ओर उसके बाद चाहे वे विचार ठीक हो था गलत, उसका यास्भीर्य बना रहता है । जब बहू 
ग़ास्मीर्य उसकी आदत बन जाय तो यहूु समझ छेता चाहिए क्रि उसके रिटाग्रर होते का 
समय आ पहुचा है । 


नगर सवमषफममपमम 


मैं पहले के एक अध्याय में कह चुका है, कि व्यामिक कृत्य के लिए अहू जरूरी हूँ कि 
बहू कार्यांग के प्रभाव के क्षेत्र से बाहुर ही रहे । परन्तु इस बात पर कुछ ऐसी' सघटना और 
समस्याओं के प्रकाश मे विचार करना चाहिए जो कि इसे समझे के लिए आवश्यक्र है । 
सारत प्रइन' इस समस्या का है कि विधि की व्याख्या के सम्बन्ध में जहा क्रिप्ती नागरिक 
ने कार्यांग के निर्णय पर आपत्ति की हो, कार्याग को स्यायाग के अधीन रखा जाय। में आशिक 
कप से इस प्रशत को निबटठा छुका हू। मैंने यहू कहा है कि राज्य को अपने अभिकर्ताओं के 
कार्यों के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी मानता चाहिए जैसे कि कोई नागरिक्र जुपने जप्याँ 
के लिए उत्तरदायी होता है । मैंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलो में भी जहां सुविधा के छिए 
क्रिसी विभाग को स्मायिक दक्तिया दी गयी हो, वहां भी स्यायाकूयों को इस बात की जान 
करने योग्य होना चाहिए कि विभाग ने क्या तरीक और कार्य-विधि अपनायी हूँ । न्यायालय 
को यह शक्ति भी होनी चाहिए कि वह विभाग कै किसी ऐसे निएचय को बदल सके जो छसत 
की राय में सम्‌ुचिल जाच के बिना किया गया है । और जाच के सम्बन्ध में न कैवल भहु 
देखना चाहिए कि क्या बाते मालूम हुई हैँ बल्कि यह भी कि उन का अल्वेप्रण क्रिस प्रकार 
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किया गया' है । यदि न्‍्यायाग को इस प्रकार सर्वोपरि न बनाया जाय तो व्यक्तिगत नागरिक 
की तुलना में कार्याग की स्थिति बहुत दुढ रहेगी और नागरिक उन लोगो के विरुद्ध अपने 
अधिकारो का प्रयोग नही कर सकेगा जो सरकारी कार्यों के आवरण में शरण छेते है ।' 

परन्तु कुछ और भी सुरक्षण है जिनका महत्त्व है। मै समझता ह कि यहा न्यायिक 
पदों पर नियुक्ति के जिस तरीके की बात कही गयी है उसका परिणाम यह होगा कि सत्तारूढ़ 
सरकार के किसी सदस्य को न्यायिक पद पर नियुक्त नही किया जायगा । मेरा विचार है 
कि इस प्रकार की इस नियुक्ति से यह आशा कम हो जाती है कि वह न्यायिक मस्तिष्क को 
उन कानूनी प्रश्नों को सुलझाने में लगा सकेगा, जिनमें कार्यांग के हित निहित है। उदाहरण 
के लिए, महान्यायवादी की हेसियत में, जिस व्यक्ति पर, १९२०" की आयरलैण्ड का' 
प्रत्यपण जैत्ती सविधि की ज़िम्मेदारी हो, वह निश्चय ही इस योग्य नही है कि ओज़ायन के 
मामले जैसे मुकदमे का निर्णय करे। उसके मन में ऐसी शकाए रहेगी जो वास्तव में तटस्थ 
राय के लिए घातक सिद्ध होगी। बल्कि मैं तो यहा तक कहूगा कि जो व्यक्ति कार्यांग के 
विधि-पदाधिका री रह चुके हो, उन्हें सात वर्ष तक न्यायिक पद के लिए सुपात्र नही समझना 
चाहिए । जिस व्यक्ति ने--जसे कि अमरीका के महान्यायवादी ने--गुप्तचर अधि- 
नियम के अतगंत इतने अधिक मुकदमे चल्लाए हो, वह कुछ ही समय में ऐसी न्यायिक विचार- 
धारा नही बना सकता जिससे उसे न्यायालय में ऐसे मुकदमोी का न्‍्यायोचित निर्णय करने 
में सहायता मिल सके । मैं समझता हू कि इसके विपरीत बात भी ठीक है। कोई व्यक्ति एक 
बार न्यायिक पद प्राप्त कर चुका हो तो इसे राजनीतिक पद के लिए पात्र नही माना जाना 
चाहिए। यदि अमरीका के प्रेसीडेट के पद के लिए सर्वोचक्ष्च न्‍्यायाऊूप के न्यायाधीशों को 
चुना जा सकता हो, तो उतना ऊचा पद पाने की आशा से कुछ न्यायाधीशों का मन ज़रूर 
विचलित हो जायगा और वे निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन्हें वह पद 
प्राप्त करना है । यदि इगलैण्ड का न्यायाधीश एक दिन लार्ड चासिलर बन सकते की आजा 
कर सके तो यह बडी असम्भव सी बात है कि ऐसे मामलो में जहा कार्यांग की सत्ता परः 
आपत्ति की गयी हो, बह इस बात को याद न रखे कि कार्यांग की सुविधा' का ध्यान रखनें 
से उसे लाभ ही होगा। सम्भव है कि न्यायाधीश केवल तक को ही प्रतिष्ठित करने का भरसक 
प्रयत्न करे, परन्तु फिर भी इस बात का पूरा कारण है कि हम उसे इस प्रक्रिया में सहायता 
देने की यथासम्भव कोशिश करें। इस प्रकार की आत्म-त्याग की भावना इस सम्बन्ध में 
सहायक होती है, हमें इस बात को नही भूलता चाहिए। 

इप्नपे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहा त्तक सम्भव हो, कार्यांग और न्यायाग एक 
दूसरे के काम की आलोचना करने से बचे । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अवसर भी भते हैं 
जब यह बात असम्भव हो जाती है । ऐसे मामले आते है जिनके निर्णय में आलोचना निहित' 
होती है। परन्तु में अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए दो उदाहरण देता[हु। ओड्वायर 
बनाम नायर के मुकदमे में १९१९ में अमृतसर में हुए दगे का पुनरवछोकतन करना आ- 





दस अमन न अपन 
१ देखिए मेरी पुस्तक फाउडेशन्स आफ सावरेनिठी, अध्याय हे । 
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वश्यक हो गया था" । ज्यूरी को सारे साक्ष्य का सार बताते हुए मि० जस्टिस मेकार्डी ने 
पैण रूप से विचार करने के बाद यह राय प्रकट की थी कि जेनरल डायर--जिसने दगा 
दबा दिया था---की उस के काम के लिए सरकार ने अनुचित निन्‍्दा की है । यह राय, चाहे 
कितनी ही महत्वपूर्ण क्यो न हो, इस मामले से पूणतया सगत नही थी और क्योकि सरकार 
ने उस साक्ष्य को दिखाने से इनकार कर दिया था जिस के आधार पर जनरल डायर कौ--. 
ठीक था गलत तौर पर--दोषी ठहराया गया था। कार्याग की आलोचना करते समय मि० 
जस्टिस मेकार्डी के पास सारे तथ्य नही थे, कोई इस बात पर सन्देह नहीं कर सकता कि 
उन्होंने सदरभावना से यह बात कही थी, परन्तु साथ ही इस में भी कोई सन्देह नही कर सकता 
कि ऐसे विवादग्रस्त विधयों पर जी विधि से सम्बन्ध न रखते हो, किसी न्यायाधीश को ज्यूरी 
की और उसके द्वारा सर्वताधारण को सलाह नही देनी चाहिए, भौर जिन पर ज्यूरी को स्वय 
कोई उपपत्ति नही करनी पडती' । भि० जस्टिस मेकार्डी के इस कथन पर कामन्स सभा 
में बडी गर्मागर्म बहस हुईं और उन्हें न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव की 
सूचना भी दे दी गयी । अधिकतर छोग यह महसूस करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो हल ढूढ़ा 
गया, वह बहुत कठोर था क्योकि अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उनकी राय 
गलत थी जो उन्होने सदभावना से कायम की थी । परन्तु बहुत से लोग यह भी भहसूस 
करेंगे कि यदि न्यायाधीश फेवल उन्ही मामलछो पर राय प्रकट करने की सावधानी नही 
बरतेंगे जोकि प्रत्यक्षत और स्पष्ठतया उनके अधिकार क्षेत्र में आते है, तो ऐसी ग़रूतियों का 
परिणाम वही होगा जोकि मि० जस्टिस भेकार्डी के कथन का हुआ था। इसी प्रकार सयुकत 
राज्य अमरीका बनाम ओ/'हारा के मुकदमे में न्‍्यायाकय ने कहा था कि अमरीका में समाज- 
वादी दल के लिए"न तो युद्धकाल मे और न शातिकाल में कोई स्थान है” ? । ऐसा कहते का 
मतलब यह हैँ कि न्यायाधीश ने अपने कृत्य को गलत समझा था और ऐसा कहना उसके 
ऊंत्यो में शामिल नही था। ऐसा कहना तो कार्याग को प्रत्यक्ष रूप से भडकाने के बराबर हे 
ज़िससे कि वह--विशेषकर उस काल में, जब कि किसी विषय पर उत्तेजना फैली हुईं 
हो---सामान्यतया सभी न्यायालयों और विध्येषकर एक न्यायाधीश की ऐसे विचारो के 
व्यक्तियों का दमन करन के लिए प्रयुक्त कर सके, जिनके विचार उसके लिए असुविधा- 
जनक हो । 

इसके विपरीत यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कार्याणग अपनी शक्ति का प्रयोग करके 
न्यायाधीश द्वारा अपने कत्तंव्यो के पालन में बाधा न डाले । भ्रदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय 
कि न्यायाधीश को' बिना पर्याप्त कारणों के पदच्युत न किया जा सके तो यह खतरा बहुत 

१ वेखिए रडडत टाइम्स, मई १--जून ६, १९२४ में प्रतिधिन छपनेवाले समाचार । 

२ सि०, जस्टिस मकार्डी ने साक्ष्य का सार बताते समय जो कुछ कहा था, उस के 
लिए देखिए लडन टाइम्स, जून ६, १९२४ , ससद में उन की आलोचना के लिए देखिए 
पालिसेन्टरी डिबेट्स ९, जून, १९२४ , इस सुफ़दमे पर वेखिए ऊूडन का 'नेशन, १३ जून, 
१९२५४ । 

“+गेल्लेस, एस्पायनेज एक्ट केसिज़, पुष्ठ '४७। 
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हृद तक दूर हो जाता है । इगलेण्ड या अमरीका में पिछली दो शताब्दियों से भी अधिक समय 
से किसी न्यायाधीश को उस प्रकार पदच्युत नहीं किया गया जैसे कि सर एडवर्ड कोक 
को। * परन्तु अमरीका के एक महान्यायवादी ने कहा है कि १९१७ के गुप्तचर अधिनियम 
की एक धारा का अथ कुछ न्यायालयों ने ऐसा लगाया है कि उससे “उसमें वे बहुत से निषेध 
नही रहे जो हमने रखने की चेष्टा की थी”-यह कहना इस कथन से कुछ कम नही कि 
कुछ न्यायाघधीशोी ने आवश्यक विधान का प्रभाव समाप्त कर दिया है। और इस बात से कि 
जिन न्यायाधीशों की और इशारा किया गया है, उत का पता चलाना बहुत आसान था, 
यह आलोचना और भी खेदजनक बन जाती है । जनता बनाम भेक्‍्लोड * के मुकदमे में 
तत्कालीन राज्य मत्री डेनियल वेब्स्टर ने न्यायालय की राय (जों अब गलत समझी जाती 
हैं) पर जो आक्षेप किया था, वह और भी अधिक विलक्षण हूँ । एक प्रतिष्ठित्त वकील नें 
लिखा हैँ कि उन्होने न्‍्यायारूय के राय की निन्‍्दा “उससे कही अधिक कडे दाब्दों में की थी 
जिनका प्रयोग आजकल कोई ज़िम्मेदार अधिकारी किसी न्यायिक निणय के सम्बन्ध में 
कर सकता है ।”* इस प्रकार निन्‍्दा करना ज़रूरी नही था। यह बात स्पष्ट ही है कि इस 
प्रकार के आक्षेप से न्यायाधीश के काम में क्या बाधा पड़ती हैँ, और इस पर टीका-टिप्पणी* 
करने की आवश्यकता नहीं हूँ । 

इस सम्बन्ध में उन प्रइनों का उल्लेख करना ज़रूरी हैं जो ऐसी अवस्था में उत्पन्न 
होते हैँ जबकि न्‍्यायाग का काम अनिवारय रूप से यह हो कि वह सरकार के कामो की आलो- 
चनात्मक जाच करे। ऐसे मामले होते है जब विविध कारणो से यह कोशिश की जाती है 
कि न्यायाग द्वारा जाच की बजाय कार्याग के प्रादेश से काम चला लिया जाय । उनमें से 
कुछ मामलो मे--उदाहरण के लिए इस प्रइन पर कि एफ राज्य की दुसरे के साथ लडाई 
छिडी हुई है या नही--यह स्पष्ट ही है कि कार्याम की राय अन्तिम हीनी चाहिए ॥४ मोटे 
तौर पर यह बात वहा भी सच होती हैं जबकि किसी सत्तासिद्ध सरकार को प्रस्वीकार 
करने के सम्बन्ध में समस्याए उत्पन्न होती हैं। इस बात की अधिक सम्भावना है कि भविष्य 
में प्रस्वीकरण किसी अस्थायी कार्याय की बजाय अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता के काय पर अधिक 
मिर्भर होगा । यह इसलिए कि जहा शक्तियों का समूह---जँंसे कि मेक्सिको में--किसी' 
ऐसी सरकार को प्रस्वीकार नही करता, जिसे अन्य शक्तियों ने प्रस्वीकार किया है, वहा 
बहुत विकट समस्याए उत्पन्न हो जाती है। राज्य के नाम में किए गये जिहाकारी कामो 
की समस्या की चर्चा मैं पहले ही कर चुका. हु। उत्तरदायित्व के अभाव के कारण केवल 
ऐतिहासिक है । कस बात को ध्यान में रखा जाय तो इसमे परिवत्तन की आवश्यकता समक्ष 
में भा जाती है। प्रस्तुत स्थिति की विकटता का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि इमलेण्ड 
में सम्राट के कर्मचारियों पर अनधिप्रवेश के कारण मुकदमा चलाया जा सकता है, परन्तु 


१ होलड्सबर्थ, हिस्ट्री आफ इगलिश लॉ, खण्ड ५, पृष्ठ ४४०। 

२ १८४१, एन० बाई० हि ३०७ 

३ शब्ल्यू० एच० मर, एक्ट आफ स्टेट इन इगलिदा लॉ, पृष्ठ ४४। 

४ देखिए, दी पेलिकन। आाई० एडबर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स परिश्िष्ठ घी। 





४६८ राजनीति के भूल तत्त्व 


ही 


निष्कासन के कारण नही, यद्यपि अनधिप्रवेश का प्रयोजन स्पष्ट रूप से निष्कासन होता है। * 

परन्तु समस्या का वास्तविक स्वरूप सेनिक विधि की स्थिति के साथ न्यायालयों के 
सम्बन्ध में दिखाई पडता है । इस बात में कोई सन्देह नही कर सकता कि जब अव्यवस्था 
को' दबाने के छिए सभी आवश्यक कार्यवाही करता कार्यांग का कत्तेंब्य हो जाय, तो' उसे 
दबाने में तुक भी है । इस कार्यवाही में सैनिक शक्ति का प्रयोग करना भी आ जाता है और 
वे उपाय भी सम्मिलित है जोकि इस प्रकार की सेनिक शक्ति अपने प्रयोजनो को पूरा करने 
के लिए करेगी । सैनिक विधि का प्रवत्तेत कहा तक होना चाहिए जिससे कि त्यायारूपो को 
अभिकथित अपराध और उसके प्रमाणित होने पर दिए जाने वाले दण्ड की जाच करने 
का अधिकार न रहे ? यहा सैनिक विधि के प्राविधिक स्वरूप से हमारा कोई सरोकार नही 
है । सामान्य राजनीतिक सिद्धान्त के दृष्टिकोण से जिन समस्याओ से न्यायिक सत्ता का 
सम्बन्ध है, वे दो हैं। पहली यह है कि न्‍्यायारूय सैनिक आवश्यकता के आधार पर अपना 
क्षेत्राधिकार कहा तक कम होने दे सकते हैं ”? दूसरी समस्या यह है--न्यायारूय किसी काम 
की सफाई में यह दलील कहा तक स्वीकार कर सकता है कि वह काम' किसी प्यक्ति ने 
रैनिक विधि के पदाधिकारी की हेसियत से अपने कत्तव्यों को निभाते समय किया था ? 

मैं समझता हू कि पहुछे प्रइन का उत्तर तो सामान्य रूप में ही दिया जा सकता है। 
उत्तर यह है कि जहा तक सम्भव हो न्यायाधीश का यह कत्तंव्य है कि वह इस बात पर जोर 
दे कि उसके क्षेत्राधिकार का अवक्रमण और किसी का क्षेत्राधिकार न कर सके और यह 
कि जब तक उसका न्यायालय प्रभावपुर्ण ढंग से काम कर 'रहा हो तब तक किसी और 
न्यायारूय को काम करने की अनुमति न दी जाय । यह इसलिए कि यदि इस राय पर स्थिर 
न रहा जाय तो निरचय ही--जैसा' कि इतिहास साक्षी हे--सेनिक विधि के प्रवत्तेंन में 
ज्यादतिया की जायगी। मे न्यायाधीशों के लिए जो राय अपनाना ज़रूरी समझता हू उस 
का प्रमाण चीफ जस्टिस फिट्ज्गिव्बन ने केस आफ वोल्फटोन * में बडी अच्छी तरह दिया 
है । जब तक यह निर्चित न हो जाय कि सैनिक न्‍्यायाधिकरण दण्ड दे सकते है और जब 
तक' असैनिक न्यायारूय के लिए काम करना बिल्कुल दूभर न हो जाय, तब तक सत्ता का 
दुरुपयोग अनिवार्य है । ऐसे दुर्पयोग का हमें बहुत अनुभव है । उदाहरण के लिए मिलिगन 
के एकतरफा मुकदमे ? या समुट बनाम नेल्सन और ब्राड* के मुकदमे का साक्ष्य देखिए 
तो पता चल जायगा कि किस प्रकार--जैसे कि मिलिगन मुकदमे में याची* के वकील ने 
कहा था-- सरकार का कार्यांग विभाग हमारी स्वतत्रता और जीवत का स्वामी 
बन बैठता है ।” मुझे इसमें सन्देह दिखाई नही देता कि विद्रोह के दमन के लिए यह आ- 
बदयक होता है कि दण्ड कडा दिया जाय और फौरन दिया जाय । परन्तु में समझता हू कि 





१. कॉभाने बनाम कंम्पबेल (१७९०), २०५ 
२. कई स्थानों पर । 

३, (१८६६) ४ बाल २। 

४ देखिए कौक बने की अलूग-अलूग रिपोर्टे। 
*६, उसी सें पृष्ठ २९। 


न्यायिक प्रक्रिया ० ४६९ 


सभी: बाते इस आवदयकता की ओर सकेत करती हैं कि असैनिक न्याय की सर्वोपरिता 
बनाए रखने के लिए ग्रह आवश्यक है कि अव्यवस्था के काल में कार्याय की शक्ति पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगा दिए जाय । (१) सैनिक विधि के अन्तर्गत सभी मुकदमे, मामूली अपराधों 
को छोड, असैनिक अधिकारियों द्वारा निबटाए जाय जिनकी नियुक्ति न्‍्यायाधीशो द्वारा 
बैरिस्टरो की स्थायी तालिका में से की जाय। (२) इन न्यायाधिकरणो को एक वर्ष कारा- 
| वास से अधिक का दण्ड देने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। (३) अधिक बडे अपराधों के 
मुकदमे, जिनके लिए एक वर्ष से अधिक काल के कारावास के दण्ड का विधान हो, साधारण 
असैनिक न्यायालयो में चलने चाहिए और अभियुक्तों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे 
अपने वकील रख सके । इन मुकदमो में फौजदारी न्याय की साधारण कार्ये-विधि लागू होनी' 
चाहिए। (४) सैनिक विधि के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये किसी भी व्यक्ति को, उसके 
विरुद्ध अभियोग लगाए बिना २४ घटो से अधिक देर तक नजरबन्द नही रखना चाहिए 
और अधिक से अधिक एक सप्ताह की नजरबन्दी के बाद उस पर मुकदमा चलाया जाना 
चाहिए । जब परिस्थितिया ऐसी हो कि रिमाड छेना आवश्यक हो जाय, तो अभियुक्त से 
ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि उसे अपनी सफाई देने की तैयारी की पूरी सुविधाएं 
मिल सके । (५) सैनिक विधि सम्बन्धी प्रत्येक अधिकारी को, जो किसी नये काम को 
अपराध घोषित करना चाहता हो, इस बात पर विवद्य करना चाहिए कि वह न्यायिक 
हैसियत में काम करने वाले दो असैनिक अधिकारियो से मजूरी छे, जिनकी चर्चा ऊपर की 
गयी हैं। यदि असैनिक अधिकारी आपत्ति करें तो उसका प्रस्ताव तब तक कार्यान्वित नही 
होना चाहिए जब तक कि केन्द्रीय सरकार इसकी पुष्टि न कर दे । 
सम्भव है कि ये प्रस्ताव बडे उग्र दिखाई दें, परन्तु ज़रा सोचिए कि ऐसा न किया 
जाय तो क्या होगा | यह सोचने पर उनका औचित्य दिखाई पडता है। इसका उदाहरण 
अप्रैल और मई १९१९ मे पजाब में होने वाले घटनाचक में मिलता है।" सैनिक विधि' 
की घोषणा होने से पहले दो व्यक्तियो को अमृतसर में गिरफ्तार किया गया था और प्रान्त 
के दूर-स्थित स्थान मैं भेज दिया गया था | सैनिक विधि की घोषणा होने पर उन्हें लाहौर 
लाया गया, जो सैनिक विधि के क्षेत्र में था और उन पर एक विशेष सैनिक विधि न्याया- 
घिकरण में मुकदमा चला कर उन्हे दण्ड दिया गया ।* गुरदासपुर में कई वकीलो को 
गिरफ्तार किया गया और उन्हे बडी बुरी हारूत मे छाहौर लाकर एक आम जेल में महीने 
भर तक रखा गया। फिर बिना कोई अभियोग लगाए उन्हे छोड दिया गया, बल्कि साक्ष्य 
को देखते हुए ग्रह मालूम करना कठिन है कि उन पर कौन सा अभियोग लगाया जा सकता 
था । और फिर लाहौर में हरकिशन छाल और दूसरे व्यक्तियों पर देशद्रोह और सम्राट के 


१, यह बात ध्यान में रखने योग्य हे कि में यह नहीं कह रहा हे कि उूस स्थान में और 
उस काल में सेनिक विधि की आवद््यकता थी या नहीं, मेरी आलोचना तो उस घटनाचकऋ 
तक सीमित हैँ जो ऐसे सेनिक प्रह्यासन का अनिवार्य परिणाम है, जिस पर पूर्ण न्यायिक 
नियन्रण न हो । 

२ किचल और सत्यपाल का मुक़दमा । 


'डं७० राजनीति के मूल तत्त्व 


विरुद्ध युद्ध करने के आरोप में जो मुकदमा चला, उसमें अभियुक्तों को अपनी मर्जी का 
वकील चुनने की अनुमति नही दी गयी, मुकदमे का पूरा अभिलेख नही रखा गया और सफाई 
के वकील को प्रतिदिन लिए गए नोट न्यायारूय के ब्राहर आने से पहले वही रख आने पडते 
थे। यह समझना कठिन है कि इस हालत में वे अपने को निर्दोष कैसे सिद्ध कर सकते थे । 
कनेंल जैकब के अधीन एक दाडिक दस्ते ने एक व्यक्ति को कोडे लगाए जिसने--क्रुछ 
गर्मी के साथ--यह बताने से इतकार कर दिया था कि तार की तारे किसने नष्ट की । बाद 
में मालूम हुआ कि जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था, उसे मालूम ही नही था कि तारे किस 
ने नष्ट की थी । अन्त में, एक और उदाहरण लीजिए । लाहौर में प्रभारी सैनिक-अधि- 
कारी ने कुछ से अधिक छोगो के बाजारों में जमा होने की मनाही कर दी । कुछ लोग इकटढठे 
हुए और उनके मुखिया लोगो को कोडे लगाए गए । जाच करते पर पता चला कि वे लोग 
बराती थे, जिनका प्रयोजन बिलकुल दोषरहित था ।" में यह नहीं कहता कि इन उदा- 
हरणो से किसी विशेषरूप से ऋरतापूर्ण या असाधारण बात का पता चलता है। उदाहरण 
आयरलैण्ड में दमन का हो, बवेरिया, हगरी या रूस का, इससे सदा यही बात निकलती 
है कि एक बार न्याय का काम साधारण न्यायालयो से लेकर कार्यांग को दे दिया जाय, तो 
इस प्रकार की ज्यादतियों का होना अवश्यम्भावी है। इसलिए यह बात महत्त्वपुर्ण है कि 
न्यायाऊयों को शक्तियों की सरचना ऐसी हो, कि उनके कृत्य और कार्य विधि तभी अपने 
स्थान से हटें जनकि शासन करने की शक्ति लुप्त हो । 

दूसरी समस्या का सम्बन्ध सैनिक विधि के काछ में अधिकारियों के आचरण के 
सम्बन्ध में उन पर चलाए गये मुकदमो में उन द्वारा अपनी सफाई में कही गयी बाती से है । 
इस सम्बन्ध में सामान्य विधि के अन्तगंत एक बहुमूल्य सुरक्षण है। मह निर्धारित किया गया 
है कि कोई भी ऐसा काम न्‍्यायोचित नही समझा जायगा जिसके बारे में यह प्रमाणित न 
किया जा सके कि बह व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी था । एक अमरीकन न्यायाह्षय 
ने कहा है? कि “यह अधिकार तो आपात से जनित होता है और आपात का प्रमाण मिलते 
पर ही इस अधिकार के प्रयोग को न्‍्यायोचित' कहा जा सकता है।” इसका अर्थ यह है कि 
कार्याग का कोई अधिकारी अपने किसी काम की सफाई में यह नहीं कह सकता कि उसके 
विचार में ऐसा करना ज़रूरी था, उसे इस बांत मे न्यायालय का समाधान करना होगा 
कि साधारण ज्यूरी को उसके बिचार से सहमत किया जा सकता है। मैं समझता हु कि यह 
तो मान लिया जायगा कि इससे अधिक अच्छी और कोई कसौटी नही मिल सकती । जित 
ज़िम्मेदारियों को उत्तेजना में निभाना पडता है, उन पर ठण्डें दिल से विचार 'करते की 
कृठिनाइयो के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इन कठिनाइयो को ठीक मान भी 
लिया जाय तो भी यदि निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध हो, उन कठिनाइयों के आधार पर उस 





१ १९१९ में हन्टर आयोग के सासने दिए गये साक्ष्य में यह और ऐसे बहुत से 

सांसले मिलेंगे। इनके सम्बन्ध में साक्य १९२४ की क्पत में ओ'डायर बनाम नागर करे 

/अूहवमे में भी दिया गया था। ु 
+759४ - ४२५ सिखचेल बनाम हारमोनी, १३९, हावडर्ड, ११५, १३४॥। 
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का दण्ड कम किया जा सकता है, उसे दोषमुक्त नही किया जा सकता। यह स्थिति इस 
व्यक्ति की स्थिति से भिन्न ही है जो क्रोध उत्पन्न करने वाली किसी बात के प्रभाव में आ कर. 
किसी की हत्या कर देता है ,, उस हत्या का कारण तो समझ में आ जाता है परन्तु वह है तो 
हत्या ही । ऐसी बात हुई जिसने अभियुक्त को कुंद्ध कर दिया--इस के आधार पर दण्ड 
तो कम हो सकता है, इसके आधार पर अभियुक्त को बरी नही किया जा सकता। इसलिए 
प्रत्येक मामले मे न्‍्यायाधीश का यह काम है कि वह बडी सावधानी से इस बात को आके 
कि किये गए काम और उस स्थिति में क्या सम्बन्ध हे, जिस से तिबटने के लिए करने वाले 
ने वह काम ज़रूरी समझा। और उस काम को करने वाले को केवल इसलिए न्यायालय 
के नियन्रण से बचने का अधिकार नही है कि वह काथ्रकारी की विश्ञेष स्थिति में काम 
कर रहा था। 

निस्सन्देह, इसके फलस्वरूप क्षतिपूर्ति अधिनियमों का प्रइन उत्पन्न होता है । 
आधुनिक राज्य में गडबड होने के बाद लगभग सदा यही हुआ है कि इसे दबाने वाले व्यक्तियों 
को उन जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए विधान बनाए गए है, जी अन्यथा उन पर आती । 
यह बात केवल गडबड के सम्बन्ध मे ही सच नही है, क्योंकि आयरलैण्ड में हुए अपराध 
में जिन व्यक्तियों का हाथ होने का सन्देह था उन्हे इगलेण्ड में गिरफ्तार किया गया और 
वहा से निकाल दिया गया और उस के बाद भी एक क्षतिपूर्ति अधिनियम बना |? इस प्रकार, 
की प्रक्रिया का परिणाम मोटे तौर पर यह होता है कि उन कामो की न्‍्यायांग द्वारा जाच 
नही हो पाती जिनका, उन्हें करने वालो के लिए गम्भीर परिणाम हो सकता है । इसका 
परिणाम यह भी है कि जो यह समझते है कि इन कामों से उन्हें ऐसी हानि पहुची हैं 
जो अन्यायपूर्ण है, उन्हें कार्याग की शक्ति की दया पर मिभैर रहना पडता है । इस से' 
कार्यांग अपने को अपने आचरण की उस समुचित जाच से अच्छी तरह बचा लेता है, जैसी 
कि ऐसे मामलो के फलस्वरूप हो सकती है जिनमें उसका आचरण उत्त परिस्थितियों में 
अन्यायपूर्ण हो जिनसे निबटने के लिए उसने वे काम किए हो । उन॑ सब मामलो में 
जहा सैनिक विधि छागू की जाती है, न्यायिक जाच विशिष्ट रूप से आवद्यक 
होती है और क्षतिपूर्ति अधिनियमों के फलस्वरूप' लगभग सदा ही न्यायिक जाच 
असन्तोषजनक और कठिन हो जाती हे । इसलिए में समझता हू कि न्यायाग 
और, कार्याग के परस्पर सम्बन्धों के एक अवस्थान में यदि न्यायाग के कृत्यों का 
समुचित्त रूप से पालन होना है तो, उसके लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाना बहुत ही अनु- 
चित कार्थ-विखि है । ऐसे मामलो में जो नागरिक यह समझता हो कि उससे अन्याय हुआ 
है तो वह इस योग्य होना चाहिए कि वह समुचित काल में न्यायालयो में उस अन्याय को दूर 
कराने का अपना अधिकार सिद्ध कर सके । मैं समझता हू कि इस बात पर जोर देते का 





१ इस देदानिकाले को एकपक्षीय ओ ब्राथन (१९२३) २ के० बी० ६१ के 
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पर्याप्त कारण है कि ऐसे अन्याय का उसके होने के समय से कुछ ही दिनो बाद प्रमाण दिया 
जाय और यह कि उस के सम्बन्ध में लेख एक महीने के भीतर मागा जाना चाहिए | ऐसा 
हो तब क्षतिपूर्ति अधिनियम युक्तियुक्त कहा जा' सकता है । परज्तु जिस कार्याग को सदा यह 
विद्वास' हो कि विधानाग उसकी रक्षा करेगा, वह न्यायाग द्वारा परिनिरीक्षण की परवाह 
नही करेगा, क्योकि उसे मालूम है कि उसके पास न्यायाग के परिनिरीक्षण से बचने के साधन 
है । और इसका प्रभाव केन्द्र में स्थित उसके अभिकर्त्ताओं पर उतना नही पडेगा जितना 
कि उन पर, जो केन्द्र से दूर है । इसलिए सभी क्षतिर्पुति अधिनियमों के लिए विधान सभा के 
स्थायी आदेशों द्वारा यह निर्धारित होना चाहिए कि उनके पास करने के लिए विशेष 
बहुमत ज़रूरी है और वह बहुमत दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत होना चाहिए । 


समकान्‍नन ले जा 


प्रत्येक कानूनी व्यवस्था के कार्य करने के लिए ऐसा तत्त्व होता है जिसमें किसी 

पेशे के व्यक्ति नही होते और उसका सबसे अच्छा उदाहरण ज्यूरी है। बल्कि ज्यूरी द्वारा 
मुक़दमे का अधिकार तो अधिकतर राजनीतिक व्यवस्थाओ का उद्देश्य रहा है जिससे कि' 
वे न्‍्यायाग की अभिनति से सुरक्षण की व्यवस्था कर सके, जोकि बहुधा कार्यांग की दया पर 
निर्भर होता है । तो ज्यूरी कम से कम आशिक रूप में इस बात की गारटी है कि रूगभग' 
| तठस्थ व्यक्तियों के समूह की राय पर ध्यान' दिया जायगा | उदाहरण के लिए, १७९४ में 
हुए देहाद्रोह के मुक्तदमो " का विवरण पढिए तो पता चलता है कि उन मुकदमो में ज्यूरी न 
होती तो उन मुकदमो का फैप्तता केवल इस धारणा के आधार पर होता कि उदार विचार 
रखना घोर देशद्रोह है।और फिर जो कोई भी पचास वर्ष पहले के दाण्डिक मामलों में 
इगलेण्ड के न्यायाधीशों की आदतो का अध्ययन करेगा, उसे यह पता चल जायगा कि न्याय 
की पूर्वेधारणाए चाहे कुछ भी हो, वास्तव में न्यायाधीश तो यह समझ लेता था कि जिन 
व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा रहा है, वे दोषी है और ज्यूरी न्यायाधीश के निश्चित 
ये के विदद्ध अपील का साधन बन' कर एक बहुत बडा प्रयोजन पूरा करती थी। इसमें 

नही कि ज्यूरी व्यवस्था में बहुत बडी' असुविधाएं है । जिन' मामलो में राजनीतिक 

के सम्बन्ध है, उन सभी में ज्यूरी का रुझ्ञान' यह रहेगा कि वह तत्कालीन राय की अभि- 

क्र साधन' बनेगी । उदाहरण के लिए, अमरीका के दक्षिणी राज्यों में हब्शियों के 

जाते है तो उनमें ज्यूरी में पक्षपात की भावना रही है और लूदन की साधारण ज्यूरी 
अप्सा्ण/फिंख के मामछे में प्रतिवादी के मज़दूर नेता होने पर जो राय बनाती' हूँ वह 
बीही के कन्जेवेंटिव दल का प्रमुख सदस्य होने की दशा में भिन्न हो जाती है। उन सभी 
एसी से; जो निश्चित रूप से फौजदारी मामले नही होते ज्यूरी' के सदस्य ऐसे ससार में 
ते! ही। जिसमें ने अपनी राय के मानको की जाच नहीं करते । ज्यूरी का सदस्य अपने 
पशिीक्ली| जय को ही अपना छेता है और न्यायाधीश के नियत्रण से बाहर के क्षेत्र में वह 
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उन तथ्यों पर उस राय को लागू करता है, जिनके सम्बन्ध में उसे राय बनानी पडती है । 
उदाहरण के लिए, समाज्ञी बताम नेल्सन और ब्राड* के मामके को चीफ जस्टिस कॉककबर्ने 
से छेकर महान ज्यूरी को दे द्विया गया था | इससे यह समझना असम्भव हो जाता है कि 
सिवाए इस पूर्वंधारणा के, और किसी आधार पर आरोप पत्र क्यो तैयार नही हो सका, 
कि जमई का विद्रोह के दमन के लिए जो कुछ भी किया गया वह ठीक था चाहे उसके करने 
का बल कुछ भी क्यो न रहा हो | कारलाई की तरह सभी अपग्नेज़ इस बात में विद्वास' 
रखते थे । 

फिर भी मेरा विश्वास हे कि सभी फौजदारी मामलो और ऐसे दीवानी मुकदमो में 
ज्यूरी व्यवस्था का होना एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षण है, जिनमें हित वैयक्तिक न होकर अवैयवित॒क 
हो, जैसे कि अपमान-लेख जोकि इस सम्बन्ध में सवि ग-भग से भिन्न है। इस बात का बहुत 
महत्त्व हे कि जेसे मताधिकार के लिए सम्पत्ति का स्वामी होना ज़रूरी नही होता, उसी 
प्रकार ज्यूरी का सदस्य होने के लिए सम्पत्ति का मालिक होना आवश्यक न समझा जाय। यदि 
आप ' इसमें साधारण व्यक्तियों को रखना चाहते है तो उसके लिए यही एक तरीका है। इस 
बात का भी महत्त्व है कि ज्यूरी के सदस्य को समुचित पारिश्रभिक मिले जो । कोई भी कुछ 
समय तक ज्यूरी में रहा है, वह जानता है कि ज्यूरी के सदस्यों का सरोकार न तो साक्ष्य 
से होता है और न ही मुकदमे के परिणाम से, बल्कि इस बात से होता है कि वे कब अपनी 
दिनचर्या में फिर जा लगेंगे। इसके परिणामस्वरूप उनके मस्तिष्क में अजीब तरह की असगत 
बाते आा जाती है। वे उस वकील के पक्ष में हो जाते हे जो सक्षेप में बोलता हो और इस बात 
का कोई विशेष ध्यान नही रखते कि वह जो कुछ कह रहा है उसका क्या महत्त्व हें। उनके 
दिमाग विचाराधीन' मामले से हट कर इस बात की ओर भटकने लगते है कि सप्ताह के अन्त 
में न्‍्यायलूय स्थगित होने के बाद फिर जब उसकी बैठक होगी तो वह जल्दी होगी या देर में । 
इस प्रकार की कठिनाइयों के कारण कई लोगो को यह विचार सुझा हे कि ज्यूरी के लिए 
एक स्थायी तालिका होनी चाहिए जिसमें से छोगो को ज्यूरियो में रखा जाय। परल्तु ऐसे 
तरीके से तो इस व्यवस्था का सार ही समाप्त हो जाता है । यह इसलिए कि इन मामलों में 
हमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की राय की आवश्यकता नही होती, बल्कि साधारण व्यक्तियो 
की राय वाछित होती है । और वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत वह राय तब तक ठीक प्रकार 
मिलती है जब तक कि ज्यूरी के निर्णयो के विरुद्ध अपील की व्यवस्था रहे, विशेषकर 
फौजदारी मामलो में यह व्यवस्था रहनी चाहिए ।* 

परन्तु जब्नकिसी मामले में सम्बन्धित समस्या व्यक्तिगत न हो, बल्कि मोदे तौर पर 
प्राविधिक स्वरूप की हो, तो स्थिति भिन्न हो जाती है । सम्भव है कि यह समस्या सविदा के 
मामले में व्यवसाय के व्यवहार की हो, मजदूर सधों की प्रथा की हो, व्यापार चिन्ह के 
उल्लघन की हो, अभिकरण-विधि सम्बन्धी हो या इस प्रकार की अन्य समस्या हो। मेरा 

१. कई स्थानों पर 
२, निस्सन्देह मेरा मतरूब यह नहीं है कि अभियोक्‍ता पक्ष को दाडिक मामलों में 

अपील करने का अधिकार हो । 
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कहना यह है कि इस प्रकार के प्राविधिक मामलछो में ज्यूरी का होना तब तक सगत नही 
होगा जब तक कि विवादग्रस्त मामले को निबटाने के लिए विश्ञेष प्रकार की ज्यूरी म 
बनाई जाय । मै समझता हु कि इस आवश्यकता को पूरी करने का सीधा सा तरीका यह है 
कि प्रतिनिधि सस्थाओं के व्यक्तियों की एक स्थायी तालिका बनाई जाय जिसमें मे 
व्यक्ति आवश्यकता होने पर ज्यूरी में बैठें। इसका एक और लाभ यह होगा कि विशेषज्ञ 
साक्षियों की राय को ऐसे व्यक्ति आक सकेगे जिन्हे वास्तव में उस विषय का ज्ञान है और 
बता सकेगे कि उस साक्ष्य में कितना तथ्य हैँ । इससे न्यायाधीश को यह आश्वासन प्राप्त 
होगा कि उसकी राय की जाच व्यक्तियों का ऐसा समूह करेगा जिनके लिए उसकी राय 
का महत्व वास्तव में होगा । इनमें से प्रत्येक लाभ महत्त्वपूर्ण है । 
न्यायिक प्रक्रिया में वृत्ति-रहित व्यक्तियों का जो तत्त्व है, उसके प्रतिनिधि 
इगलरेण्ड में जस्टिस आफ पीस है जो अवैतनिक काम करते है । और यदि उनके क्ृत्यों के 
क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखा जाय तो यह मालूम होगा कि उन्होने, विशेषकर इगछण्ड़ 
में सराहनीय कार्य किया है । मेरा अपना यह निश्चित मत है ऐसे व्यक्तियों को सामान्य 
, क्षेत्राभिकार देना बडी भूल है, जिनके लिए कानून का कोई अनुभव आवश्यक नही समझा 
जाता । इस समस्या के कई ऐसे तत्त्व है जिन पर विचार करना जरूरी है | पहली बात तो' 
यह हूँ कि नियुक्ति का आधार ही असन्तोषजनक है । छगभग सदा ही इन नियुक्तियों का 
आधार राजनीतिक रहता है । जेसाकि मि० एच० जी० वेल्स ने कहा है महू पद “छुट्भइयों 
की राजराणकता” बन जाता है । इसे राजनीतिक सेवा के पारितोषिक के रूप में दिया 
जाता है जब कि सेवा इतनी बडी नहीं समक्षी जाती कि उसके लिए इससे अधिक बडा 
पद देना ठीक जचे । यह आडर आफ दी ब्रिटिश एम्पायर जैसा विभूषण बन 
जाता है और सस॒द्‌ का कोई प्रमुख सदस्य अपने छोटे-भोटे अनुयासियों को यह पद उसी 
प्रकार दिला देता है जैसे कि शिकार के बाद मरी हुई छोमडी शिकारी कुत्तों के सपुर्द 
कर दी जाती है । निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक पद पर नियुक्ति के लिए यह अपर्याप्त 
तरीका है | परन्तु दूसरी बात यह है कि इस क्रृत्य को पूरा करने के जो तरीके हैं, उनमें 
बहुत सी त्रुटिया रह जाती है । यदि मामले में कोई कानूनी नुकता है, तो मजस्ट्रिट के क्षज्ञान 
के कारण निर्णय करने का भार न्यायारूय के कक पर आ पड़ता है। यदि उस मुक्दमे में 
स्वविवेक के प्रयोग की आवश्यकता है तो निणायक भावना ऐसे व्यक्ति के अनुभव से जनित 
होती है, जिसका अपने काम का ज्ञान यही तक सीमित है कि उसे साल में साधारणतम्रा 
क्रेवल १५ दिन तक कचहरी लछगानी पडती है । इसके परिणाम बडे गम्भीर हौते हैं। ऐसे 
मजिस्ट्रेट भी है जो प्रत्येक विषय पर अपनी राय प्रकट किये बिना नही रह सकते । कुछ ऐसे 
है जो कुछ मामलो में तो आवश्यकता से अधिक कडाई बरतते है और कुछ मामलो में बड़े 
उदार बन जाते है। किन्‍्ही विशेष अपराधो में भिन्न-भिन्न मजिस्ट्रेटो द्वारा दिए गए दण्डो 
का अध्ययन कीजिए तो पता चलता है कि जब बन्दी का फैसला वैतनिक की बजाय अवैत- 
निक मजिस्ट्रेट करता है तो बन्दी को किन ख़तरो का*सामना करना पडता है । मुझे इसमे 
पम्देह[ दिलाई नही देता कि कुछ जस्टिसिज़ आफ पीस ने बहुमूल्य सेवा की है | परन्तु साधारण 
बे हिंटंस आफ पीस के पास अपने पद के योग्य होने के लिए न तो आवश्यक ज्ञान होता है 
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और न प्रशिक्षण प्राप्त होता है । ऐसा समझ लीजिए कि वह साधारण व्यक्ति होता है जो 
ज्यूरी में होने की बजाय न्यायाधीश के पद पर आसीन होता है । और जब बह किसी गाव 
में जस्टिस आफ पीस होता है और शिकार की चोरी के मामछे का फैसला करने बैठता है 
तो न उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वह न्याय कर सके और न उसके पास उस 
योग्य अनुभव रहता है । इसलिए किसी भी न्यायिक व्यवस्था में इस बात का बडा महत्व 
हैं कि सामान्य क्षेत्राधिकार की शक्तिया केवल ऐसे व्यक्तियों को दी जाय जिन्हें विधि 
का प्रशिक्षण प्राप्त ही और जो उस में सक्षम हो । 

विशेष समस्याएं सामने आती है तो बात भिन्न हो जाती है। एक ओर तो कानून के 
कुछ व्यतिक्रमण हैँ और दूसरी ओर दीवानी मुकदमे, जिनके सम्बन्ध में मैं यह समझता 
हु कि अधिक अच्छा यही है कि प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार दिया जाय और अपीकू कर सकने 
का अधिकार सुरक्षित रहे | ऐसे मामले होते है जिनसे किसी व्यवसाय विशेष को परिणाभ' 
में विशेष विलूचस्पी रहती है , उदाहरण के लिए गन्दे खाद्य की बिक्री से जनहित की रक्षा 
करने के विधान में खाद्य बेचने वाली दुकानो को विशेष दिलचस्पी होगी । और उत्त मामलो 
जैसे मामले भी होते है जो कारखाना अधिनियमो के अन्तगँत आते हैं, जिनमें वाछनीय यह _ 
है, कि श्रमिको को नौकर रखने वाले मालिको में उन अधिनियमो के प्रति जिम्मेदारी की 
भावना जागृत की जाय । में समझता है कि ऐसे मामलछो में प्रादेशिक न्यायाधिकरण 
बनाने से, जिन मे प्रतिनिधि सस्थाओ द्वारा नामज़द किए गए व्यक्ति हो, उन लोगो के पास 
कानन को लागू करने का बडा अच्छा साधन रहेगा जिन पर कानून का बडा प्रत्यक्ष प्रभाव 
पडता है । उन के लागू करने में पक्षपात होने का जो ख़तरा है, उसे अपील का अधिकार 
देकर दूर किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, व्यवसाय बोर्ड द्वारा बनाया गया मजूरी 
क्रम उन न्यायालयों द्वारा लागू किया जाय, जिन में बोर्ड के ग्रतिनिधि हो तो सम्बद्ध उद्योग 
में ऐसे विधान के महत्त्व की भावना जागृत होगी। इस से उद्योग में भाईचारे की भावना 
आएगी और यह इच्छा उत्पन्न होगी कि और उद्योगो की तुलना में कम मामले न्यायालयों 
के सामने जाय । निपिद्धे सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। मैने 
पिछले अध्याय में जिस व्यवस्था का विवरण दिया है, मैं समझता हू कि उसके अन्तर्गत 
प्रत्येक औद्योगिक परिषद्‌ में एक वैधिक न्‍्यायाधिकरण बनाया जा सकेगा जो विधि के 
अतिक्रमण के उन मामलछो को निबटाएगा, जिन से उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पडता' 
हो । इस बात का कोई कारण नही कि हम औद्योगिक क्षेत्र में देसा ही नेतिक अनुशासन 
क्यों न बनाएँ जैसा कि डाक्टरी या वकालत के पेशों के आचरण के मानको के सम्बन्ध में 
है । कोई व्यक्ति यदि सदा ही शुद्ध खाद्य अधिनियमों से बचता हो, तो उसे व्यवसाय से 
बहिष्कृत किया जा सकता है ग्रा किसी ऐसी कम्पनी को तोंडा जा सकता है, बिल्कुल उसी 
तरह जैसे कि किसी डाक्टर को डाक्टरो की पजी से निकाल दिया जाता हैं जिस से कि 
व्यवसाय के सम्मान के मानक बने रहे । इस प्रकार के विकेन्द्रीकृत क्षेत्राधिकार का स्वरूप जन्न 
तक कुछ विशिष्ट अपराधों तक ही स्रमित रहे और उत न्‍्यायाधिकरणो के हाथ में हो, जो 
समुचित सत्ता द्वारा बनाए जाय, तो वह वैसा अव्यावसायिकृ नही रहता जैसा कि आजकल 
के अवैतनिक न्यायाप्रीशों का होता है। और इसमें यह लाभ भी है कि उद्योग अन्य प्रयोजनो 
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के लिए एक वास्तविक एकाश बन जाता है। तब वह न्याय मत्रारूय को कानून के प्रवत्तेन 
के सम्बन्ध में, जिस का उस पर प्रभाव पडता है, ऐसे ढंग से राय दे सकता है कि कानून 
की किस्म सुधर जायगी। हमें पहले से ही अनुभव हूँ कि व्यापार मण्डलो को मध्यस्थता की. 
जो द्ाक्तिया प्राप्त है, वे कितनी गुणकारी है । इस का कारण यह्‌ हैँ कि उन का क्षेत्राधिकार 
केवल उन्हीं समस्याओं तक सीमित है. जिन्हें हल करने के लिए वे सक्षम है, और ऐसी 
दाक्तियों के विस्तार से निशलय ही लाभ होगा । 

न्यायिक हृत्य में वृत्ति-रहित व्यवितयों के तत्व का एक तीसरा पहलू है जिस का 
आजकल लाभ नही उठाया जा 'रहा। वह अपराध और उसके दण्ड की समस्या से 
सम्बद्ध है। आजकल अधिकतर राज्यो में कानूनो में दण्ड की ऊपरी सीमा निर्धारित कर 
दी जाती है और उसका परिमाण न्यायाधीश के अबाध विवेक पर छोड दिया जाता है। उस 
दण्ड में पुनरीक्षण करने का काम न्यायाग के लिए रह जाता हैँ । जब न्यायाधीश निर्णय 
करता है तो उस के सामने पुलिस की रिपोर्ट होती हे-जिसमें वह सभी कुछ होता है जोकि 
पुलिस बन्दी के बारे में जानती है-और मुकदमे में दिया गया साक्ष्य होता हैँ । मैं समझता 
, हैं कि कार्य-विधि का यह तरीका समृचित नही है । पहली बात तो यह है कि ऐसे प्रकार के 
अपराध भी है जिन के लिए दण्ड तभी से निश्चित है जब उन के स्वरूप के बारे में वास्तविक 
ज्ञान सम्भव नही था। इस का सब से अच्छा उदाहरण लैंगिक अपराध हे। ऐसे मामलो में 
प्रत्येक न्यायाधीश की तभी दण्ड दे सकना चाहिए जब कि उस के सम्बन्ध में सक्षम डाक्टरों 
की 'राय ली जा चुकी हो । ऐसे मामलो में डाक्टरी परामर्शक से सलाह केना उतना ही 
स्वाभाविक होना चाहिए जितनी कि यह बात कि नौवहन सम्बन्धी मामलो में नौसेना के 
पराम्क से सलाह ली जाती है " | दूसरी बात यह हे कि दण्ड-काल का प्रयोग कैसे किया 
जाय-इस प्रइत पर आज' की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जा सकना चाहिए। कोई न्यायाधीश 
यदि किसी सेंध लगाने वाके को सात वर्ष दाडिक अधिसेवा का दण्ड देता है तो आजकल 
किये गए अधिकतर अनुसधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि वह उसे ऐसे कारावास अनु« 
शासन में रहने की सज़ा दे रहा है जहा से निकलते ही उसका"फिर सेंध मारने रूगना 
लगभग निश्चित सा है । सभी बातो को देखते हुए मुझे यह बात स्पष्ट दिखाई देती है 
कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि न्यायाधीश को न केवल प्रतिवादी का पुलिस- 
अभिलेख देकर सहायता दी जाय बल्कि उस के मानसिक और सामाजिक इतिहास के बारे 
में जो कुछ भी मालूम हो सके, उसे प्रशिक्षित अनुसधानको द्वारा मालूम करके न्यायाधीश 
को बताया जाय। हमें इस योग्य होना चाहिए कि हम न्यायाधीद को ऐसी सामग्री दे सके 
जिस के आधार पर वह आज ' की अपेक्षा अधिक वास्तविक ज्ञान पा सकेगा और निर्णेय 
दें सकेगा । और मैं समझता हू कि ऐसी व्यवस्था गलत हूँ जिस में बन्दी में न्यायाधीश की 
दिलचस्पी उस का अपराध सिद्ध होने पर समाप्त हो जाती है | यदि ऐसी व्यवस्था की जाय 
कि जेलो के प्रबन्ध में न्‍्यायाधीद्य का हाथ रहे तो वह अपनी ज़िम्मेदारियो को अधिक अच्छी 
तरह समक्ष सकेगा जिस का कि आजकल सामान्यतक अभाव है । बल्कि इस बात का भी 
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पर्याप्त कारण मौजूद है कि इस प्रकार न्यायाधीश को जेलो के प्रबन्ध में साथ लेकर प्रत्येक 
वर्ष उस प्रबन्ध के स्वरूप पर टिप्पणी प्राप्त की जाय । यदि राज्य को कई प्रदेशों में बाटा 
गया हो और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को प्रत्येक प्रदेश की जेलो के निरीक्षण और 
रिपोर्ट का काम सौपा जाय, तो जेल व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत सा अज्ञात दूर हो जायगा 
और इस बात का साधन मिल जायगा कि निरन्तर सुधार के लिए विशेषज्ञों की राय का 
प्रयोग किया जा सकेगा । यह बात ध्यान देने योग्य है कि आजकल दण्ड सम्बन्धी सभी 
गम्भीर सुधार जेल-अधिकारियो को छोड अन्य लोग करते है और उन्हें बिना विरोध के 
छागर नही किया जाता। न्यायाधीश को उस के निर्णय के प्रभाव से परिचित कराने से ऐसे 
क्षेत्र में यह साधन प्राप्त हो जाता है जहा इस का होना बहुत ज़रूरी है" । 
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न्याय प्राप्त करने की प्रारम्भिक शर्तें यह है कि न्याय में समानता हो। फिर भी कोई 
इस बात पर विश्वास नही कर सकता कि वर्तमान व्यवस्था में न्याय होता है । यह केवल 
फौजदारी ही नही बल्कि दीवानी मृकदमो में भी होता है। अभिकथित अपराधियों पर 
मुकदमा चलाने के लिए आधुनिक राज्य के पास बहुत बडा सगठन रहता है परतु उन का समु- 
चखित बचाव करने वाला कोई भी सगठन नही है । जब भी मुकदमे में प्रतिवाद की तैयारी एक 
महत्वपूर्ण मद होती है तो धनी व्यक्तियों के छिए एक कानन है और निर्धनो के लिए दूसरा । 
यहो पर बस नहो है । जीवन के वैयक्तिक सम्बन्धों में, उदाहरण के लिए, तलाक के मामले 
में, साधनों के अभाव का तात्पयें बहुधा यह होता है कि ऐसे साधनहीन व्यक्तियों की पहुच 
न्यायालय तक नही हो सकती । और दीवानो मुकदमो में भी बहुधा ऐसा होता हैँ कि यदि 
कोई गरीब व्यक्ति वकील नही रख सकता या कुशल वकील नही रख सकता, तो यह बात 
उस द्वारा न्याय प्राप्त करने में घातक बाधा बन जाती है। यदि कोई निर्धन स्त्री चोरी करती है 
तो उसका अपराध बडी जल्दी सिद्ध हो जाता है, परन्तु यदि किप्ती अमीर स्त्री ने कुछ चुराया 
हो तो उसे स्नायु रोग हीने के आधार पर मुचलूका लेकर छोड दिया जाता है। यदि कोई 
टैक्सी ड्राइवर शराब में धृत्त पाया जाय, तो उसे जुर्माना देता पडता हे परन्तु यह सभी 
जानते हैं कि मजिस्ट्रेट ऐसे ही किसी अमीर युवक को अपराधी सिद्ध नही करते क्योकि 
अकसर वह अपील करता है और अपने विरुद्ध निणेय को पलटवा छेता है । व्हाइट चेपल से 
पुलिस का विरोध करने वालो के जिस आचरण को गडबड फैलाने वाला काम मान लिया 
जाता है, मेफेयर में बिल्कुल वैते ही आचरण को मस्ती की भावना का उद्रेक कहा जाता हे । 
यदि किसी कम्पनी के ऊची सामाजिक हँसियत वाले संचालक कम्पनी के काम की परवाह 
नही करते, तो उस के दिवालिया बन जाने पर उन्हें ज़िम्मेदार नही ठहराया जाता, परन्तु 
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यदि किसी छोटे मोटे अधिकारी के हिसाब मे गडबड हो जाती है तो उसके लिए ग़बन के 
आरोप से बचना कठिन है । स्पष्ट ही है कि हमें इस प्रकार की स्थिति का सुधार फरना 
पडेगा । 

हम किसी हद तक इस स्थिति में सुधार विधान द्वारा नही कर सकते, क्योकि जो 
स्वभाव इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हूँ वह तभी बदलेगा जब कि सामाजिक वातावरण 
में परिवर्तन होगा | जिस मजिस्ट्रेट को गरीब चोर तो दोपी मालूम देता है परन्तु अमीर 
चोर में स्‍्नायु-रोग दिखाई देता है, वह तब तक अमीर और गरीब में विभेद करता रहेगा' 
जब तक कि आर्थिक दर्ज के भेद दूर नही हो जाते। जो न्यायाधीश इस' बात में विश्वास 
नही रखता कि सार्वजनिक कम्पनियों के प्रमुख सचालूक उस उपेक्षा के लिए ज़िम्मेदार है 
जिसे रोकने के लिए उन्हें वेतन दिया जाता है, वह तभी उन्हें ज़िम्मेदार समझेगा जब आय 
काम के अनुसार होगी । इस पहलू में, कानून के लागू किये जाने के वर्त्तमान विभेद जब 
कानून नहीं बल्कि धन-सम्पदा की असमानता पर आधारित हो, तो उन्हें तभी दूर किया 
जा सकता है जब कि धत-सम्पदा की बराबरी का आन्दोलन चल्ले | यह स्थिति एक बहुत 
बडी समस्या का एक पहल भात्र हैं। गरीबो में जो बाते बुरी मातती जाती है, वही अमरो 
में बुरी नही लगती | जब बोल्शिविको ने अभिजात वर्ग के छोगो को ह॒त्याए की तो सभ्यता 
के शासक काप उठे थे, परन्तु जब अभिजात वग ने बोल्शिविको को मार डाला था, तब उन्हें 
कपकपी नही छूटी थी । मैं जिस वातावरण का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हू, वह 
सम्भवत शिकागों के फ्रक्स हत्या केस में बडी अच्छी तरह दिखाई पडा था, जब ऐसा लगता' 
था कि अमरीका की जनता यह समझती है कि करोडपतियो के पुत्र, चाहे वे अपराधी हो, 
न्यायालयों से मृत्यु दण्ड नही पाएगे।" सच तो यह है कि जिस' रक्नान के कारण इगलैण्ड 
के किसी लाड्ड पर छा्ड स-सभा द्वारा ही विशेष रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है, वह्‌ 
तभी समाप्त होगा जब वे विशेषाधिकार समाप्त हो जायेंगे जिन का प्रतीक लाई स- 
सभा हूं । 

फिर भी इन सब बातो का यह मतलब नहीं है कि हम समश्या के उस पहल से न' 
निबदे जिस का प्रत्यक्ष रूप से समाधान किया जा सकता है । इसके भी दो पहल है । दण्ड 
के सम्बन्ध में, जेसे कि इगलैण्ड मे सावेजनिक अभियोग निर्देशक होता है या अम रीका में 
ज़िला न्‍्यायवादी होता है, उसी प्रकार एक रक्षा-निदेशक की भी ज़रूरत हे जिस का काम 
यह देखना होगा कि किसी ऐसे बन्दी पर समचित प्रतिवाद की तैयारी किये बिता मुकदभा 
न' चलाया जाय जिस पर कोई गम्भीर आरोप लगाया गया हो । * जहा पृक्षा-चिदेशक की 
सेवाओ के लिए उपयुक्त पारिश्नमिक लिया जा सकता हो, वे सेवाए नि शुल्क देने का कोई 
कारण नही ,परत्तु जब प्रतिवादी इतना गरीब हो कि कुछ न दे सकता हो तो उसके बचाव' 
का ख़र्च न्याय की साधारण लागत में शामिल कर लिया जाना चाहिए। ऐसे साधनो के 


१ देखिए न्यू रिपक्लिक सितस्वर, २४, १९२७ में छपा लेख “दी फेक्स केस 
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होने,पर ही साधारण बन्दी को यह आश्वासन मिल सकता है कि उस का पक्ष समुचित रूप 
से न्यायालय के सामने रखा जायगा। इसमें स-देह नहीं कि न्यायाधीश साक्ष्य का पूरा 
महत्व ज्यूरी को बताने का भरसक प्रयत्न करेगा परन्तु अन्वेषण, गवाहो को बलाने आदि 
की बहुत सी बातें है, जो आजकल अधिकतर इस बात पर निर्भर हे कि बन्दी की आर्थिक 
स्थिति कसी है । मुझे पता चला है कि हत्या के किसी बडे मुकदमे में कोई समाचार-पत्र 
बन्दी से सनसनीखेज छेख के बदले में उस के खर्चे का एक अश दे देता हैँ । स्पष्ट ही है कि 
कार्य-विधि का यह ढंग ऐसा हे जिसे किसी भी तरह उचित नही कहा जा सकता । इस से 
मानवीय मस्तिष्क की निम्नतम प्रवृत्ति की सतुष्टि होती है । इस से अपराधी एक नायक 
जैसा दर्जा प्राप्त कर लेता हैं । इस से बजाय इस के कि अपराध की जधन्यता प्रकट हो, 
बह एक प्रशसनीय बात बन जाता है । यदि सावजनिक रक्षा की व्यवस्था करने से केवल 
यही हो कि इस प्रकार का व्यवहार रुक जाय तो भी ऐसा करना न्यायोचित होगा । परन्तु 
इस का भुख्य औचित्य यह हैँ कि इस के कारण बच्दी राज्य के बराबर हो सकेगा, जो 
उस पर मुकदमा चलाता है । 

सार्वजनिक रक्षा कार्यालय का स्वरूप ही ऐसा है कि यह अवश्य केन्द्रीयक्ृत होना 
चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि मौके पर गरीब व्यक्तियोकों सक्षम कानूनी सलाह 
देने वाली एक सरचना हो । ऐसी सरचना की आवश्यकता सिद्धात रूप में तो अधिकतर मानी 
ही हुई है, और, व्यवहार-रूप में, गरीब आदमी का वकील अकसर आधुनिक नगर की 
कल्याण सस्थाओ का सदस्य होता है ।* परन्तु इस प्रकार के स्वयंसेवी अभिकरण यह सोच 
भी नही सकते कि वे इस सारे क्षेत्र में काम करते है । न केवल यह कि कानून के सारे 
क्षेत्र मे काम करने के लिए उन के पास साधन नही होते, बल्कि वे सलाह देने से अधिक कुछ 
कर भी नही सकते और न वे न्यायालयों में जाकर उस सलाहू पर अमल ही कर सकते हैं। 
और ऐसा अकसर होता है कि वे नए और अनुभवहीन वकीलो की राय पर भी निर्भर 
करते है । जमनी में यह व्यवस्था बहुत बडे पैमाने पर हूँ । १९१२ में कानूनी सलाह के 
११० विभागों ने जिन्हें कुछ खर्चा नगरपालिकाए देती हूँ, ढाई लाख से अधिक मामले 
निब्रठाए ।* 

परन्तु हमें इस से अधिक विस्तृत चीज़ की आवश्यकता हैँ । हमें आवश्यकता इस 
बात की है कि राज्य मे प्रत्येक न्यायालय के साथ कानूनी सकाह का एक कार्यालय सम्बद्ध 
हो । यह कार्यालय उस स्थानीय सत्ता से सम्बद्ध होना चाहिए जिस के क्षेत्र के लिए वह 
न्यायालय हो और उसमें ऐसे अधिकारी होने चाहिए जिन्हें स्थातीय सत्ता मे नियुक्त किया 
हो) यह इसलिए कि अनुभव से यह बात स्पष्द हो गयी है कि इसके अधिकतर मुकदमो का 
सम्बस्ध उन समस्याओं से है जो स्थानीय सत्ता की क्षमता के अन्तर्गत प्रदतों से उत्पन्न 

१ देखिए आर० एच० स्मिथ की “जस्टिस एण्ड दी पुअर' जिस से इस सारे विषय 
पर बहुत सी जानकारी है । » 

२० देखिए डब्ल्यू० एच्र० डॉसन की 'स्युनिस्पल लाइफ एण्ड गंवर्नमेण्ट इन जमेती 
पृष्ठ ३०८ ।॥ 
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होती है । मोटे तौर पर इस के तीन उप-विभाग होने चाहिए (१) सलाह देना वाला (२) 
मध्यस्थता करने वाला और (३) न्यायाकृयों के लिए केस तेयार करने वाला । इसमें 
नौकरशाही और औपचारिकता आ जाने का जो ख़तरा है, उसे यह व्यवस्था करके दुर 
किया जा सकता है कि वकीलो की एक परिषद्‌ बना दी जाय जिस का काम इसके काम पर 
निग नी रखना और उस के सम्बन्ध में रिपोर्ट देना हो | में समझता हू कि यदि उच्च- 
त्यायारूय के वै धिक पदो या अद्धं-राजनीतिक पदो--जैसे कि महान्यायवादी का पद है--- 
को छोड अन्य सभी न्यायिक पदो पर नियुक्ति उन्ही व्यक्तियों की जाय जो ऐसे कार्यालय 
में काम कर चुके हो, तो वकीलो की दृष्टि में उस का सम्भान और भी बढ जायगा। यदि किसी 


बोरो के वृत्तिकाग्राही ने उस काम को स्वय देखा हो, जिस की रूपरेखा में अभी बताऊगा' 


तो उसके फलस्वरूप वह पहले से अच्छा सार्वजनिक कर्मचारी बन सकेगा। 

मैंने इस कार्यालय में जिन' उप-विभागो के बनाए जाने का सुझाव दिया है मैं, उन में 
से प्र्येक की अकूग-अलग चर्चा करूगा। सार्वजनिक और व्यक्तिगत कातून के सभी 
प्रशनो पर जानकारी और सलाह दी जानी चाहिए। परल्तु इस में दो अपवाद है। जहा किसी 
व्यक्ति ने पहले ही' किसी वकीछ से सलाह ली हो, उसे सकाह नहीं दी जानी चाहिए । 
और न सलाह ऐसी दशा में देनी चाहिए जब यह सन्देह हो कि वह व्यक्ति कानून से बचने 
की' नीयत से सलाह माग रहा है । उदाहरण के लिए, इस कार्यालय का यह काम नही है 
कि आकर से बचने में सहायता दे था दो व्यक्तियों के छलयुक्त तलाक का प्रबन्ध करे। 
परन्तु जो व्यक्ति बीमा अधिनियम, भजदूरो की क्षतिपूर्ति, या मालिक और किराएदार 
सम्बन्धी कानून के बारे में जानकारी या सलाहू का चाहता हो उसकी इच्छापूर्ति होनी 
चाहिए। जिस व्यक्ति के पास सम्मन पहुचा हो उसे तत्सम्बन्धी स्थिति के बारे में सलाह 
दी जा सकती है। किप्ती ऋण देने वाके का पैसा किती ने न' चुकाया हो या कोई करज़दार 
किती सूृदखोर साहुकार के चक्कर में फस गया है, या मौटर ड्राइवर की लापरवाही से 
किसी ने हानि उठाई हो---तो वे उस्ती प्रकार इस कार्यारूय के पास आपएगे जैसे कि धनी 
व्यक्तित अपने वकील के पास जाता हो । क 

इस कार्याढ्य का दूसरा उप-विभाग मध्यस्थता करने वाला होगा । प्रत्येक वर्ष 
हजारो ऐसे मामले न्यायालयों में आते है जित में थोडी सी चतुराई और समझ से काम लिया 
जाय तो वे अदालत से-बाहर ही' निबट सकते हैं। अपमान-वचन और अपमान-लेख के म।मछे 
होते है, कही मिया बीबी आपस में झगड पडते है और न्यायाल्‍ूय में जाकर एक दूसरे पे 
पृथक होने की व्यवस्था करना चाहते है, कही वचन-भग के भामले होत हैं कौर ऐसे भी 
मामले होते है जहा ऋण देने वाले और लेने वाले में अचानक झगडा हो जाता है ओ. ऋण 
देने वाला जोश में आकर न्यायाय की ओर चल देता हैं। किसी ने साधारण पुलिस 
न्यायारूय का किसी साधरण दिन का काम देखा है उसे यह बताने की ज़हरत नहीं 
कि ऐसे मामले कितने अधिक होते है। पदि इस प्रकार के किसी कार्यालय को गैर सरकारी 


तौर पर इन मामलछो को निबदाने की शक्ति दे दी जाय, तो बहुत्त सी अनावश्यक कठि+ाइयां' 









"दूर हो जायेंगी। में समझता हु कि ऐसे कार्याक्ृय को यह शक्ति देना जहरी होगा कि वह; 
(सुस्वेद्ध पक्षों की एक अनौपचारिक सुनवाई के लिए बुला सके और जब मध्यस्थता स्वीकौड 


न्यायिक ' प्रक्रिया ४८१५ 


कर लीं जाय और दोंनों पक्ष निबटारे को स्वीकार कर हें तो यह व्यवस्था करना आवश्यक 
होगा कि उस के परिणामस्वरूप आगे कोई वाद न चल सके | यदि इस कार्यालय के परिपादर्व 
में साधारण व्यायाूय की गरिमा हो और उसमें नियुक्त किए गए अधिकारियों में छदन 
के किसी अच्छे मजिस्ट्रेट की तरह घैय हो, तो इस में कोई सदेह नही कि हम मानवीय सुख 
का परिमाण बढाने में बहुत योग दे सकते है । 
इस कार्पाल््य म तीसरा उप-विभाग न्यायालयों में मुकदमे छडने के लिए होगा। 
इसका काम वहीं होगा जो कि कोई वकील करता है, परन्तु यह असामी से केवल 
उतनी फीस लेगा जो कि वह दे सकता हो । मै समझता हू कि इस उप-विभाग को इस आधार 
पर कास करता होगा कि जब कानून की दृष्टि में असामी का पक्ष हो ही न, तो वह उस 
की मुकदमा छूडन की भावना को सतृष्ट करने मात्र के लिए उसका मुकदमा नही लडेंगा। 
धनी व्यक्तियों की तरह निर्बेन वर्ग में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते है जिन के अभिमान और 
झगडने के लिए तैयार रहने की प्रवृत्ति को सतुष्ट करने का तरीका केवल कातूनी कार्य- 
वाही है । हम यह भान सकते है कि जम कर मुकदमा लडने वालो ने बहुधा सार्वजनिक 
स्वतन्त्रता की रक्षा की है, परन्तु इसका यह मतलब नही है कि उनकी सहायता के लिए 
एक सार्वजनिक कार्यात््य खोल दिया जाय । साधारणतया इस कार्यालय के अधिकारियों 
को इस सबंध में अपना समाधान कर लेना चाहिए कि जो व्यक्ति कार्याक्षय से सहायता 
भागता है उसकी आवश्यकता वास्तविक हैं या उस के पास वास्तविक सफाई है । इस में 
सनन्‍्देह नही कि उन्हें वास्तव में पूछताछ कर लेनी चाहिए और जहा सहायता मागने वाला 
यह समझे कि उसके साथ उचित व्यवहार नही हुआ है, तो उसे यह अधिकार होना चाहिए 
कि वह कार्यालय की मत्रणा परिषद्‌ से शिकायत कर सके | मै इस बात से इनकार नही 
करता कि इस प्रकार की सस्था बन जाने से वकीलो का बहुत सा व्यवसाय मारा जायगा। 
परन्तु एक बार इस सस्था को जनता का विश्वास प्राप्त हो जाय तो इससे कुछ बडे महत्त्व- 
पृण लाभ होगे। आशा है कि इससे उन वकीलो का राज' समाप्त हो जायगा, जो निर्धनो 
क्री विपत्तियों से छाम' उठाते है। इससे न्याय में मानवीय तत्त्व लाते में भी काफी सहायता 
मिलेगी । मुकदमा छडने वाले गरीब आदमी के बचाव के लिए सार्वजनिक सत्ता होगी 
तो उससे वैसा उपेक्षा,र्ण व्यवहार नहीं होगा जैसा कि आजकल हीता है । और कानून 
में मानवीय तत्त्व छाकर यह व्यवस्था लोगों के मन म कानून के लिए अधिक सम्मान 
पैदा करेगी जिस से कानून अधिक सुदृढ बनेगा । 
मै भ्रह कहृगा कि इस व्यवस्था का एक गृण यह भी है कि इस के द्वारा वकीलो 'को 
जनता की सेवां करने का माध्यम मिल जायगा | आजकल ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम 
ही है । बोस्टन में बहुत से ऐसे गरीब आदमी है--जिन्‍्हें मुकदमे लडने पडते है--और जिन 
के लिए हार्वंडं लॉ स्कूल का कानूनी सहायता विभाग न्याय का प्रतीक है | मे समझता हू 
'कि प्रत्येक जिले के वकीलों में परस्पर सहयोग से स्वयंसेवी वकीकों की एक ऐसी तालिका 
बनाई जा सकती है जिस के सदस्यु ऐसे कार्य,कय में काम करें और जिससे इस कार्यालय 


पक पाणयर---कम-रशनननवपरनपपरकन 


३, देखिये सस्मथ की पुत्तक, जिसका उल्लेस पहले किया जां चुका है । 
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के कामो पर होने वाला खर्च बहुत कम हो जायगा । सभव है कि सामान्यतया साधारण 
बैरिस्टर के लिए न्यायारूय में अपना काम छोड कर इस कार्यालय में काम' करना कठिन 
हों। परन्तु आधुनिक आर्थिक जीवन की परिस्थितियों के कारण ऐसे कार्याछलय का अधिकतर 
काम शाम के समय होगा | काम करने वाला व्यक्ति शाम की काम से छौट कर, आव- 
इयकता पडने पर, उन कार्यालयों में सलाह के लिए जायगा। मुझे इस बात का कोई कारण 
दिखाई नही देता कि वकील ऐसी व्यवस्था क्यो नही कर सकते कि प्रत्येक रात उन के कुछ 
सदस्य ऐसे लोगो का भत्रणा देने और मध्यस्थता करने के लिए इन' कार्यालयों में रहे । 
ऐसी व्यवस्था से स्वय उन्ही को छाभ होगा । नए वकील के लिए इन' कार्यालयों में 
काम का उतना ही महत्त्व होगा, जितना कि नए डाक्टर के लिए किसी अस्पताल में रह 
कर काम करने का होता है । इस में सदेह नहीं कि पुराने वकीछ के लिए इस काम में 
कम आकर्षण होगा। परन्तु वकालत पेशे के दोनों पक्षो को यह याद रखना पडेगा कि वे 
एक पेशे के रूप में है। और जैसा कि में ने इस पुस्तक में कहा है, किसी पेशे की मुख्य 
विज्येषता यह हैँ कि वह केवल मुनाफे के विचार से दी प्रेरित न हो। और इसी प्रकार के 
एक अनुभव से यह पता चलता है कि इस प्रकार का काम करने से विशेषज्ञ 
व्यवसायी को भी बहुत लाभ हो सकता है। विश्वविद्यालय के जिस' भी अध्यापक 
ने वयस्क शिक्षा के आन्दोलन में फाम किया हूँ वह नि*चय ही इस बात को मानेगा कि वह 
जितना समय देता है और जितना काम करता है उससे वह अनुपातत कही अधिक उत्साह 
और निष्ठा उत्पन्न कर सकता है। जितना कुछ वह सिखा सकता है, उस से फही अधिक 
वह स्वय सीखता है । 

मैं समकझ्षता हु कि वकीलो, विशेषकर एडवोकेटो के सबध में भी यही बात ठीक है । 
उन्हें मानवीय स्वभाव के सबध में बहुत सी बातें मालूम होंगी जिन का उन्हें आभास तक 
नही है । एडवोकेट अपने मस्तिष्क को ऐसे वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता मिलेगी, 
जिस में वह किसी समस्या का क़ानूनी हल नही बल्कि मानवीय हल ढढता है। वह कानून के 
तथ्यों को समझेगा, किसी मुकदमे के नुक्तो के रूप में नही बल्कि ऐसी समस्याओ के रूप में, 
जिल्‍हें उसे मानवो की आवश्यकताओ के अनुकूल लाना है। उसे कानून की कानूनी समझ 
की बजाय नैतिक समझ की अधिक आवश्यकता होगी । मेरा अपना विद्वास यह हैँ कि 
इस प्रकार के अनुभव से. अपने साधारण काम में वकील का महत्त्व अधिक बढ जायगा । 
उस के परिवारो के सर्वोत्तम सोलिसिटर की तरह बनने की आशा बहुत बढ़ जायगी, जो 
कि उन लोगो का विश्वासपात्र मित्र होता है, जिन्हें वह कानूनी सलाह देता है। कानून 
के सबधमें उसका दुष्टिकोण अधिक विस्तृत हो जायगा। आश्या है कि वह इस वचन का अभि- 
प्राय अधिक समझ सकेगा कि कानून का सा य न्याय है । सच तो यह है कि वह न्याय को 
उसके औपचारिक आवरण से दूर हटा कर उसे मानवीय इच्छा की (त्ति के सीधे सादे 
तरीके के रूप में देखेगा । सभव' है कि इस प्रकार के प्रयत्नो के फलस्वरूप ऐसे निवारक 
न्याय का विकास हो सकेगा जिस का न्यायालयों के न्याय के साथ वैसा ही सबंध होगा 
जैसा कि मिवारक औषधियो का अस्पताल में दी जाने वाली औषधियो से होता है । और, 
जो कि ऑगे चल कर बताऊगा, उसे इस प्रकार के प्रयत्न के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त 
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होगा, कानून के सुधार के सबध में उस का बहुत अधिक महत्त्व है [ 
कानून' की दृष्टि से समानता का एक और पहल है जिस के सबध में एकाथ बात 
कहना जरूरी है । वह समस्या है उन निधन व्यक्तियों की, जिन्हें कारावास का दड दिया 
जाता हैँ या बहुत अधिक जुर्माना किया जाता है। एक विशेष समस्या कानूनी कार्यवाही 
के खर्चे की भी है जोफि वकीलो के खर्चे से भिन्न है। किसी धनी व्यक्ति के परिवार पर 
इन बातो का कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता, परन्तु ऐसी बातें निर्धन व्यक्तियों 
के लिए अभाव उत्पन्न कर सकती हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि गभीर अपराधों को छोड़ 
बांकी सभी मामलों में मजिस्ट्रेट को चाहिए कि अपने विवेक का प्रयोग इस दिशा में करे 
कि अभियुक्त को कारवास के अतिरिक्त और कोई दड दिया जाय । इसलिए उसे चाहिए 
कि वह जिस प्रतिवादी पर जुर्माना करता है, उस की आय को ध्यान में रख कर ही जुर्माने 
की राशि निदिचत करे । अधिकतर भामलो में इस प्रकार का दड व्यक्ति के लिए नही बल्कि 
उस के परिवार के लिए दड बन' जाता है। बल्कि यह दलील भी निराधार नही है कि जब 
प्रतिवादी कम पैसे वाला व्यक्ति हो तो उस से एक पौंड या अधिक राशि के जुर्माने 
किस्तो में वसूल किए जायें, और यदि उस' के बीवी बच्चो की रक्षा के लिए परिवार की 
भजूरी की व्यवस्था जैसा कोई जुगाड हो जाय जिस का समर्थन मिस राथबोन॑ * ने किया 
था, तो उस से और भी अधिक सहायता मिलेगी । क्योकि वास्तव में अपराध तो वैयक्तिक 
होता है, इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करने का भरसक प्रयत्न करें कि उस के 
परिणामों का कम से कम व्यक्तियों पर प्रभाव पडे। इसी प्रकार मेरा कहना है कि इस बात 
के पक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है कि न्यायाधीश को यह अधिकार दिया जाय कि 
वह उपयुक्त मामलो में, जहा वादी या प्रतिवादी को न्यायालयो में नही सीचा जाना चाहिए 
था, न्‍्यायारूय शुल्क वापिस कर सके और, जहा सभव हो, ये शुल्क अनावश्यक और अनौ- 
चित्यपूर्ण मुकबमेबाज़ी के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों से वसूछ किए जायें । उन मामलो में 
भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न होती है जिन में गरीब ऋषियों को कैद कर दिया जाता है । इन 
मामलो में भी यदि ऋण के न चुकाए जाने का कारण, गुज़ारे के मामलो में की तरह, जान 
बूझ कर ज़िम्मेदारी से बचने का न हो, तो जो दड दिया जाता है वह अपराध के स्वरूप 
की तुलना में कही अधिक है । 
निस्सदेह, में यह नही कहता कि इन' तरीको से, कानूनी क्समानता की बडी' बड़ी 
बुराइयो में कमी होने के अतिरिक्त कुछ होगा । विधि में, विशषकर मालिकों के दायित्व 
और श्रमिको की क्षतिपूत्ति के क्षेत्र में अधिक विस्तृत समस्याए है। इस क्षेत्र में,कानून में जिन 
प्रत्यूपायो की व्यवस्था है, वे उत॑ दु खो का निवारण करने के लिए बहुत अनुपयुकत है, जो 
रोगो को उठाने पडते है । परन्तु इन मामछों के लिए कोई ऐसी सरचना काफी नही है जो 
केवल प्रशासकीय हो । इनका इलाज तो विधानाग द्वारा विशेषकर सामाजिक बीमे के क्षेत्र 
में विधानाँग के प्रयत्नो द्वारा किया जा सकता हूँ । वर्तमान व्यवस्था की श्रेणियों के अन्तगेत 
तो हम केवल तीन बातें कर सकते हे । हम सभी अभियुक्त व्यक्तियो--चाहे वे अमीर हों 


१ इलयिट रायबोर्न की पुस्तक 'दी,डिसइनहेरिटिड फ़ेमिली।' 
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था गरीब--के बचाव की समुचित व्यवस्था कर सकतें है । हम सभी व्यवितयों को चाहे 
उनक्रे पास कंसे ही साधन वक्‍ंयों न हो, सबसे' उत्तम' प्रकार की कानूनी सलाह दे सकते है। 
हम ऐसी व्यवस्था कर सकते है क्रि जिस किसी को अप॑ना दु ख दर्द दूर कराना हो या किसी 
शिकायत का ठीक उत्तर देना' हो, उसे अपना दु ख वर्द दूर कराने और उत्तर देने का अवसर 
अवद्य मिले | जैसा कि मेने कहा है, ये तीन' बातें करते हुए हम ऐसे निवारंक न्याय की 
व्यवस्था का विकास भी कर सकते है जिसमें उन बातों को हुकू किया जाथगा जिनका 
उत्तर अनावश्यक रूप से आजकल कानून में दिया जाता है | में समझता हू कि इस प्रकार 
के परिवत्तनो का बहुत महत्त्व है । यह इसलिए कि अभ्ततोगत्वा न्याय की व्यवस्थाओं को 
इस कसौटी पर कसा जाता है कि उनसे ग़रीब आंदमियों के अभावी और आवश्यकताओं 
की पूत्ति कहा तक होती है । 


कानूनी मस्तिष्क की एक लगभग अनिवार्य विशेषता यह है कि इसका रुकान 
अपरिबर्त्ती होने की ओर रहता है । यह अधिवातर दृष्टात के अध्ययन में छगा रहता है । 
यह जो कुछ कर सकता है बह अधिकतर अपने से पहले की पीढ़ी की सविधियों के आधार 
पर निर्धारित होता है। इस के प्रमुख प्रतिपादक सामान्यतयां अधेड आयु के व्यवित होते हैं 
जो उस समय ज्षत्ता वाले पदों पर आते है जब कि उन नयी मार्गों की अभिव्यवित होने छूगती 
है जिन्हें वे नही जानते । सच तो यह है कि वकील, समुदाय के किसी भी अन्य वर्ग की अयेक्षा' 
परम्परा के अधिक दास होते है क्योकि सामाजिक जीवन के किसी अन्य पहल की अपेक्षा 
उनके लिए यह अनुभव करना और यह प्रमाणित करना अधिक कठिन॑ है कि नवीनता' 
वाठनीय है। चिकित्सा-पद्धति में महान परिवत्तन जैसेकि कीटाणुओ के नाश द्वारा इलाज, 
उद्योग में, जैसे कि यत्रो द्वारा यातायात का विकास, शिक्षा में, जेंसे कि मजदूरों की शिक्षा 
सथा, आदि को प्रयोग द्वारा बडी जल्दी सिद्ध क्या जा संक्ता है और इस सबध में साधारण 
व्यक्तियों की स्वभावगत अपरिवत्तंनीयता को दूर करने के साधन भी हमारे पास हैं। परल्तु 
क़ानून के सबध में ऐसा नहीं है और यदि कानून अंपनी पीढ़ी की आवश्यकताओं से पीछे 
रह जाता है तो उसके बडे गभीर परिणाम होते है । इसलिए हमें ऐसे उपाय ढूंढने की ज़रूरत 
है, जिनके द्वारा कानूनो,में आवश्यक परिवतंन का अध्ययत निश्चित रूप से और निरन्तर 
हो सके जिससे कि विधि की प्रक्रियाओं को ऐसी पीढ़ी में बदलंतीं हुईं आवश्यकताओं के 
अनुकूल बनाने का काम यथाशी घ्र हो सके । 

मैं समझता ह कि जो कोई भी इगलैड में वकालत के पेशे के इतिहास का अध्ययन 
करेगा उसे यह निष्कर्ष सदेहपूर्ण दिखाई नही देग। | यह बात महत्त्वहीन नही है कि इगलैंड 
में सामाजिक परिवत्तन के प्रत्येक महांन काल में वंकीलो के प्रति विरीध की भावना रही 
है । १३८१ में किसानो को घुंणां मुख्यत न्‍्यायवादियों से थी, जिन्हें वे अपनी दासता के 
लिए जिम्मेदार समझते थे, जैक केड़ की पहली इच्छा यहं थीं कि सारे वकीलो को फार्सी 
पर छटका दिया जाय । प्यूरिटन लोगो के विद्रोह की यह भावना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
#आीएकि: उनकी मार्ग क़ानूस में सम्पूर्ण सुधार किये जानें की थी। यह बात भी महस्वहीन, 
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नही है कि उससे चालीस वर्ष पहले ब्रैन्थम" की चतुरता' के कारण क्रुछ उत्साही व्यक्तियों 
का समूह उसके साथ जा मिला, ज़िन्होने उन्नीसवी शताब्दी में इंगलैड़ के सामाजिक इतिहास 
को बदल दिया और यह बाते भी ध्यान देने योग्य है कि उनमें केवल दो ही वकील--- 
रोभिली और ब्रोधमू--ऐसे थे जो बराबर प्रमुख कार्य करते रहे | वकीलो ने दड विधानों 
में सुधार करने में बिल्कुल योग नही द्विया है । वे अपने पेशे की शिक्षा के सबध में निरन्तर 
प्रतिक्रियावादी रहे है और जब कभी, जैसे कि छार्ड वेस्टबरी द्वारा *, सुधार की चेष्ठा की 
गयी है, कुछ समय बाद उनका उत्साह ठडा पड गया है । फिट्जजेम्स स्टीफन ने कानून को 
सहिताबद्ध करते की समस्याओ की ओर ध्यान दिलाने की जो कोशिदीं की, उन पा 
देखिये तो पता चल जायगा कि सुधार की सभावना सयोग पर कितनी अधिक निर्भर 
रहती है ।* इगलैंड के वकीछो ने कानून का इतिहास लिखने में बहुत काम किया 
के विशेष पहलुओ पर उन्होने बहुमूल्य पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं। परन्तु आस्टिन केबिद-यदि 
आस्टिन को विधिज्ञ मान भी लिया जाय ? तो--उन्होने विधि के विज्ञान के[लिए कुछ 
नही किया है । और जब तक ब्रिप्रि को वास्तविक्र और विस्तारपूर्वक वैज्ञानिकोअन्वेषण 
का वित्रमम नही बना दिया जाता, इसमें निरन्तर सुधार होते रहने की आशा ० हैं। * 

परन्तु में यह नही कहता कि अंन्‍्य देशो की तुलना में इगलैड की स्थिति[खेदजनक 
है। इगलैंड में विधि का प्रवत्तन, विशेषकर फौजदारी कानून का प्रवर्तन, शायद/अन्य सभी 
समय समुदायों की तुलना में अच्छा है । और फ्रास में जहा विधि घिज्ञान ऊचे शिखर तक 
पहुचा हुआ है, नेपोलियत सहिता ( कोड़ नेपोलियत ) अभी तक उस पीढी की छाती 
पर पत्थर बन कर पडी है * जिसके लिए इसकी वैधता रूगभग समाप्त हो गयी है ।* जर्मनी 
में महान दीवानी सहिता के अनुकूलन का इतिहास देखने से पता चलता है (कि वहा पर 
विधि विज्ञान की ओर ध्यान देने के कारण विधि में निर्णायक और रचनात्मकु सुधार हुआ 
है । विधि विज्ञान के सबध में अमरीका में जो काम हुआ हैं, उसे देखने पर ऐसा लगता है 
कि यदि बैन्यम का उत्तराधिकारी हुआ तो वह, कम से कम जहा तक रुढि ॥ के भविष्य 
का सम्बन्ध है, पश्चिमी गोलाद् में ही जन्म छेगा। । 

विधि में निरन्तर सधार की चेष्ठा किये जाने की सम्भावना तभी फ हैं, जबकि 
प्राच शर्ते पूरी हो जायें । आशिक रूप से, यह इस बात पर निर्मर है कि का प्रशिक्षण 
कैसे किया जाता है। यदि वकीछ बनने के लिए जो शिक्षा दी जाय, वह प्रारम्भ 
करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी रट लेना न हो बल्कि वास्तव में मानवीय 
और दार्शनिक अनुद्यासन हो, तो इस बात की अधिक सम्भावना होगी कि|वकील विधि के 
सिद्धान्तो के प्रति सशयात्मा बनें । दूसरी बात गह हैँ कि, आशिक रूप में, प्रदन यह हूँ कि 









१ हेन्तडई़ में उनका १ मार्च १९५४ का भाषण देखिए । का 

२ लेखली स्टीफन की “लाइफ आफ फिट्ज़जेम्स स्टीफत, पृष्ठ ३५१ । 

३ इस सन्प्न्ध में फ़िदार को' पुस्तक के पृष्ठ ११७ पर प्रोफेसर मेटलेण्ड को 
राय देखिए । 

४. देखिए जो० मोराँ की पुर्तक "लग रिवोत्त दे फ़ेयत कांत्रे ला को द 
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"वकालत के पेशे का सगठन किस प्रकार का है। यदि वकालत पेशे की सस्थाओं का यह 
निश्चित उद्देश्य बन जाय कि वे विधि में सुधार की चेष्टा करें, अर्थात्‌ यदि इसके अधीन 
विधि के ज्ञान का सम्बर्धन करने की चेष्ठा करने वाली सर्स्थाए हो, जैसी कि यात्रिक इजी- 
नियरो की सस्था हूँ या रायछ सोसाइटी आफ मेडिसन है, तो कम से कम ऐसे वकीलो 
के एक भश्युखला में बध जाने की व्यवस्था तो होगी जो विधि की त्रुटियो के प्रति सजग होगे 
और जिनमें जनसेवा' की इतनी भावना होगी कि वे इन' त्रुटियों को दूर करने का उपाय 
ढूढेगें। तीसरे, आशिक रूप से, इस बात की' आवश्यकता भी है कि राष्ट्र के न्याय मत्रारूय 
में वकीलो का एक स्थायी आयोग' हो जिस का काम शिकायतो की जाच द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
अनुभव को अपना कर और पेशे में छमगे व्यक्तियों में विधि के सबंध में आविष्कार-शवित 
के प्रोत्साहन द्वारा यह अनुसभान करना होगा कि विधि में सुधार के क्या साधन है। चौथे, 
इस बात की भी कम महरव नही है कि साधारण व्यक्तियों के कानून सम्बन्धी अनुभव को भी 
ध्यान में रखा जाय, विशेषकर ऐसे मामलो में, जहा-जैसा कि डाक्टरो और व्यापारियों के 
सबंध में है--रचनात्मक शवितयों का काफी बडा भडार रहता है और जिसका उपयोग 
नही किया जाता । एक स्पष्ट उदाहरण ले लीजिए । यदि मुझे मजदूर प्रतिकर अधिनियम 
के वास्तविक प्रभाव मालूम करने हो तो मैं बकीलो से पूछने की बजाय निएचय ही डाक्टरो 
और मजदूर सघो के पदाधिकारियों से इस सबंध में पूछताछ करूगा और अन्त में, इस 
बात का भी बहुत॑ बडा महत्व है कि विधि के सशोधन में न्यायिक अनुभव का उपयोग किया 
जाय। आजकल तो अधिकतर अधिवचन ही सुनाई पडते हैं जैसा कि लार्ड किलओवन 
रसल ने ज्यूरियों की प्रशसा में कहें थे या उस गुप्त जाच में विशेष ज्ञान के आधार पर 
दिया गया सहयोग है, जिस के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में स्थवार सम्पत्ति के कानून में सशोधन 


हुआ था । 
आइए, हम इन में से प्रत्येक बात पर अलूग अल्‍रूग' विचार करते हैं। जैसा कि मैंने 


कहा हैँ, विधि में सुधार के प्रति वकीलो का क्या रवैया रहेगा, यह तो उस तरीके पर निर्भर 
है जिस से उन्हें प्रशिक्षिण दिया जाता है । अर्थात्‌ कानून की शिक्षा, व्यावहारिक प्रतिधि 
सीख लेने से कुछ अधिक होनी' चाहिए । यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञान के रूप 
में विधि में दिलचस्पी पैदा करने की चेष्ठा की जाय और यह भावना उत्पन्न की जाय कि 
यह मानवीय जीवन में एक ऐसा क्षेत्र है जिस की रूपरेखा का चित्रण. उन' लोगों के लिए 
निरन्तर अधिक अच्छी तरह किया जाता है, जो इस के रास्तो पर यात्रा करते हैं। इस- 
लिए विधि की शिक्षा में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ सामान्य“विचार-शवित के 
अनुशासन को भी उतना ही महृत्त्व दिया जाना चाहिए। इस शिक्षा द्वारा बातें कहने के 
साथ साथ समस्याओ को भी निबटाया जाना चाहिए । इस में यह नही मान छिया जाना 
चाहिए कि जो न्यायिक निर्णय इसका सार है, केवल इसलिए ठीक हैँ चूकि वे न्यायिक 
निर्णय हैं। इस शिक्षा की व्यवस्था' इस ढग की होनी चाहिए कि छात्रो में आलोचना की 
भावना उत्पन्न हो। मेरा अपना तो यह विचार है कि यह ठीक हैँ तो विधि का अध्ययन 
प्रकृत रूप से ऐसा विषय है जिसकी शिक्षा विश्वविद्यालयो के तरीको से और वहा के 
औतावरण, में होनी चाहिए। और अच्छा तो यह है कि इसे विशिष्ट और अधिक है 





न्यायिक प्रक्रिया ४८७ 


ऊचा प्रशिक्षण माना जाय, बिल्कुल उस प्रकार जैसे कि हारवर्ड विश्वविद्यालय में जहा 
के बारे में मेटलैंड ने लिखा है* कि पादुआ और बोलोना की महान परम्परा के सच्चे 
अनुयायी वही पर मिलते है । 

इसका क्‍या अर्थ है ? मैं समझता हू कि मेरे प्रयोजन के लिए यह बहुत सुविधाजनक 
रहेगा कि इगलैंड के सामान्य बैरिस्टर का उदाहरण देकर यह बताऊ कि इस दृष्टिकोण 
से क्या परिवतेन महत्वपूर्ण दिखाई पडते है । मोटे तौर पर इसका प्रशिक्षण ऐसा है जिस में 
इस बात का ध्यान नही रखा जाता कि जो विषय पढाया जा रहा है उसे पढने वाले दार्श निक 
दृष्टिकोण से उस में पारगत बनें । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि पेशे में प्रवेश करने के 
इच्छुक व्यक्ति कुछ ऐसी सापेक्षदया सरल परीक्षाएं पास करने के योग्य हो सकें जिन में 
विज्ञान के रूप में विधि का ज्ञान या इस का स्वरूप निर्धारित करने वाले विषयों से इस के 
सम्बन्धो का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं होता जितनी कि यह बात कि कुछ मुकदमे रट लिये 
जाय और उम्मीदवार इस योग्य हो कि वह ऐसे अन्य मामलो पर वे नियम लागू कर सके 
जिन्हें परीक्षा समाप्त होते ही भुलाया जा सकता है । बल्कि बैरिस्टर का प्रशिक्षण पाने के 
लिए उतने अधिक बौद्धिक परिश्रम की जरूरत नहीं होती जितना कि सोलिसिदर 
प्रशिक्षण पाने के लिए ज़रूरी होता है । विधि का भविष्य उस के हाथ में होता है । फिर भी 
उसे विधि का इतिहास का ज्ञान कम ही होता है और विधि विज्ञान के आधार 
के बारे में तो उस से भी कम ज्ञान होता है। इसमें सदेह नही कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं 
जो विश्वविद्यालयों में इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेते है । मैं समझता हू कि यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि इस आफ कोर्ट ने विधि के पाठन का काम गभीरता से नही किया है 
और यह बात भी कम ध्यान देने योग्य नही है कि मेटलैड--जो शायद बैन्थम के बाद पहला 
व्यक्ति था जिस में इतती अधिक वैधिक प्रतिभा थी--के शिष्य भी इतने उत्साही नही थे 
कि' उस द्वारा प्रारम्भ किये गये काम को जारी रख सकें । और इस के अतिरिवत, इगर्लैंड' 
में विधि की शिक्षा आम तौर पर और विशेषकर इन इन्स' में इस प्रकार की दी जाती है कि 
सिद्धात पढ़ाए जाते है परन्तु पढते वालो में जिज्ञासा कौ भावना उत्पन्न नही होती। 
विधि के सबध में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का वास्तत्रिक प्रयत्न नही किया जाता । 
साधारण वकील के लिए तो यह न्यायालगो द्वारा बनाए गए सिद्धातों का एक पुज' मात्र 
है, जिनके बारे में वह सोचता है कि ज्यो ज्यों न्यायालय वे सिद्धात बनाते चलें, वह उन्हें 
सीखता चले । मे इस बात से इनकार नही करता कि यह पद्धति बडे विद्वान और प्रतिष्ठित 
बकीलो की जन्म देती है । परन्तु में इस बात को नही मानता कि यह पद्धति ऐसे वकीलो को 
जन्म देती है जो विधि को बदलते हुए परिवेश कौ आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना 
चाहते हैं 

में समझता हू कि इस सम्बन्ध में एक ओर तो योरुष के महान ब्रिधि स्कूलों और 
दूसरी ओर अमरीका के महान स्कूलो की परम्परा और तरीक़ी ने एक बडा उत्कृष्ट 
उदाहरण उपस्थित किया है । उभमें छात्रों को सफल वकील बनने का प्रशिक्षण मिलता 


१. इंगलिशा लॉ एण्ड दी रिनेसेंस, पृष्ठ २५। 
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है। परन्तु जिन तरीको से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है उनके परिणाम इगलैड में अपनाए 
जानेवाले तरीको से भिन्न होत है । उदाहरण के लिए, अमरीका में विधि के छात्र में प्रारम्भ 
में ही वह भावना उत्पन्न होज।ती है जिसे मि०वेल्स ने साधनों ल्े प्रति सशयात्मका होने की 
भावना कहा है । वह यह सीख लेता है कि कानूनी मामले कानूनी समस्याए हैं और यदि 
उस समस्या का न्यायिक उत्तर है तो उस को भी अन्य उत्तरो की तरह प्रमाणित किया 
जाना चाहिए। उस के अध्यापक जैसा कि हावंर्ड विश्वविद्यालय के महान विधि स्कूल में 
होता है, विधि की तीव नए सिरे से रखने के काम में जु्े हुए होते है। मैं केवल उन व्यक्तियों 
की बात करता हु जो अब इस ससार में नही रहे, परन्तु इगलैड के वकीलछो में अध्ययन 
की ऐसी परम्परा नही है जिस की तुलना लैगडल, एम्स्‌ और ग्रे की महान अध्यापन परम्परा 
से भी जा सकती है ।* और अध्ययन की कोई भी महान परम्परा, जैसा कि इगलैंड भें मेट- 
लण्ड ने न्‍्यासों और निगमो के सबंध में अपने काम से दिखा दिया, अनिवार्य रूप से 
एक महान सुधार की परम्परा बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों के शिष्प वकालत करने के 
लिए ही नही बल्कि सुधार करने के लिए भी अग्रसर होते है । वे नये विचारों के प्रचारक 
बन जाते हूँ । वे प्रयोग करने की चेष्ठा करते हैँ । उदाहरण के लिए, फ्रास' की हाल ही की 
विधि के इतिहास का अध्ययन कीजिए, तो पता चलेगा कि फ्रास में सेकेले और दृग्यू और 
जमतनी में गियर्क और कोरर जैसे व्यक्तियों का कितता प्रभाव पडा है । उन्होने, सच्ेतंन 
रूप से, विधि को जीवन की अभिव्यक्ति बना दिया है और जीवन की बदलती आवश्यकताओं 
के साय उतका अनुशूलत कर दिया है । 
इसलिए मेरा कहना हो कि विधि के प्रशिक्षण में इस बात पर ज़ोर दिया जाय कि 
उसमें प्रयोग की सभावना 'रहे। निश्चित रूप से ऐसा प्रयत्न किया जाय ती. वकीलों 
का मस्तिष्क उनके विषय की निहित आवश्यकताओ के प्रति सजग बन जायगा । परन्तु 
में समझता हू कि केवछ सकारात्मक विधि का प्रशिक्षण अपर्याप्त है । बौद्धिक अनुशासन 
के लिए विधि विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है । मैं यह इसलिए कह रहा हू कि विधि शास्त्र 
के ज्ञान, विशेषकर इसके तुलनात्मक पहलू के ज्ञान, के बिना कोई भी वकील, चाहे वह 
व्यवहार रूप में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, वास्तव में उन अवधारणाओ के अर्थों 
को मही आक सकता जित पर उसका विषय आधारित है । विधि-विज्ञान विधि का ज्ञान- 
चक्ष्‌ है । इससे विधि को उस परिवेश की अन्तर्दुष्टि प्राप्त होती है, जिस की अभिव्यवित्त 
वह स्वय है । इस से विधि और काल्‍रू की भावना के बीच मेल रहता है और किसी विशष 
व्यवस्था' का विधि-विज्ञान जितना समृद्ध होगा, उस' व्यवस्था की विधि“अपने काल की 
आवश्यकताओं के उतना ही समीप होगी? आस्टिन के बाद से इगल़ैंड के विधि-विज्ञान 
की हीनता इस' बात की परिचायक है कि हमारी विधि हमारी सामाजिक स्थिति में तेज़ी से 
होने वाले परिवर्लनों से निबटने के छिए कितनी अनुपयुक्त है । यदि हमारे वकीलों को इस 
बात का प्रशिक्षण मिला होता कि वे उन निर्णयो के वैधिक महत्त्व को ध्यान में रखें, जो व्रे 
१, वेशिए सेन्टीनियल हिस्ट्री आफ़ दी हार्ड लॉ स्कूल । श् 
४ ऐ* वेक्षिए उनके कलेक्टिडड पेपस के खण्ड ३ में वै।धक व्यदितत्व के सस्ब॑न्ध में पत्र। 9 
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करते है तो वैसे प्रतिक्रियावादी निश्चय न होते जैसे कि फ्री चर्च आफ स्काटलैंड के मुकदमे 
या ओस्टबोनं केस में हुए थे । 

इतनी ही नही । चूकि विधि जीवन का अग है, इसलिए जीवन के उन अग्रो के साथ 
इस के प्रमथ' होने चाहिए जिन द्वारा मुख्यत यह निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए 
कोई ऐसा व्यक्ति विधि का समुचित रूप से अध्ययन नहीं कर सकता जो अर्थ शास्त्र से 
भली भाति परिचित न हो । मि० जस्टिस होम्स* ने लिखा है कि “आजकल अर्थ-शास्त्र 
सबधी दर्शन और विधि सबधी दर्शन के बीच सबधो का जो अभाव है, उससे मुझे ऐसा छगता 
हू कि अभी दार्शनिक अध्ययन में बहुत अधिक प्रगति करने को पडी हं । ' जो कोई भी 
अमरीका के उच्चतम न्‍्यायालरूय द्वारा पिछले पच्चीस वर्षों में किये गये निर्णयो का अध्ययन 
करेगा, उसे निश्चय ही यह महसूस होगा कि वे सामान्यतया पिछली शताब्दी के सातवें 
दशाब्द की आपूर्वता को उस स्थिति पर लागू करने के धैय॑पूर्ण प्रयत्न है, जिसकी कि उस 
काल में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और जो होना स्वाभाविक ही था। ललौकनर 
बनाम न्यूयाक *, एडेयर बनाम अमरीका, कौपेज बनाम कसास* और हँम्बर बनाम 
डेगनहार्ट* के मुकदमो में न्‍्यायारूयों के निर्णयो का अध्ययन करने से पता चलता है 
कि यदि वकील आर्थिक विचारों के लिए व्यापारियों के मुहताण रहेंगे तो उन्हें, ऐसे अर्थ- 
शास्त्र के सामान्य परिणामों का पता नही होगा, जिस के ज्ञान की सीमाए निरन्तर बढती 
रहती है । यह बात केवल अमरीका के बारे में ही सच नही है जहा, न्यायालयों को पुनराव- 
लोकन की शक्ति होने के कारण अर्थशास्त्र का विशेष महत्व हो जाता है। इगरलेंड के 
न्यायाधीशों को मज़दूर सघो के सगठन का अर्थ समझने का प्रशिक्षण मिला होता, उन्हें, 
उदाहरण के लिए, इस बात की दीक्षा दी गयी होती कि ओस्बोर्न बनाम' एमेल्गमेटिड सोसा- 
इंटी आफ रेलवे सर्वेट्स * जैसे मामलों में मि० और भिसज्ञ वेब की हिस्द्री आफ ट्रेड यूनियन- 
निजञ्ञम का भी उतना ही महत्व है जितना कि अनिगमित सथाओ की विधि में कई मामलो 
का, तो वे अपने आदर्श से इतना दूर न जाते । सविदा, जिह्य, स्रपत्ति--थे सब ऐसी वेधिक 
श्रेणिया है जिल्‍हे उन के आर्थिक सदर्भ में ही समझा जा सकता है । और सवैधानिक़ विधि 
को भी उस आधिक व्यवस्था की अभिव्यक्ति के रूप में ही समझा जा सकता है जिस के 
प्रचार के रूप में इसका' निर्माण किया गया हो | यह बात मटलैंड ने कही थी कि महृधिकार 
पत्र (मैग्ना कार्टा) सामन्‍्त युग का घोषणा पत्र था और इस में जिन अधिकारो की चर्चा 
की गयी है वे उन सघवादियों की ओर निर्देश किय्रे बिता निर्भक हैँ, जिन्होने अपने अधि- 
पति से वे अधिकार छोलें। 
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वकीलो का प्रशिक्षण जिस प्रकार विधि के सुधार के लिए ज़रूरी है, उतनी ही 
आवश्यक यह बात भी है कि उनका संगठन कैसा है। आजकल वकील अपने हितो की 
रक्षा के लिए सुसगठित है । उनके पेशे में प्रवेश की परिष्थितियो पर उनका नियत्रण 
है । वे लगभग पूरी तरह स्वय यह निर्धारित करते है कि उनके पेशे के नैतिक मानक 
क्या होगे। कर्मचारियों के किसी और समृह में स्वशासन के चिन्ह इतने पर्ण रूप से 
देखने को नही मिलते । और राजनीतिक जीवन के लिए उनकी प्रकृतः समुपयुवतता के 
कारण विधान सभा में उन्तकी स्थिति सब से अधिक मज़बूत होती है। फिर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि वकीछो ने इस बात की कोई विशेष इच्छा प्रकट की है कि अपनी इस 
स्थिति के कारण समुदाय की कोई एसी सेवा करें जिससे उनका अस्तित्व न्यायोचित 
जान पडे । इगलेंड में तुलनात्मक विधान समाज' जैसे छोटे छोट समाज ऐसा काम करते हैं 
कि उनमें कुछ लोगो को दिलचस्पी हो सकती है । अमरीका और मुख्य अधिराज्यों में 
विभिजीवी' सँथाओ जेंसे निकायो की बैठकें प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए होती है, जिनमें 
उनके सदस्य' खाते-पीते है और विधि की' महान' परम्पराओं के सबंध में गभीर बवतृताए 
सुनकर चले जाते है । परल्तु प्रत्येक स्थान में, समय समय पर, विधि की समस्याओं के 
अध्ययन और उनके हल का सुझाव देने के सबध में सगठित प्रयत्न नही किये जाते । 
में समझता हू कि यदि वैधिक सगठन' का प्रत्येक एकाश केवल भज़दूर सघ न होकर 
अनुसधान संथा भी हो, तो <स साध्य की पूत्ति' के सबध में एक बडा कदम उठाया जा सकता 
है । यदि भा्ेस्टर के विधिजीवी न केवल ऐड्वर्य बल्कि प्रगति की ओर भी अपना उत्तर- 
दायित्व महसूस करें तो मा्चेस्टर के वकीलो के पुजीभूत' अनुभव से कानून में परिवत्तंतों 
के लिए नये विचार मिल सकता कठिन नही होगा । उन्की' कार्यवाही प्रकाशित होगी । वे 
केवल सामान्य वैधिक समस्याओं को ही नही, वरन्‌ अपने नगर की विद्येष वेधिक समस्याओं 
को भी हल करने की चेष्टा करेंगे। मेरा अभिप्राय एक ही दुष्टात से स्पष्ट हो जायगा। कुछ 
वर्ष पहले क्लीवरलेंड नगर में एक गभीर न्यायिक गोलमाल का भंडाफोड़ हुआ, तो नगर« 
वासियों को बडा आधात्त पहुचा और उससे पता चला कि वहा न्याय का प्रवत्तन कितना 
बुरा है। क्लीवलैंड में फौजदारी कानून और उसके प्रवत्तंन की सारी स्थिति का अन्वेषण करने 
के लिए एक समिति बनाई गयी। उस समय विद्यमान स्थिति का विस्तारपूर्वक विश्लेषण 
करते और इस में सुधार के सुझाव देने के लिए हावंर्ड के दो प्रतिष्ठित वकीछो को लगाया 
गया । उन्होने उत्कृष्ट रिपोर्ट तैयार की*, परन्तु उनकी रिपोर्ट से भी अधिक महत्वपूर्ण 
बात यह थी कि एक अपनी स्थायी निकाय बनाया गया, जिसमें कुछ वकील थे और कुछ 
साधारण नागरिक । इस समिति को यह काम सौंपा गया कि वह भविष्य में विधि के प्रवर्तन 
पर निगरानी रखे और उसके सबंध में रिपोर्ट दे | मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई 
नही देता कि क्षन्‍्य स्थानों में भी ऐसे निकाय क्यों न बनें | बल्कि, यदि वे निकाय सामान्य 
और स्थायी हो तो उनमें केवर्ल उन्ही लोगो का रहना ठीक है जो विधि के पेशे में लगे हुए 
हों । और वे छोग अन्य पेशो के वैसे निकायो से मिल्नें“और एक दूसरे को जानकारी और 
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सुझाव दें । क्लीवलैण्ड में जो कुछ किया गया है, उसका इतिहास देखने से यह महसूस 
होता हूं कि इस प्रकार इस बात की सभावना बहुत बढ जाती है कि इस प्रकार के प्रयत्न से 
विधिजीवियो में विधि का पश्शोधन करने की आदत पड जायगी। यह इसलिए कि न्याय- 
सम्बन्धी आकडो के प्रकाशन मात्र से तो हमें विधि के प्रवत्तंन की रूपरेखा ही मालूम होती 
है। और यदि अनूसधान का कार्य उन्ही वकीछो तक सीमित रहे, जिनका व्यवसाय किसी न 
किसी कारण ठीक से नही चलता, तो उसका मतलब यह होगा कि हम बहुमूल्य अनुभव का 
उपयोग नही करते है । 

परल्तु, इस प्रकार का अन्वेषण चाहे महत्वपूर्ण है, पर्याप्त नही है। केवल यह ज़रूरी 
नही कि कुछ निष्कर्ष निकाले जायें, यह भी ज़रूरी हैँ कि उनपर कार्यांग द्वारा समुचित 
विचार किये गये जाने की व्यवस्था हो । मै समझता हू कि इस साध्य की पूत्ति के लिए 
न्याय मत्रालय में एक छोटा सा किल्तु स्थायी आयोग होना ब्राहिए, जिसका प्रयोजन 
यह हो कि वेधिक सुधार के प्रश्न का अध्ययन किया जाय । मेरी राय में इसके कृत्य तीन 
प्रकार के होगे। यह वेधिक सिद्धांत और विधि के प्रवत्तन के सबध में देद्य में तथा दूसरे 
देशो के सबंध में जानकारी इकट्ठी करेगा | यह समय समय पर और ऐसे अभिकरण बना 
कर जो यह उचित समझे, विधि की विद्येष दाखाओ का अन्वेषण करेगा | सभी सगत 
सूत्र विधि की कार्यान्विति के सबध में आलोचना, सुझाव और पूछताछ इसी से करेंगे । 
उदाहरण के लिए, निर्धन व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करने वाले 
निकाय इससे यह कहेंगे कि उनका अनुभव यह है कि जारजता के मामलछो के सबध में जो 
विधि है, उसमें सशोधन करने की आवश्यकता है । और फिर यह इस बात की जाच करेगा 
कि उस विधि में परिवर्तन की कितनी सभावना है । इसे यह पता चलगा कि विदेशों में 
दाडिक सुधार के प्रयत्न सफल रहे है और यह अपना एक प्रतिनिधि यह मालूम करने के 
लिए भेजेगा कि नये तरीके का क्या महत्व है और उसे अपनी परिस्थितियों में कहा 
तक लागू फिया जा सकता हैँ । यह उत सभी बातो के परिणाम एकपत्रित करते की चेष्टा 
करेगा, जिनसे सुधार के उपाय निकक सकते है और उनकी ओर न्याय मत्री का 
ध्यान आकर्षित करेगा। मैं समझता हू कि धीरे धीरे यह आयोग न्याय मत्री के लिए यह 
सम्भव बना देगा कि उसे नियम बनाने की इतनी वृहत्‌ शवितया प्राप्त हो, जिनके का रण-- 
इस बात के आधीन रहते हुए कि विधान सभा उन का अनुमोदन कर दे---विधि में अधिक 
परिवर्तन और उससे भी अधिक वैधिक प्रयोग सभव हो सकेंगे । यदि अधिकतर राज्यो 
की तरह, कार्याण के वैधिक कार्यालय, न्यायाधीश, एडवोकेट और कानून के सबंध में सलाह 
देने वाले के कामों का सम्मिश्रण रहेंगे तो हम इस प्रकार के साधन' का विकास नहीं कर 
पा्मेंगे। परन्तु उनके वास्तविक न्याय मत्राुय बन जान पर इतिहास में पहली बार नयी 
और महत्वपूर्ण बातो के छाए जाने का अवसर आयेगा । 

इसके अतिरिक्त, इस बात की भी ज़रूरत है कि त्यायाग के ज्ञान और अनुभव 
का आज की अपेक्षा अधिक रचनाश्मक उपयोग किया जाय। इस सबध में हमें बडी सावधानी 
से काम करना चाहिए। यह इसलिए कि हमें इस प्रकार का प्रयत्न करते समय न्यायाग और 
कार्यांग' में ऐसा सबध स्थापित नही कर देना चाहिए कि न्यायाग की स्वतन्त्रता समाप्त 


४९२ रीज़नीति के मूल तत्त्व 


रह 

हो जाय, जो कि--जैसा मैने कहा हे--सम्य त्याय का सूल है । परन्तु ऐसा हो सकता है 
और इस सबंध में इस बात से कोई हानि भी नही होगी कि न्यायाधीश से न्यायालयों के 
कामकाज के सअध में वार्षिक रिपोर्ट देने को कहा जाय। उम्त रिपोर्ट में वे कम' से कम यह 
बता सकते है कि अपने काम' से उन्होने जो कुछ सीखा है उसके जाधार पर वे किन सुधारो 
को वाछनीय समझते है । उदाहरण के लिए, वे यह कहेगे कि इगलैंड के तलाक न्यायालय में 
काम करने वाले प्रत्येक न्यायाधीश को यह महसूस होता है कि उसे वहा जो कुछ करने पर 
विवश होना पडता हैँ, उसते उसके आत्म सम्मान को धवका पहुचता है । वे यह बता सकेंगे 
कि अपीलो की कार्यविधि के कारण भुकदर्मबाज़ी कितनी असंहनीय सीमा तक बढती' 
चली जाती है । वे अपनी यह अनुभूति व्यव॒त कर सकत है कि कुछ प्रकार के अपराधो- 
जैसे लैंगिक हिंसा--के मामछो में जो दड दिया जाता है, वास्तव में वह उन अपराधों के 
अनुकूछ नही होता, जिनके लिए उसका व्यवधान किया जाता है । मैं समझता हु कि उन 
की रिपोर्ट प्रकाशित दस्तावेज़ से अधिक नहीं हो सकती । परत्तु उस से न्याय मत्रालूय 
को महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होगे जिनका वह समन्‍्वेषण वह कर सकेगा । 

निस्स हु, इस के समन्‍्वेषण के लिए न्यायाधीश ज़िम्मेदार भही होगे। उनका काम 
तो तभी समाप्त हो जायगा, जब वे यह बता देंगे कि उनके अनुभव के अनुसार कौनसी 
बातें है जिनका करना ज़रूरी है। आजकल जब कोई न्यायंधीश प्रसगवश कोई बात कह 
देता है या किसी भाषण मे बताता हैँ कि क्रिसी सामान्य समस्या का क्या हल होना चाहिए 
तो हमें इस प्रकार का कुछ आभास' मिलता है | उदाहरण के लिए, मि.० जस्टिस' होम्स ने 
कहा है कि उन्हें इस बात में कोई बुराई दिखाई नही देती कि अमरीका के उच्चतम 
न्यायालय की यह दावित समाप्त कर दी जाय कि वह कांग्रेस द्वारा पास किये गये विधान 
को सविधान के विरुद्ध ठहरा सके, परन्तु इस प्रदन पर हमें उनके आठ अन्य सहंकमियों 
के विचार भाऊम नही है ।* इसी प्रकार ६ ग्लैंड के चीफ जस्टिस ने न्‍्यायपीठ पर नियुवित॑ 
के तरीके पर अपने विचार प्रकट किये हैं।* परन्तु इस प्रकार के उपायों में यह त्रुटि हू 
कि ये बातें कभी कभी कही जाती है। इनके द्वारा किसी अनभूति कौ कार्यवाही की उसे 
खुजला से सबद्ध नहीं किया जाता जिसके साथ उसका सबं्भ होता चाहिए। न्‍्योयिक 
अनुभव को समनुगत और, निरत्तर सुझावों का रूप दे कर ही उस बुद्धिमतापूर्ण तत्व का 
फपयोग किया जा सकता है, जो इस अनुभव में निहित होता है । 


अपकपपणक दर हिवककककाजद 


और अन्त में एक समस्या 'रह जाती है । कार्यांग के कुछ प्दाधिकारियी की अढें- 
स्यायिक शक्ति होती है जिससे, प्रशासनीय विधि के क्षेत्र के अतिरिक्त, भहत्वपूर्ण प्रइन॑ 
उत्पन्न होते है । «व्यायाग, व्यक्तियों या कार्याग द्वारा अपने सामने रखे गये प्रदनों पर 
निर्णय देकर, क़ानून बनाता है । कार्याग द्वारा अपने प्रइल न्‍्यायाग के सामने रखने की 
५१ कंलिक्टिड पेपर्स, पृष्ठ २९६॥ । 
+ ४४ हॉडविक सोसायटी के सामने भाषण, लद॒न दाइस्स, १ नवम्बर १९२९४ । 
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व्यवस्था किस प्रकार कौ जानी चाहिए ? सभी राज्यों में एक न्याय म॑त्री होता है या वैसे 
पद जैसा ही कोई और प्राधिकारी होता है जो तत्कालीन सरकार के कानूनी सलाहकार 
का काम करता है और फौजदारी मामलो में अपराधियों पर अभियोग चलाने की व्यवस्था 
करता हूँ । उसकी शक्तियों की स्वरूप और सीमा क्या होनी चाहिए ? 

मोदे तौर पर वास्तविक समस्या वह है जो अभियोग के सबंध में, विशेषकर राज+ 
नीतिक अपराधो के सबध में उत्पन्न होती है। प्रत्येक सरकार को यह शक्ति होती है कि वह 
अभियोग न चलाने का फैसला करे या अभियोग चल रहा हो तो उसे बन्द कर दे। उस 
शक्ति का स्वरूप न्यायिक है या राजनीतिक ? यदि यह न्यायिक है तो क्या इसका प्रयोग एक 
राजनीतिज्ञ द्वारा होना चाहिए, जैसा कि न्यायमत्री द्वारा होता है और जिसके पद का स्वरूप 
ही ऐसा है कि उसका तत्कालीन सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क रहता है ? इस बात को 
देखते हुए, क्या वह अपने कत्तेंव्य के राजनीतिक पहल को न्यायिक पहलू से अलग रख 
सकता हूँ ? तो क्या यह अधिक अच्छा है कि अभियोग चलाने और उसे वापस लेने की शवित्त 
ऐसे स्थायी पदाधिकारी को होनी चाहिए जिसे पूरा सुरक्षण दिया गया हो जैसे कि ब्रिटेन 
का नियत्रक तथा महा लेखापरीक्षक है ? 

में समझता हु कि केवछ राजनीतिक हल ही सभव है । इस का सीधा सा कारण यह है* 
कि कुछ ऐसे अपराध होते है, उदाहरण के लिए, राजद्रोह और धर्मनिन्‍्दा, जिनके सबध मे 
निर्णय किसी सिद्धांत के आधार पर नही बल्कि कार्य-साधकता के आधार पर ही किये जा 
सकते हूँ । कोई स्थायी महाभियोक्‍ता लार्ड बकन्हुड और ला कारसन द्वारा किये गये राज- 
द्रोह और क्रातिकारी साम्यवादियों के किसी महत्वहीन समूह द्वारा किये गए राजद्रोह में 
विभेद नही कर सकता । वह दूसरें मामले में तभी कार्यवाही कर सकता है जब कि वह 
पहले मामले में भी कार्यवाही करे और पहले मामले में कार्यवाही करने के परिणाम ऐसे 
हो सकते है जिनका सामना करने के छिए कोई सरकार तैयार न होगी। किसी स्थायी 
पदाधिकारी को ऐसी' शक्ति सौंप देने का कम से कम यह परिणाम होगा कि कार्यांग का 
जीवन-मरण उसके हाभ्र में होगा। निश्चय ही यह बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की शक्ति 
का प्रयोग मत्नी ही कर सकता है जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो। स्पष्ट हे कि मत्री 
बुद्धिमान होगा तो केवक सामान्य नीति के आधार पर ही कार्यवाही कर सकता है और 
इसमें यह बात अनिवार्य है कि जब भी किसी प्रश्न के परिणाम गरभीर होने की सभावना हो, 
बह अपने साथियो से परामर्श ले । सभव है कि सभावित गडबड को बढने से रोकने के लिए 
अभियोग चलाना उचित हो। हो सकता है कि ऐसा करना अनुचित हो,वयोकि राजनीतिक 
आधार पर अपराधसिद्धि से अभियुवत शहीद बन जाते है और ब्सी भी आन्दोलन को इस 
प्रकार की दाहादत से बल मिलता है। ये सब समस्याए ऐसी है कि इनपर कार्यांग को विचार 
करना होगा क्योकि वे उन परिणामों के सम्तुलन पर निर्भर है जो प्रत्येक अवस्था में 
संरकार के अस्तित्व पर प्रभाव डालते है। यदि किसी साम्यवादी पर राजद्रौह का मुक़दमा 
श्रलाया जाता है तो सरकार पर वे लोग अनिवार्य रूप से आपत्ति करेंगे जो ईंस बात को 
बुद्धिमत्तापूर्ण नही समझते और यदि सरकार उस आपत्ति से सहमत हो जाय तो उसका 
एक यही इलाज हो सकता है कि या,तो अभियुक्त को क्षमा कर दिया जाय, जिससे अभियोम 


डी 
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निष्प्रभाव बन जात है और या स्थायी पदाधिकारी को गुप्त रूप से सन्देश भेज' दिया जाय 
और इससे उसके क्ृत्यों के न्यायिक स्वरूप पर राजनीतिक दृष्टिकोण से अतिक्रमण होता है। 
और यह बात अनिवार्य है कि ऐसे वातावरण में उस पदाधिकारी के मन में उन विचारों 
के प्रति पक्षपात की भावना भर जाय, जिनका सामना उसे करना पडता है । इसलिए अच्छा 
यही है कि यह मान लिया जाय कि ऐसे मामले कार्यांग की श॒वित के क्षेत्र मे है। ऐसा करने 
से, जो भी हो, उसके लिए मत्रिमडल ज़िम्मेदार होगा और यह समस्या अस्पष्टता और 
पक्षपात के मायाजाल में लिपटी हुईं नही रहेगी । इस प्रकार हम वास्तविक कठिनाई 
को दूर कर सकेंगे अर्थात्‌ यह कि ऐसे अभियोग चढाने में स्थायी पदाधिकारी के मस्तिष्क 
पर उसके अपने विचारों का बुरा प्रभाव पडे । 
में उन कठिनाइयों के अस्तित्व से इनकार नही करता हू जो इस राय में निहित है। 
इसका यह परिणाम हो सकता हैँ कि अभियोग के चलाए जाने या वापस लिए जाने की 
प्रेरणा कानून परा करने के अतिरिक्त कुछ और हो । यह सभव है कि प्रभावशाली 
व्यक्तियों को दड' से बचाने के लिए दबाव डाला जाय, और वह भी उन अपराधी के सबध 
में जिन्हें राजनीतिक माना ही नही जा सकता। परन्तु इस ख़तरे के सबध में दो बातें कही 
“जा सकती है। अभियोग चलाने का कर्त्तव्य चाहें किसी व्यवित को सौंपा जाय, दबाव तो 
डाला ही जायगा और उससे सबधित प्रदनों को मन्नी की ज़िम्मेदारी के विषय बना देने से 
यह आश्वासन तो प्राप्त हो जायगा कि उन्तपर विधान सभा की सफल्पना लागू हो सकेगी। 
और दूसरी बात यह है कि इससे अभियोवता पक्ष का राजनीतिक पहलू प्रकाश में आ जायगा। 
उदाहरण के लिए, इस बांत पर विद्वास नही होता' कि १९१३-१४ की लिबरल दलीय 
सरकार ने छार्ड कारसन और उनके मित्रो पर इसलिए मुकदमा चलाने की बात सोची ही 
नही कि उन्होने सेना में अनिष्ठा फैलाने का प्रयत्न किया । यहा जिस तरीके का सुझाव 
दिया गया है. उसके फलस्वरूप यह बात स्पष्टतया माछूम होगी कि निश्चय का ज्नोत 
कौन सा है । इसका उत्तरदायित्व स्पष्ट है और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जो भी 
काम कर उसका न्यायोतित आधार भी बताए। 
जब कोई अभियोग शुरू करने के लिए कार्यवाही की जाती है, जिसे बाद में बन्द करने 
का फंसला किया जाय, तो क्या होगा ? इस' सबंध में भी महत्वपूर्ण मामले लगभग सदा 
राजनीतिक होते हैं । कोई भी «यवित एडोल्फ बेक पर से इस आधार पर मुक़दमा वापिस 
लिये जाने पर आपत्ति न करता कि पुलिस के रिकार्ड की छानबीन से प्रमाणित हो गया 
है (जैसा कि हो जाता) कि किसी और व्यक्ति को एडोल्फ बक' समझ लिया गया था । 
परन्तु ऐसे मामले के सबंध में क्या कहा जायगा जिसमें कि भि० जे० आर० कंम्पबेल पर 
चलाया गया मुकदमा रोक दिया गया था ? मैं समझता हू कि इस सबध' में कुछ सूत्रो का 
अनुसरण होना चाहिए (१) किप्ती न्यायाधीश या दडाधिकारी को मुकदमा रोकने की 
आपनारिक घोषणा के अतिरिक्त और कोई सदेश नही भेजा जाना चाहिए। (२) सरकारी 
तौर पर इस बात की घोषणा की जानी चाहिए कि किस आधार पर मुकदमा रोक दिया 
'गया है । (३) यहं बात समझ लेनी चाहिए कि मुकदमा रीकना--विशेषकर राजनीतिक 
भामक्ों में---तात्काल्ीन सरकार की ज़िम्मेदारी है। (४) न्यायाधीश या मस्जिट्रेट को 
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यह अधिकार नही होना चाहिए कि वह मृकदमा वापस लेने की अनुमति देने से' इनकार 
कर दे, क्योकि ऐसा हो तो इसका मतलब यह है कि उस मामले में वह न्यायाधीश न्याया 
धीश होने के साथ साथ अभियोक्‍ता भी बन जाता है । (५) ऐसे सभी मामलो की 
सूचना सरकारी तौर पर विधान सभा और न्याय भत्रालय की विधान सबधी मत्रणा 
समिति को दी जानी चाहिए। में समझता हू कि तब इस शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध 
पर्याप्त सुरक्षण हमारे पास रहेगे । तब सरकार का निश्चित रूप से उत्तरदायित्व रहेगा । 
तब निश्चित रूप से प्रचार होगा और अधिकृत रूप से इस बात की घोषणा की जायगी कि 
सरकार के रवेये के क्या आधार है । जहा गलती या अन्याय हो जाता है वहा, उत्त स्थान 
में, उस पर आपत्ति की जा सकती है, जहा वह की जानी चाहिए। में समझता हू कि वर्तमान 
व्यवस्था की अपेक्षा यह बहुत अधिक अच्छी व्यवस्था रहेगी। "१ 
इस बात के महत्व से कोई इनकार नही करता कि विधि का प्रवर्त्तत राजनीतिक 

प्रभाव से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। परन्तु इसका वही अर्थ नही है जोकि इस बात का 
कि इंग्लैंड में “अभियोग चलाने से सबधित मामलो के सबध में अपनी राय बनाते समय, 
महा न्‍्यायवादी किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से बचा रहता है ।' * जब भी किसी 
मामले का स्वरूप राजनीतिक होता है, राजनीतिक प्रभाव अनिवार्य होता है। यह इसलिए * 
कि इस प्रकार के सभी अभियोगो का प्रयोजन कार्य-साधन होता हे और ज्यो ही कार्य- 
साधकता का प्रभाव नीति के मामलो पर पडता है, कोई भी सरकार अपने महा न्यायवादी 
की बातो को स्वीकार नही कर सकती । यदि ऐसी बात नही हे तो सारे क्षतिपूत्ति अधि- 
मियम' स्पष्टतमा अन्यायोचित है, क्योकि इनके बनने से उसी कार्य-साधकता के आधार 
पर विधि की चर्या में हस्तक्षेप किया जाता है । उतके कारण उत्त सभी व्यक्तियों से, जिनसे 
अन्याय हुआ हो, वे अधिकार छिन जाते हैं जो उन्हे न्याय की सामान्य चर्या में प्राप्त होते 
है क्योकि कार्याग उन अधिकारों का उन्मूलन वाछनीय समझता है। न्याय के प्रवत्तेन को 
'फिसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव” से अलग रखने का एक यही तरीका है कि अभि- 
योग की सारी प्रक्रिया >से स्थायी पदाधिकारी को सौप दी जाय, जिससे तत्कालीन 
सरकार जवाब तलब न कर सके । मैं इस राय की चर्चा पहले ही कर चुका हू । मेने कहा है 
कि जब हम इस बात को देखते है कि निहित कृत्य से नीति के प्रश्न उत्पन्न होते है, तो इसे 
छागू करना असभव हो जाता हैँ। यह इसलिए कि नीति का निणय तो अन्त में केवल 
विधान सभा में ही किया जा सकता हैँ। यदि स्थायी पदाधिकारी किसी राजनीतिज्ञ 
पर एडवर्ड तृतीय की किसी ऐसी सविधि के अन्तर्गत मुकदमा चलाता है, जो समुद्र पार के 

१ इस सारे प्रइन पर कार्मन्स सभा में कंस्पवेल केस पर हुआ वादविवाद देखिए : 
पालियामेन्द्री डिबेंट पे, पांचसवीं शुखला खड १७७ सल्या १२८, ८ अक्तुबर, १९२४, 
पृष्ठ ३८१ । ४ के 

२. वेखिए पहुली टिप्पणी में उल्लिखित वादविवाद में सर आर० होने के विचार, 
पृष्ठ ५८१-२ ह 

३० १९१३ सि० जा लेन्सबरी का मुक़दमा । 
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डाकूओ से निबटर्न के लिए बनी थी तो स्पष्ट ही है कि उस' प्रश्न पर ससद्‌ में वादविवाद 
उठ खडा होगा और यदि ससद का यह विचार हो कि उसका कार्य नीति के दृष्टिकोण से 
उचित नही था तो स्पष्ट ही है कि वह उसकी कार्यवाही की निन्‍दा करेंगी। परन्तु ऐसा 
होते ही वह कृत्य, जिसका स्वरूप न्यायिक माना जाता है, ऐसा कृत्य बन जायगा' जिसका 
निस्सदेह राजनीतिक प्रकोप होता है । ऐसे प्रकोप का परिणाम ऐसे अधिकारी के लिए 
घातक होगा जो कि गैर-राजनीतिक हो । आगे जब कभी वैसा ही मामछा आयगा तो वह 
उसके सबधघ में कार्यवाही करने में सझिलझकेग।। वह उसके गुणदोष देखकर उसके बारे 
भें अपनी राय नही बन।एग।, बल्कि यह दे क्लेग। कि इसके परिणामस्वरूप उसके लिए कितनी 
कठिनाई उ'पन्न होती है । उस कठिताई से उसकी रक्षा का कोई वास्तविक प्रबंध नही होगा 
क्योकि मत्री उसके कामों पर अपना पर्दा नहीं डाल सकेगा। उसकी स्थिति असहनीय 
बन जायगी । उस पर आक्षेप किये जायेंगे जितते वह अपना बचाव नही कर सकेगा और 
जल्‍दी ही इस काल्मनिक' विचार का परित्याग करना पडेंगा कि उसके कार्य का स्वरूप 
न्यायिक था। यह इप्तलिए कि ज्यों ही वह अपनी कार्यवाहियी के कारण बताने लगेगा यह 
पता चल जायगा कि वहू नीति के आधार पर काम कर रहा था और वह कार्यांग की एक 
" शाखा के रूप में प्रकट हो जायगा जिसके साथ उसके सबधों की सरचना समुचित नहीं 
थी। न्यायिक प्रशासन की शुद्धता उस सिद्धात में नही मिलेगी जिसका प्रतिपादन सर राबर्ट 
होने ने किया था । यह इसलिए कि इसका परिणाम केयल यह होगा कि उस परामरशें 
को छिपाया ज। रहा है और उन सुझावों को लोगो से गुप्त रखा जा रहा है, जो किसी भी 
व्यवस्था में अनिवार्य है। और कोई भी यह मानने के' लिए तैयार नही होगा कि उनका 
छिंपा लेना उसके लुप्त हो जाने का प्रमाण है क्योकि' बडे मामूली से विदलेषण से उनका 
अत्यावश्यक महत्व मालूम' हो जाता हेँ। 
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दरअसल उसमे अपने सदस्यों को बाध्य करने की शवित है और उसकी सत्ता की परिधि 
में अब भी ऐसे कार्य-क्षेत्र है जिनमें उसके द्वारा पैदा की हुई ज़िम्मेदारियों से बचना 
अगर सिद्धात-रूप से असम्भव नही तो कम से कम इतना कर्ठिन ज़रूर है कि व्यवहार में 
वैसा करना असम्भव हो जाये । केकिन यह धारणा कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में राज्य- 
प्रभुता का सचमुच लोप हो गया है राष्ट्रीय पूर्वाग्रह के ज्वर से उद्दीप्त इस पीढी को आज 
भी दु ख देती हैँ और अन्तर्राप्द्रीय सगठन की समस्याओ पर दूसरे ही पहलू से विचार करना 
ज्यादा समझदारी की भी बात होगी और अधिक फलप्रद भी । 

और वह दूसरा पहल यह है कि उसके कृत्य क्या-क्या है और उन्हे पुरा करत के लिए 
किन अधिकरणों की ज़रूरत है । उनकी प्रकृति का विश्केषण करके उस' वस्तु का स्वरूप 
समझ पाने की कही अधिक सम्भावना हो सकती है जो राष्ट्रीयता का सम्यता से मेल 
बिठाती है--अगर हम विशुद्ध अमूर्ते विचारों की चीर-फाड करने बैठें तो शायद 
हमारे हाथ कुछ भी न' छगेंगा। मोटे तौर पर आधुनिक सभ्यता में समान हित के मामलों 
को तीन सामान्य श्रेणियों में बाँठा जा सकता है---कुछ समस्‍यायें राजनीतिक होती हैं, 
कुछ आथिक और कुछ सामाजिक | मेरे कहने का यह मतलरूब बिल्कुर नदी है कि ये 
ओेणियाँ आत्यतिक हूँ या यह कि प्राय इन पर एक दूसरी की' छाया नही पडती' रहती' 
क्रेकिम' यह निस्‍्सन्देह कहा जा सकता है कि हमें जो भी समस्‍यायें सुलझानी पडती हैं 
उनमें से प्राय सभी इनमें से किसी न' किसी श्रेणी में शुमार की जा सकती है । इनमें से 
हर श्रेणी' के अन्तर्गत जो भुख्य विपय आते हैँ उनपर मैं प्रकाश डा्लंगा और समान हित 
के भामलों के रूप में उनका क्या महत्व हे--इस पर भी थोडा बहुत कहूँगा। छेकिन' एक 
सामान्य बात पहिके कह दी जाये। कई समस्‍यायें ऐसी होती हैं जिनके अस्तित्व से सिर्फे दो“ 
तीन राज्यों का ही सम्बद्ध होता है, जिनमें आम अन्तर्राष्ट्रीय दिलचस्पी बहुत ही' मामूली' 
“और बहुत क्षीण होती हँ--इसकी एक अच्छी मिसाल है उस अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का 
काम' जो डेन्यूब में यातायात का नियत्रण करता है । इस तरह की' समस्याओं का हछ 
दो शर्तों पर उन पक्षों को सौंपा जा सकता है. जो मुख्य रूप से समस्या से सम्बन्धित हो-- 
एक शर्त तो यह कि वह हल सार्वजनिक रूप से निकाला जाये और दूसरे यह कि उसका सार» ' 
तत्त्व और उसका परिपालन आम अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता द्वारा अनुमोदित होना चाहिये 
और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उस सत्ता द्वारा उसका कभी भी निरीक्षण हो सके । 
कहने का मतलब यह कि राष्ट्रसघ के एक राज्य का रूप ले केते की--राज्य शब्द के 
साधारण अर्थ में--कोई सम्भावना नहीं है। उसका सरोकार सीधें प्रशासन के बजाय 
कल प्रस्तुत करने या उन्हे स्वीकार करने से ही अधिक रहेगा जिनको अमल में औरों हारा 
लाया जायेगा । अत वह सिद्धात का स्रोत ही अधिक रहेगा, कार्य का अभिकर्ता नहीं 
हालाँकि जैसा"मे आगे चलकर दिखाऊँगा उसे समाज में अन्तिम आरक्षित बल तो मानता 

हक जिसकी ओर से---और, कोई चारा न रह जाने पर--निश्चित कदम उठाये हीं । 


कस "6 । ्स 
/ पहले मैं राष्ट्र-अघ॑ के राजमीतिक कृत्यों को केता हूँ और उनमें भी' 
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सबसे पहले उन राजनीतिक क्ृत्यो का विवेचन करेंगे जिनका अत्तर्राष्ट्रीय महत्त्व अतवर्य 
है। यह स्पष्ट है कि सब सन्धियो का पजीयन राष्ट्र-सध में होना चाहिये---चाहे उनत्तका 
विस्तार और स्वरूप कितना,ही और कसा ही क्यो न हो | यह इसीलिए जरूरी नही कि' 
दूसरे राज्यों पर उनका कुछ न कुछ असरः पड सकता है--क्योकि पजीयन के कारण वे 
सघ के सामने उनके सार-तत्त्व की बात उठा सकते है---बल्कि इसलिए भी है कि अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय प्रबन्धी में कोई रहस्य रखना शान्ति के वातावरण के लिए घातक होता है । इसके 
अलावा कुछ सन्धियाँ इस प्रकार की होती है जो आपूर्व ही अप्रीत्तिकर और त्याज्य होती 
है और यह आवश्यक है कि सघ अपनी कार्यवाही द्वारा उन्हें अमान्य कर दे । मिसाल के 
लिए इस तरह की सन्धियो की कोई सफाई नही दी जा सकती जहाँ एक राज्य अपने 
आपको दूसरे के साथ सयुकत सैनिक कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर छे---जैसे १९१४ 
से पहले फ्रास ने अपने आपको ,रूस के साथ सयुकत सैनिक कार्यवाही करने के लिए बाध्य 
कर लिया था। मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल नही कि पजीयन अनिवाय कर देने से 
यह भरोसा हो जाता हूँ कि किसी तरह के गुप्त प्रबधः नही हो पायेंगे । केकिन अगर 
खुले आम पजीयित और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित सधियो को ही सघ की स्वीकृति मिले 
तो उन प्रबन्धों पर से पर्दा हट जाने पर, जिन्हे सन्धि-कर्ताओ ने छिपाने की कोशिश कीं 
ही, उनकी प्रभावोत्पादकता उससे कही कम हो जायगी जितनी वह अन्यथा होती । अगर 
१९०४ के आगरू-फासीसी समझौते की संही-सही बातें तभी मालम पड जाती जब वह 
किया गया था तो १९१४ में युद्ध का वातावरण पैदा कर देना कही अधिक मुश्किल काम 
हो जाता। रहस्य शक को जन्म देता है और शक डर का पोषण करता है ? बाध्य 
होकर किसी बात के प्रकाश में छाये जाने का मतलब है उन शक्तियों पर एक ऐसे भीषण 
अपराध का दायित्व डाल देना जो, वर्तमान वातावरण में भी, अपने बारे में दुनिया के 
विरोधी मत का सामना करना नहीं चाहते । और इस तरह प्रकाश में आने से यह आव- 
इयक उपबन्ध सम्भव हो सकता है कि किसी भी सन्धि के सघ द्वारा प्रकाशित क्रिये जाने 
के बाद तीन महीने तक उसे वैध नही मांता जाना' चाहिये । क्योंकि तब इतना वक्‍त 
बीच में मिल जायेगा कि. अगर नये प्रबन्धों के द्वारा किसी राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव 
पडता हो तो वह अपना विरोध प्रकट कर सके । में समझता हूँ कि वह सघ की परिषद्‌ के 
सामने अपील करने के लिए एक मुनासिब मामला होगा । 

(३) ह॒ृदबन्दी--हृदबन्दी करने में सघ की सत्ता का हमेशा उपयोग किया जाना 
चाहिये | जहाँ*सम्बद्ध राष्ट्र सीमा की रेखा कहाँ खीची जाय--इस बारे में सहमत हो 
वहाँ सघ की स्वीकृति छे छेना भर काफी होगा । पोलैण्ड और जमंनी की भाँति जहाँ 
समस्या विवादास्पद हो वहाँ सप॒ की सत्ता ही एक ऐसा सूत्र है जिससे मुनासिब और निष्पक्ष 
हल पाने की आशा की जा सकती है । इसके अलावा सघ के माध्यम से.ही तटस्थ प्रदेशों 
की उस प्रणाली को मुनासिब तौर पर अमल में छाया जा सकता हे जिसके द्वारा सामरिक 
विचारों से पैदा होने वाली कब्तिइयो से बचने की आशा की जा सकती है । मिसाल 
के तौर पर राइनलैण्ड को लीजिए जो निद्चित रूप से जमंनी का इलाका है। इसमें कोई 
दक नही कि फ्रास की सुरक्षा को इससे खतरा है क्योकि यह हमके के बडे अवसर प्रदान 
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कर सकता हूँ। सनिक दृष्टि से अगर इसको एक तटस्थ इलाके का रूप दे दिया जाय तो 
उससे जमंनी के राजनीतिक या आर्थिक दलों की कोई हानि नही होगी । लेकिन उसे 
ऐसा असैनिक रूप किसी नष्पक्ष सत्ता की मार्फत ही दिया जा सकता हैं । और नियमत 

हृदबन्दी करने में सामाजिक और राष्ट्रीय विचारों को तोलता पडता है और उसकी 
व्याख्या जो भी देश करेगा, अपने अछूग ढंग से फरेगा--बल्कान देशों का मामला 
इसकी मिसाल है । राष्ट्रसघ इस बात का सबसे बडा आइवासन हे कि जो भी फेर-बदल 
की जायेगी मुनासिब और उचित ही होगी। यह सच है कि यह आदवासन भी अपने आप में 
पूर्ण नही हो सकता-सिकेसिया के जनमत का संघ के अपने ही हल द्वारा घोर अतिक्रमण 
हुआ था। आम तौर से, ऐसा किया जा सकता हूँ कि, सघ अपने लिए यह आत्म-निषेध 
का अध्यादेश बना ले कि जातीय सम्बन्ध की समस्याओं के निपटारे के लिए की जाने 
वाली हृदबन्दियाँ बहुमत के निर्णय के अनुसार होगी और वास्तविक मतदान को बिल्कुल 
गुप्त रखने का पुरा-पूरा इन्तज़ास हो--बिल्कुल वैसा जेसा इगलेड के आम' चुनावों में 
रखा जाता है । 


(३१) निरस्त्रीकरण--आदर्शवांदी दृष्टि से देखें तो निरस्तीकरण के सवाल 
का हल यह है कि ऐसी स्थिति हो जाय कि किसी राज्य के पास जितनी अपने आन्तरिक 
प्रबन्ध की समस्याओं के लिए ज़रूरी है उससे अधिक सहदास्त्र-सेनाथें ते रहें पर व्यवहार 
में यह हल आज एक सुनहरे स्वप्न के मानिन्द ही है। लेकिन शस्त्रों को बढ़ाने के बारे में 
'राष्ट्रो की होड के सम्बन्ध में हमारे जो अनुभव है उनसे हमें कुछ स्पष्ट सबक मिलते है । 
यह बात साफ हो गई है कि छडाई के विरुद्ध तैयारी करने से ऐसा कोई आदवासन नही 
'हो सकता कि कडाई नहीं होगी--उल्टे, तैयारी करना मानों लडाईं की भूमिका बने 
जाती है । इगलेड़ और जर्मनी की नौसेनिक होड का इतिहास इसका अकाद्य प्रमाण है। 
यह भी स्पष्ट है कि जब तक सघ के तत्त्वावधान' में रक्षा का कोई सर्वसम्मत और समन्वित 
तरीका नही निकाला जाता, जिसका पालन करना उसका सदस्य बने रहने के लिए 
जरूरी हो, तब तक दास्त्रीकरण की अबाध दक्ति से पैदा होने वाले सन्देह के वातावरण 
से बचने का भी कोई उचित रास्ता नही निकल सकता। तब, हमारे हाल के अनुभव से 
नियत्रण के क्‍्या' सिद्धांत" हमारे सामने उभरते है ? भेरे विचार में पाच सिद्धात हमारे 
सामने आते है । १ ज़बर्दस्ती भरती किये हुओ की सेना रखन की किसी राज्य को इजाजत 
नही होनी चाहिये । समूची बालिग आबादी को हस्त्र-शिक्षा देने का मतलब हे शवितिशाली 
राज्य को अपना प्रभाव बढाने के छिए अपनी सेनाओ का प्रयोग करने का बुलावा देना । 
यह स्पष्ट है ज़बद॑स्ती की भरती के उस वातावरण में फ्रासीसी और जर्मन नागरिको 
की सख्यां का ज्नुपात भी १९१४ की छडाई का एक आशिक कारण था। एकान्तत' 
पेशेवर सेला रखने का फल यह होता है कि आम आदमी की आदतो में फौजीपन का पुट नही 
'रेंह जाता । निष्कर्ष यह मिककता है कि ब्रिटिश प्रादेशिक सेना की तरह के अवेतनिक 
। रखने प९ भी प्रतिंबन्ध लगा दिया जाना चाहिये । २ शस्त्र बनाने का काम--चाहे,, 


विसधलन्तेता के मतलब के हों या नौसेना के--सिर्फ सरकारो तक ही सीमित कर दबा; 
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चाहिये। १९१४१ से पहले शस्त्र-निर्माता टोली' के इतिहास से जो अच्छी तरह परिचित 
है वह यह अच्छी तरह समझ सकता हैँ कि अगर निजी उद्यम को परकारो में युद्ध की 
आदतें उभारते रहने की छूट दे दी जाये तो उसके कितने भीषण परिणाम हो सकते है और 
यह भी साफ है कि लडाई के बाद भी वर्साई-सधि के कारण बने हुए नये राष्ट्र तक 
समूची प्रणाली में बद्धमूल बुराइयो के कारण वैसे ही वातावरण मे घसीट कर शामिल कर 
लिये जाते है । ट्रायनत-सन्धि के अनुसार आस्ट्रिया में गोला-बारूद वगेरा बनाये जानें 
पर प्रतिबन्ध छगा दिया गया था । लेकिन इसमें शक' करने की कोई गुजाइश नही कि अब 
स्वतत्र हुए उत्तराधिकारी राज्यों के इस्तेमाल के लिए वहाँ शस्त्रासत्र बनाये ज़रूर 
गये है । इसके अतिरिक्त कुछ खास तरह की युद्ध-सामग्री तैयार करने पर भी प्रतिबन्ध 
लगाना बडा जरूरी है--इसकी एक साफ मिसाल है जहरीली गैस । छडाई को दिष्ट रूप 
देने की धारणा में निस्सन्देह वैत्ती ही घोर विडम्बना है जैसी स्विफ्ट में थी । लेकिन जिन्होंने 
जहरीली गसों या अरक्षित नगरो पर--खास तौर से हवाई जहाज़ो से---होने वाली 
बमबारी के भयकर परिणाम देखे है वे इस बात में शक नही कर सकते कि उनसे बरबरता 
के ऐसे उत्स फूट पडते है जो मानव-स्वभाव की मूलभूत मर्यादाओ और शालीनता के 
लिए घातक होते है । और विज्ञान के कदम जैसे-जैसे बढते जायेंगे वैसे-वैसे ही इस तरह 
के प्रयोग के परिणाम' भीषणतर बनते जायेंगे । यह मामला इतना गम्भीर हो गया है कि 
आज' समूची' मानवता का भाग्य सिमट कर इसकी परिधि में समाया हुआ है और अगर 
यह आविष्कारशीलता निर्बाध रह गई और मान लीजिए रसायनज्ञ को अपनी खोजें 
पूरी करने के लिए तीस साल की अवधि मिल गई तो लडाई का नतीजा यह होगा कि 
यह सभ्य ससार एक ऐसा विशाल कसाईख़ाना बनकर रह जायेगा जहाँ से मर्यादा और 
शालीनता का नामोनिशान तक उठ जायेगा। राज्यों के बीच शस्त्रास्त्र का कोई सम्मत 
पैमाना होता चाहिये---इसका आधार कुछ ह॒द तक तो आबादी होगी और कुछ हृद तक 
यह बात कि जिस व्यापार की रक्षा की जाती है उसका क्षेत्र और परिणाम कितना है । 
यह सत्य है कि अन्‌ शैय शस्त्रास्त्रो को इस तरह सीमित कर देने से छडाई की सभांवना 
कोई ख़ास कम नहीं हो जाती--इसका फल तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि 
शान्ति-काल मे छडाई की लागत कम हो जाय । छेकिन इसका एक बडा भारी भहत्त्व 
यह है कि सब लोग यह तो जान छेते हे कि रक्षा की व्यवस्था कितने बड़े पैमाने पर की जा 
रही है और इसके कारण वह खतरनाक सन्देह-भावना घटती है जिससे और जिसके 
कारण लडाई का वातावरण पैदा होता है और पनपता है । दूसरे, इसके परिणामस्वरूप 
सरकारी धन शान्ति-कार्यों में लगाया जा सकता है और यह ऐसी बात हे जिसका, 
विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में, अनृषगत असीम महत्त्व है। यह बडा ज़रूरी हैं कि सघ के 
साफ-साफ अनुमोदन के बिना कोई सैनिक या जहाज़ी अड्डे न बनाये जायें । जमंनी 

१ तु० एच० एल० ब्रेल्लफोर्ड--दी वार आक स्टील एण्ड गोल्ड, अध्याय २ 
पृष्ठ ८८ । १९२७ में जेत्ेदा में श्री शोरार की कार्मेबाहियों के बारे में जो 
ज्ञात हुआ है उससे इस ब्राई के स्थायों स्वरूप पर रोशनों पड़ती है। देखिये 
रूदन टठाम्इस-«- अक्तुबर, १९२९ | 


द्वारा हेलिगोलैड की या ब्रिटेन द्वारा सिगापुर की किलाबन्दी करने या इसी प्रकार के 
प्रयत्नों से ऐसे बडे-बडे सवाल पैदा हो जाते है जिनका महत्त्व किसी देह या प्रदेश विशेष 
तक सीमित नही होता। अगर लाडे सेलिसिबरी हेलिगोलेड के भविष्य की कल्पना कर 
पाये होते तो वे जजीबार से उसका विनिमय करने को कभी तेयार न होते, और किला- 
बन्दी किए हुए सिंगापुर को जापान अनिवार्यत अपनी सुरक्षा के लिए ख़तरा समझता 
है। जिन देशो के कब्जे में इस तरह की दूर-दूर की बस्तियाँ है वे अगर ऐसे दुनिया भर में 
अपनी किलेबन्दियाँ फैलाने छगें तो जाहिर है कि उनके पडौसियो को भी जवाब में वैसे 
ही कदम उठाने पडेंगे और युद्ध के उपादानों की एक नई ही तरह की होड शुरू हो जायगी 
और यह अतीत कि प्रतियोगिताओ से किसी तरह फम खतरनाक न होगी । अगर सिंगापुर 
में जहाज़ी गोदी बनाना न्याय्य और सगत हो तो ब्रिटेन को किसी स्वतत्र न्यायाधिकरण 
के सामने इसे सगत सिद्ध करने में कोई बाधा क्यो हो ? और अगर फैसला करने की 
'नरम शक्ति उसी के हाथो में छोड दी जाती है तो समझिए कि अन्तर्राष्ट्रीय सगठन' के हर 
सिद्धात का शुरू से ही अतिक्रमण हो गया । 
एक बार यह मान छेने पर कि निरस्त्रीकरण का मामला ऐसा हैं जिसे सघ को 
सौंपा जाना चाहिये, इन' सिद्धातो के पालन करने का तरीका महत्त्वपूर्ण बन जाता है। 
जाहिर है कि कोई साधारण कार्यांग इनसे पैदा होने वाली समस्याओं से नही जूझ 
पायेगा। इसमें यह बात निहित है कि विशेषज्ञों का एक स्थायी निकाय हो जो उन के पालन 
के बारे में समय-समय पर सघ को अपनी रिपोर्ट देता हो। रिपोर्ट देने के लिये ज़रूरी है 
कि उन्हें मिरीक्षण करने फा अधिकार हो और निरीक्षण करने के लिए यह ज़रूरी है कि 
उन्हें प्रवेश का अधिकार हो । इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि सघ की कार्यांग सत्ता के 
मातहत एक निरस्त्रीकरण आयोग हो जिस पर इन कामो की' निगरानी करने की ज़िम्मे- 
दारी हो । यह बात अच्छी तरह समझ ली जाये कि यह आयोग सिर्फ जाँच करने वाला 
होगा, कार्य-आयोग नही--वह उतना ही काम करेगा' जितना ऊपर की सत्ता उसे अधिकार 
देगी । और सघ के अधीन ऐसा कार्य-निकाय एक प्रशासन सत्ता की तरह की चीज हो 
जायगी और इसमें शक नही कि उसके सिर्फ एक आध प्रयोजन ही नही होगे। वह सघ 
की ओर से सब तरफ निगरानी' रखेगा । राज्यों द्वारा उसे जो सामग्री उपलब्ध कराई 
जायगी उसके निष्कर्ष उत्त पर आधारित न होकर उनसे निरपेक्ष होगे क्योकि हो सकता 
है 'राज्यो की दिलचस्पी अपनी ज़िम्मेदारियों से टकराने में हो | मेरे कहने का भतरूब 
यह हरगिज नही कि आयोग के होने से राज्य अपनी ज़िम्मेदारियों से बच नही पार्पेंगे--- 
जैसे फौजदारी कानून के होने से कत्ल के मामले बन्द नही हो जाते । केकिन यह कम' से 
कम उसके विरुद्ध एक सुरक्षण अवश्य होगा ।* 

(४) जातीय और धामिक अल्पसल्यको के प्रति व्यवहार--एक और महत्त्वपूर्ण 

संमस्या बडे गम्भीर रूप में १९वीं शताब्दी में ध्ामनें आई और वर्साई सन्धि के उपबन्धों 
से॥और भी गहरी और तीक्षण बन गई---यह समस्या इस, तथ्य से पेदा होती है कि किसी 


संघ के प्रतिशा-पत्र के अनच्छेद ९ में इस प्रकार की व्यास्या हे । 









हज 


अन्तर्राष्ट्रीय सगठन, ५०३ 


भी तरह से की हुई भौगोलिक हृदबन्दी अपनी प्रातिस्थिक विशेषक्नाओ का दावा रखनें 
वाके आदमियो के हर एक दल को प्रादेशिक स्वायत्तता नहीं दे सकती और आशिक 
कारणो से, इस तरह का विभाजन वाछनीय भी नही होगा । अत यह बड़े महत्त्व की बात हें 
कि उन अधिकारो के दिये पर के बारे में अल्पसख्यको को आश्वस्त रखा जाय जिनके 






बिना--जैसाकि मे ऊपर दिखा चुकाँ--सजनात्मक जीवन असम्भव होता है। सविधान 
में अधिकारो का विधेयक देने भर से वे आध्वासन नही मिल जाते । पोलैण्ड 





| 


््् 


में कानून के समक्ष सबकी समानता का न 
उसका अस्तित्व निद्िचत करने के बारे में कोई प्रयास 

का एक ही तरीका है और वह यह कि इल अल्प-सख्यको 
यूं॥ उस सरक्षण से किन-किन अधिकारो की रक्षा की जाय 
यह बात स्वभावत राज्यरज्य प्र निर्भर होगी। कुछ देशो में इस में भाषा-सम्बन्धी 
सरक्षण भी शामिल होता है--जर्मन लोग यह नही चाहते कि उन्हें चैक या पोलिश भाषा 
बोलने पर मजबूर किया जाये। और देशो में धार्मिक सरक्षण महत्त्वपूर्ण होता है। रूमानियाई 
यहूदी यह नही चाहते कि उनका सिर्फ इसलिए विश्वविद्यालयों से बहिष्कार किया जाय 
कि उतका धर्म आम आबादी से भिन्न है। आम तौर से ज़रूरी यह प्रतीत होता है कि अल्प- 
सख्यको को अपने प्रति किये गये बर्ताव के खिलाफ सघ के सामने विरोध प्रकट करने का 
अधिकार हो और इसके साथ ही सघ को उन शिकायतो की जाँच करने का हक हो जिन में 
कुछ वज़न' दिखाई पडे | इस तरह की जाँच में यह बात निहित होगी कि सुनवाइयो के बाद 
कुछ सिफारिशें की जायेंगी और सघ की सदस्यता में यह दायित्व निहित होना चाहिए 
कि जिस किसी राज्य को इस प्रकार की सिफारिशें भेजी जायें वह सिद्धान्त रूप से और 
अमल में उनका पूरी तरह पालन करे। 

क्या सघ किसी ऐसे राज्य पर अपनी सिफारिशें लागू कर सकता हू जो उन्हें मानन 
को तैयार न हो? अगर ऐसा करने में छूडाई तक की नौबत जा जाती है तो स्पष्ट हे कि 
अभी कुछ समय तो ब्ललात्‌ उन्हें लागू कर पाना सम्भव नही हो सकेगा लेकिन सघ यह 
आग्रह तो कर ही सकता है कि अगर कोई राज्य जान-बूझ कर उन पर अमल न करने की 
नीति अपनाये तो उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाग्रे। उसे विदेशों में कर्ज पाने से 
रोका जा सकता है , विदेशी राष्ट्रों के विनिमय-व्यापार केन्द्र में दी गई सूचियों में से उसकी 
प्रतिभूतियाँ खारिज की जा सकती है और जो मामछे बहुत ही गेये-बीते हो उनमें उस पर 
उत्त अन्य राष्ट्रो से व्यापार करते का भी प्रतिबन्ध छूगाया जा सकता हे । सघ की सदस्यत 
से मुअत्तिल करे देना भी ऐसा दण्ड हो सकता है जिसके अच्छे नतीजे निकर्े क्योकि वह 
दुनिया के सामने इस बात का एलान होता है कि अमुक राष्ट्र ने विश्व की जतता के मत की 
अवमानना की हे । 

यह एक दिलचस्प सवाल है कि अधीनस्थ अल्प-सख्यको के भ्रति ब्ताव का प्रदन कब 
घरेलू सवाल के धरातल से उठ कर ऐसा सवाल बन जाता है जिस पर सघ को कुछ कदम 
उठाना मुनासिब हो । मिसाल के"लिए मान लीजिए मिल्ष या भारत सच के सामने अपील 
करते है---जैसे आयरलैण्ड ने १९१९ में शान्ति सम्मेछन के सामने की थी। मान छीजिए 






५५०४ राजनीति के मूल तत्त्व 


'फिल्लीपीन्स या हेटी सथवा सैन डोमिगो अमरीका के दुव्यंवहार के विरुद्ध सघ की सहायता 
भाँगते है ---फिर चाहे उनका उसे दुर्व्यवहार समझना गलत हो या सही । ऐसे मामलों में 
सघ का क्या कर्त्तव्य होना चाहिए | इससे पहले यहाँ एक और सवाल पूछा जाए। भिन्न 
या आयरलेण्ड अथवा भारत की अपील किसे माना जाय ज़ाहिर है किसी असन्तुष्ट 
अल्प-सख्यक ससथा को यह हक हासिल नही कि उसकी सुनवाई की जाय--उसका काम 
तो यह है कि सही रास्ते से वह उस समुदाय में जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है बहु- 
सख्यक का रूप ले ले। मैं समझता हूँ आधिकारिक अपील का' मतलब यह समझा जाना 
चाहिए कि वह राज्य-विशेष में निर्वाचित सभा के सम्बद्ध अल्पसख्यको का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सदस्यो के बहुमत की अपील है । अगर वे शिकायत करें कि उन पर दसन-चक्र 
चल रहा है तो मे समझता हैँ सघ का यह कर्तव्य है कि उनकी तथाकथित मुसीबतो के बारे 
में जाँच कराये । इस विचार के विरुद्ध एक ही मामला हो सकता हे--जहाँ प्रतिष्ठा का 
सवाल आ अठके। १९१९ में इगलेण्ड को यह बात पसन्द नही आई कि आयरलैण्ड के साथ 
उसके सम्बन्धों की जाँच धिदेशियों द्वारा की जाये । अमरीका चाहता है कि फिलिपीन्स को 
जब वह मुनासिब समझे और चाहे आज़ादी दे | छेकिन जो मामला सिर्फ प्रतिष्ठा पर आ- 
धारित होता है उसका कहाँ तक समर्थन करते रहा जा सकता है ? सर हेनरी कैपबल बैनर- 
भैन की उचित है कि कोई राष्ट्र इतना अच्छा नही होता कि वह दूसरे राष्ट्र पर शासन करे 
और अगर इस शासित राष्ट्र के निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर अपनी इस अधीनता के 
खिकाफ आवाज़ उठाये तो आपातत वह मामला ऐसा होता ही है जिसकी जाँच की जानी 
चाहिए । 

मेरी तजबीज है कि ऐसे मामलो मे सघ का काम होना चाहिए स्वततन्न रूप से जाँच 
करना । स्पष्ठ है कि इस तरह की जाँच हमेशा तदर्थ जाँच ही होगी और उसका जो स्वरूप 
निख्ऋर कर आयेगा वह ऐसी आम सिफारिशों का होगा जिन पर अमल करने के लिए कोई 
बाध्य नही होगा । जो राष्ट्र सघ इगलैण्ड को भारत से बिल्कुल बाहर होने की या जापान को 
कोरिया का समर्पण कर देने की आज्ञा देता हैँ उसे अपने विचारों कहे क्रियान्वित कर पाने 
की उम्मीद नही करनी चाहिए---बह ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकता है कि अपने तिष्कर्ष 
और सुझावों को प्रकाशित कर दे । और अगर यह काम बखूबी किया जाता है तो इस प्रकार 
की रिपोर्ट के पक्ष में जनमत के जो उत्स फूटेगें उन के विरुद्ध खडे रहना किसी भी' सरकार 
के लिए एक कठिन काम होगा | इससे एक और महत्वपूर्ण प्रयोजन भी स्वेगा। आज की 
दुनिया के सामने जो कठिनाइयाँ है उनमें से आधी वैदेशिक मामलो के बारे में हमारे अज्ञान 
के कारण पैदा हुईं है और हमें जितना ज्ञान है भी उसमें से बहुत सारा ऐसा है जो झूठी- 
सच्ची खंबरो से निकाले गये निष्कर्षों पर आधारित है । अग्नेज़ सोचते है कि' भारत सुशा- 
सित देश है---उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है क्योकि वे खुद ही तो उसके शासक 
हैं| भारतीयों क। स़्याल है कि देश का कुशासन सर्वोच्च नियत्रण की जगहों से उन्हें अलग 
रखुने के कारण है--उनका यह सोचना भी उतना ही' स्वाभाविक है। अगर सही सच्चे 
में स्व॒तन्त्र जाँच हो तो ही एक पक्ष को दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया 
कला है,। लेकित यह नितान्त आवद्यक है कि जाँच सचमुच स्वतत्र, बिना किसी तरह 


हर. ) 
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के दबाव के निष्पन्न हो'। हगरी के अल्पसख्यको के प्रति उस के व्यवहार की जाँच करने 
के लिए किसी रोमन केथोलिक को भेजना या फिलीपीन्स के भविष्य के विषय में रिपोर्ट 
देने के लिए किसी एग्लो-इण्डियन नागरिक को भेजना बिल्कुल व्यर्थ है। भूल और पूर्वाग्रह 
का थोडा-बहुत पुट तो निस्सन्देह हमेशा ही रहेगा छेकिन सघ को इस बात की भरसक 
कोशिश करनी चाहिए कि उसकी मात्रा कम से कम हो । 

(५) पिछडे हुए राष्ट्रो के प्रति व्यवहार ---अल्पसख्यकी की समस्या से बिल्कुल 
जुडी हुई समस्या है पराधीन जातियो की समस्या | इस मामले में सघ ने उन प्रदेशों और 
उपनिवेशो के बारे में समादेश-प्रणाली का आग्रह किया है जो १९१४ के युद्ध के फलस्वरूप 
उस सघषे के विजेताओ के हाथो में सौंप दिये गये है---इस प्रकार इस' विषय में कुछ हृद 
तक सघ ने अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार की है । सघ के प्रतिज्ञा-पत्र के २२वें अनुच्छेद के द्वारा 
शासन के कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिये गये हैं। इन प्रदेशों को तीन आम वर्गों में बाँटा 
गया है । पहले वर्ग में ईराक और फिलीस्तीन जैसे देश है। इनके बारे में यह माना जाता है 
कि समाज “विकास के ऐसे अवस्थान में पहुँच गया है जहाँ स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में उनका 
अस्तित्व अस्थायी रूप से मजूर किया जा सकता हे” लेकिन प्रशासन के मामलो में उन्हें 
समादेश-प्राप्त राज्यो की सलाह और सहायता लेनी होगी। मोटे तौर पर ये राज्य उन्हें' 
सरक्षित प्रदेशो की तरह मात सकते है । दूसरे वर्ग मे वे प्रदेश है जिन्हें ब्रिटिश सामाज्य में 
शाही उपनिवेश कहा जाता हू---उनमें प्रतिनिधि सस्थाएँ नही होती । समादेश-दप्राप्त राज्य 
धा्िक स्वतत्रता की गारटी करता है । वह यह प्रण करता हे कि दास-प्रथा और दासो के 
व्यापार पर प्रतिबन्ध लगायेगा, शराब आदि का व्यापार न होने देगा, शस्त्रास्त्र की बिक्री 
पर प्रतिबन्ध रखेगा और भूमि-सम्बन्धी लेन-देन में देशी लोगो के हितों की रक्षा करेगा। 
वह यह भी तसलीम करता है कि वह किलेबन्दियाँ नही करेगा, नौसैनिक या फौजी अड्डे 
नही बनायेगा और देशियो को शस्त्रास्त्र की उतनी ही शिक्षा देगा जितनी आन्तरिक व्यवस्था 
और रक्षा के लिए जरूरी हो । व्यापार की स्वतवता का भी आद्वासन दिया जाता है । 
टोगोलैण्ड और कैमरुन"इस वर्ग के प्रदेशों की मिसाल है ! तीसरा वर्ग ऐसे प्रदेशों का है जो 
नौरू की तरह या तो अपने छोटे आकार के कारण अथवा दक्षिण-पर्चिमी अफ्रीका की 
भाँति अपनी छिछली आबादी के कारण समादेश-प्राप्त राज्य के इलाके में ही अभिन्न रूप से 
मिला दिये गये हैं और उन पर जैसे वह नियम बनाये वे सभी लाग होते है। तीनों ही वर्गों 
में समादेश-प्राप्त राज्य को अपने काम की सालाना रिपोर्ट सघके सामने पेश करनी होती है । 
सघ ने इस प्रणाली के अमल पर बारीकी से निगरानी करने के लिए नौ सदस्यों का एक 
स्थायी समादेश-आयोग बना दिया है--इसके चार सदस्य तो समादेश-श्राप्त राज्यों के है 
और पाच दूसरे राज्यों के। यह भी आवश्यक है कि समादेश-प्राप्त राज्यों के जो सदस्य हो 
बे अपने-अपन देश की सरकारो के नौकर न हो । 

इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि देशीय जातियो के शासन के लिए अब 
तक जो तरीके सुझाये गये है उनकी निस्बत इन सिद्धान्तों में आम तौर से कही अधिक प्रगति 

परिलक्षित होती है । मिसाल के तौर पर अगर कोई इनकी तुलना अफ्रीकी महाद्वीप ' 


| अ्यननन्‍ालाकननआओ “अब, 


१ दे० एल० वुल्फ एम्पायर एण्ड कामते इन अफ्रीका, नामेन लेस--केन्या। 


५०६ राजनीति के मूल तत्त्व 


घुस बैठने में निहित असलछी सिद्धान्तो से करे तो वह यह समक्ष जायेगा कि एक नये वाता- 
वरण की सम्भावना पैदा हो गई है । लेकिन, कोई चाहे तो कह सकता है कि जिन सिद्धान्तो 
क्रा निरूपण किया गया है और उनके परिपालन के लिए जो कदम उठाये जाते हैं उनके 
बीच बडी चौडी खाई है। सालाना रिपोर्ट समादेद्ष-प्राप्त राज्य द्वेता है यानी मतरूब यह कि 
जिस राज्य के काम पर मिगरानी रखनी है वह समय-समय पर रिपोद देता है कि उसका 
आचरण अच्छा रहा है | और बाण्डेलवाद स विद्रोह के प्रति दक्षिण अफ्रीका के रवैये से 
अधिकाश निष्पक्ष प्रेक्षकों के मन में यह सन्देह जाग सकता है कि उहिष्द रृक्ष्य प्राप्त करने 
के लिए क्‍या इस तरह की रिपोर्ट ही सब से अच्छा' तरीका हैँ ? असल में, दो ऐसे स्पष्ट 
तरीके है जिनके योग से उन्हें और बल मिल सकता है । पहला तो यह कि हर समादेग-अधीन 
प्रदेश में सघ का एक आयुक्त होना चाहिए जो वहाँ पर उसके दूत की तरह से' काम 
करे। वह समादेश-प्राप्त राज्य का नही, हमेशा किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। उसका 
फर्ज़ यह हो कि उसके काम पर निगरानी रखे और उसके बारे में स्वतत्र रूप से सघ को 
अपनी रिपोट भिजवाये । समादेश-प्राप्त राज्य जितने भी विनियम बनाये वे सब अनुमोदन के 
लिए उसके पास भेजे जायें और अगर वह उनसे सहमत न हो तो वे स्थायी समादेश-आयोग 
के सामने पेद्य किये जायें कि वह उन्हें मज्र करे या नामजर | जहाँ बाण्डेलवार्ट स विद्रोह 
की तरह से कीई गड़बड फैके वहाँ उसका काम यह होना चाहिए कि उसकी स्वतत्न रूप से 
अंदालती जाँच कराये और गडबड दारू होने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी सम्भव हो सीधे 
संघ को अपनी रिपोर्ट भेज दे। उसे स्वयं हमेशा उस प्रदेश की सब' से ज्यादा आम भाषा 
बोलनी चाहिए और उसका अपना अलग अमछा होना चाहिए जो वहाँ के अलग-अलग 
वर्गों की भाषाएँ बोलते हों। इस तरह सघ सभादेश-पप्त राज्यों के काम पर अछकूग' के अलग 
बराबर निगरानी रख सकेगा--समादेद्-प्राप्त राज्य जो कुछ उसे बतायें मुख्य रूप से उन्ही 
बातो पर बहस कर लेने भर से उसका काम ख़त्म नही हो जायगा जैसा कि अब होता है । 
तब अगर कही गडबड हो तो वह सचमुच उसके बारे में छात-बीन कर सकेगा--अब तो 
यह होता है कि अगर वह जाँच और छानबीन करना भी चाहे तो 'बैसा करने तक सारा 
आवदयक साक्ष्य नष्ठ हो चुकता है । मरे हुए छोग कोई बात नही बता सकते--मरे देशीय 
जन भी इस मामछे में औरो से भिन्न नहीं होते। यह भी कह दिया जाय कि इसका कोई 
क्रारण नहीं दिखाई पड़ता कि उन सभी प्रदेशों में समादेश-प्रणाली क्यो न छागू कर दी 
जाये जिनमें देशीय जातियो की प्रधानता हैँ । जिन' कारणों से टोगोलैण्ड पर सध का 
निय्नन्रण हूँ ठीक उन्हीं कारणो से केन्या पर भी होना चाहिए और प्रतिज्ञापत्र में ऐसी 
व्यवस्थो है जिस के द्वारा बिना कठिनाई इसके क्षेत्र को बढाया जा सकता है" । 

मै समझता हूँ निरीक्षण की इस तरह की प्रणाली सब से अधिक आवश्यक हे परल्तु 
वह अपने आप में पर्याप्तता का आइवासन नही । यह भी कम महत्त्व की बात नही कि इन 
सँमादेशों को छागू करने का काम कैसे लोगो को सौंपा जाता है। यह सच है कि सघ इस 
पक 2 की कल 5 
, / १५ अनुच्छेद २३--धारा (ब)“ , . संध के सेस्थ , . प्रतिज्ञा करते हैं कि उत्तर 
पास ४ जो प्रदेदा हें उनके बेदी तिवासियों को न्यायपूर्ण व्यवहार विलवाया जायगा।, 
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बात पर नियत्रण नही रख सकता कि कोई समादेश-प्राप्त देश अपने उपनिवेश की नौकरियों 
में केसे लोगी को रखता है लेकिन अगर जरूरी हों और जाँच करके उसे अपनी तसल्ली हो 
जाय तो वह इस तरह नियुक्त किये गये लोगो के खिलाफ आज़्शासनिक कार्यवाही की 
माँग कंर सकता है जिसमें नौकरी से बरखास्त किया जाना भी शामिल है। वह इस बात का 
आग्रह कर सकता हे कि नृवश-शास्त्र और न-शास्त्र की समुचित शिक्षा के बिना और जिस 
प्रदेश का प्रशासन करना है उसकी भाषा बोलने की योग्यता के बिना किसी को वहाँ निमुक्त 
न किया जाये । खोज' का यह साफ सबक है देशीय प्रथा-परम्पराओ को जानन्ा बडा जरूरी 
ह---तभी शासन-प्रबन्ध जच्छे ढग से चछाया जा सकता है ! और मोटे तरीकी से वहाँ के 
वही ये चीज़ें जात लेने की उम्मीद तो कोई प्रतिभावान ही कर सकता है। ' यह भी “जरूरी 
हैँ कि कारबार में छगे हुए गोरे आवासियों को अदालती दावितयाँ न दी जायें | वे तो लाभ 
कमाने के ही लिए वहाँ बसे होते है और ऐसे प्रदेशो में तिज्ञारत के इतिहास से यह कत्तई 
ज़ाहिर है कि व्यापारी पर यह भरोसा नही किया जा सकता है कि वह देशियो के प्रति न्याय 
करेगा। और, जहाँ तक हो सके, बेगार की भी इजाज़त नही होनी चाहिए, उस अवधि के 
लिए तो किसी देशीय आदमी को कभी नही छगगाया जाता चाहिए जब ख्ास-खास काम 
निपटाने के लिए बाहर के लोगो को रखने की जरूरत हुआ करती है ।* 

सरकारी कामो की--ज॑से सडके बताना आदि--और बात है । लेकिन यह आम 
नियम कि जो मजदूर काम पर लगाये जायें वे सामान्य वेतन पाने वाले मजदूर हो बहुत ही 
महत्व का सिद्धान्त है । 

(६) अग्रधषंण, लडाइयाँ और झगडे---राष्ट्र-सघ का महत्त्व स्पष्ट ही इस बात में 
है कि उसमें युद्ध को रोकने की क्षमता है या नही । झगडो के शान्तिपूर्ण निबटारे के लिए 
सघ के प्रतिज्ञा-पत्र में जो उपबन्ध है, आइए हम पहले उनकी जाँच करें। पहली बात यह है 
कि सघ का हरेक सदस्य बाहरी हमले के विरुद्ध सघ के अन्य सभी सदस्यों के प्रदेश और 
वर्तमान स्वतत्रता की प्रतिभूति करते है और सघ की परिषद्‌ का यह काम है कि इस दायित्व 
को पूरा करने के तरीकों' के बारे में उसे सलाह-मशविरा दे * । दूसरे, छडाई या छडाई की 
धमकी सघ के लिए चिन्ता का विषय हँ --चाहे उसका उसके सदस्यों पर असर पडता हो 
या नहीं और जब ऐसा आपात-काल आ जाये तो सघ-परिषद्‌ की बेठक तुरन्त बुलानी होती 
है । हर सदस्य को “दोस्ताने तौर पर यह अधिकार” है कि जिन,परिस्थितियों से अन्त- 
रष्ट्रीय शान्ति भग होने की आह्का हो उनकी ओर सभा या परिषद्‌ का ध्यान आक्ृृष्ट 
करे। “मगर सघ के सदस्पो के बीच ही कोई झगडा उठ खडा हो और साधारण राजनग्रिक 
तरीको से समस्या हल न हो तो वे इस बात को स्वीकार करते है कि मामछा, जैसा भी उचित 
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हो, विवाचन या अदालती निपटारे के लिए पेश कर दिया जायगा। सदस्य यह भी स्वीकार 
करते ह कि इस' व्यवस्था के अधीन फैसला दिये जाने के बाद तीन,महीने तक वे लछडाई 
की राह नही अपनायेंगे---झगडा परिषद के सामने पेश किये जाने के बाद अधिक से 
अधिक छह महीने में फैसला कर दिया जायगा" । सघ के सदस्य मानते हे कि ऐसे किसी 
पचाट की शर्तों पर सच्चे हृदय से अमर करेंगे और अगर कोई सदस्य इसमें चुक करता 
है तो परिषद्‌ उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है? । इस प्रकार के विवाचन के लिए 
एक' स्थायी' अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायारूय बनाया गया है? । 
लेकिन जाहिर हे कि समस्या की असली जड तो ऐसे झगडे होगे जिन्हें सघ के सदस्य 
निर्वाचन के लिए सौपने को तेयार न हो ।|उस हालत में सदस्य मामले को परिषद के सामने 
रखना स्वीकार करते है और मामला पेश इस तरह किया जाता है कि झगडे वाले पक्षों 
में से एक सघ के महासचिव को उस की सूचना देता हे । तब पुरी-पूरी जाँच की तैयारियाँ 
की जाती है और परिषद्‌ मामके को निपटाने के तरीके ढूंढती हैँ । अगर बैसा नही होता 
तो वह या तो सर्वेसम्मति से या बहुमत से अपने निष्कर्षों और सिफारिशो की एक रिपोर्ट 
प्रस्तुत करती हैं और जो सदस्य उससे सहमत न हो वे अपनी एक अलग अल्पमत-रिपोर्ट 
' प्रकाशित करते है । अगर परिषद्‌ की रिपोर्ट पर सब सदस्य सहमत हो और झगडे बालो में 
से एक पक्ष भी उससे सहमत हो तो संघ के सदस्य उस पक्ष के खिलाफ लंडाई न' छडने की 
प्रतिज्ञा करते है । अगर कोई सर्वसम्मत' रिपोर्ट जारी नही की जाती तो दोनो पक्ष अपनी- 
अपनी कार्मवाही करने के लिए स्वतत्र रहते हैं। अगर झगंडे का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय त 
होकर घरेलू हो तो परिषद्‌ कोई कार्मवाही नही करती और अगर वहू उचित समझे तो 
झगड़ा सघ की सभा को निर्दिष्ट कर सकती है। तब सभा उसकी जगह काम करती है और 
उसे परिषद्‌ की सब शक्तियाँ होती हे--लेकिन' यह तभी जब कि परिषद के सदस्य-देश 
और सभा का बहुमत रिपोर्ट से सहमत हो । कहने की ज़रूरत नही कि इस तरह के फैसलों 
में झगडे से सम्बन्ध रखने वाले पक्ष वोट नही देते* । 
यहाँ तक तो सघ के कानून हुए जिन्हें मानने के लिए सदस्यश्ाध्य होते हें और इनको' 
लागू करने के तरीको पर विचार करने से पहले अगर हम यह देख लें कि ये हमें कहाँ तक के 
जाते है तो अच्छा ही रहेगा। प्रतिज्ञा-पत्र में ऐसे झगडो के निपटारे की व्यवस्था' तो है जिनमें 
प्रतिष्ठा की कठिन समस्या खडी नही होती है, ख़ास तौर से वह ऐसी समस्याओ को 
स्थायी रूप से न्यायालय को सौपने योग्य बना देता है जो सन्धियो या अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
से पैदा होती है । जहाँ परिषद्‌ में सब की सहमति पाई जाये वहाँ वह न्यायालय को न सौंपे 
जाने योग्य झगडो में मिपटारे के लिए बाध्य करता है छेकिन जहाँ परिषद्‌ में सर्वेसम्मति 
का अभाव पाया जाये उन मामलो मे युद्ध का द्वार फिर भी खुला रह जाता है । में समझता 
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हूँ इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि इन उपबन्धों के अधीन कुछ महत्त्वपूर्ण कांमे 
हुआ है । आलूंण्ड द्वीपी के बारे में फिनलैण्ड और स्वीडन के मतभेद और अलबानिया की 
उत्तरी सीमाओ के बारे में युफोस्लाविया और जलबानिया के मसले नि*चय ही इन्ही 
के भाध्यम से बडी जल्दी और न्यायोचित ढंग से सुलझाये गये थे। लेकिन १९२३ की 
गर्मियों में यूनान और इटली के बीच जो क्षणगडा उठ खड़ा हुंआ और' जिसके फलस्वरूप 
इटली ने कार्फू पर बमबारी की वह इस बात का सबूत है कि इन उपबन्धों का उपयौणश कर 
लेना कोई आसान काम नही। प्रतिबन्धो की बात जाने दीजिए---यह्‌ स्पष्ट है कि उनमें कुछ 
और जोडने की ज़रूरत है विशेष रूप से इस दिशा में कि कौन-से झगडे ऐसे है जो न्याया- 
लय को सौंपे जह सकते हूँ और दो पक्षो के बीच सघष हो जाने पर अश्नधर्षी की परिभाषा 
किस तरह की जानी है । इसके अलावा एक बात यह भी है कि थे उपबन्ध उनको बाध्य 
करने वाले नही जो सघ के सदस्य नही है और इनमें दो शवितयाँ--अमरीका और रूस-- 
की स्थिति सभ्य ससार के भाग्य का निर्णय करने वाली हो सकती है । 

में इन बातो को अरूग-अलग कहूँ । में समझता हूँ शाति के हित मे संघ के विनियमो 
में इस बात पर ज़ोर देना बडा ज़रूरी है कि ऐसा कोई झगडा नही हो सकता जिसे अन्त- 
राष्ट्रीय न्यायालय या विवाचन द्वारा न निपटाया जा सके। जब कोई राष्ट्र-राज्य 
यह मान लेता है कि अमुक मसले से उसके सम्मान पर आँच आती हैँ अत वह अपने आप 
को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के हवाले नही कर सकता तब वह बहुत कुछ वेसी ही मानसिक 
स्थिति में होता है जैसी निजी दन्द्र में किसी एक पक्ष की। १९१४ में सविया से छडाई छेड 
कर आस्ट्रिया का सम्मान अछता नही बच गया, १९२३ में काफ्‌ पर बमबारी करके 
इटली का सम्मान अक्षुण्ण नही बना रहा। इन दोनो मामलो में प्रतिष्ठा के धूमावरण में 
लपेट देने के कारण असली मसलो पर विचार ही नही हो सका--वस्तुस्थिति की सही- 
सही जाँच करना असस्भव हो गया । यह धारणा कि जो राष्ट्र-राज्य गछती करता है या 
अपने को ग़लूती पर समझ्षता है स्वयं अपना कानून बना सकता है उस घिसे-पिठे और वृभा 
विश्वास की भाँति है--और उससे फही अधिक भयकर हँ--जिसमें यह समझा जाता 
था कि १८वीं सदी का कोई अपमानित अभिजात खून में नहा कर ही अपती प्रतिष्ठा के 
महल को ढहने से बचा सकता है । श्री वेबलेत ने खूब कहा है कि “राष्ट्रीय सम्मान जादू 
के देश में विचरता है और अर्थ की सीमाओ का स्पर्श किये रहता है ।” कोई भी ठण्डे 
दिमाग से मह बात नहीं मानता कि समूह का खण्डित व्यक्तित्व राजनयिक आचरण की 
सहिता मे उल्लिखित किसी भी उपाय से फिर पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। आम आदमी 
तो तब तक यह जानता भी नही कि देश अपमानित हुआ हैं जब तक कि उसकी देश-भक्ति 
भावना को ऐसे तरीकों से खूब उभारा नही जाता कि वह भूछ जाये कि बह बात कौन- 
सी थी जिससे समूह का व्यवितित्व खण्डित हुआ बताया जा रहा हैं। क्षौर उपचार- 
निर्वाह के अभाव में आक्रष्ट सम्मान अगर अपने कदम रणभूमि की ओर मोड देता हे तो 
उसके फलस्वरूप आम आदमी को इतनी कीमत चुकानी पडती हे और ऐसी विभीषिकाओ 
से गुजरना पडता है जिनकी असली अपराध से कोई तुलना नही की जा सकती। 

अत मेरा विश्वास है कि झगडो पर सघ के क्षेत्राधिकार को अबकी अपेक्षा कहीं 
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अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित करने की ज़रूरत है। (१) उसका क्षेत्राधिकार अब की 
तरह सिफ उन्ही झगडो पर न होना' चाहिए जिनका अदालत द्वारा फैसला हो सकता' हो, 
अथवा सम्मत विवाचन हो सकता हो या जिन्हे सघ की परिषद्‌ द्वारा सर्वसम्मति से फैसला 
करके निपटाया जा सकता हो। उसे मान क्ेना चाहिए कि (२) सभी झगड़े उसके क्षमता 
क्षेत्र में हे और ऐन बहुमत से भी जो फैसला किया जाये वह सम्बद्ध पक्षो को स्वीकार्य होना 
चाहिएँ क्योकि यह ऐतिहासिक अनुभव के विरुद्ध है कि ऐसा फैसला भी लडाई द्वारा फैसला : 
करने से कही ज्यादा अच्छा है चाहे वह एक यथा दोनो पक्षो को भी भछे ही अमान्य हो। 
लडाई का फैसला तो कोई फंसला ही नही होता और होता भी है तो उससे विजयी राष्ट्र 
राज्य के मुट्ठी' भर छोगो का हित भक्छे ही हो, नागरिको के अधिकार का तो अकल्याण 
और अमगल ही होता है । अत सघ का सर्वभौम क्षेत्राधिकार तो सब से पहली बात हू । 
तब समस्या अपती शक्तियों के प्रयोग को व्यवस्थित करने भर की रह जाती है--उन 
शक्तियों के बारे में जाँच-पडताल करने की नही । 
यहाँ एक' बडी ज़रूरी बात कह दी जाये । अगर कहा जाये कि अनिवार्य निपटारा ही' 
नियम होगा तो मतभेद के दो विद्याल क्षेत्र तुरन्त ही सामने आते है । (१) वर्साई-सन्धि 
से सम्बद्ध समस्याएँ है--उत्तका मौजूदा समाधान तो अस्थायी होगा यह निश्चित ही है । 
संघ का वर्तमान सविधात---विशेष रूप से अनुच्छेद १० में, राष्ट्र:राज्यों की मौजूदा हों 
को नियम-सम्मत बना कर प्रत्यक्ष अन्याय का' पृष्ठपोषण करता है. और कई राष्ट्र-राज्य 
ऐसे होगे जो स्याय' के आगे सिर झुकाने के बजाय सघ को चुनौती देकर लडने को कटिवद्ध 
हो जायेगे । (२) कुछ ऐसी भी समस्याएँ हे--जैसे आस्ट्रेलिया में जापानियों का प्रवेश 
या केन्या में भारतीयों का---जो लिखत में भक्के ही विवाचन द्वारा निपटा ली जायें परन्तु 
इन दोनो ही मामलो में गोरी जातियाँ---अगर उनके दृष्टिकोण के विरुद्ध बाहर से कोई 
भी फैसला थोपा जाये तो--लडने पर आमादा हो जायेंगी, चाहे उसमें कुछ भी जोखिम 
क्यो न उठानी पडे । में समझता हूँ इन दोनो में से किसी भी बात को न्याय्य नहीं ठहराया 
जा सकता । मेरा विद्वास है कि जो कोई भी वर्साई सन्धि' को पढ़ैगा वह यह महसूस किये 
बिना नही रह सकता कि वह जगह-जगह ज्वलन्त अन्याय से भरी पडी है छेकिन मे जानता 
हैँ कि इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उन' सभी अन्यायों का ऊपर निर्दिष्ट प्रणाली 
द्वारा उपचार हो सकता है और अगर लडाई का रास्ता अपनाया जाय तो उनमें से एक का 
भी इलाज नही हो सकता । राज्यों की हृदो को लेकर कई जगह अन्याय हुआ हूँ ---इनका 
कई तरह से प्रतिकारः हो सकता है। अगर इसमें निहित कठिनाइयाँ“आाथिक हो--जेसे 
फिसी राज्य की हदो को फिर से निर्धारित करने पर मान लीजिए वह चारो ओर से ज़मीन 
ही ज़मीन से घिर जाये--तो सम्मत शर्तों पर निकटतम समुद्र-पत्तनके इस्तेमाल करने का 
प्रबन्ध किया ज़रा सकता है । अगर इसमें आने वाली फठिनाइयो का स्वरूप सामरिक हो तो 
तटस्थ प्रदेश बता कर उन्हें हल करने का रास्ता निकाछा जा' सकता है । अगर उनका 
: सम्बन्ध धार्मिक या राष्ट्रीय अल्पसख्यकों के प्रति «होने वाले व्यवहार से है तो जिन, 
सिद्धवान्तो पर ऊपर ज़ोर दिया गया है उन का औचित्य और भी बढ़ जाता हे । बाद में सह, 
! ही कि अनुच्छेद १० का सशोधन किया जाये--सम्मत सिद्धान्तो के आधार, 


जा 
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पर उस पर फिर से विचार करना होगा आज जो उसका स्वरूप है उसमें युद्धकालीन 
आवेश परिलक्षित होता है । परन्तु ज्यो-ज्यो वह आवेश ठण्डा' पडता जायेगा, यह महसूस 
किया जायेगा कि सघ के प्रतिज्ञा-पत्र की परिधि में रहकर ही उसके सशोधन की गुजाइश 
है और जाहिर हे कि शवित के प्रयोग के मुकाबले यह तरीका कही ज्यादा वाछनीय है 
शक्ति का प्रयोग आख़िर किसी निश्चित या सीमित लक्ष्य की ओर केन्द्रित नहीं रखा जा 
सकता । 

मेरा यह भी विचार है कि इस तरह की समस्याएँ---जिनकी मिसाल है आस्ट्रेलिया 
में जापानियो के प्रवेश की समस्या--कोई ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित नही करती जिन 
का हल न हो सके । में मानता हूँ यह मसला कोई इतना आसान नही है। आख़िर को यह 
अनिवार्य ही है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन की समसस्‍्याएँ सघ के दायरे में आयें केकिन' यह 
भी स्पष्ट ही है कि इन समस्याओ पर सिद्धान्त रूप से निर्णय कर लेता और बात है तथा 
उनके प्रशासन के तरीकों का फैसला कर लेना बिल्कुल और बात) इतनी बात तो साफ 
है कि अगर आस्ट्रेलियाई जापान से अपना बहिष्कार कराने को राज़ी नही तो वे जापानियों 
का कतई बहिष्कार कर देने का दावा भी नही कर सकते । उनके आपसी आर्थिक सम्बन्धो 
को देखते हुए ऐसा तो असम्भव ही लगता है | लेकिन जापानियों को प्रवेश की आज्ञा देने 
में आस्ट्रेलिया को ये बाते तय करने का हक हैं. (१) वह बरस भर में कितने आवासियों 
को अगीकार कर सकते हे, (२) आस्ट्रेलिया की सीमा में दाखिल होने पर वे कि 
दर्तों का पालन करेंगे , (३) अपने प्रदेश के ख़ास-खास क्षेत्रों में उनका सम्भावित 
पृथक्करण । गौर आस्ट्रेलिया' का आदर्श एक बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ है और 
किसी भी राष्ट्र को लिए अगर वह यथार्थता का पल्‍्ला छोड देना नहीं चाहता हो 
तो, जो लोग वहाँ जा बसना चाहते हो उन से ऐसी शर्तों के पाछून की माँग करनी ही पडेंगी 
जिन पर गौर आस्ट्रेलिया' का आदर्श टिका हुआ है । छेकिन इसका उलट भी उतना ही 
सही है और प्रवास करने वाले गोरे छोग---जैसे मान लीजिये वे अफ्रीका के आन्तरदेश में 
जाकर बसना चाहते है---यह माँग नही कर सकते कि समादेश-प्राप्त राज्य वहाँ की प्रतिकूल 
परिस्थितियों के विरुद्ध उस सभ्यता की रक्षा के लिए अपनी सत्ता का प्रयोग करें जिसके 
वे अभ्यस्त हे । 

अस्तु, अगर सभी क्षगडे सघ के क्षेत्राधिकार में रहने है तो हम उस अग्रधषंण की 
परिभाषा फिस तरह करेंगे जिसमें सघ के लिए कदम उठाना जरूरी हो ? में समझता 
हूँ ऐसे कार्यों कीश्तीन कोटियाँ हो सकती है जिनके आधार पर किसी को अग्नधर्षी घोषित 
किया, जा सकता है--( १) जो देश सघ का क्षेत्राधिकार मानने से इन्कार करे वह अग्र- 
धर्षी, (२) जो देश सघ का क्षेत्राधिकार मान छेने पर उसके द्वारा किये गये फैसले को 
अगीकार न करे, वह अग्रधर्षी, (३) जो देश (१) और (२) के अधीन सघ के कदम 
उठाने तक बीच में मिलने वाले समय का उपयोग अपने दास्त्रासत्र ओर योधन-शर्बिति बढा 
कर लडाईं की तैयारी करने के लिए करता है, वह्‌ भी अग्नधर्षी हुआ । इन सभी मामलों में 
तीनो में से किसी भी कोटि में आने वाले राज्य के विरुद्ध सघ को अपनी समूची सत्ता जुटा 
कर उसका प्रयोग करना चाहिए । 
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यहाँ एक आम सवाल पैदा होता है और सघ की सत्ता को अमल में छाने के तरीको 
का विचार करने से पहले उस पर सोच लेना जरूरी है । इस सवाल के दो पक्ष है । पहला 
मसला तो यह है कि जो सघ के सदस्य नही है उनके बारे में क्या किया जाये ? अभी कुछ 
समय तक को अमरीका के सध में शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं। अगर भान लीजिए 
उसके और, जापान के बीच' कोई ऐसा सकट हो जाये जिसके लछडाई में परिणत हो जाने 
की सम्भावना हो तो क्या होगा ? मे समझता हूँ इसका जवाब प्रत्यक्ष है । किसी और देश 
की तरह अमरीका को भी सध विवाचन का सुझाव देगा। अगर वह विवाचन को मानने 
से इन्कार करे तो उसकी यह कार्यवाही वैसी ही दृढ़ता से अगंधर्षण की कार्यवाही समझ्षी 
जानी चाहिए जैसी कि अगर इगलैण्ड, फ्रास या इटली ने ऐसा किया होता ते समझी जाती । 
यह तो हो नही सकता कि अगर अमरीका भौर जापान लड़ें तो उनकी लडाई का परिणाम 
उन्ही दोनो तक सीमित रहे और जो राज्य कूडता है उसे निरन्तर इस बात की चेतावनी 
देते रहना चाहिए कि वह अपना ही सर्वनाश बुला रहा है। अगर कहा जाय कि ऐसी टक्कर 
ही जाने पर कनेडा और आस्ट्रेलिया सघ का आदेदय मानने से इन्कार कर देंगे' बल्कि 
दायद अमरीका की ओर से ही छडेंगे तो उसका जवाब यही है कि अगर ऐसा हो--और 
ऐसा हो तो कोई आइचर्य नहीं--तो सघ का अन्त हो जायगा'। इसका परिणाम क्‍या 
होगा---यह्‌ सब कहने की मुझे कोई ज़रूरत नही है छेकिन में समझता हूँ, इतना तो स्पष्ट 
ही है कि, अगर सघ टूटा तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग का अन्त हो जायगा'। तब हम' फिर १९१४ 
से पूर्व की स्थिति में पहुँच जायेंगे और वह--जैसा कि हम पहले देख चुके है--युद्ध का 
अनिवार्य स्रोत है । 
इस आम सवार का दूसरा पहल यह है कि हो सकता है सदस्य राज्य अपने प्रत्यक्ष 
दायित्व को दुकरा कर सघ का क्षे्ाधिकार या सिफारिशें मानने से इन्कार कर' दें । मैं 
इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं करता--विधिक' दायित्व के सामान्य स्वरूप के 
बारे में जो कुछ भी कहा गया है। उसमें यह निहित है इसके विपरीत जो-कुछ कहा जा 
सकता है सो यह है । सघ के प्रति सदस्यों की कितनी निष्ठा होगी यह इस बात पर निर्भर 
है (१) अपने काम के बल पर वह उत्तमें जितना विश्वास जगा सके और (२) 
उसे जितनी कुछ अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त हों । ज़ाहिर हैँ कि अगर सघ अपने सदस्यों के प्रति 
अपना सदभाव प्रमाणित कर सके तो इस निर्णय में यह जितना सफल होगा उतनी ही उस 
के अपनी सत्ता खो बेठते की कम सम्भावना होगी, और अगर वह किसी विसवादी' सदस्य 
की स्थिति असम्भव बना दे तो भय का हेतु पर्याप्त साबित हो सकता है #लेकरिन साफ बात 
यह है कि इन दोनो ही स्थितियों में आश्वासन कुछ भी नही । राज्य में या राष्ट्र सभ में 
परिणामों की परवाह फिये बिना अगर कोई सत्ता का प्रतिरोध करने पर ही तुला हुआ हो 
तो वह वैसा करेगा ही---जो जान-बूक्ष कर निशचयपूर्वक कानून भग करता है उसकी पहुँच 
के परे कोई भी कानन नही हो सकता । तब हम' इतना ही कर सकते हैं कि अपने सगठन द्वारा 
ऐसे हालात पैदा कर दें कि इस तरह के अतिकरमणों के अवसर कम से कम आयें | 
“। , झ्स्तु, अगर सघ का क्षेत्राधिकार ऐसा हो तो हमें देखना यह है कि उसे अपने कार्म 
की किए बग्ा' व॒सा शवितियाँ चाहिएँ। उसकी वर्तमान अनुशप्तियो का उल्लेख प्रतिज्ञा-पत्र 
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के अनुच्छेद १६ में किया गया हूँ। मोटे तौर पर, ये तीन है। (१)कोई राष्ट्र राज्य ऊपर दी 
हुईं हालतो में अगर लडाई का शस्र फूँकता है तो सघ के सब सदस्यों से उसके आथिक सबंध 
तोडकर उसे दडित किया जाता हूँ, उसके साथ किसी अन्य प्रकार का--वित्तीय, वाणिज्यिक 
या निजी--सपर्क भी नहीं रखा जाता । (२) परिषद्‌ यह सिफारिश करती है कि सघ 
के प्रतिज्ञा-पत्र की रक्षा करने के लिए अलूग-अरूग सदस्यो को कितनी स्थल, वायु या जल- 
सेना देनी होगी। (३)सघ के सभी सदस्यो को उपर्युक्त उपबध २ के अधीन सघ को सहयोग 
देने वाले किसी भी सदस्य के अपनी सीमा से गुजरने की अनुमति देनी होगी। एक साधारण 
अनुशप्ति यह भी है कि सर्घ को शक्ति हैं कि परिषद्‌ की स्वेशस्मति से प्रतिज्ञा-पत्र का 
अतिकमण करुते वाले किसी भी सज्य को वह सदस्यता से हटा सकता हैं । 

कम से कम सिद्धात रूप में ये अनुज्ञप्तियाँ इतनी सबल हूँ कि इनकी सेद्धातिक 
प्रभविष्णुता के बारे में किसी को शका नही हो सकती । जाहिर है कि कुछ हद तक तो 
अनुजशप्तियो के इस पूरे विधान में अस्पष्टता हमेशा ही छोड देनी चाहिए । बिसवादी ब्रिटेन 
के विरुद्ध उसी पैमाने पर आघात करना उपहासास्थद होगा, जिस पैसाने पर विसवादी 
अल्बानिया के विरुद्ध किया जायेगा। छेकिन इन अनुशप्तियों के स्वरूप को मान लें तो ये 
सवाल सबसे अधिक महत्व का बत जाता है कि उन्हें प्रयोग में छाया जा सकता है या नही। 
पहली बात तो यह है कि हर सबद्ध शक्ति का सैनिक दायित्व स्पष्ट और निश्चित होना 
चाहिए। सधघ को पता होता चाहिए कि अनुज्ञप्तियाँ छागू करने में वह कितनी स्थरलू, जल, 
नभ-सेना का भरोसा कर सकता है । यह भी जाहिर हे कि उसे इन तथ्यों को प्रकाशित 
कर देना होगा ताकि सघ के सदस्य उसकी आधात-शक्ति को जान जायें। लेकिन क्या जिन 
राज्यो पर ये दायित्व है वे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे ? यहाँ तो हम बस अनुमानो की ही 
दुनिया में विचार सकते है। अगर वे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न करें तो सघ उपहास का रूक्ष्य 
बन कर अनस्तित्व के गर्भ में विलीन हो जायेगा । अगर बल का प्रयोग आवश्यक हो और 
उसे लगें कि वह अपने सदस्यों पर निभर नही रह सकता तो वह असहाय हो जायगा | 
लेकिन वैसी असफलता की सभावना नही---कारण यह है कि जब सघ सैनिक अनुशप्तियाँ 
का फैसला करेगा तो आख़िर को वह उन्ही राज्यो का फैसला होगा जिन्हें उसे अमल में 
लाने के साधन जुटाने होगे और वे इस त्तरह अपना उपहास नही करायेंगे | वेसे वे चूक 
सकते हूँ परन्तु अगर समस्या इतनी गभीर है कि सशस्त्र बल का प्रयोग ज़रूरी हो जाये 
तो उनका चूक करता कुछ सभव-सा नही छगता। 

आथिक अनृज्ञप्तियो का प्रयोग दूसरे वातावरण में होता ह--वहू उत्तना कठित 
नही होता । संघ के हाथ में शायद सबसे कारगर साधन यही है, आज जब समूची 
दुनिया में जर्थ-तन्त्र का ही बोलबाला है तो यह सम्भाव्य नही छगता है कि कोई राज्य 
वह सब दड भुगतने को तैयार होगा जो इस प्रकार की अनुशप्तियो में निहित रहता है । 
उसकी सपूर्ण साख व्यवस्था ढह पडेगी। निर्यात के सारे रास्ते उसके लिए बन्द हो जायेंगे। 
वह आवश्यक अनाज और कच्चा मार तक नहीं मेगा सकेगा | मिसाल़ के लिए, इटली 
को कोयला, ताबा और लोहे की कमी पड जायेगी--और सब बातो को जाने भी दें त्तो 
सिर्फ इन्ही के बिना युद्ध का सचालन ही असभव हो जायगा। १९१४ के बाद के वर्षों में 
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नाकाबदी के अनुभव से अधिकाश यूरोपीय राष्ट्रों ने यहू सबक सीख लिया है फि माल और 
सेवाओं के प्रवाह को नियत्रित करने की शक्ति एक आधारभूत शक्ति है। यह ऐसा साधन 
हैं जिसे बिना महती प्रयास के अमल में छाया जा सकता है और जिसके तुरन्त ही नतीजे 
निकलते हैँ । रूस और अमरीका जैसे आत्म-निर्भर राज्यों की बात छोड दें तो सघ के 
सदस्यों में शायद ही कोई देद्य एंसा हो जो इसका कठोरता से पालन हीने पर अडिग रह 
सके । इस साधन का उपयोग बिना मार काट के हो सकता है, उसमें साथ देने वाले राज्यों 
को किसी के जीवन की बलि नही देनी पडती---इससे यहू सभावना होती है कि सघ महत्व 
पूर्ण मामलों में आम तौर से इसी' का सहारा छेगा और मे समझता हूँ यह कोई ऐसी बात 
भी नही जिसमें राज्य सहयोग करने से इनकार कर दें ।" हे 
&+न> ०5 

राष्ट्र सभ के प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद २३ से २५ तक के अधीन आम समाज-हित 
के कुछ मामले उसकी देख-रेख में रखे गये है। मे समझता हूँ आम आदमी का जितना ध्यान 
इन की ओर अब तक गया है, उनका महत्व उससे कही अधिक है । बात यह है कि कुछ अश्ञों 
तक तो उनमें एसे क्ृत्यो का समावेश है जिन के बारे में सघ को या तो एक और अन्तर्राष्ट्रीय 
करार विद्यमान दिखाई पडे है अथवा दूसरी ओर काफी सगठित समज़ित अन्तर्राष्ट्रीय 
मत, इनमें ऐसा कार्यक्षेत्र शामिल है जिसमें सफलता मिलने से अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
बजाय सध के अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले कारणों में आस्था हो जाने की सभावन! 
है । अगर जिन' मामलों का विवेचत कर चुके है इन्हें छोड़ वें. तो वर्समान' परिभाषा के 
अनुसार इन्हे छह आम वर्गों में बाँटा जा सकता है। सघ को (१) अपने सदस्यों और जिन 
देशो के साथ उनका वास्ता है उनके प्रवशी में स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए श्रम की उचित 
और पम्याय्य परिस्थितियाँ पैदा करनी है और उन्हें बनाये रखता है और इस काम' को सपन्न 
करने के लिए उसे यथीचित अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ बनानी है। (२) स्त्रियों और बच्चो कें 
व्यापार तथा अफीम जैसी मादक औषध के व्यापार को रोकने से सबध रखने वाले करारों 
का पालने और देख-रेख (३) उसे (अ) सचारण और परिवहन की' आज़ादी और 
(अ)सघ के सदस्यो के लिए न्याय्य वाणिज्यिक व्यवहार हा सिक करता और बताये रखने 
है । (४) जहाँ कोई रोग अत्तर्राष्ट्रीय धरातल पर पके वहाँ सघ को उसकी' रोकथार्म! 
और एहतियात के लिए कदम' उठाने होगे (५) सब की सम्मति से वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय 
दफ्तरो पर भी उसकी निगरानी और देखरेख रहेगी--जैसे रोम-स्थित कृषि-सस्थाने 
पर और जहाँ इस तरह की' देखरेख न रहे वहां सघ जैस' परिषद्‌ उचित्र समझे उस तरीके 
से सहायता देगी,, भविष्य की सभी अन्‍्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं उसके सचालन में रहेंगी । (६) 
नह रेड क्रास सस्थाओ को बढ़ावा और सहायता' देगी जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार॑नां, 
रोगों को फैलने से रोकना और दुनिया भर में से व्याधियों का उन्मूलत कर देना हैं ।” 

जाहिर है, यह फार्यक्रम महत्वाकाक्षाओं से युक्त है केकिन थोडी झिझक के साथ* 
बैंसे रूस के मामछे में---जो युद्ध के पक्षपातपूर्ण वादावरण से कतई असबद्ध नहीं है, यह 
शादी जए सकेता है कि संघ ने इसके सार-तत्व को कार्य रूप देने के लिए सच्चा प्रयत्न किया 
80 0 की० सिन्नेनी-+-दी प्राग्लम आफ इन्टरनद्रानंल सेकदान्स (१९९६) 
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है। मैं भागे चक्कर संघ के आथिक क्रिया-कलाप के बारे मे कहेगा। लेकित भहाँ इस बात 
पर घ्यात देना अच्छा रहेंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कृत्य के इस पहलू में किस प्रकार का प्रयत्त 
किया जा सकता है। मुद्ध-म दियो को बापस देश्ष भेजने के लिए बहुत कुछ किया गया है और 
वैसे ही रूप और मिकट पर्व से शरणारियों को भेजने के लिए | गौर-दास-व्यापार की भीषण- 
ताओों को दूर करने के लिए भी कुछ न कुछ किया ही गया है और स्त्रियों तथा बच्चों के 
“कीं और एशिया माइनर में विपत्तत की भीषणता को दूर करने के लिए भी कदम उठाये 
गये है। अफीम और कोकीन के व्यापार को रोकने का प्रयत्त किया गया है--इस सिलसिद्ल 
में प्म्मेलन हुए है । इस दिशा में जो कुछ दुष्टिगोचर हुआ है वहु विडम्बनात्मक हैं--उससे 
पता चलता है कि वाणिज्मिक कपट ने अन्तर्राष्ट्रीय मानस पर कितने फूल बरसाये है लेकिन 
फिर भी आज इस मामले में भी सदभाव के जितने छक्षण दिलाई पढते है उतने पहले कभी 
ते थे। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में टाइफम ज्वर को फैलने से रोकने का भी सच्चा प्रयत्न 
किया गया है और छगता है कि इस मामले में सघ ही कृतकार्य हो सकता था। आस्ट्रिया और 
हंगरी का आर्थिक पुततिर्माण तो संध की बड़ी ठोस उपलब्धि है। यूरोपीय सम्यता के 
आम बौद्धिक जीवन के अनुपौषण के छिए शायद उतना काम तहीं किया गया यद्यपि इस, 
दिशा में भी छोटी-छोटी सहायताओं की मिसालें कम नही है । सक्षप में, में समझता हूँ यह 
बहता ग़लत में होगा कि उपकार-परायण संस्था का सच्चा श्रीगणद हो गया है। अब समस्या 
पसके महरुव को समझते की नहीं हूँ बरनत्‌ प्रयत्तों को प्रबलूतर करने की है । 
इत प्रयत्नों को प्रबछतर बसाने की विशा कया हो ? कुछ प्रत्यक्ष सभावनाएँ हमारे 
धामने आती हैं। सब से पहुले तो संघ के तत्वायधान में समादेश और बौद्धिक सहमोग 
मंबंधी वत्तेमान आयोगों की तरह स्थायी आयोग बताने की ज़रूरत है--आगे चल कर 
इनका बडा भारी महत्व होंगा।। ( १ ) पिछड़े हुए देशों में शैक्षिक कार्यों के छिए एक आयोग की 
। शुहूरत है। यह बात सिर्फ समावेश-अधीन प्रदेशों पर ही छागू नहीं होती जहाँ खास प्राविधिक 
पमस्याएँ ह--वरन्‌ बल्कुन जैसे क्षेत्रों पर भी छागू होती है जहाँ अब भी शिक्षा बहुत ही 
आदिम स्तर पर हू । क्षकरत इस आत मी है कि हम सध के सभी सदस्य देशो में शिक्षा को 
(काम न्यूततम घरातलछ तक तो के ही आयें-सभी भाम आदमी उसके काम के प्रभाव को 
पैली-भाँति समझ पायेगा। विभिन्न राज्यों के मीतच अध्यापकों और विद्योथियों के विनिमय 
की व्यवस्था करती पड़ेगी तभी हुमारी शिक्षा व्यवस्था अपनी आज की प्रांतीयता की सतह 
हैं ऊपर उठ पायेगी । जो राज्य यहुं महसूस करें कि उसके पास अध्यापकी का काफ़ी 
ँस्तजाम लही और तरीक़ो की भी जानकारी नहीं उन्हें हम सलाह दे सकें और ज़हाँ हो 
तैके अध्यापकों की व्यवस्था भी कर सके । कुछ थोड़ा-बहुत सांस्कृतिक विभिमग्र अब होने 
वी हगा है परन्तु उसकी व्यवस्था द्वारा विशिष्ट राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्त किग्रा 
जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय काम का माध्यम तैयार करने का नही। (२) दूसरे एक्र स्थायी 
चिकित्सा-आयोग की जरूरत हूँ जो मुख्य रूप से पिछड़े हुए क्षेत्री में चिकित्सा कार्यों की 
३) फरे--उसके मातहत कुछ उप-आयोग रहें तो उन इलाक़ों में जा जाकर काम करें । 
में मेछ मेडिकल कालिज जैंसी संस्थाएँ छोटे पैमाने पर जो काम कर रही हे उसे 
समस्चित करने की ज़रूरत है-+-हुसे सामजस्पपूर्ण रुप से संसार की आवश्यकताओ से 
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सबद्ध करने के लिए स्चेष्ट प्रयत्त किया जाना चाहिए। ऐसा आयोग स््यूयार्क की रॉक 
फेलर ससस्‍्था जैसी सस्थाओ से सबन्धपैदा कर और बढा सकता है । चालू डाक्टरी व्यवस्था 
के बारे में वह सलाह और रिपोर्ट दे सकता है । चिकित्मा की ख़ास समस्याओ के बारे 
में वह जाँच-पडताल का प्रवध कर सकता है। मिसाल के लिए, अमरीका में बच्चो में रिकटस 
की रोकथाम के लिए जो कुछ काम हुआ है उसके महत्व की जानकारी वह यूगोस्लाविया 
में चिकित्सकों को करा सकता है ।१* चिकित्सा की' अलग अछरग शाखाओ की. प्रगति के 
बारे में सावधानी से तेयार किये हुए वृत्तक निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा--विशेष 
रूप से ऐसे इलाको में जो इधर की प्रगति से बिल्कुल अनभिन्ञ है। (३) तीसरे, आधिकारिक 
आकडों के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की ज़रूरत है। सामाजिक मामलो में कियतात्मक 
जानकारी के महत्त्व पर में पहले ही काफी ज़ोर दे चुका हूँ, और तुलना का क्षेत्र--जिस 
पर यह आधारित हो---जितना ही व्यापक होगा उत्तना ही यह जानकारी बहुमूल्य होगी। 
अभी तो वह क्षेत्र बहुत ही छोटा-सा है क्योकि रूप और पद्धति क्रे भेदो के कारण एक देश 
के आकडो की दूसरे देश के आकडो से तुलना करना असभव-सा है। इगलैंड और अमरीका 
- के शहरों मे बच्चों की मृत्यु के आकडो की तुलना तो हम कर सकत हूँ परन्तु एक-से ही 
उद्योगों में वेतन-दरो की कोई यथार्थ तुलना नहीं की जा सकती । अत हमें एक ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय की ज़रूरत हे जिसके ज़िम्मे दो काम हो--(अ') आकडे इकट्ठे 
करने और प्रस्तुत करने के तरीकों में एकहूपता बराबर बढाता चका जाये और (आ) , 
इस आधार पर एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना करके परिणामों की रिपोर्ट तैयार 
करे। इसके लिए किप्ती बडे सगठन' की ज़रूरत नही है । इसके लिए तो जनेवा में कुछ थोडा # 
सा अमला रखा जाये और सरकारी अफसरो और दूसरे विशेषज्ञों को व्यवस्थित और 
अविकल रूप से उनसे सबद्ध कर दिया जाये । आज' दुनिया के सामने आर्थिक सहयोगर 
की जो समस्याएँ हूँ उन्हें अगर आश्ापूर्ण ठग से सुलठाना हूँ तो इस प्रकार का प्रयत्न तरूत 
होना चाहिए (४) चौथी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि-आयोग' ज़रूरी है। इसे 
सस्था' पर अन्ततोगत्वा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का नियत्रण रहेगा--इसमें तो कोई” 
दक ही नही। यह तीन बातो को अमल में छाने की कोशिश करेगा (अ) वह सार्वजनिक! 
और वयकि्तिक अत्तर्राष्ट्रीय कानून को सहिताबद्ध करने में सहायता देगा । (आ) नई 
कानून की शाखाओं में एकरूपता बढाने का प्रयत्त करेगा । अथवा जहाँ वाछनीय हैं 
वहाँ सरकारी कम्पनियों के समावेशन का प्रयत्न करेगा। (इ) जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ 
राय की ज़रूरत होगी वह कानून के सवालो पर सलाहकार-सस्था दे रूप में काम करेगा 
--+कहने की जरूरत नही कि प्रत्येक राज्य की सावंभौमता की रक्षा की ज!येगी। इस प्रकार 
के सवालो की मभिसाले ये है--अदेशियो के बारे में विधान, विदेक्षियो से शादी करते 
वाली औरठो की कानूनी स्थिति, राज्य से भाग जाने वाले राजनीतिक अपराधियो कौ 
स्थिति--जिनका अपराध अदाछत के सुपुर्द हो चुका हो। एक बात और कहूँ कि ऐसे 
आयोग के लिए किसी विशाल और बेसेभाल सगठन*की आवश्यकता नही । इसमें तो सिंए 





१० दे० दो नेशन--७ नवम्बर, १९२४ जे० बी० एस० हाकडाने। 
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छोटा-सा स्थायी अमला चाहिए पर उसे यह शक्ति हो कि खास जाँच-पडताल के लिए उप- 
आयोग बना सके । और, आम तौर से, यह वाछनीय होगा कि इत उप-आयोगो के सदस्य 
सिर्फ सरकारी प्रतिनिधि ही न्‌ हो वरन्‌ ऐसे लोग भी हो जिन्हें विशेष समस्याओ पर 
अपनी कुशलता के कारण विधि-सस्थाओ ने प्रत्यायोजित किया हो । 
ह०००० ०० पे जा--००-क 

एक बात साफ है और वह यह कि कोई भी एसी अत्तर्राष्ट्रीय ससथा कारगर नही 
हो सकती जो आधिक सवालों की उपेक्षा कर दे। में पहले एक अध्याय में कह चुका हूँ कि 
राष्ट्रीयता' और औौद्योगिकता का सबध अब इतना जटिल ओर परस्पर ग्रथित हे कि एक 
क्षेत्र में जो समस्याएँ पैदा होती है उन्हें दूसरे क्षेत्र की विज्विष्ट समस्याओं को हिसाब म्रें 
लिए बिना नही हल किया जा सकता। यह बात, कम से कम आशिक रूप में, वर्साई-सधि 
के श्रम-सबधी भाग में मान ली गईं है, राष्ट्र सघ के प्रतिज्ञा-पत्र के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम दफ्तर बनाने का मतरूब भी यही है । यह बात साबित करने के लिए बहस की ज़रूरत 
नहीं कि आर्थिक सधर्ष का कारण जितना राज्य की सीमाएँ हो सकती है उतना ही' सीमा- 
शुल्क । आधुनिक राजनय में तो बहस के विषय अधिकाधिक आर्थिक सवालो से ही सबद्ध होते 
जा रहे है । उदाहरण के लिए, इगलैड और रूस के सबध १९१७ की क्ाति से पहले रूस 
द्वारा लिए हुए कर्ज की समस्या के कारण विषाक्त ही गये है । मैसोपोटमिया की चौहदी 
अपने तेल-कुंओ से सबद्ध है---इसी प्रकार मैक्सिकों की परिष्ठा भी। बडे देशो के साथ 
चीन के सबध उसके विपुल और अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों पर अवलुम्बित हे। विश्व- 
व्यवस्था में इटली की जगह---उसकी विद्युत-शकित प्राप्त करने की शक्ति पर आधारित 
है और उसके इलाके में कोयले की खान न होने की वजह से औद्योगिक कार्यों के लिए ईंधन 
की समस्या उसके लिए बडे राजनीतिक महत्व की बन गईं है । विदेशी पूजी-निवेश और 
व्यापारी जहाज़ी बेडे के बडे मसलों के बारे में भी यही बात सच है । यह तो स्पष्ट ही है कि 
विदेशो में पूँजी लगाने कौ योग्यता के फलस्वरूप एक राज्य दूसरे की राजनीतिक अधीनता 
में आ सकता है--जैसे मिस्र ब्रिटेन का सरक्षित-प्रदेश बन गया । यह भी ज़ाहिर हैँ कि अगर 
एक राष्ट्र-राज्य के व्यापारी जहाज़ो का भाडा किसी दूसरे से कम है तो बडी गभीर 
अन्तर्राष्ट्रीय गत्यियाँ पैदा हो सकती है--भाडा कम होने का कारण कुछ भी हो 
सकता है जैसे अमरीका पानामा नहर पर अपने नियत्रण के कारण अऊुग-अलग राज्यों को 
कम-ज्यादा फ़ायदे ,बल्श दे सकता है । और अन्त में, यह भी साफ है कि अगर श्रम परि- 
स्थितियाँ काफी हद तक एक जैसी हो तभी औद्योगिक प्रतियोगिता कुछ थोडी बहुत न्याय्य 
और उचित हो सकती है । मोटे तौर पर, अगर अग्नेज़ खनिक को दिन में सात घटे काम 

करना होता है और जर्मन खनिक को' आठ घटे तो निएचय ही इगलेड में कोयले का भाव 

अपेक्षाकृत कम होगा, एक ही जैसे माल में तो और मुश्किल है--सूती कपडे का काम 
करने वाला मेहनतकश अपना बाज़ार सुरक्षित नही रख सकता अगर उसे बबई और 
ओसाका के मिल-मालिको द्वारा दी गई दरो से होड करनी पड जाये । 

इस सिलसिले में जो विविध उदाहरण मौजूद है उनमें से मे कुछ को ही लेता हूँ। 
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में समझता हूँ उनसे यह बात उपलक्षित होती है कि सघ के इस समय के सगठन में जो 
व्यवस्था है उससे कही अधिक व्यापक आर्थिक नियत्रण उसे रखना चाहिए। यहाँ मैं आर्थिक 
क्षेत्रकी उन कोटियो का बडा स्थल सकेत भर दूँगा जिन पर, में समझता हूँ सघ का प्रभाव 
सर्वोच्च रहना चाहिए । में यह नही कहता कि थोडे से समय में उसका प्रभाव सर्वोपरि हो 
जाने की कोई उम्मीद है । कोई भी राष्ट्र-राज्य अपनी आर्थिक सस्थाओ पर से अपनी 
सार्वभौम सत्ता हटाने को तैयार नही होगा जब तक कि राजकाज के क्षेत्र में सघ की क्षमता 
और सद्भाव अतर्क्य रूप से सिद्ध न कर दिये जायें। यह तो हो सकता है कि इनमें से 
कुछ कोटियो में सघ की शक्ति का विकास इस प्रकार होगा कि वह हर बारीक बात 
पर नियत्रण करने के बजाय सिफारिशे करेगा या नतीजे निकालेगा--और उन्हे कार्या- 
न्वित करने का काम हर राज्य के सद्भाव पर छोड दिया जायेगा। इस प्रकार की एक दो 
कोटियो पर अगर सक्षप में विचार कर लिया जाये तो उससे कम से कम उस दिला का 
निर्देश हो जायगा' जिसमें सघ को कदम उठाना चाहिए । 

१ अत्तर्शष्ट्रीय पूँजी-निवेश---अन्तर्रष्ट्रीय पूँजी-निवेश की शक्षित के बारे में 
व्यौरेवार कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नही हूँ | दक्षिण अफ्रीका और मित्र से इग्लैंड के, 
हेती, सान डॉमिंगों और मेक्सिको से अमरीका के, और रूस से फ्रास के व्यवहार 
ऐसी भिसालें हैँ जिनसे सिद्ध होता है कि इस प्रकार के व्यवहार के परिणाम' 
कितने भीपण और अकृत होते है ।* उनको अच्छी तरह समझते पर हम यह निष्कर्ष 
निकाले बिता नही रह सकते कि एक दोहरी नियत्रण-व्यवस्था की ज़रूरत है । (१) जहाँ 
ऋण किसी राज्य को दिया जा रहा हो उसकी शर्तें सघ द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए--- 
चाहे वह फिसी एक राज्य के पजीदाताओ द्वारा दिया जा रहा हो या अशदान की किसी 
अनुभाजित पद्धति के अनुसार दिया जा रहा हो-जैसे १९२४ के शिक्षिर में डैवेस-योजना 
के अधीन' जर्मनी को दिया गया था। (२) ऋण की अदायगी के तरीके में किसी ऐसी' शक्ति 
का हाथ नहीं होना चाहिए जिसके कारण किसी राज्य' की राजनीतिक स्वतन्त्रता पर॑ 
आँच आ सकती हो जैसे अग्रेज़ो की अधिक्ृति में मिस्र का स्वतन्त्रता नष्ट हुई। 
(३) उसके साथ किसी ख़ास राज्य के नागरिकों के छिए आथिक रिआयतो की शर्त नहीं 
जुडी रहनी चाहिए --वरना बैसी ही समस्या पैदा हो सकती है जिसका निदर्शन' मराकों 
और ईरान में रिआयतो के इतिहास से होता है। (४) जहाँ ऋण में पाया हुआ धन ऋणी 
राज्य से ब्राहर खर्च होना हो--जैसे रेल के डिब्र्बे वगेरा ख़रीदने के लिए----तो यह खरीद 
सघ द्वारा नियुक्त तदर्थ सलाहकार समिति के साथ मिलकर ऋणी राफ्य द्वारा किये गये 
फंसले के मुताबिक होगी (५) जिन पूंजीदाताओ ने सघ की स्वीकृति के बिना ऋण देने में 
हिस्सा लिया हो उनकी ओर से कार्य करने का किसी राज्य को हुक नही होना चाहिए (६ ) जो 
राज्य सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारिया और काम पूरे करने वाला नही है और खास 
तौर से जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के समयो में निहित अपने दायित्वों को नही निभाता 

४७७७७७७७७७७/७४४७४७छएाञछ है. 
१. इस सामले को पूरी वियेचना के लिए भी. एच. एन ब्रेल्सफोर्ड का वार आए 
( इदील एण्ड गोटव'--अध्याय २, ३, ८ 
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उसे ऋण द्वेने का हक किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों को नही दिया जाना चाहिए। 
लेकिन राज्यो को दिये जाने वाले ऋणो के बारे में चाहे ये सब प्रबध कर लिये जायें 
फिर भी त्त्तर्राष्ट्रीय पूँजी निवेश की समस्याएँ ख़त्म नही हो जाती | विदेशों में रहने वाले 
व्यापारियों के कामो की देख-रेख के तरीके निकालना--ख़ास तौर से पिछडे हुए प्रदेशों में 
बहुत ही ज़रूरी है। कागो या पुतुमायो का इतिहास पढने वाला कोई भी आदमी सहज ही 
समझ जायेगा कि इस तरह की देख-रेख क्यो ज़रूरी है परन्तु ये तो एक क्रम में आखिरी कडी 
हैँ जिनके परिणाम कदम-क़दम पर जाँच परख की अपेक्षा रखते है । इस मियत्रण के कारण 
श्री ब्रेल्सफोर्ड ने थोडे में ही बडी खूबी से बताये है । वह लिखते है-* "अगर कोई आदमी 
या कम्पनी हमारे झडे की आड़ लेकर विद्वेश में व्यापार करना था ऋण देना चाहती हैं 
और अगर हम किसी हद तक उसके व्यापार की रक्षा करना या उसे स्वीकृति देना चाहे 
तो जाहिर है कि उसकी जाँच और तफतीश की जा सकनी चाहिए और वह ऐसे नियमों 
के अनुरूप होता चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता के वतमान सानको द्वारा निर्धारित 
कर दिये गये हो । श्री ब्रेल्सफोर्ड ने यह १९१४ में लिखा था जब राष्ट्र सघ की स्थापना 
एक व्यावहारिक बात नही मालूम पडती थी, आज की ज़रूरत यह है कि दायित्व के राज्य- 
निर्मित आधार से नही बल्कि सघ के तत्वात्नरधान में निर्धारित किये गये आधार से अनुरूपती 
रहे । इसमें, मे समझता हूँ, कुछ इस प्रक्तार के उपबन्धों की आवद्यकता होगी (१) 
हर राज्य ऐसी सस्थाओ का एक रजिस्टर रखे जो विदेश में व्यापार कर रही हों। रजिस्टर में 
इस तरह त्रिभाजन होना चाहिए कि एक ओर तो वे उद्यम रहे जिन्हें स्वीकृति मिली हुई है 
और दूसरी ओर वे जिन्हें निम्नाकित कारणो से स्वीकृति देने से इनकार! कर दिया गया हो 
रजिस्ट्रेशन का खचे सालाना शुल्क' से पूरा किया जाय--जैसे अब कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन 
के लिए वसूल फ़िया जाता है । (२)रजिस्टर का हर वर्ष पुनरीक्षण होना चाहिए और ऐसा 
इल्तज़ाम होना चाहिए कि जनता जब चाहे उसकी जाँच कर सके । उसकी एक प्रति--- 
जिसमें नई से नई बातें आ जायें--सचघ के प्रधान केन्द्र में रहती चाहिए। (३) किसी भी ऐसे 
आदमी या कम्पनी कौ स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया जाना चाहिए जो (अ) अन्तर्रा- 
पहीय श्रम कार्यालय द्वारा निर्धारित श्रम-सबंधी छार्तों का पालन न करे (आ) राष्ट्र सच 
द्वारा निर्धारित दायित्व--ख्ास तौर से समादेशों के अधीन--न निभाये , (इ) उन 
देशो से व्यापार करने की कोशिश करे जहा अब भी दास-प्रथाका बोलेबाला है, (ई) 
ऐसे राज्य में आथिक या सैनिक हस्तक्षेप करे जो गृह युद्ध या विदेश-युद्ध में जुट रहा ही । 
(५) जब कोई क्रम्पनी स्वीकृति पाने का आवेदत करे और उसे न माना जाये तब अदालत 
में अपील करने की आज्ञा होनी चाहिए (५) अगर राष्ट्र सघ में किसी पहले से की हुई 
स्वीकृति के बारे में अपील की जाये तब अच्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में इतनी क्षमता होनी 
चाहिए कि वह अपील सुन सके---अपीरू नामजूर होने पर खर्च अपीलकर्ता के सिर रहे । 
अगर अपील सफल रहे तो उस राज्य को खर्चा देना चाहिए जिसमें कम्पनी की रजिस्ट्री 
हुई है । (६) किसी भी कम्पनी क्रो जिसे स्वीकृति देने से इल्कार कर दिया गया हो यह 





१. पूर्वाद्गुत कृति पृ. २४१ 
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हक नही होना चाहिए कि (अ) सघ के किसी सदस्य के सदूटा बाजार में अपनी प्रति- 
भूतियों का उल्छेख करा छे । (आ) किसी अदालत में मुकदमा चछा सके--वैसा तो सिर्फ 
स्वीकृति देने से इन्कार करने के विरुद्ध अपील करने के लिए हो सकता है (इ) सघ के 
किसी सदस्य देश के राजदूतावास या कौंसुल-आवास की सेवाओ का अधिकार | (ई) 
समावेश-अधीन प्रदेशों में प्रवेश पाने का अधिकार । इस अन्तिम नियम का उल्लंघन करने 
वार को--यानी प्रवेश पाने की कोशिश करने वाले को--सज़ा मिलनी चाहिए या उस 
पर भारी जुर्माता किया जाना चाहिए । 
यहाँ यह कहने की कोशिदा नही की जा रही है कि इस तरह की प्रणाली सर्वागपूर्ण 
होगी--जाहिर है अनुभव से और बहुत सी उपयुक्‍त बातें मालूम पडेंगी। लेकिन इस तरह 
का रजिस्टर रखने से कम से कम' यह तो होगा ही कि अवाछनीय व्यापारी के--जो डान 
पेसिफिको या भानेसमन ब्रदर्स की तरह सचमुच अपने निजी लाभ के लिए राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा का गला घोट रहा हो--रास्ते में अनेक फठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी। और मै 
समझता हूँ बैध व्यापार का भार्ग इससे किसी तरह अवरुद्ध नही होगा | सामान्य सभ्य राज्य 
से व्यापार करने वाली प्राय हरेक फर्म ही यथोचित क्रम में स्वीकृति पा जायेगी--िन्‍्हें 
स्वीकृति' नही मिलेगी वे ऐसी फर्म होगी' जो अपना अधिकाह व्यापार पिछडे हुए प्रदेशों 
में ऐसी दर्तों पर कर रही' हो जो अन्याय्य प्रतीत हो। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मामली में वाणिज्य 
परिष्ठा से बचित कर देना एक' तरह से स्वीकृत फर्मों की प्रतिष्ठा को मान लेता है---और 
इस तरह व्यापार में न तिकता का समावेश होगा जिस की बडी' सख्त ज़रूरत॑ है । में इस बात 
से इन्कार नहीं करता कि कभी-कभी अनधिक्ृत' साहसोश्यम से स्म्भावित कराभ इतना 
ज्यादा होगा कि लोग जोखिम उठाने को तैयार हो जायें और यहाँ जिन-जिने सुरक्षणो 
का उल्लेख किया गया है, कुछ लोग उनके बावजूद बेदाग अपना काम कर जायेंगे | लेकिन 
इस तरह के अधिकाश साहसोद्यमो पर तो हम रोक छूगा ही सकेंगे और जो निष्पक्ष रूप से 
विदेशी-पूँजी निवेश का इतिहास पढ़ेगा उसे इसमें सदेह नही रह जायेगा कि इससे निश्चित 
लाभ होगा । हे 
हर परियात-शुल्क---मुझे तो लगता है कि किसी राज्य के घरेलू उद्योगो के सरक्षण 
के बजाय॑ सिर्फ आय के लिए लगाया हुआ परियात-शुल्क अन्तर्राष्ट्रीय शाति का प्रद्मस्त 
मार्ग है *-.हुसके कारण क्या है इसका विवेचन यहाँ में नही करूँगा। लेकिन यह बात तो 
बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रिटेन और हा्लैंड को छोड कर शायद सघ के अधिकाश सदस्य बहुत 
समय तक इस सबध में पूरी तरह आश्वस्त र&गे कि जिसे सक्षेप में हम' आथिक कोल्बटंवाद 
कह सकते है वह उन्ही के फ़ायदे में है। भत' सघ का काम इतना भर रह जाता हेकि वह 
परियात-शुल्क को अपने सदस्यों के बीच आर्थिक भेद-भाव के तरीके के रूप में इस्तेमाल न 
होने दे या उसका प्रयोग उन सदस्यो को दडित करने के लिए करे जो प्रतिज्ञा-पत्र के अधीन 
पैदा होने वाली अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा न करे | इसलिए सघ का लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि किसी भी एक सृदस्य देष द्वारा स्वीकृत शुल्क-सूची में सब के छिए समान व्यवहार 


१ के तक मुझे पता है शुल्कों के विशद्ध सबसे अच्छा सामान्य बकतव्य प्रो० ई० 
ऑलीसत को कृति 'वेल्थ' में मिलेगा (१९१४) अध्याय १४ 
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की व्यवस्था हो, उसे तिजारत में सर्वाधिक अधिमत राष्ट्र-सबधी धाराओ पर'-.--जिन से 
दूसरे राष्ट्री का नुकसान होता हँ--प्रतिबध रूगा देता चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि उसे 
इस बात पर रोक रहूग़ानी चाहिए कि ड्मिनियन ब्रिटेन को या ब्रिटेन डमिनियनों को इस 
तरह की तरजीह दे । कारण यह है कि इतके फलस्वरूप सबद्ध राष्ट्रो के बीच एक सबुत 
आशिक प्रणाली पनपती हे और, इतिहास साक्षी है, इसका अस्तर्राष्ट्रीय सबधो पर घातक 
श्रभाव पडता है । 

३ अन्य आर्थिक कृत्य--लेकिन में समझता हूँ कि इस सीमा के पार परियात-शुल्क 
की समस्या से जूझने में सघ की अस्थायी अयोग्यता के कारण उसके रास्ते में कोई ऐसा 
अवरोध नही भरा जाता जो उसे ग़भीर आर्थिक महत्व के दो और मामलो से सलठने से 
रोक सके । कुछ देश ऐसे है जहाँ रहन-सहन का स्तर---चाहे उसे वेतन, काम के घटे या 
कारखानो की परिस्थितियाँ किसी भी कसौटी पर कसिए---इतना नीचा है कि उसके पण्यों 
को अच्छे जीवन स्तर वाले देशी के मुकाबले बहुत ही कम कीमत पर खरीदा जा सकता 
है । मिसाल के लिए भारत के कारखाना-मजदूरों को श्रमिक सघ का मतलरूब---उसकी 
पूरी सा्थकता में--अब भी समझता बाकी है । एक ओर तो वहाँ वेतन का स्तर बहुत 
ही कम है, दूसरी ओर वहाँ के काप के घठे १८४४ के दस-घण्ठा अधिनियम (टेच आवसें 
एक्ट) से पहले की इगलेंड की परिस्थितियों की याद दिलाते है ।* उस हालत में क्या हो 
जब ऐसे श्रम द्वारा उत्पादित चीज़ें न्यायोचित हालतो में पैदा की गई चीज़ो से सस्ती 
किकें। मेरी राय है कि सघ की परिषद्‌ में यह शक्ति निहित हो कि अत्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय 
की सिफारिश पर वह ऐसे राज्य से एक नियत समय में ब्रिटेन की ट्रेड-बोर्ड प्रणाली जेसी 
प्रणाली का विकास करने की माँग करे परन्तु अन्तर यह हो कि उसमें औद्योगिक परि- 
स्थितियों के समूचे विस्तार को अपनी परिधि में ले छेने की शवित हो ये ट्रेड बोर्ड ऐसे 
मानको को अमल में लायें जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने उचित ठहराया हो और 
जिन्हें उनकी स्थापना के बारह महीने के भीतर उचित घोषित किया हो | अगर परिषद्‌ 
को सचना दी जाये किश्वैसा सुधार लागू नही किया गया है तो उसे सदस्य राज्यों से यह 
माँग करने का हक होना चाहिये कि वे विसवादी देश से आयात पर रोक हगा दें। मेरा 
विचार हूँ कि यह नीति प्रतिज्ञा-पत्र में की गई इस प्रतिज्ञा का युक्तियुक्त परिणाम हेकि 
भ्रम की उचित और सदय परिस्थितियाँ हासिल करने और बनामें रखने की कोशिश की 
जायेगी ।* 

दूसरी समुस्या मेरे रूयाल से अपने चरम रूप में तो नही पर तात्कालिक रूप में कही 
अधिक महत्व की है। इसका सबध समादेश अधीन प्रदेशों में या अछूत क्षेत्रो में कच्चे माल के 
उपयोग से है । इसका कोई कारण नही दीखता कि हम ऐसे क्षेत्रो में प्राकृतिक साधनों को 
बरबाद होने दें---जैसा कि सभ्य देशो में हुआ है, अगर हम लाभ कमाने को ही अन्तिम 





१ पाठक एग्ेल्प को कृति १८४४ सम 'कण्डी्ान आफ दो वर्किंग क्लास ने इग- 
रूड' की तुलना कुमारी ग्लेडिस ब्राउटन को 'लेबर इन इण्डिथन इडस्ट्री' से करे । 
२. सध के प्रतिज्ञा-पत्र का अनुच्छेद २३ (अ) 
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कारण मान लें तो बात और है। ऐसे सब मामलो में उन्ही दर्तों के अधीन लाभ उठाया 
जाना चाहिए जो सघ द्वारा अनुमोदित हो और उन' शर्तों पर ठीके-ठीक अमल हो रहा है 
या नहीं---इसके लिए समय-समय पर सघ द्वारा निरीक्षण होता रहना चाहिए। मिसाल 
के लिए अगर म॑सोपोटामिया में बहुत मात्रा मे तेल निकल आये तो उसे निकालने की 
प्राविधिक परिस्थितियों का निर्णय उस कम्पनी द्वारा नही किया जाना चाहिए जिसे 
रियायत भिली हो बल्कि विशेषज्ञों की स्वतन्त्र साक्षी की सहायता से सघ के फिसी तदर्थ 
आयोग द्वारा होना चाहिए। अयन॑वुत्तीय अफ्रीका में अगर सोना मिल जाये तो उसे निकालने 
का काम भी इस ढग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए । यह भुनासिब ही है कि ऐसे मामले 
में सघ अपने आप' को भविष्य का स्यासधर समझे और वह जिस हद तक. ऐसी न्यासिता 
का आग्रह रखेगा उसी हद तक अन्तर्राष्ट्रीय संबधों में से गभीर द्रद्ध के कारणों को उस्ताड 
सकेगा । 
असगठित क्षेत्रो में प्राकृतिक साधनों के नियत्रण की इस समस्या से एक और समस्या 
पैदा होती है जो कही ज्यादा पेचीदा हं--बह है सामान्य राज्यो में उनके तियत्रण की 
समस्या | यहाँ हमारे पास भले ही थोडा हो पर कुछ महत्वपूर्ण अनुभव है जिस के सहारे 
हम आगे बढ़ सकते हैँ | युद्ध के बरसो में हमने जाना कि (अ) आबवध्यकता के अनुसार 
सेवा की व्यवस्था करना और (आ) उस आवद्यकता का निर्धारण करनें के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय * व्यवस्थाओं की स्थापना करना संभव है। जिसने भी सर आर्थर साल्टर 
का मित्र-राष्ट्रीय नौ-परिवहन का इतिहास अथवा बडी भात्रा में आवश्यक कच्चे माल 
की ख़रीद के समध में ब्रिटिश सरकार के इतिवृत्त का अध्ययन किया है उसे यह लगेगा 
कि ऐसे तरीको का उद्देष्य कुछ ऐसी प्रणाली छाना है जिस' में बिचौलिये की जगह स्थायी 
रूप से राज्य मिलकर ले लेगे और वे सघ की मार्फत सम्मत भाव पर बरसो तफ कच्चे 
भाछ का जखीरा ख़रीदते रहेंगे और उसे प्राथमिक आवद्यकता के सिद्धात के अनुसार 
वितरित करेंगे। * इस सभावना के बारे में जाँच करना दो' कारणो से महत्वपूर्ण है। पहली 
बात तो यह कि इससे अनिवाय पण्यो के लिए दनिया भर मे कौमतो का एक स्थिर 
बरातरू बनाये रखना सभव हो जाता है और दूसरे इस तरह से नियत्रित पण्य में अना- 
वेदयक और व्यय-साध्य प्रतियोगिता को हटाना भी सभाव्यता' की परिधि में आ' जाता 
हे । न्‍ 
मे इस सिद्धात की उपलक्षणाओं का विवेचन करूँ इससे पहले इस बात पर ध्याने 
देना आवश्यक हैँ कि इस प्रयोजन को साधने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष कदम, पहले द्री' उठाये 
जा चुके है । १९०४ में श्री छुबिन ने जब अन्तर्राष्ट्रीय कृषि सस्थान की' स्थापना की तो 
उनका एक उद्देश्य यह भी था कि दुनिया में खाद्य पदार्थों की सटठेबाज़ी कम हो जाय और 
इस तरह का काम करने वाली गुटबन्दियो और इजारेदारियों के ख़िक्लाफ अन्तर्राष्ट्रीय 


१. और सही फ्हेँ तो अन्तर-सम्बद 
,.._ ३, लुलता कीजिये--जे ० ए० साहटर--एलाइड शिपिंग कप्ट्रोल, ई० एस० एच४ 
हापूइ-«एक्सपेरिमेंद्स इन स्टेट क्रण्ट्रोल 
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संगठन करने का उनका इरादा था। यहाँ भी--और क्षेत्रो की तरह--अन्तर्राष्ट्रीय 
शासन की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आगे बढ गया है। वाइट सी, बाल्टिक काफ्रेंस 
अन्तर्राष्ट्रीय रेल सिडीकेट, काच-उद्योगो में महाद्वीपीय वाणिज्य-सघ आदि सस्थाएँ बरसो 
से सम्मत विक्रय-क्षेत्र, सम्मत उत्पादन और सम्मत कीमतों के आधार पर काम करती 
रही हैं ।१ निरचय ही लक्ष्य था कम से कम जोखिम और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा । 
ऐसा कोई आपूर्व कारण दृष्टिगाचर नही होता कि राज्यो की सरकारें सघ के व्यवस्था- 
तत्र को अपने छोगो के वास्ते मुनासिब भाव पर आवश्यक पण्यो की भरपूर सप्लाई 
मुहय्या करने के लिए क्यों न उपयोग में लायें। 

हाँ, इनू कार्यों पर अमल करने का जो तरीका होगा वह सब जगह बिल्कुल एक सा 
हो सकेगा--ऐसा नही छूगता और न इसी बात की सभावना है कि उसे पूरी शक्तियों 
वाली किसी तदर्थ सस्था को सौंपा जा सकता हे--जैसे युद्धक्षतिप्रण-आयोग। इसी 
बात की ज़्यादा सभावता है कि सलाहकार सस्थाओ की एक श्रूखला सी होगी जो सघ के 
द्वारा नियुक्त होगी, उसी के प्रति जवाबदेह होगी लेकिन सघ के हरेक सदस्य के कार्यांग 
की मार्फत काम करेगी । जैसा सर आर्थर साल्टर ने कहा है * सघ के सदस्य इन सस्थाओं 
द्वारा अपने काम में प्रभावित और समन्वित रहेगे लेकिन सामूहिक रूप में वे सीधे नियत्र्ण 
से उतन प्रेरित न होगे जितने पारस्परिक प्रभाव से । मिसारू के लिए हो सकता है, अग्रेज्ी 
सरकार फ्रास से अलग दुनिया के कुल सम्भरण में से उतने अनुपात में गेहें खरीद लछे जितना 
उसके लोगो को ज़रूरी हो लकिन वह यह बात बखूबी जानते हुए करेगी कि फ्रास क्या कर" 
रहा है और यह समझते हुए कि उसकी इस अलग कार्यवाही का फ्रास पर क्या असर होगा । 
इसी प्रकार इटली ब्रिटेन से कोयला खरीदने का सविदा कर सकता है और उस खरीदारी 
का निपटारा ऐसी सस्था करेगी जो यह जानती हो कि उसका' दक्षिण-अमरीकी गणराज्यों 
पर क्या असर होगा । इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के इस महत्त्वपूण सिद्धात की स्थापना 
होती है कि सरकारे बडे-बडे आथिक मसलो को मिलूजलकर निपटाने के लिए सतत और 
सच्चेष्ट रूप से प्रयत्नकरें । 

यहाँ निष्कर्ष के रूप से जो सिद्धात उभरते है उन' पर भी एक नज़र डाल ली जाय 
बयोकि उसके नतीजे हमारी बाद की विवचना को प्रभावित करेंगे। मैने कहा है कि सरकारें 
बडे-बडे आथिक सवाल तय करते के लिए सहयोग करु सकती है। उस पर 
सब से अच्छी' तरह अमल करना किसी कार्याग-निकाय द्वारा सभव नही बल्कि अलग 
अछूग राज़्यो में.उनके समन्वित परामर्श से हो सकता है जो उसमें निहित राजनीतिक कार्ये- 
वाही के लिए ज़िम्मेदार हो । आम तौर से सबसे अच्छा तो यह हो कि यह परामशो प्राचीन 
राजनय की भाति विदेश कार्यालय की मार्फत न होकर विशेषित विभागों के सीघे सपक 
द्वारा हो । ब्रिटेन का व्यापार बोर्ड (बोर्ड आफ ट्रेड) फ्रास के वाणिज्य मत्रालय से सीथ्वे 





१ इस विषय पर अपार सामग्मी प्राप्त करने के लिये देखिए एल० एस० बुल्फ-- 
इटरनेशानल गवनेमेंट, अध्याय रे 
२. पूर्वोद्दठत कृति--पृष्ठ २५२ 
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बातचीत करे, इटली का क्ृषि-मत्री' जर्मनी के कषि-मत्री के साथ मिलकर उपाय निर्शा- 
रित करे | सीधे सबध रखने में यह बात तो निहित है ही कि सपर्क की स्थायी सस्थाएँ हो। 
विभागों के अध्यक्षों की कभी-कबाद बंठकें कर लेना भर काफी नहीं है। उत्तरदायी स्थायी 
कर्मचारियों के छिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानना-समझना ज़रूरी है, उनमें एफ दूसरे 
के मन' की गति समझने की योग्यता होता जरूरी है, इन अविरत सबधो के फलस्वरूप 
ऐसी योग्यता का विकास करना ज़रूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय आवद्यकता की भावना का 
अपने राज्यों के काम में उपयोग किया जा सके | इसका मतलब यह है--जैसा सर आधथर 
साल्टर ने कहा है और ठीक भी हैू--कि अधिकारियों मे एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास 
पैदा हो जाये कि वे शुरू के अवस्थानों में नीति पर खुल कर विचार करू सके---उनके 
अपने-अपने देशो मे उसके बतने और निर्धारित होने से पहले” | इस तरह यह ख़तरा न 
रहेगा कि विचार-विमर्श की लपेट में किसी सरकार की प्रतिष्ठा आ जाय या लोक के 
सामने उसकी हेटी हो और उसे सिर झुकाना पडे | सरकार के इस या उस मत से बँध 
जाने के पहले हम सामान्य निणय का आधार पा जाते हैं । अधिकारी अपने देश की ओर 
से कोई वचन नही दे सकते, न उन्हें देना चाहिए छेकिन जब करार के सबंध में मोटी-मोटी 
कतो और पूरी परिस्थितियो का ज्ञान होता है तो यह तय करना कही आसान हो जाता है 
कि अधिकारियों को क्या शक्तिया दी जायें--सिद्धाती का फैसला वे ही करते है, उनकी 
सीमाएँ अच्छी तरह से निर्धारित होती है। तब सरकारो की बैठके ऐसे औपचारिक अवसर 
मात्र हो जातें है जहाँ योजनाएँ--जिनकी रूप-रेखा पहले ही व्यवस्थित की जा चुकी 
होती है---स्वीकृत कर दी जायें। और अधिकारियों ने अपने आपसी सपक में दूसरे 
दुष्टिकोणो को जिस' तरह समक्षगा और परखना सीखा हो केवल उसी के कारण इस प्रकार 
की योजनाए अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो सकती है । 

में राज्य के विदेश कार्यालय से अछग और बाहर सपर्क स्थापित करने की महत्ता 
पर जोर दे रहा हूँ. मेरा विद्वास हे कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की इस पद्धति का निर्माण 
करने के लिए राज्यों के बीच सपक के सूत्र बढाना बडा जरूरी है । हम"कार्यवाही को जितना 
स्थानीय बना दें, जितना ही उसको प्रतिष्ठा की बजाय प्रविधि की नज़र से देखें उतने ही 
प्रविधि के विकास के अधिक अवसर होंगे। राजनय की प्रकृत' सरणियों में मसलो का इस 
तरह से केंद्रीकरण हो जाता है कि उनका महत्व जितना अपेक्षित हो उससे अधिक हो जाये। 
तेल की समस्या वाइटहाल की अपेक्षा डाउनिंग स्ट्रीट में अधिक विकराल रूप धारण कर 
सकती है । प्रविधि अदना बात को उसके सही परिपाएवे में रखती है । अगर, रेलो के बारे में 
कोई क्षगडा' सुलझाने के लिए विदेश-कार्यालय को बीच में लाया जाये तो यह अनिवायं-सा 
ही है कि रेलो के अछावा और समस्याओ की छाया वातावरण में परिव्याप्त हो जाये। और 
एक और बडा भारी फायदा हँ--विचार-विमर्श को प्राविधिक बनाये रखने का मतरलूब 
है उसे नाटकीयती से बचाये रखना । समाचारपत्रों में उसे सनसनीखेज खबरों का रूप 
नहीं दिया जा सकता। उस पर अफवाहो और मनगढ़न्त बातो का वह पर्दा नही डाला जा 
सकता जिसने पिछले कुछ वर्षों में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मे छनो का गला घोटा है । जब विजय 
[का स्वरूप पहले ही इतना दुर्बोध होता है कि ख़बर की हैसियत नही पा सकता तो विजय 
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की धारणा पहुँच के बाहर हो जाती है। जिस किसी ने भी १९२४ कौ रून्दन कार्फेंस जैसी 
सस्थाओ के काम के ढग का अध्ययन किया है वह जानता है कि उनका काम सब से अच्छी 
तरह तब हुआ था जब दो या तीन लोग शात कमरे में इकट्ठे होते थे--सौदेबाजी करने के 
लिए नही, बल्कि ऐसे हल मालूम करने के लिए जो दोनो के लिए सतोषजनक हो । और 
यह समझ लेना कतई मुश्किल नही कि लम्बे अरसे तक एक साथ मिल बेठ कर विचार करने 
की आदत पारस्परिक विश्वास के ऐसे सेतृ बाँध देती है जिस पर से होकर सफलता को 
हस्तगत किया जा सकता है । 

४ प्रवासत--लोगो के एक देश से दूसरे देश जाने के बारे मे कुछ ऐसी विशेष 
समस्याएँ पैद्य होती है जिनके परिणाम बडे महत्त्वपूर्ण होते है। इस मसले के गभीर होन 
की एक मिसाल तो यही है कि कुछ राज्यों में आवासन को लेकर कुछु रगद,र जातियों 
पर प्रतिषेध छगे हुए हे--इस पर मे पहले भी अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ । लेकिन 
कुछ अशो में इसमें इस बात पर विचार करना भी शामिल है कि अपना वतन छोडने 

वाले प्रवासी को आम तौर से क्या सरक्षण दिया जायेगा, उसे जिन-जिन चीज़ों का 
सामना करना पडेगा उनसे सबद्ध ज्ञान को उसके फायदे के लिए कंसे व्यवस्थित किया 
जायेगा, और इसमें यह बात भी शामिल है कि ऐसी शर्तों के बिना जो आम तौर से समुचित 
हो ऐसे आते-जाने को रोका जायेगा जेस चीनीं आवासियो' का दक्षिण-अफ्रीका में । सध 
जितनी जल्दी इन मसलो की ओर ध्यान देगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। 
ज़रूरत इस बात की है कि परिषद्‌ के तत्त्वावधान में प्रवासन-सबधी एक स्थायी आयोग 
बनाया जाय जिसके ज़िम्में निश्चित काम हो । (१) पिछडे हुए या समादेश-अधीन क्षेत्रो से 
लोगो का जाता रोकने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, अगर श्रम की परिस्थितियाँ और 
तनख्वाह उतनी ही हो जितनी उसी काम के लिए उस दूसरे देश में है जिसमें वे जा रहे है तो 
बात और है। (२) प्रवासियो को ले जाने व॒छे जहाजो के निरीक्षण की उसे व्यवस्था करनी 
चाहिए और इस बात का आग्रह करना चाहिए कि जगह के बारे में एक कम से कम 
स्तर की रक्षा की जाय, (३) उसे यह अधिकार होना चाहिए कि (अ) विभिन्न देशो मे 
प्रवासी-दफ्तरो के काम की जाँच कर सके और (आ ) वह काम करने की अनुज्ञा देते की शक्ति 
होनी चाहिए---दुरुपयोग किये जाने पर उनक अनुज्ञा-पत्र को वापस ले लिया जाये। (४) 
उसे यह अधिकार होना चाहिए कि अवतरण-पत्तनो पर प्रवास्स्ो के लिए दी गई जगहो का 
निरीक्षण कर सके और उसके सुधार के लिए उचित अधिकारियो से सिफारिश कर सके--- 
अगर उसमें सुझार न हो तो सब तथ्यो को प्रकाशित कर दिया जाये। (५) हर बरस के शुरू 
में वह एक विवरण मँगाये कि हर राज्य अपने यहाँ कुछ कितने आवासियों को खपा 
सकता है , किन-किन व्यावसायों में और लोगो के खप जाने की गृजाइश है, किन शर्तों 
पर उन व्यवसायो में प्रवेश पाया जा सकता हूँ और हर राज्य में उप-आयोगो की माफंत 
उसे उपलब्ध सूचना को प्रकाशित कर देना चाहिए। हर प्रवासी कार्यात्य को उन सब 
लोगो को जो दूसरे देश में जा,बसना चाहते हो छाज़मी तौर पर यह सूचना देनी होगी। 
(६) उसे, सघ के सदस्यो के साथ एक राय होकर, विभिन्न राज्यों में कौंसुल अधिकारियों 
के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस बात की जाँच के लिए एक कद्र के रूप में 
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काम करना चाहिए कि जितने लोगों के अगीकृत किये जाने की आशा हो कही उससे 
ज्यादा छोग न चल खडें हो। यह विश्वास न करना कठिन है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है 
जिस में सघ, अपार हित कर सकता है। जित शक्तियों का मन सुझाव दिया है वे कोई व्यापक 
और अगाध दशक्तियाँ नही परन्तु अगर बुद्धिमानी से काम में छाई जायें तो उन्ही में से 
व्यापक' सत्ता जन्म के सकती है और एक दिन इसी में से क्षेत्र के हिसाब से आबादी के 
व्यवस्थित वितरण का प्रयास उभर सकता हैँ जिस पर, हो सकता है, भविष्य बहुत कुछ 
हंद तक अवलम्बित हो | 
५. श्रम की परिस्थितियाँ--वर्साई-सधि के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय 
की स्थापना की ही जा चुकी है---उसका आम उद्देश्य है दुनिया भर में श्रसिक्क वर्गे के रहत- 
सहन का स्तर ऊँचा उठाना और उसे बनाये रखना | में इसी अध्याय में अन्यंत्र बताऊंगा 
कि यह कार्याकय किन तरीकों से काम करता हूँ और उसकी माध्यम सस्थाएँ कौन-कौन सी 
हैँ । यहाँ तो यह जाँच लेना भर काफी होगा कि सघ के लिए इस तुरह के काम अपने कधो 
परः उठा लेना क्‍यी ज़रूरी हूँ। में पहले कह चुका हूँ कि आज एक विदव मडी का अस्तित्व हू 
और प्रतियोगिता का दबाव इस मंडी में औद्योगिक परिस्थतियों का एक-सा धरातल 
बवाने की ओर उन्मुख्त होता है लेकिन जाहिर है यहू पता लगाना सबसे ज़रूरी है कि वह 
बरातरू कौन-सा हो? अन्ततोगत्वा, जर्मती में कम वेतन का भतलब है इगलैण्ड मे भी 
कम वेतन, , जापान की सूती कपडा' मिलो में काम के घदे अधिक होने का मतलब है ऊछका- 
शायर की सूती कपड़ा मिलो में भी काम के घटे अधिक होगे। अगर फ्रौसीसी नाविक 
खराब परिस्थितियों में रहते है तो इठछी भी अपने नाविकी को काफी सुविधा न देगा।। विष्व- 
मड़ी होने का मतरूब अन्तत यहू हँ कि उस राज्य की परिस्थितियाँ, जहाँ उत्पादन-लागत 
सब से कम' है, दूसरे राज्य में उत्पादन की परिस्थितियों का निर्धारण करेंगी । अत यह 
अत्यावश्यक है कि दुनिया भर में एक कम-से-कम स्तर हो और कोई राज्य अपने मेहनतकशो 
को उस स्तर से तीचे न गिरने दे । इसका मतलब यह है कि सफाई, काम के घटे, वेतन- 
दरें एक कम से कम स्तर पर सब जगह भौजूद हो, बच्चों से मेहनत के काम कराना सब' 
जगह निषिद्ध हो और कारखानों वगरा मे सर्वत्र हफ्ते में एक दिन की' छूटूटी की जाये, 
जब कुछ चीज़ें--जैसे सफेद फोस्फीरस खतरनाक साबित हो जायें तो उन्हें भौद्योगिक 
प्रक्रियाओं में कही भी इस्तम्ारू न किया जाय । श्रमिक वर्ग को ऐसे सुरक्षणों का' आदइवासन 
चाहिए जैसे अपने श्रम को मिलजुक़कर बेचने का और श्रम सबधी शर्तों के बारे में सामूहिक 
रूप से सौदा करने का। में प्रत्यक्ष उदाहरण ही लूँगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्रम कार्यालय के 
वार्षिक सम्मेलन में पहले तीन अधिवेशनो में १७ समय स्वीकृत किये गये।" आम' तौर 
से यह कहा जा सकता है कि जिस काम का श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को दिया 
जा सकता है उससे और कोई महत्त्वपूर्ण काम सघ ने नही किया है । अपनी स्थापना के 
भीतर पाँच वर्षों में ही उसनें, निश्चित रूप से श्रमिक वर्ग के लिए इतिहास का एक मया 
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यंग प्रारम्भ कर दिया हूँ । 

“इस मसलो पर अन्तर्साष्ट्रीय विधान के स्वकृप के मारे में भी दो सब्द को दिय आये । 
कुछ एसे कार्य-क्षेत्र है जिन के बार में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्मालिय अपने सदस्यों को एक 
निश्चित नीति में बाँषैंगा ही और वह नीति और कुछ सही उसके अपन सार/त्य की होगी । 
लेकिन वह नीति अनिवार्यत तत्वपरक ही होगी। वह इस अर्थ में सीधे विधा नहीं बना 
सकता कि अपने कानूनों को खुब ही क्रियास्वित करे। उन्हें महू अमरू में खायमा अपन 
सदस्य देशों के विधान मड़लों और सरकारी नौंकरों की माफ़ंत ही । यह सिर्फ ऐसे समय ही 
स्वीकृत नहीं कर सकता जो बाब्य करते वाले हो बल्कि एसी सिफारिश भी कर सकता 
है कि अमुक शुर्तें वाछतीय हूँ---और करता भी है, जाहे संत उसको अमल में कादर का 
समय भले ही त आया हो । इस तरह की सिफारिशों का महत्व इ से ढात में है कि बह सदस्य - 
राज्यों में लोक-मत को प्रेरणा देंगी कि उसकी सिद्धि के लिए प्रगत्न करें। केकिन गह मात 
समझ रखनी चाहिए कि अस्तर्राष्ट्रीय अम-विधान की समस्या एसे सामजे पैदा कर देती 
है जो नाजुक भी होते हैँ और पेचीदा भी | हम किसी राज्य से कहू सफत हैं कि उसके स्तर 
एक खास न्यूनतम स्तर से नीचे नही गिरतें चाहिएँ। तब हमें सबसे पहले तो इस बात की 
सावधानी रखनी है कि न्यूनतम स्तर कही अधिकतम स्तर ने असन जाम (यामी स्तर कही 
उससे ऊँचा जाये ही संही ) और दूसरे यहू कि परिस्यितिमों की अपार विविमता का पूरा- 
प्रा ध्यान रखा जागे ताकि भस्तावित विधान कारगर तौर पर अमन में छाया जा 
सके । हे 

यह दूसरी समस्या तो कुछ इस तरह हुक हो जाती हूँ कि विभाग के से मित्र में जो पक्ष 
शामिल हों वे सिर्फ सरकार के ही प्रतिनिधि न ही और कुछ इस तरीके से कि खास पं श्रीव! 
मसछो से जूझ्षते के लिए विषेष विदेषज्ञ-सभाएँ बना दी जायें “जैसे १८२० में जेगेबा 
के ताविक सम्मेलन में | इसमें पहली थुव्ति तो बड़ी ही अनमोल है । इससे ने सिफे विधि 
वृष्टिकोणों से औद्योगिक राग की अभिव्यक्ति हो जाती हे--सो भी अधिकृत हंग से, बरम्‌ 
इससे सरकार के ३ ष्टिक्ोण के प्रति जो निदिच्चत विरोध होता हूँ वह भी खास तीर से प्रकाश 
पा जाता है। मिसाक् के लिए, जब जापान-स्तरकार का प्तितिधि जापान में श्रम की 
परिस्थितियों को सुनहरा चित्र खींच रहा हो तो जापात के अमिकों के प्रतितिप्रि द्वारा 
उसका तुरन्त ही ख़डत करा देता लिएय ही बड़े महत्व की बात है ।! और अन्तर्राष्ट्रीय 
सपके द्वार इस भावना को प्रोत्साहन देने में बड़ा फायदा हूँ कि मे समस्यापूँ दुगिया की 
आम समस्याएं है और यहू कि सच्चे संगठित प्रयत्न से ही उन्हें हुल किया जा सकता है । 
अगर संम्भेल्त सिफ सरकारो के ही प्रतिनिधियों का हो तो वह कही कम प्रामाणिक होगा । 
केकिन जब कोई सरकारी प्रतिनिधि--सान लीजिए अ्रम-मत्री--कहें कि कोई श्ास 
विधान उसके देश में छागू किया जानो असंभव है तो इस बात की संभावना कि उसकी युक्त 
की उसी देश का श्रस्िकअतिनिधि धज्जियाँ विशेर दे, यहुस को तो दिलचस्प बना ही 
दंगी, साथ ही दूसरे पक्ष को इस बात पर भी विषश्ञ कर देगी उस विधाम के प्रति अपनी 
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आपत्तियों का सावधीनी से आकलन करे। में बाद में बताऊंगा कि इस कार्य विधि को सघ 
की सभा के लिए अपना लेना भी बडा उपयोगी हो सकता हे । 

६ अन्त में, सघ में यह बात बडे महत्व की है कि हर तरह की आ्थिक जाँच की 
जाये । ससार में सर्वत्र वैधानिक कार्यवाही जानकारी पर आधारित होती है और यह बडे 
अचम्भे की बात है कि हमे जिन मसलो को हल करना होता है उनकी कितनी कम जानकारी 
हमें होती है ! मुद्रा, पूजी-निवेश परियात-शुल्क का' असर, उत्पादकता, श्रम की परि- 
स्थितियाँ---इन सभी समस्याओ पर हमें जो थोडी बहुत जानकारी हे वह भी चत॒दिक 
अज्ञान के अगाभ' समुद्र से घिरी हुई है । सघ' कई क्षेत्रों में इस तरह के काम के छिए 
अपनी क्षमता का सबत दे चुका है। वह सिर्फ परिस्थितियों का सर्वेक्षण ही नही कर सकता 
वह विशेषज्ञ से खास रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है , उसके पास जितनी जानकारी 
है उसकी अर्थवत्ता पर विचार करने के लिए वह ख़ास आयोग बुला सकता है । वर्साई- 
मधि" द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के दो मुख्य कामों में से एक यह तय कर दिया 
गया कि वह “श्रम और औद्योगिक जीवन की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से सबद्ध सब 
विषयो पर जानकारी हासिल करे और उसे दूसरो तक पहुँचाये ।” कोई कारण नही कि 
इस शक्ति को विस्तार न दिया जाये जिससे आर्थिक जीवन का हर पहल उसमें समा 
जाये । जहा कही उसके होने या अमल में छाये जाने से अन्तर्राष्ट्रीय सबधों पर असर 
पड़े वही वह सघ के लिए छान-बीन' का उचित विपय हो जाता है । और इस प्रकार के 
अनुसंधान का एक महत्व यह भी होता है कि उसका मूल सूत्र सघ के "हाथ में होने के 
कारण अंछूग-अछूंग राज्यों द्वारा' किये गये अनुसधान की अ्षपेक्षा उसके अधिक 
सर्वागीण और निष्पक्ष होने की सभावना रहती है । इसी वजह से उसके तथ्य ऐसे होते 
है जो नेतिक क्षय को रोकें। सिल्ेसिया की कोयक्वा-खानो के बारे में किसी पोलैडवासी 
या जर्मन की रिपोर्ट को छोग सदेह की दृष्टि से देखे बिना नही रह सकते लेकित 
सघ के किसी स्वतन्त्र आयोग द्वारा-जिस का सदस्य न कोई पोर्लडवासी रहा हो, न जर्मन- 
दी गई रिपोर्ट के प्रति किसी के मन में रका नही हो सकती | मे यह नही कहता कि तथ्य 
जान लेता भर बृद्धिमाती से काम करने की कोई कसौटी हूँ छेकिन में यह ज़रूर कहूँगा 
कि जब तक तथ्य मालूम करने का कोई विशेषज्ञ माध्यम न होगा तब तक बुद्धिमत्तापूण 
काम कर पाना असभत्णन है और सध अपने वर्त्तमान स्वरूप के कारण ऐसा सर्वेश्रेष्ठ 
माध्यम है । इसका जितना व्यापक उपयोग होगा, अन्तर्राष्ट्रीय नीति का आधार उतना 
ही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण होगा । 


नि िक ५्‌ उरवककम 


अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के कृत्यो की इस तरहू की रूप-रेखा से कम से कम आवश्यक 

कार्याववव की ओर इगित तो हो ही जाता है। स्पष्ट है कि राष्ट्र सघ को चार निश्चित 

सूस्थाओ की ज़रूरत है । एक तो विधान-मडल या सभा की ज़रूरत है जो कषत्तर्राष्ट्रीय 
८ ० 5 28 हा 
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नीति के आम सिद्धात निर्धारित करे, एक कार्याग या परिषद्‌ की आवश्यकता है जो 
विधान-मडल में प्रवृत्ति-धारा को दिशा दे और वैधानिक कार्यवाही के बीच जो अवकादः 
रहे उसमें हल ढूढ़ने का कार्य करे, एक स्थायी नागर-सेवा अथवा सचिवालय भी 
आवश्यक है जो काम की तैयौरियाँ करे और आवश्यक जाँच-पडताल का प्रबंध करे और 
अन्त रे एक अदालत का होता भी ज़रूरी है जो उसके कार्य-कलछाप की कानूनी उपलक्षणाएँ 
बताये । 

परन्तु इस तरह से छोकतत्रीय शासन की शब्दावली फा प्रयोग कर लेने का मतलूब 
यह नही कि ये सस्थाएं आधुनिक राज्य की' आतरिक सस्थाओ के सदृद्य ही होगी। दो बातो 
की वजह से इसकी सभावना नही रह जाती | पहली तो यह कि सघ राष्ट्रं-राज्यो का सगम 
है जो राजनीतिक दृष्टि से असमान होते हुए भी न्याय की नज़रो में बराबर होते है-- 
अत उनके प्रतिनिधि अनिवार्यत सरकारो के प्रतिनिधि होते है । हर राज्य अपने प्रतिनिधि 
के रूप में चाहे किसी को भी और किसी तरह से भी चुन ले, वह हाउस आफ कामन्स की 
भाँति अपनी प्रबुद्ध मति के अनुसार जो कुछ उचित समझें सो नही कर सफते--<उन्हें तो 
उन लोगो के हुकुम के मुताबिक काम करना पडता है जो उनकी सत्ता के स्रोत होते है 
दूसरे, सघ अपना काम' बहुमत की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नही चला सकता । जो कुछ 
तरह करता है उसमें से अधिकतर काम' ऐसे होने चाहिए कि वह अपनी नीति के प्रति हर 
सदस्य राष्ट्र की सहमति प्राप्त कर ले, सिर्फ वोट गिनकर उन्हें नीति को मानने के लिए 
बाध्य करना सध्च के अस्तित्व के लिए घातक होगा । वह तो सतत परामशे का माध्यम ही 
अधिक है, ऐसा सविधान-निर्माता निकाय नहीं जो अपने विरोधी पक्ष पर हमेशा नियम॑ 
थोपता रहे । वह तो दोनो ओर की युक्तियों को तोल कर देखता है, मत गिन कर बात ख़त्म 
नही कर देता । वह कोई अधिराजय नही---इस शब्द के किसी भी प्रशासनिक अर्थ में ॥ 
इससे भी ज़्यादा वह राजदूतो की एक स्थायी सभा जैसी चीज़ होती हँ--वे जहाँ कही भी 
मतभेद होता है वहाँ न्‍्याय्य समझौते का रास्ता ढूँढते है । यह मानी हुईं बात है कि जहाँ 
एक-सी समस्याएँ होतीहे वहाँ समान फैसले के अभिकरण भी होने ही चाहिएँ और समान 
फैसले सब से अच्छी तरह तभी होते है जब कि राजनीतिज्ञ हल निकालने के लिए साथ 
मिलकर बैठें और विचारें । इसमें शक नही कि कभी-कभी सघ को अपने दृष्टिकोण के 
सार-तत्व से मतभेद रखने वालो से उसे मानने का आग्रह करना होगा । छेकिन उसमें जिन 
हितो का सघात होता है उनके स्वरूप को देखते हुए आम तौर से उसकी कोशिश यह होनी 
चाहिए कि विधान सभा में जैसे मत-विभाजन हुआ करता है वैसा मौका वहाँ न आये। 
जहाँ किप्ती समस्या में सीधे हाँ' या ना कहने भर से भी काम चल सकता हो वहाँ भी मुख्य 
रूप से उसकी यह कोशिश होगी कि ऐसा फैसला हो जिसमें करीब-करीब सभी की सम्मति 
हो और दूसरे क्षेत्रों में उसके बहुत से मसलो के जो हल होगे वे सख्यात्मक किस्म के होंगे | 
मिसाल के लिए, वह अपने सदस्य राष्ट्रो में बच्चों के मज़द्री करने परे पूरी तरह रोफ 
लगा सकता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम के बारे में वेतन के नियम निश्चित करने के लिए 
बह गणात्मक प्रकार की वैधानिकौसरलता हासिल करने की कोशिश नही करेगा---वयोकि 
वह उसे हासिल कर नही सकता । 


५३० राजनीति के मल तत्त्व 


इन सस्थाओ का अलग-अछूग विवेचन शुरू करने से पहले मे एक बात और कह दूं । 

सघ के अवयवो द्वारा निकाले गये हल, मेरे विचार में, कानून की भाँति भाने जाने चाहिएँ -- 
इस दाब्द के सपूर्ण अर्थों मे। कहने का मतक्तब यह कि उसके फैसले ऐसे होगे जो सब पक्षों 
के लिए बाध्यकारी हो | लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है---वे इस तरह बाध्यकारी नही 
जैसे पुलिस-मजिस्ट्रेंट का फैसला मुहालूय के लिए होता है, जिसे कैद की सज़ा दी गई हो । 
आम तौर से कोई ऐसी अदालत नही होगी जो फैसलों को छागू कराये । लेकिन इसका अर्थ 
थह नही कि उसके फैसके कानन की दृष्टि से सक्षम न होगे। इसका मतलब सिर्फ यह हैँ कि 
उनका पालन दूसरे ही तरीके से होता हँ--उस ढंग से नही जो किसी राज्य के आन्‍न्तरिक 
जीवन में काम में लाया जाता है। मिसाल के लिए, हम' यह मानते है कि इटली किसी 
मसके पर--जिसमें वह भी एक पक्ष हो--स्थायी' अस्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायारूय' की उपपत्तियों 
को मानने से इन्कार कर सकता हे । हम यह भी मानते है कि उसे मनवाने का तरीका उन्त 
सब तरीको से फट्ठी ज्यादा पेचीदा होगा जिनकी अब तक हमें जानकारी है | फिर भी यह 
स्पष्ट है अन्ततोगत्वा सघ के फैसले ऐसे होने चाहिए जिन्हे बढात्‌ अमल में छाया जा सके और 
यह भी साफ बात है कि उनके पीछे निश्चय ही उसके सदस्यो की सामूहिक शक्ति का अस्तित्व 
होता है। यह कहना कि उस सामूहिक शक्ति को प्रयोग में नही लाया जा सकता यह कहने 
के बराबर हुआ कि ससद के कुछ विशष अधिनियम बलूपूर्वक लागू नही किये जा सकते--- 
इससे ज़्यादा और कुछ नही । कानून--चाहे राष्ट्रीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय---सद्भाव को 
पूर्व॑ंकल्पित' करके ही बनता है । उसे यह मान लेना पडता है कि जो कुछ वहु,कर रहा है उसे 
वे लोग स्वीकार करेंगे जिन पर उसका प्रभाव पडता है । हाँ, निस्सदेह कुछ ऐ से सीमान्तिक 
मामके होगे जिनमें इनकार किया जायेगा। और सफल  विधान-निर्माण का मूलमत्र यह 
है कि उसके तत्वो को ऐसे ढाऊा जाये कि उस तरह के मामले कम से कम हो । इससे कोई 
इन्कार नही कर सकता कि वह समस्या किसी राज्य के भीतरी सबधों की अपेक्षा राज्य 
और, राज्य के बीच के सबधो को लेकर कही अधिक पेचीदा होगी---ये समस्याएँ जिन हितों 
का स्पर्श करती है वे कही ज्यादा व्यापक होते हे, अन्तत जिन अनुज्ञप्तियों का पल्ला 
पकडा जाता है, वे अधिक जटिल और सुद्रवर्ती होती है । छेकिन उस जटिलता में भी गूण- 
भेद नहीं, मात्रा-भेद है। जो कुछ किया जा रहा है उसका मूछ एक ही है। ग़रूती की 
सजा मिलती है, झगडे निपठाये जाते है, नये मानक' बनते हें। एक की भाँति दूसरे क्षेत्र में 
भी हम व्यवहार के प्रतिमान बना रहे है जिनसे सभ्यता का जीवन' सभव होता है । अत 
एक की तरह दूसरे क्षेत्र में भी हम व्यवहार के उन प्रतिमानो को कानून कु नाम्‌ दते है । 
वे अनुभव के विएलेषण द्वारा स्थापित आचरण के मानक होते है । 

१ सभा--सघ का कोई ऐसा अवयव होना चाहिए जहाँ हर सदस्य राज्य को 
अपनी आवाज़ बुलन्द करने का' हक हो। अत सभा में हर राज्य के सदस्य होते है जिन की' 
सख्या तीन से अधिक नही हो सकती और उनका कुल एक वोट होता है । फलत सभा में 
बैठकर सब सदस्य राज्य बराबर होते हे और सघ की शविति के अन्तर्गत जो-जो विषय होते 

हो/वे सभी उसकी क्षमता की परिधि में आ जाते है । नियत अवधि के बाद उसकी बैठक 
होती चाहिए और जब ज़रूरत भा पडे तब भी । व्यवहार में उसका अधिवेशन साल के 
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साल होने लगा हूँ। उसके सामने जो भी सवाल आयें उनका हल सर्वसम्मति से होना 
चाहिए--सिफ नये सदस्यो को भरती करने से सबद्ध सवाल ऐसे होते है जिनका फैसका 
दो-तिहाई बहुमत से हो सकता है और या कार्यविधि-विषयक सवाल' जिनके लिए 
साधारण बहुमत ही काफी होता है । सभा, परिषद्‌ के साथ मिलकर, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के जजो का निर्वाचत करती है, जहाँ आवश्यक प्रतीत हो प्रतिज्ञा-पत्र में सशोधन 
करती हैँ, परिषद या सबद्ध पक्षो द्वारा अपने सामने पेश किये गये झगडो पर विचार करती 
है, वह सघ के सालाना आय-व्ययक को स्वीकृत करती है और सदस्य राज्यों के बीच 
खर्चा बाँटती है और सघ के कार्य की वाधिक रिपोर्ट तथा उसके फैसलो को छागू करने के 
लिए किये गये उपायो पर विचार करती है । कोई भी सदस्य राज्य दो सार का नोटिस 
देकर सघ छोड सकता है बशतें कि सघ छोडने के वक्‍त वह प्रतिज्ञा-पत्र के अधीन अपनी 
सब ज़िम्मेदारियों को प्रा कर चुका हो, सदस्य-राज्य अगर अपना वचन भग कर 
दे या पत्र में बाकायदा स्वीकृत सशोधन को अस्वीकार कर दे तो वह सघ का सदस्य नहीं 
रह जाता ।" हु 

सघ अपने असली स्वरूप में जो कुछ है, इनमें से अधिकतर दक्तियाँ और रूप उसमें 
थुक्तित निहित है। लेकिन कुछ एसी गभीर समस्याएं पैदा होती है--रूपगत और तत्वगत' 
दोनो ही-जिनका कुछ विशद' विवेचन होना चाहिए । पहली बात तो यह कि किन राज्यो को 
सदस्य बनने दिया जाय । इसका मेरे जाने तो एक ही जवाब हो सकता है---सदस्य बनने 
में जो दायित्व निहित है,उन्हें मानने को जो भी राज्य राज़ी हो उसे सदस्य बना लिया जाना 
चाहिए। और यह बात सभी राज्यो पर समान रूप से लागू होनी चाहिए--स पर भी, 
जिसका शासन-आदर्श अधिकाश सुदस्यों से नितात भिन्न हे, और मेक्सिको पर भी, जिसके 
लिएं किसी भी तरह का व्यवस्थित शासन हासिल करना मुश्किल रहता है । पहले के स्वरूप 
को लेकर एतराज़ किया जाय तो अन्तत वह स्पेन और इटली की सदस्यता के प्रति भी एत- 
राज हुआ क्योंकि वहाँ सरकारें जनता की राजी से नही बनी, फिर भी वें सत्तारूढ हे। 
भैक्सिको की सदस्यता पर अगर एतराज़ किया जाय तो वह कुछ दक्षिण अमरीकी राज्यों 
पर भी लाग होंगा जहाँ की स्थिरता प्राय प्रतीयमान होती हे, वास्तविक नही । मेविसको 
के सघ में भरती किये जाने का तो असल में विशेष महत्व है क्योंकि उसका सघ में शामिल 
होना उसके लिए अमरीकी हमले के ख़तरे से एक तरह का सरक्षण है---शायद यह खतरा 
बडी दूर का ख़तरा है, पर हँ तो है ही । सघ से हट जाने की अनुज्ञा में भी कोई कठिनाई 
नही । पहले तो प्वोटिस की अवधि चेतावनी की अवधि होती है और जो राज्य अपनी 
ढफली अलग बजाना चाहे उसके भाग में एक बाधा यह होती हे कि सघ के एक सदस्य 
के विरुद्ध वह जो कुछ-करेगा वह सब के विरुद्ध माना जायगा । दूसरे अर्थों में सघ से हृढ 
जाने में कभी किसी राज्य को कोई फायदा नहीं होगा--हाँ, भगर घटनाएं यह साबित कर 
दें कि सघ को खुद ही एक वास्तविकता नही बनाया जा सकता तो बात दूसरी है । 

मोटे तौर पर कह सकते है कि ये आसान मामले है। इससे कही ज्यादा कठिन वे 
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नियम हैं जो कुछ अपेक्षाकृत महत्वहीन सवाछो को छोडकर बाकी में सर्वंसम्मति की 
माँग करते है । राज्यो के इतिहास मे यह बडी आरम्भिक बात है कि सर्वसम्मति की माँग 
कारगर शासन के लिए घातक होती है, मिसाल के लिए पोलैड में निजस्विक अभिषेध 
उसके क्षीण होने का कोई कम कारण न था। अमरीकी सँनिट की तरह से दो-तिहाई 
मतो की माँग भी कभी-कभी दो टूक फैसले के लिए घातक सिद्ध हुई है और उसके कारण 
कोई निश्चित कदम नहीं उठाया जा सका जब उसकी बडी सख्त ज़रूरत थी । लेकिन 
दो बडी महत्वपूर्ण बातें ऐसी है जिनके कारण इस प्रतीयमान दुर्बलता की प्रखरता उतनी 
नही 'रह जाती । (१) सभा की सदस्यता का जो स्वरूप हूँ उसे देखते हुए, सभा गभीर 
मसलो पर अपने सदस्य राज्यो को प्रत्यय कराके ही कुछ कारगर कार्यवाही कर सकती 
है और जो प्रत्यय बिना किसी तरह के दबाव के दी गयी सहमति से पैदा न हो वह सच्चा 
नही हो सकता | राज्य को यह महसूस कराना चाहिए कि जो फैसले किये जा रहे है उनमें 
उसकी सकल्पना को भी जगह मिल रही है--तभी वह उन्हे तैतिक दायित्व के रूप में 
स्वीकार कर सकता है । (२) दूसरे, ऐसा रास्ता भी है जब कि संघ जो कायंवाही करे वह 
सबके लिए बाध्यकारी हो और उसमें अन्त में जाकर सबकी एक ही सम्मति होना भी 
ज़रूरी नही है । मिसाल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शातिपूण निपटारे * का पूवौरूप 
पुष्टीकरण से पहले सर्वंसम्मति से स्वीकृत किया जाना चाहिए था लेकिन उसमें जिस 
निरस्त्रीकरण-सम्मेलन की भाँग की गई है उसकी सफलता पहले ही से मानकर परिषद्‌ 
के स्थायी सदस्थो के बहुमत तथा दस और सदस्य राज्यों द्वारा उसकी पुष्टि कर दिये जाने 
से वह सभी के लिए बाध्यकारी हो जाता है ।* एसी परिस्थितियों में, मिसाल के लिए, 
हो सकता है, ब्रिठेन उससे असहमत हो पर फिर भी उसके अधीन आते वाली ज़िम्मे- 
दारियो को स्वीकार करने के लिए उसे बाध्य होना पड ।अत स्पष्ट हे कि सर्वेसम्मति का 
नियम उतना' दुरूह नही जितना माहुम होता है । 
सभा के सविधान' की इस आधार पर कड़ी आलोचना की गई है कि वह अलोकतत्रीय 
हैँ । कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ सरकारो का प्रतिनिधित्व होता है *सुझाव यह है कि राज्य 
के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चुनाव विधान सभा करे या ऐसी ही कोई और सस्था- 
जो उसे किसी अस्थायी सरकार के हाथ की फकठपुतली होने से बचा सके । लेकिन में समझता 
हैं इस आलोचना का एक पक्‍का जवाब है । अपने प्रतिनिधियों का स्वरूप क्या हो--इस 
बारे में मनचाहा प्रवध करने से किसी 'राज्य को कोई भी रोक नहीं सकता। दक्षिण 
अफ्रीका एक दूसरे राज्य के नागरिक को अपना एक प्रतिनिधि चुन चुकी है । दूसरे, हर 
राज्य में विदेद-नीति बनाने की ज़िम्मेदारी चूँकि उस समय की सरकार की होती है इसलिए 
उसकी ओर से कौल-करार कौन कर इसका फैसला अनिवार्यत उसे ही करना चाहिए । 
अगर वह अपने विधानमडल के सामने एक नीति रखे और जेनेवा में सभा के सामने कतई 
दूसरी नीति तो बहू सरकार के रूप में काम करती नही रह सकती । फिर भी मै समझता 
अं लिलक नमन 
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हैँ इस आलोचूना में इतना सत्य अवश्य है---सघ का एक परिणाम यह हैँ कि वह विदेश- 
नीति में सातत्य को महत्वपूर्ण बना देता है और वह तभी उपलब्ध हो सकता है कि उसके 
सार-तत्व पर तत्कालीन सरकूर और विरोधी पक्ष बहुत हद तक सहमत हों। इसकी एक 
तरकीब हो सकती है--हर राज्य के प्रतिनिधिमडल में एक सदस्य विरोधी पक्ष का रहे 
जिसे वही मनोनीत करे। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के काम से पता चल गया है कि उस 
तरह की कार्यविधि का कितना महत्व है। इससे मतभेद की बातें एक ऐसी सस्था के सामने 
अभिव्यक्त करने का अमोल अवसर मिल जाता है जिस पर शायद उसका सबसे ज़्यादा 
प्रभाव पडे । इसका नतीजा यह होगा कि वैदेशिक कार्य आम पार्टी-प्रतिदन्द्रिता के क्षेत्र से 
बाहर निकल जायेगे। क्योकि किसी राष्ट्र के प्रतिनिधिमडल में अगर दुष्टिकोण का कोई 
नरम वैषम्य हुआ तो राज्य विशेष अपनी सत्ता से वचित हो जायेगा । और जहाँ वैसा 
वेषम्य हो , तो अन्तर्राष्ट्रीय मत के न्यायालय में उसे व्यक्त कर देना ही अधिक श्रेयस्कर 
है---सरकारी एकता के आडम्बर से उस पर पर्दा नही डालना चाहिए। एक बात साफ है 
कि ऐसे सभी भामलो में वोट देने का हक सरकार के प्रतिनिधि को ही होना चाहिए । 
सभा के सदस्य प्राय हमेशा ही सरकारी नौकर नही, राजनीतिश रहे है और में 
समझता हूँ यही होना भी चाहिए। उच्चस्त्रीय नीति के मामलो में राजनीतिज्ञ आलोचभा 
कर सकता है, तके कर सकता है और सरकारी तौकर, खुले आम, सिर्फ ऐलान करने के 
सिवाय और कुछ कर नही सकता । इसके अतिरिक्त राजनीतिज्ञ के पास ऐसे कौल-करार 
करने की शक्ति होती है जो सरकारी नौकर के बूते के बाहर होते है । उससे जितना कुछ 
कहा गया हैँ उससे ज़्यादा वह कुछ बोल नही सकता और अगर किसी प्रतिनिधि को और 
हिदायतो के लिए बराबर तार या टेलीफोन का इतज़ार करते रहता पडे तो बहस का दम 
घुट कर रह जाये । लेकिन यह फैसला क्र लेता महत्वपूर्ण हे कि राज्य का प्रतिनिधित्व 
कौन से राजनीतिक व्यक्तित्वो द्वारा हो । मेरा अपना छयाल यह है कि जब कोई सपम्‌च' 
बडा महत्वपूर्ण मामला हो तो प्रधान मत्री स्वय प्रतिनिधिमडल का नेतृत्व करे और आम 
अवसरो पर विदेश-मंत्री उसकी जगह ले लिया करे | ज़ाहिर है कि जब सभा का काम 
अधिकतर रोज़ाना का सामान्य काम हो, तो प्रधान मत्री का समय उस पर खर्च नही किया 
जासकता ।ले किन जब बडे-बडे मामले हाथ में हो तो प्रतिनिधिमडल के सदस्यो के व्यक्तित्व 
के कारण सभा को जितनी अधिक सत्ता प्राप्त होगी, उतना ही भच्छा उसका काम होगा । 
विकल्प यह है कि उसकी जगह विदश-मत्नी ले ले क्योकि राष्ट्रो की सरकारों के किसी और 
विभाग को सछ के काम से सबद्ध करने का मतलब कुछ इस तरह का सकेत करता है कि 
उस काम में और आम विदेश नीति में कुछ फरक है। परन्तु असल में ऐसा है नही। सघ 
के प्रति नीति वही होनी चाहिए जो आम विदेश-नीति है और ऐसा तभी हो सकता है जब 
स्थायी अधिकारी और विदेश मत्री दोनो सघ के अनुभव के फलस्वरूप, अपने रोज़ाना के 
काम को सभा की आधारभूत भावना से ओतप्रोत कर दें। यहाँ दोनो कामो के लिए अरूग- 
अलग लोग रखने में बडा खतराज्मह है कि उनके कृत्य भी न अलग अलग हो जायें। सध के 
छोटे-से इतिहास में ही जेनीवा से एक राज्य के विदेश मत्री की अनुपस्थिति का फल कुछ 
इस तरह का हुआ कि सभा के सदस्य मत्री और उसकी नीति का ताना-बाना भी और 
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दृष्टिकोण भी भिन्न होते नज़र आने लगे | कुछ इस बारे में भी कहा जा सकता है कि विदेश- 
कार्यालय के स्थायी अध्यक्ष को इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधिमडल का तीसरा सदस्य 
बना दिया जाये। बात यह है कि अन्ततोगत्वा नीति पर उसका प्रभाव अपने अस्थायी 
अध्यक्ष के मुकाबले कही अधिक गहरा और निर्बाध होता रह । सभा से उसका व्यक्तिगत 
सपक न रहने का---ख्नास तौर से उसके शैशवकाल में--यह परिणाम भी हो सकता है कि 
उसके मत में सभा के प्रति अर्धचेतन विरोध जागता चला जाये। 

औपचारिक सविधान में जो व्यवस्था होती है, हर सभा असल में उससे भिन्न हुआ 
करती है, वह उन धाराओ के सहारे नही जीती जिनके आधार पर उसका निर्माण किया 
गया है बल्कि अपने अनुभव से' वह जो आदतें सीखती है उनके बलबूते पड़ जिया करती 
है। कहा जा सकता है कि राष्ट्र सघध की सभा के स्वरूप के बारे में कुछ निष्कर्षों की कल्पना 
करना समीचीन ही होगा। भाषा-भेद की अडचतों को उसने दूर कर दिया है । वह सच्चे 
भाव से सुझावों पर बहस कर सकती है और अपने शिकवे-शिकायतो की अभिव्यक्ति कर 
सकती है । वह ऐसा छोकमत अपने पक्ष में खड़ा कर सकती है जो सकीर्ण निष्ठाओ के 
धरातल से ऊपर उठ जाय । वह मानव के श्रेष्ठ मनावेगों की अभिव्यक्तित और प्रसार 
प्रग अनमोल भाध्यम बन सकती है । वह महान्‌ व्यक्तित्वों को--चाहे वे किसी 
बडे देश के ही या छोटे के--ऐसे अवसर देती है कि वे अपने विचारों की ओर दुनिया का 
ध्यान आकर्षित करें बरना घटनाओ के दबाव में वे विचार अनसुने ही चिलीन हो जात । 
सभा में अपनी अभिव्यक्ति की परिस्थितियों के कारण वें विचार घटना बन जाते है । छोटा 
राज्य बराबरी पर खड़ा होकर बडे राज्य से तर्क-वितर्क कर सकता है । वह समस्याओं को 
ऐसी सस्थाओं के सामने रखने की इजाजत देती है जिन्तका औरो की अपेक्षा न तो कोई 
तात्कालिक हित होने की सभावना होती है, न कोई निहित पूर्वाग्रह ही रहता है। समझ- 
दार आदमियों को वह यह विश्वास कराती हूँ कि जो उसकी सत्ता से बचना चाहते है वे 
विवेक के निर्णय से डरते है--इस तरह वह न्याय की ध्वजा को ऊँचा उठाती है । अगर कोई 
सभा के इतिहास की जाँच करने बेठ जाय तो इसमें शक नही कि उस पर दोष लगाने के 
बहुत से कारण उसे मिल जायेंगे लेकिन मे समझता हूँ सबसे बडी बात तो यह है कि वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचेग। कि सभा का चाहे और कोई महत्व त भी हो पर बडे देश की शक्ति 
को सीमा में रखने का तो,वह्‌ अनमोछ साधन हे ही । वह उसे लोक दृष्टि के सम्मुख छाती 
है और विवश करती है कि वह्‌ विश्लेषण और आलोचना सहे | और हमारे सामने जो ख़तरे 
हैं उनका भी आख़िर सच्चा उपचार यही है। अन्तत जो राज्य वहाँ सफल नही होते सो वे 
ही होते है जिन्होने उनका अतिक्रमण कर मनमानी धाँधली करने की चेष्ठा की हो । 

२ परिषद्‌ ---सघ की परिषद्‌ का विवेचन करना सभा का विश्लेषण करने की 
अपेक्षा कही कठिन काम है क्योंकि मानी हुई बात है कि उसकी सघटना अभी अधूरी है 
और वह तब तक प्री नही हो सकती जब तक रूस, जमंती और अमरीका का उसमें 
प्रतिनिधित्व नही होता । है 

« फ्रेकिन अगर हम मान के कि कभी न कभी आगे चलकर उनका प्रतिनिभित्व हो 
“ खॉपेगा: तो! हंस देखेंगे कि परिषद्‌ का आधार एक सरल परन्तु अनिवार्य सिद्धांत है। उसे 
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दो भागो में ज्ञॉंटा जा सकता है---स्थायी भाग, जिसमें बडे देशो के प्रतिनिधि है और 
अस्थायी भाग जिस में अपेक्षाकृत छोटे देशो के प्रतिनिधि है । मै समझता हूँ इस तरह का 
विभाजन अनिवार्य है । दुनिय्रा जैसी है वेसी ही हमें देशनी चाहिए और--उदाहरण दें-- 
चिल्लि और बेल्जियम द्वारा ब्विटेंत के लिए किये गये फैसले में प्रभावी मान्यता नही हो 
सकती। फायदा इस बात में है कि बडे राज्य की महत्ता तो स्वीकार कर ली जाये परन्तु 
परिषद्‌ में उसे चरम शक्ति न हथियाने दी जाये। इसकी तरकीब यह है कि स्थायी प्रति- 
निधित्व वाले राज्यों की सख्या अस्थायी सदस्यो की सख्या से दो कम रखी जाये ।* सभा 
की भांति परिषद्‌ की क्षमता भी सिर्फ प्रतिज्ञा-पत्र की अपनी परिधि से सीमित है और सभा 
की भाँति ही कार्यविधि और एक-दो और छोटे मामछो को छोडकर उसके निर्णय भी सर्व- 
सम्मति से होने चाहिए। सर्वसम्मति का नियम उतना रोडे अठकाने वाला है नही, जितना 
प्रतीत होता है । सबसे पहली बात तो यह है कि वह निस्सदेह परिषद के भीतर की गुटबन्दियों 
के ख़तरे के विरुद्ध पवक[ सुरक्षण है और जो बात ब्रिटिश-सरकार के अनुभव से साबित हो गई 
है अगर उसे मान लें तो सर्वेसम्मति प्राप्त की जा सकती है बशतें कि एक दूसरे से सहमत 
होते का सकलप मौजूद हो । परिषद्‌ का जल्सा हर वर्ष ज़रूर होगा ही | हालाँकि असलियत 
यह है कि जब से सघ की स्थापना हुई है उसकी स्ारू भर में कम से कम छह बैठक होती 
आ रही है। झगडो में उसकी विशेष सत्ता ध्यान देने योग्य है। (१) अगर झगडे वाले देश 
विवाचन या जदाछती फैसले के किए तेयार न हो तो उन्हें अपना झगडा परिषद्‌ के सामने 
रखना पडेगा। अगर वह कोई समझौता न करा सके तो वह या तो सर्वसम्मति से या बहुमत 
से अपनी सिफारिशो के साथ सही-सही बातो की एक रिपोट प्रकाशित कर सकती हूँ । अगर 
रिपोर्ट सबद्ध पक्षों को छोडकर प्नर्वेसम्मति से स्वीकार की गई है और इनमें से एक पक्ष 
सिफारिशों पर अमल करता है तो दूसरा उसके विरुद्ध लडाई नही छेड सकता । अगर 
उसमें सबकी सम्मति नहीं तो परिषद्‌ का फैसला प्रकाशित होते के तीन महीने के बाद 
लडाई छेड़ी जा सकती है । अगर एक पक्ष कहे कि झगड़े का स्वरूप घरेलू हैँ और परिषद्‌ 
मान छे तो उसका क्षेत्राभिकार ख़त्म हो जायेगा --क्योकि वह किसी राज्य के आतरिके 
मामछो में,दखल नही दे सकती । बह अपने आप ही या दोनो पक्षो में से फिसी एक के कहने 
पर किसी झगड को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हे--उस दद्षा में सभा झगड़ें तय 
करने के बारे में वे ही सब शक्तियाँ अख्तियार कर लेगी जो परिषद्‌ को होती है । सभो 
को झगड़ा सौंपने की यह कार्यवाही परिषद्‌ के सदस्य देशो की सर्वसम्मति से होनी चाहिए 
और रिपोर्ट तथा सिफारिशों पर दूसरे राज्यों के अधिकतर प्रतिनिधियों की भी स्वीकृति 
होनी चाहिए । किसी सदस्य राज्य के साथ झगडा निपटाने के लिए नये सदस्य राज्यों को 
भी अस्थायी सदस्यता के लिए आमत्रित किया जा सकता है । अगर आमत्रण स्वीकार कर 
लिया जाये तो सामान्य कार्यविधि छागू होगी, अगर उसे अस्वीकार कर दिया जाये और 


१, इस समय इनकी सल्या ऋमदा चार और छह है। अगर रूस, जमंनी और जस- 
रौका शामिल हो जायें तो परिषद्‌ में अस्थायी सदस्यों की सल्या में तीन को बढ़ोतरी 
हो जायेगी । 
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लडाईं छिड जाय तो समूचा सघ उसकी लपेट में आ जाता है । 

जाहिर है कि सघ के पहिये की असली धुरी है परिषद्‌ । कार्यकारी निर्णय का असली 
उद्गम वृही है । झगडे तय करने में वह मूल साधन है । उसीः के काम पर समूची' सभा की 
सृजनात्मकता निर्भर होती है । उसके सामने जो प्रयोजन है उन्हें देखते हुए उसकी सघटना 
कहाँ तक सतोषजनक कही जा सकती है ? पहले तो हम उसकी कुछ ख्नामियों को देखें । 
में पहले ही कह चुका हु कि परिषद्‌ के महत्वपूर्ण कामों में सर्वेसम्मति का नियम' आवश्यक 
है, कहा जा सकता है फि छोटे छोटे कामों में वह ज़रूरी नही भी हैं । ऐसे समाज-कार्य 
शुरू करने के लिए सर्वसम्भति आवश्यक नही होनी चाहिए जिन के क्षेत्र में, जैसा मै पहले 
कह चुका हैँ, बडा उपयोगी काम करने के अवसर मौजूद हे---मिसाल के तौर पर, हानि- 
प्रद औषधियों का व्यापार बन्द कराने के लिए इस बात की ज़रूरत नही। ऐसे मामलो मे, 
दी तिहाई बहुमत को स्वीकार करने का दायित्व ही' काफी समझा जाना चाहिए। दूसरे, 
परिषद्‌ को अपने आप यह विचार न करना चाहिए कि कोई झ्वगड़ा घरेल है या नही-- 
उदाहरणार्थ, अगर इगलेड मित्र में सघर्ष को घरेलू मामला मानता है, तो मराको में 
अपनी विद्येष स्थिति को लेकर फ्रास की दृष्टि भी रजित हो जाते की सभावन! हो सकृती 
है!। इसलिए अच्छा यही हूँ कि इस' तरह के मामके स्थायी न्‍्यायाऊुय को सौप दिये जायें 
और परिषद्‌ उनके फैसले के मुताबिक काम करे। जो सध के सदस्य नही है उन्हें भी परिषद्‌ 
में विवाचन' के लिए अपील करने का अधिकार होना चाहिए---चाहे उनका झगडा' भी 
भछे ही ऐसे किसी राज्य से हो जो सदस्य नही । इसका फारण है । हम एक प्रेत्यक्ष उदाहरण 
लेते है. अगर अमरीका मेक्सिको से ऊुडाई छेड दे तो अमरीका द्वारा उसके मिला लिये 
जाने से दक्षिण अमरीकी गणराज्यो की स्थिति इतनी छढुदल जायेगी कि फैसले में उनकी 
दिलचस्पी ऐसी होगी जिसमें सथ की समस्त सयुकत सत्ता का बल होना ज़रूरी है ।'* 

कुछ और महत्वपूर्ण सवाल उठते है । परिषद्‌ की बैठको में राज्यों का प्रतिनिधि 
कौन होगा ? जहाँ तक सभव हो यह जरूरी है कि हर राज्य का विदेश-मत्री ही प्रतिनिधि 
के रूप में मौजूद रहे---सभा के सबध इसी सवारू की विवेचना करते हुए में कारणो का 
बखान पहके ही कर भुका हैं । इस नियम के निश्चय ही कुछ आवश्यक अपवाद है--- 
उदाहरणार्थे, दूरी बहुत होने के कारण जापानी विदद्य मत्री की मौजूदगी अभी सभव नही। 
छेकिन राजदूतो या छोटे मत्रियों द्वारा प्रतिनिधित्व होना प्रायः सतोषजनक नही होता । 
उनको जो हिंदायतें सिलती है, वे उनमें कम ही फेर-बदल कर सकते है । उत्तकी वजह से 
यह अन्तर्राष्ट्रीय सबधो के मूल तत्वों से सीधा सपक रख कर सम्यक्‌ अर्थ'प्रहण भही कर 
सकता । वे' उस सामान्य चेतना से अछग से पड जाते है जो परिषद्‌ की बैठकों में सतत 
ससमे से विकसित होती है और प्राय यह अच्छा नही होता कि कोई सरकार अपनी 
न ;' 

है संघ का प्रतिज्ञा-पत्र, अनुच्छेद--४, १२, १३, १५, १६, १७ 

:7+ ९ अनुच्छेद १७ के अधीन सघ रोर-सदस्पों को भुप्रनी सत्ता सानने के लिये आम॑- 
'िलाक़ार सकता है.। में चाहता हूँ कि यह आमत्रण झगड़े वाले पक्षों में से किसी के 
कहने पर ही दिया जाये। 


अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ५३७ 


अन्तर्राष्ट्रीय नीति विदेश नीति का सचालत करने वाले व्याक्त के आंतरिक्त किसी और 
के हाथ में सौंप दे। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय मे और लाड्ड सेसिल द्वारा सचाछित विभाग 
में दृष्टिकौण का भेद पाया गया है---यह भद अभीण्सित लक्ष्य में जितने महत्व का है कार्य 
सम्पादन के तरीके में उससे किसी तरह कम नही । 
प्रकाशन की समस्या कही अधिक जटिल है । यहाँ यह बात साफ है कि जो बातें 
सभा के बारे में छागू होती है वे अप्रासगिक है । प्रकाशन सभा का तो जीवन ही है, परिषद्‌ 
में फैसले से पहले प्रकाशन कर देता--खास तौर से किसी झगडे के फैसले मे---नुकसान 
ही ज़्यादा कर सकता है, फायदा कम । लेकिन यह भी ज़रूरी है कि कही परिषद्‌ बन्द घर 
में गुप्त ठग से नविचार-विमशें करने वाली सस्था का रूप न ले और कहीं आप्त घोषणाएँ 
न करने रंगे जिन्हे समझाने की भी वह जरूरत न समझे | अत यह आवद्यक है कि जो 
कुछ भी फेसले हो वे प्रकाशित कर दिये जाये और उनके साथ ही जो नतीजे हासिल किये 
ग़ये है उनके सबध में सक्ष्या की सफाई रहे । जैसा एम ब्रारटिंग ने कहा है * “परिषद्‌ के 
फेसलो को आलोचना से बचाने फा सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके कारणो का उल्लेख 
किय्रा जाये ।” और में समझता हूँ यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि परिषद्‌ (१) झगडें 
वाले पक्षो के सभी बयातों की (२ )समादेश-प्राप्त राज्यों के काम करने के ढग के बारे मैं 
पेश किये गये सवालो की और (३) अनुच्छेद २३ के अधीन सघ की कार्यवाहियो से सबद्ध 
सवालो की सुनवाई खुले आम कर सकती हैँ । परिषद्‌ की चौदहवी बैठक में जिस किसी ने 
भी छार्ड बालफोर द्वारा की गई जनरल जेलिगोव्स्की की अभिशसा सुनी होगी वह प्रकाशन 
के सुप्रभाव पर शक नही कर सकृता और आम नियम यह है कि जब किसी नाजुक मसले 
पर गभीर विमर्श हो रहा हो--जैसे आस्ट्रिया का आथिक पतननिर्माण--तभी गोपनीयता 
का सहारा लिया. जाना चाहिए । 
एक बडे महत्त्व का मामला है सभा से परिषद्‌ का सम्बन्ध । यहाँ ससदीय शासन 
के आकर्षक दृष्ठातो क़ो पहले ही एक ओर रख देना ज़रूरी है--परिषद्‌ एक मत्रि- 
परिषद्‌ की तरह से है, पर वह विधान-मसडल' भी है और अपने सहिलष्ट स्वरूप में वह किसी 
भी ऐसी सस्‍्था से मिलती-जुती नही जिसका पहले से अस्तित्व हो । वह सभा पर हावी 
रहती है क्योकि सभा उसके बिना काम नही कर सकती, फिर भी कुछ क्षेत्रो में वह सभा के 
नियत्रण के अधीन होती है । सघ का महासचिव उसके काम के बारे में सालाना रिपोर्ट 
देश करता है और सभा में उस पर उसी प्रकार से बहस होती है जेसे हाउस ऑफ कामन्‍्स 
में वाषिक अनुभौनों पर | परन्तु सभा में होने वाली बहस परिषद्‌ पर असर डाल भी सकती 
है और नही भी--वैसा होना ज़रूरी नही । परिषद्‌ उसके फँसलछो को मान भी सकती है 
प्र अगर न माने तो इस कारण उसका अस्तित्व ख़त्म नही हो जायगा । अत स्पष्ट हैँ कि 
सभा हर बिन्दु पर शक्ति और सत्ता दोनो की दृष्टि से परिषद से नीचे, स्तर पर है और 
सामान्य बैठकी के अछावा उसके आसाधारण अधिवेशन व्यवहार-दृष्टि से या तो परिषद्‌ 
की इच्छा पर निर्भर होते है औद या इस बात पर कि सम्बद्ध पक्षों में से कोई एक उसके 


१ दूसरी सभा को कार्मविधि---सितम्बर १९२१॥ 
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पामने कोई झगडा पेश फरे । तो हम कह सकते हूँ कि प्राय सघ के 
कोई नौ सदस्य उसके नाम पर विद्व-नीति के सार का निर्धारण करते हैं । 

क्या यह परस्पर-सम्बन्ध ठीक है ? हमें वे परिस्थितियाँ याद रखनी हूँ जिनके 
मातहत सघ को काम करना हैँ । सभा जैसी ससथा की--जिसमें हर तरह से इतनी 
विविधता हैँ और जो दूरी की कठिनाइयों के बीच काम करती है--बैठकें अक्सर नही 
बुलाई ज। सकती | यह नियम की बात है कि उसके सदस्यों को उन विषयौ की सूचना काफी 
पहले दी जाय जिन पर बहस की जानी है--तभी उनका फैसला खूब अच्छी तरह सोच- 
वित्ार कर किया हुआ फैसछा होगा। अत यह अनिवार्य है कि अन्तरिम काल में फैसला 
करने वाली सस्था मूलत परिषद्‌ होगी और अगर उसे सम्मुख आने काली समस्याओं 
को सफलतापूर्वक निपटाना है तो उसकी शक्ति नम्य होनी चाहिये । सक्षेप में, उसके हाथ 
में वह शक्ति होनी चाहिये जिसे परमाधिफार शक्ति कहते हू और समय के तकाज़े के 
अनुसार उस शक्ति की सीमायें सभा द्वारा निर्धारित हो सकती है,। छेकिन आम तौर पर 
यह सम्भव नही होगा कि जिस मामले का एक बार फंसलछा हो गया उस पर सभा फिर से 
विचार शुरू कर दे । अगर यह पता हो कि इस तरह से पुनरीक्षण सम्भव है तो झगडे बाला 
प्रत्येक पक्ष-्जों यह समझे कि फैसऊ़े द्वारा उसका पीडन हुआ हे--सभा से फिर से सुनवाई 
करने की अपील करेंगा। हमारे सामने जो स्थित्ति है पृ्व निर्णयानसरण उसका अनिवार्य 
सिद्धात हैं । भशत्त सभा तो नियत्रण की अपैक्षा आलोचना का ही साधन होगी । इस समस्या 
का जो स्वरूप है उसमें क्षेत्राधिकार के भेद तो निहित ही है । यह बार्त भी याद रखने 
हैँ कि अनुभव “जनित दो कारणों से स्थिति धीरे-धीरे बदलती रहेगी । परिषद्‌ के सामने 
बहुत-से दृष्टात इकट्ठे होते जायेंगे और वे धीरे-धीरे उसकी नृतनाचार की शक्ति को 
सीमित करेंगे---यह कार्य अर्धचेतन रीति से होगा, यह ठीक है । और ज्यो-ज्यो स्थायी 
न्यायारूय का काम बढेगा ऐसे बहुत से कानूनी फंसलछे जमा हो जायेंगे जिनकी परिधि 
में परिषद्‌ को काम करना पडेगा | लेकिन यह महत्त्वपूर्ण हे कि सध का प्रतिज्ञा-पत्र 
कानूनी मसलो पर अदालत का निर्णय मानने के लिये परिषद्‌ को बाध्य करे। अगर यह 
नही होगा तो अदालत के फेसले उस्तकी राय की अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह जायेंगे--- 
निस्सन्देह उनमें वज़न होगा पर अगर वे ज़रा भी असुविधाजनक हुए तो उन्हें अस्वीकार 
किया जा स्केगा। ऐसा हुआ तो स्थायी न्‍्यायाल्‍ुृय की सत्ता के छिये जो कुछ अनिवाये 
हैँ उसी से बहू व्रच्षित हो जायगा क्योकि वह जजो का नही, क़ानूनी सलाहकारो का 
निकाय भात्र ब्रतकर 'रह जासगा। कहां जा सकता है कि प्ररिषद्‌ कोशकानून'से बाध्य 
बनाना इसका सबसे अच्छा तरीक़ा है कि उसकी उपपत्तियाँ न्याय से पुष्ट हो । 

मेरा सुझाव हू कि सभा परिषद्‌ पर एक और दाक्ति का प्रयोग करे तो अनुचित 
नही होगा । अगर हम यह मान भी ले कि बडे-बडे मसलो में परिषद्‌ के फंसलों को अधि- 
निर्णीत मामछा समझा जाना चाहिये तो भी इस बात को ऐसे मामछो तक विस्तार न 
द्विया जाय जो अपने आप में महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अपेक्षगुक्ृत कम अर्थवान हो । मिसाल के 
छिग्ने परिषद्‌ के सामने यातायात, स्वास्थ्य, सधियों का पजीयन, अफ्रीका में मद्य-व्यापार 
आार्विःसेंसस्थारं आ चुकी है--+इनमें से कोई भी ऐसी तही जिसको केकर कोई गम्भीर 


अन्तर्राष्ट्रीय सात १ प्ट्श्रु्‌ 


मतभेद होने की आशका हो। इस प्रकार के सवालों पर क्रिये गये फैसेको पर सभा द्वारा 
फिर से विचार किया जा सके--यह सुझाव दिया जा सकता है। ऐसे मामछे बरस के बरस 
महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट में सभा के सामने आयेंगे और अगर उसे दो-तिहाई 
बोटो से परिषद्‌ का फँसछा बदलने का अधिकार दे दिया जाय तो वह सभा की शक्तियों 
में एक उपयोगी वृद्धि होगी । इस सिलसिले में रूस में अकालू-सहायता का मामला प्रस्तुत 
किया जा सकता हैँ जो छोटे-छोटे राज्यो द्वारा स्पष्ट और सशक्त दाब्दों में हिमायत 
किये जाने पर भी बडे देशो के विरोध के कारण अस्वीकार कर दिया गया। ऐसे मौको 
पर बडे देशो की बात न मानने का मतलब अक्सर किसी बडे देश के आथिक और राज- 
नीतिक निम्नित्तों की छुलना में किसी छोटे देश के मानववादी भावो को तरजीह 
देना होगा । हम यह आद्या नही कर सकते कि ब्रिटेन, हालैंड के आदेश पर भारत छोड 
देगा , छेकिन तातें या डनमार्क की माँग पर वह या जापान--भारी आर्थिक नुकसान 
उठाकर भी--अगर अफीम जैसी चीज़ का कारबार छोड दें तो इससे उनका आत्म- 
कल्याण होगा । प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद २३ में जितने विविध कृत्यों का समावेश है उन्हें 
देखते हुए कोई भी यह सोच उठेगा कि सभा ही अगर सर्वोपरि रहे तो अच्छा । इस तरह के 
मामलो के परे पुनरीक्षक सस्था के रूप में उसकी क्षमता का प्रसार कहाँ तक हो, यह स्पष्ट 
ही, इस बात पर निर्भर होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृत्तियाँ जगाने में सघ को कहाँ 
तक सफलता मिकती है । यह समस्या, कम से कम अछहात', प्रतिष्ठा की समस्या हें 
और सहयोग के" स्वभाव का विकास ज्यो-ज्यों होगा वैसे ही वेसे प्रतिष्ठा की जगह न्याय 
का अभिभव होता जायेगा | 

अगर कोई स्थापना के समय से अब तक के परिषद्‌ के इतिहास का अनुशीलन करे, 
तो मे समझता हूँ वह दो निष्कर्षों पर पहुँचेगा। अपने जीवन के पहले पाँच वर्षों में उसमें अब 
तफ सामरिक भावना की व्याप्ति फाफी हद तक रही है । उसी भावना के आगे सिर झुका- 
कर उससे भयकर भूलें की है --जैसे सार घाटी और॑ सिलेसिया जैसी समस्याओ में, उसी 
भावना से अभिभूत होकर उससे ऐसे सवालो की और ध्यान नही दिया जैसे-फ्रास द्वारा 
रूहर प्राटी का आक्रमण ---उस स्थिति का बडा स्पष्ट तकाज़ा था कि परिषद्‌ उसमें 
हस्तक्षेप करे। दूसरे, बडे-बडे मसलो को हल करने में उसने साहस की बेहद कमी का 
परिचय दिया है --इन्ही की सीव पर उसके प्रभाव का भवन बत्न सकता है । छोटी-छोटी 
ब्रातों में उसे सफलता मिली-जैसे आलैण्ड द्वीपो की कठिनाई का निपटारा" और जल्बा- 
निया की क्षीमा तय करता , बड़ी-बडी बातो को हल करने में उसे सफलता नही मिछी--- 
जैसे १९२३ का यूनान-इटली का झगडा, रुहर में फ्रास-जर्मनी का मसछा और १९२४ 
क्रा इगलेड और मिस्र का झगड़ा । इस आखिरी झगडे में तो परिषद की समस्त 
कमज़ोरियाँ * बडे निरभ्र परिपाण्व में उभर कर स्पष्ट हो गईं । मिस की अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय परिष्ठा का और सूडान के शासन में उसके हिस्से का---ये दोनों सवाल अनिर्िचितता 





१ जनीया, जून १९२१ । 
२ पेरिस, १६ नवस्बर, १९२१॥। 
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की छाथा से ग्रसित थे, दोनों ही सवाल ऐसे थे जिन्हे कानूनी तौर पर और निष्पक्ष रूप 
से सुलटाने की ज़रूरत थी परन्तु फिर भी इन दोनों को इगलैड ने अपने आप ही अलग से 
तय कर लिया और सघ को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश तक्‌ नही किया । मिस्र तो सघ का 
सदस्य भी न॑ था और उसने जो अपीछर की उसे हालाँकि विधान सभा ने सर्व-सम्मति से 
स्वीकार कर लिया था परन्तु कार्यांग ते नही माना--उस' कार्याँग ने जिसने अपील किये 
जाने के वक्‍त पद संभाला ही था फिर भी' सघ के सचिवालय ने अपीक को “आधिकारिक” 
नहीं माना--इस शब्द के पारिभाषिक और प्रशासकीय अर्थ में । दूसरे शब्दों में, सघ ने 
बडे-बडे मसलो को यूँ ही तय हो जाने दिया और बडे सकुचित अर्थ में कानूनी निमित्तो 
से उसमें बीच में नही पडा । इस' घटना में दुर्भाग्य की बात यह है कि सघ ने एक बडे राज्य 
की इच्छा के सामने घुटने टेक दिये-और यह उस' समय जब कि छोटे राज्य पर उसका 
प्रतिकूल प्रभाव पड रहा था और बडा राज्य जो कुछ कर रहा था सिर्फ प्रतिष्ठा के नाम पर। 
लेकिन परिषद्‌ को बीच मे पडनेकी जो सत्ता दी गई है सो इसीलिये कि कोई देश कोरी 
प्रतिष्ठा के नाम पर कुछ कदम न' उठाने पाये। इगलैड-मिख्र के जैसे मामलो में इन्कार कर 
देने से, रूहूर की तरह के मामलो में चुप्पी साथ छेते से, यूनान और इटली की तरह के 
झगडो में फमज़ोरी दिखाने से परिषद्‌ की संदाशयता और निर्ग्याजता में विद्वास दुढ नही 
होता । श्री रैमर्स मेक्डौनेल्ड ने कहा है. “हमें अपने विमागों से ये म्रात; एवं निष्फल 
विचार बिल्कुल निकाल देने चाहिये कि कोई एक राष्ट्र अपनी इच्छा-शक्ति और वृढ़ता 
के बूते पर शेष ससार के सिर पर पैर रखकर निकल सकता है ।”* लेकिन ये ज्ञांतियाँ 
हमारे मन से तभी निकल सकती हैँ जबकि परिपद्‌ दुढ़ता से यह सोच के कि जब भी 
कभी इस प्रकार का अग्नधर्षण होगा तभी वह बीच में पड़ेगी । हो सकता है---और, हम' इसे 
भानते से इन्कार नहीं करते---कि इस नीति से सघ टठ जाय पर इससे उसके बन जाते 
की भी आशा कम नही और इस प्रकार से हस्तक्षेप करने में जो सत्ता' उपलक्षित है वह 
जब तक परिषद्‌ प्राप्त नही करती तब तक बडे और दावितदाली देश उसे विवात्रक तो' 
मानने से रहे, वे तो उसे एक आनुषगिक साधन मात्र समझेंगे। 

३ सचिवालूय--प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ६ के अनुसार सध के प्रशासकीय अमले 
में एक तो महासचिव होग। और उसे जितने सहायको की जरूरत हो वे सब उसमें शामिल 
हीगे। पहले महासचिव वी नियुक्ति १९१९ में वर्साई के शान्ति सम्मेलन में की गईं । उनके 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति सभा के बहुमत की अनुमति से परिषद्‌ करेगी । उनके कामो की 
सस्‍्थूल रूप से दस बडी-बडी श्रेणियाँ हो सकती हैं। (१) वह सभा और पैरिषद्‌ कै फैसलों 
का अभिलेखक होता है । (२) वह सघ-सचिवाकृय के सामान्य काम का समस्वय करता 
है। (३) वह परिषद्‌ के काम के बारे में सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए एक वापिक 
रिपोर्ट तैयार कट्ठता है। (४) सघ के किसी सदस्य के आवेदन पर, प्रतिज्ञा-पत्र के अनु- 
च्छेद ११ के अधीन, किसी आपातिक स्थिति से--जिसमें सघर्ष की आशका हो---निबटने 
के लिए वह परिषद्‌ की बैठक बुलाता है। (५) अनुच्छेद १५ के अधीन, झगडे वाला कोई 





0. % पोर्द तालबोद में भाषण, दी टाइम्स, २८ तवम्बर, १९४४ 


अस्तर्राष्ट्रीय सगठत्त ,, पड १ 


पक्ष अपना मामला पेह करने की सूचना उसे देता है और वह उसकी जाँच और उस प्र 
बहस,के लिए उचित प्रबन्ध करता है। (६) सघ के किसी भी सदस्य द्वारा की गईं सन्धियाँ 
उसके पास आती हू और पजीयन के बाद वह उन्हें प्रकाशित कर देता है ।* (७) प्रतिज्ञा- 
पत्र में अगर कोई सशोधन हो ती वह सघ के सदस्यों को सूचित कर देता है*। (८) वह 
स्थायी सचिवालय के दफ्तरो की मार्फत सघ के फैसलो के अमल में लाये जाने का प्रबन्ध 
करता है ? । (९) परिषद के अनुमोदन से वह सचिवालय के सदस्यों और अमले की नि- 
यूक्ति करता है “। (१०) सघ के तत्त्वावधान में जिन जिन सस्थाओं की बैठक होती है, 
उन सबकी कार्यसूची वही तैयार करता है ! 

जाहिर है सचिवालय के महत्त्व की अतिरजना करना कठिन है ।५ उसके काम बडे- 
बडे भी है और जटिल भी, वह सघ-यत्र के पहियो को चिकनाई देकर गतिमान रखता है 
संघ के कार्य का औचित्य बहुत हद तक उसी की क्षमता पर निभर होता है । छेकिन यह 
भी साफ है कि वह कुछ सु-निर्धारित सीमाओ में रहकर ही काम कर सकता है । यह अन्त- 
रष्ट्रीय असेनिक सेवा है और इसमें सघ के सभी सदस्य देशों के नागरिक होते है । अत 
उसके सामने चि९हेष ज्ञान की कोई एक भी ऐसी परम्परा नही है जिसे आधार बनाया 
जा सके--उसे अपनी चर्या विद्व-बन्धुत्व की वृत्तियों के अनुकूल ढालनी हू जो प्राय” सब में 
समान रूप से विद्यमान होती है। फिर, प्रशासकीय सस्था होते हुए भी क्रियान्विति उसके 
हाथ में नही होती--बह तो क्रियान्वित्ति के तरीकों की व्यवस्था कर सकती हे पर उसका 
असली काम तो, अरूग-अलंग राज्यों कौ ही करना होता है । उसके लिए यह सम्भव नही 
कि जो-कुछ ठीक समझे वही कर उठाये । उसका काम एक तो सभा द्वारा मजूर किये 
हुए बजट के कारण सीमित होता है और दूसरे इस बात से कि सदस्य देश उसके काम में 
उसके साथ किस हद तक सहयोग करते है । छेकिन इन सीमितताओ के बावजूद सघ में 
उसका काम और महत्त्व बढता ही जायगा और उसके अधिकाश काम में व्यवहार की 
चौातुरी और वचन की सुक्ष्मता इस हद तक निहित रहेगी जो शायद किसी भी एक राज्य 
की असेनिक-सेवा में श्र॒ब' तक देखी-सुती नहीं गई । 

यह सचिवालय अपना काम कैसे करे ? उसकी आन्तरिक गठन का मामला बिल्कुछ 
प्राविधिक समस्या है--उसका मेँ यहाँ विवेचन नही करूँगा । मे तो यह वरिचारने का 
प्रयत्न करूँगा कि उसके काम में क्या तरीके विवक्षित्त है और उनका महत्त्व क्या है ? उसके 
कृत्यों में एक स्पष्ट तथ्य है जाँच का काम। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के हर पहलू 
में, सचिवालय जानकारी इकट्ठा करता रहता हे--बाद में इसी को आधार बना कर 
स॒ध को फँसले देने होते है । यह कैसे हो ”? पहले तो ऐसी समस्याएँ ही होगी जिनका 
खुद उसे ही सीधा जवाब देना पडे । अन्य समस्याएँ ऐसी होगी जिनमें सीधे अन्वेषण की 
उतनी नही जितनी वतमान जानकारी के समन्वय की ज़रूरत होगी । ऐसी समस्याएं भी 
सामने आयेंगी जिन में बाहर के विद्येषज्ञों द्वारा जाँच की जाती हो और*इस विश्लेषण के 
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लिए तदर्थ आधार पर उनका निकाय सगठित किया जाये । ऐसी भी होगी जिन पर इन में 
से कोई भी बात लागू न हो--सिर्फ विशेषज्ञों के निकाय द्वारा सिफारिशे पेश की जायें 
और सघ जेसा मुनासिब समझे उनपर अमल किया जाये या न किया जाये । 
ईस प्रकार के कृत्य की उपलक्षणाओं की रूप-रेखा भर प्रस्तुत कर देते की ज़रूरत 
हँ--बस फ़िर यह महसूस किया जा सकता है कि उसका प्रबन्ध अधिक से अधिक योग्यता 
वाले लोगो के हाथो होना चाहिए। जाहिर है फि सघ के सचिवालय में ऐसे लोग नही होने 
चाहिएँ जिनमें अपने देश की असैनिक सेवा में उन्चतम पंदो पर पहुँचने, की भी योग्यता 
न हो । निष्कर्ष यह कि सचिवालय के आधार ऐसे होने चाहिए जो प्रत्येक सदस्य-देश के 
योग्यतम व्यक्तियों को सघ की ओर आकर्षित करें। उसके वेतन, कार्यावधि की सुरक्षा, 
काम की परिस्थिततियाँ--ऐसी होनी न्ाहिए जो सघ के किसी भी राष्ट्र की श्रेष्ठतम' असे- 
निक-सेवा की तुलना में किसी तरह हीन न हो । यह सच है कि उसे अपने कर्मचारियों में 
हरः सदस्य राष्ट्र के नाग रिको को स्थान देना होगा । लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि 
वह क्षमता को राष्ट्रीयता से अधिक महत्त्वपूर्ण माने । स्पष्ट है कि इस सिलसिले में सघ की' 
बहुत-कुछ सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि दुनिया भर में अन्वेषण-सस्थाओ और 
सम्बद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्तियों से उसफा सम्बन्ध कैसा है। कुछ अशो में तो यह सम्बन्ध 
स्थायी सछाहकार आयोगो के --जिनकी' चर्चा में इसी अध्याय में पहले कर चुका हेँ--- 
भाध्यम से स्थापित हो सकता' है ।---कुछ हद तक यह काम इस तरह सम्पन्न ही सकता है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की तरह वह दुनिया भर में अपने सवाददाता रखे जो 
सचिवालय को उन घटनाओं से अवगत रखें जिनका उसके निकट महत्त्व ही, और, भशत, 
ब्रुसेल्स-वित्त-सम्मेलन की तरह विशेष सम्मेलन करके भी'यह काम साधा जा सकता है-- 
ऐसी सरणियाँ बनाई जा सकती' है कि विशेष ज्ञान उसकी ओर उन्मुख हो । 
में स्वयं यह नही मानता कि थे तरीके अपने आप में पर्याप्त साबित होंगे। अगर सघ' 
को कारगर होना है तो उसे हर देह में एक प्रेक्षक रखना चाहिए जिसे वे ही शक्तियाँ और 
विद्यषाधिकार प्राप्त हो जो उस देह में एक राजदूत को मिलते हो | वह ज्ञान का केन्द्र हो 
और एक ओर राष्ट्रीय जीवन और दूसरी ओर जनीवा के बीच की कडी' बन जाये । वह 
सभ की ओर से मौके पर जाँच की व्यवस्था कर सके । मिसाल के लिए वहूं साधिकार और 
सा्रह यह कह सके कि अन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के अमुक समय का पालन नही हो रहा। 
जिस देश में वह प्रत्यायित किया गया हो उसके और सघ के बीच वह व्यवहार का माध्यम' 
बन सके--कहने का तात्पय॑ यह कि वह सदस्य देशों में सघ के साक्षाक्ष अस्तित्त्व का 
प्रतीक बन जाये । ऐसे प्रेक्षको की औपचारिक महत्ता भी हमें कम करने की ज़रूरत नही । 
अपने ओर पास' ऐसे स्त्री-पुरुषो का जमाव कर लेना जिनकी अन्तर्राष्ट्रीयता में दिलूचस्पी' 
हो, बडी भारी सेवा होगी। पर एक बात है---ये प्रेक्षक के उसी देश के नागरिक कभी न हो, 
जहाँ उन्हें भेजा जाये । सामान्य राजदूत की तरह ऐसे काम में उन्हें जनीवा से अनुमोदन' 
मिक्केगा और जब वे लौटकर वहाँ जायेंगे तो उसके काम में स्त्रत ज्ञान की गरिमा और एक 
५ >तरेंह की ताज़गीं का समावेश होगा--इसका बडा महत्त्व होगा। वे सध को पूर्वाग्रह-पुष्ट 
४ जोहॉनिरी' के बूते' पर क़दम उठाने से रोकेगे और ग़रूत सूत्रों से सहायता न छैने देंगे। उनकी 
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गुप्त रिपोर्ट सचिवालय को सहायता देंगी कि उसकी जाँच के परिणामों से सघ को अधिक 
से अधिक फायदा पहुँचे । 

लेकिन सचिवालय को सिफ जाँच ही नही करनी होती। जैसा मे पहले कह चुका हूँ 
उसके ज़िम्मे बातचीत का कार्य भी है । इस काम का कुछ अश तो साविधिक होती है--- 
जब किसी झगडे के अवसर पर महासचिव परिषद्‌ की बैठक बुाता है और कुछ हिस्सा 
सघ के फैसलो के पालन के लिए किया जाने वाला साधारण फाम होता है । दोनो ही 
प्रकार के कामो में जिस तरह के प्रेक्षको की मे चर्चा कर चुका हूँ, वे काफी महत्त्वपूर्ण काम 
कर सकते हूँ । कुछ और भी बाते उभरती है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। पहली 
तो यह बात साफु है कि सघ के ग्रतिज्ञा-पत्र की परिधि में सारी आपातिफ जवस्थाएँ नहीं 
आ सकती । मिसाल के लिए उसमें यह कल्पना तो कर ली गई है कि एक सदस्य गैर-सदस्य 
के विरुद्ध अपील कर सकता है परन्तु गैर-सदस्य द्वारा सघ के सदस्य के विरुद्ध अपील के 
बारे भें वह मौन है । छेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए फि प्राविधिक आधार 
प्र कोई कठिनाई सघ कौ नजर से बच जाये ।, अत इन आपातिक मामलो में किसी 
सदस्य के आवेदन पर परिषद्‌ की बैठक बुलाने के अतिरिक्त यह महासचिव का काँम होता 
चाहिए कि जब कोई ऐसी अपील आवे--जिसमें चाहे कानूनी दृष्टि से भले ही जान न्‌ 
हो परन्तु अपने रूप के कारण जिस की उपेक्षा करना अविवेक प्रतीत हो---तो परिषद्‌ 
के अध्यक्ष की स्वीकृति से उसकी बैठक बुला ले। मे समझता हूँ इन देशो के सम्मेलन में कोई 
बडी जोखिम नहीं हो सकती । बेठक होने पर भी परिषद्‌ को यह फंसला' करने में कोई 
अडचन नही हो सकती कि कोई कार्यवाही नही की जानी चाहिए और अगर महासिचव 
स्वय परिषद्‌ की बैठक न बुलाने का फँंसला कर छेता है तो सभा को अपनी अगली' बैठक 
में बहस का शायद एक आधार मिल जाये | असल में बात यह है कि धीरे-धीरे कुछ ऐसी 
मिसाझ़ें जमा हो जायेंगी जो महासचिव को अपने फंसले में मदद दें और स्वतत्र हाथो 
में इतनी आरक्षित शक्ति का होना सध को स्वयं अपने आप से बचायेगा क्योकि यह खतरा 
तो हमेशा ही रहता है कि परिषद किसी झगडे से बिल्कुल हाथ ही न लगाये--इसलिए 
नही कि वह उसकी सत्ता की परिधि के बाहर है बल्कि इस लिए कि हर सदस्य दूसरे की भाव- 
नाओ को चोट पहुँचाना नही चाहता । हमें इस तरह के शिष्टाचार से अपनी रक्षा करनी 
चाहिए । ० 
यहाँ एक और महत्त्वपूर्ण बात पैदा होती है । यह ठीक है कि सघ की सत्ता इस बात 
पर निर्भद होगी #कि वह सदस्य देशो के विदेश-कार्यालयो के साथ किस तरह के सम्बन्ध 
स्थापित कर पाता है, साथ ही उसे न सिर्फ उनका बाहरी प्रत्यय जीतना पडेगा बल्कि उन्हे 
इस भाँति प्रेरित भी करना पडेगा कि वे अपनी समस्याओं को इस दृष्टिकोण से देखना 
सीखें कि विश्व-सम्बन्धो पर उनका क्‍या असर पडता है । इस प्रयत्न में कितती कठिनाई 
होगी--इस पर जोर देने की जरूरत मे महसूस नहीं करता | में समझती हूँ इसमें एक 
बात ज़रूरी तौर से आ जाती है सघ के सचिवालय को एफ ऐसी जगह बनाया जाये जहा 
सदस्य देशों के अधिकारियों को--उनके सामान्य काम का हिस्सा मान कर--अस्थायी 
सेवा के लिए भेजा जा सके । अगर हम इस बारे में आश्वस्त हो लें कि कोई व्यक्ति विदेश 
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कार्यालय का स्थायी अध्यक्ष तब तक नही बनाया जायेगा जबतक दो वर्ष वह सघ की 
नौकरी न कर ले तो हम इसके लिए भी निश्चिन्त हो सकते है कि वह राष्ट्रीय नीति की 
मान्यताओं को अधिक व्यापक और रचनात्मक नज़र से देखेगा । हम' उस अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से बहुत-कुछ सीख सकते है जो निरल्तर जनीवा में रहने से अनायास ही' पललवित 
ही जाता है । बह सघ के सचालन में सहायता करके उसपर विद्वास करना सीखेंगा, 
बह उसे अपने व्यवहार और बातचीत का साधन मान्न मानना छोड देगा। सतत सहयोगिता 
की घनिष्ठता के बीच वह ऐसे लोगो को जाने-समझेगा जो उन मान्यताओं को सही नही 
मानते जिन्हें लन्दन या पेरिस या ठोकियों में अतवर्य समक्षा जाता है । वह राष्ट्रीय नीति 
को इस दृष्टि से देखना सीखेगा। कि इसका सघ के समग्र हित पर क्या प्रभाव पडता है--- 
यह नहीं कि केवल अपने देश के छह्ितो को देख लिया जाये । यूह सघ-सेवा विशृव-बन्धुत्व 
की भावना जगाने के लिए एक तरह की व्यापक शिक्षा होगी--मानव जाति की आज की 
आवध्यकताओ ने इसे अनिवार्य कर दिया हूँ | जब तक जनीवा की तरह ही सदस्य देशो 
की तागर-सेवाओ मे अन्तर्राष्ट्रीय भावना बद्धमूल न' हो जाये तब नक सघ का ऐसा विकास 
करना कठिन है कि वह राजनय की चेतना को अपनी प्रकृति में निहित माने, बाहर की 
कोई वस्तु नही । न 
एक समस्या को लेकर यहाँ दो शब्द कह देना अभीष्ट है । सघ के सचिवालय में 
विभिन्न देशो के लोग होते हूँ ---कुछ छोग एसे है जो कहते है कि भान लीजिये एक अग्नेज़ या 
फ्रासीसी जो पूर्ण युवा-वय प्राप्त कर छेन पर जनीवा आता हैँ अपने आप को राष्ट्रीय पक्ष- 
पातिता से कैसे मुक्त कर सकता है ? अगर इसका मतलरूब यह है कि सघ का जो अधिकारी 
अग्रज़ है वह सघ के सवालों को एक अग्रेज़ की दृष्ठि से देखेगा तो, में समझता हूँ, यह बात 
कतई गलत हूँ । क्योंकि जहाँ सघ के विचाराधीन कोई मसला हो---ज़ास तौर से अगर 
उसका स्वरूप आलोचनात्मक हो---तो कोई ऐसा सीधा-सरल “अग्नेज्ञी दृष्टिकोण” नही 
हो सकता जिसे पहले से ही' निर्धारित कर दिया जाये । उदाहरणार्थ, कोई भी आदमी यह 
नहीं कह कसता कि ब्लैकबने के छार्ड मारले ने चँकि बोअर-युद्ध का-विरोध किया था अत , 
उनका दृष्टिकोण अग्नेज़ी दृष्टिकोण नहीं था, मे समझता हू आज कोई यह भी युक्‍्ति 
नहीं देगा कि अमरीका के सघ में शामिल होने की हिमायत करना गैर-अमरीकीपन की 
निशानी है । एक अग्रेज़ नागर-सेवक दो विरोधी पक्षों के बीच --जिन की सेवा करना 
उसका धर्म है--जितना“निष्पक्ष हो सकता है, उतना ही निष्पक्ष होने में सघ के किसी 
अधिकारी को आपूर्व कोई कठिनाई नही होनी चाहिए । अग्रेज़ नागर-सेवक कोई निलिप्त, 
विरागी विशेषज्ञ नही होता जिससे जो-कुछ कहा जाये वही कर दे । प्राय ऐसा होता है 
कि जिस मत्री के अनीन वह कार्य कर रहा हे उससे अत्यन्त असमजस उसके राजनीतिक 
विचार होते है । छेकिन परम्परा की अभिभावी शक्ति के--जिस का बहू अग है---वश 
हो कर कर वह आपने विचारों को एक ओर कर देता है | उसे लक्षितः ध्येय बता दिया 
जाता हँ और अडिग निष्ठा से वह उस ध्येय की ओर ले जाने वाले सीधे प्रशस्त मार्ग को 
दूढ़ता है । हाँ, यह बात सच हो कि ऐसी निष्ठा' की पर"परा कई देशो में इतनी सशक्त 
जितनी ब्रिटेन में है, हो सकता है कि दलीय भावना की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना 
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प्रखरतर राग हो। पर यह सब बाते याद रखने पर' भी पैं समझ्षत्ता हुँ कस बात की' संम्भावता 
ख़त्म नही हो जाती कि सघ का' एक अधिकारी अच्छा फ़ासीसी भी रह सकता है और 
साथ ही' उसकी समस्याओ को ऐसे दृष्टिकोण से देखना भी सीख सकता हैँ कि फ्रासीसी 
हिंतो को अनुचित महत्त्व न दिया जाये। एक बात और भी है--उस्तके विचारों पर दूसरी 
प्रम्पराओ से बनी हुई रायो का अनजाने ही दबाव पंडता रहता है और विवेकपुर्ण परि; 
काल्पता करें तो' यह बात माननी ही होगी कि उसके कारण पक्षपातिता-वृत्त के खुरदरे 
कितारे स्वत, ही घिसते और चिकनत्े रहेंगे । सघ का प्रथम महासचित्र एक अग्नेज रहा 
है लेकिन उसने जो कुछ किया है उसकी जाँच-पद्ताछ करें--खास तौर से अगर सभा के 
साभने प्रस्तुत की गईं उसकी वाधिक रिपो्द देखें--तो यह पता नही चलता कि अग्रएः 
सहासचिव कोई फ्रांसीसी या स्त्रीदत-वासी होतु! तो उप्तका इतिहास कुछ बदल जाता' गा. 
कि उसके' प्रीश़के कुछ और ही होते । ह 
सचितालय' के बारे में एक्‌ आखिरी बात और कह दी जाये । उसके कामो में सथा 
की बेठकों की कार्य-सूची तैयार करना भी शामिल है । कार्य-सूत्ती के वर्गों को तीन क्य़ों 
से बाँठ सकते है । कुछ तो एसे मामले होते है जिन्‍्हें सभा में पहुले की किसी बैठक में तय 
कर लिया हो, कुछ ऐसे होते है जो परिषद्‌ को' ओर से शासिल किये गये हो और कुक्क 
मामले ऐसे होते है जो किसी' सदसुय-राज्य के कहने से शामिल्व किये गये हो । सचिवालग्र 
सभा के कायें से सम्बद्ध सभी कागज्ञ-पत्र सदस्यों के पास' भेजता है । कहा जा सकता हे कि 
यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सचिवालय' की पहलकृदमी का बडा मारी महत्त्व हो सकता 
है। सभा की कार्य-सूची के बारे में दो तरह की ऐसी पहलकदमी हो सकती हूँ जिस को लेकर 
सचिवालय का काम निर्णयात्मकद्लो जाये। (१) वह प्रतिनिधियों को यह इंगित कर सकतेए' 
है कि अंमुक विषय सदस्य-राज्यौ दारा विचारे जाने योग्य है--साथ ही वे आधार भी 
प्रस्तुत किये जा सकते है जिन पर उन्तका विचार होना चाहिए। ऐसा करने से या तो सभा 
मेँ उसः विषय पर विच्वार-विम्॒श' हो उठेगा या फ़िर अलूग-अछूय राष्ट्रो में उसका इतना 
प्रचार हो जायेगा किन्क्मी न कभी उसको लेकर बहस हो | ऐसे सुझावों का एक महत्त्व 
और होगा---हौ' सकता हो वह समय' तन आया हो' जब कि उनके बारे में सघ का फंसल्य 
तुरत्त होना ही' चाहिए परन्तु उनके! महृत्त्व की ओर इगित कर देते से कम से कम यह तो' 
नही होगा कि काम के दबाव में उत्तरी ओर किसी का ध्याव ही ने जाये । (२) प्रति- 
निधियों को सम्बद्ध कागज़-पत्र भेजने के! साथ-साथ सचिवालय यह भी पूछ सकता है 
कि क्या इन विष्यो पर कुछ और जातकारी की जावश्यकता है । विस्कौंसित का वैधानिक 
लिदेंदा ब्यूरो जब अपनी प्रतिष्ठा के झिखर पर था तब वहू जो कास कर सका वही काय' 
सचिवाज़य को सम्पन्न करना चाहिए" । सभा के काम के लिए और कोई बात इतनी जरूरी' 
नही जितधी इस बात की निदिचन्तताः कि उसके सुदस्यो के पास ऐसी सभी जानकारी 
मौजूद है जो उचित फँंसले करने के लिए आवश्यक हो और इस बात का*्भी महत्त्व है कि 


१, पी० एम० रीवा में देखिए श्वी सेक्कार्थी का लेख--+रीडिग्स आन अमेरिकन 
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सभा के लिए न केवल सरकारी तथ्य उपलब्ध हो वरन्‌ सरकारी राय के विरोधी विचारों 
की भी अभिव्यक्ति हो। यह इस सम्भावना की और इगित है कि सभा के भीतर ही आधु- 
निक राज्य की ससद की भाँति आवेदन-पत्र छेनें का कोई उपाय किया जाये | सभा की. 
कार्य-सूची जब सदस्यों को भेजी जाये तभी इस प्रकार के आवेदन-पत्रो की प्राप्ति भी _ 
सूचित कर दी जाये---उसके बाद जिन राज्यी की उनमें से किसी एक या अधिक में दिल- 
नस्पी हो, वे या तो सचिवालय से उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं या, अगर 
उचित समझें, तो स्वय सभा में ही उनसे सम्बद्ध सवाल उठा सकते हूँ। इस तरह, मे समझता 
हूँ, एक ऐसी प्रक्रिया की कमिथों की बहुत-कुछ पूर्ति हो जायेगी जिसके अधीन किसी 
राज्य में अल्पसख्यको द्वारा' उठाई गईं आवाज़ विश्व-मत से सम्बद्ध सस्था में बिल्कुल अन- 
सुनी ही रह जाती है। इस उपाय से अल्पसब्यक वर्ग अपनी राय संघ के सदैस्यों तक कम. 
से कम पहुँचा तो सकेगे और सरकारों की यह आग्रह करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध 
भी कुछ सुरक्षण मिल जायेगा कि उनका जो विचार है उसे उन के हारा शासित जनो का 
अनन्य समर्थन प्राप्त है । ह 
४ अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय---जिस राष्ट्र-्सघ में कोई स्थायी न्यायिक अवयव 
न. हो वह यह दावा नही कर सकता कि उसकी 'रचना पूर्ण हूँ। सर फ्रैडरिक पालक” की. _ 
उक्ति है. “सध को राष्ट्री के कानून का फिर से निर्माण करना है और उसे विस्तार देना है. 
और इसके लिए कोई नियामक या वैधानिक सत्ता काफी नही । रचनात्मक व्यास्या हारा 
औपचारिक सीमा“निर्धारण और परिपालत को जीवित रखता घाहिए--#लक्ष्य यह हो 
कि सिद्धान्त की एक अविच्छिक्र परम्परा बन जाये, एक 'विधि“विज्ञान'! विकसित हो 
जाये--इस दब्द के फ्रांसीसी अर्थ में । विभिन्न और स्वतत्र सत्ताओं के---चाहे वे कितनी 
ही मान्य क्यो न हो---बिखरे हुए फैसली से कभी यह सिद्धान्त नहीं बन सकता ।” लेकिन 
बस यही एक कारण नही जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाऊ॒य अनिवार्य है। जहाँकोई समस्या 
क़ानून से सम्बन्धित हो, वहाँ यह ज़रूरी है कि निर्णय देने वाली सस्था सदस्य-राज्यों की 
सरकारों से स्वतत्र और निरपेक्ष हो । जिन कारणों से किसी शह-विशेष के वादों में 
अदालतों का स्वतत्र होना जरूरी होता है, ठीक उन्ही कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय वादों में 
अदालतों की स्वतन्नता' और भी अधिक आवश्यक होती है । राजनीतिज्ञीं के किसी निकाय 
या सरकार द्वारा तदर्थ रूप से नामज़द किये हुए जजों के फंसके में न तो वैसी निष्पक्षता ._ 
हो सकती है, न स्वतत्रता जैसी क्षणिक परिवर्तन की स्थिति से' मुक्त अदालत के फैसले में 
होगी। जैसा कि सर फ्रेडरिक पालक ते ठीक ही कहा है ज़रूरत एक इस, तरह की संस्था 
की है जो सहमति से सत्ता का उपयोग करे, श्रिटिद् साम्राज्य में प्रिवी कौंसिक की न्यायिक 
समिति की तरह जिसके सामते साम्राज्य के सदस्य देशों को हाज़िर होने के लिए कहा 
जा सकता है केकिन फिर भी कार्यांग के प्रयोजन या इच्छा के विधान' से जो स्वतत्र हैं। 





“दी लीग ऑफ नेशन्स' (बूसरा ससकरण) १० २५२ । यहाँ में इस अनसोरू ' 
ऐ ५७ के प्रति आभार प्रकट करता चाहता हूँ । न्यायालय के ब्रिषय में सर्व भरेष्ठ प्रावि- « 
वर्णन श्री ए० फ़ाशिरी की कूति 'दी परमेनेंट कौर्ट' में है। (१९२६) अ 


हैं 24.४ 
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स्थायी अृन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १४ के अधीन बताया गया 
था ! वह किसी भी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय झ्यडे की सुनवाई और फैसछा कर सकता है जिसे 
सम्बद्ध पक्ष उसके सामने पेश कूरने के लिए राज़ी हो और सभा या परिषद्‌ द्वारा उसके 
पास जो भी सवाल भेजा जाये उस पर वह अपनी सलाह दे सकता है । इस न्यायालय के 
जजो की निथुक्ति का तरीका कुछ जटिल सा है। पहले तो राष्ट्रीय दलो में बँटे हुए हेग- 
न्‍्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों द्वारा सीमित नामज़दगी की, जाती है---था फिर और 
राज्यों के, जिनका वहाँ प्रतिनिधित्व न हो, इसी प्रकार के दो द्वारा ) नामज़दगी के: लिए 
एक ख़ास स्तर तक कानून की योग्यता आवश्यक होती है । इस तरह जो सूची तैयार होती 
है उसमें से सभा झौर परिषद्‌ के समवर्ती वोटों से पन्रह जज चुन लिये जाते हे जिनमें से 
चार डिप्टी-जज होते है---चुनाव के लिए आवश्यक है कि दोनो सदनो में स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त हो* । जजो का चुनाव नौ साल के लिए होता है --किसी देश का एक से अधिक 
नागरिक न्यायालय का जज नही हो सकता । लेकिन मुकदमा लडने वाले देश को अपने 
मामले की सुनवाई के दौरान में न्‍्यायाकय में एक जगह मिल सकती है। अदालत का इजलास 
हेग में होता है और वर्ष भर में उसका एक सत्र होना आवश्यक है। न्यायकरण की अवि- 
चिछिन्नता बनाये रखने के लिए यह भी व्यवस्था हैँ कि उसका अध्यक्ष और रजिस्ट्रार अपने * 
अमले के साथ हेग में ही रहे जैसे लरून्दन में छूटिटयो के समय हाईकोर्ट एक जज की उप- 
स्थिति की व्यवस्था करता है । 
न्यायालय की क्षमता का प्रश्न सनन्‍्तोषजनक ढग से तय नही किया गया है। प्रतिज्ञा- 
पत्र के अनुच्छेद १४ के अनुसार दोनो पक्षो द्वारा उसके सामने रखे गये क्षमडो पर ही वह 
विचार कर सकता है हालाँकि यह स्पष्ट है कि (१) झगडो में उठने वाले कानूनी मसलो 
को परिषद्‌ सछाह के लिए उसके पास भेजेंगी और (२) सध के सदस्य अगर चाहे तो 
अदालत के क्षत्राधिकार को अनिवार्य मान सकते है--इस तरह की एक धारा पर हस्ताक्षर 
करके । * तो, आम तौर से न्यायारूय के सामने पाँच तरह के सवाछ आ सकते है--(१) 
वह सधियों की व्याख्या करेगा, (२) वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सवालो को तय करेगा, 
(३) जहाँ कही अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन हुआ हो वह, उपर्युक्त सीमितताओ 
के अधीन रहते हुए, यह तय क्रेगा कि कितना क्षतिपूरण दिया जाये, (४) वह यह देखेगा 
कि कोई ऐसी स्थिति तो विद्यमान नही जिसके होने से उपर्युक्त दायित्व भग होता हो, 
(५) सभा या परिषद्‌ उसके पास जो सवाल भेजेगी उन पर उन्हें परामझे देगा परन्तु जब 
तक सम्बद्ध सस्था उश्तका समर्थन न करे तब तक वह सदस्यों के लिए बाध्यकारी न होगा। 
(५) के अधीन एक ठेठ इसी तरह का मामला १९२२ में न्यायालय के सामने रखा गया 


१ अगर तीसरी बार प्चियाँ डाइने पर भी जगहें खाली रह जायें तो निर्वाचन 
की अत्यत विद्द विस्तुत प्रक्रिया काम में लानी पडती है--अभी तक इसकी जरूरत नहीं 
पड़ी। व्यौरे के लिए बे० 'हड़सन- पूर्वोद्धत कृति । ेु 

२. १९२९ कीं सभा में मुख्यतः राज्यों ने इस वेकल्पिक धारा पर हस्ताक्षर किये । 
कुछ राज्यों ने उसकी कुछ छोटी-छोटी बातों को अगीक.र नहीं किया। 


ध्ड्ट राजनीति के मूल तस्व 


था कि अत्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यलूय के तीसरे सम्मेलन में आने,वाले हा्लण्ड के 
श्रमिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति सघ के श्रम सम्बन्धी प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ३ के उप- 
बन्धों के अनुकूल हुई है या नही । उक्त अनुच्छेद में कहा गग्मा हैं कि गैर-सरकारी प्रतिनिधि 
सर्वाधिक प्रतिनिधि औद्योगिक सगठनो में से चुने जायें ।१ अन्त में यह बात भी ध्यान 
देने की है कि त्या|लय जिस क्वानून को छागू करेगा वह चार सूत्रों से विकसित होगा । 
(१) प्रतिदवन्द्दी राज्यों द्वारा माने गये भन्‍्तर्राष्टीय समयो में स्वीकृत तियम, (२) अन्त- 
रष्छीय रिवाज जो इतना आम हो कि कानून साना जा सके, (३) सभ्य ससार द्वारा 
स्वीकृत कानून के आम सिद्धान्त और, (४) विधिक नियम बनाने के लिए पथ-प्रदर्शक 
के रूप में अदालती फैसके और जाने माने सावजनिक विधिज्ञी के सिद्धान्त । 

न्यायालय के सम्बन्ध में सब से बडी टिप्पणी, जो कोई भी प्रेक्षक करना चाहेगा, 
यह हो सकती है कि सभा और परिषद्‌ को दी गईं शक्तियों के कारण उसकी क्षमता बेहद 
सीमित कर दी गई हूँ । यदि उसे सन्‍्चे तौर पर और निरन्तर, आधिकारिक बने रहना है 
तो उसे इस बारे में निर््िन्त होना चाहिए कि उसकी सलाह को ब्राध्यकारी माना 
जायेगा वरना अनिवार्यत उसके सदस्य ऐसा हल दूँढ़नें की कोशिश करेंगे जो स्वीकार्य 
हो--सोचेगे कही ऐसा न हो कि उसे अस्वीकार कर दिया जाये । वूसरे, उसे ऐसे सब सवा 
तय करने का अनिवार्य अधिकार होना चाहिए जिसमें यह क्षणडा खड़ा हो कि अमुक 
मामला घरेलू हूँ अथवा नही । परिषद्‌ पर इस तरह के मामले छोड देने का मतरूब यह होगा 
कि फैसला करने वाले देश तथ्यों की ओर से तो बिल्कुल बेपरवाह हो जायेंगे और इस, 
बात की चिन्ता करेंगे कि आज जो मिसाल कायम हो रही है उसका उन' की अपनी स्थिति 
पर क्या असर पडेगा। तीसरे, यह क्षगर्ड तय करने का सामान्य तरीका होता चाहिए और 
अब स्वीकृति की जो वैकल्पिक धारा हे उसपर हस्ताक्षर करना सभ के सभी सदस्यों के 
लिए स्पष्टतः अनिवायें होना चाहिए वरना निरवय ही इस तरह की प्रवृत्ति हो जायेगी 
कि छोटे वेशो के लिए तो फँसले न्यायालय ही से हों परन्तु बड़े-बड़े देश' अपने माभले परिषद 
को सौंपे। ति सकोच यह कहा जा सकेता है कि इससे न्यायालय की प्रतिष्ठा बहुत/ 
घट जागेगी । जब इस बात का श्ञान हो कि ब्राजील ज़िस हद तक न्यायालय के सामते 
जवाबदेह है, उसी हद तक ब्रिटेन भी हैँ तभी उसका क्रिया-कलाप मानव-स्वभाव के स्वीकृत 
अग का रूप के सकता है । 

यह धात' भी गौर करन की है कि वर्साई सन्धि की श्रम-सम्बन्धी' धाराओं की व्याख्या 
को छोड़ कर और सर्वत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राथभिक ही हैं । जाहिर है आम तौर 
से ऐसा ही होना भी चाहिए । परन्तु में समझता हूँ कई दिद्याएँ ऐसी है जिनमें स्यायाक्षय 
नागरिक न्यायक्रण के लिए बडी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान कर सकता हूँ । जैसा सर पालक 


श्ड्र 





१ तु० बहरेन्स-पूर्वोद्धत कृति; पृ० १९४०५ । ब्र्साई सन्ध्रि की धारा ४१४-३० 
और. ४४२३ को अधोन अमन्‍्संगठन-विधयक सासलों कौ परिपुर्ति से सम्बन्ध रखते 


सभी 
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न सुझाव दिया हूँ * प्रतिज्ञा-त्र के अनुच्छेद ३ के अधीन परिषद्‌ उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के समाहरण और ग्राप्त अनुभव के प्रकाश में उसके सार में समय-समय पर आवद्यक 
फेर-बदल करते का अधिकार देगी। कोई भी नही कह सकता कि यह कोई आसान काम 
है या ऐसा काम है जिसे झट से कैर लिया जाय छेकिन उसकी सफल सिद्धि न केवल प्रभूत' 
अन्तर्राष्ट्रीय सेवा होगी बल्कि उससे न्‍्यायारूय की साख भी बढेगी और अब जो कुछ तत्त्वत' 
और व्यवहारत बहुत वैविध्यपूर्ण है उसमें एक वाछनीय एकरूपता भी आ जायगी। 
फिर बहुत-सारे सवाल ऐसे हूँ जहाँ उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार दे देने से कुछ न कुछ 
हित होकर ही रहेगा। उदाहरण के लिए यह कानून है कि अगर कोई विदेशी अधिप्ति 
जायदाद को अपने राज्य की सरकारी जायदाद बताये तो उसके बयान की जाँच नही की 
जा सकती, क्षेत्राधिकार होने के परिणामों का भी उस पर कोई प्रभाव नही पडता ।* 
इस का कोई सबल कारण प्रतीत नही होता कि अगर इस बयान को चुनौती दी जाये तो 
स्थायी न्यायालय साधारण तरीके से क्यों न तथ्यो का निर्धारण करे--इसकी और भी 
जरूरत इसलिए हूँ कि, जैसा मै पहले बता चुका हूँ, मौजूदा सिद्धान्त सा्वभौमता के श्रेष्ठ 
पुरातन सिद्धान्त का ही दु खद परिणाम है, इसी तरह अगर किसी सन्धि का उल्लघन करने 
के औरोप में कोई आवासी अदेशी पकडा जाये, तो राष्ट्र के फैसले की अपील स्थायी 
स्पायालूय में की जानी चाहिए ।* इसी प्रकार, अगर देशीय-कानून के अधीन, उसके 
क्षेत्राधिकार फे बाहर अदेशीय सम्पत्ति तबाह की जाये तो न्याय की खातिर राज्य के बडे 
में बडे न्‍्यायाधिकरण को भी. अपील करनी चाहिए ।४* क्योकि जो सम्पत्ति नष्ट हुईं वह 
मुद्दई के राज्य के कानूनों के अधीन आसानी से विधिवत प्रयोग में छाई जा सकती थी । 
इस तरह के मामलो से यह बात निकलती है कि जहाँ अपने विविध रूपो में से किसी एक 
रूप में राज्य के काम को न्यायकरण में अडचन बता कर पेश किया जाये, तो एसा प्रबन्ध 
हो कि मुहुई म्युनिसिपल अदारूत से स्थायी न्यायालय में सम्बद्ध राज्य का हवाला दे सके । 
सिर्फ इसी तरह से व्यक्ति को सावंभौम शक्तियों के अनुत्तरदायित्त्व से रक्षा की जा 
सकती हे | ७ 
मे दरअसल यहाँ इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि किसी स्वीकृत न्यायाधिकरण द्वारा 
निरिचत व्याख्या कराने की शक्ति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम सब पर एक- 
सा लागू कर दिये जाये। यंही रास्ता है कि हम राष्ट्रो के कानून को प्रकृति का प्रच्छन्त कानून 
भानते की हॉब्स द्वारा प्रवर्तित परम्परा से बच सके ।* जाहिर है कि हमें अपील के अवसर 
कुछ कठोर॒ता से सीमित करने पडेंगे, यह भी जाहिर है कि हमें यह व्यवस्था करनी पडेगी 


१. पुर्वोचद्धत कृति पृष्ठ १७३। 

२९ दी पा लियामेंट बेल्ज (१८८०) /) ? १९७१) 

३ जेसे चाइनीज एक्सक्लूज़न' केस में, १३० 8 ५८१... 

४ जुरोन बनाम डनमान (१८४७८) और तु० कार बनाम फ़ासिसटाइम्स 
एण्ड क० ( १९०२) || के 

७५, लेविधाथन--भाग २--अध्याय ३० । 


५५० रत्जनीति के' मूल तत्त्व 


कि अन्‍्तर्राष्द्रीय न्‍्यीयालूय के निर्णय सारे देशीय न्‍्यायाऊूयों के लिए बाध्यकारी हो और 
उनकी सत्ता से प्रवर्तित हो । इस युक्ति का सबछ कारण है। इस सुप्रसिद्ध उक्ति का कि 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून कानून' ही नही होता, ऐतिहासिक दृष्टि से बडा गम्भीर प्रभाव पडा 
है--उरसकी गरिमा पर भी और उसके प्रभाव-क्षेत्र पर भी । चूँकि उसे स्थायी घोषणा का 
आश्रय नही मिका इसलिए उसका व्यावहारिक प्रभाव कम हो गया है--उसमें देशीय- 
कानून की निश्चितता और अनुज्ञप्ति का अभाव रहा। में समझता हूँ पेटर के खोद-छेखों 
ने रोमी विधि-विज्ञान' के स्वर्ण-युग में उसके लिए जो कुछ किया' वही कार्य आज' 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालूय सामान्य कानून' के लिए कर सकता है । केकिन' इस के लिए यह 
सानना ज़रूरी होग। कि किसी अस्तर्राष्द्रीय राज्य का सर्वोच्च न्यायाऊुय कोई अन्तिम 
निर्णय नही दे सकता--अगर वे निर्णय एकाधिक विधि-सृत्रो से पाये हुए सिद्धान्तो के विरोध 
में पडते है । यह माल छेन का कोई कारण नही कि इस' तरह जो एकरूपता आयेगी वह 
वर्तमान शासन की नम्यता को नष्ट कर देगी क्योकि अब भी अधिकादा अन्तिम' न्याय- 
अधिष्ठान पहले की मिसालो से बड़ी कठिताई से ही हटते हूँ । और प्रभुत्व-सम्पन्नता की 
युक्ति पर इस प्रक्रिया में रोडे डाल कर न्याय का निषेध रोक पाना बडे महत्त्व की बात है । 
ग्रगर प्रभुता के अधिष्ठाता--व्यष्टि या समष्टि--दूसरो, व्यष्टि या समष्ठि, से भिन्न 
हैँ तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक विद्येष न्यायाक्य बना दिया 
जाये। इस प्रकार हम इस धारणा का ४च्छेद कर सकेगे कि सरकार द्वारा या उसके नाम पर 
किया गया आचरण विशेष शुचिता से मण्डित होता है । अगर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
इसी दिशा में कुछ कर पाये तो उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धि का श्रेय मिल सकता है । 

एक और सवार रह जाता है । भें सघ के अधीन एक स्थायी विधि-आयोग' की 
आवश्यकता की चर्चा पहले ही कर चुका हूँ और यह जाहिर है कि ऐसी सस्था बने तो उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के घनिष्ठतम सम्पर्क में काम करना चाहिए। आयोग के सदस्यों की 
नियुक्ति के लिए सबसे अच्छी सस्था भी वही हो सकती है । आयोग की उपपत्तियों को संघ 
तक पहुँचाने का माध्यम भी न्‍्यायारुय ही होगा। जहाँ उसकी 'राय में जाँच करना वाछतीय 
हो वहाँ वह आयोग को ही अपने उस' काम का साधन बना सकता' हैं। असल में न्‍्याभालय 
को जैसे-जैसे उसके निंणय के लिए मामले आते जायें वैसे-वैसे उपपत्तियों का अभिजेखन 
कर फेने वाली सस्था मात्र नही समझ लेता चाहिए, उसे उतनी ही चिन्ता इस बांत की 
होनी चाहिए कि कानून के सामात्य विकास को वह प्रेरित करे। इस विदा में उसके पास एक 
बडा अमोध उपकरण है । समुचित रूप से की गई कानूनी जाँच भावी प्रगति का,एक' बहुत' 
बडा साधन हुआ करती है । ऐसी बहुत-सी सधर्मी सस्थाएँ है जिनका सरक्षण अच्त- 
रष्ट्रीय न्‍्पायारूय के अ श्रय में लाकर किया जा सकता है। इसकी एक बडी अच्छी मिस्तार 
है अन्तर्राष्ट्रीय कारागार-सम्मेलन | अपराधियों के प्रबन्ध के बारे में एक बडी खेदजनक 
बात यह है कि उत्े सुधारने में जज कोई खास हिस्सा नही छेते। अगर अन्तर्राष्द्रीय 
ल्यायालय ऐसा सम्मे़न कराये और उसकी उपपत्तियों और प्रभावों की ओर, राष्ट्रीय 
न्यायागो का ध्यान आकर्षित करे तो शायद उससे हित ही होगा, कम से फम नुकसान तो 
कोड हो नही सकता। वहू ऐसे मामलो पर बहस के लिए जजों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 


० कं मैं 


अन्तर ष्ट्रीय सगठत ५५१ 


करा सकता हूँ जहाँ विचार-विनिमय का बहुत महत्त्व हो--जैसे अदालतो के स्वातत््य की 
रक्षा । सक्षेप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को काम करने के लिए बहुत बडा क्षेत्र पडा है--- 
कैवल एक न्यायिक अधिफरणू के रूप में ही नही वरन्‌ एक ऐसी सस्था के रूप में जिसका' 
काम यह देखना हो कि कानून आवश्यकता का तकाज़ा पूरा करे) और जितनी जल्दी वह 
इस लक्ष्य की ओर भग्नसर होगा उतनी ही सहायता वह सध को अपने प्रयोजन की 
सिद्धि करने में देगा । 

५ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्याक्षम---में पहले ही कह चुका हु कि सघ को अग्रर सफल 
होना है तो उसे अधिकाधिक आर्थिक कृत्य स्वय सँमाल छेने चाहिएँ। उसके काम के इस 
पहलू की पूर्तिकुछ तो सचिवालय के आर्थिक अनुभाग द्वारा हो सकती है और कुछ-और 
यह कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे--अन्तर्राष्ट्रीय श्रम' कार्यालय द्वारा ।* कार्यालय के दो 
हिस्से है---एक तो सदस्य-देशो के प्रतिनिधियों का महासम्मेलन हैँ और दूसरा जनीचा 
का स्थायी सगठन।। कार्यारूय की सदस्यता सघ के सदस्यो तक ही सीमित नही हँ---यद्यपि 
सध के सभी सदस्य उसके भी सदस्य है लेकिन श्रम कार्यालय के उपबन्धी के अधीन रूस 
भर अमरीका जैसे देश सघ के व्यापक दायित्वो में बंधे बिना ही केवल उसी की सदस्यता 
का दायित्व अपने ऊपर ले सकते है । इन्ही उपबन्धो के अधीन जमंनी कुछ वर्षों तंक 
श्रम-कार्यालय का तो सदस्य था परल्तु सघ में न था। ग 

अगर १९२२ के सशोधन का मसौदा पुष्टीकृत* हो जाये--जैसी की उम्मीद 
मालम पडती है--तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का सचालन बत्तीस लोगो के एक निकाय 
द्वारा किया जायेगा। इनमें से सोलह सरकारी के प्रतिनिधि होगे, आठ प्रमुख औद्योगिक 
भहत्त्व के देशो द्वारा नामज़द किये जायेंगे? और आठ बाकी सदस्य देशो के सरकारी प्रति- 
निधियो द्वारा---इन आठ में उन देशो के छोग न होगे जिनके सदस्य पहले आठ में नाज़मद' 
हो चुके हो । यह भी व्यवस्था है कि सोलह सदस्यों में से छह गैर-यूरोपीय देशो के होगे । 
बाकी सोलह लोगो में मालिको और मजदूरो का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ-आठ छोग 
क्रमश सम्मेलन में इन दोनो वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा चने जायेंगे। उनमें से हरेक वर्ग 
के दो-दो सदस्य गैर-यूरोपीय देशो के होगे। सचाकूक-मण्डल तीन वर्ष तक पद पर रहेगा, 
वह अपनी बैठक का समय और कार्यवाही विधि स्वय निश्चित करेगा । और बारह या 
उससे अधिक सदस्य चाहें तो उसकी खास तौर से बैठक बुलाई जा सकती है । खाली या 
एवज़ी की जगहें उसके अपने वोट से भरी जायेंगी--पर शर्ते यह है कि सम्मेलन उसके 
तरीको को मानश्ले। कार्यालय के हर सदस्य की ओर से एक वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है कि 


१. वर्साई सन्धि के १३वें भाग सें उसके सगठन के सिद्धान्तों की चर्चा हूँ, उसके 
स्थायी आदेश ३ नवम्बर, १९२२ को वाशिगटन-सस्सेलन में स्वीकृत किये गये । श्री ई 
बहरेंस के अन्तर्राष्ट्रीय अम कार्यालय के परिशिष्ट ५ और ६ के रूप में उनका पुनर्मूद्रण 
हुआ है । पे 
२. तु० बहरेंस--पूर्वोद्त कृति--१८४। 
३. प्रमुख औद्योगिक सहत्व' के वेश कौन से हे इसफा फैसला परिषद्‌ करेगी + 
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सदस्य के रूप में अपना द्रायित्व पुरा करने के लिए उसने कंया-क्या किया हूँ और उसे यह तय 
करने का अधिकार हे कि रिपोर्ट किस रूप में पेश की जाये । औद्योगिक सस्थाओ से उसके 
पास शिकायते आती है कि सदस्य अपने दायित्व को पू्य नही कर रहे और वह इन शिकायतों 
को सम्बद्ध राज्यों के पास भेज' देता है । अगर उसका जवाब कार्यालय को संन्तोषजनक न 
लगे तो उसे शिकायत और रिपोर्ट दोनी छाप देते का अधिकार है । इसी तरह की शिकायते 
उसके पास एक सदस्य की ओर से दूसरे सदस्य के बारे में भी आ सकती है और अगर 
बह उचित्त समझे तो शिकायत की जाँच के लिए एक आयोग बैठा सकता है और हर सदस्य 
को आयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं भुहृब्या करनी होंगी। फिर आयीग रिपोर्ट देता 
हैं और शिकायत को दूर करने के बारे में अपनी सिफा रिश्ें देता है, अगर के न मानी जायें 
तो गामला स्थायी न्‍्यायाऊय के पास भेज दिया जाता हैँ । उसका काम तब यह होता है 
कि ओयोग की 'उपपत्तियों को माने, उनमें फेर-बदल करे या उन्हें उलट दे” और उसकी' 
सिफारिश अमल में लाने के उचित आर्थिक तरीक़े सुझाये । तब कोई भी सदस्य-राज्य इन 
तरीको को चूक करने बाछे राज्य पर छागु कर सकता है। सचालक-मण्डू आम कार्य 
बाहियों का निदेशन भी करता है, श्रम-कार्यालय की वित्त॑-स्थिति पर नियंत्रण रखुता 
हैं+सारा कार्मकारी-प्रंबन्ध एफ निर्देशक के हाथ में रहता है । 

कार्यालय के आम प्रबन्ध की और अमझे की नियुक्ति की--जिसमें सविधि के” 
अतसार स्त्रियाँ भी होनी चाहिएँ---ज़िम्मेदारी निदेशक पर होगी। कार्यालय के काम 
को स्थुलंत तीन' बड़े-बड़े वर्गों में बाँठा जा सकता है । (१) बह अन्तर्राष्ट्रीय आधिक 
जीवन के हर पहलू पर जानकारी हासिल करता और देता है, सम्मेन के सामने 
जो संवाल रखे जाने वाले हो उनकी चह ख़ास तौर से जाँच करता है, वह अपन हितो 
की मरिधि में भाते वाली समस्याओं के थारे में जाँच करता है और नंतीजों को प्रकाशित 
केरता है, (२) वह सम्मेलन की बैठकों के लिए कार्य-सूची तैयार करता है, (३) 
सदस्यों के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न करने पर वह उनकी शिकायतुँ अगीकार करता है। 
काम की सहलियत के लिए कार्यालय' की तीन प्रभागों में बाँठ लिया गया है। राजनीतिक 
प्रभाग सरकारों से पन्र-ब्यवहार करता है और सम्मेलनों की सारी तैयारियाँ कर देता है, 
आसूचना और सम्पर्क प्रभाग जामकारी इकट्ठी करता और उसका वितरण करता है, 
अनुसन्बान प्रभाग का काम आम वैबानिक अन्वेषण का है । इस पिछले प्रभाग से सम्बन्धित 
सलाहकार आयोग होते है जिनके दो प्रकार है '. (१) परामदाँदाता आयौग---१९२९० 
का अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री आयोग इनका एक उदाहरण है। इनमें सम्बद्ध हितों को बराबर 
प्रतिनिधित्व रहता है---सचालछक-मण्डल द्वारा निर्धारित विचार्य विषयों की परिधि 
में रहते हुए वे सिफारिशों करते है। (२) प्राविधिक आयोग-+जैसे निर्योग्यिभूत सैनिको 
और नाविको की-देख-रेख और रोजगार की समस्या से सम्बन्धित आयोग। उसमें कार्यालय 
के निदेशक द्वारा चुने हुए विशेषज्ञ ही है और उसी' के प्रति उत्तरदायी है। कई देश्षों में 


१ आयोगों के आरे में वेजिए--भी बहरेंस का विलूचस्प विवेचन, प्रूर्वोदठित 


पड काश्ाप ५ 


अन्तर्राष्ट्रीय सगदन प्‌षरे 


सम्न्वय-दफ्तरु है और कहयो में विशेष प्रतिनिधि । ये भौके पर रहकर स्वयं घट्याओ 
की जानकारी हासिल करते है और जनीवा-कार्यात्य को उससे अवगत॑ रखते है । 
दूसरी ओर, कई सदस्यों ने वहाँ अपने सहचारी नियुक्त कर दिये है ताकि केन्द्र से परिधि 
का सम्पक भी जुडा रहे। यह भी कह दिया जाय कि कमचारियो में बिल्कुल भिन्न-भिन्न 
राष्ट्रीयता के छोग है * बड़े-बड़े पदो के अछावा जहाँ भी सम्भव होता है भरती में परीक्षा 
और निर्वाचन दोनो साधनों से मिला जुला कर काम चलाया जाता है---भाषा की कठिनाई 
हल करने में इससे बेहद सफलता मिली प्रतीत होती है । 
कार्यालय के काम में मूर्धन्य महत्ता सम्मेलन को आप्त है। उसका हर बरस कम से 
कम एक अधिवेशन होता हूँ । हर सदस्य देश चार प्रतिनिधि भेजता है जो वहाँ की सरकार 
नामज़द करती है--दो सरकार के अपने प्रतिनिधि होते है, एक श्रमिकों और एक 
माकिको का। सालिको और मज़दूरो के प्रतिनिधियों के बारे में यह विचार होता है कि वे 
अपने-अपने देश की सबसे भहत्त्वपूर्ण सस्थाओ के प्रतिनिधि होगे* । सम्मेलन की कार्य- 
सूची में आनेवाले हर मंसक़े पर हर प्रतिनिधि अपने दो-दो सलाहकार साथ रख सकता 
है--हार्लाँकि सलाहकार बोट नही देंगे। अत विद्येषश्ञ किसी भी ख़ास समस्या को तीनो 
में से किसी' भी एक दृष्टिकोण से देख सकता है । सम्मेलन का एक प्रधान होता है और्‌ 
शीत उपप्रधान--जिनकी 'रष्ट्रीयता भिन्न-भिन्न होनी चाहिए और जो सम्मेलन के तीनो 
वर्गों में से अंछग-अछूग एक्र-एक के हो । प्रधान न तो बहस करेगा, न वोट देगा-- वह 
सम्मेलन के परिचालन को प्रेबन्ध करता है और उसके स्थायी आदेश लागू करता है | कोई 
भी प्रतिनिधि प्रस्ताव पेश कर सकता है बशरतेंकि वह अपने मन्तव्य की सूचना दो दिन पहले 
दे दे, लेकिन व्यय-सम्बन्धी सुझाव पहले सचालक-मण्डल के पास आन चाहियें--वह जाँच 
करके आथिक उपलक्षणाओ के बारे में अपनी रिपोर्ट सम्मेलन के सामने रखता है । 
भत प्राय' हाथ दिखा कर दिया जाता हे और कोई मत-दान तब तक मान्य नही होता 
ज़ब तक उपस्थित प्रतिनिधियों में से आधो का उसमें समर्थन न हो। उपसहार के तरीके भी 
विद्यमान है और आपातिक प्रस्ताव पेश करने के भी । सम्मेलन में कार्य-विधि का क्रम 
चौबीस' संदस्पो की एक प्रवर-समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है--इनमें से बारह 
सरकार के प्रतिनिधि होते है और छह-छह क्रमश मालिकों और मजदूरों के, किसी देश 
का एक से अधिक सदस्य नही होना चाहिए। इनका चुनाव अपनी-अपनी श्रेणियों के प्रति- 
निधि वर्गों द्वारा किया जाता है । प्रतिनिधियों के प्रत्यय-पत्रो के बारे में एक समिति होती 
हूँ, एक मसौदान्तैयार करने की समिति होती है--जिसके लिए यह ज़रूरी नही कि उसमें 
प्रतिनिधि ही हो उसे सम्मेलन के फैसलो के आधार पर सिफारिशो या समय का मज़मूच 
तैयार करने का काम सौपा जाता है। और जिन वर्गों में प्रतिनिधियों का विभाजन किया 
जाता है वे प्रवर-समिति के साथ मिल कर और सभितियाँ बनाते है जिनका सम्मेलन के 


ः १, १९२३ सें उसके सदस्यों से अट्ठाइस राष्ट्रों के लोग थे । 
२ अगर नासज़दगी के बौरे में कोई आपत्ति की जाये तो समग्र सम्मेझन--स्थायी 
स्थायालूय के फैसले के मुताबिक--पात्रता के बारे में विद्वेष निर्णय करने में सक्षम है । 


५५८ राजनीति के मूल तत्त्व 


कार्य के लिए आवश्यकता हो | हर समिति का एक अध्यक्ष होता हैँ और अगर उसमें कोई 
अल्पसख्यक हो तो उन्हें एक अलग रिपोर्ट में अपना मतभेद व्यक्त करने का अधिकार होता 
है । सम्मेलन का सारा प्रशासकीय काम श्रम कार्याल्य के कर्मचारी करते है। 
सम्मेलन के फँसके दो रूप ग्रहण कर सकते हँ--चे या तो' समय के मसौदे के रूप में 
हो सकते है या सिफारिशो के और दोनो ही हालतो में स्वीकृति के लिए ज़रूरी है कि सम्मेलन 
में वोट देने धालो के दो-तिहाई बहुमत से उन्हें माना जाये। समय का मसौदा इस ढक से 
तैयार किया जाता है कि उसे हर सदस्य देश के विधान में बिना किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
के करीब-करीब यथावत्‌ शामिल किया जा सके | सामान्य अग्रेज़ी सविधि की तरह सार 
और अपवादो का सारा ब्यौरा उसमें रहता है । समयो का जब पुप्टीकरण हो जाये तो उन्हें 
उनकी सम्पूर्णता में ज्यो-का-त्यों माना जाना चाहिए और दस साल तक उन्हें लागू रखना 
चाहिएं। समयी के मसौदे अपने-अपने विधानागों में प्रस्तुत तो सभी सदस्य देशो को करने 
होगे परन्तु उनकी पुष्टि करना अनिवाय नही--उनकी सर्वोच्च शक्ति पर इसका कोई 
प्रभाव नही पडता ! समय से सिफारिशों में अन्तर यह है कि उनमें मुख्य तौर पर आम 
सिद्धान्तों का वक्‍तव्य मात्र रहता है और सदस्य देशो से कहा जाता है कि वे जहाँ तक बन पडे 
उनपर अमल करे पर उनका पुष्टीकरण सम्पूर्ण भी हो सकता है और आशिक भी और अवधि 
का कोई ऐसा बधन नही जबकि उनका निरसन ने हो सके । उन्हे प्रत्येक देह में एक साल 
में---हुद से हुए अठारह महीने में--उपथृवत पुष्ठीकरण-सत्ता के सामने पेश कर दिया 
जाना चाहिए जैसे समय के मसौदे के बारे में किया ज(ता है! लेकित यह बाह गौर करने की 
है एसा कोई तरीका नही हैं जिस के कारण उन्हें घिवश होकर सम्मेलन के मिर्णय इस संत्ताओं 
के समक रखने पडें---हफ्ते में ४८ घण्टे काम के बारे में समय का जो मसौदा था वहू सघ 
की परिषद के स्थायी सदस्य-देशों तक ने अभी तक पुष्टीकरण के लिए प्रस्तुत नही किया है 
और यह सम्मेलन का शायद एक सब से महत्त्वपूर्ण फेसला है । 
इसके विग्नह की ऐसी फैली-फंली रूप-रेखा प्रस्तुत कर देना भर न्याय नही प्रतीत 
हीता--वहू न सिर्फ राष्ट्र सघ के अग-विधान का एक महत्त्वपूर्ण हिरैसा है । बल्कि अब तक 
के देखे सब ते सफल भी है । उसपर बहस करें तो सवालो के दो सम्बद्ध बर्ग सामने आते है । 
पहुले तो, हमें यह देखना पड़ेगा कि श्रम' कार्यालय ने असल में जो कुछ किया है उसका महत्त्व 
वया है और दूसरे यह जाँचूना है कि उसके सामने जो लक्ष्य हूँ उन्हें देखते हुए उसकी' शक्तियों 
का क्‍या मल्य है । उसकी वास्तविक उपलब्धियों को हम दो हिस्सी में बाँठ सकते हैँ। सब 
से पहली तो उसके सम्मेलन द्वारा निर्मित 'विधान' है--इस' शब्द का प्रयेत्ग में समझता हैं 
इस सन्दर्भ में उचित ही है , और दूसरी है सूचना और अनुसन्धान की समष्टि जिसे' अकसर 
पहुके-पहुल उसी ने मुहृब्या किया है । उसके विधान में बडा व्यापक क्षेत्र समा जाता हैं 
परन्तु यह बात ध्यान देने की है कि पहले तीन' सम्मेलनो में तो बहुत से समय-मसौदे अगी- 


१. हालाँकि बेल्जियम का दावा हू--पता तहीं उसका आधार क्या है--कि उसने 
ऑपंधारिक पुष्टोकरण के बिला ही उस समय के सार-तरहव पर असल किया हूँ। दे० बहुरेंस 
की पूर्वोदुत कृति में तालिका--परिदिष्ट ७। 
+>्न्‍ 


अन्तर्राष्ट्रीय सगठन ५५५ 


कार किये गय थ परल्तु चोथे और पाँचवें मे सिर्फ सिफारिशें ही स्वीकार की गईं । उसने 
एसे-ऐसे विषयो पर विधान बताये है---काम के घण्टे, बच्चों को काम पर लगाना, कृषि- 
कारो का साहचर्य-अधिकार, उद्योगों में साप्ताहिक छुट्टी, स्त्रियों के लिए रात्रि का काम, 
समुद्र में काम करने वाले जवानों की डाक्टरी परीक्षा, पहले तीन सम्मेलनो में, सिफारिशो 
के अतिरिक्त, १७ समय-मसौदे स्वीकार किये गये । इनमें से, एस्थोनिया को यह श्रेय है 
कि उसके विधान मडल ने इनमें से १५ की पुष्टि कर दी है, ब्रिटेन ने ग्यारह की, जापान 
ने सात की, इटली ने पाँच और फ्रास ने एक की पुष्टि की हूँ । कुछ छोटे देशो--जैसे 
फिनलेण्ड, हालैप्ड, और स्वीडन--का भी फाम इस दिशा में अच्छा रहा है। कुछे सदस्यों 
ने--जैसे चिल्लि तथा जर्मनी, इटली और द्लैण्ड--ने ऐसे प्रस्ताव रखे है जिनमें पुष्टी- 
करण की बात आ जाती है । असल में तथ्यपरक' दृष्टि से देखें तो इन समय-म्सौंदो का 
सूल्य क्या है ? मोटे तौर पर, इन से तीन आम प्रयोजन सिद्ध होते है। पहली बात तो यह 
कि वे इस तथ्य का उच्चार है कि औद्योगिक जीवन का न्यूनतम स्तर और नही घटाया जा 
सकता--वह स्तर आधुनिक देशो की सामान्य चेतना को ग्राह्म है। दूसरी बात यह कि वे 
हरेक सम्बन्धित देश में मज़दूर-आन्दोलन के उन्नयन के लिए बहुत बडे साधन हीते है-- 
बेनीति के द्योतक होते हे और सामाजिक प्रगति के छिए उसका सच्चा मूल्य होता है, । 
तीसरे, वे पिछड़े हुए देशो पर विधान के स्तर छाग करने के साधन' है जो ससार भर में 
निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए अनिवाय है । 

अस्तु, अब जैसी व्यवस्था है समय-मसौदो की क्रियान्विति में कुछ प्रत्यक्ष कमियाँ 
हैँ । प्रृष्ठीकरण के लिए उन्हें पेश किये जाने का काम अतुल्लघनीय होना चाहिए और जिस 
देश की सरकार ऐसा न करे उसे श्रम कार्याक्षय के सचालक-मण्डल के सामने सनन्‍्तोषजनक 
सफाई देनी चाहिए | छेकिन जब पृष्ठीकरण हो भी जाये तो निरीक्षण का ऐसा तरीका 
होना चाहिए जो आज के तरीके से अधिक पूर्ण हो । ऐसी व्यवस्था तो मौजूद है ही कि उन 
देशो के खिलाफ शिकायतें दब्दबद्ध की जा सके जिन्होने पुष्टि करके प्रतिज्ञा-पत्रो पर अमरू 
नही किया केकिन जाहिर है कि यह व्यवस्था तो आखिरी मिसाल की है और जो उस से 
बचने के ज़्यादा बांरीक तरीकों को अपनाते है उनके लिए कोई इन्तज़ाम नही । अगर एक 
ओर तो सरकार से और दूसरी ओर प्रतिनिधि औद्योगिक सस्थाओ से उत्त समयो के अमर 
के बारे में हर. बरस कार्यालय को अपनी रिपोर्ट देत के लिए कहा जाय जिन्हे छागू किया 
जाना चाहिये था--तो बडा अच्छा रहे और श्रम कार्यालय को स्वय हर तीसरे या पाचर्वे 
बरस उन्हे छागु करने के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले प्रशासकीय तरीको का निरीक्षण 
करना चाहिए । यह भी महसूस करना चाहिए कि उनमें से कई हर देश में शक्तिशाली 
श्रमिक सधो के होने पर ही निर्भर होते है--तभी वे सन्‍्तोषजनक हो सकते है। जापान और 
ह॒गरी में तो कानून द्वारा या कानून के अमली रूप में श्रमिक सघो के अस्तित्व पर हो प्रा 
प्रतिबन्ध छगा हुआ है । सम्मेलन में किसी समय के स्वीकार हो जाने कै बाद जितनी ही 
जल्दी उसकी पुष्टि हो जायगी उतना ही समर्थकों द्वारा उस पर गम्भी रता से अमल किया 
जायगा। स्वीकृति और पृष्टीकरण में जितनी बडी खाई है उससे पता चलता है कि अब तक 
देशो का रुख समयो को आशु-सम्पाद्य सिफारिश भर मानने का रहा है । और वह कास चूकि 


५५६ राजतीतिं के भूल तत्त्व 


सिफारिश से ही पूरा ही जाता है अत समय के बड़े दायित्व को उतने ही आराम से लिया 
जा सकता है 

सम्मेलन के सम्बन्ध मे एक और बात बड महत्त्व की हूं | फिलहाल न केवल हर देश 
की सरकार के अनाधिकारिक प्रतिनिधियों की सल्या दुगुनी होती है बल्कि वह --अ्रति- 
निधि संगठनों की सहमति से---उनकी नामज़दगी भी करती है| यह इगलैण्ड और जमंतरी' 
जैसे भामकों में तो शायद आपत्तिजनक नहीं हैँ--वहाँ श्रम-सगठन इतना शकिसिवान हैं 
कि यह प्राय” निद्िचत ही समझिए कि प्रतिनिधि कौन हो, इस बारे में उसी की राय चढेगी 
पर हमेशा ऐसी बात न होगी--जैसे हाले०्ड की मिसाल से स्पप्ट हैं। अत' शायद यही 
मरीका ज्यादा सनन्‍्तोषजनक है कि औद्योगिक सस्थाओं को---चाहे मालिकों की हों या 
मजदूरों की--सीधे अपना प्रतिनिधि नियुवत्त करन दिया जाय । वरना इस ब्रात का पक्का 
खतरा है कि सरकार ऐसे श्रमिक प्रतिनिधि चुन छेगी जिनके वोढठ उसका प्रयोजन पूरा 
करेंगे --ख्षास तौर से जिन देशो में श्रमिक सघ कमज़ोर है वहाँ यह खतरा और भी है । 
मालिको के प्रतिनिधि की समस्या कुछ और ही है। सम्मेलन में निर्स्सन्देह् ज़रूरत इस बात 
की हूँ कि एसे लोग हिस्सा लें जो दरअसल उद्योग में काम कर रहे हों, वे कारबार-सस्थाओ 
के स्थायी अधिकारी मात्र न हो। श्री बहरंस" का कथन है--- ये छोग तो ऐसी कोर्शिश 
करेंगे कि उनके दल को जीत पर जीत भमिले---जिससे मालिक पर उनकी भाक जम , 
जाये, वे लम्बा पर राजतीतिशोचित रास्ता अखितियार तहीं करते ।” सरकारी प्रति“ 
निधियों के बारे में बस इतना कहा जा सकता हँ--जहाँ तक दूरी बाधा के डाक़े--अम- 
मंत्री और उसके मुख्य अआधिका रिक सलाहकार को ही आना चाहिए। हर देवा की तत्कालीन 
सरकार को सम्मेलन की महत्ता महसूस कराने का और"कोई रास्ता ही नही है । उसी 
साधन से सम्पर्क के सेतु बनाये जा सकते है और एक अन्तर्शष्ट्रीय आधिकारिक दायित्व 
का निर्माण हो सकता है जिसके बिना समय के मसौदे कारगर होने की कोई सम्भावता 
नही हो सकती । 

अ्रम-कार्यालय ने सब से अधिक विछचस्प किस्म का जो कामे किया हैँ सो अनु- 
सन्‍्धान की दिशा में । यहाँ, निदचय ही, उसके प्रयास का जो आधार है उसमें अत्यन्त' 
महत्त्वपूर्ण राजनयिक दिशा-परिवर्तन परिकृक्षित होता है। उसका सिद्धान्त यहू अधिकार 
है कि वह विभिन्न देशों में सरकारी दफ्तरों के माध्यम से न चलकर सीध उसकी समस्याओं 
में दिक्नचस्पी रखने वाले दलों या व्यक्तियों से सम्पर्क करे। इसके मान यह हुए कि यह बात' 
मान ली गई कि सरकारी सूत्र जो जातकारी देन को तैयार है उसी के आधार प्र अगर' 
कोई निष्कर्ष मिकाक़े गये तो वे उचित और पर्याप्त सूचना पर आधारित नहीं होगे । 
फिर कई समस्याएँ ऐसी हूँ जिनके बारे में श्रम कार्यालय द्वारा इकटठी की गईं सूचना ही' 
उचित' निर्णय का सच्चा सूत्र हो सकती है । किसी भी औद्योगिक अनुसन्धान के लिए---- 
जो अपने निष्क॑षी को व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित करना चाहे--उसका सदर मुकाम 
असर्दिरधे रूप से संसार का सब से महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन जायेगा और उसका महत्त्व दिन- 
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दिन बढता ही जाग्रेगा। दूसरी बात थह कि उसके प्रकाशन ऐसे दिमागो की उपज होगे 
जिनमें बहुत ही विविधता होगी--उसका यह फायदा होगा कि इस बात का खतरा न 
रह जायेगा कि किसी ख़ास राष्ट्र के दृष्टिकोण पर' अनुचित बल न दिया जाये । यहाँ एक 
2 जप यह उठता है कि श्रम कार्यालय क्या अनुसधान करेगा । निदेशक ते अपनी 
रिपोर्ट में कहा है *-./इस' बात का खतरा हमेशा रहता है कि कुछ मतो और हेतुओ के 
उच्चायक कही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को अपने हितो के इस समर्थन और अपने साध्यों 
की सिद्धि में सहायता देने वांले आकड़ो का सग्रह और सकलन कंरने का माध्यम ने बना 
लें ।” बात असल में ऐसी ही है और मै समझता हूँ इसमें निहित है कि उन अग्रो का विधान 
कुछ सावधानी से किया जाये जो इस बात की माँग कर सकते हो कि अनुसन्धान किया 
जाये---जहाँ वह खास तरह का हो। मिसाल के लिए, इस बात की आसानी से कल्पना की 
जा सकती है कि जब तक समुचित सुरक्षण न हो किसी व्यवसाय में उत्पादन के तुलनात्मक 
आँकडो क्रा प्रयोग काम के घण्टे बढाने के पक्ष में किया जा सकता है अश्रवा कुझछू क्रारीगर 
कम करने के प्रक्ष में । 

में समझता हें आम तौर से जो तरीके अपनाये जा सकते है, वे कुछ इस प्रकार के 
होगे (१) सम्मेलन जिसकी माँग करे वह सब जाँच-पडताल की जाये; (३) सचालक- 
मण्डल जिसकी' माँग करे वह सब जाँच-पडताल की जाये, (३ )वह सब जाँच-पडताल 
भी की जाये जिसकी माँग सम्मेलन के तीन वर्गों में से किसी एक के बहुमत द्वारा की जाये 
और ऐसे सबालूक॑-मण्डल में बहुमत का अनुमोदन मिल जाये। जहाँ किसी मामूली सवार 
पर जाँच-मडताल की बात हो वहाँ स्पष्ट ही वह निदेशक के विचार पर निभर हीगी। 
अगर वे महत्त्वपूर्ण हो और उभपर आपत्ति की जाये तो निदेशक को कार्यवाही के बारे मे « 
अपनी, सिफारिशों देकर उन्हें सचाल्क-मण्डल के सामने रख देता चाहिए । यह तो अतब्ये 
है कि कार्याकय के सामान्य काम के अधिकाश का स्वरूप अविच्छिन्न होना चाहिए--जैसे' 
ब्रिटेन में कारखानी के मख्य निरीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट और यह भी साफ है कि बड़ी- 
जाँच-पड़ताल तभी"की जाती चाहिए जब इस बारे में कोई खास तकाज़ा किया गया हो ! 
बडे पैमाने पर' की गई इस तरह की जाँच-पडताल के कारण सालाना रिपोर्टों के क्षमल़ी रूप 
में जितना परिषर्तन होगा, कार्यारूय के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जहाँ तक हो, वहू तथ्या- 
स्तरेषण करे, निष्कर्ष उतने न निकाले---उसका प्रभाव और जतिष्ठा इस बात पर निर्भर 
होगी कि घह कितना विद्वास जगा सकता है। आम तौर से, सम्मेलन का काम है निष्कर्षे 
निकालना और कार्यालय का काम है वह सामग्री देना जिसके आधार पर निष्कर्ष तिकाल़े 
जा सकें---या, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि विशेषज्ञों के सलाहकार आयोग तिप्कर्ष 
निकालें, उनकी चर्चा में पहले कर चुका हूँ । 

छेक्षित इसका सबसे अधिक महत्त्व है कि कार्यालय अपने अनुसधान की सीमाओ को 
सकी दृष्टि से न देखे । श्रम कोई अम्॒त्त अस्तित्व नही, जिसे अपने सैम्चें सामाजिक परि- 
व्रेदा से अक्ृग करक देखा जा सके । जैसे क्राम-धधे की शिक्षा से कार्यालय का सरोकार हैं, 


३, तीसरे सम्मेरून में पेश की गई निदेशक को रिपोर्ट (१९२१) पृ० २३३ 
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लेकित वह इस विषय पर तब तक सही तौर से ऐसे तथ्यो का आकलन नही करः सकता, 
जब तक कि वह यह न समझाये कि समग्र शिक्षा के साथ उसका क्या सम्बन्ध है। वह कार- 
खाता-परिषद्‌ के स्वरूप और काम को समझा नहीं सकता जूबतक कि बहू साथ ही साथ 
श्रभिक-सघो के सगठन' पर उनके प्रभात का भी विवेचन न करता जाये | मिसाल के लिए, 
अमरीका कम्पनी यूनियन! का गढ है--आय बडें-बड सवालों पर विचार करने के लिए' 
सस्थाएँ होती हैं, केकिन उनके होने-बनने की विवेचना तब तक बेकार है, जब तक इस बात 
का भी ध्यान न रखा जायें कि किस हद तक उसका प्रयोजन स्चेष्ट रूप से आम औद्योगिक 
सघवाद के विकास' में रोडा अटकाना हँ--जैसे कोछोराडो के लोहे के कारखानों में । यही' 
बात व्यापक क्षेत्र में बरोजगारी के बारे में भी सच है । उक्त कार्यालय उसके कारणी की 
तफ्तीश सफलतापूर्वक नहीं कर सकता--पहले उसे मुद्रा के सकोच-स्फीति और उसके 
सबध की' जाँच करती होगी। इसमें, निस्सदेहं, सध के आर्थिक अनुभाग से निकट सहयोग 
की बात निहित है लेकिन उसके भी परे श्रम कार्यालय के इस कर्तव्य की बात निहित है कि 
यह अपनी समस्यात्रों के भाग-उपभागों का भी ध्यान रखें--तथ्य उसे जिस दिला में ले 
जायें, जाये । 
एक आखिरी बात और कह दी जाये। जिस सस्था में पचास से उ्यादा सदस्य हो--- 
सभी बिल्कुल अहूग-अलग और असमान जबानें बोलते हो, उसके सामने एक अत्यन्त चिन्ता- 
जनक प्रन यह होता है कि औरी को अपने काम' से-हथायी' और कारगर तौर पर--अवगत 
कैसे कराये ? कुछ ती यह काम ऐसे हो जाता है कि कार्यालय के ज्यावा मंहत्ववूर्ण प्रकाशनो 
का सदस्य वेशों की भाषाओं में अनुवाद करा दिये जायें, कुछ हृद तक इसे सपन्न करने का 
उपाय यह है कि निदेशक और, उसके प्रमुख सहयोगी---बात॑बीत और भेंट-मुलाकात में--- 
कार्यालय के काम और उसकी सिद्धियों को समझान का प्रयत्न करें | अशत सुघ के 
कार्य का---ख्ास' तौर से सम्मेनों का--अशख्बारो में प्रचार होने से यह काम किया 
जा सकता है। इस सबसे लाभ है---इसमें शक नहीं। ऊेकिन यह कहा जाये तो ग़छूत न होगा 
कि इन सबको मिला कर भी ये तरीके अन्तत' पर्याप्त नही होते । सबसे अवश्यक तो यह 
है कि कार्यालय के सम्मेछन सिर्फ जनींवा में ही न होते रहें-+-कभी-कभी और प्रदेशों में भी' 
हो, जहाँ उसका प्रभाव होना जरूरी समझा जाये । जापान में, दक्षिण अमरीका में, 
अल्कात प्रदेशों में---वहू अपने को एक प्राणवन्त सस्था साबित करे तो ज्यादा असर डाल 
सकता है, असर्य प्रकाशन भी यह कॉम उतनी खूबी से पूरा नही कर सकते। खास 
तौर से उसका सम्मेलन ऐसी' जगहों पर हो, जहाँ की श्रम-परिस्थितियाँ खराब है--- 
जनीवा था वाशिंगटन में नही, जहाँ विकास का क्रम शुरू हो चुका है। इसके अलावा पूरे 
सम्मेलन की तरह ही' प्रदिशिक सम्मेलनी का भी आयोजन किया जा सकता है--उनमभें 
स्थानीय कठिताइयो पर विचार करके शायद सिफारिशों के रूप में प्रस्ताव पास किये जा 
सकते है और ने सर्म्मलनों को भेजे जा सकते है। श्रम कार्या लय के लिए यह भी अहम' बात है 
कि सके प्रंकाशन सभी ऐसी भाषाओं में मुहैया हों, जिनमें उन्तके पढ़ जाने की उम्मीद 
हो । हो सकता है कि इसके लिए वर्त्तमात्त पत्र-पत्रिकाओं के अनुवाद के बजाय खास पत्र- 
प्रत्रिक्ञाओं/की 'प्रकाशन' करना! पड़े--समस्या यह हैं कि जो सांध्य हमारे साभने है, उसके 
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लिए साधन क्या हो। ज़रूरत इस बात की है कि न केवल कार्याल्यबल्कि सघ भी यह 
आदत सीख ले कि भाषा कोई ऐसी अडचन नहीं जो हमारी प्रगति रोक छे--ऐसी हैं 
जिसे पार करना ही है। आधिकारिक प्रयोग में भाषाओं की सख्या सीमित करने का तो कारण 
है परन्तु सम्भावित उपादेयता की भाषाएँ सीमित करने का कोई आधार नही । इस बात 
की आश्चका नहीं कि अभी बहुत समय तक श्रम-कार्यालय को अधिक उन्नत औद्योगिक देशो 
में किसी खास गम्भीर कठिताई का सामता करना पडेगा--इसीलिए उसे उन प्रदक्ो में 
अपना प्रभाव बढाना चाहिए जहाँ उसके प्रभाव की बहुत आवश्यकता है। 
“दि ननअण>-आ 

यहाँ जैसे दूरगामी अन्तर्राष्ट्रीय शासन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, वह बेशक ससार 
के इतिहास में एक नया प्रयोग है। इसान शतान्दियों से शाति के साधनों की खोज में 
भटकता रहा हँ--परन्तु चह श्मशान की शाति नही चाहता । इस परम्परा में जो नाम' 
आदरास्पद है---पोस्टेल, पेन, एब्बे सेन्ट पियरे--वे हमारी अपनी पीढी को ही कल्पना- 
विलासियो की श्रेणी के लोग प्रतीत होने लगे हैं। लेकिन आज का स्वप्न कल का सत्य बन 
कर आविर्भत होता है और यहाँ हमने जो परिकल्पनायें सैजोगी है, उन्हें अगर स्वप्न मात्र 
होने का फतवा देकर तिरस्कृत' कर दिया जाये तो उसका यह मतलब नहोगा कि वे अना-, 
बुह्यक' था अशक्य है । प्राय हम पुरानी परम्पराओ में इस बुरी तरह जकड़े रहते है कि यह 
भी नही जान पाते कि हम एक नयी दुनियां में आ पहुँचे है । 

अन्तर्राष्ट्रीम शासन के सिद्धात के विरुद्ध जो भी कोई निश्चित दावा किया गया है, 
बह प्रयोग के आधार पर मिथ्या साबित किया जा सकता है। सम्बद्ध देशो के राष्ट्रीय हितो 
को कोई शान्ति नही पहुँची, उनकी प्रशासकीय स्वतत्रता पर कोई आँच नही आई। अपने 
सगे-सबधियो की प्रति आदमी का स्नेह तेपोलियन के ज़माने से आज कुछ कम सत्य 
नही । आज भी हर देश को यह अधिकार है कि वह अपने यहाँ चाहे तो राजतन्न की स्थापना 
करे, चाहे गणराज्य बंनाये | जिन फंसलो' की लपेट में आदमी आता है, उन्हें करने में 
जितना दूसरो का हाथ होता है, उतना ही उसका भी--क्योकि उनका असर उस पर पडता 
है । और जिन बातों का सबध एकान्तत उससे ही है, उनमें उसे जितनो स्वायत्तता पहले 
थी उतनी आज भी है। हम यह समझ पाये है कि अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के द्वारा हम भौगो- 
लिक ह॒दो की सकीर्ण सीमाओ को पार कर सकते हैं। हम उन हितो को सगठित कर सकते 
हैं जो दुनिया के मेहनतकशों की तरह हृदबन्दियों के कारण खडित और भग्न हो गये 
है । हम यह भी जून गये है कि जब कभी 'राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय शासन 
का विरोध किया जाता है-जैसे मिस्र के मामले में इगलेण्ड ने किया, तो विरोध करने वालो 
की कोई न कोई ऐसी बात होती है, जिसे वे छिपाना चाहते है । सक्षेप में, हमने यह महसूस 
कर लिया है कि देशो के बीच के इलाके ---जो पिछली पीढी को भी बिल्कुल लावारिस 
और अनास-से लगते थे, उनमें भी आज वैसी ही व्यवस्थित शासन की प्रतिष्ठी हो सकती है, 
जैसी कि उन इलाको में जितका सर्वेक्षण हो चुका है ओर जो नक्शो पर जगह पा चुके हू। 

छेकिन दो बडी समस्‍यायें फिर भी रहे जाती है जो वकील और शकालू को खटकती 
रहेगी। वकील प्रभुत्त्व-सपन्न॑ता की बात समझसकता है, अनुत्तरदायित्व के राजसी वैभव 
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और वेशभूषा में विभूषित राज्य की भी घह कल्पना कर सकता है---जो अपनी ही इच्छा का 
आख़्यान करे और किसी और की कतई न सुने। इस आधे कानूनी और आधे नैतिक दायित्त्व 
के रहस्यमय राज्य मे--जहाँ राज्य आदेश तो केवल अपना माने परन्तु फिर भी उसे 
दूसरों पर अवलूम्बित रहना पड, वैसी कोई भी सरलता-ऋ:जुता नही जिनमें १७वी शताब्दी 
से विधि-शास्त्रीय अवधारणाएँ प्रतिष्ठित रही है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रभुत्व-सपन्नता 
उसे निर्देश क निश्िचत सूत्र प्रदान करती है। उसने जान छिया कि राज्य किससे बँधा हुआ 
है | जिसे 'हीगछ' न "पदार्थों क आत्तरिक ऐकय' का सास दिया था, वह भूर्त और मेस बन 
गया । राज्य के पीछे---भो कि दुनिया का सरक्षक था, परन्तु स्वय किसी व्यवस्थित-नै तिक 
जगत" का अज्ञ न था--परम्पराओ का बल था, जिनका रक्षक भी वही था और व्यास्याता 
भी । इस मूर्त्ते और ज्वरून्त वास्तविकताओ से अन्तर्राष्ट्रीय श्रमाज' में पदार्पण क्रता--- 
जहाँ राज्य 'अनेक' मे 'एक' वे अधिक कुछ नहीं और उस 'भनेकता' की कोई सीमा नही 
->-विवस के आलोक को तज कर ऐसे धुंधले सार में प्रवेश करना है, जहाँ की हर चीज़ 
अस्पष्ट है और घुधली । 

परस्तु--यह भी आखिर तथ्यों से ही प्रेरित होकर । जब राज्य अपनी' प्रभुता का 
/ प्रयोग करता चाहते है, तो वह एक स्वप्न सान्न सिद्ध हो जाती हैं । उनकी संकत्पनाएँ 
आपस में टकराती है---वे अपने छट्ष्य की कोई सीधी अबाध राह निर्धारित नही कर सकते । 
उतकी सवल्पताओं का सपर्क होता है क्योकि उनके सबभ' निरन्तर धनिष्ठ होते जाते है 
और प्रभुता-सपन्न राज्य की सस्थाएँ उन घनिष्ठ सबधों की तेगिक क्षावरथकताओं को 
पूरा नहीं कर पाती। अत हमें ऐसी सस्थाओं की जरूरत हुई, जिनमें उनकी परस्पर किया- 
प्रतिक्रिया से पैँदा होने धाली नैतिकता मूर्त रूप पर जाये। वे मिलती है अत्मिक ऐक्य 
का माध्यम निर्माण करने में और उसके निर्णयी को एसी दावित प्रदान करने में जो उनसे. 
सबद्ध सभी सकल्पताओ को बाँध सके। सक्षेप में, हम देखते है कि राज्य की प्रभुता एक 
ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा कुछ प्रयोजन और दायित्व ही पूरे किये जा सकते है, और 
बृहत्‌ समाज' के उद्भव के फलस्वरूप में परियोजन और दाथिह---अपनी विशदतम रूप- 
रेस में--कैबल ऐसे अधिकरण द्वारा निर्भारित हो सकते है जिसमें व्यष्टि राज्य का; 
प्रभाव तो हो, पर उत्ते चरम हरकत प्राप्त न हो। न्यायज्ञ देख सकता है कि प्रभु-राज्य वृहत्तर 
समुदाय में---जिसका वह अग हँ--स्थानीय महत्ता के ऐक्य में परिणत होता णा रहा हूँ! 
यह वृहत्तर समुदाय--ज्यो-््यों मानव की सामान्य चेतना में उसका विकास होगा--- 
अपनी साध्य पूत्ति के लिए आवश्मक सभी समस्त शवित और सत्ता को धारण करेगा। 
शुरू में बहू धीरे धीरे और अलक्षित रूप से बढ़ेगा और इस परिणति से परेशान होने वाले 
न्यायक्ष को भ्ाद रखता होगा कि आधुनिक राज्य धर्म-क्राति से पूर्ण विकसित हुप में अव- 
तरित नही हुआ। छोगो ने बॉडिन को अनायास परम सत्य का आश्याता नहीं मान लिया 
और जब उन्होने उसकी बात को माना भी तो देखा कि उसका उपदेश तभी तक सत्र हूँ 
जब तक उसपर अमल तन किया जाये। अन्‍्तर्राष्ट्रीय प्रसग में राज्यों का इतिहास भरी 
'रहा है। लेकिन चूँकि यह खतरा होता है कि राज्य कद्टी अपनी प्रभुत्त्व सपन्नता को को 

हैं; बोजकि-ीलॉसौफ़िकल घियोरों भाफ़ दी स्टेट, पुष्ठ ३९४-२५। 
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रूप देने का प्रयत्न न करें--जैसे नैपोछियन के अधीन फ्रास ने और हौहेनजोलने के अधीन 
जम्मंती ने किया--अत हमने उसके विरुद्ध सगठित ससार की नैतिक चेतना को प्रबुद्ध किया 
है। लेकिन न्यायज्ञ नैतिक चेतना को विधिक निर्देश के सूत्र के रूप में अपर्याप्त मानता है। 
. बात यह है कि उसकी युक्ति वही है जो हॉब्स की “बिना तलवार के प्रतिज्ञा-पत्र 
कोरे बन्द हूँ--उनमें आदमी की रक्षा का बल कतई नही ।” लेकिन तरूवार का बल तो 
- प्रतिज्ञा-पत्र में निहित है, केवल उसके उपयोग का आयोजन अतीत से भिन्न है। इस बात 
पर शकालु आदमी कह उठेगा--ऐसा हो ही नहीं सकता ! अग्रेज़ आखिर फ्रासीसियों 
या जर्मनो, सबियनो या इतालवियो के कहने पर तो लडने से रहे! वे अपने घर के भालिक 
है और अगर उतका घर ही दुनिया है, तो वे दुतिया के भी मालिक है। दूसरे राज्यो पर 
न्याय के लिए अवलम्बित होना रेत से जल की अपेक्षा रखना है--उनके हित वे नही जो 
अग्नेज़ों के, उनकी आवश्यकताएँ भी वे नही। मानव-प्रक्ृति में वे तत्त्व नही होते जिनसे 
तकं-सिद्ध समाधान पाये जा सके । दुनिया बडी-बडी सेनाओ की हिमायत करती है और 
कारज़ पर कुछ ललित मनोहर शब्द लिख लेना और लडाई जीत लेना एक ही बात 
नही। 
* भेकियावेली का जहर हमारे खून में है, जिसने इतिहास का अनुशीलन किया हैं, 
०उसके मन में अगर वसा ही नतिराशावाद जागे तो गरुत भी नही) लहाड एक्टन* ने लिखा 
था “जिसे सर हेनरी टेलर ने अन्तमंन' की अत्यत निर्बेछ सवेदना कहा है, अधिकाश सफल 
व्यक्ति उसकी ब॑निन्दा करते हैं।” और उन्होंने लाड ग्रे की सुप्रस्रद्ध उक्ति को भी उद्धृत 
किया है कि राष्ट्र का ससर्ग राष्ट्रीयता नैतिकता के नियमो द्वारा पूर्णत नियमित नही किया 
जा सकता। अगर इसका मतलष यह है कि लोगो में साध्य की लालसा इतनी प्रखर और 
अदम्म होती है कि वे साधनों के औचित्य-अनौचित्य की कतई परवाह नही करते तो इसकी 
सचाई से कोई इन्कार नही कर सकता । लेकित तोक्यूविले ने जिसे 'देश की बौद्धिकता 
कहा है, उसका अस्तित्त्त हर इसान के लिए होता है और मानवता का इतिहास उसके भ्रति 
आदमी की निष्ठा का ही लेखा है। मध्ययुग के खण्ड समदाय जो प्रयोजन सिद्ध करते थे 
वही राज्य करते है--अतिबन्ध खडे करके वे स्वशासन को शक्ति की शोषकता से बचाते 
है। परन्तु ठीक वैसे ही जैसे उन समुदायों को बिना किन्नी नैतिक हानि के किसी बृहत्तर सग- 
ठन का अदय बताया जा सकता था, हमारे आज क॑ राज्य भी अपने से बडो और अपने से आगे 
की आवश्यकताओं के आगे झुक सकते हूँ । या तो वे अपना अधिकार छोडें या फिर हम उन 
मानदण्डी को अ्ूला दें जिनके सहारे हम जीना चाहते हे क्योकि वह मापदड है ही ऐसा, 
जिसकी आत्तरिकता में यह निहित है कि वैयक्तिक हितो का बलिदान जितके समक्ष कर 
दिया जाये, वैसे प्रयोजनो का अनुसरण होता चाहिए--यथा कहें कि वह प्रयोजन ही ऐसे 
है कि उनकी सिद्धि में ही वैयक्तिक हितो की सिद्धि हो सकती है। इतिहास के परिणाम अगर 
कुछ सबक सिखाते है तो यह कि साधनों की उपेक्षा करके हम कभी साध्यी तक नही पहुँच 
सकते--साधन तो साध्य में समा जाते है, उसे बदल डालते है। अनेक राज्यो की इस 
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दुनिया में जो राज्य जीना चाहता ह॑ वह निंजी सफलता को अपना लक्ष्य नही बना सकता--- 
उस मरीचिका की ओर बिना सोचे-समझ्न बेतहाशा दौडना जाख़िर अस्तित्व के लिए 
घातक थाबित हो सकता हैँ । इसने लई चतुदश का विनाश किया, इसने नेपोलियन का 
विनाश किया, इसने जमनी का ध्वस किया। उनका विनाश हुआ, इसलिए कि उन्होंने 
बेयवितक हित को सार्वजनीन कल्याण से ऊपर रख कर देखा । उन्होने अपनी इच्छाओ के 
फलवती होन में ही मगल साना--और उस अधेपन का जो कुछ भयकर परिणाम हो सकता 
था, होकर रहा । 

हमे यह कहन की जरूरत नही कि बुराई का अस्तित्व ही नहींया यहू कि आदमी 
न जो व्यथा झली है, उसका कोई प्रतिकार नहीं। हमें यह भी हुठ तही करना कि ससार 
में एक प्रयोजन की अभिव्यवित हो रही है और हम चाहें कुछ भी करें, उसकी सिद्धि तो होगी 
ही | दुनिया म जो कुछ प्रयोजन है, नेकी का जो कुछ तत्व हैं---वह इसान के सचेप्ट प्रयत्नो 
क कारण । यही तो हमारी आशा का आधार हैं। राग-देष और अनेवय के घटा-दोप के 
मीच और मतभद की उत्तजता के बीच भी हम मानव जाति क दह्वितो फो पहचान सकते है--- 
जिनके कारण वह एक और अख्तण्ड के यह दृश्य हमारी आँखों के सामने धुँधला भरे ही हो, 
पर ह ज़हूर | राष्ट्र-राज्य की भौगोलिक चीहुहियो मे आदमी का हित बाँध कर नही रखा 
जा! सकता। सामाजिक सग5त उनसे सकु चित सीम)जो को पार कर गया है । दुनिया के भेह- 
नतवाश' यह समझन लगे है सविया और आस्ट्रिया क शासको का झगड़ा उनव|। झगड़ा नही, 
संसार के वैज्ञानिक जान गये है कि ऊ(तर्याप्डीय सहभोग से ही उतक ज्ञान का विस्तार सभव 
है, उपयोवता महसूस करता है कि चहि-अनचाहे, वह एक विश्व-तागरिक बन गया है । 
मानव-ज/ति की चरम इकाइयो के बीच में राज्य इस समूह-वेतना को स्थायी या वास्तविक 
रूप' में व्यक्त नहीं कर सकत । इसमे शक नहीं कि वे आदमी की सिज-समुदाय-प्रेम की' 
वृत्ति का अतू चित लाभ उठा सकते हैँ, उसमें यह जम पैदा कर सकते है कि उन्तकी आज्ञा 
मानता ही उसके लिए सही आचरण हैँ ।लेकिन ज्यो-ज्यों अनुभव बढ़ रहा है, इस शोपण 
के दिन भी इने-गिन रह गये हूं । 

असल बात तो यह है कि हम राष्ट्र-राज्य की स्थिति नये परिपादर्व में देखने लगे 
है---मानवता के विविध वरग-बन्धो में से एक के रूप में | हम देख सकते है कि पुराने ढाचे 
के नीच तथ अधिकरण सास हल रहे है, बढ़ रहे है---अभी तक अपने सबध में वे केवल अद्धे- 
चतन है परण्तु अधिकाधिवः विस्तार के लिए निरन्तर चिन्तित | ज्यो-ज्यो एक राष्ट्र-राज्य 
दूसरो से मिल कर ऐसी व्यवस्था बनायेगा, जो पहले से एक साथ कही अधिक संगठित और 
कही अधिक व्यवस्थित होगी, त्यो-त्यो वे प्रौ़ता पाते जायेगे। लेकित मिलने का मतलब 
है सहयोग के लिए प्राथमिकता का समर्मण। सहथोग का मतलब है सिद्धात और सिद्धात 
का तात्पथ है कुछ मानको का होना । हम ऐसे साधनों का विकास कर रहे हे जो मरीचिकाओ 
से बच्च निकलते की हमारी दावित को समृद्ध व रेंगे---जिनके क।रण अतीत में हमें युद्ध की 
विभीषिवाओ में से गुजरना पडा है। शिक्षा से विनम्र आदमी उस ज़िन्दगी के सपने देखने 
लग है, जिप्में वह जीवन के आनन्द और सौंदर्य की सिद्धि कर सकेगा। पूव--जो कभी 
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गतिह्यन और स्थैतिक था--आज नये और प्रशस्त भविष्य के प्रति सचेत हो गया है । 
अफ्रीका में हम खुद ही इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि सीधे-सादे लोगो के साथ पहले के 
प्रयोगो में जो कठु अन्याय किये गुये है, उन्हे दोहराया त जाये। अभी यह नही कहा जा सकता 
सकता कि हमें सफलता मिलगी, अभी तो यह भी दावा नही किया जा सकता कि हमें सफ- 
लता मिलनी चाहिए। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि दुनिया में आदमी द्वारा आदमी 
"कै शोषण से असतोष बढता जा रहा है ।यह चेतना आज उयादा व्यापक हो गई है । 
मन की गहराइयो में आज यह अधिक प्रखर रूप धारण कर चुकी है कि दुनिया में जो कुछ 
है, सो सिर्फ कुछेक लोगो क लिए नही और दूसरो के लिए जीवन का मतलूब यह नही कि 
कोल्हु के बैल की तरह सदा-सर्वदा पिले रहें। हम समानता की महत्ता जान गये हुँ और 
स्वतत्रता क नाम पर हमसे जो कुछ मागगें हुई है, समानता का हमसे जो तकाज्ञा होगा, 
वह उससे किसी तरह कम नही होगा । 

अस्तु, अन्तर्राष्ट्रीय मामछो में राज्य की प्रभुता का तिरोधान होता जा रहा/है क्योकि 
इस क्षेत्र में वह अपना काम पूरा कर चुकी है । व्यवित की निष्ठा आज उसमें सिमट-सिकुड 
कर समाई नही रह सकक्‍ती--उसकी निष्ठाएँ उतनी ही विविधतामय है, जितने कि जीवन 
के अनूभव | ज्यो-ज्यो उसकी विद्व-चेतना बढती विकसित होती है, वह उसे अपने व्यवितत्व 
की सेवा में नियोजित करता है । राज्य ने धमं के बन्धनों से जब मुक्ति चाही थी, तब जिन 
श्रेणियों का उपयोग कया था, आज वें मान्य नहीं--इस बात को वह समझता जा 
रहा है। उसे साम्राज्यवाद के नही, सान्धानिक्ता के विचारों की आवश्यकता है ! उसने देख 
लिया हैं कि आज ससार में अतर्‌-निर्भरता व्याप्त है, निरपेक्षता की बात वृथा हैं। कुछ एसी 
बातें है जिनमें वह किसी को दख ल नृही देने देगा। कुछ मामले ऐसे है जिनमें वह-अपने पास- 
पडौस के सजातीय-समतुल्यो के साथ मिल कर--आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा करता 
है। उसके परे, घह जानता है कुछ ऐसे बडे-बडे मसले है, जो किसी एक के नही, सारी मानव- 
जाति के है । स्वशासन की यह प्रतीयमान असगति है कि आदमी को स्वतत्र होने के लिए 
मानव-मानव के बीच सर्चैर्ग-साहचर्य के निमम बनाने होते है। लेकिन जीवन के अनुभवों 
ने हमें बडी कठोरता से यह सबक सिखाया है कि बिना नियम के ससग-साहचर्य नही हो 
सकता और ससर्ग-साहचय के बिना स्वातत्य नही । हम या तो सच्चेष्ट भ्रयत्नो ह्वारा एक नई 
दुनिया बनायें था विनाश को प्राप्त हो जायें--यह बडा भीषण विक़ल्प हैं | इससे आदमी 
यहँभद्सूंस करने छूगता है कि उसुकके पाँव किसी भयकर खाइ के कितने पास हैं ' लकिन यह 
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का संगठन, ४०, “का स्वकप, ६७, -+- 
राज्य वी सक- पत्ता मात्र नही, ६७, प्रा- 
कर तिक और गनिहामिक रूपमे --, ६८, 
«मी कौटी उपयोगिता, ६९, --कत्यों 
से सम्बद्ध, ७२, कम,गे बम >वाक भभान 
होते है, 93,०५० वा केद्धीयबारण से 
सम्बन्ध, 3७, ““ौर अलिखित मविधान, 
७४९, “विधि की पहली शत, ८५, काम 
प्रने का-« ८२, आराम पाने का---८६, 
औद्योगिक स्वश्ासन का>-, ८७3, शिक्षा 
प्राने का >« ८%, राजुनीदिक शक्ति पाने 
का--, ९०, बाक स्वाततन््य का---, ९२, 
मिलते जुलते का, १५,-०-भौर विधि 
के समझ समानता, १०१, सम्पसि का-- 
१०२, “कभी स्थिर तहीं रहते, २१७ | 
& जेमिंजाग वा, की दुखलता, २४१ | 

अरस्ते, स्वामी और दास के सम्बन्ध 
में- के विचार, २६, ११८-, रक्षा उपकरणों 
के सम्बन्ध में--के विचार, १०३ ! 

भराजकता--से बचने की परिस्थि- 
तियां, ७६, ग्रात्ति का परिणाम-- 
४२४ | 


सुची 


अल्पत्तस्यक,---और लीग आफ नेशन्स, 
५०२ । 

अतेतिक सेवा,---का महत्य, ३३० ,--- 
में नियुविति, ३३१, --के सुधार के उपाय, 
३३४, --में कार्यकाल कम होना चाहिए, 
३३६, ---में ऊचे और छोटे पदाधिकारियों 
के परस्पर सम्बन्ध, ३३८, भौद्योगिक--- 
का विकास आवश्यक, ४१८,--- और 
लीग आफ नेंद्न्स, ५४१ | 

आज्ञा-पालत,--के आधार ६, नैतिक 
प्टि से प्रत्येक दह्ा में,-अरूरी नहीं, 
१८ ,--के परिसीमन, २१९ | 

आरनहई (भैध्यु)--का 
४५४ | 

आर्टित (जोन) का प्रभु-सत्ता सबंधी' 
मिद्धान्त, ३२ । 

ओगिलवी (सर एण्ड्रपय ) मलाहकार 
निकायों के महत्व के सम्बन्ध में--के 
बिच्वार ३१३ | 

इलियट (डकह्यू० जी ०) “का उद्धरण, 
२१८ | 

उच्योग,--फे नागरिगा पर प्रभाव, 
५५, ««मैं सविधानयाद, ५७ पेही के 
हुप मै-- १६५१० में प्रजार, १६६ , --« 
में अधिकारों का गरक्षण किया जाता 
चाहिए, ३६२ «में राज्य का स्थान, 
३६३ ,--की श्रेणियाँ, ३६४,-«में गैर 
सरकारी उमच्चम मे लोप होने की सम्भावना 
नहीं, ३६५, --में शाप्ट्रीयकेरण, ३५५, 
राप्ट्रीयूड़स--का] प्रवन्धौा इस का अथ 
३६७ विधान अभा और शादीब्रन 'स्चाग 


पद्धरर्ण, 


५७६ 


३६९, ३७०, राष्ट्रीयकृत--की सस्थाएँ, 
३७२ राष्ट्रीयकृत---का प्रबन्ध बोर्ड, ३७२, 
राष्ट्रीयक्त---में प्रादेशिक बोड, ३७५, 
राष्ट्रीयकृत--में कारखाना समितिया, 
३७६, राष्ट्रीयकृत--मे कर्मचारियों की 
भर्ती, ३७९, राष्ट्रीयकृत--में पदोन्नति 
और अनुशासन, ३८१-, राष्ट्रीयक्ृत-«-में 
मत्रणा समितिया, ३८३, राष्ट्रीयक्रूत--- 
मे सत्ता, ३८५,--में उपभोक्ताओं की 
सहकारिता का क्षेत्र, ३८६, राज्य के--- 
से उपभोक्ताओं की सहकारिता का सबंध, 
३८८---, में सहकारिता आन्दोलन की 
सस्थाएँ, ३८९, गैर सरकारी--का राज्य 
द्वारा वितियमन, ३९८, गैर सरकारी- 
में निगमी के कार्य का रूप, ४०० , पैर सर- 
कारी--में मज़बूर का' स्थान, ४०२, गैर 
सरकारी उद्यम में प्रयार, ४०३, गैर सर- 
कारी--में अज्ञान और अपव्यय, ४०६ , --- 
में यथेच्छाकारिता असम्भव, ४०८, -- 
में युद्ध कालीन अनुभव के परिणाम, ४०९, 
गैरसरकीरी--में औद्योगिक परिषदों की 
ज़रूरत, ४१२, इन परिषदों के कृत्य, 
४१२, परिषदों की शक्तिया और मरचना, 
४१६, गैर सरकारी--में अनुसधान, 
४१७, --में श्रेणी का स्थान, ४१९, --- 
में सामूहिक सविदा, ४२०, --में वृत्तियो 
के निकायो का स्थात, ४२६, गेर सरकारी 
“का राज्य को हस्तात्तरण, ४४१, --- 
और अन्तर्राष्ट्रीय सरकार, ५१७ | 
एक्टन (छाई) स्वातत््य और समता 
के बीच परस्पर विरोध, १९१, असमता' 
और विधि के सम्बन्ध में--के विचार, 
२२९९१---का उद्धरण, ५६१ | 
५ ग्स्लोट ( लार्ड ), श्रम और पूंजी के परस्पर 
कभी पर--कें विचार, २१०७ | 





राजनीति के मूल तस्व 


फाननी सलाह (का विभाग),--की 
ज़रूरत, ४७९, --के कृत्य, ४८० ,--के 
कमचारी, ४८२ । 

कार्मिक सध--की संदस्यता अनिवार्य 
होना आवश्यक, ५८ | 

कार्यांग--की अध्यादेश जारी करने» 
की दावित, ८०,--व्यायांग से अकश्य' 
अलग होना चाहिए, १०२,“ कृत्य 
२१४२, २९५ , “और विधानांग २५, प्या- 
याग सम्भन्धी २४३, और विधानाग , २४५ 
अमरीका में २९६, --घुनने के तरीके, 
२९७ , “की सरचना, २९८, --के आत- 
रिक सम्बन्ध, २९९, --का प्रमुख विधान 
सभा में होना चाहिए, ३० १, --का नाग- 
रिकों के साथ सम्बन्ध, ३०२,--और' 
सार्वजनिक सुनवाई, ३०३ , प्रशासक के कप 
में-., ३०५,०«का मगठन कृत्यों हारा 
होना चाहिए, ३०६, “में विभाभीय 
सहयोग, ३०७,--और _ अनुर्सैधाम, 
३०९, “और मत्रणा समितियां, ३११, «« 
की मत्रता समितियां विशेषित होनी 
साध्िए, ३१५, ---के कृत्य, ११६ ,---की. 
नियम बताने की शम्तिया, ३९९, --की 
मियम बनाने 'की हाॉमितयों का निम्रत्रण, 
३२३,--अपने जिद्लों के लिए उत्तरवायी' 
होना चाहिए, ३९८, “में अतैनिक सेवा 
का स्थान, ३३० , “-भौर राजनीतिक अभि- 
योजन, ४९१, लींग आफ नेशंस में... 
५३५ । 

कोल (फी०डो ०एच० ),विधि की प्रक्रिया 
पर--फे विचार, ५३, प्रत्याह्लाम १२-- 
के विचार, ६१, सता की विधिन्मनता पर-- 
के विधार, १०९, समिति-भ्षित पर--- 
के विशध्वार, २११२, उत्पादक के अधिकारों 
के सम्ग्रस्ध मुं---के विचार, ३१६७, सध की - 


सृ्री 


हंमितियों पर-+-के विश्वार, ३७१६-उद्योग 
में प्रबन्धक के शुनाव पर--के विशार, 
३८०, सामूहिक संविदा पर#-के विचार 
४२० | 

कोहेन ( एम०आर० ) , विधि की व्यास्या 
पर--कै विचार, ३२० ! 
7 कोखाम (रिचई ) ,अबाध व्यापार पर-- 
विचार, १७८ | 

कोल्मर्टवाद,--का पुमरत्थान, १७८ | 

बलाके (मि७ जस्टिस) ,--के कार्यांग 
के स्मविभेक पर तियत्रण रखने सम्बन्धी 
विचार, ३१७ । 

बले (हेसरी),--के उत्तराधभिकार के 
प्रभाव सम्बन्धी विचार, ४४४ । 

3क्षतिपूर्ति (अधितियस )+के. पास 
होने के लिए विधानाग में दो सिलाई बहुमत 
जकरी होना भाहिए | ४७२ । 

जीप (बूफ्फगवान) --का उद्धरण, 
२७ । 

प्रीत (ही०एश्व० ), तागरिकँसा के सवध 
मे->के विचार, 7? विद्रोह के सम्बन्ध 
में--के विचार, २३९ | 

में (जेण्सी०),--का उद्धरण, ३८ | 

जर्मभी,--में आमिक परिषद, ६१, 
और बर्साई की शान्ति सस्धि, ५६ ,-- में 
स्‍्थानीस परदाभिकारियों का ऊंचा मानक, 
४३४९१ ,-“के स्थानीय शासन की रचता- 
स्मकता, ३५१, ०-में न्‍्याभरांधीशों की 
'मियुग्ति का तरीका, ४५९ | 

जेग्स (विलियम) रचनात्मकना की 
सडजव॒ल्ि के सम्बन्ध में--के विचार, ९, 
आवश्यक अहुलबांद के सम्बन्ध में--के 
बविज्ार, २१६०, का उद्धरण, ३३३, ४५८ | 

जैसुददत,--का प्रभू-मत्ता के सिश्ञास्त 
पर प्रभाव, ३० | 


कै ५७७५ 


फ्पूरी,--के लाभ और श्रृंटियाँ, ४७२, 
प्राविधिक ,मामलो में प्रायिधिक->कों 
जकूरत, ४७४ | 

हॉमी (आर० एच०)--का, उद्धरण, 
१५६, १८५ | 

दाइरंल (जॉर्ज), मिप्ठा के सम्बन्ध में 
में--के विश्वार, २१३ | 

डाईसे (ए० बी०), प्रभू-सत्ता मर--के 
विसार, ३५ । 

भामत (अल्मर्ट), अत्तर्राष्ट्रीय श्रम 
कार्यालय में जाच के सम्बन्ध में--फे विचार, 
५५७ 

थोरे (एच०डी० ), अवज्ञा करना कर्तेद्य 
नहीं है, १३८ | 

हुगई (स्ीओ),--के उद्धरण, २०६, 
२४५, २४७ । 

नेशम्स, वि लीग क्षाफ (राष्ट्र संघ), 
के राजनीतिक कछूटय, ४९८,--और 
सधियाँ, ४९९ , >और सीमाएँ, ४९९, «- 
और न शस्त्रीकरण, ५०० ,--और अल्प- 
सल्यक, ५०२, इस' के विधारों का लागू 
किया जाता, ५०३,->और पिछड़ी 
जातियाँ, ५०५ , «और झगड़े, ५०७, ---; 
और समाज कल्याण, ५१४,---के लिये 
शिक्षा आयोग की आवश्यकता, ५१५ ,-+- 
के लिए एक चिकित्सा आयोग और एक 
सास्यकीय आयोग की जरूरत, ५१६,“ 
के आर्थिक कृत्य, ५१७ जन्‍्सर्राप्टीय विनि- 
योग पर--का नियंत्रण होना चाहिये, 
५१८, “का प्रवस्‍्को के साथ सम्बन्ध, 
५२०, ०+जौर श्रम वा मानक, ५०१, 
५२६, “और असगठिस क्षेत्रा में प्राक्नतिक 
सम्ाधन, ५२२ >-ज्जौर प्रवासन 
५२ --और आधिफ जाने (०८ “+- 
बी मम्धा7, ५७५०० , «वी शाभा ४2० “ 


५७८ 


में प्रवेश, ५३०, _.की सभा में राज्यों के 
प्रतिनिधित्व का स्वरूप, ५3३२,---कीं 
परिषद्‌, ५२५,--के सदस्य, ५३६,०-- 
की परिषद्‌ और सभा, ५३७ , “की परिपद्‌ 
और मिस्र ,५३९,--का संचिवालय, 
५४०, --और अन्तर्राष्ट्रीम न्यायालय, 
५४६ ,--के न्यायालय की शबितरयाँ, 
५४९ , “और श्रम कार्यकिय, ५५१, 
के श्रम सम्बन्धी निर्णय, ५५३ । 
स्यायांग,में स्वतंत्रता का महत्व, 
६२ ,---कार्याग' से अवश्य अलग होना 
चाहिए, १०२,--के कृत्य , २८४२ ++- 
विधान बनाता हैं और उसे छा 
करता है, २४३. प्रशासतीय 
अभिकरणी पर--का भिमत्रणः रहना 
चाहिए, २४७, विधामाग पर-+का 
निमश्रण नही होना श्राहिसे, २४९, २५०, 
राज्य में-का स्थात, ४५५, «“*च्ारा 
निशषयों के प्रेरक-हेतु, ४५८ ,--की 
मियुक्ति का तरीका, ४६३, --के सदस्यों 
की पदोन्नति, ४६३,--नें. कार्याकाल, 
४६३, “को कार्यांग से कैसे अकग किया 
जाय, ४६५ , “को कार्या" की आकोचगा 
नहीं करनी शाहिए, ४६६, --साधारण- 
तया कार्मांग के प्रकोप से विमुक्त होता 
भाहिए, ४६७,--और सैमिक बिधि, 
४६७,--में. अवैततिक  मकिस्ट्रेट, 
४७४ ,“+भौर भौद्योगिक न्यायारुय 
४७५, --भौर फौजदारी मामलों में 
डाक्टरी के झसेसर, ४७६, «और 
जेंले, ४७७, और विधि सुधार ४९२, 
छीग आफ नेशन्स में--, ५४६ । 
प्रजाब,-में १९१९ की गड़वड, 
४६९९: | 
#प्रिसमई्/+-को महत्व, ६३, “और 


राणनीतिं के मूल सतंश्त 


अधिकार, १०५, -- द्वारा सता रखनात्मक 
बनती है, २२१ | 
पॉउंड (होल्कोी), विधि के सम्बन्ध में 
“के विचार, २२८ | 
पिछड़ी भातियाँ (7)->की श्था, 
५०५ । 
पेरिक्लीज, स्वातत्य के सम्बन्ध मेक 
विचार, १२१ | 
पोलक (सर एफ०)->-«का उद्बर्ण, 
८५, ५४६, ५४९ | ! 
प्रभु-सत्ता, अध्याय २ में कई स्थामों पर 
पर, “का कानूनी पहलू, ३३, अनम्य 
संविधान में... १५, «का राजनीतिक 
स्वकृप ३३, “मानवता के हितों से मेल नही 
शाती, ४५, -्यौर शष्ट्रवादव, १८%, 
“कुछ लोगों को अहुमक््या से अचाती है, « 
१९१, पूर्ण राष्ट्रीय जीबन के लिए---आ- 
वग्यक नही, १९४, गिंर्स अर्थ में--नका 
परित्याग होना चाहिए, २२३, -और 
छीग आफ भैश॑न्स ५६० | 
स्मांसामिकरश, -- पर 
स्थायिक नियंत्रण होता चाहिए, २४७ , --- «० 
की शक्तियों का स्वकृप, ३२३, ०«पर 
मियत्रण रखने के उपीय, ३२४ | 
फ़ाइमर (हरमैन), आमुपातिक प्रति- 
निधित्व १२---के विश्वार, ३५१९, जमती 
में वृत्तियों के मिकायों पर---के विचार, 
है९४ | 
फिद्जगिव्यत (चीफ जर्दित), वृल्फो 
टोस के भागके के सम्बन्ध में..का 
कार्य, २९४ | 
फ़ोलेट (संसव सदस्य ), प्रयोजनों के 
सहयोग पर--के विचार, २२८ | 
फ्ोस--में विधान सम्बन्धी समितियां, 
22८६ , «में: स्थातीय शासन, ३४२ । 


सूंत्री 


प्रककर्टर « (फ़ेलिक्स) ,--का * उद्धरण, 
श३े२ । 

मर्क (एड्ंड)-+-के राज्य भें सम्पत्ति 
के स्थान सम्बन्धी विचार, ६५ ,--के स्व- 
तंत्रता के दमन सम्बन्धी विधार, १९४, ---- 
के ससव सदस्य के कर्तव्यों सम्बन्धी विचार, 
श६म । 

बाजार शी सौदेभाज़ी,--पारिश्रमिक 
की समुचित कसौटी नहीं, १५४ | 

बॉडिन (जें१--के प्रभु-सत्ता के सम्बन्ध 
में विधार, २९ | 

बीमा , का महर्य, ४३६ 3 ““नकी 
राष्ट्रीकरण होना कषहिए, ४३७,-के 
संचित विषम, ४३८ ।! 

ओ्ोयम (जेरमी )--का अत्यधिक पादा- 
* पत्र, १, -+का सामाजिक सत का सिद्धात, 
१० , “के दूसरे सदन के सम्बन्ध में विचार, 
५०4 

म्रेवरिंग (सर इम्हपू ० )---के मत्रणा 
समितियों के सम्बन्ध में विचौर, २७० , 
असैभिक सेवा के सम्बन्ध में---के विचार, 
३8३४, गो सॉभमाजिक भबीमे सम्मन्धी 
विचार, ४३७ | 

महरेस (ई० बौ० ), का उद्धरण 
५०२६, ५५६ | 

ज्राइट (जॉस)-“दारा श्रम के भण्टो 
के परिसीमत का विरोध , ५१ । 

ब्रे्सफ्रोड (एस०एमभ० )--का उद्धरण, 
१० ९ |, # 

ब्रेडले (एफ० एच०)--का उद्धरण, 
७२ | 

ज्ेडीस (एल० डी०)--का उद्धरण, 
८५ 

बंटिंग (एच०)-«का उम्ररण, ५३५ । 

मार्क्स (कार्ल), निर्भन और धनी लोग! 


५७६ 


में विभकत राज्य की कमजोरी के सम्मस्ध 
में--के विज्ञार, १, आरभिक पूंजीवानब' 
पर--के विचार, ४२५ | 

मार्योल ( धामस )-का अभुन्‍सतता 
संबंधी सिद्धान्त, २९ | 

सिन्न (जें० एस०), मताधिकार की 
कसौटी के सम्बन्ध में-के विधार, ८०, 
स्वातश्य के सम्जन्ष में--के विचार, ११३१, 
राष्ट्रीयता के सम्भन्ध में--के विचार, 
१८१, ओनृवशिकता के बारे में--के 
विचार, ४४२, धर्मार्थ रिक्यो के सम्बन्ध 
मैं--के विश्ञवार, ४४४ | 

मेकडोमाल्ड (जे० आर०),--का उस 
रण, ५४० | 

मेकाडी (मिं० जरल्दित), ओडायर के 
मामले में--की कार्मवाही, ४६६ | « 

सेकियांषिली (एस०),--का उद्धरण, 
2७१ । 

मेटलेण्ड (एफ० डब्तपू० ) का कार्य, 
४८७ | 

भेम (सर हेनरी ), आस्टिन के सम्बन्ध 
में--के चिवार, ३४ | | 

भैकाले (लार्ड), राजनीतिक शिक्षा के 
साधतों प१र---के शित्रार, ७७ । | 

सेडीसम ( जेस्स )--का उद्धरण 
१४६०, २४३ । 

भोतेस्क्यू (सी०एस० ), विधि के स्वरूप 
पर--कै विचार, ३७, शवितयों के पृथक्‌- 
करण पर--के विधार, ८०,०“+का 
उद्धरण, २४३ । हे 

भोरिस (विलियम), काम में मुल के 
सम्भन्ध मे>-वे विचार, १७५ । 

रक्षक (सा्वजमिक).. फौजदारी 
मामतोी म--की अवदयकला, ४७८ । 

शातकय > «वा नियलण रखने था अधि 
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कार, ६, के प्रति निप्ठा के खोत 3,-- 
के प्रयोजत, १०,-समाज ,से भिन्न, 
१२,--की सकत्पना, १४, संवसिम 
व्यक्तित्व के प्रतिनिधि के रूप से-१५ , -“- 
की प्रशासकीय अवधारणा, १९,०-का 
कोई विशेष मैतिक दावा तहीं, २१, “की 
दव्तियाँ अधिकारों द्वारा सीमिय, २७ , «««- 
की प्रभुता, अध्याय २ भ कई रुधानों पर, 
“-सुधारवाद के साथ जत्मा, २०,--- के 
इतिहास में परिवर्तन, ३०, “+में विधि 
का स्थान, ३७, «>यर स्ववसेतरी संस्थाओं 
का प्रभाव, ४१, नैतिक अस्लित्व 
रूप. भें, ४४“और. मामात्य' 
सकल्पता, ४८, समाज भे+-के कुट्य, 
५०, कृत्मकारी निकायो से» का संबंध 
५३ ,““औसे उत्तरदायी बनता है, ५४, 
“**आऔर' उपयोग की प्रक्रिया, ५५, किन 
हितों से इसे परामर्श लेता चाहिए, ५०, 
प्रादेशिक--का भमहत्य, ६३, “-ममानता 
पर आधारित होता चाहिए, ६४, -- में 
अधिकारों का ह्थान, ६८,-फे प्रति 
व्यक्ति का कर्सव्य, १५९, इसके निरेश 
कभी भ्त्तिम नहीं होते ७५,-के समुं- 
दाय के नियत समुदाय में होने का सिद्धात 
८०, औद्योगिक शक्ति परन्‍--का 
नियत्रण अवश्य रहता शाहिए, ८४, «० 
किसी वर्ग को मताधिकार से वचित 
नही' कर सकता, ९१,--का आत्म-रक्षा 
का अधिकार, ९६,/-भऔर लिखित 
संविधान, * १०६,--और _ स्वा्त॑न्य, 
११४,--में कार्यवाही का--११८,०+- 
और ध्षमातता, १२१,--ओऔर सम्मति 
४“ कतैमान व्यवस्था १४१९|--और 
शहिवाद,. १८०,“+करती एक “ नहीं 
आजितामि जा सकता, २१७,--की बढ़ती 


राखतीति के 


मूल तत्य 


हुई जठिस्ता,२२३--ममस्द्रयकारी के रुप 
में २३३ +-+को अपनी आजोचना की 
व्यवस्था अब करनी बाहिगे, २३५ , --- 
की कठिमाइमाँ केबल स्यवस्था की ही नहीं 
०६ है,“ की अपने जिलों के लि! प्र 
दायी होना चाहिये ३३०, जग मम्याय 
दाकिति की मड़ी बरने शासन की है ३०० | 

राष्ट्रबाब, उश्नीसवी गनाशड्दी मं>का 
महत्व, १3३८, -मा अंधे १३० “और 
स्वायसला,. ?/० “और. प्रधागवाद, 
१८४०,०और आधुनिय. युव-विज्ञान, 
2८३ यथा अधिगार से सब्र, १४४, 
“का अं अन्तराप्णीयता भी है १/$६ « 
और दरशशभवित २१७ «| प्रति अप्रन्या- 
हिल विध्ठा नहीं हाँ संकभी, ११६ ,२०«- 
के बएरण हम राज्य का सये परिषाईर्त में» 
दसते हैं, ५६२ । 

इसो (शे० ले०) का राण्य के घिड्धांग 
पर प्रभाव, है४ं, अभुसत्ता पर-+के 
विभार, २९, सरकारों की अवसति की 
ओर प्रवूस्ति पएर---के विचार, ४९ | 

रेगन (६०), राष्ट्रीयकी पर- के« 
विचार, १७९ । 

रोमर-कोलारईड (पी पी.)-का उद्धरण 
४५] 

रॉक (जॉन) शक्तियों के पृपफ्करण 
पर-के विभार, ८०, सम्पति पर- के 
विचार, १४६ । 

लिपसेंस. (बाल्डर), »का उद्धरण * 
२१७,२१८, 

लीस-स्मिभ (एश्च० बी०)-ने नार्वे में 
दूसरे सदत का पक्ष लिया है, २७२ । 

लोकतंत्रवाव, किस अर्थ में-मिरपेक्ष 
है, ३, «में सभी झछोग सुख फ़े 
भागी प्रमपे गाते हैं, १२६ 


सृत्री 


लॉबेल (पु एस ) मैसाचुसेट्स में खले 
आम मुस्याई के सम्रध् में-के विचार, 
8 । + 

अकीलों भर निशभ्रत आविग, ४/२ 
का हड़िवाद, ४८४ «का प्रणिक्षण, ४/3 
जज लिए अर्थशास्त्र का महत्व, टटूट मे 
प्रयोजन जिन के लिए उसका संरठनस होता 
बाहिए, ४८९,०भऔर विभिन्यधार, 
४९१ 

बंदेस (प्रौहूभ ) - का उम्रण, 
१३६,३६८ | 


विशेशोकरण,-मे उल्र्वाग्रत्थ की 
भाजमा बढ़ती है. ४२ ,-अधिकारियों करे 

लिए अव्यावधयक, १०४,->मे मा 
रखनात्मक बसती है, २४८,-के अन्यर्गत 
श्सियों का विनरण, २५७७ , - और सधा- 
नवाद, ४०६ -» मे नौबरशाही का 
खर्री नहीं रडुता, 2४4 - के खतरें, 
३८४, “मे प्रयाग सभव हो. जाता है, 
8५४ | श्र 


विज्ञाम, आधुनिक सम्यता में> का 
पहल, ५ | 

हिडहुस (इस्त्यै),- द्वारा शिक्षा की 
सुविधाओं गे प्रमार का ब्रिराध, ४९ । 

विधान सभा,-प्रादेशिगय आधार पर 
“जअनती जाहिए ने वि सलि मे; आवार पर, 
९४ “+वी शवितया भी सीमा, 2१० « 
क्र बूर्य २०४७ >क कुछ बायवारी और 
्मागिक कृय भी हैं. २४३ «या कार्यांग 
के साथ सबरथ, २८४८ -कैम जूनी जाती है, 
7५६, दल और--, २५७ “में व्विवलीय 
व्यवस्था का महत्व, २८८, समामपातिक 
प्रतिनिधित्व. और-,२५९ «- में सदत्य 
के कर्चब्य, २६०,-औ* प्रत्याहवान, 


« नर 


२६३ ,-और जन-निंदश तथा उपक्रम 
२६४ -भौर घुनाव-क्षेत्र, २५७, “में एक 
ही सदन होना चाहिए, २७०, मिं० और 
मिसेज वेद द्वारा वर्णित दो ससदें, ३७७, 
के लिए सदस्यों की अहँताएं, २८१ , -.के 
सदम्ध पुत चुने जा सकने चाहिए, २८२, 
प्रधान मत्री को- के विधटन कया अधिकार 
होना जाहिर, २८३ -का उपयुगत आकार 
२८४, अमरीबा में- के साथ कार्याग वा 
सबंध २८४, फ्रास मं, २८६ हगलैंड में---, 
२८७ , «में. संछाहवास्समिलिया का 
स्थान, २८९, उनेग्रा महत्थ और उनकी 
कंठिमाइयमाँ, २९० «- में मैससरकफ़ी 
सदस्यों की पहलकदमी, २०३ , -- में मप्टी- ही 
बार से बचने के उपाय, २९१३ और लीग 
आफ नेझान्स, ५३० । ; 

विधि,-का महत्व, २१९, -का स्वरूप 
२२८, «की पर्यातता, २९९, ०- में वर्ग 
प्रभाव, २३०, का जीवन प्रयोग में है, 
२३१,- में आईगश का तत्व कमी अस्तिम “ 
नहीं होता, २४७, - हितों का मूल्यांकन , 
है, २३८ | 

विभोग्राडोफ (सर० पी०) विधि के 
स्वरूप पर» विचार, ५४८ | 

बीवर (सर लारंस), अमभित्र' मचा 
के नरीबे तरं-- व विचार, ८४०० ।॥ 

घुहफ़ (स्मोगाई)-- गा उद्धरण, १८०, 
३५ 9,५४३ 

बेब (एस० और थी०) मगल व सबंध 
में परनका सिद्धांत, ६७०५, वा ज्द्ृस्ण 
8०३, ३०७, ४०६ | 

बंइलेम (भोसटीम)  7रचार 

गए विधार /।._ 

कास्टर (डनियाण), 
धरम] भागा 


बंपन्मम 
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